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मारतीय अर्थवांस्त्र 


मारतीय अथशास्त्र 


सेखको की विख्यात पुस्तक [00 ४८०७०ण॥०७ का हिन्दी रूपान्तर 


[खण्ड २] 


जे० बो० जथार, एम० ए्‌० 
तथा 
एस० जी० बेरी, एम० ए० 





राजकमल प्रकाशन 


मूल पुस्तक रण एज्राश्शज्ञीफए वाछणाभ३ और 0डणप एगरश्थष्ाओ शाह 
द्वारा भ्रकाशित की गई है अस्तुत सशोधित हिन्दी संस्करण में अद्यतन सुचनाएँ 
और झाँकडे सशोधनकर्त्ता द्वारा यथास्थान दे दिये गए हैं । 


पूर्दवर्तोी सस्करणो के रूपास्तरकार तथा सशोधनकर्त्ता : 
डी० एस० कुशवाहा; (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) 

प्चम सशोधित सस्करण के सशोचनकर्त्ता : डी० डी० मेहता 
(क्े० एम० कालेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय) 


प्रथम हिन्दी सरकरण, १६५५ 
दिलोय संशोधित हिन्‍्दों संस्करण, १६६० 
तृतीय संशोधित हिन्दी संस्करण, १६६१ 
चतुर्थ संशोधित हिन्दी सस्करण, १६६२ 
पंचम संशोधित हिन्दी सस्करण, १६६६ 


मूल्य 
ख़ण्ड १: ८ रुपये 
खण्ड २: ८ रुपये 
सम्पूर्ण : १५ रुपये 


अकाशक : राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-६ 
मुद्रक : शाहदरा प्रिंटिय प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ 


पंचम संशोधित संस्करण की मूमिका 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति व बाद भारत ने झनेक दिज्ञाप्रो मे प्रगति की है। झाधिक 
समृद्धि किसी भी देश की दाक्ति का प्रमुख प्ाधार होता है। भारतीय अर्थ-ब्यवस्था 
भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। विविध योजनाप्रों द्वारा भारत झपने विस्तृत 
भर मूलभूत साधनों के सतुलित विकास का मार्य ढूँढ रहा है भौर अपने प्राथिक 
डाँचे को झीक्ष ही बदलने का प्रयत्वन कर रहा है। भारत की स्वतन्त्रता और उसका 
भविष्य पचवर्षीय योजनाप्नो पर निर्भर है । 

इस दिद्या मे परिवतेवश्शोल होते हुए भारतीय अरयंद्यास्त्र का प्रध्ययन प्रत्य- 
घिक रोचक एव महत्त्वपूर्णा है। आज का भारतीय भ्र्थशास्त्र राष्ट्रीय हृष्टिकोण से 
देश की झाधिक स्थिति के अध्ययन में लगा हुप्रा है। जथार और वेरी ने १६२८ में 
अपने ग्रय “प्रयेज्ञास्त्र का अध्ययन! का प्रथम सस्करण प्रकाशित करके इस विपय 
के विस्तुत एवं गम्भीर प्रध्ययन में महतत्त्वपूर्णा योग दिया था। तब से लेकर १६४६ 
तक उनकी पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए, किन्तु दुर्भाग्य से सन्‌ १६४६ मे 
श्री बेरी के देहान्त के कारण इस पुस्तक के अन्य सस्करण न निकल सके । 

उनका ग्रथ प्रथम प्रकाझन से आज तक भारतोय अभधंश्ञास्त्र का विश्वकोश 
सममा जाता रहा है । यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ग्रथ को आ्रिधुनिकतम रूप देने 
तथा संशोधित करने का कार्य सोंपा गया है। मैंने १६६६-६७ के बजट, इण्डिया 
१६६५, चतुर्थ पचवर्षोय योजना का सस्करणा-पत्र और झआर० बी० बुलेटिन इत्यादि 
से पर्याप्त सहायता ली है| इस कार्य मे मुझे मेरे खझिप्प झ्रानन्द वो० चन्दन से बहुत 
सहायता प्राप्त हुई है | मैं भ्रानन्‍्दर चन्द्र का इसके लिए बहुत ग्राभारी हूँ । 

मुझे पूरी आशा है कि यह पुस्तक पअर्यज्षास्त्र के विद्याथियों एवं ग्रध्यापको 
दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


किरोडीमल कॉलेज, दिल्ली-७ +-डी० डो* मेहता 
जून, १६६६ 


८ बट 
8४ 
० 
रद हरकत ्ज 
औ( हि; ४५४ हि 
सूची : खण्ड २ अम्कल्कक 7 
१४ ४ औद्योगीक रण . साधन तथा विधि ३०२० 


भारत मे सरक्षण के वक्ष मे प्रमुख तकं--सरक्षण और राष्ट्रीय स्व-निर्भरता--- 
भारत में सरक्षण के पक्ष मे प्रवल भावना--विवेचनात्मक सरक्षण--विवेचनात्मक 
सरक्षण नीति में युद्धकालीन व्यवस्था की श्रावश्यक्ता--सरक्षण से सम्भावित 
हानियाँ--सरक्षण के अतिरिक्त अन्य झ्रावस्यक तत््व--शिक्षा--भारत मे शौद्योगिक 
शिक्षा की स्थिति--एब्बट-ब्रुड रिपोर्ट--युद्ध-उद्योगों के लिए प्राविधिक व्यक्तियों की 
उपलब्धि--भण्डार-कय-ती ति--ओऔद्योगिक अनुमधान--प्रान्तीय उद्योग विभागों का 
कार्य--भ्रायोजन और ओऔद्योगीकर रप । 


१५ भारतीय उद्योग नवीन तथा पुरातन २१-६७ 


अध्याय का क्षेत्र--सूती मिल उद्योग--सन्‌ १६४७ के वाद सूती मिल-उद्योग-- 
वस्त्र-उद्योग को सरक्षण--सृती मिल-उद्योग को कुछ कठिताइयाँ--प्रशुस्क मण्डल 
द्वारा दूसरी जाँच (१६३२)--वस्त्र सम्बन्धी विशेष प्रशुल्क-मण्डल (१६३५)--भारत- 
ब्रिटेन ध्यापारिक सममभोते के अन्तर्गत अश्ुल्क-परिवर्तत (१६३६)--१६३६-४५ के 
युद्धकाल और वाद म सूती वस्त्र-उद्योग--ज्ूट-उद्योग--अ्दसाद-काल भर तदनन्तर 
जूट-उद्योग---ज़ूट मिल उद्योग पर द्वितीय विश्व-युद्ध का प्रभाव--जूट-उद्योग की 
समस्याएँ-- लोहा और इस्पात-उद्योय--लोहा और इस्पात का झायात--लोहा भौर 
इस्पात उद्योग को सरक्षण प्रदान करना-- इस्पात-उद्योग की परितियत जाँच (१६२६-२७) 
लोहे और इस्पात के उद्योग के विपय मे मरक्ष रण के अन्य कदम--लोहा और इस्पात- 
उद्योग की वर्तमात स्थिति--मृल्य नीति-- योजना और इल्पात-उद्योग---स हायक॒ उद्योग 
“-डझ्योण को समस्यएं---उमसड॒ए खिझान और उसडे कए उद्येण-- छिक्षाद उद्योण को 
सरक्षय--रासायतिक उद्योग-- भारी रसायन-उद्योग तथा दवाइयाँ--तेल पेरने को 
उद्योग--काम ज़-निर्माण-- कागज्ञ-उच्योग को सरक्षण--शीज्ञा-निर्माण--चौशे का 
आयात और उत्पादन--श्ीज्षा उद्योग को सरक्षण--सीमेण्ट उद्योग---दियासलाई उद्योग 
-+दँटीर-उद्योग--लघु प्रमाप उत्पादन के बने रहने के कारण--मारत मे कुटीर उद्योग 
और उद्योगी कर-- सूती (हस्तचालित) करधा-उद्योग--ऊनी उद्योग--कच्चा रेशम और 
रेशम का निर्माश--अन्य कुटीर-उद्योग--कुटो र-उद्योगो को सहायता कौ विधियाँ--- 
कुटीर-उद्योगों की राजकीय सहायता के हाल के उपाय--योजना एवं औद्योगिक 
उन्नति । 


१६ : श्रौद्योगिक श्रम ६८-१०६ 


श्रम-सम्बन्धी बढती हुई समस्याएँ--औद्योगिक श्रम की पूर्ति और उसका देशा- 
न्तर-गमनीय स्वभाव--देशास्तर-गमन के प्रभाव--्ौद्योगिक श्रम का प्रभाव--भरती 
करने का ढग--पारिश्रमिक देने की अ्वधि--मजदूरी मे से कटोतो--जुर्माना--काम 
के घटे और भ्रमणश्नील प्रवृत्ति--मित्नो मे काम करने की कोर परिस्थिति---भारतीय 
कारखानो में अनुपत्यिति--औरद्योगिक श्रम की कार्यक्षमता--भारतीय श्रम की 
झक्रुशलता के कारण--अ्रावास (हाउसिय) की परिस्थितियाँ--श्रावास की कठिनाइयो 
श्रौर स्वच्छता की कमी के दुष्परिणाम--सुधरे श्रावासों के लिए प्रयास--आऔद्योदिक 
प्रादास-सम्बन्धी ग्राधुतिक प्रयत्वन--मजदूरी की दर-- रहन-सहन का निम्न स्तर--- 
शराबखोरी पर व्यय--ऊँची मजदूरी का पक्ष--निम्ततम बैघ मज़दूरी--ऋणिता-- 
भारत मे श्रम-विधान--भारत मे श्रम-विधान का उत्तरोत्तर बढ़ता हुमा क्षेत्र--+ 
श्रम-विधान की एकरूपता की आवश्यकता --भारत मे फैक्ट्री-विधान का प्रारस्भ--- 
१६११ का कारखाना अधिनियम ( फैक्ट्री एक्ट )--१६२२ का कारखाना ग्रधि- 
नियम--१६ ३४ का कारखाना अ्रधिनियम, १६४६ का सशोधन तथा १६४८ का 
प्रधिनियम--बम्बई की दुकानों और वाशिज्यिक सस्यापननसम्बन्धी श्रधिनियम 
(१६३६) (दि बॉम्बे शॉप्स एण्ड क्मशियल एस्टेब्लिशमेद्स एक्ट) --चाय के ज़िलो 
के प्रवासी श्रम ग्रधिनियम १६३२ (दि टी डिस्ट्रिकट्स एमीग्रेड लेबर एक्ट)--खानो 
के लिए श्रम-विधान--रेलवे के श्रमिकों से सम्बन्धित अधिनियम--सन्‌ १६२६ का 
श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून (सशोधित रूप मे)--सामाजिक बौमा--भारत में औद्योगिक 
मपडो का इतिहास--१६३६ के पश्चात्‌ औद्योगिक कंगडें-- श्रौद्योगिक झगडो की 
रोकथाम--ब्यापार विग्रह विधान [ट्रेंड डिस्प्यूट्स लेजिस्लेशन)--सन्‌ १६२३ का 
ब्यापार विग्रह अधिनियम--जाँदच किस प्रकार की होगी--जाँच-न्‍्यायालय का 
निर्माणश--समभौता बोर्ड--क्रिया-विधि--जनोपयोगी सेवाओं में हृडताल--अ्रवेध 
हडतालें--१६ ३४ का अम्बई व्यापार विग्नरह समझौता भ्रधिनियम (दि बॉम्बे ट्रेड 
डिस्प्यूट्स कन्सीलेशन एब्ट)--बम्बई भद्योगिक विग्रह अधिनियम (१६३५)-- 
बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम (१६४६)--प्रौद्योगिक विग्नह अधिनियम 
(१६४७)--भारत मे थम-सृघ ग्रान्दोलन--भारत मे श्रम-प्रान्दोलन की कठिताइयां--- 
१६२६ का श्रम-सध झ्रधिनियम--औद्योगिक कल्पाण--कल्याण-कार्य की प्रकृति-- 
कल्पाण-कार्य का विभाजन--कल्याण-कार्य के मद--शिक्षा--प्रौषधि सहायता-- 
प्रसवकालीन लाभ--प्रामोद-प्रमोद--झआवास--सहकारी समितियाँ--ग्रन्न-बस्त्र की 
दुकानें --चाय की दूकानें झोर केण्टीन । 


१७ : राष्ट्रीय आय १०७-१२६ 


शप्ट्रीय आय ने अनुमान--दादाभाई नौरोजी काअनुमान--आपष्ट्रीय भय 
१८७५ से १६११ तक--वाडिया और जोझी का झनुमान--शाह और सबाटा का 


श्‌ 


अनुमान--फिप्डले शिराज का अनुमान--वी ० के० आर० दौ० राव का झनुमान-« 
ईस्टर्न इकतामिस्ट का झ्नुमान--व्यास्या तथा तुलना की कठिवाइयाँ--अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
तुलवाएँ--7हन परीक्षण--क््या भारतीय दरिद्रवा घट रही है---अधिक सही भाँकडो 
की आावश्यक्रा--ब्राउली-राबटेंसन जाँच--आँकडे सकलित करने का सकलन-- 
राष्ट्रीय भ्राय की माप--उत्मादन-गणना--प्रामीण सर्वेक्षण--राष्ट्रीय ग्राय-सम्बन्धी 

आधुनिक झनुमान-- भारतीय दरिद्रता को बटान वाली उपयोग-सम्बन्धी कुछ भूलें 


श्०ण सवहत १२७-१६५% 


परिवहन का महृत्त्त--रेलव--स्वतन्त्रता स पुर्व--रेलवे वे विकास के प्रधान 
काल-खेण्ड--पुरानी गारण्टी प्रथा--सरकारी निमणि और श्रवन्ध (१८६६-७६)-- 
नया गारण्टी सिस्टम (१८७६-१६००)--रेलो का जझीप्र विस्तार और लाभ वा 
प्रारम्भ (१६००-१६ १४)--रेलो का विधदन (१६१४-१६२१)--आलाकवर्थ-समित्ति 
(१६२१-२५)--भारत म सरकारी प्रबन्ध क पक्ष में मत--साधारण दित्त से रेलवे 
वित का पृथक्करण (१६२४-२५ में १६२६-३०)--अवसाद-काल (१६३०-३१ से 
१६३५-६६) तथा वेजबुड रेलवे-जाँच-समिति (१६३६-३७)--द्वितीय विश्वयुद्ध-काल 
और उसके बाद (१६३६६-१६४७)--राज्य और रेलवे के वीच सम्बन्यो की विवि- 
बता- स्वतस्त्रता के पदचात्‌ू--रेलवे के आशिक प्रभाव--रेलो के और झधिक विकास 
की प्रावश्यकृता--रेलब प्रशासन की समस्याएँ -स्वतस्त्रता से पूर्व--रेलबे-दर- 
नीति--पअ्रभावपूरण निरीक्षण का प्रभाव रेलवे बोर का पुनगंठत--भारतीयक रण की 
समस्या--रेलबे को समध्याएं--स्वतन्ततरा के बाइ--रेलव म॒ प्रगति तथा पंचवर्षीय 
योजनाएँ--सडक परिवहन--हाल का सडक इतिहास--भारतीय सड़को की विशेष- 
ताएँ--प्रधिक सडको की झावश्यक्ता ---सडक बनाम रेलवे--सडको की प्रतिस्पधा 
को कम करते के लिए अपनाय ग्रए उपाय--परिवहन समोजन-नीति --रेल-सदत- 
स॒पोजत पर वेजबुड-समिति गौर उसके वाद--सडक के मोटर यातायात (ट्रेफिक) का 
नियमन--भारतीय सडक-विकास-समिति और सडक वित्त--नवीन सडक नीति--- 
सडक-खादे को आधिके दशा--संडक-सम्बन्धी नवीन प्रस्ताव--साम्रयुर-्योजना-- 
त्यी सडक योजना--पचवर्षीय योजनाएँ और सडक परिवहन--जल-परिवहन-- 
झल्रेशीय जल-प्व--सामुद्रिक परिवहन--जलयान के सम्बन्ध में मारतीय साहस 
को बाघाएँ--विलम्बित छूट व्यवस्था, दर-युद्ध इत्यादि--व्यापारिक जहाजयनी 
समिति १६२३--तटीय यातायात को भारतीय जहाज़ो क लिए सुरक्षित करन का 
बिल --विंलम्बित छूट-व्यवस्था की समाप्ति सम्बन्धो त्विल---जहाजरानी पुरननिर्माण 
नीति उप-समिति--भारतोय व्यापारिक बड़े की श्रावश्यक्ता--भारतीय 
जलयान-निर्माण उद्योग की स्थिति--विजगापट्टम (अ्रव विज्ञाखापटनम) का जल- 
याव-विर्माण प्रामण--वायु-परिवहतन--नागरिक उद्डयत--वेंगलौर की वायुयान- 
फँक्ट्री 


१५ : भारत का व्यापार १६६-१८६ 


बाह्य ब्यापार--ऐतिहाप्तिक सिहावलोकन--१८६४-६५ से भारत का 
ब्यापार--भारतीय बाज़ार के लिए संघर्प---१६१४-१४८ के युद्ध के पूर्व की स्थिति 
का साराश--प्रथम विद्वयुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव--दोनों युद्धो के बीच 
के समय में व्यापार (१६१६-२० से १६३६-४०)--विश्व के आर्थिक अवसाद-काल 
में भारत का व्यापार--विश्व का आथिक समुत्यान ओर भारत का व्यापार-- 
गिरावट (रिसेशन) के समय मे भारत का व्यापार(१६३७-३८ से १६३८-३६ तक)-- 
युद्धकाल (१६३६ ४५) मे भारत का विदेशी ध्यापार--प्रेंगरी -नीक मिशन--तिर्याति- 
परामश्च-समिति तथा अन्य उपाय---राजकीय ब्यापार-निगम और तदनन्तर--निर्यात- 
प्रोत्माहन--भारत के स॒मुद्र-बाहित व्यापार की विशेषताओं भें हुए परिवतेन-- 
१६५०-५१ के वाद--व्यापार की रचना में हाल में हुए परिवर्तत--भारत के व्यापार 
की दिशा--१६१४ से पहले भारत के व्यापार का वितरण--युद्धकाल (१६ १४-१८) 
में भारत के व्यापार का वितरण--भारत के विदेशी व्यापार (१६१४०१८) की 
युद्धोत्तर प्रवृत्तियाँ--द्धितीय विश्वयुद्ध श्र उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में परि- 
वरतंव--भारत का मध्यागार (पुन्तियात) व्यापार--व्यापारिक सतुलन--भारत के 
स्थिति-विवरणुपत्रक (बैलेंस शीट) मे चामे और जमा की भर्दे-- देश का (भौमिक) 
सीमान्त व्यापार--अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार और आशिक समृद्धि--भ्रदायगी शेप तथा 
निर्यात उन्नति के साधन--आरस्तरिक व्यापार--तटीय व्यापार--प्रान्त रिक ब्यापार 
“भारत के प्रधात व्यापारिक केन्द्र-ध्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापार-सगगठन-- 
भारत के वारिज्यिक सगठन । 


२० : व्यापारिक समभौते १६०-२१० 


साम्राज्य अप्रधिमान (इस्पीरियल प्रेफरेस) आन्दोलन का इतिहासं-- 
सा भ्राज्य प्रधिमान के प्रति भारत का रुख--प्रोटावा-समकौता--श्रौटावा-सममौता : 
पक्ष---ओ्रोटावा-समभौता ४ विपक्ष--बम्बई-लक्राशायर टेवस्‍्टाइल समभौता (मोदी 
लीज़ पेक्ट)--१६३५ का पूरक आग्ल-भारतीय व्यापारिक समभौता---प्रोदाबा- 
समभौते पर घारासभा का विरोधी निरंय--प्राग्ल-भारतीय व्यापारिक समभोता 
(१६३६)--भारत-जापानी समझौते की उत्पत्ति (१६३४)--१६३४ के समभीते 
की धाराएं--१६ ३४ के भारत-जापानी समझौते की कार्य-विधि--नवीन जापान" 
भारत व्यापारिक समभौता (१६३७)--१६४० का अ्रस्थायी समभौता--१६४१ 
का नया वर्मा-भारत व्यापारिक समभौता--बर्मा हारा भारत को दो गई रिश्ायते-- 
भारत द्वारा वर्मा को दी गई रिह्रायतें--द्विपक्षी (बिलेटरल) व्याधारिक समभौतो की 
नयी रीति--जी ० ए० दो ० टी०--आधुनिक व्यापारिक सममौते । 


२१: चलार्थ और विनिमय (भाग १) २११०२४५ 
ब्रिटिश्ञ काल से पूर्व भारतीय चलाय्थ (करेन्सी)--प्रथम युग (१८०१-१८३५) 


श्र 


हअाटिषिणी--द्िितीय काल (१८३५-७४)--तृतीय काल (१८७४-६३)--चहुर्थ काल 
(१८६३-१६००)--भारत सरकार को दित्तीय कठिनाइयाँ--विनिमय-दर की गिरावट 
का भारतीय जनता पर प्रभाव--विनिमय और विदेश्ञी पूंजी मे गिराव--ग्रूरोपोय 
अधिकारियों की दशा--हेशल समिति की सिफारिशें--फाउलर समिति (१८६८)-- 
द्रन्य सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाये गए उपाय--स्वर्ण कया 
प्रचलन--नोट और रुपये जारो करना--स्वर्प प्रमाप सुरक्षित काप--१६०७ और 
१६०५८ का सव्रठ--र्वर्णा प्रमाप अथवा स्वर्णों विनिमय प्रमाप--स्वर्ण विनिमय 
प्रमाप का स्वेखप्र--कौंसिल ड्राफ्ट प्रथा--चेम्वरलेन झ्रायोग--१६१४-१८ के युद्ध 
का भारतीय बरेन्सी पर प्रभाव--प्रथम युय (भ्रगस्त, १६१४ से फरवरी, १६१५ 
तक)--व्ितीय काल (फरवरी, १६१५ से १६१६ से ग्रन्त तर)--चाँदी क मूल्य में 
चूद्धि--सरकार द्वारा किये गए उपाय--सरकार का विनिमय पर नियस्तशं-- 
विनिमय-दर की वृद्धि--रजत-क्रय--चाँदो की सुरक्षा श्रौर उसकी मितव्ययता--पत्र- 
मुद्रा-प्रसार--आधिक उपाय--बै दियटन समिति---रिपोर्ट पर सरकार को कार्यवाही-- 
विभिम्य-नियस्त्र--सावरेन के कानूदी मुद्दा मूह्य म परिवर्ततव--युद्धकातीन प्रति- 
वन्धो की समाध्ति--रिवर्स कौंसिल की विक्री--सरकारी नीति की परीक्षा-- 
निष्करिपता की नीति (१६२१-२५)--भारतीय पत्र-मुद्रा--पश्रारमस्भिक इतिहास-- 
नकद मुगतान झौर कानूनी सुद्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ब--पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप--पत्र- 
मुद्रा सुरक्षित कोप को ग्रालोचना--१६१४-१८ के युद्ध का पत्न-परद्धा पर प्रभाव-- 
पत्र-छुद्रा सुरक्षित कोप का पुननिर्भाणं-स्थायी विधान--३१ मार्च १६२५ और 
१६३५ क बीच पन्न-मुद्रा सुरक्षित कोष की वनावट और स्थिति--नोट प्रचलन और 


करेन्सी की खपत--कुल और सक्तिय्न नेप्ट प्रचलन--करेंसी के विचित रूपो की 
खपत ) 


२५ चलार्थ और विनिमय (भाग २) २४६-२७६ 


कार्यरत हिल्टन यग क्मीशन--स्वर्णा विनिमय श्रमाप के दोष--सुरक्षित कोप 
और शेप (बलेन्सिज़)--विश्रेषित घवराधश्षियो (रिमेटेन्सिज) का प्रबन्ध--मुद्रास्फरीति 
और पूल्यो की बृद्धि--अविचारित एवं व्ययशील पद्धति--आन्तरिक बनाम बाह्य 
स्थिरता-- स्व्से पिउ प्रमाप--वर्ं को क्रय-विक्रव दरे--नोटो की परिवर्तनीयता--- 
सुरक्षित कोप का एकीकरण और वनावद--स्वर्णो पिण्ड वताम स्वर करेंसी प्रमाप--- 
स्वर पिण्ड प्रमाप को आलोचना--भप्रत मे स्वर्ण करेन्सी प्रमाप का पक्ष--झायोग के 
प्रस्तावों के विरुद्ध अन्य आपत्तियाँ--रुपये का स्थायित्व--स्थायित्व का अनुपात--विम ति 
टिप्पणी (मिनट झॉफ डिलेण्ट)--विनिमय दर के विवाद का परीक्षण--बहुमत के 
तकों की झालोचना--१ छि० ४ पैस को दर के पक्ष का आजोचनात्मक परीक्षण-- 
अनुपात (विनिमय-दर) के विवाद का तदनन्तर विकास (पप्रैंल १६२० से सितम्बर 
१६३१ तक)--सरकार द्वारा हिल्‍्टन यगय आयोग की रिपोर्ट का स्वीकरण--मार्च, 
१६२७ का करेन्‍्सी एव्ट--स्टलिय और स्वर्ण कया सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रति 


3. 


क्रियाएँ--एपये को १० शि० ६ पेस से सम्बन्धित करना--भारत से रुवर्ण-निर्यात-- 
अनुपात का प्रदन और रिजर्व बैंक बिल--नये करेन्सी अधिवारी के रूप में रिजर्व 
चैक ग्रॉफ इण्डिया का विनिमय दायित्व--करेन्‍्सी के सम्वस्ध मे आधुनिक व्यवस्था 
“अवधुल्यन का पक्ष श्रौर विपक्ष--अन्तर्राष्ट्रीय द्याध्मकत कोष और रुपये का सम* 
मूल्य-- रुपये का भ्रवमूल्यन (सितम्बर १६९४६)--द्विदीय विशवन्युद्ध का भारतीय 
चलार्थ (करेन्मी) झौर विनिमय पर प्रभाव--एपये के सिक्के को भ्रचलन से वॉपस 
लेना और एक रुपये के नोट का प्रचलत--चाँदी के सिक्‍की के रजत तत्त्व में कमी 
-+दशमलव प्रणाली--विनिमय-नियन्त्रणु--स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध 
“साम्राज्य का डालर सचय तथा युद्धोत्तर डालर कोष अम्पायर (डालर पूल एण्ड 
पोस्ट वार डालर फण्ड) । 


२३ - भारतवर्ष में मुल्य २७७-२६० 


१८६१ से हुए मूल्य-परिवर्ततों पर एक विहृग्रम दृष्टि--१5८६१ से १५६३ 
तक--मूल्य जाँच-समिति (१८६० से १६९१२)--१६ १४-१८ के युद्ध से पूर्व मूल्यों की 
बृद्धि के कारणं--विश्ेप हूप से भारतीय कारण --विश्वध्यापी कारणा--पूवें भ्रवसाद* 
काल तथा युद्धनकाल (१६१४-१८) में मूल्य--मरद्रास्कीति--ऊँची कीमतों का 
प्रभाव--किसानो पर प्रभाव--उद्योगो पर प्रभाव--आ्रामीणा क्षेत्रों तथा नगरों के 
श्रमिक--स्थिर प्रामदनी वाले व्यक्तियों पर प्रभाव--प्रवत्ताद ग्रौर उसके बाद के 
समय मे मूल्य--मूल्यों के घटने के कारण और प्रभाव--प्रितम्बर १६३६ के बाद 
कीमनें--द्वितीय महायुद्ध काल तथा युद्धोत्तर काल में मूल्य-परिवर्त नों का प्रभाव-- 
स्वतन्त्रता के उपरान्त मूल्य--मूल्य-वीति ॥ 


२४ - प्रधिकोषण (बेकिंग) और साख २६१-३३७ 


भारतीय अ्रधिकोपण का इतिहास--देशी अधिकोष- देशी अधिकौप की वर्त- 
मानव स्थिति--पुरानी तथा नई ग्रधिकोष-प्रणाली के एकीकरण की आवश्यकता--- 
देशी साहुकारों से सम्बन्ध स्थापित करते की रिजवें बैक की योजना--प्राधुनिक 
अधिकोप का उदय--भ्रसीडेन्सी बैक--सुरक्षित कोष-पद्धति--प्रेसी डेन्सी बैंक के कारो- 
बार तथा विकास--विनिमय बैंक (विदेशी बेक)--विनिभय बैको के कारोबार तथा 
उनकी वतंमान स्थिति--विदेशी बैंकों पर श्रतिबन्ध--भारतीय विनिमय बेंक का 
श्रोगशैश--मिश्रित पूँजी के बैको का इतिहास--बैको का दिवाला--बैंको का दिवाला 
निकलने के कारण--पर्याप्त नकद कोष का महत्व--बैक-सम्बन्धी नियमन-- सथो- 
घित इण्डियन कम्पनीज एक्ट (१६३६) मे वेकिंग कम्पनियों से सम्बद्ध विशेष विघान-- 
बैंकिंग के तियमंत हेतु हाल में की गई वंघानिक व्यवस्थाएं--निकासी गृह--पोस्टल 
सेविंग बैंक--भारतीय द्रव्य बाजार की विशेषवाएँ तथा नुटियाँ--हब्य को दरी मे 
अआमकता तथा गोलमाल---5 व्य-सम्वन्धी मौसमी तगी--हु'्डी के बाजार का भ्रभाव-- 


श्र 


हुण्डी के बाजार की वृद्ध करने के उपाय--केस्द्रीय बेक की उपयोगिता--इम्पीरियल 
बैंक की रचना--इस्पीरियल बेक का विघान--इम्पीरियल बैक के कार्य--सा्वंजनिक 
सस्था के रूप में कार्य--इम्पीरियल बैक की आलोचना के विपय--इम्पीरियल बैक 
ऑफ इण्डिया सशोधन एक्ट, १ ६३४--स्टेट वेक ऑफ इण्डिया-- रिजर्व वेक झ्ॉफ 
इण्डिया एक्ट १ ६३४--रिजवं बैक श्रॉफ इण्डिया कार्यरूप मे--रिजरद बैक श्रॉफ इण्डिया 
(सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तान्तरण) एक्ट २१ €६४८--१६४६ के बाद भारतीय 
बैकिंग--औद्योगिक वित्त--औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १६४८--सचय करन 
की प्रवुत्ति--भारतीय बैकरों की सस्था--वैको की वर्तमान स्थिति । 


२५: वित्त और कर इ३३८-३८८ 

परिचयात्मक विचार--आय के क्षेत्रीय शीपंक--निराकाम्य (कस्टम) प्रशुल्क 
का इतिहास--युद्धकालीन तथा उत्तर युद्ध-कालीन निराक्राम्य प्रशुल्क पद्धति-- 
क्ेन्द्रीय उत्पाद-क र--भाय-कर का इतिहास--प्राय-कर मे सुधार--कृषि-झ्राय पर 
कर--उत्तराधिकार-कर--सम्पत्ति-कर-- व्यय-कर उपहार-कर--प्रफीम --माल- 
गुजारी--आावकारी--आय के भ्रन्य साधन--प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के झन्तगंत नये 
कर विक्री-कर--मारत मे सार्वजनिक व्यय---नागरिंक प्रशासन पर व्यय--कर-भार 
का वितरण-- भारतीय वित्त का सक्षिप्त इतिहास--घाटे बे. बजट--भारत मे लोक 
ऋण का सर्वेक्षण -- पौष्ड-पावना--श्रान्‍्तीय और वेन्‍्द्रीय सरबारो के बीच वित्तीय 
सम्बन्य--१६१६ के सुयारो के पूर्व के वित्तीय सबध--१६१६ के सुधारो के भ्न्तर्गंत 
वारस्परिक प्राथिक सम्बन्ध--मैस्टन चरिनिर्णय--प्रान्तीय अशदान का पअन्त-- 
भारत में सधात्मक वित्त की समस्या--१६३५ के विधान वे अनुसार वेन्‍्द्र और 
प्रान्तों के बीच आय-स्रोतो का बेंटवारा-सर झोंढो निमेयर द्वारा वित्त सम्बन्धी 
जाँच--प्रान्तो को सहायता--समभौत के सिद्धान्त--प्रान्तो द्वारा आपत्ति--कन्द्र की 
आवश्यकताएँ--प्रान्तो को आय-कर का भाग अभिहस्ताकित करने मे निमेयर सूत्र मे 
सशोधन--देशमुख परिनिर्णय--वर्तमान प्रान्तीय प्रथें-प्रवन्ध--रेल वित्त--सेपरेशन 
कान्वेंशन के अन्‍्तर्गत रेल विभाग के आथिक परिणाम--स्थानीय वित्त-स्थानीय 
(गांव-सम्बन्धी) बोडैं--नगरपालिका वित्त --स्थानीय सस्थाझ्ों के अपयाप्त साधन 
-साधनो के अपर्वाप्त होने का कारण--साथनों की उन्नति । 


२६ बेरोजगारी इ३८६-३६६ 

अध्ययन का क्षेत्र-ग्रामीण वृत्तिहीनता दुभिक्ष का बरतंमान रूप भोर 
उसका उपचार--दु्भिक्ष का उत्तरदायित्व--मध्यवर्गीय बेरोजगारी समस्या का 
विस्तार क्षेत्र--मध्यवर्गीय बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता और प्रसार-- 
विशेष रूप से प्रभावित बगें--वृत्तिहीनता के कारण--वृत्तिहीनता को दूर करने कक 
उपचार वृत्ति ब्यूरो--वृत्ति विनिमयालय--प्रन्य_उपचार-ससम्र (वृत्तिहीनता) 


समिति--बेरोजगारी तथा योजनाएँ । 


हद 


२७ ; भारतीय पंचवर्षीय योजनाएँ ४००-४०६ 


मूमिका--योजनाग्रो के लक्ष्य--पहली दो योजनाएँ--तीसरी पचवर्षीय 
बोजवा--वीसरी योजता और रोजगारी--तीसरी योजना का सूल्याक--चौथी पच- 
वर्षीय योजना---इस योजना में व्यय---विशेष उद्देश्य--भारतीय योजनाओं मे क्मी। 


परिशिष्ट : रुपये का अवमूल्यन ४१०-४१४ 


द्वितीय माग 


अ्टए 52: 
्फ्ठा ॥९७८, / 

भा 60 ल्छ्ल 
दि 
ए चर 


ले का 
कक बत्प्् ला 


आज 


अध्याय १ 
अऋद्योगीकरण : साधन तथा विधि 


१. भारत में संरक्षण के पक्ष में प्रमुख लक--संरक्षण के लिए भारतीय उद्योगों की 
स्पष्ट उपयुक्‍्तता की शोर सकेत करते हुए १६२४ के अथथे-प्रायोग (फिस्कल कमीशन) 
ने प्रो० पीगू के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत किया--उत्पादन के प्राकृतिक साघनों 
से सम्पन्न किसी भी कृपि-प्रधात देश में उत्पादन-क्षमता बढाने के लिए सरक्षण की 
नीति का हडता से समर्यन किया जा सकता है। ऐस देझ में सरक्षण के फलस्वरूप 
देश के उत्पादन का विदेशी उत्पादन से कम विनिमय होने क॑ कारण जो हानि होगी, 
अन्ततोगर्वा राष्ट्र को देश की उत्पादन-शक्ति के विकास की तीत्र गति द्वारा उसकी 
यूति से श्रधिक लाभ होगा | सरक्षण-कर, जिन्हे कालवर्ट ने नये उद्योगों को चलना 
सिखाने वाली बैसाखी बताया है, उद्योगों के स्वत. चलना सीखने की अपेक्षा उन्हें 
इननी जल्‍दी चलने की शववित प्रदान कर देती है कि वेसाखियो की लागत से कही 
अधिक लाभ प्राप्त होता है ।”' 
२. संरक्षण और राष्ट्रीय स्व-निर्भरता--जो लोग सरक्षण के पक्षपाती होते हैं, वे 
हर सम्भव उपाय से निर्यात को भी प्रोत्साहन देने का समर्थत करते हैं। किन्तु यह्‌ 
स्पप्ट है कि यह झात्म-निर्भरता के झादझं के विपरीत है, वयोकि नियलि के साथ- 
साथ आयात अ्रवश्यमव बढेंगा । इसके झतिरिक्‍त यह प्रश्न भी किया जा सकता है 
फि क्‍या एक राष्ट्र को स्व-निर्भ रता ध्यक्ति की झात्म-निर्भेरता से किसी भाँति अ्रधिक 
बाछतीय है ? डॉ० एंडविन कंनन का कथन है कि “सरक्षण का कट्टर पक्षपाती उस 
साधु को भाँति है जिसे अपने पडोसी से कुछ भी खरीदना स्वीकार नही ॥”” और 
(एक साधु राष्ट्र एक साधु व्यवित से कसी भी भाँति अधिक प्रशसनीय नही कहा जा 
सकता । साघारणतया आत्म-निर्मे रता के आदर्श का पालन सावेक्षिक लागत के नियम 
द्वारा निर्धारित सीमाग्रो के भोतर ही करना चाहिए और उन्ही उद्योगों के सम्बन्ध मे 
नीति पर विचार करना चाहिए, जिनके सम्बन्ध मे एक देश को निद्िचत रूप से 
प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हो । 
राष्ट्रीय स्व-निर्मरता के सिद्धान्त का समन बहुघा राष्ट्रीय सुरक्षा के हृष्टि- 
कोण से किया जाता है। भारत उत्पादन के विभिन्‍न साधनों से सम्पन्न एक 
विज्ञाल देश है । इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए भारत के लिए आत्मनिभरता ग्रेट 


2. 'फिस्कल कमीरान रिपो८ (१६२४)? पेरा छड | 
>. टिक्‍्नॉलनिक यरनल?, मात्रे १६१६, पृ० ७६ । 


हि भारतीय ग्र्थशास्त्र 


ब्रिटेन की अपक्षा अधिक सुलभ है । किन्तु न दो यह सम्भव ही है और न वाछनीय ही, 
कि भारत अपनी सारी झावश्यकताओ की पूर्ति के लिए अन्य सारे देशो से सम्बन्ध 
विच्छेद कर ल । 
३ भारत मे सरक्षण के पक्ष मे प्रबल भावना--ब्रिटिश सरकार हारा अपनवायी गई 
स्ततन्त्र व्यापार की नीति मुख्यतया इस सन्देह के कारण अलोकश्रिय रही कि मुक्त- 
द्वार की यह नीति भारत की अपक्षा ब्विटन के हितों की अधिक पोषक थी। यूनाइ- 
टड स्टेट्स, जमेंनी और यहाँ तक कि जापान जैसे अन्य देशो की समृद्धि भी सरक्षण 
के ही बल पर हुई थी । लोगो को इस तर्क पर विश्वास ही नही होता था कि उनके 
विक्रास के कारण बिलकुल दूसरे ही थे तथा सरक्षण उनके झ्रौद्योगिक विकास में 
सहायक होने क बजाय गतिरोधक सिद्ध हुआ था । यह भी कहा जाता था कि ब्रिटेन 
न स्वय भी सरक्षण की नीति का तभी परित्याग क्या, जब उसकी भ्रौद्योगिक श्रेष्ठता 
का सिक्का निश्चित रूप स जम चुका था। यह थात भी सत्य थी कि ब्रिठेन में 
स्वृतत्त्र ध्यापार-काल वा प्रारम्भ कृषि से सरक्षए हटाकर उद्योगों को सरक्षण देने 
के घ्येय से हुआ था । अन्त में, १६१५ से स्वय ही सरक्षण की नीति का अनुसरण 
करने के कारण ग्रेट ब्रिटेन किस मुंह से भारत को स्वतस्त व्यापार वी शिक्षा दे 
सकता था ? 
प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) क बाद सावंजनिक व्यय म हुई अत्यधिक वृद्धि 

ने सरकार को ग्रायात कर बढाने के लिए बाघ्य कर दिया । यह एक ऐसी पद्धति थी 
जो बहुत-से उद्योगो के लिए स्वत सरक्षक सिद्ध हुई। अव्यवस्थित ग्रौर अनियमित 
होने के कारण ऐसे सरक्ष णो के कुछ परिणामो का अहितकर होना अवश्यम्भावी था । 
किसी स्थायी नीति के आश्वासन के बिता ही इन्होंने उद्योगों को प्रश्नय दिया, श्रतएुंव 

'ह आवश्यक नही था कि सरक्षण उन्ही उद्योगो को मिलेगा जो इस योग्य थे । श्राय 
बढाते के उद्देश्य से लगाये गए ऊँचे निराकाम्य कर (कस्टम डय्यूटीज), जो सयोग से 
सरक्षणात्मक भी थे, श्रौद्योगिक विकास भे सहायक सिद्ध होने के बजाय भ्रधिक बाधक 
थे। 
४ विदेचतात्मक सरक्षण--प्रर्थ आ्लायोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सामान्य नियमो 
को पथ प्रदर्शन के लिए झ्रपनाया गया है--(१) उद्योगो को प्राकृतिक सुविधाओं से 
सम्पन्त होना चाहिए, उदाहरणार्थ कच्चे माल को पूर्ति की अधिकता, सस्ती शवित, 
श्रम की पर्याप्त पूर्ति और देश में विस्तृत बाजार की उपलब्बि। (२) सरक्षण उन 
उद्योगों कौ हीं देना चाहिए जो या तो उसके बिना विलकुल पनप हां न सकते हो या 
इसके अभाव में जितका विकास उस गति से म हो सकता हो, जो राष्ट्रीय हित के 
लिए झ्यावश्यक है । (३) सरक्षण दिया जाने वाला उद्योग ऐसा होता चाहिए जो आगे 

चलबर बिना सरक्षण के ही विश्व-प्रतिस्परद्धा का सफलतापूर्वक सामना कर सकै । 

अन्य गौण सुभावो के अनुसार वे उद्योग जिनमे वृद्धिमान प्रत्युपलब्धि नियम 
लागू हो तथा वे उद्योग जिनसे निकट भविध्य में ही सारे देश की आवश्यवता-पूर्ति का 
आ्राभ्वासन मिलता हो, सरक्षण-योग्य है। ऐसे उद्योगो को सरक्षण कभी नही मिलना 
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चाहिए जिनसे देश वी आवश्यकता की केवल आशिक पूर्ति हो सकती हो । 

कभी कभी बाहरी देशो द्वारा राशिपातन (डम्पिग) करने पर सरक्षण अपनाया 
जा सकता है या उसम वृद्धि की जा सकती है ! जब यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाए 
कि अन्य देश राशिपातन कर रहे हैं और इस कारण उस राष्ट्रीय उद्योग को हानि 
पहुँच रही है, जिसकी समृद्धि से राष्ट्र बी समृद्धि सम्बद्ध है तो एक विशेष राशिपातन- 
कर आवश्यक हो सकता है। जिन देशो मे मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो यया हो जिसके 
फलस्वरूप वे अन्य सुदृढ मुद्रा वाले देशो के साथ नीचे भाव पर निर्यात करने के 
योग्य हो गए हो, तो उन देशो की वस्तुओं पर भी ऐसे कर लगाना उचित ठहराया 
जा सकता है । १८६६ के १४वें अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी देश प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से निर्यात को आशिक सहायता देता है, तो गवर्नर जनरल को यह अधि- 
कार है कि भारत गज़ट म अधिसूचित करके ऐसी सहायता की वास्तविक मात्रा ने 
चरावर श्रायात पर झतिरिक्त कर लगा दे ।* 

अ्रे झायोग के विचार मे प्राय नवीन उद्योगों को ही सरक्षण प्रदान करना 
चाहिए | फिर भो उनका मत हैं कि सुदृढ उद्योगो के साथ भी ऐसी आवस्मिक परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब उन्हें सरक्षण देना उचित ही, ताकि वे उन का रणो 
से उन्पन्न सक्रमणकालीन मनन्‍्दी का सामना कर सकें, जिनका उपचार उनवी शवित 
के परे है । समय-समय पर सूती वस्त्र उद्योग को दिया गया सरक्षण इस कोटि मे 
भली भाँति आता है क्योकि यह उद्योग श्रब अपनी शैश्ववावस्था में नही है । 

पूर्ण रूप से नवीन उद्योगो के विषय मे ग्र्थ-प्रायोग क॒ सदस्यों का विचार 
था कि वास्तविक स्थिति का अध्ययन न कर नवीन उद्योग्रो के प्रवत्ेको के झनुमानों 
पर विश्वास करक सरक्षणा प्रदान करना वहुत बडी जोखिम उठाना होगा । किन्तु 
विद्यमान उद्योगों के सम्बन्ध मे भी अनिश्चितता और अनुमान का सामना किय बिना 
नीति निर्धारित करना सम्भव नहीं है । परिकल्पना की मात्रा उन उद्योगों के सम्बन्ध 
मे और भी अधिक होगी, जिनको अन्य शाखाएं खोलन वे लिए सरक्षण दिया जाएगा। 
फिर भी आयोग इस ग्राधार पर सरक्षरा देने वा विरोधी नहीं था।' झतएव यह 
स्पप्ट है कि उन सभी दह्मात्रों सम, जिनमे सरक्षण वी साग की जाती है, अनिर्चितता 
अवश्य विद्यमान रहगी । मरक्षण प्रदान किये जाने वाले एक नवीन उद्योग के विषय 
में यह सम्भव है. कि छाहरी, देखा मे, जहाँ, पढ़ उद्योण अछि अफ्ि। स्प्ीत हो; चुका, है. 
ऐसे विस्वमनीय तथ्य प्राप्त हो सकें जिनसे यहाँ इस उद्योग के विषय मे कोई शंका 
न रह जाएं | गर्थ-प्रयोग का मन है कि आमतौर से नये उद्योगों के लिए सरक्षण 
आपत्तिजनक हो नहीं, वल्कि अ्नावन्यक सिद्ध होगा, क्योकि सरकार की आशिक 

अप्रेल, १६३३ में पास हुए उयाय-सुरक्षा-अधिनियम के अनुसार गवनंर जनरल का यह अधिकार 

दिया गया था कि बढ़ उन सभी दशाओं में अतिरिक्त कर छतगासकता है, जिनमें उसके अनुसार 
विदेश भाल का इतने कम मूल्य पर आयात दो रहा इ कि उसमे एक स्था पत॒ उद्योग को सक्‍ट है 
है? मात, १६३५ को यह अधिनियम समाप्त हो गया ! 
> “अरे-आयोग (किस्किच कमीशन) रिपोर्टर, पैसा ३०० | 


प् भारतीय अयथंज्ञास्त् 


आवश्यकताएँ ग्रागम क्रो के स्तर को ऊँचा रखते के लिए बाध्य करेंगी । फ्मस्वरूप 
प्रारम्भ मं आवश्यक सरक्षण स्वत ही प्राप्त हो जाएगा। अतएद ऐसे उद्योग को, 
भ्रन्यथा जिसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, आरम्म करने के पहल पर्याप्त सरकारी 
सहायता का ग्राइ्वासन प्राप्त होना चघाहिए। सरकार द्वारा नय साहसोद्यमियों को 
कुछ बैंकों वी निम्नतम ब्याज-दर की गारण्टी देने का सिद्धान्त, जिसका सभी क्षेत्रों 
में स्वागत हुआ है, मूलत उन्हे सरक्षण दने की नीति वे अलावा और कुछ नही है 
(नीचे सेक्शन १४ देखिए) । हर एक द्शा मे यह आवश्यक है कि उद्योग नीचे दी हुई 
शर्ते पूरी करे। भारतवप के राष्ट्रीय महत्व क आधारोदोगो म साधारणतया निम्न 
लिखित उद्योगों का नाम लिया जाता है--भारी रासायनिक उद्योग, रजक द्रब्य, यम्त 
व औज़ार, रेल के डब्व, इजन, हवाई जहाज, मोटरगाडिया, कागज, छुरी-काट, बरतत 
झौर बिजली क॑ सामान । 
कसी उद्योग को सरक्ष रा देना निश्चय क्र लेने क बाद मुख्य समस्या सरक्षश 
की मात्रा निश्चित करना है। उद्योग को इतना अधिक सरक्षण नही देना चाहिए कि 
वह स्वत प्रयत्न करना ही छोड दे । वास्तव मं उद्योग को निध्किय करन की अपेक्षा 
उस उत्तेजित करने की ग्रावश्यक्ता है । कर वी एसी यथोचित मात्रा, जो न कम हो 
न अधिक, निश्चित करना वहत मुद्िकल है । भारत और विदेशों की उत्पाद लागत 
की तुलना क लिए हम एसी औसत फ््मो का लेकर अध्ययन करना होगा, जो न तो 
असाधारणा रूप स कुशल है और न अरकुशल ही । सरक्षण की दर निषारित करते 
समय उपभोक्‍ताओों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। सरधण कर को दर ऊँची 
हान मे तीव्र औद्योगिक विकास हो सकता है, किन्तु मूल्या की अनुचित वृद्धि रोकन 
के लिए यह सम्भव है कि इस दर को कम रखना पड़ श्रौर विकास की अपक्षाकृत 
मनन्‍्द गति को स्वीकार करना पडे । 
विवेचनात्मक सरक्षण की झ्ननुचित रूप स कठोर और ग्नुदार व्यारया वरनत 
की प्रवृत्ति को उस दूसरे शब्दो म रखकर कुछ सीमा तक ठीक क्या जा सकता है । 
इगलैण्ड स्वय कपास वाहर स मंगाता है, फिर भी सूती वस्त्रोद्योग म ग्रव तक उसका 
स्थान बेजांड न सही, परन्तु उच्च कोटि का अवश्य है । फिर सूती वस्नोद्याय श्रौर 
अपने कई थ्रन्य उद्योगों के निए उसे बाहरी बाजारों पर निभर रहना पडता है, प्रत 
अर्थ आयोग द्वारा सुभायी गई पद्धति एक साधारण पथ प्रदर्शक के रूप म ही श्रपनायी 
जा सकती है। उसका झाव्दिक या कठोर पालन करना उचित नहीं । समय समय पर 
नियुक्त प्रशुह्क मण्डला (टेरिफ वोर्डी) और सरकार न भी इस मह्वपूण सुभाव पर 
ध्यान नही दिया है । भारत म विवचनात्मक सरक्षण की टूसरी आलोचना यह है कि 





३. लाबन विश्लेषण की जठिलता का अनुमान लगाने क लिए पाठक 'इण्डियन फिस्कल प्राव्लम?, 
(ज्ले० सां० कोयाती द्वारा लिएिठ) घृ० ३६-३७ दसे दी० जी० काल 'इक्नामउस आफ प्रोखिशन 
इन इण्टियाः, सी० एन० वकील और एम० सी० मुरे, इए्लरिटयल पालिसी आफ़ इस्टिया विद 
स्पशल रफरेन्स डु कर्ूम्स टैरिफः, पृ० ८२-५५ तथा टैरिफ वोट की विभन्‍्न रिपो देखें । 
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इसन झौद्योगीकरण की सम्पूर्ण समस्या को ध्यान में न रखकर उद्योगों पर ग्लग- 
अलग विचार किया है। फलत औद्योगिक विकास के पथ में अनावश्यक वाधाएँ उत्पन्न 
हो गई हैं और इसका स्वरूप अनियन्त्रितन्या हो गया है । 

आरतवर्ष में विवेचनात्मक सरक्षण की असफलता का प्रमुख कारण देश के 
झीघ्न ग्रौद्योगीकरण के प्रति ब्रिटिश सरकार को सहानुभूति का अभाव था। जैसा 
प्रो० बी० पी० झदारकर का कहना है, “पास्चात्य देशों मे सरकारों को सहायता से 
सरक्षण के अतिरिक्त और भी उपाय काम में लाये गए हैं, जैसे आर्थिक सहायता, 
राजकीय सहायता, श्रौद्योगिक अनुसन्धान और औद्योगिक सस्थाग्रो का पथ-अ्रदर्शन 
एवं नियन्त्रश । वास्तव में वहाँ विवेचनात्मक सरक्षण ने उद्योगो को उदासीन और 
झतमने भाव से नाम-मात्र को सहायता देने के अतिरिक्त और झुछ नही किया है । 
तदनन्तर वे उद्योग अपने विकास के लिए स्वतन्त्र छोड दिय गए हैं। प्रशुल्क-मण्डल 
ओर सरकार की विलम्बकारी नीति के कारण प्राप्त सरक्षण बहुघा लाभकर नही 
होता ॥” इस भाँति भारतवर्य में बहत दिनो से श्रोद्योगीक्रस की समस्या का रूप 
आधिक की ग्रपेक्षा राजनीतिक अधिक रहा है। भ्रव स्व॒तन्वता प्राप्त हो गई है, अतएच 
इसका हल सरल हो जाएगा । 
५, विदवेचनात्मक सरक्षण नोति में युद्धकालीन व्यवस्था को श्रावश्यकता--वास्तव में 
अब युद्ध-समाप्ति के बाहरी देशो की तीब्र स्पर्धा और सरक्षय को अकस्मात्‌ समाप्त 
कर दन के फ्लस्वरूप उत्पन्त तीव्र असन्तुलन की स्थिति से अपन उोगो को बचाने 
के लिए एक सामान्य सरक्षण काल की आवश्यकता है । १९४७ ई० से प्रशुल्क-मण्डल 
विभिन्‍न उद्योगों के सरक्षणय के लिए झाये झ्रावेदन-पत्रो पर विचार करने मे लगा हुआ 
है ग्रौर उतमे से बहुतो को सरक्षण मिल भी चुका है । 

प्रत्पेक उद्योग क सम्बन्ध मे मण्डल निम्न वात्तो की जाच करता है (१) बह 
उद्योग भली भाति स्थापित और सचालित है या नहीं, (२) एक निश्चित समय में 
उसके विकास की सम्भावना है या नही, ताकि फिर सरक्षण अथवा किसी प्रकार की 
सहायता की आवश्यकता न रह जाए, (३) उस उद्योग को सरक्षण देना राष्ट्रीय 
हित में है अथवा नही झौर यह सरक्षण समाज को आशिक क्षति पहुँचाये बिना सम्भव 
है या नही | सरकार के ग्रादेत पर मण्डल को निम्न कार्य भी करन पडते हैं--देश में 
पता होना पारी बरसुऋर के उए्काप्त्त जाभए कर उॉव्ट उउनता, चफफा पट वुटफार तवए 
अन्य मूल्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विदेशों की रानिपातन-नीति से उद्योग के लिए 

सरक्षण-सम्बन्धी सिफारिश प्रस्तुत करना, आवश्यकता पटक पर विभिन्‍न वस्तृप्रों पर 


+. ओ पी० सी० जैन द्वारा सम्पादित, इण्टस्ट्रियल प्राब्लस्स आफ इस्टिया? में अदारकर का 
फिस्कल और क्मर्णल पालिसी? नानक लेख देसिए | 

२. कुछ उद्योगा, जिनमें सदो वस्त्रोयोग, लोहा और इस्पात, कागतर अं, लुगदी, मं गनेशियम 
ब्लोराइड और चीनी आदि के उद्योग भी सम्मिजित $, सरक्तित उद्योया वी कोटि से हृटा दिये 
ग््ज्ह् ] 


दर भारतीय अर्थशास्त्र 


मूल्यानुसार लगाये हुए तथा विशिष्ट करो के प्रभावों और प्रशुर्क-करो का मूह्याक्न 
करना तथा भश्रत्य देशो को श्रशुल्क-कर मे दी गई छूट के प्रभावो का अध्ययन करना, 
मूल्य को ऊँचा उठाने वाली, गिरते से रोकने वालो या श्रभावित करने बाली झौर 
इस भाँति व्यापार को रोकन वाली सस्थाओ, एकाधिकार, ट्रस्ट एवं सबोजनो 
(कम्बिनेशन्स) क॑ विधय मे रिपोर्ट देता और उनकी गतिविधि को रोकम के लिए 
उपायो को सुझावा तथा सरक्षित उद्योगों पर निरन्तर दृष्टि रखना । 
प्र्थ-आयोग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली भे मुख्य-मुख्य बाते निम्नलिखित 
थी (१) झाथिक पृष्ठभूमि मे १६५२ से लेकर झ्व तक हुए परिवर्तन, (२) विवेचना- 
त्मक सरक्षण को नीति और उसका प्रयोग, (३) गत प्रशुहक-नीतति के प्रभावों की 
समीक्षा, (४) सशोधित प्रशुल्क-नीति के सिद्धाल्त, (५) व्यापार और उद्योग वे लिए 
सम्भव गैर-झआथिक उपाय, (६) व्यापार और नियोजन पर हवाना चार्दर वे अनुसार 
निर्वारित अ्रथ-व्यवस्था, (७) सहायता प्राप्त और सरक्षित उद्योग के श्रधिकार और 
कर्चेंब्य तथा (८५) ग्रथंनीति और ग्रधिमान | इस ग्रथ श्रायोग (फिस्कल कमीशन) ने 
सरक्षण देने के लिए उद्योगों को तीन भागो भे विभाजित क्या--(१) सुरक्षा एव 
सैनिक महत्त्व क उद्योग, (२) आाघारोद्योग, तथा (३) श्रन्य उद्योग । पहले प्रकार के 
उद्योगों को सरक्षण प्रनिवाये रूप स देने की सिफारिश की गई, भले ही इससे समाज 
को कितना भी कष्ट क्यो न हो। दूसरे प्रकार के उद्योगों के सरक्षण के रूप और 
मात्रा का पूर्णोतया निश्चय प्र्थ ग्रायोग के ऊपर था । इन उद्योगों वो सरक्षसा देत के 
लिए कोई सीमित दारतें नहीं रखी गईं | तीसरे प्रकार के उच्योगो को सरक्षण दने के 
लिए दो झतें रखी गइ । प्रथम, उचित समय के भीतर ये उद्योग इतने विकसित हो 
सक कि सरक्षण या किसी प्रकार की श्राथिक सहायता के बिना पनप सके और 
द्वितोय, सरक्षण की सम्भाव्य लागत समाज के लिए अधिक न हो । प्रथे-प्रायोग न॑ 
एक स्थायी प्रशुल्क-आरायोग (टैरिफ कमीशन) वी नियुक्ति की सिफारिश की | प्रशुट्न- 
आयोग-प्रधिनियम, १६५१ के अन्तर्गत २१ जनवरी, १६४५२ को सरकार ने प्रशुल्क- 
आयोग की स्थापना की, जिसके तीन सदस्य होते है (इनमे से एक सभापति होता है) । 
प्रशुल्क-प्राथोग को विस्तृत भ्रधिकार दिये गए है, परन्तु इधर हाल में सरकार ने 
प्रशुल्व-प्रामोग की सिफारिशो मे परिवर्तन करके उसके काये म हस्तक्षेप भी किया है 
जो अवाछुनीय है। सरकार न गई १६६६ में डॉ० वी० क० ग्रार० बी० राव वी 
अध्यक्षता मे एक कमेटी बनाई है जो कि प्रद्ुल्क-ग्रायोग के कार्य की जाच-पडताल 
करेगी तथा सुझाव देगी । 
६. सरक्षण से सम्भावित हानियाँ---जब एक उद्योग को सरक्षण प्राप्त हो जाता है, 
तो वह स्वभावत उसका लाभ यथासम्मव समय तक उठाना चाहता है औौर बह जिन 
उपायो का बहुधा सहारा लेता है, उतमे से एक उपाय समृद्धि को छिपाना और 
प्रारम्भिक काल की असमर्थता का प्रदर्शन करना है | टुसरा उपाय आयात कर कम 
करने वाली सस्था पर राजनीतिक प्रभाव डालना है। सरक्षणा की अवधि को पहले 
मे हो निश्चित कर लेना ठोक नही है, क्योकि यदि बीच में हो परिस्थितियों मं 


औद्योगीकरण : साघन तथा विधि ्‌ 


मौलिक परिवर्तेन हो जाए तो सरक्षण की नीति पर पुन विचार करना झोर सम्भवतः 
मंरक्षय की अवधि बढाना होगा ! 
अ्र्थ-आयोग का मत है कि प्रशुल्क-मण्डल के लिए सन्तोपजनक नियन्त्रण 
बनाये रखने का एक ही रास्ता है कि वह सरक्षित उद्योगो की दशा की समय-समय 
पर जाँच करे श्र तर्कयुक्त निर्णय दे कि झमुक वस्तु पर कर बना रहने दिया जाए 
व्या हटा लिया जाएं, भर यदि बना रहने दिया जाए तो उसकी दर में परिवर्तन 
किया जाए या नहीं । प्रशुल्क-मण्डल के सदस्यों के चुनाव में सबसे अ्रधिक 
सावबानी रखने को आवश्यकता है। मरक्षण के प्रयोग की सफलता इस संस्था की 
कार्य-प्रणाली पर निर्भर करती है ।' सरक्षण अपनाने वाले बहुत-से देशों में प्रशुल्क 
अधिनियम स्वार्यी शुढ़ो से प्रभावित रहता है और समस्न देश के हित को ध्यान में 
रखकर निश्चित की गई योजना का शायद ही कभी अनुसरण करता है । प्र 
ग्रायोग का मत है कि विधानसभा में भिन्‍न-भिन्‍म स्वार्थों के प्रतिनिधित्व और 
विशेषकर कृषि तथा भूमि के सदैव बने रहने वाले महत्त्वपूर्ण अ्रतिनिधित्व के कारण 
मारतवष में अन्य दो की भाँति अ्रप्टाचार का भय नही है। कित्तु सम्भवत यह 
परिस्थिति का अ्रमावश्यक एवं अ्रति ग्राज्चावारों हृप्टिकोश से अध्ययन है. तथा राज- 
नीतिक भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली हानेयो को कम करके देखना है । सरक्षण 
द्वारा जो स्वार्थ फूलें-फलेंगे वे अपने विरोधियों को अपेक्षा ऋधिक साघमयुक्त तथा 
सुमगछित होगे, क्योकि विरोधी स्वार्थ भिन्‍्त-भिन्‍तर भाँति के होने के कारण प्रभाव- 
कारो ढग्म से सयुक्त नहीं हो सकते ॥ विशेष व्यवहार की अपेक्षा रखने वाले उद्योगो 
दक्षाओं मे प्रशुह्क-मण्डल द्वारा की गई खोजो का अधिकाधिक प्रचार करने की 
आवश्यकता है । 
राजनीतिक श्रप्टाचार के भ्रतिरिक्त सरक्षण द्वारा प्रोत्साहिम दूसरा दोप, 
जिससे बचने की झ्रावश्यकता है, उत्पादको का सयोजन है । किसी भांति पैदा हुआ 
सयोजन वास्तव में देश के लिए हितकर है या नही, इसका उत्तरदायित्व प्रभुल्व- 
म्रष्डल पर ही है और यदि वह हानिकर है तो मण्डल को उस पर से सरक्षस उठा 


सन १६२६ के भारतीय आर्थिक सम्मेलन के सभापत्ति-पद से भाषण करते हुए दिदगत श्रोफेसर 
एस० प्रम० मुच्वारात्र ने यड सुकाव रखा था कि यूनाइटेट स्व्श्म के फेटरल ट्रेट क्मोशन और देरिफ 
कमीशन की भांति, जो अपनी व्णिद कार्य-प्रणातरी द्वारा सेव नये-नये उपाय दूँढते रहते है, भारत 
में सी एक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का नि्मोण होना चाहिए । ग्रशुल्क-मण्टल की उचित रूप से विस्तृत 
करना चाहिए ओर इसे उपसमितियों तथा व्यक्तिगत सर्देक्षक की नियुक्ति वी अनुरुति देनी चाहिए | 
इसे स्वनः जाच और सब्च्ुण करने तथा समय-समय पर अपने परामशों को सरवार के सम्भुख रखने 
का अधिकार हाना चाडिए | यड शीप्रव्ा से की जाने वाली व-मानकालीन श्रव्यवस्थित सोर्जा को दूर 
कर देगा, न्यवस्वित आर्थिक विकाल का मागे प्रशस्त॒ करेगा और देरशा में आवश्यक औद्योगिक सन्तुलन 
को सुनम वना देगा । माच, 2६३६ की विधानसमा में औ एच० पी० मोदी ने सुमाव रखा कि ग्रे ट« 
म्रिटेल की आयान-कर पतममर्णदात्रो समिति वी तुलता में भारठीय प्शुल्क-नण्डल को अधिक गति 
शील ओर प्रभावशाली वनाने के लिए उसकी वायेविधियों में सशोधन होना चाहिए । 


१० भारतीय अर्थशास्त्र 


लेने या कम कर देने का सुझाव देता चाहिए । 

७ संरक्षण के भ्रतिरिक्त अन्य प्रावश्यक तत्व --स रक्षण के वावजूद मी आधुनिक झाथिक 
जीवन के ब्रन्य प्रनिवार्य ग्रगो, जेध्ष एक कुशल बैकिय व्यवस्था, आ्रावागमन के समुन्नत 
साधन, रेलो प्रौर जहाजो की दर-सम्बन्धो सहानुभूतिपूर्णा नीति, विक्रय के लिए सुगठित 
सगठन, औद्योगिक और व्यापारिक सूचनाश्नो वे लिए कुशल व्यवस्था, पूँजी-प्राष्ति 
के पर्थाप्त साधनों आ्रादि के अभाव मे देश झ्राथिक रूप से सर्देव पिछडा रह सकता है । 
८ शिक्षा--भारतवपे मे जिस बात की सर्वोपरि झ्रावश्यकता है बह है प्रत्येक वर्ग के 
लोगो के मासिक दृष्टिकोण म परिवतंत ।' आत्मविश्वास को कमी और साहस 
का अभाव, जो आज भारतीय चरित्र के अथ बन छुके है, हमारी दोपपूर्ण शिक्षा- 
व्यवस्था वे परिणाम है | नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी शिक्षा-पद्धति भ्रावश्यकृतां स 
अधिक साहित्यिक और सस्थात्मक (एकेडेमिक) है। इसे श्र अधिक व्यावहारिक स्वरूप 
प्रदान करने की आवश्यकता है। बुद्धिमानी से ग्रायोजित श्षिक्षा-पद्धति श्रम की प्रतिप्ठा 
के सिद्धास्तों पर जोर देने पर विशेष ध्यान देगी । हाथ से होन वाले कार्य अथवा 
मिल्न-भिन्‍न भाँति की रचनात्मक मानवीय क्ियाएँ प्रत्येक स्कूल के शिक्षा-क्रम 


३. अपने एक पुराने शिष्य द्वारा पूछे जाने पर भारत के लिए मरक्षण के प्रश्त पर डॉ० माशल ने 
लिखा--“मिद्धान्त्त भारत + शेशाव-कालीन उद्योगों को सरक्षण देने क विषय में मुक कोई आपत्ति 

ही है | किन्तु श्स उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरांत्रगम्य कर एक बहुत महँगी विधि है. मेरे विचार 
से जब तक अन्य उपायों की परीक्षा न कर ली जाए इसको अयोय में नहीं लाचा चाहिए | कम-से-कम 
उस समय तक इसे प्रयोग में नही लाना चाहिए जब तक कि वे उद्योग ह, जिन्हें माल पहुँचाने का लागत 
के लिए बहुत श्रध्विक सरक्षण मिला है, (कुछ दशा में माल पहुचाने की लागत का दृना सरक्षण 
मिला है) भारतीय साइस को प्रोत्माहित करने में सफल नहीं हो जाते | इस दृष्टिकोण से प्रमुख 
उद्योग चमडा, कागत और तिलइन के उद्योग हैं । यदि भारत के पास श्री टाटा के समान शक या दो 
कोडी ध्यक्ति होते और जाप्रानिया की भाति वारतबिकता से सम्बन्ध रखने वाले, राजनीति और न्याया- 
लयों में भाषण देने से घोर घणा करने वाले भौर विचारों से भर मस्तिथ्क के सांथ अन्य 'बस्तुआ? का 
काम करने से धृणा न रखने वाले कुछ ब्यति भी होते, तो भारत रीत्र एक महान्‌ राष्ट्र बन 
जाता | एसा होने पर कोई उसे रोक न सकेगा, न काइ निराक्राम्य कर ही वापक सिद्ध हो सकेगा तथा 
अपनी परम्पर|भों का वद्द शीत्र प्राप्त कर लेगा | किन्तु जब तक उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय खुरूस्कृत 
विलामस में अपना समय नष्ट करते रहेंगे या मारतीय न्यायालयों में धनोपानन करते रहेगे--जा दो नों 
ही समुद्र के किनारे की रेत का भांति ह्वी दंश के कल्याण के दृष्टिकोय से अनुप्योगी हइ--भारत के 
लिए कोई भी वस्तु लाभकर नहीं हो सकती | में २० वष स॑ केम्ब्रिज में भारतीयों का जोर देकर बतला 
रहा हूँ कि वे दूसरों से पूछे कि हममें से कितने पश्चिम जाते समय अपने बिकास के अतिरिक्त किसी 
अन्य विषभ के बारे में सोचते ६ ? क्या जापानी सदैव अपने से नह् पूछा करते कि वे वापस लौटने 
पर किस भाँति अपने को अपने राष्ट्र है लिए अधिक-सेन्थ्रधिक उपयोगी बना सकेंगे ? बया उनको 
वास्तविक अध्ययन वी लालसा 'नहीं रहता १ क्या पश्चिम की शक्ति के मूल पर वे दृष्टिपात नहा 
करते ह क्या यहा जापान के शी विकास का प्रमुख कारण नहीं है 8 क्या इम उसका अनुकरण वहीं: 
कर सकते ? क्या हमें लापानियों का भाँति अपन देश के विषय में पहले और अपने विषय में वाद में 
ठोचने का परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं दे १! 
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(करोकक्‍्युलमभ) में रखी जानी चाहिएँ ।' हाथ से होन वाले कार्यो क प्रति भारतवर्ष मं पाई 
ज्यन वाली श्ररुचि के कारण मुख्यतया सामाजिक है / किन्तु इस तथ्य का एक कारण 
सह भी रहा है कि ग्रभी हाल तक भारतवर्प के स्कूलों मे वच्चो क लिए हाथ के कार्यों 
के लिए सन्तोपजनऊ प्रवन्ध का बिलकुल अमाव-सा रहा है । कुछ कलाग्रो या उत्पा- 
दक क्रियाग्रों के माध्यम से प्रारम्भिक स्कूला म शिक्षा देन वे महात्मा याधी के मौलिक 
विचारों पर आधारित वर्घा-शिक्षा-योजना का उद्देश्य हमारी शिक्षा-पद्धति क उपर्युक्त 
दायो को दूर करना है ॥* बहत-स प्रान्तो एवं राज्या म एसका उपयोग हो रहा है है 
विद्यार्थी को अपनी झ्राखो और हाय का अविका वित्त उपयोग मिखलाना उचित शिक्षा 
पद्धति का एक उद्देंस्य होगा चाहिए । किसी भी भाँति की झिक्षा या उचित झिल्षा के 
गभाव स भारतीय श्रमिक के वल अकुशल और अझ्विदवसनीय ही नही हा जाता, वरन 
उसकी आत्मोस्नति की सारी झभमिलापा ही मर जाती है। शिक्षा उसकी आरवश्यक्ताग्रो 
को बढा दगी, उनको पूर्ति क लिए अधिक और अच्छी तरह से काम करन के लिए 
उस प्रेरित करेगी और इस प्रवार उसने जीवन को समुन्तव कर दगी । भारतीय 
उद्योगो की एक समस्पा यह है कि कुशल कार्यकता, निरीक्षक एवं यन्त्रा क॑ चालक 
बाहर स मेंगान पडत हैं ॥ य मनुष्य स्वभावत महंय पटत हैं और उन्ह ऊँची दर स 
पारिश्रमिक देना पडता है। इसब अलावा उनको उनक देश वापस करत समय भी 
जारी खर्च उठाना पडता है । झय श्रायोग न सिफारिश की थी कि सरकार का चाहिए 
कि विदेशी फर्मो का झराईर देव समय सिक्षा्थियों (प्रप्नेत्सिज) क प्रशिक्षण की शत भी 
टेण्डर म॑ रखे। कुशल कायक्ताग्रा, निरीक्षक्रो एव यन्त्र चालकों के अतिरिक्त भारतीय 
प्रवन्धकों की भी श्रावश्यकता है। इस क्षेत्र म आवश्यक प्रायिक्षण के हतु विदेश जान 
क लिए राज्य द्वाय दी गई प्राविधिक छात्रवृत्तियाँ बहुत सीमित मात्रा म ही आवर्य- 
कता की पूर्ति कर सकती हैं । इस समस्या का एकमात्र वास्तविक हल यह है कि दर 
म ही हर श्रेणी क प्राविधिक विद्यालय खाल जाएं ताजि भारतीय उद्योग प्रत्यक प्रज्ञार 
के विदेशी श्रम स छुटकारा पा जाएँ। झौयागिक समस्याझो मे झनुसन्‍्यान कार्य अत्य त 
परहत्वपूर्ण श्रेणी का कार्य है । सरकार के जासन-सम्बन्धी आदस्यक्ताओ के उदय 
से बनायी गई भ्रत्यधिक साहित्यिक ढग की सिक्षा कुछ अग्मा मे विद्यालया तथा विश्व- 
विद्यालयों में आधुनिक विज्ञान क अध्यापन और उसकी बढती महत्ता क कारण कम 
हा गई है । विनिष्ट सत्या स व्यक्तिगत सम्पक एवं प्रयायद्माला मे सम्भव प्रमारण- 
याग्व तक का अन्यास मनुप्पो क विचारा और क्ियाग्रा को लामकारो इिश्ञा प्रदान 
करते हैं। वारणिएज्यिक एवं प्राविधिक्र स्कूला तथा कॉलेतो क भी ऐस ही वाछवीय 
फल होन चाहिएँ । जीवन-मघप की बढती तोद्नता परे लिखे लागा को सरकारी नौक- 
रियो की अपक्षा व्यवसाय की आर खीच रही है, क्याकि सरकारी नौकरियाँ अ्मस्य 


२-० ए० एखट ओर प्स० एच० बुर, पिपाटे आन वक्गनल एजुकशन इन इश्ल्या?, प्र० ३० | 
+रिपोंड आऊ द जाक्रिहुमन कनदीर, सच्शन # 
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श्र भारतीय अर्थशास्त्र 


स्नातको को प्राप्त नही हो सकती । 
£€ भारत से औद्योगिक शिक्षा कौ स्थिति--विक्टोरिया जयन्ती प्राविधिक शिक्षालय 
(विक्टोरिया जुबिली टेक्तिक्ल इस्टीट्यूट), जो वम्बई मे मुख्यतया व्यवितयत्त प्रयत्नो 
हारा १८७७ मे प्रारम्म किया गया था, ही स्थानीय मिल-उद्योगो की आ्रावश्यक्तागों 
की पूर्ति के लिए देश में इस प्रकार की एकमात्र सस्‍्या है। भारतीय शिक्षा-पद्धत्ति के 
दोषो की जाच पड़ताल ने, जो लॉ कर्जन ने प्रारम्भ की थी और १६०६१ में शिमला 
में शिक्षा-विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया था, प्राविधिक शिक्षा क प्रश्न को गअत्य- 
घिक महत्व प्रदान किया । 

श्रौद्योगिक श्रायोग ते निम्नलिखित सिफारिश वी (१) कारीगर तथा श्रमिक 
वर्ग के लिए श्ौद्योगिक विधि की समुचित प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था का स्थानीय सर 
कार एवं श्रधिकारियो द्वारा प्रबन्ध । उसके भ्रन्त्गंत ऐसे नियोवर्ताओ्रों को श्राथिक 
सहायता देते की भी घ्यवस्था हो, जो अपने श्रमिकों के लाभ के लिए शिक्षा की सुवि- 
धाएँ प्रदान करे । (२) उद्योग-विभाग वे नियन्त्रण मे कुटी र उद्योगो के लिए उद्योग भ्रौर 
कला के शिक्षालयों की व्यवस्था, श्रौर (३) सगठित उद्योगो के लिए प्रशिक्षण की 
व्यवस्था । इनका विभाजन हस्तसाध्य उद्योग जैसे भ्रभियान्त्रिक और ग्रहस्तसाध्य उद्योग 
जैसे रासायनिक पदार्थों के निर्माण मे हुआ । पहले प्रकार के उद्योगों म शिक्षा कार- 
खातो मे ही देते श्रौर सैद्धान्तिक शिक्षः की कक्षाएँ इनसे सयुकत कर देने बी व्यवस्था 
बवायी गईं । कुछ दक्शाओं, जैसे वस्त्र-व्यापार के सम्बन्ध मे, श्राविधिद स्कूलो के साथ 
उद्योगशालाएँ खोली गईं । दूसरे प्रकार के उद्योगों वे सम्बन्ध मे प्राविधिक स्कूल की 
शिक्षा कारखानो म प्राप्त व्यावहारिक प्रनुभव से पूर्ण होती थी । वर्तमान प्रान्तीय 
शिक्षालयों के अतिरिक्त आयोग ने दो राजकीय विद्यालयों (इम्पीरियल कॉलेजो) की 
स्थापना की सिफारिश कौ-- एक उच्चतम अभियान्त्रिक शिक्षा के लिए और दूसरा 
धात्विक एवं खनिज सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा के लिए / 

प्राविधिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रसार की ग्रावश्यकता को ध्यान 
म॑ रखते हुए बस्बई सरकार ने फरवरी, १६२१ में औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा वे 
लिए एक समिति नियुक्त की । समिति ने दो रिपोर्ट तैयार कौ--एक यू रोपियन बहु- 
अत की थी और टूसरी भारतीय ग्रल्पमत की थी (अ्रव्यक्ष एम० विश्वश्वशया ग्रल्प- 
मत के समर्थक थे) । दोनो दलो के मतभेद के मुख्य विपय थे सस्थाथों वा रूप, प्रश्चि 
क्षण पाने वाल्ले विद्याथियो की सख्या एवं लागत का अनुमान और सगठन तथा योजना 
कार्यान्वित करने वे लिए समठन एवं एजेसिया 

बहुमत वर्म की छूचनाओ्रों के श्राधार पर भी रच-मात्र कायंबाही तही की भई 
यद्यपि उद्योग-विभाग द्वारा सचालित बुनाई के शिक्षण केन्द्र अब भी करघा-उद्योग वी 
मदद दे रह हैं। इस भाँति सामान्य प्राविधिक एवं वारिज्यिक शिक्षा की दशाएँ 


२: भू-गरशशास्त्रियों ओर खानों के अभियन्ताओं के लिए १६२६ के अस्त में धनवाद में इस्टियन स्कूल 
आफ माइन्स खोला गया | 
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असन्तोपजनक ही रही झोर देश की विज्ञालता तथा बढती आ्रावश्यकताश्रों को देखते 
हुए सरकार या व्यक्तिगत प्रयत्नो द्वारा को गई व्यवस्थाएँ कसी भी भाँति पर्याप्त 
नही कही जा सकती । जैसा हारदोग्रन्समिनि ने कहा था कि व्यावसायिक एव प्रावि- 
पिक प्रशिक्षण के प्रयत्त शिक्षा-पद्धत्ति से बिलकुल असम्बद्ध थे और इसलिए अधिकतर 
निष्फल्ल सिद्ध हुए 

१०, एंब्बट-घुड रिपोर्ट--भारत सरकार के निमन्‍नण पर इगलैड से दो शिक्षा-विशेषज्ञ 
श्री ए० एब्वट और श्री एस० एच० बुड नवम्बर, १६३६ म शिक्षा के पुनर्गठन और 
खासकर व्यावसायिक शिक्षा की समस्प्राप्नो पर परामर्श देन भारत आये ॥ उन्होंने 
जून, १६३७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | उनकी कुछ सिफारिश निम्नलिखित हैं 

(१) प्रारम्मिक पाठ्शालाग्रों म छोटे बच्चो की शिक्षा प्रस्तको के ऊपर आधा- 
रित मे होकर स्वाभाविक रुचि और क्रियाओं पर आपारित होनी चाहिए | 

(२) उच्च (हाई) या उच्चतर माध्यमिक (हायर सकण्डरी) स्कूलों म भार- 
तीय भाषाओं को यथासम्भव रूप से शिक्षा का माध्यम बनाया जाएं, किन्तु इन 
सुकूलो में श्रग्रेज़ी सारे विद्याथियों के लिए अनिवार्य रखी जाए । 

(३) व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार उद्योगों के विकास की तुलना में बहुत 
अधिक नही होना चाहिए । यदि व्यावसाधिक छिक्षा अधिक विशिष्ट न हो और यदि 
उसका लक्ष्य विचारो म सहनश्यीलता ओर कुछ ऐस व्यवितगत गुणो को उत्पन्न करना 
हा जो समान रूप से वौदिक और नेतिक दोनों ही हो, तो उद्योग और वाणिज्य मे 
चमान आवस्यकताओं की अपेक्षा और अधिक अनुपात मे प्रशिक्षित मनुष्यों को काम 
मिल सकता है । 

(४) प्रत्पेक प्रान्त को अ्रपन उद्योग और वाणिज्य की शिक्षा-सम्बन्धी आव- 
इयकताों का सर्वेक्षण करता चाहिए और इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा क €₹प तथा 
प्रतिवर्ष भरती क्यि गए व्यक्तियों की खपत का झतुमान लगा लेना चाहिए। 

(५) व्यावसायिक शिक्षा क उपयुक्त और पर्याप्त होने के लिए यह आवश्यक 
है कि उद्योग भर वाणिज्य शिक्षा-सल्थाओ को सहयोग प्रदान करे । इस भाँति का 
सुबयठित सहयोग भारत में अ्रभी कही भी विद्यमान नही है । 

(६) संगठित उद्योगों के विकास की इस स्थिति मे देखरेख करने वाले 
व्यक्तियों, जैसे मिस्त्री (फोरमैन) इत्यादि के शिक्षण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान 
दना चाहिए, क्योंकि उत्पादन को कुशलता को कुजी इन्ही के पास है ।' 

११. युद्ध उद्योगों के लिए आ्रविधिक व्यक्तियों को उपलब्धि--देश की युद्ध-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूति श्लौर औद्योयिक विकास के लिए प्रशिक्षित एवं प्राविधिक 
व्यक्तियों वी उपलब्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने १६४० मे एक प्राविधिक 


२. एब्दट और बुड, पूर्व उधृत, अध्याय १४ | 
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अशिक्षण-योजना (टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम) चालू की ।' 

गृह-उद्योग और युद्ध की फंकिट्रयो के लिए औज़ार बनाने वाले तथा यन्त्रो के 
हिस्से तैयार करने वाले कुशल कारीगरो की प्राप्ति के लिए एक नयी योजना तेयार 
की गई | इसके अन्तर्गत सावधानो से चुने हुए प्रशिक्षित व्यक्ति और कारीगर गृह- 
उद्योगों मे लगी हुई फर्मों मे लगाये गए, ताकि वे उच्चतम प्रशिक्षण प्राप्त कर सके 
और बाद मे युद्ध की फ़ैविट्रयो या गरह-उद्योगों मे लगाये जा सके ।* 

युद्ध के लिए इगलेण्ड में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी को दूर करने तथा 
युद्ध-उद्योगो के लिए ग्रावश्यक मजदूरो के प्रश्चिक्षण के लिए प्रारम्भ की गई राजकीय 
अशिक्षए-योजना (गवर्नमेण्ट ट्रेलिग स्कीम) से यह योजना सम्बद्ध थी । इस योजना 
सम निहित दूसरा मन्तव्य यहें था कि भारतीय मजदूरों को ब्रिटिश मजदूरों के निकट 
सम्प्बों में लाया जाए श्रौर इगलेण्ड की भाँति भारत में भी सुहृढ तथा मुसमठित 
श्रम-आन्दोलन के विकास मे सहायता दो जाए। यह भी आशय को जाती थी कि 
भारतीय श्रमिक प्रशिक्षण के बाद एक विस्तृत सास्कृतिक, शैक्षिक तथा समाजिक 
हृष्टिकोश के साथ वापस आयेगा। इस प्रशिक्षण के लिए सदस्थों का चुनाव 
कारखानो के मजदूरों म से हुआ झौर वे राजवीय ध्यय पर प्रशिक्षण के लिए 
दगलैण्ड भेजे गये । इगलैण्ड मे तीत महीने राजकीय अश्विक्षरा बेस्द्र में बिताने क 
बाद उन्हे ब्रिटेन के भिन-भिन्‍न युद्ध उद्योगो का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य 
से और अभिया-्त्रिकी की विशिष्ट कछिक्षा प्राप्त कराने के लिए क्मिन्‍न उद्योगों 
के कारखानो मे भेजा गया । उनको ऐसे कारखानो मे रखा गया, जो भारत लौटन 
चर उनके लिए सबसे अधिक लाभप्रद सिद्ध होते । प्रशिक्षण की कुल भ्रवधि आठ 
महीने थी । भारत लौधने पर सभी प्रशिक्षितों की परीक्षा लीं गई। इसके बाद 
उन्हें यथायोग्य काम दिये गए 4 
१२, भण्डार क्य-मीति---लगभग ५० वर्ष पहले सरकार ने राजकीय उपयोग के 
लिए विदेशों मे उत्पन्न या निर्मित वस्तुओं को अपेक्षा भारत मे उत्पन्त या निर्मित 
भण्डारो को खरीदने की नीति की घोषणा की थी ! भण्डार खरीदने के विपय में 
पनियम भी बताये गए, जिनमे समय-समय पर सशोधन्र किये जाते थे। इत नियमों 
के अन्तर्गत कोटि या गुण का घ्यान रखते हुए पूर्ण या श्राशिक रूप से भारत में 
तैयार हुए माल को प्राथमिकता देना निश्चय कया गया। ऐसी दश्ाग्रो मं जब 
विदेशी वस्तुओं की तुलना मे भारत मे बनी वस्तुएं उतनी ही झ्च्छी श्रौर उस ही 
सूल्य की हो, तो यह स्पष्ट ही है कि भारतीय वस्तुझ को प्रायमिकता दी जाएगी 


१ १६३७-३८ क बाद बम्बइ सरकार ने एक योजना वनायी, जिसके अनुसार आविधिक शिक्षा देने के 
उद्देश्य से विद्याथियों को मरती करके सरकार मिलों, कारखानों, प्रेस, रसायन या अन्य उद्योगों में वस्टर 
या अहमदाबाद मेजती थी | ये नये प्रशिक्षित नवयुवक युद्ध के विभिन्‍न विभागों में निरीक्षक और 
उप-निरीक्षक के पद पर रख लिए गए । 

>. इंण्डियन लेबर गनढ?, अगस्त १६४३, ए० रह । 


झऔद्योगीकरण साधन तथा विधि श्भ्‌ 


बुछ लोग इस विचार के भी हैं कि यदि यहाँ की तैयार वस्तुओं की लागत कुछ 
ग्रधिक हो तो उन्हीं वो खरीदना चाहिए। उद्योग-आयोग की जाँच के अनुसार 
व्यवहार में कोटि एवं मुल्य में समान होने पर भी भारतीय भण्डारों की तुलना मे 
ब्रिटिश भण्डारो को प्राथमिकता दो जाती थो । विभिन्‍न सरकारी विभागों की मागो 
की पूति करने के लिए लम्दन-स्थित भारतीय कार्यालय के भण्डार विभाग द्वारा 
माँगे गए टण्डर के मन्वन्य मे प्रतिस्पर्शा करने में भी भारतीय निर्माताग्रों को ग्रनेक 
कठिनाइयो तथा बाघाझो का सामना करना पड़ता था । भण्डार-क््य के नियम से 
लाभ उठाने तथा इस भाँति देश की निर्माण-शक्ति का पूर्ण विकास करन के प्रयत्त 
में प्रसफल रहन के लिए सरकार न यह सफाई दी कि खरीद करने वाले भारतीय 
अधिकारी को राय और सूचना देन के लिए कोई योग्य निरीक्षणात्मक एजेंसी नही है । 
इस कारण सारे उत्तरदायित्व और मुसीदतों से छुटकारा पाने के लिए वह सारे प्रॉडर 
लन्दन-स्थित भारत-कार्यालय के भण्डार-विभाग को भेज देती थी । इस सफाई के 
विरुद्ध यह भ्रएन उठा कि विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए आवश्यक एजन्सी 
की नियुक्तित का प्रयत्न क्यों नही क्या गया २ भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दन 
के लिए क्रय-्तीति को उपयुक्त रीति स नियोजित करत की नीति का भारतीय 
उद्योग मण्डल न भी समर्थन क्या था। यदि भारतीय उत्पादकों को सरक्षशात्मकः 
अधिमान दिये बिना ही “उचित अवसर और निष्पक्ष व्यवह्यर! की नोति अपनायी 
जाए तो सरकार क लिए अ्रविक सात्रा म कर-प्राप्ति स्ववमेद एक स्वस्थ और 
वहुगूल्य प्रोत्साहन का काम करेगी। 
औद्योगिक विकास की प्रगति क साथ-साथ सरकारी माँग को अधिकाधिक 
पूर्ति स्थानीय उद्योगों द्वारा सम्भव होती जा रही है--विशेषक्र इसलिए कि निरी- 
धाखात्मक एजेन्सियो तथा भारतीय भण्डारो वो प्राप्ति के स्थाव और मूल्य बे विषय 
मे सूचना के अभाव के कारण उत्पत्त हाने वाली कठिताइयो को दूर करने का प्रवन्ध 
किया जा रहा है । ग्रौद्यागिक प्रायोग की सिफारिशो के अनुसार नियुक्त भण्डार-क्य 
समिति १६२१ न आयोग के इस सुभाव का समर्थन क्रिया कि राजकीय भण्डार के 
विरीक्षण के लिए एक केन्द्रीय विशेषज्ञ एजेन्सी की स्थापना होनी चाहिए । फलस्वरूप 
भारतीय भण्डार-विभाग का सम्ठन हुग्ना, किन्तु ध्रान्तीय॑ सरकारो, नग्ररपालिकाग्रो, 
बन्दरगाह-अधिका रियो, कम्पनी द्वारा अवन्धित रेलव, अन्य सार्वजनिक तथा अर्द- 
सावंजनिक सस्थाओर तथा भारतीय रियासतो के लिए भी इसकी सेवाएं प्राप्त हो 
सकती हैं । यह विभाग क्रय और निरीक्षक एजेन्सी के रूप म परामशंदाता की हैसि- 
यत् से काम करता है | यह ऑ्डेरो की जाँच इस दृष्टिकोण से करता है कि कोई 
भी ऑॉर्डर व्यर्थ ही वाहर न भेजा जाए जबकि उस भाँति वी वस्तुओं की उचित 
गूल्य पर पूर्ति भारतीय उत्पत्ति की वस्तुओं से सम्भव है | यह कुछ निदिप्ट वस्तुओं 
का भारत मे क्रय करता है और निरीक्षण करता है, भण्डार के क्रय और मूल्या से 
सम्बन्धित सारे मामलो पर सूचनाएं एकत्र करने वे केन्द्रीय कार्यालय के रूप में काम 
करता है और मारतीय उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भत्य अनेक काम 
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करता है ॥ कलकत्ता ओर बम्वई में स्थानोय क्रय-शाखाएँ स्थापित की गई है और 
मद्रास, कानपुर और दिल्‍ली मे निरीक्षण एजेन्सियाँ स्थापित की गई है । विदेशी फर्मो 
से प्रतियोगिता करने वाली भारतीय फ्मों को सुविधा और प्रोत्साहन देने के लिए 
विभाग ने भारत में दिये जाने वाले टेण्डरो को रुपयो मे माँगने की नीति का अधिका- 
बिक झनुसरणा प्रारम्भ क्या । 
१३. श्रौद्योगिक अनुसन्धान--१६३५ में अलीपुर मे औद्योगिक अनुसन्धान कार्यालय 
(इण्डस्ट्रियल रिसवें ब्यूरो) की स्यापता एक अतुसन्धान-झाखा के साथ हुई | एक 
सलग्न परामशं-दात्ती सस्था---औ्ौद्योगिक अनुसन्वान परिपद (इण्डस्ट्रिसल रिसिर्च- 
कौसिल) की सहायता से कार्य करने वाला यह कायालय भारतीय भण्डार-विभाग से 
सलग्न है । प्रौद्योगिक सूचनाप्रो को एकत्र तथा प्रसारित करना, ग्रौद्योगिक ग्रतुसन्धान 
में उद्योग से सहयोग के रता, औद्योगिक प्रमापन के वियय में परामर्श देने वाली उपयुक्त 
पत्रिका प्रो का सम्पादत और औद्योगिक प्रदर्शत के सगठत्त मे सहयोग देना इसरे कार्य 
है ऐसी केन्द्रीय सस्था की आवश्यकृता और औद्योगिक अनुसन्धान के मूल्य के सम्बन्ध 
में ग्रतिशयोकित नही की जा सकती । हाल ही मे वेज्ञानिक एवं ग्रौद्योगिक अनुसस्थान 
परिपद्‌ (साइण्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च कौसिल) नामक एक नवीन सस्था 
स्थापित की गई है । विभिन्‍न प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि इस परिपद्‌ से सम्बद्ध है। 
तीसरी पचवर्षीय योजना मे तकनीकी तथा अनुसन्धान पर विशेष रूप से घ्यात 
दिया गया, जिससे प्राविधिक ध्यक्तिथों की सख्या बढ़े, अनुसन्धान बढे तथा छीजन 
कम हो और ग्रौद्योगिक प्रगति हो । तीसरी योजना मे शिक्षा के ५६० करोड रुपये मे 
से १४२ करोड रुपये तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग की उत्तति के लिए रखे गए। इस 
प्रकार इस योजना में २५ श्रतिश्ञत शिक्षा विभाग का खर्चा तकनीकी शिक्षा के लिए 
निर्धारित हुआ जबकि पहली ग्रोर द्वितीय योजनाओं में १३ तथा १६ प्रतिशत था । 
चौथी पत्रवर्षीय योजना मे इस कार्य के लिए १४७५ करोड रुपया रखा गया है। 
तीसरी पचवर्षीय योजना में इन्जीनियरिंग तथा तकनीकी सस्थाप्रो मे प्रवेश की सख्या 
१३,८२० और २५,८०० (१६६०-६१) से बढकर १६,१३७ तथा ३७,३६१ (१६६५- 
६६) के अन्त तक हो गई है। यह झाशा की जाती है कि १६७०-७१ में ३५,६०० 
त्तृथा ८८,६०० हो जाएगी | 
इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसन्धान ने भी स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ बहुत उन्नति की 
है । पहली दो पचवर्षाय योजनाग्रो मे इन कार्यो पर ८० करोड रुपया खर्च हुमा । 
तीसरी पचवर्षीय योजना मे १३० करोड रुपया निर्धारित हुआ तथा ७५ करोड रुपया 
दूसरी पचवर्षीय योजना के कार्य पर, जो अभी चल रह थे, ख्चना था | इस प्रकार 
सरकार के यत्नो के कारण देश में ६२ विश्वविद्यालयों के अनुसन्धानो के अतिरिक्त २८ 
नेशनल लैबोरेटरीज, ८८ अनुसन्धान विभाग तथा केन्द्र और ५४ एसोसिएशन सस्थाएँ 
तमनिकी कार्य कर रही है। पहली अप्रैल १६५७ से औद्योगिक उल्तति के लिए डंसीमल 
सिक्‍को को चलाया गया शौर पहली अक्तूबर १६५८ मे मोट्रिक नाप-तोल यन्त्र 
बनाएं गये जो १६६६ मे सादे राष्ट्र मे लागू हो जाएँगे। 


श्रौद्योगीकरण - साधन तथा विधि श्छ 


१४, प्राग्तीय उद्योग विभागो का कार्ये--औद्योगिक आयोग की सिफारिशों के अनु- 
सार प्रान्तीय उद्योग-विभागों को स्थापना वी चर्चा हम पहल ही कर चुके है । इन 
विभागों के मुख्य कार्थ तीन प्रकार के हैं--(१) भ्रौद्योगिक एवं आ्रविधिक शिक्षा का 
विकास, (२) भौद्योगिक शिक्षा को पूर्ति, और (३) ग्रौद्यागित प्रदस नियो, हस्तकला- 
मण्डारो एवं अर्थ (घन) द्वारा उद्योया को सहायता ) उतकी क्रियाएँ बडे प्रैमाने के 
उद्योगों की अपेक्षा कुटोर तथा ग्रामोद्योगो स अधिक सम्बद्ध हैं ।' ग्रोद्योगिक ग्रापोग 
के काल से प्राण की औद्योगिक दक्षा मे महान्‌ परिवर्तन तथा धनाभाव के कारण 
उद्योग-विभागों न ग्ौद्योगिक झायोग द्वारा अनुमानित मात्रा एवं दिश्या मे सफलता 
नहीं प्राप्त की । १६१६ और १६३५ क वेंधानिक परिवतंनों क कारण भ्रौद्योगिक 
विकास का उत्तरदायित्व वहुत अश्ञों मे प्रान्तो परथ्रा पड़ा। इससे भी एक 
व्यवस्थित और सम्यक्‌ प्रौद्योगिक नोति अ्पनान मे बाधा पहुंची । अखिल भारतीय 
औद्योगिक सम्मलत के बायिक ग्रधिवक्ननों दवरा, जितम प्रान्ता के मस्त्रीमण तथा 
उद्योग सचालक एव कुछ भारतोय रियाप्ततों क़ भी प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे, कुछ 

जो म॒ उपयोगी सयोजन हो सका । वगाल क उद्याग विभाग न अपेक्षाइतत अधिक 
सफलता प्राप्त को है। अपने पर्याप्त क्मचारी-बग तथा कलकत्ता म अनुसन्धान प्रयोग 
शाला खुलन व उपरान्त श्रौद्योगिक झ्ायो। वी निधारित तीति का पालन करन के 
लिए बगाल का उद्याग विभाग भली भाति सुसज्जिन समभा जा सकता है। उदा- 
हरुणाथ मद्रास,म स्पाही वनान के कारखान की चचा की जा सकती है। श्रन्य उद्योग 
अ्सफन हा गए हूं, जैस उत्तर श्रदे। में घिररों (बाबित। वतन का उद्योग । 

१६३४ के राजक्रीय सहायता नियम क अपर्थाप्त हान क वारण छाट उद्यागा 
के लिए वम्बई विधानमण्डल न एक प्रस्ताव द्वारा कुछ नय नियम बनाये है। ये 
नियम कई प्रकार की राजरीय सहायता को व्ववस्था करत हैं, जिनम कणपत्षा यो 
हहिस्सो पर ब्याज की ग्रारष्टी, हिस्सा या ऋणपत्रा का लना, रण प्रदान करना 
श्रौर झनुसन्‍्धान-कार्य के लिए सहायता देना आदि सम्मिलित है । कुछ दिश्लाप्रो मे 
उपयूक्‍त नियमो के अनुसार नये उद्योग झ्रारम्भ +रन के लिए ब्यवितिगत साहसोच- 
मियो को ऋण भी दिया जा सकता है ) वास्तव मे य वियम बृहद प्रमाप उद्योयो कौ 
अपेक्षा लघु-प्रमाप उद्योगो क लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।' वडी-बडी मिलो, 
जैसे कर्नाटक पेपर मिल्स (मद्रास) और इण्डियन स्टीच वायर प्राइक्ट लिमिटेड (बिहार), 
को दिये गए वडे-बडे ऋणों की असफलता स यह सिद्ध है कि बड़े उद्योगो को आर्थिक 
सहायता की समस्या हेल करते के लिए विशेष उधायो की ग्रावश््यक्रता है 

उत्तर प्रदेश म॑ स्वर्गीय सर एस० एन० पोचखनवाला की अध्यक्षता में 
१६३४ में औद्योगिक वित्त समित्ति की स्थापता हुईं। इसने प्रधान एवं प्रप्रणान 





३० इन क्रियाओं का पुनरावलोक्न अगले द्रध्याय में क्या गया है ] 
२-० देखिए; भोलीडिग्स आव दि फिफ्थ इणटस्ट्रीय कान्‍्फ सलः ६४६३७) एथा दौ० आर० गाडग्लि, 
इरढस्ट्रियल इवाचूगन आव इंणि या, चतुर्थ सुस्वरय, एृ० २२५ । 


शक भारतीय अर्थशास्त्र 


उद्योगों को अल्पकालीन एवं दी्घंकालीन ऋण देने के लिए २५ लाख की पूजी तथा 
अधिक-से-अधिक २० वर्ष के लिए हिस्सों पर ४९%, करमुकत लाभाश पर सरकारी 
गोरण्टी सहित दि यूनाइटेड प्राविष्तेज इण्डस्ट्रियल क्रेडिट बैंक लिमिटेड, की 
स्थापना के लिए सिफारिश की । इस समिति ने दि यूवाइटेड प्राविसेज फाइनेंसिंग 
एण्ड मार्केटिंग कम्पत्ती लिमिटेड' नामक एक विपणन मार्केटिंग) सग्रठन प्रारस्भ 
करने की सिफारिश की, जिसकी पूंजी ५ लाख रुपये होती तथा जो सम्मिलित पूजी 
वाली कम्पर्नियों की भाँति चलाई जाती ॥ समिति के मतानुसार इस पूंजी के हिस्सो 
के वितरण का उत्तरदायित्य औद्योगिक बंक के ऊपर होगा ।' जून, १६३६ मे समिति 
की सिफारिशों के भ्रनुसार निर्मित सरकारी योजना को उत्तर प्रदेश विधानमण्डल 
ने स्वीकार कर लिया / दिसम्बर, १६३६ में बगाल विधानमण्डल ने भी एक 
श्रौद्योगिक साख-निगम सस्था की स्थापना स्वीकार की । इसका उद्देश्य काराशह 
से मुक्त बन्दियों द्वारा लघुन्प्रमाप उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देना था । 
बगाल के कसी ऐसे नागरिक को भी ऋण दिया जा सकता था जो व्यावहारिक 
प्रस्ताव प्रस्तुत करता ।* 
१५, श्रायोजन श्रौर श्रौद्योगीकरण-- १६४४ में श्राठ प्रमुख भारतीय व्यापारियों 
ने भारत के औ्रौद्योगिक विकास की योजना का निरूपण करते हुए एक सक्षिप्त 
स्मृति-पतश्र का पहला भाग प्रकाशित किया | सामान्यतः यह बम्बई योजना (बॉम्बे 
प्लान) के नाम के प्रसिद्ध है। 

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पन्द्रह वर्ष को भ्रवधि दे भीतर प्रत्ति व्यक्ति 
राष्ट्रीय श्राय को दूदा कर देता था | जनसश्या को वृद्धि ५० लाख प्रत्ति वर्ष झनुमान 
करने पर पन्द्रह वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दूता करने का श्रथं है वर्तमात सम्पूर्ण 
आय को तिग्रुना कर देवा । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह प्रस्तावित किया गया 
कि कृषि की वास्तविक उत्पत्ति को दुगुने से कुछ भ्रधिक भौर बढे तथा छोटे उद्योगों 
के सम्मिलित उत्पादन को पाँच गुना कर दिया जाए। 

उद्योगो को दो प्रधान वर्गों मे विभाजित क्या गया--(१) प्राघारोद्योग, 
(२) उपभोग-पदार्थो के उद्योग । 

महत्त्वपूर्ण आधघारोदोगो मे निम्तलिखित को योजना के आरम्भिक वर्षों मे 
प्रघानता दी जाएगी : शक्ति--विद्युतू, खाने प्रौर घातुएँ--लोहा झ्ौर इस्पात, 
अल्यूसिनियम, मैगनीज़, अ्भियात्रिकी-सभी भाँति के यन्त्र, यान्त्रिक श्रौजार; 





१- स्टेट एक्शन इन रेस्पेवट श्रॉव इषण्डस्ट्रीज़र, १8२८०३५, १० ४२ | 
२. इस योजना का विशेष विवरण 'वैंक्गि और साथ! वाले अध्याव में औद्योगिक वित्त? शौक के 
नीचे दिया गया है | 

३. विशेष विवरण के लिए देखिए, एन० दास, “इण्डर्ट्रियल इण्टरप्राश्श इन इण्डिया? । 

४, इस योजना के नाम का कारण यद है कि एक-दो व्यक्तियों को छोढ़कर इसके सभी लेसक कखई 
के इ : सर पुरपोत्तमदास ठाकुरदास, जे० आर० डी० टाटा) जी० डी० विरला, सर आरदेशर दलाल, 
सर श्रीराम, करतूरभाई लालभाई , ए० दी० ऑफ और जॉन मथाई | 


आद्योगीकरण - साघन तथा विधि श् 


रसायन --भारी रसायन, रासायनिक खादे, रग, प्लास्टिक, दवाएँ, यातायात--रेल 
के इज्जन और डिब्दे, जहाजो का निर्माण, मोटर-गाडियाँ, हवाई जहाज, सीमेण्ट । 

उपभोग-पदार्थों के प्रमुख उद्योग, जिनका और विकास करना है, निम्नलिखित 
हैं वस्त--सूती, ऊनी और रेशमी, शीशे का उद्योग, चमडे की वस्तुओं का उद्योग, 
कागज का उद्योग, तम्वाकू का उद्योग, तेल उद्योग 

बडे पैमाने के उद्योगों के साथ ही छोट तथा कुटीर-उद्योगो के विकास का भी 
प्रबन्ध किया गया था, ताकि योजना की आरम्भिक अवस्था में पूँजी, विशेषकर 
बाहरी पूँणी की आवश्यकता कम हो सके और लोगो को काम मिल सके | 

बम्बई योजना का दूसरा भाग जनवरी, १६४४ मे प्रकाशित हुप्ना | प्रधान 
योजना (मास्टर प्लानो के अधीन उद्योगों के विकीरण तथा प्रादेशिक वितरण के 
सम्बन्ध म॑ भी सुझाव रखे गए । कुटीर एवं लघु-प्रमाप उद्योगो वे प्रोत्साहन की झ्राव- 
इयकता स्वीकार को गई और राजकीय तथा व्यक्तिगत साहस के उचित सहयोग पर 
ज्ञोर विया गया । वम्दई योजना के निर्माताओ्रो के तीन प्रमुख उद्देदय थे. (क) पुर्व- 
स्थित आधिक व्यवस्था क सुब्यवस्थित विकास की आवस्यवता, (ख) केन्द्रीय नियन्तरा 
की अधे व्यवस्था, भौर अन्तिम (ग) समाज के सामाजिक और वितरणात्मक श्राद््शों 
के भनुकल कृपि और उद्योग तथा उत्पादन के साधनों भौर वास्तविक्त उत्पादन का 
अधिकाधिक विवीरग्ग ।' 

१६३८ ई० की राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना के वाद सरकारी और 
गर-सरकारी योज्नाप्रो की भरमार-सी हो गई ) १६३६ भ युद्ध की घोषणा के पदचात्‌ 
शीघ्र ही कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो के छिन्न भिन्‍न हो जाने के वाद राष्ट्रीय आयोजन समिति 
का कार्य द्विलकुल वन्द हां गया । पाँच वर्ष क विराम के परचात्‌ सितम्बर, १६४४५ में 
समित्ति की पुन बेठक हुई ) 

मां, १६५० मे भारत सरकार ने योजना-अयोग की नियुक्ति की | जुलाई, 
१६५१ म योजना-प्रायोग न प्रथम पचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा सामने 
रखी । दिसम्वर १६४२ में योजना पालियामरेण्ट के सामत अपने श्रन्तिम रूप में रखी 
गई । योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ करना था जो रहन- 
सहन के स्तर को ऊपर उठाए तथा जनता को अधिक सम्पस्न और झनेक रूप मे जीवन 
के नये अवसर प्रदान करे । इस योजता के झन्दर्गत १६५१-५६ में २,०६६ करोड 
रुपये व्यय करना निरिचित क्रिया गया । वाद मे यह राशि बढडाकर २,३५६ करोड़ रु० 
कर दी गई । 

यह योजना १६७७ तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दूना करने के उद्देस्य 
की प्राप्ति के प्रति पहला कदम है। वाद के अनुमानो के आवार पर यह पत्ता लगा 
कि राष्ट्रीय आराय १६६७-६८ तर दूनी हो सकती है तथा प्रति व्यक्ति आय १६७३- 
७४ मर दूनी हा सकती है | प्रथम योजना के अन्तगंत राष्ट्रीय आय मे १८ ४ ज्रतिन्मत 


२« दी हनन इक च्य नेट) र६ नवरी ६६४५, पृ० ४४-६६ | 
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तथा प्रति व्यक्ति आय में १०६ प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति उपभोग में ८ 
प्रतिग्यत की पृद्धि हुई । विनियोग का प्रतिशत १६४०-५१ के ५९% से बढकर ७१% 
हो रूया । 

ब्ितीय पचवर्षय योजना १५ मई, १६५६ के पालियामेट के सम्मुख रखी 
गई।॥ इस थोजना के चार प्रमुख उद्देश्यों मे से एक उद्दृश्य भारी तथा आ्राघारोद्योगो 
के विकास यर जोर देंते हुए तीत्र श्रौद्योगीव रण करना था । इस योजना वे पअन्तर्गत 
४,८०० करोड रु० का व्यय निश्चित किया गया। बाद में विदेशी विभिमय की 
कडछिनाइयो के कारण योजना को दो भागों मे बाँठ दिया गया । योजना पे प्रथम 
भाग-पार्ट ए--वे >पर ४,५०० करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित क्या गया | इसके 
अन्तर्गत क्ृपि-उत्पादन की यूद्धि में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भोजनाएँ, ऐसी योजनाएं 
जिन पर काफी व्यय हो चूका है तथा आवारभूत योजनाएँ (00०७ एःणुं८०७) थी। 
इन श्राधारभूत योजनाओं में इस्पात के कारखाने, कोयला और लिगनाइटनसम्बन्धी 
योजनाएँ, रेलो तथा प्रम्मुस बन्दग्गाहों से सम्बन्धित योजनाएँ, शक्ति-योजनाएँ 
आदि है। 

तृतीय प्रचर्षीय योजना के वारे में विचार-विनिमय प्रारम्भ हो गया है | 
योजना के' धारूप म ७,५०० करोड र० सरकारी क्षेत्र मे तथा ४,१०० करोड रपये 
निजी क्षेत्र म व्यय करन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है । 

चौथी पचवर्षीय योजता मे कुल २१,५००--२२५०० करोड स्पया व्यय करना 
निश्चित हुप्रा है, जिसमे से १४,५००--१५,५०० सरकारी क्षेत्र मे सच होगा और 
शोप निजी क्षेत्रम होगा । 

राष्ट्रीय श्राय १६५१-६१ में ४४% और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १८.४ 
प्रतिशत वढ़ी । तीसरी पचवर्षीय योजना वे पहले तीन सालों म € ५ प्रतिशत तथा 
२५ प्रतिद्त बढी । १६६३-६४ मे ४५ प्रतिशत, जो कि वापिक आाय के निर्धारित 
लक्ष्य ५ प्रतिशत से कम रही । 

तृतीय योजना के पुन निरीक्षण करने पर यह पता चला है कि राष्ट्रीय श्राय' 
१६६५-६६ मे १६,००० करोड के स्थान पर १७,४०० करोड रुपया (१६६०-६१ के 
मूल्य अनुसार) रह गई | 

चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे २५,००० करोड तक बढान की आशा है। 
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३. प्रध्याय का क्षेत्र--भारत्तीय उद्योग दो वर्गों में विभाजित किये जा सकते है - 
(१) कारीगरों के घरो मे हस्तचालित यत्तो से सम्पादित उद्योग, जिन्हे कुंढीर-उद्योग 
कहा जा सकता है । यहाँ काम का प्रमाप छीटा, सगठन सीमित तथा उत्पादन मुख्यतया 
स्थानीय आवश्यक्ताग्रो की पूर्ति के लिए होता है । इस अध्याय के अन्त में हम इन 
कुटीर-उद्योगो का विवेचन करेंगे । (२) झक्ति-चालित यस्‍्त्रों से सम्पादित सुमगठित 
उद्योग जो कारखानों या उद्योगश्ालाग मे चलाए जाते हैं। इन सगठित उद्योगों का 
अआ्राकार साधारण ग्रामीण कारखानों से लेकर कपडे की वडी-ब्रडी मिलो एवं अभि- 
यान्त्रिकी उद्योमश्ालाग्रो के समान होता है जहाँ हजारो मजदूर कार्य करते हैं और 
निर्माण एवं व्यापार के लिए पूर्णे सगठन होता है ।' हृवि से सम्बन्धित संगठित 
उद्योग, जैसे चाय, कहवा, नील और चीनी उद्योग का वर्णन कृषि के अध्याय में हो 
चुका है । 
२. सूती मिल-उद्योग---भारत के बृहदु-प्रमाप के कुछ उद्योगो का विवरण नीचे दिया 
जा रहा है । भारत में पहली सूती-वस्त्र मिल १८१८ में कलकत्ता में स्थापित हुई । 
बम्बई मे, जो भूतो-मिल उद्योग बा गढ़ है, पहली मिल पारसी साहस के फलस्वरूप 
स्थापित हुई श्लौर इसने १८५५४ से कार्य प्रारम्भ किया ॥ 

वितरण के दृष्टिकोण से १८७७ का वर्ष उद्योग के विकास को एक नवीन 
दिशा प्रदान करता है ) कपास उत्पन्त करने वाले क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित नगरो, 
जैसे नागपुर, भहमदावाद और झोलापुर, में इस वर्ष बडी तेजी से मिल्रों की स्थापना 


*« भारतीय उच्चोगा के हाल के वर्गीकरण में सगछित उद्योर्गा को पुर दो वर्यों में विभाजित क्या 
गया दै - ल्घु-प्रमाप उद्योग तथा ब्ृदइ-प्रमाप उद्योग। उदाइरण के लिए बम्बइ की औद्योगिक एव 
आर्थिक सर्वेक्दय समिति का कहना है कि “लउु-प्रमाप उचोगों से हमारा तात्पर्य उन उद्योगों से 
जहाँ शक्ति का प्रयोग होता ढे, परन्तु काम करने वालों वी सख्या ५० स अधिक नही होती और 
ले विनियोज्ित पजी ही ३०,००० रुप्ये से अधिक होती हे । मोटर की सरम्मत, वेल, हाजरी, घरडी- 
निर्माण, सावुन-निर्माण, चावल ओर आं< की चज्क्या इसका उदाहरण ह | पह-द-्प्रमाप उद्योग थे 
हैं जहाँ शक्ति का प्रयोग होता दै परन्तु काम करने वार्ला की सख्या ५० से अधिक होठी दे त्था 
विनियोजित पूजी भी 3०,००० रुपये से अधिक होती दे इसका डदाइरण कपडा, कायत्र और शवकर 
की मिलें ई (रिपोप्रा १५-१६)। आयोजन-समिति ने भी भारतीय उद्योगों को तीन वर्गों में 
विभाजित किया है : (१) कुटीर-उचोग, (२) लपुन्प्रमाप (माय आकार बाले) उद्योग, और (3) 
जुदद-प्रमाव उद्योग [7 

>. देखिए, खण्ड १; अभ्याय-६ | 
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हुई। यह वितरण प्राकृतिक कारणो से हुआ, जैसे कच्चा माल, पर्याप्त श्रम तथा बडे» 
बडे विपणन केसदों की सन्निकटता | रेलो के विकास के कारण हो यह सम्भव हो 
सका । वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में चीन से सूती व्यापार की कमी ने बम्बई के 
ग्रद्वितीय महत्त्व को बहुत ग्राघात पहुँचाया ! स्वदेशी आन्दोलन ने भी बुनाई व्यवसाय 
को बम्वई के बाहर भ्रोत्साहन दिया । ब्रिटिश भारत मे कारखाना सम्बन्धी कानूनों 
(फैक्ट्री लेजिस्लेशन) के विकास ने उद्योग के देशी रियासतों मे स्थापित होने की 
प्रवृत्ति को जन्म दिया, क्योकि वहाँ कारखाना कानूनो का प्रश्चासन बहुत ढीला था। 

१६१४ १८ के युद्ध-बाल में सूती बस्न-उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला । 
युद्ध के पूर्वी रगमचों में सूती सामान की सेनिक प्रावश्यवताम्रों के कारण सरकार 
द्वारा मिलो की दिया गया भ्रोत्साहन, जहाजो की कमी के कारण आयात की कमी 
तथा ग्रायात् किये हुए कपड़े के मूल्यों की बढती से उः्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई, यद्यपि 
यन्‍्त्रों के श्रायात की कठिनाई के कारण विकास उतनी अच्छी तरह नहीं हो सका 
जितता कि इस कठिनाई के न होने पर होता । 

[३. सन्‌ १६४७ के बाद सुद्ी-मिल उद्योग--सन्‌ १६४७ म अ्रविभाजित भारत में 
४२१ मिले थी । विभाजन के बाद भारत मे ४०८ मिलें ही रह गईं । १६४६ ५० में 
मिल्रो की सस्या बढ़कर ४२४ हो गई । 

१६५१ और १६५६ के झ्राँकडे देखने से प्रतीत होता है कि मिल, तकली और 
करघा सभी कौ सरया तथा सूत और कपडे के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। सूती वस्त्र 
के प्रति व्यक्ति उपभोग के आँकडे भी यही प्रदर््िति करते है। १६५० ५१ में यूती 
वस्त्र का प्रति व्यक्ति उपभोग ६ गज था । प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त तक सूती 
वस्त्र के प्रति व्यक्ति उपभोग का लक्ष्य १५ गज था। यह लक्ष्य १६५४ ही मे प्राप्त 
कर लिया गया । ट्विवीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उपभोग की मात्रा बढ़कर 
१८ ५ गज भ्रति व्यक्ति हो जाएगी ऐसा लक्ष्य निर्धारित क्िम्मा गया है । 

नवध्बर १६४५२ मे कानूनगो समिति (वहा 804णाए (00फछा॥0६९) 
मिलो, शक्तिचालित तथा हस्तचालित करघो के विभिन्‍न पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए 
नियुक्त की गईं । १६५४ मे इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत वी | समिति ने अच्छे प्रवार 
के हस्तचालित तथा झक्तिचालित करघो द्वारा सूती वस्तो की माग की सम्वावित 
वृद्धि को पूरा करने की सिफारिश की। ग्रतएवं समिति ने बुनते वाली मिलो के प्रसार 
का समर्थन नही किया । साद करघो के स्थान पर स्वचालित करघो की स्थापता का 
भी सुकाव दिया है ताकि २० बय में सादे करधों क बजाय केवल स्वचालित करचे हो 
प्रयोग भे रह! १२ लाख हाथ के करघो को शक्तिचालित करघो मे बदलन के लिए 
समिति का सुझाव था कि प्रथम छ वर्ष मे ३,००,००० हाथ के करघो को २,१३,००० 
ग्रच्छे प्रकार 4 हस्तचालित तथा शक्तिचालित करघीो मे बदल दिया जाए तथा शेष 
करघो को दो या तीन पचवर्षीय कालो मे बदल दिया जाए । इस प्रकार २० वर्ष की 
ब्रवधि म हाथ के करघी का सम्पूर्ण उद्योग अच्छे प्रकार के हाथ के करधघो तथा शक्ति- 
चालित करघा-उद्योग मे बदल जाएगा | समिति के मतानूसार १६६० तक उत्पादन 
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को हाथ के करचे या घरेलू शक्तिचालित करघो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए । इस 
सम्बन्ध में १६५५ मे प्रस्तुत की गई कार्वे कमेटी की रिपोर्ट मे भी हाथ के करघो के 
लिए उत्पादन सुरक्षित रखन की वात कही है । 

१६५१ म प्रथम पचवर्षायि योजना के प्रारम्भ ने सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास 
मे एक नय युग का सूत्रपात किया / योजना में ग्रामीण भोर लघु प्रमाप उद्योगो की 
सहायता की घोषणा राजकीय नीति के रूप में की गई। इस सम्बन्ध में निम्तलिखित 
नीति श्रपनायी गई-- 

१ उत्लादन के क्षेत्रो का सुरक्षित करना । 
बडे पैमान के उद्योग के विस्तार की क्षमता पर रोक छगाना 4 
बडे पैमाने के उद्योग पर उप-क्र लगाना । 
कच्चे माल की पूर्ति की व्यवस्था करना, तथा 
प्रनुसधान, प्रशिक्षण इत्यादि का समत्वय करना / 

इस नीधि क अनुसार प्रथम प्रचवर्षीय योजना में सूती मूल उद्याग की १६५६ 
के भन्त तक कपड़े की उत्तत्ति ४,७०,००,००० गज तथा सूत्त को उत्पत्ति १६,४०० 
लाख पौंड तक करने का लक्ष्य निर्धारित क्या गया) उद्याग ने यह लक्ष्य सन्‌ १६५४ 
में ही पूरे कर दिए । प्रदवर्षीय योजनाम्रो मे सूती उद्योग ने काफी उन्नति कर ली है । 
सूत्र का उत्पादन १६६२-६३ में १८८५ मिलियन पौंड और कपड़ा ४६२१ मिलियन 
गज व्यवस्थित विभाग म था, १६६५-६६ म ५२५० मिलियन गज कपडे का उत्पादन 
था। १६७० ७१ व अन्त तक ६,००० मिलियन गज तक उत्पादन होन की झाज्षा की 
जाती है । 

सन्‌ १६५६ में ही सूती मिल-उद्याग के सामन एक सक्ट झा गया । मिलो र 
पास बिना बिक हुए कपडो क स्टाक इकट्ठा हान लग। इस सक्ट के प्रमुख कारण 
तीन थ-- 

१ उद्योग क॒ ऊपर अधिक उत्पाद-कर लगा हुआ था । 

सम्भवत सरकार दूसरी योजता क प्रथे-प्रवन्धन क लिए इस प्रकार अधिक 
घन इकट्ठा करना चाहती थी । 

२ दश क अन्दर कपडे क उद्याग को हतोत्साहित भी जिया गया । उदाहरण 
न लिए केन्द्रीय सरकार न जनता द्वारा बढ़े हुए उत्पाद-करों को न देने के लिए खूब 
प्रचार किया । 

३. खाद्यान्नों तथा प्रन्य भ्रावश्यक पदार्थों क मूल्य बड जान के कारण जनता 
की घटी हुई क्य-शक्ति के कन्रस्वरूप भी सूती कपडे का क््य कम हो गया ॥ 

उपयुक्त सकक्‍टो क कारण झनेक मिलें बन्द हो गईं । पृल्या|ठ सावप्ाए 
(०८३, जिधने अपनो रिपोर्ट जुलाई १६५८ मे प्रस्तुत की, के अनुसार र८ 
मिलें बन्द हो गईं जिसका अर्थ यह हुआ कि ५,००,००० तकुए और ६,००० करषे 
बन्द रह ॥ 

वाशिज्य और उद्याद के कन्द्रीय मन्‍्त्री न ३० नवस्वर १६५६ को लोकसभा 
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में यह कहां था कि १ ग्रवनतूबर १६५८ को भी ४० मिले विलकुल बन्द थी तथा २७ 
मिले अ्रशत बन्द थी। मिल बन्दी तथा पारियों (४॥0) की सख्या कम होने से हजारो 
मजदूर बेकार बैठ गए तथा उत्पादन की साहा से भी बहुत कमी हो गई । 

परिस्थिति के ग्रधिक विगडने के उपरान्त सरकार ने दिसम्बर १६४७ में 
मध्यम धेणी के कपडो पर लगे उत्पाद-कर को कम करने की घोषणा की । मार्च श्रौर 
जुलाई १६४८ म सभी प्रकार के कपड़े के सम्बन्ध में दो रियायते और दी गईं। 
अनुमान है कि इससे उद्योग को प्रतिवर्ष २० करोड रुपय की सहायता मिलेगी । 

पझव हम सूती मिल-उद्योग की कुछ कठिनाइयो पर विचार करेंगे ।] 

मिलो की झ्रोर से देझ्य के बाजारों की उपेक्षा तथा उपभोग-के-्द्रो से प्रध्यक्ष 
सम्बन्ध स्थापित करने को असफलता क झलावा बस्बई की अ्रसमर्थता के और भी कई 
गम्भीर कारण थे, उदाहरणाव अपेक्षाकृत श्रम, इंघन, जल-श्क्ति की महँगाई तथा 
उच्च स्थानीय कर (१६३६ से लगे हुए १० प्रतिशत के सम्पत्ति-कर को मिलाकर जो 
मद्य-निषेघ की लागत को वसूलने के लिए लगाया गया था), मुफसिल बाजारों तथा 
कच्चे पदार्थों के ल्रोतों से दूरी भादि । उद्योग के इस सकट ने सरक्षण के प्रदन को 
सामने ला दिया । 
४ अस्त्र उद्योग को सरक्षण--यह स्पप्ट हो जान पर कि उद्योग विशेषकर बम्बई मे 
सन्तोषजनक स्थिति मे नही था, पहला सर्वेक्षण १६२४ में किया गया। प्रशुल्क-मषण्डल 
ने १६२७ मे रिपोर्ट प्रस्तुत की । 

सरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल की मुख्य सिफारिश इस प्रकार थी--आयात- 
कर १६१ प्रतिशत के बजाय १५ प्रतिशत कर दिया जाए, उच्चकोटि (महीन) के सूतत 
को कताई को ग्राथिक सहायता दी जाए और वस्त्र-उच्योग के लिए ग्रावश्यक यन्त्रो 
तथा मिलो के सामान को झआायात-कर स सृक्‍्त कर दिया जाएं। भारत सरकार न 
केवल भ्रन्तिम सिफारिश स्वीकार की । इस निर्शेय का मिल-मालिकी ने बहुत विरीधघ 
किया झौर फलस्वरूप कपास ने सूत्त वर पूल्यानुसार ५ प्रतिशत या डेढ ग्राना प्रति 
पौड (जो भी अधिक हो) के सरक्षस्पात्मक कर लगा दिये गए। ये कर ३१ मार्चे, 
१६३० तक के लिए भारतीय प्रचुल्क अधिनियम (इण्डियन टेरिफ एक्ट, १६२७) के 
अनुसार लगाये गए । यन्त्रों और मिलो के सामानों पर लगे कर भी हटा दिये गए । 

मण्डल की सिफारिशो के ग्रनुतार भारत सरकार मे एक वारियज्य शिष्टमण्डल 
(कमशियल मिद्यन) की भी निदुक्ति की । किन्तु य सभी उपाय ने तो मिल-उद्योग 
को ही सन्तुष्ट कर सक और न जनमत को ही । उद्योग में अवसाद यना रहा भौर 
सामान्य घारणा यह थी कि और अधिक सहायता अपेक्षित थी । अ्रतएवं कलकत्ता 
के कनकदर आाव कस्टम्स श्री जो० एस० हार्डी को जुलाई १६२६ मे बाह्य अतिस्पर्धा 
की उग्रता और विस्तार की जाच के लिए नियुक्त किया। श्री हार्डी की रिपोर्ट' के 
आधार पर बरश्रेल १६३० में सूती-वस्त्र-उद्योग सरक्षणा-अ्धिनियम पास हुग्ना शौर 
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सरक्षणात्मक करो की मात्रा बढा दी गई । 
2. सृती-सिल उद्योग को कुछ कठिनाइवाँ--इथर हाल मे सूती वस्त्र के तिर्यात-व्यापार 
की कठिनाइयों और बढ़ गई हैं । इसका एक कारण तो यह है कि विज्व बाज़ार में 
पहुँचने वाले कपडे को मात्रा घटती रही है ) द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रतिवर्ष 
६०,००० लाख गड् कपडा विश्वनवाजार म खरीदा और वंचा जाता था । अब यह 
मात्रा घटकर ५०,००० लाख गज्ञ प्रतिवर्ष हो गई है। इसका दूसरा कारण यह भी 
है कि देश मे मानवीकृत रेशा का उपभोग तेज़ी से बढ रहा है। तोसरे भव अनेक 
देशो ने सूती कपडे का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है । भ्रतएवं विश्व-चाज़ार मे प्रति- 
स्पर्धा श्रौर कठिन हो गई है। भारत को पाकिस्तान की नई मशीनों से सुसज्जित 
मिलो के बने कपड़े की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता है। इधर चीन न इस 
उद्योग मे इतनी आइचयंजनक उन्नति की है कि वह विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
अपना स्थात बनाने का हौसला रखता हैं । दक्षिण - पूर्वी एशियाई बाजारो में जापात 
की तुलना म चीन १०-१५ प्रतिशत कम मूल्यो पर कपडा वच रहा है ।' जापान ता 
अपनी प्रतिस्पर्धा-शक्ति के लिए मशहूर ही है । थुराने देशो के भ्रतिरिक्त इन नय देझो 
की प्रतिस्पर्धा ने सूती कपडे के निर्यात-व्यापार को चिन्ता का विषय बना दिया है । 
निर्यात-व्यप्र बढान के लिए सरकार भो चिन्तित है । सन्‌ १६५४ में सूती 
वस्त्र-निर्यात प्रोत्साहत कौंझिल की स्थापना की गई । सरकार न रियायतें तथा अन्य 
सुविधाएँ प्रदात की । इनके फलस्वरूप ही १६५६ में अधिक निर्यात सम्भव हो सका । यो 
तो उद्योग के सामने १०,००० लाख गज कपड़े के निर्यात का लक्ष्य है, किन्तु भ्रभी तन 
यह लक्ष्य काफी दूर है | निर्यात को प्रोत्याहित करने क लिए भ्रनक उपाय किय गए 
हैं । पिछली जुलाई (१६५८) में ?क्स्टाइल इम्कक्‍वायरी कमेटी न यह सिफारिश वी 
थी कि निर्यातको को अपनी जरूरत के अनुसार मशीन व रासायनिक रजक पदार्थों को 
खरीदन वी सुधिया दी जाए | निर्यान को प्रोत्साहन देने के लिए ३,००० स्वचालिव 
करधो की स्थापना की स्वीहृति की मिफारिश भी क्मटी न की । सूती कपड़े के 
नियति के आधार पर मशीन, कपास व गसायनिक रजक पदार्थों के आयात के लिए 
उत्पादकों का छूट दन के सम्बन्ध में भी सरकार न यधासमय धोपणा की । जनवरी 
१६५६ मे यह घोषणा की गई कि नवीकररा तथा धुनर्स्थावन के लिए अपक्षित विशिष्ट 
साजप्याफान के अप को अपजेए उन लिलोे को ही जाएगरि जो ९टश४ 2आ-श हू हे 
औसत निर्यात के ७५ प्रतिशत मुल्य से अधिक निर्यात करें या जिनका निर्यात १५०० 
₹० प्रति करघा प्रतिवर्ष के हिसाव से अधिक हो ॥ इसी प्रकार की छूट सूत के निर्यात 
क लिए भो दी गई । फरवरी १६५४६ में यह घोषणा की गई कि सूती कपडे और 
सूत के निर्यातक्नो को निर्यात के ६६३ प्रतिज्यत सूल्य के बराबर कपास आयात करने 
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का प्रनूमत्ति दी जाएगी । इसी माह में सरकार ने यह घोषणा भी की कि ग्रमेरिका 
प्रौर थूरोप (इंगलिस्तान को छोडकर) को कपडा और सूत का निर्यात करने वाली 
मित्रो को कोलध्षार, रजक पदार्थ, रास्तायनिक पदार्थ और गोद का आयात करने की 
ग्रनुमति दी जाएगी । यहें ग्रायात उनके निर्यात के (&. 0. 8) मूल्य के ५ प्रतिशत 
के बरावर ही हो सकेगा | यह इमलिस्तान व अन्य देशौ के निर्यात पर केवल ३ प्रतिशत 
के बराबर ही हीगा। ट्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तगेंत ७५ करोड रु० प्रतिवर्ष 
(१०,००० लाख गज कपडा) के निर्यात का लक्ष्य रखा गया । नवम्बर १६६४५ में 
ही ६८७ लाख रुपये दे मूल्य के कपडे का निर्यात हुआ । 

सूती मिल्र-उद्योग ऐसी स्पर्घा-शक्तित उसी समय प्राप्त कर सकेगा जबकि 
उद्योग का युव्तिक्रण हो । इस उद्योग की यह दूसरी कठिनाई है कि मशीनी तथा 
अन्य साज-सामान पुराने और घिसे हुए है। सन्‌ १६५२ मे सूत्ती वस्त्र-उद्योग की 
वकिंग पार्टी ने उद्योग की मशौनो का सर्वेक्षण किया । उद्योग के लगभग ४५० प्रति- 
शत करचे १६१० के पहले के थे । २० प्रतिशत “स्पिनिंग फ्रेम' भी १६१९ से पहनने 
के थे। 

अनेक विश्वेपज्ञ निकायों ने, जिनमे टेकस्टाइल इन्कवायरी कमेटी १६५८ अद्यतन 
है, इस मत का समर्थन किया है। सरकार ने इस समिति के विचारों का समन 
करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि “हमारे निर्यात तेज़ी से गिरते जाएँगे जब तक 
कि हम स्वचालित करधो पर कपडे का निर्यात नही करते ।' सन्‌ १६५७ में भारत 
में १४,१२८ स्वच।लित करपे थे जबकि इसी वर्ष स्वचालित करधो की सस्या इटली 
में ७६,५६७, जमंबी में ५८,१६७, जापाव में ६७,५३६, यू० एस० ए० में 
३४५०,१०६ तथा यू० के० मे ४४,८६३ थी । इत आँकडो से तवीकरण की समस्या का 
तुलनात्मक रूप पता चलता है। टेक्स्टाइल इन्कवायरी क्म्रेटी ने ३००० स्वचालित 
करधो की स्थापना का सुझाव दिया था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। साथ 
ही वर्तमान करघो के स्थान पर अ्तिवर्ध २१०० स्वचालित करघों की दर से ७४४०० 
स्वचालित करधो की स्थापना को स्वीकार करके सरकार ने व्यावहारिकता श्रदर्शित 
की है। नवीकरण के लिए उद्योग को लगभग ४०० करोड रुपए की आवश्यकता है। 
इतनी बडी राशि के लिए राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विक्षास निगम तथा ऐसी प्रन्य सस्थाग्रो 
को उद्योग की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। 

बपास इस उद्योग का प्रमुख आघार है। १६४७ में भारत के विभाजन के 
बाद भारत से कपास के उत्पादत की सराना काफी कम हो गई है। भारत में मध्यम 
और छोटी तूलिपट (889/2) की कपास ही ग्रविक्तर उगाई जाती है। भ्रविभाजित 
भारत में १०६ लाख एकड़ भूमि मे सुधरे प्रकार की कपास उगाई जाती थी । इसमे 
से ४७ प्रतिद्यत अर्थात्‌ ५१ लाख एकड भूमि भारत बे हिस्से मे श्राई । इस प्रवार 


१. वह एातठ॑गशा एगाणा जा! वाताआाज, 9. 30-+8 8. 20769. 
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अच्छी कपास करी कमी है और भारत विद्यो से ग्रौमतन ५२ लाख करोड़ रु० की 
कपास का झायात करता है। 

६. प्रशुल्क-मण्डल द्वारा दूसरी जाँच (१६३२)--चूंकि १६३० के अधिनियम मे 
प्रस्तावित सरक्षण-क्रों की अवधि ३१ मारे, १६३३ तक थी, अतणव प्रशुल्क-मण्डल 
को भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग के सरक्षण के विपय मे पुन जाँच करने की ग्राज्ञा 
ग्रप्नेल, १६३२ से दी गई । वस्व-उद्योगय पर प्रद्युल्क-मण्डल की रिपोर्ट के ऊपर सरकार 
को विचार करते का मौका देने के लिए १६३० में क्षगाये गए सरक्षणात्मक करो को 
5१ अक्तूबर, १६३३ तक बटा दिया गया । झन्त मे भारतीय विधानमण्डल ने २६ 
अप्रैल, १६३४ को १६३४ का भारतीय प्रशुल्क (वस्त्र-सरक्षण) सच्चोधन अधिनियम 
पास किया | यह प्रधिनियम १ मई से लागू हुआ । इसन भारत-जापान के समभोते 
(१६३४) तथा भारत श्रौर इगलिस्तान के वस्प्र-उद्योग के गर-सरकारी समभौते 
(जिसे 'मोदी ली पैक्ट' कहा जाता है)' दे श्रावार पर ग्रशुल्क-भण्डल की वस्त्र-उद्योग 
को पर्याप्त सरक्षण देने की सिफारिश को कार्यान्वित किया । इस अधिनियम ने ग्रर- 
ब्रिटिश सूती वस्त्रों पर मूल्यानुमार ५०% झायात-कर निश्चित किया, जो कि सादे 
भूरे कपडो पर कम से-क्म ५३ आना प्रति पोड था ।' इस झ्रधिनियम की प्रवधि ३१ 
मार्च, १६३६ तक थी । 

७. वस्त्र-सम्बन्घी विशेष प्रशुल्क-मण्डल (१६३५)--मण्डल ने अपनी जाँच दिसम्बर, 
१६२३४ म समाप्त की और जून, १६३६ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने क लिए 
द दी गई | साथ ही भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत एक झधि- 
सूचना द्वारा भारत सरकार न प्रशुल्क-मण्डल के सुभावों के अनुकूल लकाशायर के 
बन कपड़ो पर कर की दर में २५ जून, १६२६ से तत्काल कमी की घोषणा की । 
प्रशुल्क-मण्डल की सिफारिश निम्नलिखित थी--- 

(१) सादे भूरे वस्त्रो पर मूल्यानुसार २५% या हेड आना श्रति पौड (जो 
भी दर ऊंची हो) स घटाकर, कर की दर मूल्यानुसार २०% या ३३ आना प्रति 
पौंड (जो भी ऊँची हो) कर दी जाए । 

(२) छप कपडो के अतिरिक्त किनारेदार भूरे, कलफ किय या रगीन वस्नो 
पर कर की दर २५ प्रतिश्यत से घटाकर मूल्यानुसार २० प्रतिशत कर दी जाए। 

(3) कपास के मृत प्र कर की दर पूव्ववत रहे । लक्काझ्ायर में निराशा 
प्रकट की गई कि कर मे उत्तनी कमो नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी ) दुसरी 
तरफ प्रमुव भारतीय व्यवत्तायियों ने सरकार की कर घटाने वी नीति की कडी 
आलोचना की, क्योकि यह भारतोय उद्योग, जिसके स्वभाविक विकास का क्षेत्र बहुत 





१. देखिए, अध्याय १३ | 

२. ८ जनवरी, १६३४ से ब्िटेन क दाइर के आयाद की वस्तुओं पर यहा आयत कौ दर थी । भारत- 
जापान सममौता के फ्लस्वरूप कर की दर ७५ भ्रतिशत से घटाकर ५० अतिशत कर दी गई | 

३. रिपोर्ट ओ्रोव दि स्प्ैशाल टैरिफ बोर्टे ऑन दि आर्ट झोँव प्रोटेक्शन ड॒ दि इडियन कॉरन शेकरटाइ्ल 
इ डस्ट्री (१६३६); ए० १०३१४ । 
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सीमित था, के लिए घातक थी । 
रे भारत-ब्रिटेन व्यापारिक समझोते के श्रन्तगंत अशुल्क परिवर्तन (१६३६)-- 
ओ्रोदावा-समभौते के स्थान पर भारत और ब्रिटेन के बीच एक नये व्यापारिव' समभोते 
के प्रश्न पर लम्बी कारंवाइयो के दौरान मे ब्रिटिश वस्नों पर लगाये गए प्रवेश्य करो 
में सशोधन का प्रश्न पुन प्रमुख हो उठा ।' २० मार्च, १६३६ की हस्ताक्षरित्त इस 
लये व्यापारिक समभौते के अन्तर्गत भारत से ब्रिटेन को कच्ची कपास के निर्यात को 
ब्रिटिश वस्त्रों के आयात से सम्बद्ध कर दिया गया और इसके फलस्वरूप प्रिट्शि 
चस्तुप्रों पर आयात-कर में पुन कमी की गई ) तदनुसार अप्रैल, १६३६ मे पास हुए 
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सशोधन) अधिनियम के झनुसार ब्रिटेन के छपे कपड़ों पर 
मूल्यानुसार सरक्षात्मक आयात्त-कर १७६%, हो गया, भूरे वस्त्रो पर मुल्यावुसार 
१४% या २ गाना ७३ पाई भ्रति पौण्ड, जो भी ऊँचा हो, झोौर शेष वस्त्रों पर मूह्या- 
नुसार १४ प्रतिशत हो गया । ये प्राधारभूत कर थे । ब्रिटेन को ३,५०० लाख गज के 
मिम्नतम कोटा के भ्रायाठ की स्वीकृति दी गई और यदि किसी भी वर्ष सूती वस्त्रो का 
आयात ब्रिटेन से ३,५०० लाख गज से कम्त हुआ तो झाधारभूत करो में २६ प्रतिशत 
छूट देने की व्यवस्था थी । यदि किसी वर्ष ब्रिटिश झायात भारत मे ५,००० लाख गज 
से प्रधिक हुआ्रा तो आ्राधारभूत करो में वृद्धि की भी व्यवस्था थी | यदि किसी भी वर्ष 
इगलिस्तान का कुल ग्रायात ४,२५० लाख गज न होता तो उस बष के बाद ये बढ़ हुए 
कर पुन घटाकर आधारभूत करो के बराबर कर दिए जाते । ब्रिटेन वे वस्त्नो पर कर 
की दर-निर्धारण के समय भारत की कपास के नियति पर भी ध्यान देसा प्रावश्शक 
था। 

भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग और विधान सभा ने करो के इस नये प्रबन्ध का 
बहुत विरोध किया, क्योकि भारतीय कपास पैदा करने वालो के सापेक्षिक लाभ पर 
ब्यान न देकर इस अधिनियम मे लकाशायर का अनुचित पक्षपात किया गया था पौर 
ऐसे समय में जबकि भारतीय सूती वस्त्र-उदयोग तनिक भी ग्रच्छी भ्रवस्था में नहीं था, 
सरक्षण की दरो मे कमी करके इस अ्रधिनियम ने उसके हितो की बलि दे दी । 

उपरोक्त भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सक्नोघत) प्रधिनियम (१६३६) ने सूती 
वस्त्र मे' लिए निश्चित सरक्षणात्मक करो की ग्रवधि बढाकर ३१ मार्च, १६४२ तक 
कर दी * 
६ १६३६ ४५ के युद्धकाल और बाद मे सृती वस्त्र-उच्चोप--महागुद्ध के प्रारम्भ 
के समय सूती वस्त्र उद्योग एक निष्क्रिय प्रवस्था मे था । 


2. देखिए, अध्याय १३ । 

३ ग्रेट ब्िटिन के साथ हुए व्यापारिक एमभौते के अनुसार श्िव्शि कपर्जो पर आयात-बर में 
#७ श्रप्नैल, ३६४० से कम्मा कर दी गर । भारतीय प्रशल्क (सशीधन) अधिनियम) १६४७ के अतुसा 
तत्कालीन मरक्षणात्मक करों को आगम करों में परिणत कर दिया गया। १ जचबरी,, १६४६ को 
सूल्यानुसार २५ प्रत्शित मीन वस्त्रों पर ओर ३ पाइ अति गज मध्यम और मोटे कपरों पर एक 
उत्पादनन्कर लगा दिया गया | 
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महायुद्ध के द्वितीय वर्ष से सुधार काल प्रारम्भ हुआ | वस्नो का झायात विशेष- 

कर जुलाई, १६४१ में जापान के ग्रायात समाप्त करने के बाद से नग्रण्य हो गया । 
सरकार झौर पूर्वी दल द्वारा युद्ध के लिए वस्त्रो की माँग में अपूर्व वृद्धि हुई तथा 
पश्चिमी और दक्षिणी अ्रफ़ीका, मध्य-पू्वे, भास्ट्रेलिया, मलाया और डच पूर्वी द्वीप- 
समूह के लिए कपास से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई । मूत्ती वस्तो के 
मूल्य मे इतनी वृद्धि हो गई कि सरकार को उपभोक्ताओं के हितो की रक्ष्य के लिए 
कदम उठाने को बाध्य होना पडा 4 सरकार के सहयोग से मिलो द्वारा जनता के लिए 
सस्ते वस्त्रो के निर्माण की एक योजना चालू की गई झौर सरकार न अपनी एजेन्सियो 
द्वारा निश्चित मूल्य पर इन्हे बचने का निश्चय किया । विन्तु यह योजना त्याग देवी 
पड़ी, क्योकि य 'उपथोगी' वस्त्र बित्र न सके और उत्पादन म वृद्धि नहीं हो सकी । 
मई, १६४६ में भारत सरण्गर द्वारा सती वस्त्र उद्याग क लिए मध्यान्तरकालीन 
योजना घोषित की यई । आगामी पाच वर्य में प्रतिदय के लिए वस्त्र उत्पादन की 
सीमा ६५,००० लाख गज निश्चित की गई ॥ 

१०, जूट-उद्योग--१ ८५६८ से १६७५ तक मिलो न 'खूब स्पया यनाया' और १५स 
२४५ प्रतिशत तक लाभाश दिये । परिणामस्वरूप बहुत-सी नई मिलें खोली गईं श्रौर 
अ्रति उत्तादन होत लगा । फ़्ल यह हुआ कि लाभ जीघ्र ही घटन लग। उद्याग को 
एक सक़्टकाल स॑ गुजरना पडा और बहुत-सी मिल बन्द कर दी गईं | किस्तु जूट- 
उद्योग का झ्राकार बहुत बडा हो चुका था, यहाँ तक कि १८८१ में बरगाल म ५,००० 
शब्तिचालित करघे चालू थे। १८८५ से उद्योग म टाट क बोरो की अपैक्षा जुट के 
कपडो के अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति हृष्टिगोंचर होने लगी | १५७७ और १६१५ के 
वोच जहा वोरे बनाने के करधरे २,६५० स वद्वकर १७,७५० हा गए, जुट के कपड़ो 
के करघे ६१० से बढकर २० ६०३ हो गए, अथात्‌ जूट के कपड़ा क क्रघो की वृद्धि 
२,४०० ग्रतिमत हुई जवकि वोरे वनान के करधों मं ४३० प्रतिग्यत की वृद्धि हुई । 
प्रथम महायुद्ध म जूट-उद्योग मे पयाप्त प्रसार और समृद्धि हुई, क्याकि विभिन्‍न युद्ध 
क्षेत्रो की खाइया क लिए बालू भरने के बोरे, तिर॒पाल, गाडियो वो टक्नन क कपडे 
आदि युद्ध-सम्बन्धी माग की पूर्ति उयोग को करनी पडी। सन्‌ १६१५ १६ रे रस पर 
जमंनी के ग्राक्ृमएा क कारण रूसो सन (पर्लेक्स) की पूर्ति बन्द हो गई और उसक 
स्थान पर भारतीय जूट का प्रयोग आवश्यक हो गया । इससे भी जूठ-उद्योग को प्रोत्सा- 
हन पिला | १६१४-१८ के झुद्धकाल के लाभ के फलस्वरूय अति उत्पादन होने लगा 
और युद्ध समाप्त होने पर उद्याग को बुरे दिन देखन पडे । एक झोर माँग कम हो 
गई और दूसरी झोर जूटद के मूल्य और मजदूरी बढ जान क कारण उत्पादन-लागत 
बड़ गई ।' 

११ अवस्ताद-काल और तदनन्तर ज्वूद उद्योग--गिरते मूल्यो, प्रमुख उपभोग-केद्यो 
पर भण्डारो की उपस्थिति, श्रम अश्ान्ति आदि कारणों स जूट-उद्योग को भी हानि 


१. जू--उचोग के सर्देह्ण के लिए देखिए मेरिलन, पूर्वोदघृद स्यग २; अध्याय ४ [ 


३० भारतीय स्र्थश्यास्त्र 


पहुँची । इस सवके बावजूद भी इसने बम्पई के सूती मिल उद्योग की अपेद्ा युद्घोत्तर 
(१६२९) अवसाद की कठिनाइयो का सामना कही अच्छी तरह क्या । यह पर्याप्त 
सुरक्षित कोप तथा समयाचुसार बायविधि मे कमी श्लादि उपायो वा परिणाम था। 
मार्च, १६३६ में समाप्त होने वाले दस वर्ष मे उत्पत्ति को कम करने की नीति वा 
सदेव पालन किया गया था । जो मिले सस्था की सदस्य थी वे प्रति सप्ताह ४० घण्टे 
काम कर रही थी और उतके करघो का एक तिरशिचित प्रतिशत बन्द रहता था! 
यह प्रतिशत १६३१ भे १५ और १६३५ में १० था। बन्द करघो की प्रतिशत में 
कमी आने के कई कारण थे, यथा सीमीकरण-योजना वे वाहर वाली मिलो की 
प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक परिस्थितियों मे सुधार तथा भ्रन्य उत्पादन-केन्द्रो से प्रतिस्पर्धा । 
सस्था के बाहर की मिलो से समक्ौता न हो सका, अत संस्था की सदस्य-मिलो को 
भी काम के घण्टो था यब्जो पर किसी प्रकार की रोक के बिता कार्य करने को स्वृतरत 
जार दिया गया। 
सरकारी ऑडिनेन्स के स्थायी विधान मे परिवर्तित हो जान के डर से जनवरी, 
१६३६ मे सस्था और बाहरी मिलो में कम घण्टे काम करने के लिए एक समझौता 
हो जाने से कानून द्वारा काम करते के घण्टे सीमित करने की फ्रावश्यव॒ता नही रही । 
जुलाई मे एक पूरक समभौते के द्वारा मिलो ने २० छतिशत जूट के कपडे और ७२ 
प्रतिशत बोरे बनाने के करधो को वन्‍्द रखकर ४५ घण्टे प्रति सप्ताह काम करने का 
निश्चय क्या। कच्चे जूट के मूल्य म कमी और बगाल के जूट-उत्पादको पर इसके 
बुरे प्रभाव के कारण ग्रगस्‍्त, १६३६ में कच्चे जूट श्रौर टाट के निम्नतम मुल्य 
निश्चित करन के लिए प्रान्तीय सरकार को दो स्‍्लॉडिनेस जारी करते पडे । 
१५ जूट मिल उद्योग पर द्वितीम विश्वयुद्ध का प्रभाव--जहाजो द्वारा बाहर भेजी 
जाने वाली जूट-निर्मित वस्तुओं ने पूरे दशक के लिए एक रिकार्ड स्थापित कर दिया 
और १२,८०,४०० टन के वाधिक उत्पादन में से १०,६८,७२५ टन का निर्यात हुआ । 
जूट और जूट*निभित वस्तुओं के मूल्यों मे अत्यधिक बृद्धि हुई जो मुख्यतया परिकल्पना 
का परिणाम थी । काम करने के घण्टो पर लगी रोक हटा ली गई और ६० घण्टे 
प्रति सप्ताह के झनुसार मिले पूर्ण उत्पादन करने लगी तथा फ़ैक्टरी-अधिनियम की 
कुछ धाराशो को भारत सरकार ने एक ऑडिसेस द्वारा स्थगित कर दिया। बंगाल 
सरकार ने भी जूट के कृषपि-क्षेत्र को सीमित करने से सम्बन्धित एक बिल पर विचार 
करना स्थग्रित कर दिया ।' 
जुदा मिला वस्था' ने झगसर्त, टैटढे० ये काम करने के घण्टों को कभा करो 
४५ घण्टे प्रति प्रप्ताह और मास में केवल ३ सप्ताह काम करना निश्चित क्िया। 
बाछू भरने वे बोरो क॒ लिए नये भ्राडेरो के साथ काम करने के प्रति सप्ताह घण्दे 


२५ बाद में बगाल विधान सभा ने अगस्त, १६४० में ब्याल जूट रेयुलेशन बिल जूर-उत्पादकों के 
द्वित में पास किया जो १६४? में उत्पन्न होने वाली फसल पर लागू हुआ । इससे पहले मई, १६४० 
में सत्र गनारों में कच्चे जूट और टठाठ के निम्नतम और अधिकतम मूल्य निश्चित करने के लिए 
चगाल सपूकार ने दो भोडिनेंस जारी क्यि | 


भारतीय उद्योग : नवोन तथा पुरातन ३१ 


बढ़कर पुनः ६० हो गए, पर १८ मई, १६४२ से कम होकर ये फिर ५४ घण्टे प्रति 
सप्ताह हो गए और १० प्रनिद्यत करघे भी वन्‍्द रहने लगे । विगत युद्ध में छब्बीस 
मिलें संनिक भण्डार और सामग्री के उत्पादन के लिए ले लो गईं | यद्यपि उद्योग इस 
भाँति अपनी उत्पादन-क्षमता के २४ प्रतिशत भाग से वड्चित हो गया, परन्नु फिर 
भी यह युद्ध की माँग सहित सारी माँग को पूर्ति करने में समर्थ था। 

सन्‌ १६४७ झौर उसके उपरान्त विभाजन के फलस्वरूप जूट-उद्योग का (जो 
भारतीय गणराज्य मे है) जूट-उत्पादक क्षेत्र (जो पाविस्तान में है) से सम्बन्ध-विच्छेद 
हो गया है। भनारतोय गणराज्य कच्चे जुट का सबसे बडा उपभोक्ता है, जबकि 
पाकिस्तान सबसे बडा विक्रेता है। विभाजन न, विशेषकर मुद्दा-अवमूल्यन (सितम्बर, 
१६४६) से, जुट-उद्योग को पुर्णे रूप स ग्रयवस्थित कर दिया । पाविस्तान न भारत 
को जूट निर्यात करना पू्ंत बन्द कर दिया गौर प्रत्युत्तर मे भारत ने (दिसम्बर, 
१६४६) पाकिस्तान को कोयले का निर्यात दवन्‍द कर दिया। गअ्रविभाजित भारत व 
जुट उत्पन्न करन वाले क्षेत्र का केवल २५१ ही भारत क भाग में आया था। भारत 
कच्चे जुट के विषय में आत्मनिर्भेर होन के लिए तभी से प्रयत्नगील है । 

१६४७-४८ मी तुलना मे क्षेव्कल तोन ग्रुना तथा उत्सादन टाई गुना हो गया 
है । जुठ-उद्योग की समस्याओ्रों के सम्बन्ध मे सिफारिश प्रस्तृत करन के लिए सरकार 
ने श्री के० आर० पी० आ्राययर की प्रध्यक्षता म जूट-जाँच झ्रायोग की नियुक्ति की 
इस झायोग ने मई १६४५४ म॑ अपनी रिपार्टे प्रस्तुत की। ग्रायोग न कच्चे जेट के 
सम्वन्प में सापक्षिक आत्मनिर्भरता की सिफारिय की । भारत को कवल उस कोटि 
का जूट बाहर से मँगराना चाहिए जो यहाँ पँदा न होता हो । ज्षेष प्रक्तार के जूट वी 
पर्याप्त मात्रा देन मे ही उनानी चाहिए। आयोग की अन्य प्रमुख सिफारिश इस 
प्रकार थी 

(7) प्रायोग न प्रति सप्ताह काम करने के घण्टो को सीमित करन तथा 

मशीनों के कुछ भाग को बन्द करने से सम्वन्बित (वक्तिय टाइम एंग्रीमेप्ट) कायावधि 
सममौते को समाप्त करने को सिफारिश की, क्योकि इस समभौते वे कारण अकुझल 
मिलो को अवसर मिलता है तथा विदेशी मिलें लाभ उठाती हैं । 
- (7) कच्चे जूट के मूल्य के सम्बन्ध मे आयोग का मत था कि उसे जूट के 
सामान के मूल्य-स्तर की तुलना म न्यायोचित सम होना चाहिए । 

(४) झायोग ने जूठ उमगाने दालो के हष्टिकोण से सहकारी समित्रियों व 
नियमित वाज़ारो के सगठन-जेसे उपाय ग्रधिक महत्त्वपूर्ण ठहराए । 

प्रथम योजना के अन्तर्गत जूट के उत्तादन का लक्ष्य ५१ लाख गांढें तथा जूट 
के सामान के उत्वादन का लक्ष्य है२ लाख टन था। किन्तु य लक्ष्य प्राप्त नही किये 
जा सके । १६५५-५६ म कच्चे जूट का उत्पादन ४१ ६७ लाव गाँठे तथा जूट क 
सामान का उत्पादन १०-६३ लाख टन (१६४६ के लिए) था। द्वितीय पचरर्पीय 
योपना क प्रन्तगंत १६६५-६६ के अन्त तक जूट के सामान के उत्पादन का १३ लाख 
टन तथा कच्चे जूट के उत्पादन का लद॒घ ५० लाख माँढें हुआ । जूट-निर्भित बस्दुश्नो 


श्र आरतीय अर्थशास्त्र 


के उत्पादत के हाल के ग्रॉकडे निम्न हैं 
जूट-निर्मित वस्तुओं का उत्पादन 
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जूट-निर्मित वस्तुओ्ो की माँग ससार-भर की कृपि-सम्बन्धी उत्पादन की मात्रा 
पर निर्भर करती है, क्योकि आस्तरिक या अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार दोनों ही मे क्रपि की 
उत्ताद्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान प्र भेजने के लिए जूट-निर्मित वस्लुग्रो 
की प्रावश्यक्ता होतो है। भारत मे कृषि के ग्रच्छे साल में ूट-निर्भित वस्तुओ्रो के 
निर्यात मं कमी आ जाती है, क्योकि फ्सलो की बृहद्‌ राशि को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर हटान के लिए जूट-सिमित सामानों की ग्रावश्यक्ता पडती है। इसी भांति 
बाहरी मॉग मे कभी भी उदाहरणार्थ आशिक ग्रवसाद के समय की कमी जूट-निर्मित 
वस्तुप्रो के निर्यात पर बुरा प्रभाव डालटी है । 
? मा १६५६ तक उद्योग के १२९%, करे बन्द थे। तदतन्तर बोरे के 
टाट का स्टाक बहुत मात्रा म एक्नित हा जान के कारण २ मा, १६५६ से २१ 
मार्च, १६४५६ तक ११% करधे और वनन्‍्द कर दिये गए । २२ जून के बाद इन १६%७ 
करघा का चालू कर दिया गया। बाद मे २४ अगस्त तक के लिए २३% करे चालू 
कर दिये गए। १६६३ ६४ मे जूट-उद्योग तथा व्यापार के लक्ष्यों को इस वर्ष में 
उत्पादन पार कर गया | उत्पांदद १३ ५४४ उाख टन और निर्यात ६.१३ लाख टत 
हुप्रा, जिसका मूल्य १५७ ४२ करोड़ रुपया था । जूट का निर्यात १६६४-६५मे और 
बढ़कर १७६ १४ करोड पहुँच गया । परन्तु जूट की विशेष प्रकार से कच्चे माल की 
समस्याग्रो तथा कीमतो इत्यादि का हल दूँढने के लिए भारत सरकार ने घ्रितम्बर 
१६६४ मे जूट टेक्मदाइल्स परामर्श बोर्ड (॥06 पछ८- 0]25 एणा5ए/५० 80४77) 
'यसाया हैं. और णई ९६६६ 'म जूद कमिले। वो। उत्पादन से एक सप्ताह से अत्यधात, 
दिया गया । 
१३. जूट-उद्योग की समस्याएँ--जूट-उद्योग की एक समस्या कच्च माल की है। यह 
समस्या भारत दे विभाजन के परिणामस्वरूप ही उत्पन्त हुई है। विभाजन के 
परिण्यामस्वकूप जूट उत्सन्‍नत करने वाले क्षेत्रअधिकाशत पाविस्तान में चले गए। 


१. वर्त का अरे जुलाई से लेकर जून तक है। ये आँकडे इस्डियन जब मिल्स एमोटियेरान की 
सदस्य-मिल्लों व एक गेर-सदस्य मिल के € । इण्डिया १६३१० एश हरा 
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तब से सरकार जूट की किस्म और उत्पादन की वृद्धि वे लिए वरावर प्रयलशील है। 
सन्‌ १६५६-५७ में जूट (१,८८३ हजार एकड) तथा मेस्टा (७३८ हज़ार एक्ड) की 
सेती २,६११ हज़ार एकड भूमि में हुई यो । इस वर्ष जूट का उत्तादन ४,२२१ हजार 
गाँठें तथा मेस्‍्टा का उत्पादन १,४७४ हज़ार गाँठें था। प्रारम्भ में कच्चे माल की 
समस्या के समाघान के लिए जूट की खेती पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिये गए। कच्चे 
जूट के भूल्य पर लगा नियन्त्रण हटा लिया गया । बेवार भूमि को खेती-योग्य बनाया 
गया तथा घान के कुछ क्षेत्र जूट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होन लगे । इन सबका 
परिण्याम यह हुप्रा कि अनेक ऐसे क्षेत्रो मे जूट वी खेनी होत लगो जो जलवायु की 
दृष्टि से इस योग्य नही हैं ! परिणाम यह हुआ्मा कि उत्पादन में तो पर्याप्त बृद्धि हुई, 
किन्तु क्स्मि निम्न कोटि की ही रही ॥ अतएवं उच्च कोटि के जूट के आयात की 
समस्या ज्यो-की-त्यो बनी रही । फरवरी, सन्‌ १६४३ में भारत सरकार ने जूट की 
किस्म में सुघार करने के हेतु सुभाव देने के लिए एक प्रवर समिति (एक्सपर्ट कमेटी) 
नियुक्त की। इस समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गईं और 
जूट की किस्म सुघारन पर वहुत जोर दिया जाने लगा ॥ जूट को मुलायम या नरम 
करने के लिए नय तालाबों के निर्माण तथा पुराने तालाबों को पुन खोदकर तैयार 
करते का काम हाथ में लिया गया। बीज के हुवि क्षेत्र स्थापित किप्रे गए ताकि 
उत्पादकी को ग्रच्छा वोज मिल सके 

१६५८-४६ में कच्चे जूट के उत्पादन म पर्याप्त वृद्धि हुई | इस वर्ष जूट का 
उत्पादन १५१ ८ लाख गाँढें तथा मेस्टा का उत्पादन १५*८ लाख गाँठें था इस वर्ष 
५७-४८ की तुलना मे कृषि का क्षेत्रलल १७४ लाख एकड से बढ़कर १८३ लाख 
एकड हो ग्रया । प्रति-एक्ड उपज भी १६५७-५८ को ? रहे३ईे गाँठो से बटकर २ ८६ 
गाँठें हो गई, किन्तु पाक्रिस्ताव की प्रति एक्ड ३ ६३ गाँठो की उप्रज की तुलना में 
यह भव भी बहुत कम है। ठत्वस्चात्‌ मूल्यों के घटन के कारण १६५६-६० मे कृषि 
के क्षेत्र मे कमी ञ्रा गई ॥' कच्चे माल की समस्या के हल के लिए सामान्यत कृषि 
का विस्तार किया गया है। झ्रावश्यक्ता इस बात की है कि गहन खेती, अच्छे बीज 
भौर झौजारी की व्यवस्था तथा साख-सम्वन्धी सुविधाग्रो द्वारा अच्छे जूट के उत्पादन 
की मात्रा और प्रति-एकड उपज मे वृद्धि की जाए। कच्चे माल की समस्या हल करते 
के लिए इन सभी दातो के सम्बन्ध में सुभाव दिये गए हैं, परन्तु कृषि-विस्तार की 
अपेक्षा इन पर कम ध्यान के कारण ही इस समस्या का समाधान नही हो सका हैं । 
केन्द्र और प्राल्यो के भिन्‍न मत होने के कारण भी कुछ कठिनाई उठती है । 

पुन इस समस्‍या को हल करते समय हमे जूट की किस्म के खुघार पर बराबर 
ध्यान देना चाहिए । यो तो १६५८-५६ मे उत्पादन की मात्रा के इृष्टिकोण से भारत 
पात्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है, क्योकि उस वर्ष अपेक्षित माँग ६५ लाख गाँढें (डूट 
झौर मेस्टा) थी और उत्पादन लगभग ६७"६ लाख गाँठें (जूट और मेस्टा) था, किस्तु 


२- देखिए, कामते एनुअल, नवम्वर-दिसन्बर २६५६७ पृ० २०६। 
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पाकिस्तान से जूट का झायात परावर हो रहा है, क्योकि उच्चकोटि के उत्पादन में 
हम पभ्रभी भात्मनिर्भर नही हो सके हैं । 
जूट-उद्योग की दूसरी समस्या निर्यात से सम्बन्धित है । यह उद्योग विदेशी 
विनिमय अजित करने का प्रधान साधन रहा है । 
निर्यात की कठिनाइयाँ बढने के ब्ननेक कारण हैं। भारत का एकाधिपत्य 
समाप्तप्राय है । अब झनेक एशियाई (जापान, थाईलैंड, बर्मा) भौर यूरोपीय देशो 
(फ्रास, हालैंड, बेल्जियम) मे जूट-मिलो की स्थापना हो रही है। भारत के पड़ोस मे 
पाकिस्तान ही इस्र दिशा में झागे बढ रहा है । कच्चे जूट की प्रचुरता तथा श्रेष्टता 
श्रौर नई मशौनो से सुसज्जित मिलो के कारण पाकिस्तान का जूट उद्योग एक समथ 
प्रतिद्वन्दी का रूप धारणा करता जा रहा है । विदेशों मे जूट के स्थानापन्‍न दूंढ निकाले 
गए हैं । मुख्यत परिवेष्टन के लिए कागज का प्रयोग होने लगा है | इससे जूट की 
माँग से कमी और सझन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हो गई है। इधर वस्तुओं 
को प्रलग-अ्रलग परिवेष्टित करने बे' बजाय सामूहिक परिवेष्टन (090॥7 0800!79) का 
प्रचलन होने के कारण जूठ के बोरो की माँग प्रभावित हो रही है। निर्यात की समस्या 
का सन्तोपप्रद हल त्तमी हो सकता है जब कि जूट-उद्योग अपनी बस्तुओं को प्रति- 
स्पर्धामक मूल्यो पर बेच । इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार कर-भार स उद्योग 
को मुक्ति प्रदान करे | जुद-जाच आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। सरकार ने 
इस दिशा मे कदम ग्रवद्य उठाए है, किन्तु देर से उठाने के का रण उद्योग को प्रन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार मे प्रतिस्पर्धा-शक्ति की हीनता के रूप मे हानि उठानी पडी ) जनवरी से सितम्बर, 
१६५६ तक ६ ७५,३६६ टन जून के सामान का निर्यात हुआ जिसे ८४ ६७ करोड 
रुपये ७ मूल्य का विदेशों विनिमय प्राप्त हुआ ) इस अवधि मे १६५८ में ६,१४,३३७ 
टन जूट के समात्र का निर्यात हुआ जिससे ८० करोड़ €० के बराबर विदेशी 
विनिमय प्राप्त हुआ ) बोरो के निर्यात में बहुत कमी ग्रा गई, क्यो कि पाकिस्तान, बर्मा, 
थाईलैड, फिलीपाइन, वियतनाम और मिस्र आदि देशो में जूट-मिलो की स्थापता से 
प्रतिस्पर्धा बहुत बढ गई | हमारा लक्ष्य १६५५-५६ के ६,७५,००० टन वे निर्यात को 
बढ़ाकर १६६०-६१ तक ६,००,००० टन करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वे लिए 
हमे ठोस कदम उठाने चाहिए | एक ओर हमे उत्पादित वस्तु की श्रेष्ठता पर जार 
देना चाहिए (जो अ्रश्नत कच्चे माल की श्रेष्ठता पर निर्भर है) तथा दूसरी प्रीर 
हमे उत्पादन मे विविधता लानो चाहिए । इसके साथ ही हमे विवेशी बाजारों में बित्री 
बढाने के उपाय करने चाहिए तथा मूल्यों के सम्बन्ध मे भी एक स्थिर नीति बरतनी 
चाहिए । भारत सरकार ने भारतीय जूट मित्र सघ (इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन) 
को जूट के सामान का प्रचार और प्रसार करने के लिए १६५६-६० मे १ २५ लाख 
ह० का अनुदान दिया है | इस सत्पा ने यू० एस० ए०, कचाडा और यु० के०-“ईन 
देशो मे एक शिष्टमण्डल भेजा है जो जूट-उद्योग के लिए बाजारो के विकास झौर नये 
बाज्ञारों की तलाश करेगा 
३१ मां, १६५६ तक स्थिति यह थी कि ५५ प्रतिशत मिलो से नये ढंग के 
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कताई के तकुए लग चुके थे। राष्ट्रीय झ्लौद्योगिक विकास निगम ने २२ कम्पनियों (मिलो) 
को ४ ५५ करोड रु० का ऋरा मजूर किया | इनमे से १६ कम्पनियों को ऋण मिल 
भी चुका है| युक्तीकरण के परिस्पामस्वरूप कुछ मिलें बन्द भी हो गई, किन्तु सन्‍्तोप 
की वात यह है कि इससे बेरोजगारी की समस्या उलनन नही हुई, क्योकि श्रमिको 
को उन मिनरो में काम मिल गया जो वन्द हुई मिलो के उत्पादन के लिए उत्तरदायी थी । 
१४. लोहा और इस्पात-उद्योय--इगलेण्ड की नवीन श्ौद्योगिक व्यवस्था की ठोस नीव 
लोहा प्रौर इस्पात उद्योग तथा सहायक यात्रिक उद्योगो के सुहृढ प्राधार पर पड़ी थी, 
किन्तु भारतवर्ष मे क्रान्ति का पथ ऐसे विकास से नही निश्चित हुआ है। हाल तक 
भारतीय उद्योग पूर्ण रूपेणा झायात किये गए यन्त्रो, यान्त्रिक वस्नुश्नो भर धात्विक 
बस्तुझ्ो पर साधारणतया निर्भर रहे हैं । 
सिहभूमि श्रौर मातशूमि जिलो वी लोहे की खानो के नय स्रोतों के प्रयोग 
के साथ १६१० में वगाल कम्पनी के इतिहास में एक नय्रे युग का सूतरपात हुआ । टाटा 
कम्पनी वी स्थापना उद्योग के इतिहास मे दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण था । स्वर्गीय जे० 
एन० टाटा द्वारा १६०७ में कम्पनी सिहभूमि जिले मे सकची नामक स्थान पर स्था- 
पित हुई झौर कारखाने का विर्माण १६०८ से आरम्भ हुआ । दिसम्बर, १६११ म 
पहली बार अशुद्ध लोहा तैयार क्या गया झौर वर्तमान काल में भारतवर्ष मे इस्पात 
का उत्पादन पहली बार १६१३ मे हुआ । १६१६ तक युद्ध की माँगो से उत्तेजना 
पाकर समस्त यस्त्र पूर्णे उत्पादन कर रहे ये | इस भाँति कुछ सिन्तापूर्ण समय के बाद 
कारखान सुहढ आधार पर स्थित हो गए तथा इन्होंने फिचस्तीन, पूर्वी प्रफौका और 
मैलोनिका मे सेनिक रेलो के लिए वृहद्‌ मात्रा मे रेल की पटरी और स्लीपरो को पूर्ति 
करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की ॥ १६१७ मे विस्तार की एक बडी योजना साभने 
रखी गई जो १६२४ म पूरी हो गई । कारखानो में स्थित पहली मश्ञीने इस्पात का 
तैयार माल, जैसे रेल वी पटरी, निर्माण-सम्बन्धी भारी वस्तुएँ, छडें, निर्माण सम्बन्धी 
हल्की वस्तुएँ, हल्दी रेल की पटरियाँ और फ्विप्लेट आदिवबनाती थी। १६२६ से 
कारणानो म स्थित नये यन्त्रो द्वारा उत्पन्त की ज्य़े वाली अन्य बस्तुएं प्लेटें, चहर 
(काली श्रौर घातु चढी हुई), चहरो की छडें और चद्दरो की सलीपर झ्रादि थी।' टाटा 
के साहस की सफलता ने कुछ नवीन कम्पनियों को जन्म दिया, जैसे कलकत्ता में मेसर्स 
चने एण्ड कम्पनी, १६०८ में आसवमोल के पास होरापुर मे स्थापित इण्डियन श्रायरम 
एण्ड स्टील कम्पनी, १६२३ मे भद्रावती में आ्रारम्भ क्ये गए मैसूर स्टेट आयरन ववस 
इत्यादि । 
१४. लोहा श्र इस्पात का भ्रायात-- अपने बढ़ते उत्पादन के बावजूद भी भारत 
बाहरी लोहे और इस्पात पर वडी मात्रा मे निर्भर रहा | १६१४ के पहले भारत के 
सोहे और इस्पात का झोमत श्राथात ८५,०८,००० टन था झौर इसका मूल्य १२४८ 
करोड स्पय था | १६१४-१८ के युद्धकाल मे औसत झायात घटवर ४,२२,००० टन 
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रह गया जिसका मूल्य १० ११ करोड रुपये था । इसी काल मे टाटा कम्पनी ने अपना 
उत्पादन बढाया और सरकार की युद्ध-सामग्रियो की पूर्ति की । प्रथम महायुद्ध के बाद 
आयात घढता गया ! यह बढता आयात रेलो, अन्य सार्वजनिक कार्यों तथा निर्माण- 
व्यापार के वद्धंमान उपभोग का परिणाम बताया गया । इस वढते झायात ने उद्योग 
को सरक्षण प्रदाव करने क विषय मे एक और तक प्रस्तुत किया । 
१६५ लोहा झौर इस्पात-उद्योग को सरक्षण प्रदान करना--अथे-झ्ायोग वे सुझाव 
के अनुसार भारतवर्ष मे विवेचनात्मक सरक्षण की नीति पहले-पहल लोहा झौर इस्पात 
उद्योग मे कार्यान्वित की गई ॥ प्रचुल्क-मण्डल, जो जुलाई, १६२३ में सस्थापित किया 
गया था, का निष्क्पं था कि श्रम को छोडकर उद्योग अथे-प्रायोग द्वारा दी गई सभी 
शर्तों की पूत्ति करता है। श्रम के सम्बन्ध मे भारत की स्थिति साभपूर्ण नहीं थी, 
परन्तु यह क्षिसी भी कृपि-प्रधान देश म, जहाँ श्रौद्योगिक ग्नुभव तथा प्रशिक्षण प्राप्त 
करना शेप हो, प्रवश्यम्भावी है। इस कारण ही इस समय ग्मेरिका तथा यूरोप से 
कुशल निरीक्षको का ग्रायात आवश्यक है । किन्तु यह एक अस्थायी झधुविधा थी जो 
वालान्तर मे दूर हो जाती । मण्डल की सम्मति भरी कि सरक्षण दिये बिना झागामी 
बर्षों में उद्योग के विकास की कोई आशा न थी झौर मह भय अवश्य था वि कही 
उद्योग ही न ठप हो जाए। 

जून, १६२४ म मण्डल की सिफारिशो का समावश करते हुए इस्पात सरक्षण 
बिल (स्टील प्रोटेबशन बिल) पास जिया गया । इस्पात से तैयार #छ वस्तुप्रो पर 
कर बढा दिया गया। भारत मे निर्मित इस्पात की भारी रेलो, फिशप्लेटो प्रौर रेल 
के डिब्बों को सहायता प्रदान की यई । १६२४-२७ तक का दुर्ण योग २४२ लाख 
रुपये था । ग्रवधि क समाप्त होच पर कर और सहायता दोनो में सशोघन किया जा 
सकता था । 

इस्पात के सरक्षण के इस पहलू के लिए प्रदुल्क-मण्डल ने छुछ सिफारिश की 
जो सरकार और विधान सभा द्वारा स्वीकार कर ली गई । कुछ अपवाद-सहित भायात 
क्ये हुए इस्पात पर उच्चतर कर लगाकर अभियान्त्रिक उद्योग को सरक्षण प्रदान 
विया गया । 
१७ इस्पात उद्योग की परिनियत जाँच (१६२६-२७)--३१ मार्च, १६२७ की 
समाप्त होने वाल १६२४ के इस्पात-सरक्षण अधिनियम के अनुसार १६२६ मे पशुल्क 
मण्डल मे उशथोग की दशा वी साववातीपूर्वक जांच की और कुछ विशिष्ट दिश्याग्रो मे 
सरक्षए की अवधि सात वर्ष के लिए और बढा देने की सिफारिश की । अब सरक्षण 
उत्पादन की सहायता के लिए न होकर बढे हुए आयात-कर के रूप मे हो गया | इसका 
कारण यह था कि सात वर्ष तक सहायता के रूप मे सरक्षणश देना बहुत महंगा हाता 
तथा इस अवधि के बाद पुन जाँच करनी पडती कि कितना और कैसा सरक्षण झ्रमी 
ओर आवश्यक है | तदनुसार १६२७ के दिल्ली-प्रधिवेशन मे एक बिल पेझ किया गया 
जो १ अप्रैल, १६२७ से लाथू हुआ । इसके अनुसार लोहे भौर इस्पात की विभिन्‍न 
वस्तुय्रो पर करो की विभिन्‍न दरें; निर्धारित की गईं, साथ ही ब्रिटिश उत्पादत की 
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चस्तुओ पर एक आधारभूत कर और ब्रिटेन से बाहर बनी वश्तुओओ पर एक अतिरिक्त 
कर भी लगाया गया । 
श्य लोहे झ्लौर इस्पात के उद्योग के विषय में सरक्षण के झन्य कदस--भारतीय 
प्रशुल्क (झोडावा व्यापार समझौता) सशोघन अधिनियम, १६३२ ने, जो १ जनवरी, 
१६३३ से लागू हुआ, जुलाई और अगस्त, १६३२ में झाटावा म भारत सरकार झौर 
इगलिस्तान की सरकार के वीच हुए समभौते तथा पस्ितम्वर मे लोह और इस्पात के 
पूरक समभौते के फलस्वरूप हुए प्रशुल्क-सम्बन्धी परिवर्तेनों को कार्यान्वित किया । 
लोह और इस्पात की वस्तुप्रो की श्रेणी मे केवल उन्ही वस्तुओं को प्राथमिकता दी 
गई जो सरक्षण करो से मुक्त थी। १६२७ क अधिनियम द्वारा लगाय गए सरक्षण 
करो की का्यावधि वढाक्र ३१ अक्तूबर, १६३४ कर दी गई । इसी बीच इस्पात- 
उद्योग (सरक्षण) झधितियम, १६२७ के अनुसार प्रशुल्क-मण्डल ने सरक्षण के नवी- 
करण क प्रइन की पूर्ण समीक्षा की । लोहा और इस्पात-क्र अधिनियम, १६३४ न 
प्रशुल्क सण्डल हारा सुभाये गए सरक्षण के उप्रयो को १ नवम्बर से लागू किया ॥ 
मण्डल को सिफारिशो के अनुसार कुछ महत्त्वपूर्यं वस्तुओं के बिपय में सरक्षस-कर के 
स्तर में कमी और उसके फलस्वरूप प्राप्त आय मे कमी होन क कारण यह झ्रावश्यक 
हो गया कि झ्राय क लिए ब्रिटिय भारत में इस्पात के पिण्डो के उत्पादन पर ४ रु७ 
प्रति टन का उत्पादन-कर झौर इस्पात के पिण्डो पर समप्रभावोंत्यादक कर लगा दिया 
जाए । यह समप्रभावोत्पादक कर मण्डल द्वारा सुझाय गए सरक्षण-करो के ग्रल्ावा है 
झऔर जिन वस्तुओ को सरक्षण नही दिया गया उन पर सूल्यानुसार लगाय हुए झ्ागम 
करो का विवल्प है। जैसा कि प्रशुल्क-मण्डल का सुभाव था, पूरक समझौता १६३४ 
म समाप्त कर दिया गया ॥' 
सव बातो का ध्यान मे रखकर यह कहा जा सकता है कि १६२४ के वाद 
भारत सरकार की नीति लोहा और इस्पात-उद्योग क विषय म सहायक रही । राज्य 
के सामयिक हस्तक्षेप के बिना उद्योग युद्धोत्तर-काल की प्रतिस्पधा क धक्के को सहत 
नहीं कर सकता था, फ़िर भी १६२४ और १६२७ क बीच प्राप्त सरक्षए पर्याप्त 
नही था झोर टाटा स्टील कम्पनी किसी भाँति झपना काम चलाती थी । इन प्रतिकूल 
परिस्थितियों के बावजूद भी उद्योग ने प्रशसनीय उन्नति की, जैसा उत्पादन की वृद्धि, 
अम की कुशलता में सुधार, विदेशी कर्मचारियों की सस्या में कमी, कार्यशाला की 
लागत मे विचारणीय कमी और अ्रमिको की दक्ला म भी विचारणीय सुधार, विशेप- 
कर मजदूरी, झ्रावास तथा जीवन की अन्य विभिन्‍न सुविधाग्रो के सम्बन्ध मे उन्‍्तति 
से स्पष्ट है ।* 
उद्योग के स्थायो प्रसार की मँकी उत्पादद और झायात के आँक्रडो से मिल 

सकती है। शताब्दी के आरथ्म मे अझशुद्ध लोह का उत्माइन ३५,००० टन से बढकर 
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१६३८-३६ मे १३,७६,००० टन हो गया, जिसमे से २५५६ लाख २० के मूल्य का 
५,१४,००० टन निर्यात किया गया- जिसका ग्राहक जापान था । जापान के बाद 
इगलिस्तान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारतीय अशुद्ध लोहे के ग्राहक रहे हैं। भारत 
में उत्पादित अशुद्ध लोहा सब प्रकार से यूरोपीय श्रद्युद्ध लोहे के समान है । वास्तव मे 
अशुद्ध लोहे का श्रायात भ्रव लगभग नगष्य है । इस्पात का उत्पादन १६१६-१७ के 
१,३६,४३३ टन से बढकर १६२७-२८ में ५,६६,५६४५ टन हो गया श्रौर इसी अवधि 
में तैयार इस्पात का उत्पादन ६८,७२६ टन से बढ़कर ४,२०,६५४ टन हो गया । 
१६३८-३६ में इस्पात-पिण्डो का उत्रादन ६,७७,००० टन और तैयार इस्पात का 
उत्पादन ७,२६,००० टन था । 
१६, लोहा भर इस्पात-उद्योग को वर्तमान स्थिति---सितम्बर, १६३६ मे युद्ध छिड 
जाने से भारत वे लोहा और इस्पात उद्योग को एक नवीन प्रेरणा मिली । यह 
१६३६ श्रौर १६३८ के उत्पादन की तुलना से स्पष्ट हो जाता है जब दोनो वर्षो मे 
अशुद्ध लोहे का कुल उत्पादत क्रमश: १५,३५,००० टत्त और १५,७५,००० टन था। 
इश्पात-पिण्डो श्रौर तेयार इस्पात का उत्पादन बढकर त्रमंश, १०,६७,००० टन और 
१०,६२,६०० टन हो गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश &'२ प्रतिशत 
ग्रौर १४ १ प्रतिशत अधिक था । १६३६ का उत्पादन १६३२-३३ के उत्पादन का 
लगभग दूना था। ० "+ 
पहिये, टायर झौर धुरो इत्यादि के निर्माण के लिए जर्मेशैदपुर मे इस्पात 
उत्दादन करने के नये यन्त्र स्थापित किये गए हैं, जिससे इज्जनों ग्रोर डिब्बों के बडे 
पैमाने पर बनाने को सम्भावनाएँ हो गई हैं । 
२०. मुल्य-नीति--प्रप्रेल, १६४६ मे युद्ध के ठेके-सम्बन्धी मूह्य-नियम्त्रण समाप्त कर 
दिये गए तथा बारिपिज्यिक मूल्य हो निश्चित किये गए । तब से दोहरे मूल्यों की प्रथा 
चली आ रही है | एक विक्य-मूल्य निश्चित किया जाता है। इस मूल्य पर स्टील 
बाज़ार मे बेचा जाता है। वित्रय से प्राप्त घनराशि एक कोप (व्वृण्ड!5शाणा धि0) 
में जमा कर दी जाती है। इस कोष मे से उत्पादकों को एक निश्चित मूल्य के प्रनुसार 
(जिसे ए€८॥०॥ फ0८ कहते हैं) ग्रदायगी की जाती है तथा ग्रायात करने वालो 
को आयात के भुगतान के लिए घनराशदि दी जाती है। 
२१, योजना श्र इस्पात-उद्योग--१६५ १-५६ के प्रौद्योगिक विकास के कार्यत्रम में 
टाटा बक्स के आधुनिकीकरण तथा १० लाख टन पिंण्ड से उन्‍्पादन १३ लाख टन 
विण्ड करने का लक्ष्य रखा गया । इसी प्रकार बनेंपुर के लिए भी उत्पादन-क्षमता की 
वृद्धि का लक्ष्य ३ लाख टन पिण्ड से बढाकर ५ लाख टन पिण्ड था । ग्ोजना-आयोग 
में उद्योग की आधिक कठिनाइयों को अनुभव करके उद्योग को ग्राथिक सशायता दी। 
टाटा त़था इण्डियन आइरन, प्रत्येक को दस करोड रु० का ब्याजरहित ऋण-मूल्य 
समानीकरणा कोप (68 हरतृष्बा&थांणा णात) में से दिया। इण्डियत अ्रइरन 
को योजना प्रारम्भ होने से पहले १६५० मे प्रारम्भ विस्तार-योजना के लिए ७ ६ 
करोड़ र० का फ़श मिल चुका था। योजना-आयोग का अनुमान था कि १६५७ तक 
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तैयार स्टील की साँग २८ लाख टन हो जाएगी । 
प्रथम पचवर्षीय योजना मे तीन प्रमुख उत्पादको के तैयार स्टील का उत्पादन 
१० ७ लाख टन (१६५१) से बढकर १२*६ लाख टते (१६५५) हो बया । योजना- 
बधि में स्टील की खपत मे वृद्धि हुई और पभायात १,७८,००० टव (१६५१) से बढ़कर 
६,००,००० टन (१६५५) हो गया । 
सन्‌ १६५४ मे श्री टी० टी० रृष्णमाचारी ने स्टील की भावो माँग का झनु- 
मान लगाने के लिए एक नये सर्वेक्षण का सूत्रपाव क्रिया । इस सर्वेक्षण के भ्रनुसार 
१६६१ तक तैयार स्टील को माँग ४५ लाख टन अबदा ६० लाख टन पिण्ड होगी 
अग्रतएव मार्च १६५४ मे स्टील के कारखान वी स्थापना मे रूसी सहायता का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया । ग्रगले महीने तीसरे कारखाने की स्थापना के लिए सरकार 
ने ब्रिटिश मिशन को झामन्त्रित किया । ठतोसरे कारखाने की स्थापना के लिए दुर्गापुर 
चुना गया ! जुलाई १६५५४ में एक पूरक समभोते द्वारा रूरकेला के कारखाने को 
प्रारम्भ से ही दस लाख टन की क्षमता वाला कारखाना वनाना निश्चित किया गया । 
१६५६ से सरकारी क्षेत्र क तीनो कारखानो मे कार्य प्रारम्म कर दिया । 
उन्होन ७,७०,००० टन पिग आइरन (भट्टी से निकना लोहा) वथा १,५०,००० टन 
स्टील (प्रद्धेंनिमित) का उत्पादत किया। १६५८ की तुलना में निजी क्षेत्र के दो 
कारखातों के उत्पादन मे ४,५०,००० टन स्टील और ५,००,००० ट्त पिय झ्राइरन 
(भट्टी से निकले लोह) की वृद्धि हुई । 
लोहे और इस्पात क तीन प्रमुख उत्पादकों (टाटा श्राइरन एण्ड स्दीज क०, 
इण्डियन भ्राइरन एण्ड स्टोल क०, जिसमे स्टील कारपोरेशन भ्रॉफ बंगाल विलमगित 
है तथा मैसूर श्राइरन एण्ड स्टील बवर्स) की प्रसार-योजनामो के बाद भी इस्पात के 
उत्पादव म अपेक्षित वृद्धि सम्मव नहीं है । यदि सब कुछ ठीक रह तो १६६३ तक 
४५ लाख टन तेथार स्टील क उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो सकता है ।” 
लोहा तथा इस्पात बिजली की तरह औद्योगिक उन्नति के लिए एक बहुत 
आवद्यक चीज़ है ॥ इस प्रकार पचवर्षीय योजन/झो मे इसकों बहुत महत्त्व का स्थान 
दिया गया है । पहली पचवर्षीय योजना के भ्रन्त तक तैयार इस्पात का उत्पादन 
१३ लाख टन था जो अधिकतर निदो क्षेत्र के कारखानो मे हुपआ । दूसरी पचवर्षीय 
योजना मे निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानो को बडा करन क अतिरिक्त तीन नये 
इस्गत के कारखान खाले गए (दस लाख टन क्षमता वाले)। तीसरी पचवर्षाय 
योजना मे तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य ६८ लाखे टन रखा गया ॥ १६६५ ६६ 
में इस्पात का उत्पादन ५५ लाख टन तक रहा | चौथी पंचवर्षीय योजना म इस्पात 
(अरद्धंनिमित) १६५ करोड टन का लक्ष्य रखा गया है जो कि तीन सरकारी कारखानो 
के उत्पादन को बढाने तथा एक चौथे कारखाने को बोकेरो (80६50) मे खोलने पर । 
चौथी प्रचवर्षीय योजना में एक पाँचवें सरकारी स्टील कारखाने के खोलने का भी 


2- ९१ जून १६६० को थिफेन्स स्टक कालिज, बल्गिडन क समझ ओी नदोगोर देंजर के भाषण से । 
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विचार है। इसके अतिरिक्त टाटा आ्राइरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन प्राइरन 
एण्ड स्टील कम्पनी को गपनी उत्पादन शक्ति को २० लाख टन से ३० लाख टन 
श्रौर १० लाख टन से १३ लाख टन की प्रनुमति दे दी है ।॥ 

सितम्बर १६६३ मे जापान की ५ विशेष फर्मों को सहायता से दुर्गापुर मे 
६० हजार टन शक्ति के अलाथ (/॥०)) तथा ओजार स्टील को पेदा करने वॉला 
कारखाना खोल्चा गया ! चौथी परचवर्षीय योजना मे इस कारखाने की उत्पादन शक्ति 
तीन गुना बढाई जायेगी । इसी प्रकार भद्रावती के स्टील कारखाने को भी ग्रल्याय के 
रूप मे बदला जा रहा है | यूगोस्लाविया सरकार कौ सहायता से उदयपुर मे भट्टी से 
निकलने वाले लोहे (९8 7700) का कारखाता खोला गया है। महेद्धगढ (पंजाब) 
में भी इस प्रकार का कारखाना सोलने की सम्भावना है ॥ इसके अतिरिक्त भारत 
सरकार ने दो स्टेनत्रेस स्टील (98877|25$ 860) के कारखाने खोलने का विचार है-- 
एक मद्रास में और टूसश वतवा (गुजरात) में । 

अक्तूबर १६६३ की डॉ० के० एन० राज की रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर 
जोर दिया गया जि अभाव प्रधानता इस्पात के यभरण पर सरकार का नियंत्रण 
हटा दिया जाय और प्रघानता इस्पात पर नियन्त्रण रखा जाय । इसका विशेषतया 
सरकार की मूल्य नीति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा । 
फिर भी इन बातो के होते हुए भारत विश्व के अच्छे श्रीद्योगिक देशो से पीछे है । 
(प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग भारत में १६ पौड है जबकि अमरीका में १२३७ 
पौंड है 

लोहा और इस्पात उद्योग के युद्धकालीन विकास से क्‍्मभियास्त्रिकी उद्योग वा 
विकास छनिषठ्ठ रूप स सम्बद्ध है । इसके निम्नलिखित भ्रति महत्त्वपूर्ण पहलू है-: 

(१) युद्ध सामग्री की फैक्‍्ट्रियाँं--रक्षा-विभाग-योजना के भन्तर्गत युद्ध-सामग्री 
की फंविट्रियों का वहुत अधिक विकास ओर झ्भिनवोकरण हुमा है। इसकी सिफारिश 
चेटफील्ड समिति ने भी की थी। बन्दूको, गोलो और विस्फोटको के उत्पादन की वृद्धि 
के साथ भारत पूर्व और मध्यपूर्वे के देशा का झ्रायुधागार बन गया । 

१६६२ के चीनी झआकमरणा त़था विशेषकर १६६४५ वे पाकिस्तानी झात्रभश 
के पश्चात युद्धनसामग्री की फंबिट्रयो को बहुत सहायता दी जा रही है । 

(२) श्रभियात्तिक तथा यान्विक औज्ार (मशीन दृल्स)--युद्ध सामग्री क 
लिए गपेक्षित विश्विप्ट मश्चीतो से लेकर बरमा (एक प्रकार का औजार) और खराद- 
जैसे साधारण ओद्यारो और सभी यान्त्रिक ग्रौज्ञाये के निर्माश में युद्ध-काल मे 
कुठु-त-कुछ उन्नति हुई, हिन्तु मिल, जहाज, मोटरगाडियाँ, हवाईजहाज प्रांद के 
लिए ग्रावश्यक भारी यन्त्रो के निर्माण मे बहुत कम सफलता हुई । 

युद्ध से अभियान्त्रिक साम्प्रियो और भण्डारो के निर्माण को बहुत प्रोप्साहम 
मिला । इस सामग्री और भण्डार के कुछ उदाहरण निम्न हैं--स्टील पाइपे, छादक 
(शड), क्रेन, पेट्रोल श्ौर पानी एकन्न करने की टकियाँ, लारियाँ, हथियारबन्द कारे 
रेस के डिब्वे, रेलवे भण्डार, बिजली का अण्डार, इस्प्रात के तारो के रस्से, अग्नि से 
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जचडने वाले औज्ञार इत्यादि 
बान्त्रिक औजार--स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत सरकार ने देश के यान्त्रिक 

ओजारो के कारखानो को प्रोत्माहन दिया है, कई प्रक्रार की मचीनों तथा यन्त्रो 
के कारखान सरकारी क्षेत्र मे खोले गए हैं और देश में दो-सौ करोड रुपये (२०० 
करोड) का वायिक उत्पादन है । एक सेन्‍्ट्रल भज्ञीन हल इन्स्टीट्यूड [शाप 
ए३णगात८ 70०० 7757706) बगलौर मे डीसाईन, ट्रेनिंग, अनुसघान-कार्यो के लिए 
खोली गई है । इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान मगीन हल झौर हैवी इलेक्ट्रिकल इण्डिया 
लिमिटेड (प्र०४७ ह८८एाव्य परा0ल्‍8 7.0 ) के खुल जाने के कारण इस प्रकार की 
चीजों का उत्पादन बढ जायेगा। उदाहरणतया १६६०-६१ में ७ करोड़ रुपये के 
मुकाबले में १६६४-६६ मे ३० करोड रुपये का उल्तादन हुआ और चौथी पचवर्षीय 
योजना के अन्त तक भारी बिजली के साजनसामान का उत्पादन १६६५-६६ के 
२० करोड के अन्तर में ३८ करोड रुपया वारधविक हो जाएगा । 

२२. सहायक उद्योग--जमशेदपुर (पहले के सकची) के पडोस में स्वापित गौर 
उद्योगों के विकास पर भी दृष्टिपात कर लेना उचित होगा । प्रतार-योजना के अन्तर्गत 
जत्पादित वस्तुओं में कुछ निम्नलिखित हैं--स्टील ट्यूब, टिन प्वेट, कलई का सामान, 
तार, कील, रेल के डिब्बे, ढने हुए लोहे के स्‍्लोपर, चाय और जुट मिल के यन्त्र, 
कृषि के औजार, घातु चढी हुई वस्तुएँ, लोहे और इस्पात की ढली बस्पुएँ, भारी 
रसायन, गन्धक्रीय अम्ल, क्षारीय अम्ल, राप्तायनिक खादे, चूना, अ्मोनियम सलफेट 
इत्यादि । 

सरकारी क्षेत्र मे स्थापित इन कारखानों के लागत-सम्बन्धी अनुमानो की 

काफी भ्रालोचना हुई हैं । सच तो यह है कि १६५४ के भ्रन्त म सविदाझ्रो को जल्दी 
में तैयार किया गया और इसलिए पालियामेण्ट म पेश होने से पहले लागत-सम्बन्धी 
अनुमावों पर विस्तार से विचार नही हो सका 4 दूसरे, इन योजनाग्रो-सम्बन्धी विस्तृत 
फरिपोर्ट प्राप्त होने पर अनेक भूलो तथा अपेक्षित समायोजनों की ओर ध्यान आक- 
वित हुआ । इस कारण भी अधिक व्यय हुआ | तीसरे, द्वितीय योजना प्रारम्भ होत 
के समय इस आकार की योजनाप्रो के कुशल सचालन ब' लिए आवश्यक और उपयुक्त 
व्यक्ति उपलब्ध ही नही थे । अन्त में, जिस गति से द्वितीय योजना के इन कार्यक्रमों 
'को चालू किया गया, उससे विदेशी परामर्श भर ठेको की निर्भरता अत्यधिक बढ 
गई ॥ तुतीय पचवर्षीय योजना में हर प्रकार से भारतोय प्रसाधनो के प्रयोग पर ही 
ज्ञोर दिया जाएगा । 

२३. उद्योग की समस्थाएँ--उद्योग को एक समस्या कच्चे माल के सम्बन्ध से है । 
यद्यपि हमारे यहाँ कच्चे लोहे के निक्षेष बहुत हैं (लयभग २,१०,००० लाख टन प्रथम 
श्रेणी का लोहा), किन्तु कोकिंग कोयला के विक्षेप का अनुमान लगभग २०,००० 
लाख टन ही है । यदि इस वात को ध्यान मे रखा जाए कि एक टन स्टील बनाने मे 

१.५ टन कोक्गि कोयला को आवश्यकता होती है तो दीर्घक्षाल को घ्यान मे रखते 
हुए भविष्य अवश्य ही अन्धकारपूर्ण है। अल्यकाल में भी इस्पात उद्योग तथा अन्य 
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उत्तादको क लिए पर्याप्त कोकिंग कोयला मिलना कठिन है । टाटा ने कोयले के प्रक्षा* 
॒लन (घुलाई) के लिए दो प्रक्षालवालय स्थापित किये हैं ॥ ईंघन अनुसधान सस्यान, 
घनवाद में इस दिशा में खोज-कार्य हो रहा है और ग्राद्मा है कि समस्या का हत 
सम्भव हो सकेगा। प्रस्य देशो में भी इस दिश्ला मे प्रयत्न हो रहे हैं कि प्रभिघमन भट्टी 
वी आवश्यकता ही न रहे और इस प्रकार समस्या का अ्रन्त ही हो जाए ।॥ 
इस समय सभी इस्पात के कारखानो के लिए चुना-पत्थर एक ही क्षेत्र सुन्दर» 
गढ़ (उडीसा) से श्राता है केवल भिलाई को पास मे स्थित नन्दिनी की पत्थर वी 
खान से कोयला मिलता है। दुर्गापुर-स्थित इस्पात के कारखाने को बिहार के शाहा- 
बाद जिले से चूना-पत्थर मिल सकता है। 
भारतोय इस्पात उद्योग श्रव नई विधियों का प्रयोग भी कर रहा है। रूरकेला 
भें इस्पात बनाने की नई विधि 7--0 विधि (7००८४७) का प्रयोग कर रहा है । 
यह विधि आस्ट्रिया मे १६४६ भे विकसित की गई और पहला वाणिज्यिक कारखाना 
१६५२ मे गुरू हुआ । इस विधि की विशेषता यह है कि पूँजी की लागत श्ौर चालू 
व्यय मे बचत होती है । 
एक दूसरी नवीनता भ्रमिघमन भट्टी मे जाने से पहले खनिज वूठमे झौर उससे 
सरुंजन की है जिसे झग्रेजी मे ०7४-०७४ए७शा शत आशंधाएड़ बहते हैं । इससे 
अभिधमन भट्टी का काम हलका हो जाता है और उसकी कुशलता बढ जाती है ॥ टाटा 
के यहाँ इसका प्रयोग होता है तथा सरकारी क्षेत्र के तीनो कारखानों मे भी इस विधि 
का प्रयोग होगा । 
२४ चमडा सिशाने भ्रौर चमडें का उद्योग'--भारत मे चमडा गौर खाल बहुतायत 
स मिलती है | गाय की खाल, जो “ईस्ट इण्डिया किप्स” क* नाम से ज्ञात है, बकरी का 
चमडा, भैंस की खाल और भेड का चमडा इत्यादि भारत के कृषि-उद्योग के उपो (पादन 
माने जा सकते हैं । १६१४ १८ के युद्ध के पूर्व भारत न कच्ची खाल का निर्यात बहुत 
मात्रा मे, विशेषकर जमंनी और आस्ट्रेलिया को किया, जिसका मुल्य १६१३ मे 
७ १७ करोड रुपय था $ उसी वर्ष ३ ४ करोड रुपये के मूल्य का कच्चा चर्म विशेषकर 
सयुक्त राज्य अमरीका को तिर्यात किया गया। वाहरी देशो में इसकी बडी माँग थी 
और ऊँचे दाम दिये जा रहे थे । 
कानपुर में जव सरकारी साज और दीन का कारखाना (हारतेस एण्ड सेंड- 
लरी फंक्ट्री) १८६० म खोला यया तमी से उत्प्पादन की दिद्या मे एक नया कदम 
उठाया गया । कुछ ही दिन बाद श्रीयुत एलत और कूपर न प्रार्मी बूढ एण्ड इविविप- 
भ्रष्ट फैक्टी खोली और सरकार से उन्हे पर्याप्त श्राथिक सहायता मिली । आदमजी 


> 


२५ खाल उप-कर्‌ जाच समिति क अनुमान से भारत के लिए इस सम्पूर्ण उद्योग का जुल मूल्य ४” 
या ५० करोड रुपय के लगमय है । श्ससे अनेक व्यक्तियों को रोजी मिलती दै तथ्य भार के दलित 
बर्गों की आर्थिक उन्नति का वह एक साधन है |--रिपोर्ट आव दि दाइड्स सेस इलवायरी कमेंट 
१६३०) पैरा ४८ | 
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पीरमाई ने बम्बई में स्थोन नामक स्थान पर वेस्टने इण्डिया शभार्मी एण्ड इविवपमेष्ट 
फैक्ट्रो स्थापित की । कुछ और फैविट्रयाँ विभिन्‍न केन्द्रों पर खोली गईं जहाँ तैयार 
माल के उत्पादन का प्रयास किया गया । यद्यपि यूरोप की सिफावशालाओो (टेनरीज) 
और चम्रडे का काम्र करने वाली फैकिट्रयो मे यस्तों का पर्याप्त उपयोग होता है 
परन्तु भारतीय सिरावशालाग्रों मे यह अभी हाल तक उपयोग में नहीं लाया गया 4 
१६१४ के पहले सिमाये हुए चर्म और खालो का निर्यात-व्यापार मुख्यत दक्षिणी भारत 
मे सीमित था, जहाँ दालचोनी के प्रकार के वृक्ष (कंसिया भ्रारिकुलाट) की छाल, जो 
मद्रास में अवेरसम झौर बस्त्ई में तरवार नाम से ज्ञात है, मिलती है। मद्रास में 
मिमावश्ञालाप्रो की सख्या सबसे अधिक है ।' 

१६१७-१८ में ४ ८६ करोड रुपये के मूल्य की ३,६१,६७४ हण्ड्रेडबेट सिकराई 
हुई खालो का निर्यात हुआ, जबकि १६१३ मे १७५ करोड रुपयों की १,६४,७६३ 
हण्ड्रंडबेट खालें ही वाहर भेजी गई थी । ईस्ट इण्डिया किप्स के नियति-व्यापार के 
आतिरिक्त, युद्धकाल में भारतीय सिकावशालाग्रो न चमडें के सभी तरह के सैनिक 
सामान तथा बूटो के उत्पादन में वृद्धि की । इस भाँति दास्त्रास्त्र-परिपद्‌ के निर्देशानु- 
सार सरकार ने सिर्ाव-उद्योग को बहुत प्रोत्साहन दिया $ निर्मित् डूटो और जूतो 
का वापिक उत्पादन युद्ध-समाप्ति पर युद्ध के पहले के वर्षों से वीस गुना भ्रधिक था ॥ 

१६१४ के बाद बहुत तीज प्रगति हुई और भारतीय क्रोम चमड़े की सालो 
को ग्रेट ब्रिटन मे लाभदायक वाजार प्राप्त हुआ । भारत मे प्रोम सिभाव उद्योग के 
विकास के सम्बन्ध में बहुत-सी कठिताइयो का अनुभव हुआ है, जेस रासायनिक ज्ञान 
और मभहेंगी यान्त्रिक सामग्रियों की अपेक्षा रखन वाली उच्च प्राविधिक विधाएँ। 
भारतीय गायों की खाल और बंकरियों के चर्म की एक पर्याप्त माना इस श्रेणी 
अ४" कार्य क॑ लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और उद्योग के आरशाजनक विकास का 
अनुमान जिया जाता है। भारतीय सिभाव उद्योग की एक श्रौद्योगिक जाँच १६३६ 
में प्रौद्योगिक अ्नुसधान ब्यूरो (इण्डस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो) ते की। इसका उद्देश्य 
मिभाव की प्रविधि के स्तर में सुधार करना और इस भाँत्ति अच्छी किस्म के तैयार 
चमडे के निर्यातिव्यापार को विकसित करना था। 
२५, सिझाव उद्योग को सरक्षण--१६ १६ में १८६४ के भारतीय प्रशुल्क-प्रधिनियम 
का सशोबन हुप्ना और खाल तथा चर्म पर १४ प्रतिशत का निर्यात-कर लगाया गया $ 
जो खालें और चर्म साम्राज्य के अन्य भागो को भेजी जाती थी और वहीं सिफराई 
जाती थी, उत् पर १० अतिश्वत की छूट दी गई । कर सरक्षसाथे लगाया गया था, 
परन्तु भारतीय प्रयोगशालाएँ देश की कुल पूर्ति का झल्पाश ही प्रयोग कर सकती थी । 
अतएबव छूट का समर्थन इस भ्राघार पर किया गया कि वह भारतीय खालो के सिझाव 
को जमेनी से हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य की ओर ले जाएगा और इस प्रकार साम्राज्य 
के सिराव के लिए सहायक सिद्ध होगा । किन्तु यह प्रयोग क्रिसी भी लक्ष्य की प्राप्ति 


?२- माबेसन, पूवे उदघूत, भाय २) अभ्याव ५) पृष्ठ एध्नर । 
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में असफल रहा । भारत सरकार ने १६२३ में कर को ४ प्रतिशत कर दिया और 
१० प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया ॥ ५ प्रतिद्षत कर को वित्त-आवश्यक्ताओं के 
लिए प्रावश्यक बतलाकर न्‍्यायोदित ठहराया गया । कर-जाँच समिति (टैक्सेशन 
इनक्वायरी कमेटी) के बहुमत ने प्र्थ-श्रायोग से सहमत होकर इसकी ज्ञीघ्र समाप्ति 
की राय दी, किन्तु उन चर्मों पर कर के पूर्ववत््‌्‌ रहने का भी मत दिया जिनकी 
विश्व-बाजार मे अच्छी साख थी और जिन पर कर से कोई हानिक्गरक प्रभाव पड़ने 
का भय नही था । 
द्वितीय विश्वन्युद्ध के अन्तर्गत बढनी हुई माँग की पूर्ति के लिए उद्योग का 
झौर भ्रधिक विस्तार हुआ | युद्ध के आर्डरो की पूर्ति के लिए यन्त्रो और प्रधिक श्रम 
का प्रयोग हुआ । ज्नवरी, १६४२ मे सरकार ने सगढित सिभावज्ञालाओ्रों वे सारे 
उत्पादन को ले लिया । 
खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के इस उद्योग-सम्बन्धी विकास कार्यक्रम का 
लक्ष्य मरे हुए जाववरो के उपोत्याद का पूर्णां उपयोग तथा बडे पैमाने पर लोगो को 
काम देना है । इस कार्यक्रम के अन्तगंत उद्योग की छोटी-छोटी इकाइयों की प्राविधिक 
क्षमता के स्तर को ऊपर उठाने का लक्ष्य भी सम्मिलित है। श्रतएव कार्यक्रम के 
भ्रन्त्गंत सिभाव-केन््र, निर्माण-केन्द्र, प्रशिक्षण-वे रद्र ग्रादि स्थापित करने की ध्यवस्था 
है । भायोग की सहायता करने के लिए इस उद्योग और ब्यापार के प्रतिनिधियों से 
निर्मित एक परामश समिति भी है। १६५३-५४ से १६५५-५६ तक विभिन्‍न विकास- 
कार्यक्रमो पर ३१ ७८ लाख रु० व्यय किया यया। इस श्रवधि में १५५ चर्मापनयम 
(चमडा उतारना) केन्द्र, ५६ आदर्श सिक्रावशालाएँ तथा ४० प्रस्थित्रूर्ण (00706- 
शए»ंग१9) केन्द्र स्थापित किये मए । १७६ व्यक्तियों को चर्मापनयन की सुधरी विधि 
का प्रशिक्षण दिया गया । द्वितीय पचवर्षीय योजना के प्रन्तर्भव विकास-कार्यक्रम के 
अन्तर्गत जिस्तार की भ्रपेक्षा सुघार पर अधिक जोर दिया गया। खादी आयोग ने 
'द्विवीय योजना के श्रश्तगंत इस उद्योग वे विकास के लिए जो योजना बनाई है उसमे 
३,५०० चर्मापनयन केन्द्र और ३५० सिभाव-वेन्द्रों की स्थापना तथा ३५,००० 
मोचियो (जूता बनाने वालो) को सहकारी समितियों के ग्रन्तर्गत लाने की व्यवस्था 
की गई डै। योजरावधि उत्पादन-केन्द्रो पर निर्मित विभिन्‍न सामानों के विक्रय के 
लिए ५० विपणन-केन्द्र समठित करने का लक्ष्य भी है । 
सन्‌ १६५४ में जब उद्योग की स्थिति का पुनर्वेक्षिण किया गया था तो यह 
थाया गया कि सग्रठित (बडे पैमाने) क्षेत्र की सिकावशालाझो की ५० अतिशत क्षमता 
का उपयोग नहीं हो रहा था। सरकार न उद्योग की सहायता दे लिए उत कच्ची 
खालो और चमडो का निर्यात बन्द कर दिया जिनकी पूत्ति कम थी तथा स्टर्शिं क्षेत्र 
से इनका श्रायात सुलभ कर दिया । चमडे और चमड़े के सामान के आयात पर सह्त 
अतिबन्ध सगा दिये गए।॥ इस उद्योग की समस्या कच्चे माल के सम्बन्ध में चमडा, 
खाल और छ्थ्या|& था से सम्बन्धित है । जहाँ तक्त चमड़े और खाल का सम्बन्ध 
है, वे पाकिस्तान से मेंगाई जाती हैं। ऋक्षा!४ ७३ के लिए मद्रास की सरकार ते 
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२१,००० एकड भूमि में ऋ४८९० के रापण के लिए कदर्ग उगए है । अनुमासत किया 
जाता है कि १६६०-६१ तक सिमाये हुए चमडे की माँग २३० लाख तथा सतिम्काव हुई 
खाल की माँग २६० लाख होगी । 
२६ राफ्तायनिक उद्योय--एक प्राथुनिक राज्य मे रासामरनिक उद्यागो का एसे प्रमाप 
पर विकास करने के लिए कि वे राज्य के प्राथिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण ग्ग बन 
जाएँ--जैसा कि इगलैड, जमंनी और अमरीका मे है--यह झ्रावश्यक है कि वुछ ग्राव- 
इ्यकीय पदार्थ बहुत सस्ती दरो पर उपलब्ध हो । ये झ्रावश्यक पदार्थ क्रमानुसार भारी 
रसायन, विशेषकर गन्धकीय (सल्पयूरिक) श्रौर उदनीरिक (हाइड्रोक्लोरिक) अम्ल, 
चूना, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बनिद, क्षारीय (नाइट्रिक) अम्ल इत्यादि हैं। देशी 
साधनों से उतास्न अ्स्य रसायनों के निर्माण मं इनका उपयोग होता है। विभिन्‍न प्राबु 
तिके उत्पादनों या ऐसे उत्पादनों स बने पदार्थों क परिझ्ोघन मे भी इनका उपयोग 
होता है। अतएव स्थिर और खनिज तेलो व शोधन म गवकीय (सल्फ्यूरिक) ग्रम्ल 
और क्षारो की बडी मात्रा मे आवश्यकता होती है। प्रन्य दो झ्रावश्यक्र पदाथ (१) 
गरम करन, घात्विक क्रियाओं और शकित के लिए इघन तथा (२) रासायनिक स्थिर 
यमन हैं । 

इम्पीरियल कंमिक्ल इण्डस्ट्रीज तथा टाटा एन्ड सन्‍्स के भ्रबन्ध के अन्तर्गत सोडा 
एश, कास्टिक सोडा श्रौर वाद म॑ इसी श्रकार के अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए 
दो कम्पनियों की स्थापना एक नवीन ब्राकर्पक विकास है ।' १६४८-४६ म॑ सरकार 
द्वारा भारो मात्रा म सोडा ऐश भौर कास्टिक सोडा के भायात की श्रनुमति के कारण 
ग्रहं-उद्योग वो गहरा घवका लगा। 

यदि विलिम्न खनिज पदार्थों को बेवल उचित रूप स॑ प्रयोग मे लाया जाए तो 
भारत मे भारी रसायन के लिए कच्चे माल की कमी नही है । शुल्वेय (सल्फाइड) 
को खान, झोरा (यव क्षार--साल्ट पीटर), फिठकरो, चूने का पत्थर, मंगनसियम 
इत्यादि के रूप मे उसकी सम्पत्ति का पहल ही सकेत किया जा चुका है ) ग्रधक्वीय 
अम्ल के निर्माण म आइचयंजनकः सफलता प्राप्त हो चुकी है जो सभी, रासायनिक 
उद्योगों के लिए भ्रत्यन्त महत्त्वपूण पदार्थ है, _यहाँ-तक कि इसके उत्पादन को किसी 
देश की सम्पत्ति आँकने की कसौटो कहाँ जाता है। १६३६-४५ के युद्ध के पहले उद्योग 
को नक्तिमान यूरोपीय सिंडीकेटो के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामता करना पडा । 
जमंनी और ग्रेट प्निटेब सबसे बडे प्रतिहन्द्ी थे ।९ 

रसायन उद्योग के अन्य आवश्यक पदार्थ ईंघन और यन्त्र हैं। इंघन-सम्बन्धी 
परिस्थिति की समीक्षा पहले ही की जा चुकी है और यह दिखाया जा चुका है कि 
भारत की कोयल की छझाजें किसी भांति असम्रान रूप झें वितरित है ! विद्युतू-घालित 





२- इण्डरिट्रियल हेण्डबुक, पृ० ५८ | 
२ रिव्यू ऑंब दि ट्रेड आँव इस्डिया, १६३८-३६, पृ० १०५ । 
३ देखिए, रिपोर्ट ऑंब दि <रिफ बोर्ड आन दि हैंदी कैमिकल इश्डस्ट्री (१६२६), पैरा ७२ | 
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घात्विक उद्योग और विद्युत-चालित रासायनिक उद्योग के विकास के लिए सस्ती विद्युत- 
शक्ति कौ पूति के विषय से प्रयल करना आ्रावश्यक है । 
२७, रसायन-उद्योग पर युद्ध का प्रभाव--द्वितीय महायुद्ध ने रसायन*उद्योग को एक 
नवीत प्रोत्साहन दिया और झरायात, जो बहुत कम किये जा चुके है, को स्थानापन्‍न 
करने के प्रश्न को इसने पुन भ्रमुखता प्रदान की। राप्तायनिक एवं औपघीय पदार्थों के 
निर्माता, जो नवध्वर १६३६ में कलकत्ता में हुए एक सम्मेलन में प्रिल चुके थे, रासा- 
यनिक पदार्थों को नई विधियों से उत्पादित करने की सम्भावनाझो का पता लगा रह 
है । भारत सरकार ने हाल ही मे भारी रसायनों के उत्पादन वे लिए सरकारी यन्त्र 
स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है । पहले भ्रायात होने वाली बहुत अधिक सख्या मे 
विभिन्‍्त दवाइया अब देय मे तैयार हो रही हैं। भारतीय कच्चे (कूड) तेल्ो से उड्यन 
स्पिरिट (एविएशन स्थिरिट) का निर्माण हो रहा है, जबकि बाइक्रोमाइट का उत्पादन 
भी भली-भाति हो रहा है । गन्धकीय अम्ल झौर अमोनियम सल्फ़ेट का उत्पादन १५ 
प्रतिशन बढ गया है, जवकि सरकार ने इवेतन-क्षोद (ब्लीचिग पाउडर) के निर्माण 
की दिशा मे कदम उठाया है । वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्‌ वनस्पति एवं 
सश्लिष्ट (सिंथेटिक) रजक द्र॒व्यो के निर्माण की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। 
ग्रन्य उद्योगों वी भाँति इस उद्योग के लिए भी एक विकास-परिपद्‌ संगठित की गई 
है । यह परिषद्‌ उद्योग के विकास क लिए प्रयत्नशील रहेगी। 
विकास-प्रिषद्‌ की दूसरी बैठक जुलाई, १६६० मे मद्भास मे हुई | इस बैठक मे 
परिषद्‌ ने निम्त सिफारिश की-- 
करची तथा नमक लगी हुई खालो और चमडे के झायात को मुक्त एवं सामान्य 
अनुशापद्धति (0#0॥ 05९7८४। ॥९०१७०) के अ्रन्तर्गत रखा जाए! यु० एस० ए०, 
जापान और स्वीडत--इन देश्ञो के प्रति निर्यात की वृद्धि के लिए सिभाई हुई भार 
तीय खालो और चमडो पर से आयात-कर हटवाने के लिए भारत सरकार प्रयत्त 
करे । ७/४६४९ 837९ 00 १४४४८ ९४:४० से झायात-कर हटाने के लिए सरकार 
से पुन अनुरोध किया जाए । 
विकास परिषद्‌ न इस सम्बन्ध मे भी अपनी सहमति प्रकट की कि प्रमुख 
केन्द्रों पर कच्चे चमडे झौर खालो के सग्रह के लिए (206 800०8०) शीत सम्रहा- 
गारों की व्यवस्था को जाए 
तीसरी योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम पर अगली बेठक मे विचार करने का निर्शय 
किया गया । 
३८. भारी रसायम-उद्योग तथा दवाइयाँ---भारी रसायन-उद्योग झ्राघारोद्योग है जित की 
सामग्रियाँ लगभग सभौ उद्योगों मे प्रयुक्त होती हैं ॥ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह गनि- 
बाय है तथा उद्योग और कृपि-सम्बन्धी रासायनिक अनुसन्धान का आधार है। त्तात 
वर्ष की अवधि के सरक्षण के उपरान्ध इस्पात-उद्योग की भाँति इस उद्योग की भी 
पुन जाँच होने वाली थी | सुपरफासफेट के निर्माणए के लिए एक सहायता की स्वीकृति 
मिलने वाली थी । इसका उपयोग कृत्रिम खाद के रूप में होता है। भारत में वृहर 
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प्रमाव रासायनिक उद्योय की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने रेलवे किराये में कमी 
होने की स्वीकृति प्रदान की ।' काफी विसम्ब के बाद भारी रसायन-उद्योग (सरक्षण) 
प्रधिनियम १६३१ ने भशुल्क-मण्डल की कुछ सिफारिशो को कार्यान्वित किया | कर- 
मुक्त वस्नुप्नो की सूची से मैगनेशियम क्लोराइड को हटाकर इस पर तथा कुछ पझत्य 
मरी रसायनों पर विभिन्‍न दर से सरक्षण-कर लगा दिये गए | केवल मैगडेशियम 
क्लोराइड, जिसका सरक्षण मार्च, १६३६ तक था, तथा आवश्यकता पडने पर इस पर 
कर बढ भी सकता था, के अलावा अन्य वस्तुओं पर लगाये गए कर ३१ मार्च, १६३३ 
तक के लिए थे | अधिनियम द्वारा लगाये गए अन्य कर ३१ मार्च, १६३३ को समाप्त 
हो गए । 

सन्‌ १६४५ भें भारी रसायन उद्योग की विकास-परिषद्‌ [06ए८०कए९०६ 
(०ण॥५)) की स्थापना को गई । सन्‌ १६५७ मे इसे पुनर्गंठित किया गया और इसका 
नाम क्षारीय तथा सम्बन्धित उद्योगों की विकास परिपद्‌ रख दिया गया । परिपद्‌ का 
एक भहत्त्वपुर्णो कार्य क्षमता के मानदण्ड (२०:४४ ० एप्तिलं०८०१) प्रस्तावित करना 
है। इस निमित्त एक उपसमिति की स्थापना की गई। इस समिति ने परिपद्‌ के समक्ष 
क्षमता-सम्बन्धी विस्तृत सुभाव प्रस्तुत किये । विद्यदभिक (2९८४०0090०), कास्टिक, 
सोडा एश उद्योग के क्षमता-सम्बन्धी मानदण्डो को इस समित्ति ने पुतर्वीक्षित किया, 
विशेषत नमछ तथा द्वाक्ति और वाष्प की खपत के दृष्टिकोण से । 

मोजनाप्रों के लक्ष्यों के झ्नुसार उत्पादन ठीक रूप से होता रहा । १६६५-६६ 
में लक्ष्य और उत्पादन मे कुछ अन्तर रहा । 

भारत सरकार ने दिल्‍ली तथा अलवाई (८४) में २ 0.0 7. के कारखाने 
खोले हैं, जिसके उत्पादन को बढाने के लिए ११० करोड़ रुपया और खर्चा ज्यएगा । 
इसके झ्विरिक्त पीवरी (पूना) से पेन्सिलीन तथा स्ट्रेपटोसा ईसीन इत्यादि बनाने के कार- 
खाने खोले हैं ) 

देश मे रसायनों के उत्तादन की वृद्धि के परिणामस्वरूप आज्या की जाती है कि 
निम्त रसायनों का भरायात १६६० तक बन्द हो जाएगा (१) पोदेशियम वलो रेट, (२) 
हाइड्रोजन पौरॉक्साइड, (रे) कास्टिक सोडा, (४) केलेशियम कार्वाइड और प्रेमि- 
पिटेंटिड कुलशियम काबनिट । 
२६. तेल पेरने का उद्योय---वाप्प या प्रन्य यान्त्रिक शक्ति से काम॑ करन वाली मिलो 
को सल्या में, खासकर सरसो, अरण्डो और मूँग्फली के व्ेल के विषय भे, गत वर्षों से 
काफी वृद्धि हुई हैं। तेल और खलो के स्वत" निर्माण के स्थान पर तिलहन का निर्यात 
अनुचित और भ्रनाथिक है, क्योकि इससे वह निर्माताओं के लाभ, पशुओ के भोजन तथा 
अच्छी खाद से वज्चित रह जाता है ॥ इसके अतिरिक्त वनस्पति तेलो के श्र भी अनेक 
महत्त्वपूर्ण उपयोग है और सम्य समाज के झआथिक जीवन मे उनका बडा महत्त्वपूर्ण 


२- रिपोर्द आँव दि टैरिफ बोर्ड ऑन हैवी केमिकल इस्डस्ट्री (१३२६), पैरा छड | 
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स्थान है । वनस्पति तेल और चरवी साबुत और ग्लिसरीन बनाने, भोजन पकाने तथा 
मशीनों में तैल लगाने (लुब्रीकेटिंग) के लिए श्रावरयक है। १६१४-१८ के युद्ध वे बाद 
से भारतीय मिल-उद्योग को बड़े पैमाने पर विकक्षित करने की सम्भावना पर पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है। द्वितीय विश्व-युद्ध ने इसे नवीम प्रोत्साहन दिया और निर्यात मे 
कमी झा जाने के कारण विकास की आवश्यकता अब और अधिक बढ गई है । 
१६६०-६१ तक ओऔद्योगिक तथा विविध उद्देश्यों के लिए वनस्पत्ति तेलो की कुल माँग 
२,७५,००० टन होगी, ऐसा झनुमान किया जाता है । 
३०, कागज्ञ-निर्माण---१ ८८५ में दकन पेपर मिल कम्पनी बनाई गई भौर उसते 
१८८७ से पून्रा मे काम चालू किया । उत्तरी भागो में वर्तमान काल की सबसे महत्त्व 
वूर्णो कागज मिल रानीगज म है। यह १६८६ मे दनाई गई तथा बगाल पेपर मिल 
कम्पनी द्वारा १८६१ में चालू की गईं थी । पजाब पेपर मिल्स कम्पनो को सहारनपुर 
को निकट ग्रपनी मिल के लिए भावर घास के सम्बन्ध में बहुत छूट (रिश्रायत) आष्त 
है। आसाम मे एक नई कम्पनी की स्थापना की गई है भौर चिटगाँव मे बाँस से लुगदी 
बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री खोली गई। १६३८-३६ मे भारत में कुल ११ कागज 
की मिलें थी बम्वई में चार, बगाल मे चार, उत्तर प्रदेश मे एक, मद्रास मे एक भौर 
जावनकोर मे एक । कागज के निर्माण के लिए तब से नई-नई कितनी ही सस्थाएँ 
प्रारम्भ हुईं। इनमे मैसूर पेपर मिल्स, जिसने भद्रावती मे १६३६ से कार्य प्रारम्भ 
किया तथा निजञ्ञाम के राज्य मे स्विरपुर पेपर मिल्स (१६४२) विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है । गत युद्ध से कागज-उद्योग को बहुत लाभ हुआ्ना है जैसा कि उसकी उत्पादन 
की धृद्धि से प्रकट है--१६३८ मे कागज़ का उत्पादन ४५,५३१ टन था जबकि १६४४ 
मे बढ़कर १,०३ ८८डे टन हो गया । कागज के मूल्य में भी ३०० प्रतिशत से प्रधिक 
की वृद्धि हुई । 

अभी हाल वे वर्षो तक कागज़ बनाने वालो का मुख्य कच्चा माल सबाई घास 
भी, जो उत्तर भारत मे बहुतायत से उत्पस्न होती है । कागज बनाने में भारतीय लकंडी 
का उपयोग झ्भी नही हुप्रा है भर लुगदी का आयात यूरोप से होता है । सस्ते कोदि 
के कागज के लिए जूट की रही और रही कागज़ प्रयोग भे आते हैं । बाँस की लुगदी 
स॑ काम्रज बनाने वाली पहली कम्पनी इण्डियन पेपर पल्प कम्पनी थो। सवाई घास 
अन्य वनस्पतियों के स्पथ यत्र-तत्र गुच्छो मे उगती है ओर इस पर प्रतिकूल मौसम का 
कुप्रभाव भी पडता है। बाँस की प्रति एकड उपज घासो से भ्रधिक है और उत्पाद को 
लागत कम है। वन-प्रनुसधान केन्द्र (फारेस्ट रिसर्च इस्टीट्यूट) द्वारा किये गए भर्ु- 
सवानों व फलस्वरूप बाँस के कागज की छुगदी के उद्योग से बहुत ग्राशाएँ हो गई हैं। 
उद्योग प्रभी तक कुछ असुविधाओ, जैसे रसायनों की ऊँची लागत, कोयला ढोने को 
ऊँची दर, ग्रौर स्त्रोंडिनेविया, जमेनी, इगलेड, झ्रास्ट्रिया, जापान झौर सयुक्त राज्य 
अमेरिका से कोर प्रतिस्पर्धा श्रादि से ग्रस्त रहा है। १६३६ में गुद्ध झारम्म होने के 
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बाद-- अस्यायी रूप ही से सही--यह प्रतिस्पर्धा अधिकाशत समाप्त हो गई । 

३१ कायज्ञ उद्योग को सरक्षण--१६२५ मे वाँसी कागज-उद्योग (वैम्बू पपर इण्डस्ट्री) 
(सरक्षण) अधिनियम पास किया गया जिसमे उद्योग को सुहद झ्राधार प्रदान करने के 
हेतु ३१ मार्च, १६३२ तक सात वर्ष के लिए एक झाना प्रति पौण्ड का सरक्षण कर 
लगाने की व्यवस्था थी। प्रशुल्क-मण्डल के सुकाव के अनुरूप बाँसी कागज उद्योग 
(सरक्षण) अधिनियम (१६३२) ने ३१ मार्च, १६३६ तक के लिए सरक्षण-कर का 
पुन नवीकरण कर दिया। बाँस की लुगदी के उत्पादन और उपयोग को निश्चित 
रूप से प्रोत्साहन देने के लिए इसी अधिनियम न झायात की हुई लुगदी पर ४५ रु० 
प्रति टन के हिसाब से एक नया सरक्षण-कर लगा दिया। ३१ मार्च, १६३६ वे बाद 
भी कागज्ञ-उद्योग को सरक्षण देन का प्रइन १६३७-३८ में प्रसुल्क-मण्डल की जाँच 
का विपय था। भारत सरकार न मण्डल द्वारा प्रस्तावित दर से नीची दर पर उद्योग 
के लिए सरक्षण जारी रखने का निश्चय क्‍या' और झ्पन निर्णय को भारतीय 
प्रशुल्क (द्वितीय सशोचन) अधिनियम, १६ ३६ पास करके कार्यान्वित क्षिया । सरक्षण 
तीन वर्ष के लिए दिया गया, किन्तु बाद मे इसकी अवधि मार्च, १९४७ के लिए बढा 
दी गई तया इसो वर्ष सरक्षण-कर समाप्त कर दिया गया ।' कागज़ की लुगदी पर 
३० रु० प्रति टन या मूल्यानुसार २५ भ्रतिशत का कर (जो भी झधिक हो) लगाया 
गया । कागज पर सरक्षण-कर ११ पाई प्रति पौण्ड के स्थान पर & पाई प्रति पौण्ड 
निश्चित किया गया । 

१६३६ से झ्लायात के कम हो जाने तथा जहाजरानी की कठिन परिस्थितियों 
के कारण बडी कठिताई अनुभव की जान लगी 8 देझ्ष में उत्पन्त विभिन्‍न प्रकार के 
कागज १६४४ के पेपर कण्ट्राल आर्डर क ग्रन्तगंत (मितन्यव) कर दिय गए और 
उत्पादन का वड्टा प्रतिशत सरकारी उपभोग के लिए निश्चित कर दिया जाने लगा । 
इससे नागरिक उपभोग के लिए कागज की कमी, विश्वेपक र विस्वविद्यालयों तथा अन्य 
शिक्षश-सस्याओ के लिए, गम्भीर कठिनाई बन गई । देश में कागज के उपभोग के 
सम्बन्ध मे पेपर पैनल (१६४७) का अनुमान (१६५१ के लिए) २,२०,००० टन 
चा। १६५६ मे उपभोग की मात्रा ३,२०,००० टन झनुमानित की गई है । इस 
अनुमान मे न्यूजप्रिष्ठ शामिल नही है । योजना-आयोग के अनुसार १६४५-४६ तक 
उपभोग की मात्रा २,००,००० टन हो जाएगी । न्यूज़प्रिण्ट क सम्बन्ध में उपभोग 
का झनुमान १६५५-४६ के लिए १,००,००० टन था । 

सन्‌ १६५६ में लुगदो और कागज-उद्योग की योजना दनाने तथा विभिन्‍न 
प्राविधिक पहलुओ पर सरकार को परामझ) देने के चिए एक पैनल (?2ग्रश) सगठिति 
किया गया । इस निकाय ने चार उयन्‍्समितियाँ बनाई, जो क्रमत (१) कागज मिल 
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१- कागत और कायठ दी छग़दी के उद्योगों पर प्रशुल्क-मए्डल वी रिपो (१६३८), पेरा ७१ 
देखिए । 

३. मार्च, १६४७ में आवात क्यि डुए कायज्ञ पर मूल्यानुसार ३० प्रतिशत कर लगता है | 
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की मशीनरी के निर्माण की योजना बनाने, (२) प्राविधिक सामग्री और आँकडो के 
एकत्र एव आदान-प्रदान करने, (३) कागज की माँग का अनुमान लगाने तथा 
(४) देश मे कच्चे माल के ख्रोतो का झनुमान लगाने के लिए है । कच्चे माल की 
उप-समरिति ने देश से बाँस की उपलब्धि का सर्वेक्षण किया है तथा नयी मिलो की 
स्थापना के उपयुक्त श्रधिकता वाले क्षेत्रो की ओर सकेत किया है । मशीनरी उप- 
समिति के कार्यों के परिणामस्वरूप ५-१० टव प्रतिदिन कागज प्रिलो की मशीनरी 
की तीन योजनाएँ तथा ५०-६० टन प्रतिदिन लुगदी और कागज्ञ मिल की मशीनरी 
की दो योजनाएँ स्वीकृत कर ली गई हैं । 

१६५८ के २,५३,००० टन की तुलना मे १६५६-६० मे कागज और पटूछे का 
उत्पादन बढकर ३,००,००० टन हो जाएगा, ऐसा अनुमान है । यह वृद्धि उद्योग की 
उत्पादन-क्षमता की वृद्धि का परिणाम है । 

कागज बनाने के उद्योग ने १६५० के पद्चात्‌ तेजी से प्रगति की है| कागज तथा 
पद्ठे का उत्पादन १ ०६ लाख टन (१६५०) से वढकर ४८० लाख टन (१६६४) 
हो गया । श्रव तक देश के उत्पादन की क्षमता ६८ लाख टन है जबकि तीसरी 
योजना का लक्ष्य था ७ लाख टन। इस प्रकार ग्रखबा री कागज [न्यूजर्म्रिट) का उत्पादत 
नीपा (मध्य प्रदेश) के कारखाने मे आरम्भ किया गया (जनवरी १६५४) । भ्ब इसकी 
उत्पादन शक्ति ३० हजार टन से ७५ हजार टन तक वढाम का सुझाव है। इसके अति- 
रिक्त दो और निजी क्षेत्र म कारखाने खोले जा रहे है । तीसरी योजमा मे न्यूजप्रिन्ट 
का लक्ष्य १ ५० लाख टन रबा गया था, जो कि करीज-करोय पूर्ण हुआ । चौधी पत्त- 
वर्षीय योजना भे कागज तथा पटठे का लक्ष्य १३ ५० लाख टन है औोर '्यूजप्रिस्ट का 
१ ६५ लाख टन है। ५ 
३२ शीक्षा-निर्माण--प्राचीन उद्योग के कोई चिह्न ग्रवशिष्ट नही हैं और झब निश्चित 
रूप से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सोलहवी शताब्दी मे यह एक भलीभांति 
स्थापित उद्योग के रूप मे विद्यमान था । किस्तु उस समय भी यह उद्योग चुडियों तथा 
कुछ सीमा तक छोटी बोतलो और पलास्कों के निमाणि मे प्रयुक्त निम्म कोटि की 
सामग्री के उत्पादन से अधिक विकसित नही हो सका था । आज की भाँति उस समय 
भी देश में चूडियो को बडी माँग थी । १८६२-६३ से बीच ग्राघुनिक प्रकार को शीशे 
की पाँच फैकिट्र्याँ खोली गई । 

ऐसा प्रतीत होता है कि झीक्ञा-उद्योग के प्रति भारतीय विशेष रूप से झ्राकुष्ट 
है, क्योकि' विद्चल्ी असकलतात्रों के बावजुद भी १९०६-१३ के स्व॒देशी काल में आर» 
तीय साहसोद्यमियों द्वारा छोदे पैमाने पर सोलह फैबिट्रयाँ खोली गई। किन्यु मन 

१६१४ मे उनमे से केवल तोन ही चालू थी और कोई भी न्यापारिक लाभ नहीं उठा 
रही थी । यद्यपि पुवा जिले मे पयसा कोष को सहायता से तजगाव फैक्ट्री विचित 
और अव्यापारिक ढय से अपना कास चला रही थी 

उद्योग की वर्तमान अवस्था मे उसे दो स्पष्ट मांगों में विभाजित रिया जा 

सकता है. (१) देशी कुटीर-उद्योग (चूडी बनाने का) और (२) आइुनिक फैक्टरी 
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उद्योग । यो सो देशी उद्योग सम्पूर्ण भारत में विखरा हुआ है, किन्तु यह उत्तर प्रदेश 
के फिरोजाबाद और दक्षिण के बेलगाँव मे विशेष रूप से केन्द्रित है । फिरोजाबाद से 
चूडी बनाने वालो की एक वडी वस्ती है और चूडो की लगभग ६० फेकिट्रयाँ है । 
किन्तु जापान से आयात की हुई “रेशमी” चूडियाँ देश मे तैयार वस्तुओं की गम्मीर 
प्रतिद्वन्द्दी रही हैं । 
युद्धकाल (१६१४-१८) में अस्त्रचस्त्र-मण्डल द्वारा स्वीकृत विनिष्ट प्रकार 
के शीझ्षो की माँग के कारण मिले प्रोन्‍्साहन के फलस्वरुप वहुत-सी फैकिट्रयाँ शीगे 
की नलियो, फ्लास्क्रों, बीकरो, पेट्रो तश्तरियों और टैस्ट-ट्यूबों के उत्तादव मे सफल 
रही और इण्डियन मेडिकल सविस द्वारा नियन्तित वैज्ञानिक प्रयोगशालाझो की माँग 
की पूति के लिए भी कुछ फंबिट्रयाँ झ्लारम्भ की गईं । 
१६३६-४५ के युद्ध के दौरान उद्योग ने परिमाण तथा उत्पादत की विब्रि- 
चना दोनो ही विज्ञाओं में पर्याप्त उन्‍्तति की । 
३३ श्ीज्े का झायात भ्रौर उत्पादन-- १६१४-१८ के युद्ध-काल में चूडियो और लेम्प 
के सामानों का आयात कम हो गया झौर उनका स्थान झयश्चिक रूप से भारतीय सामान 
ने ले लिया । १६२६-३० मे आयात का मूल्य २५२ लाख रुपये था और ये मुस्यतमा 
जापान, इगलिस्तान, जसंनी, बेल्जियम और चेक्ोल्लोवाकिया से आते थे । इससे प्रकट 
है कि भारतीय उद्योग उस समय भी अपनी द्शवावस्या में ही था / झायात का 
मूल्य १६२६-३० के २५२ लाख रुपये से घटकर १६३१-३२ में १३२ लाख रुपये रह 
गया | १६३७-३८ में वह बढकर १६२ लाख रुपये हो गया, किन्तु १९३५-३६ में घट- 
कर पुन १२५ लाख रुपये रह गया । आयातज्यापार में जापान का स्थान अ्व भी 
सर्वप्रथम था । 
उद्योग की स्वापित सामर्थ्य ३,६२,२८४ टन प्रतिवर्ष है। यह १६४५८ की 
तुलना में ११.४ प्रतिशव अथिक है। १६५६-६० और १६६०-६१ में क्रमश. 
१८,४४५ टन प्रतिवर्ष तथा १५,४८० टन प्रतिवर्ष को क्षमता और बढ जाएगी । 
उद्योग के उत्पादन मे झव विविधवा झा रही है। नई वस्तुओं मे रगी हुई झीशे की 
चादरें, मोटरो और हवाईजहाजो के लिए श्ीया (४86५ 8855), तीशे की पिचक्ारियाँ 
आदि हैं । 
इस समय जीने के कारखानो (रजिस्टडे) को सख्या १३१ है । इन कारखानो 
को वार्पिक क्षमता २,८६,००० टन प्रतिवर्ष है। इस क्षमता मे ३५,००० टन चूडी- 
उद्योग का उत्पादन सम्मिलित नहीं है। इन १३१ कारखानों मे १२ करोड रु० की 
पूंजी लगी हुई है तथा ३०,००० श्रमिक काम करते हैं और १६-१८ करोड रु० के 
मूल्य का वाविक उत्पादन होता है। १६४८ में १३१ कारजानो मे से ८४ कारखाने 
चाल थे, २४ अस्थायी रुप से तया २२ स्थायी रूप से वन्‍्द थे । इनके प्रधान केन्द्र, 
वम्बई, जदलपुर, इलाहाबाद, नेवी, वहजोई, अम्बाला, कलकत्ता थे । उत्तर प्रदेश में 
इलाहायाद और नेनी को कच्चे पदार्य और इंबन को पूर्ति की सस्विक्षटवा के कारण 
चम्पर्र-जैत्ते अन्य केन्द्रों की चुना मे फही अधिक सुवियार जाप्त हैं । 


भर भारतीय अथंशास्त्र 


इस उद्योग के सम्बन्ध में श्रम-सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुत गम्भीर है । तेल- 
गाँव में पयसा फण्ड ग्लास वव्स ने शीक्षा घोकने वालो को प्रशिक्षित करने की दिल्ा 
में उपयोगी काम किया है और युद्ध की परिस्थितियों मे उद्योग का प्रसार वे वल 
उन व्यवितयों की उपलब्धि के कारण हो सका जो तेलगाँव के थे, यद्यपि वहाँ के 
प्रशिक्षण में बहुत-सी वाह्छतीय वातों का अभाव है। रेल-सम्बन्धी सुविधाएँ भी 
धावश्यक हैं । 
३४, झीश्ञा-उद्योग को संरक्षण--भारत सरकार का निर्णय, जो अत्यधिव विलम्ब 
से जून, १६९३५ मे घोषित हुमा, प्रशुल्कनमण्डल की खोज के विरुद्ध था । उन्होने 
सरक्षण के तक को इस आधार पर अस्वीकार किया कि देश में कच्चे माल (सोडा 
ऐश) की पूति का अभाव एक ऐसी कठिनाई है जो उद्योग वे अन्य लाभो से पुरी 
नहीं की जा सवती। उन्होंने अपने अस्तिम निशंय को उस समय तक के लिए 
स्थगित कर दिया जब तक कि सोडा ऐञ्व के नवीन साधनों की पूरी खोज न हो जाए। 
इस बीच उन्होंने तीन वर्ष की भक्‍धि के लिए आयात किये हुए सोडा ऐश पर कर 
में छूट देकर कुछ सहायता देने का निर्णय किया । भारत सरकार के इस निणांय ने 
शीझा उत्पादकों मे बहुत निराशा उत्पन्न की और यह निरंय सामान्य रूप से 
प्रालोचना का विषय रहा। प्रशुल्क-मण्डल का मत यह था कि भारत में सोडा ऐश के 
पर्याप्त साधन न होते हुए भी इस आधार पर शीक्षा-उद्योग का सरक्षण पाने का 
अधिकार समाप्त नही हो जाता ।' प्रशुल्क्-मण्डल के ग्रनुसार शीशे की चादर के 
उत्पादन मे पर्याप्त सुघार की गुजाइश है। 

सन्‌ १६४० में शीशे की चादर ($॥66 8]855) को सरक्षण प्रदान किया 
गया जो बाद में दिसस्बर, १९६० के लिए घढा दिया गया। सन्‌ १९५० मे 
सरक्षणा-कर मूल्यानुसार ४५ प्रतिशत निश्चित किया गया, किन्तु जनवरी, १६५५ मे 
इसे बढाकर ७० प्रतिशत कर दिया गया । वह दर दिसम्बर, १९६० तक लागू रहेगी । 
३५ सीमेण्ट-उद्योग--भारत में १६१४ के पूर्व भी सीमेण्ट की बहुत ग्रधिक खपत 
थी और प्रतिवर्ष लगभग १,८०,००० टन का झायात होता था। १६६१८ के बाद 
सीमेण्ट की माँग तीव्रता से बढ गई और यह माँग प्रतिवर्ष १०,००,००० टन से भी 
अधिक हो गईं। पुलो तथा भारी भवन-निर्माण के सभी भाँति के कार्यो में लौह-ककडी 
का प्रयोग झीज्ता से बढ रहा है। यह भी कहा जाता है कि अब इस्पात-्युग के 
बजाय सीमेण्ट और लौह-ककडी का जमाना आर रहा है । 

उद्योग मुख्यतः सरकार के सरक्षण से ही विकसित हुआ जो १६१४-१८ दे 
युद्ध में उत्पादन का बहुत बडा भाग खरीदती थी। दोनो युद्धो वे बीच के अश्रभिवृद्धि- 
काल में अनेक कम्पनियों का प्रवर्तन हुआ । तीन पुरानी कम्पनियों का उत्पादन 
दूना हो गया औ्रौर सात नई कम्पनियाँ खोली गईं, जिनमे से छ कम्पनियों ने १६२३ 
तक काये करना प्रारम्भ कर दिया। १६३०-३१ मे झ्रायात प्नौर कम हुआ तथा 
१,१२,००० टन रह गया, जिसमे से इगलिस्तान ने ६३,२०० टन की पूर्ति की 


३. प्रशुल्क-मण्डल (शीशा-उच्योग) की रिपोर्ट, पैरा ३९ । 


भारतीय उद्योग : नवीन तथा पुरातन भ३ 


अन्य प्रधान साघन जापान, जमेनी, इटली और वेलजियम थे । १६३८-३४ मे सीमेण्ट 
के ग्रायात मे और कमी हुई और १० लाख रु० के मुल्य के २१,००० टन सीमेण्ट 
का आयात हुआ | १६४०-४१ मे ६ लाख रुपये का ४२०० टन आयात हुआ । इस 
सम्बन्ध में देश अब लगभग आत्मनिर्भर हो गया। १६३२-३३ में भारत मे 
५,६३,००० टन सीमैण्ट का उत्पादन हुआ जो १६३७-३८ में लगभग दूता हो गया ॥ 
भारतीय सीमेण्ट ब्रिटिश सीमेण्ट से खराब नही और यूरोप के सस्ते सीमेण्ट से भली 
भाँति स्पर्धा करता है | भारत के एसोशिएंटेड सीमेण्ट बम्पनीज्ञ आँव इण्डिया 
लिमिटेड नामक एक प्रभावशाली सयोजन का निर्माण प्रगत्ति की दिशा मे एक बडा 
कदम था । दस प्रधान कम्पनियों के इस आइचयंजनक सयोग ने उद्योग के प्रौद्योगिक 
और वाशिज्यिक सगठन में सुधार ला दिया है ।' जहाँ एक ओर १६३६-४५ के यूद्ध 
मे उत्पादन-नागत वढा दी वहा दूसरी ओर निर्यात के लिए पर्याप्त माँग के द्वार भी 
खोल दिए । सीमेण्ट-उद्योग पर उत्पादको के दो समूहो का प्रग्नुत्व है--असोशिएटेड 
कम्पनी और डालमिया, जिनके उत्पादन का योग कुल उत्पादन का ८५ प्रतिश्नत है । 
गत वर्षों में सीमेण्ट की माँग बहुत बढ गई है और उद्योग की उत्पादन-क्ष मता बढ़ाने 
की अत्यन्त आवश्यकता है । 
इस समय देश में सीमेण्ट की ३२ फंडिट्रयाँ हैं। १६५८ के पग्न्त में उद्योग 
की उत्पादन-क्षमता ७० ५ लाख टन थी तथा १६५६ के अन्त मे ८३ ५ लाख टन 
थी। १६५८ और १६५६ म॑ सीमेग्ट का उल्लादन क्रमश ६० ६ लाख टन और 
इस २ लाख दन था। 
सन्‌ १६९५८ से ४०,६०२ टन सीमेण्ट का निर्यात किया गया तथा १६५६ मे 
१,७६,६० २ टन सीमेण्ट का निर्यात किया गया | 
प्रशुल्क-मण्डल ने देखा कि उद्योग की कच्चे माल की सुविधाएँ प्राष्त थी, 
किल्तु कोयले को खानो से दर होने के कारण ईंपन के सम्बन्ध में बडी कठिनाई थी। 
वाज़्ार के विपय में मण्डल का कहना है कि काठियावाड की फैकिट्रयो को छोडकर 
भारतीय सीमेण्ट फैक्ट्रियो के लिए देश वे श्रन्दर के बाज़ार स्वभावत सरक्षित बाजार 
हैं, क्योकि वे क्रिसी भी वन्दरगाह से ३०० भील से अधिक दूरी पर स्थित हैं । ग्न्यत्र 
भारतीय सीमेण्ट को विदेज्ञी सीमेण्ट से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है | किन्तु, भारत की 
सीमेण्ट का प्रधान बाज़ार सुदरवर्ती झ्ान्तरिक भाग मे न होकर बम्वई और कलकत्ता 
के वन्‍्दरगाहों कं समोप है, अतएवं भारतीय फैक्ट्रियो को वन्दरगाहों से दूर होद के 
कारण यहाँ गअसुविधा है ।* 
१६२४ में मण्डल न इस आ्राघार पर सरक्षण देने से इन्कार कर दिया कि 
उद्योग अति-उलादन से ग्रस्त था और मूल्य आयात के बजाय भारतीय उत्पादको की 





२- तब से एक इकाड (कद्नी सीमेएत कन्पनी) बन्द हो गइ ई, परन्तु दो नर कम्पनियों ने काम 
करना आरस्म कर दिया हे । 
३. प्रशुल्क-मण्टल दी (सीमेण्ट-उयोग) १६२५ की रिपोर्ट देख, पैरा ८-१२ । के 


भ््ड भारतीय अर्थशास्त्र 


आन्तरिक प्रतिस्पर्धा से निश्चित होता था। किन्तु उनका विचार था कि जझञीत्र ही 
घ्थिरता झा जाएगी । सीमेण्ट की फंक्िट्रियों के कोयले के क्षेत्रो और बन्दरगाही से 
अधिक दूर होने के कारण उत्पन्व हुई कठिनाई को दूर करने के लिए मण्डल ने एक 
विधान बनाने की सिफारिश की, जिससे सरकार वन्दरगाहों के निश्चित गद्धव्यास की 
परिधि के अन्दर भारतीय फैक्टूयो द्वारा भेजे जाने वाले सीमेण्ड को सहायता प्रदान 
कर सके ॥ 

डालमिया, भारत और रोहतास के लिए ५४-५० ० प्रति टन, एस० सौ० 
सी० के लिए. ५८०० प्रति टत तथा यू० पी० की चुरक सीमेण्ट फैक्ट्री के लिए ५७ ०० 
रु० प्रति टन तथा इसी प्रकार श्रन्य फैक्ट्रियो के लिए विभिन्‍न मुल्य निर्धारित बिये। 
सरकार ने इन सिफारिशों को पहली जुलाई, १६५८ से लागू करने का निश्चय किया 
बयोकि ३० जूत, १६५४८ तक सीसेण्ट कप्ट्रोल झाउडर के अत्तर्येत निश्चित मूल्य लागू 
थे । यह भी निरधेय किया गया कि ये मूल्य जून, १६६१ तक लागू रहेगे। यद्यपि 
प्रत्येक उत्पादक को मिलने वाले मूल्यों मे कुछ-व-कुछ वृद्धि हुई है किन्तु उपभोक्ताप्रो 
के रेल-केन्द्रो पर सीमेण्ट ११७५० ४० प्रति टन के भाव से ही मिलता रहेगा । पिछले 
दो वर्षों से सीमेण्ट के सम्पूर्ण उत्पादन के विक्रय को राज्यीय व्यापार निगम ही 
सम्हाल रहा है तथा उपभोक्ताश्रो को उपर्युक्त एक ही मुल्य पर सीमेप्ट देना, तिगम 
द्वारा प्पने पारिथमिक को ई प्रतिशव से घटाकर ? प्रतिशत कर देने के कारख ही 
सम्भव हुआ है । 

सीमेण्ट का उत्पादन १६५०-४१ में २७ लाख टन से बढ़कर ६४ लाख दन 
(१६६३-६४) में हो गया । १६६५-६६ मे १ करोड १० लाख टन उत्यादन हुमा 
जवकि तीसरी पचवर्षीय योजना का लक्ष्य १ ३१ करोड ठन था। १६७०-७१ तक 
उत्पादन ३ करोड़ टन तक बढा देने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने सीमेप्ट 
कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के नाम कौ एक कम्पनी वनाई है जो सीमेण्ट के अनुसन्धान 
सर्वेक्षण तथा उत्पादन को बढाने की चेष्टा करेगी । 
३६ दियासलाई-उद्योग'--१८६५ में स्थापित अहमदाबाद की ग्रुजरात्त इस्लाम मंच 
फैक्ट्री को छोडकर, १६२१ तक दियासलाइयो का निर्माण व्यावसायिक स्तर पर 
सफलतापूर्वक नही होता था । वित्त के उद्देश्य से १६२२ मे एक रुपया ग्राठ प्राना 
प्रति ग्रॉस (ग्रॉस--वारह दर्जन) या मुल्यानुसार, १०० प्रतिशत से भी अधिक 
भ्रायाव-कर लगा देने से गत वर्षो में उद्योग का पर्याप्त विस्तार हुआ है। प्रतिवर्ष 
सांत करोड ग्रॉंप्त खपत के होने के कारण उद्योग को एक विशाल धरेलू बाजार 
प्राप्त है । श्रम सस्ता है और सरल यन्त्रो के सचालन में भलो भाँति पढ्] है। झायात- 
कर लग जाने के कारण स्वीडन के विधाल सयोजन (कम्बाइन) द्वारा, जो सतार 
की ७० प्रतिशत माँग का नियन्त्रण करता है, भारत मे दियासलाई की फैक्ट्रियों की 


१- कोयला और नमक-उद्योग का विवरण प्रथम खण्ड के दूसरे अध्याय में दिया गया दे और नी 
तथा चाय-उद्योग उसी भाग के छूठे अध्याय में दिये गए ह | 
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स्थापना उद्योग वा महत्त्वपूर्ण विकास है ! इस विदेशी व्यापारिक सस्या को भार- 
तोय उद्योग पर प्रतिकूल ध्रमाव पटने के कारण दियासलाई के भारतीय निर्माताओो 
ने इसका पर्याप्त विरोध कया । १६२८ में प्रशुल्क-मण्डल ने सरक्षण के सम्बन्ध मे 
रिपोर्ट देते हुए कहा कि दियासलाई के मूल्य का नियमन झान्तरिक स्पर्धा हरा होता 
है तथा उपभोक्ता को वे यथासम्भव सस्ती मिल जाती हैं और इसलिए उद्योग बिता 
सहायता क ही अम्य देशो की प्रतिस्पर्धा का सामना करने मे समर्थ है। किन्तु 
उन्होंने सिफारिश को कि एक रुपया आठ आजा प्रति ग्रॉस का चालू आयात-कर 
आनिश्चिल काल के लिए एक सरक्षण-क्रर मे बदल दिया जाए, ताकि उद्योग को 
आश्वासन प्राप्त हो सके कि अब तक प्राप्त सुरक्षा से वह एकाएक ही वज्चित नहीं 
कर दिया जाएगा । इनका सत था कि स्वीडिश सेच कम्पनी भारत में उद्योग के प्रयार 
के सम्बन्ध में उपयोगी काम करती रही है ) परन्तु उन्होंने कम्पती को रुपये की पूँजी 
श्लौर भारतीय सचालकों की नियुक्ति द्वारा भारत की राष्ट्रीय एव राजनीतिक चेतना 
के अनुर्प पृतरनिमाण करन की राय दी । उन्होंने कम्पती की देख रेख करन की 
आवश्यकता भी स्त्रीकार की ताकि वह अपने वृहद्‌ सायनो द्वारा एकाधिकार ते स्थापित 
कर ले ।* 
प्रशुल्क-मण्डल क सुझाव के अनुरूप विधान सभा न दियासलाई उद्योग 
(मरक्षण) अधिनियम (बिल) सितम्बर, १६२८ में पास किया, जिसके पनुसार एक 
ग्रास डिब्रियो पर (जिचम एक दियासलाई में १०० सलाइयाँ होती थी) १ रु० ८ आ० 
कय कर निर्धारित किया गया ।* 
इस समय भारत में दियासलाई के उत्पादन की इक्राइयाँ २४२ बे लगभग है । 
इनम से वेस्टर्न इण्डिया मेच कम्पनी द्वारा प्रवन्धित पाँच इकाइयाँ यस्न्रीकृत हैं, २५ 
इकाइयों अश्त यन्‍्त्रीकृत हैं। इस समय (१६५६-६०) उद्योग (विकास और सिय- 
मत) अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत (१६४०१ ) दियासलाई की ६१ फंब्िट्रयाँ हैं तथा 
इस वर्ष इनका उत्पादन ५० ग्रॉस डिल्वियों के ६३७ हज़ार वक्‍से होंगे । गत बर्ष ऐस 
<€२६ हजार बवमो का उत्पादन हुआ । शेप कुटीर-उद्योग की इकाइयां हैं। रामनद 
जिले में सतुर, सिक्वासी तथा तिनेबेती जिले में कोविलपट्टी कुटीर-उत्पादन के प्रधान 
केन्द्र हैं| देश को आवस्यकताग को पूरा करने के प्रतिरिक्त उद्योग थोडा-सा निर्यात 
करन में भी समर्थ हो गया है । 
दियासलाई-उद्योग एक कुटोर-उद्योग की तरह संगठित क्रिया जा सकता है 
और इफसे गविवालो, विभेषकर सहिलाग्ो को बड़ी सरलतासे रोडी मिल सकती है। 


3 मण्डल का भत था कि फेलेंट्रया के इहद उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए कुतरोयोग आधार पे 
दियासलाई का उत्पादन बिलकुल असम्मव है | अ्शुल्कमण्टल (दियःसलाइन्डग्रोम) की रिपोर्ट 
(१६२८) पैरा १३१-२ देखिए । 


२. १६३४ सें दियासलाइया पर टत्पादन-कर लगाने तथा आयात-कर के परिवर्तन का विवरण श्य्वें 
अध्याय में देखिए । 


५६ मारतोय अर्थशास्त्र 


दियासलाई-उद्योग आकार और उत्पादन के अनुसार ए०, बी० और सौ० वर्गों मे 
विभाजित है ! कुटो र-उद्योग के रूप में खादी और ग्राम उद्योग आयोग एक नये वर्ग-- 
'डी! बर्य की फ्रैक्ट्रियों के विकास की श्रौर अग्रसर है । इस प्रकार की फरैक्ट्रियो के 
उत्पादन की भ्रविकतम साज्रा २५ प्रॉस डिब्दियाँ प्रतिदित हैं तथा इसमे ४० व्यक्ति 
काम पर लगाये जा सकते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिवासलाई के 
कुदी र-उद्योग के विकास के लिए १००० 'डी” वर्ग की फंक्ट्रियाँ स्थापित करन का लक्ष्य 
रखा गया है | इनकी उत्पादन-क्षमता २६२'५ लाख ग्रास डिब्बियाँ है तथा लागत का 
अनुमान १.१ करोड़ रु० है । 


कुटीर-उद्योग 

३७. लघु प्रभाष उत्पादन के बने रहने के कारण--मुल्य प्रान्तरिक वथा बाह्य 
मितव्ययताओं के त्याग के बिना ही वाष्प के स्थाव पर विद्युत्‌ के बढते हुए प्रयोग ने 
उत्पादन की इकाइयो को छोटा करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। पुन. प्रत्येक 
उल्ततिशील समाज मे वहुत-सी कलापूर्ण तथा विलास की सामग्रियाँ होती है जिनका 
प्रमाणीकृत उत्पादन नही हो सकता । इसके अतिरिक्त सम्बता के भौतिक उपस्करो 
के प्रनेक सुधार छोटे-छोटे कारखानों की जन्म देते हैं और इस प्रकार लघु प्रमाप 
उद्योग चलते रहते है | अन्तिम नये उद्योग जब तक वे प्रयोग-रूप मे होते हैं, पहले छोटे 
पमानो पर ही आ्राजमाए जाते है और सफ़न होने पर ही बडे प्रैमाते पर संगठित 
किये जाते है ।! इस्र भाँति पश्चिम के अत्युन्तत देशों में भी बृहदु प्रमाप उद्योगों के 
साथ-ही-साथ बहुत से लघु प्रमाप उद्योग भी फूलतै-फलते है। जापान की झाथिक 
व्यवस्था में लघु-प्रमाप और कुटीर-उद्योगों का महत्त्वपूर्ण योग सर्वंविदित है । 

३८. भारत मे कुटीर-उद्योप श्र श्रौद्योगीकरण---भारतत में विशेषकर वर्तमान 
परिस्थितियों मे, निकटे भविष्य के औद्योगिक विस्तार की विशेषता से देश-भर में लघु 
प्रमाप उथोगो को वृद्धि होगी । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की प्रौद्योगी- 
करणा-सम्बन्धी प्रगति प्राचीन श्र॒णाली के सभी उद्योगो को यथास्थित रहने देगो भौर 
उनकी शक्ति में कमी न श्राएगी । नवीन उद्योगों के प्रालनों के पास सदव ही कुछ 
प्राचीन प्राणहीन उद्योग पडे रहेगे श्ौर यह ग्रवश्य होगा कि वेगमान ग्रौद्योगीकररा 
झाज भी विद्यमान कुछ दस्तकारियों के लिए हानिकर होगा ॥ आधिक सक्रान्ति ने 
किस भाँति देश के विभिन्‍न उद्योगो की प्रभावित किया है, इसका संक्षिप्त विवरण 
यहले ही दिया जा चुका है । भारत की वर्तमान परिस्थितियों मे केवल इसी उपाय 
से अधिकतम उत्पादन, प्रूर्ण रोजगार भौर सम्पत्ति के न्‍्यायोचित वितरण के आदर्श 
की उपलब्धि हो सकती है। बृहद्‌ प्रमाप उत्पादन के बिता अधिकतम उत्पादन सम्भव 


१. थ्री राधाकमल मुर्जी, दि फ़ाउण्डेशन्स आॉव इंडियन इकनॉमि-स?, ९० 8६० । 
>. खण्ड १, अध्याय ५, पेरा २१, २२, २५ तथा रिपोर्ट ऑन दि सर्वे आव कॉटेज इण्डस्ट्री, मद्रास 
पेसीडेंसी, १६२६ भी देखिए । 
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नही, किस्तु आधुनिक उद्योगो की प्रगति कितनी भी तीज क्‍यों न हो, सम्मवत्त. भारत 
की विज्ञाल जनसख्या को यह पूर्ण रोज़गार नही दे सकती । झतएव छोटे पैमाने के 
उद्योगों को प्रोत्साहन देने को आवश्यकता है । बडे उद्योगों के विपरीत, जो धन को 
कुछ हाथो मे ही केन्द्रित करते हैं, छोटे उद्योग घन के समान वितरस्प का मार्ज प्रचस्‍्त 
करते है + 

भारत के कुटीर-उद्योग निम्नलिखित तीन भागों मे विभाजित बियेजा 
सकते हैं-- 

(१) ह्वाथ की कताई जैसे कुछ पुराते उद्योग लुप्तप्राय हो गए है, किन्तु जेसा 
हम पहले ही देख चुके हैं,' कृषि के सहायक उद्योग के रूप मे श्त्र भी हाथ की कताई 
के उद्योग के विकास की सम्भावना है । (२) कुछ अन्य उद्योग हैं जितके उत्पादन 
यम्त्रोत्पादित वस्तुओ्रो से स्पर्धा कर रहे हैं और इनकी दशा त्रिशकु-जँंसी है । जो इन 
उद्योगों में लगे हुए हैं वे प्रपने पैतृक पेशे को छोडने की अनिच्छा या फैविद्रयो मे काम 
की कठोर द्शामो के कारण उन्हे नहीं छोडते । यह भी हो सकता है कि उनमे लगे 
रहने क॑ लिए कारीगर ग्रयें-प्रवन्धक सोदागर द्वारा वाघ्य किय जाते हो, ताकि वह 
प्रनिश्चित काल तक उनका झोषण करता रहे और ग्रपना धन प्राप्त कर ले ।* 
(३) तीसरी श्रेणी उत कुटीर-उद्योगो की है जो भ्रान्तरिक और निवारणीय त्रुटियो 
से मुक्त हैं तथा वर्तमान दह्षाओं में भी जीवित रहने योग्य हैं ॥ उदाहरण के लिए, वे 
उद्योग जो खेती से सम्बन्ध रखते हैं और जिनमे सरल झ्रौ़ारों की आवश्यकता पडती 
है इसी प्रकार के हैं। उन्‍्ह फैक्ट्री म उत्पादित वस्तुओं से डरने का कोई कारण नहीं 
है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कारीयरो न नवीन दशा के अनुरूप अपने को सफलता- 
पूर्वक ढाल लिया है और उत्तम कोटि के कच्चे पदार्थ तथा ग्रच्छे शौजारो का प्रयोग 
सीख लिया है । वुनरर मिल के सूत का रगरेज कृत्रिम रगो का, पीतल और ताँव के 
कारीगर घातु की चादरों का तथा लुहार सुविवाजनक भागो मे पर्त क्यि हुए लोहे का 
उपयोग करने लग हैं । प्रत्येक दशा म उत्पादन की लागत कम हो जान से कारीगरो 
को सुविधा हो गई है और उनका वाजार यहुत बढ गया है। निचले बगाल में कुछ 
जिलो में वुनक्र फ्लाई इंटिल का उपयोग करने लग्र गए हैं गौर हाल ही में मद्रास 
के तटवर्ती जिलो में बड़ी ग्रघिक सख्या में बुनकरो ने इसे भ्रपनाया है । साथ ही अन्य 
स्थानों पर भी यह घोरे-घीरे प्रयोग मे आ रहा है। दर्जी आवश्यक रूप से सिलाई की 
मशीनों का प्रयोग करते हैं और झहरो के कारीगर जीघ्र ही यूरोप या प्रमेरिका मे 
बने ओोजा रो को अ्रपना लेते हैं । फलस्वरूप गाँव के सामुदायिक सग्रठन म कारीगरो 
में से कु अब भी अपना प्राचीन रयात स्थान अक्षुण्य बनाये हुए हैं तथा पहले ही 


३. मांग १५ अध्याय ८, पैरा १६ देखिए । 

०. कुरर-्उयरोगों के आर्थिक और अन्य क्ठिनाइयों-सम्बन्धी विस्तुत विवरण के लिए बॉम्बे इक्नोंमिक 
एशड इशइस्ट्रियत सत्र क्मेंदी की रिपोर्ट देसिए, ऐरा १०६--४२ [| 

३- ओऑशद्योगिक आयोग रिपोर्ट, पैरा २५५ ! 


भ्र्फ भारतीय अभ्थंशास्त्र 


बतलायी गई विधि से अ्रपता पारिश्रमिक प्राप्त करते हुए गाँव के लोगो को सामान्य 
आवश्यकताग की पूर्ति प्राचीन काल की माँति ही कर रहे है ।' किन्तु गाँव की आ्ात्म- 
निर्भरता पर अधिकाधिक आक्रमण होता जा रहा है और जब यह लुप्त हो जाएगी 
तो इन कारीगरो की दल्चा के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी । 

अब तक इस देश में श्राधुनिक उद्योग की प्रगति मन्द रही है। लगभग सभी 
शहरो या गाँवो की जनसख्या का बडा शताश विभिन्‍न कुटीर-उद्योगो में लग मजदूरों 
का है। उनकी सख्या झब भी संगठित उद्योगों मे लगे मजदूरों से बहुत अधिक है।' 
३६ सूती (हस्तचालित) करधा-उद्योग--सामान्यतया करघा उद्योग के महत्त्व श्रौर 
व्यापकता पर ध्याव नही दिया जाता । सूती वस्त्र प्रशुल्क-मण्डल ने १६५२ मे प्रका- 
शित अपनी रिपोर्ट मे १६,८४ ६५० करघो को सख्या का अनुमान लगाया था, जवकि 
१६३१ की गणता के भ्रनुसार सूत झौर रेशम कातने और बुनने के काम म॑ लगे लोगो 
की सरया २५,७५,००० थी ।' यद्यपि पिरार्ड का यह कथन है कि 'उत्तमाश्ा भ्रन्तरीप 
(केप श्रॉव गुड होप) से लेकर चीन तक स्त्री और पुरुष सिर से पाँव तक भारतीय 
करघो से उत्पन्न वस्त्र पहनते हैं, अ्रव सत्य नही है और उद्योग की वर्तमान दशा 
सन्‍्तोषजनक होने से अत्यन्त दूर है, परन्तु फिर भी यदि इसको समुचित ढंग से 
समित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएँ तो इसके सम्मुख अब भी एक महान्‌ 
भविष्य है। इस समय देश के विभिन्‍न भागों में २७५८ लाख हस्तचालित करे 
रजिस्टर्ड हैं । 

गरीब लोग, विश्येपकर ग्रामीण, करवे के कपडे को इस कारण पसन्द करते 
है कि ये मिल के बने हुए कपडो की तुलना मे कही झ्रधिक मजबूत श्रौर टिकाऊ होते 
हैं। अ्रनेक विशिष्ट प्रकार क वस्त्रो का उत्पादन, जिनका उपयोग मन्दगामी भारतीय 
रिवाजों द्वारा अनुमोदित है, मिले नहीं कर सकती । यद्यपि उनकी कुल माँग बहुत 
ग्रधिक है, किन्तु प्रत्येक प्रकार के लिए माग इतनी कम है कि उनका पक्ट्री मे उत्पादत 
झ्राथिक्त दृष्टिकोण से विचारणीय ही नही है । १६१४-१८ के युद्ध-वाल मे ग्रायात 
किये गए कपडे के ह्वास को पूरा करने मे भारतीय मिलो की अश्रसमथेता तथा युद्ध 
समाप्ति के बाद के मिल के बने कपड़ों के बहुत ऊँचे मूल्य ऐसे कारए थे जिन्होंने 
बुनकरों को बहुत मदद दी। १६२२ के बाद विददेशी (विशेषकर जापान से) प्रौर 
भारतीय मिलो की बढी हुई प्रतिस्पर्धा से बुनकरों को अधिक हानि हुई, यद्यपि प्रधिक 
कुशल भौर साहसी व्यक्तियो ने रेशम की बुनाई तथा गोटे की कढाई का बम अपना 


१५ खण्ड १, अध्याय ५, परा ?४ देखिए । 

२. औद्योगिक आयोग रिपोरे, पैरा २५५ देखिए । 

३. विभिन्‍न राज्यों में सूती करघा उद्योग की तत्कालीन दशा के उन्कृष्ट विवरण के लिए संखूल 
बैंकिंग इलनवायरी कमेटी की रिपोर्ट का पैरा २६६ देखिए । स्टेट एक्शन इन रिस्वट आव इस्डर्टरीज) 
१६५८-३४, अध्याय ३ भी देसिए । वम्वइ राज्य के हाल के सर्वेक्षण के लिए (१६४०) देसिए, बई 
की आर्थिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति कौ रिपो८, पैरा ७०-३ | 


ञ 


भारतीय उद्योग : नवीन त्था पुरातन श्ह 


लिया । करवे के वुनाई-उद्योग ने अद्भुत जीवन-झक्ति और ग्रहराश्षीलता का प्रदर्शन 
क्या है। 
अपन घरो में काम करने वाला बुनक्र फैक्ट्री के मजदूर से अधिक घण्दे काम 
करता है और उसे कोई पारिश्रमिक दिए विवा ही घर के कामकाज से फुरसत्त होन 
पर परिवार को स्त्रियो से सहायता मिल जाती है | १६४१ के आरम्भ में ही भारत 
सरकार ने हाथ के करघे की बुनाई के उद्योग को मदद देने के लिए आवश्यक उपायो 
को निश्चित करने के उद्देश्य से आऑँकडो के संकलन हंतु एक तथ्य-निर्देशक समिति 
(फैक्ट-फाइण्डिग कमेटी) (करवे और मिलो की) नियुक्त की । इस समिति की रिपोर्ट 
मे स्पष्ट है कि मध्यस्थो की एक शछड्डला द्वारा लाम के बडे भ्रश को हथिया लेने के 
कारण उद्योग को उत्पादन-लागत ऊँची और बुनकर की आमदनी अनुचित रूप से 
कम है। 
महात्मा गाधी की प्रेरणा से अखिल भारतीय कतंके सस्था (प्रॉल इण्डिया 
स्पिन एसोसिएशन) ने करघा-उद्योग् के उत्थान के लिए बहुमूल्य काम किया । इस 
सम्बन्ध मे प्रान्तीय सरकारो के कार्यो को आधिक सहायता देकर भारत सरकार ने 
भी १६३४ से सक्षिप प्रोत्साहत वी नीति अपनायी ) 
उद्योग की दक्या को सुधारने के उद्देश्य स अखिल भारतीय (हस्तचालित) 
करघा परिषद्‌ की हाल ही म स्थापना हुई है जिसम बुमकरो, प्रान्वरीय सरकारों तथा 
उद्योग ये रच रखने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। परियद्‌ के इस सुभगव 
क्यो सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उद्योग को यूत की पूर्ति का आश्वासन मिलना 
चाहिए और युद्धोत्तरतालीन विकास योजना के पहले पाँच वर्ष मे लगाय गए तकुझोे 
के उत्पादन में से झ्राधा सुरक्षित रखकर इसको मात्रा वढानी चाहिए। ट्वितीय पच- 
वर्षीय योजना के ग्रल्वगंत कपडे के उत्तादन मे १७,००० लाख यज्ञ की वृद्धि होगी । 
वृद्धि को इस मात्रा मे १०,००० लाख गज कपड के उत्वादन का उत्तरदायित्व हस्त- 
चालित क्रघा-उद्योग पर है। इसमे स ७००० लाख गज कपडा मिल के सूत से तथा 
३००० लाख गज अम्बरर चरखा के सूत से बनाने की व्यवस्था है । 
अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा परिपद्‌ के श्रध्यक्ष ने एक नियति- 
अभिवर्द्धन समिति की स्थापना की । इस समिति में १४ सदस्प है । १६५६ के पहले 
हे महीको के 2.9२ जे जयएक ताज के का (फिपाँक्षि सक्रिय नपए जिजफ्ाा जूएक ९४ 
लाख रु० था, जबकि १६५८ मे इतने समय में १६५ ६ लाख गज कपडा बाहर भेजा 
गया जिसका मूल्य २३७ ६ लाख रुपया था। निर्यात को भ्रोत्साहित करमे के लिए 
सहकारी क्षेत के भीत्तर और बाहर के सभी निर्यातको को वस्त्र-रसाथन, सूती सूत, 
रजक पदार्थ (००४॥श १9४७) के आयात के लिए निम्न दर पर झनुज्ञा देने की व्यवस्था 
की गई है । 
(१) गजो मे निर्यात किये जाने वाले कपडे पर प्रति १०० गज पर दस रुपये | 
(२) वजन से निर्यात क्यें जाने वाले कपडे पर प्रति २५ पौड पर ७४० 
रुपये । 


द्‌० भारतोय अर्थशास्त्र 


इस योजना के अच्तर्गत कोलम्दो, अदन, सिंगापुर, ववालालास्पुर तथा बैकाक 
में इम्पोरियम खोले गए है! १६५८-५६ मे इस योजना के अन्तर्गत २४.४८ लाख रुू० 
की बिक्री हुईं । सूती खादी हाथ करे को प्रोत्साहन मिला और खादी १६६२-६३ 
में ६७ करोड रुपया थी । तीसरी योजना के अन्त तक खादी का कुल उत्पादन १०% 
से ११० मिलियन गज हो गया । चौथी योजना का सक्ष्य ५००० मिलियन गज सब 
प्रकार के खादी के कपडे का लक्ष्य है | 
४०. ऊनी उद्योग--किसी-न-किसी रूप भे ऊनी वस्तुश्नों का उत्पादन देश के सब भागों 
मे पाया जाता है, क्योकि भेड हर स्थान पर पाया जाने वाला जाववर है । उनकी 
किस्म प्रत्येक स्थान पर भिन्‍न है। मैदानी भेडो की तुलना मे पहाडी भेडो का ऊत 
सामान्यतया अच्छी किस्म का होता है। उनी करघा-उद्योग ४०,००० लोगों को 
आशिक समय के लिए काम देता है ॥ 

मुगल काल में उनी कालीनो का निर्माण उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर पर 
चहुँच चुका धा। कालीनो की माँग, विशेषकर शाही दरवारों और अमीरो के यहाँ 
से होती थी। भ्रतएव उद्योग के स्वाभाविक स्थाव राजघानी के प्रमुख नयर थे, यद्यपि 
मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्‍न होने के बाद यह अन्य केन्द्रों मे स्थापित हो गया। 
साम्राज्य के पतन ने व्यवह्ारत कालीनो की स्थानीय माँग को समाप्त कर दिया, 
किन्तु ब्रिटिश शासन के स्थापित हो जाते के बाद इसका स्थान बाहरी माँग ने ले 
लिया $ यद्यत्रि बाहरी मांग ने कारीगरो वे स्‍झ्लाथिक विनाश को रोकने मे मदद वी, 
परन्तु वस्तुओं की उत्कृष्टता के ह्वास के लिए यही उत्तरदायी थी। इसने वाहर से 
भेजे गए नमूवो के भ्राधार पर सस्ती वस्तुओ्ों के उत्पाइन को प्रोत्साहन दिया। वर्तमान 
काल में भारत मे कालीन की बुनाई लगभग पूर्णतया विदेशी माँग पर निर्भर है, 
जिसमे पूर्ण उत्पादन के ६० प्रतिशत भाग की खपत होती है । 

ब्रिदिश काल के पूर्व शॉलो के निर्माण मे भारत ने, विशेषकर काइ्मीर झौर 
पजाव ने, बडी ख्याति प्राप्त की थी झौर मुगल विशेष रूप से इसव॑ विकास में रुषि 
लेते थे । १५३० के अकाल से उद्योग को ऐसा गम्भीर घकका पहुँचा जिससे यह पुर्त 
पतप न सका तथा काइ्मीर राज्य में लगाये गए अनेक करो से इसकी कठिनाइयाँ 
और बढ गईं। यूरोप से निर्यात व्यापार का विकास, जो उन्‍नीसबी शताब्दीके 
प्रारम्भिक वर्षो मे शुरू हुआ, उद्योग के पतन को रोकने मे सहायक सिद्ध हुआ झौर 
अनुमान किया जाता है कि किसी समय इससे १५,००० मजदूर काम करते थे। किन्तु 
१८७१ के फ्रास-ज्मन युद्ध के कारण इसकी यूरोपीय माँय एकदम बम हो गई ( यह 
आ्राकस्मिक रोक अस्थायी प्रकृति की भी नही थी, क्योकि यूरोप में शॉल शीघ्र ही 
फैशन से बाहर हो गए और युद्ध के बाद भी व्यापार मे पुनरुत्थाव का अनुभव नही 
हुआ । इस परिस्णाम में योग देने वाला अन्य कारण स्कॉटलैण्ड मे पैसले नामक स्थान 
पर शॉलो के निर्माण का आरम्भ था। 

१६३६-४४ के युद्धकाल में सेना के लिए कम्बलो की विश्याल माँग के कारण 
ऊनी (हस्तचालित) करघा-उद्योग को बहुत लाभ हुआ, चूंकि इगलैड द्वारा दिये गए 
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आर्डेरो को पूरा करने के लिए ऊनी मिलें झपनी पूरा क्षमता तक कार्य कर रही थी, 
झवएव (हस्तचालित) करघे की वस्तुप्रो का स्थानीय बाजार बहुत बढ गया। युद्ध- 
काल की यह समृद्धि अल्पकालीन सिद्ध हुई, किन्तु उद्योग के लिए सहकारी उत्पादन 
और विपणन झब भी नवीन सगठन और क्रियाओ को आशा दिलाते है । 

४१. कच्चा रेशम झौर रेशम का निर्माण--भारत मे कच्चे रेजम के उत्पादन में जो 
भी सफलता मिली है वह देश के उन भागो--जैसे बगाल, काइमौर ओर मैसूर---तक 
ही श्लीमित है जहाँ झह॒तूत के पेड और श्रम प्रचुरता से उपलब्ध है । 

मोदे तौर पर सत्रहवी शताब्दी के प्रथम तीन-चतुर्थाश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
प्रमुख रूप से कच्चे रेशम के व्यापार की झोर आकृष्ट थी ॥ बाद मे कम्पनी ने अनु- 
भव किया कि भारत-निर्मित रेशमी वस्तुओं को इगलेण्ड भेजन स और झधिक लाभ 
सम्भव था | उन्होंने इस नीति को ऐसी सफलता से अपनाया कि इगलेण्ड के बुनकर 
भयभीत हो उठे । ब्रिटिश बुनकरों के विरोध तथा अन्य कारणों से ईस्ट इण्डिया 
कृम्पती न पुन कच्चे रेशम के व्यापार की नीति अपना लो / कच्चे रेशम के उत्पादव 
को प्रश्नय देने श्र रेश्वमी उत्पादन को हतोत्साहित करने की नीति का देशी बुनाई- 
उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा ।' 
सक्षेप मे, अभी हाल के वर्षों मे कच्चे रेशम ओर रेशम की बुनाई के उद्योग 

हाम्तोन्मुख रह है । भारत के कच्चे माल का निर्यात केवल घट ही नही गया है वरन्‌ 
उसका रूप भी बदल गया है ) वर्तेमात समय में ग्रधिकतर रेशम का कोवा बाहर 
भेजा जाता है । भारत में रेशम लपेटने (रीलिग) का काम इतनी बुरी तरह किया 
जाता है कि प्रन्य देश भारत से कोवे लेजर सूत लपेदने का काम स्वय वरना पसन्द 
करते हैं। भारत मे झ्रायात किये गए रेशम की बढती लोकप्रियता का भी यही कारण 
है । भारतीय बुनकर स्वय देशी माल की अपक्षा जापान या चीन के एक-समभान लपेटे 
सूतो को अविक पसन्द करते हैं। भारतीय रेशम की हिस्म को उन्नत करने के प्रयत्न 
किये जा रहे हैं। बगाल का कृषि-विभाग रेशम पंदा करने की शिक्षा देने के लिए दो 
विद्यालय चला रहा है। प्रास्माम काइ्मीर और मैसूर के भारतीय राज्यो मे भी रेशम- 
उत्पादन को श्रोत्साहन देने के प्रयत्त किये जा रहे हैं। १६३५ मे भारत सरकार ने 
राजकीय रेझम-उत्पादन समिति (इम्पीरियल सेरीकल्चरल कमेटी) की स्थापना की 
और उसकी सिफारिश के अनुसार ६३,००० रुपये की मदद विभिन्‍न प्रदेशों को श्रदान 
की गई, ताकि वे रेइम-उत््पादन के लाम के लिए वगाल, आसाम, मद्रास, बिहार और 
उड़ीसा तथा बर्मा में योजनाएँ कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें । योजनाग्रो का 
लक्ष्य रोममुक्त वीजो से उत्पादन बढाना और रेशम के कीडो के रोग के विपय के 
प्रश्नों के अनुमत्धाव में सहायता देना है) भारत सरकार ने १ अग्रेल, १६३५से ३१ 


१. नियौत व्यापार के आँकड़ों द्वारा रेशम-्डयोग का हास बिलबुल स्पष्ट हो जाता है। १८८६ में 
नियात हुए रेशमी-उत्पादन कव मूल्य ३२,६६,००० रु० या, (१६४7-४२ में केवल २,६६,००० रु० न्य 
२. देखिए, 'इण्डिया इन श्&३४-३५३? ए० रश्‌ 
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मार्च, १६४० तक पंच वर्ध के लिए १००,००० रुपये की वाधिक सहायता देना 
स्वीकार किया । गत वर्षो मे कृत्रिम रेशम के सृत का आयात बढता रहा । आयाह 
व्यापार की सभी शाखाप्रो में जापान का प्रमुत्व था, किन्दु उस देश में कृत्रिम रेशम- 
उद्योग मे अवसाद और चीनत-जापान युद्ध के आरम्भ होने के वाद कच्चे माल की प्राप्ति 
की कठनाइयो के फलस्वरूप इटली ने १६४० म युद्ध मे उतरने से पहले ही जापान को 
प्रथम स्थान से च्युत कर दिया । 

१६४८ मे केन्द्रीय रेशम परिपद्‌ अधितियम्त पास किया गया । इसके प्न्तगत 
१६४६ में भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम परिपद्‌ वी स्थापना की । इस परिषद्‌ पर 
आरत मे रेशम-उद्योग को विकसित करने का उत्तरदायित्व है | उद्योग के विकास वी 
सही नीव डालते के लिए परिपद्‌ ने रेशम की हृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण राज्यों में 
अनुसघान पर जोर दिया) विदेशों से विशेषज्ञ नी बुलाये गए । उदाहरणाव, 
१६५७ ४६८ मे श्री झोह्‌इ कारासवा, जो एशिया की नेशम उत्पादन और रेशम उद्योग 
समिति के प्रमुख मन्‍्त्री है, को आमन्तित किया गया। इन्होने रेशम के कीडो को 
पालने के सम्बन्ध में प्रधोग किये ॥ 

द्वितीय पचवर्षीय योजना के प्रन्तगत परिपद्‌ के कायेक्म का उद्देश्य उद्योग 
को प्रात्मनिर्भर बताने का है। द्वितीय योजना में रेशम-उत्पादन और रेशम उद्योग के 
लिए ६५ करोड २ु० की व्यवस्था की गई। बाद मे राशि घटाकर ४४८ करोड 
रु० कर दी गई। प्रथम पचवर्षीय योजना की १३ करोड रु० की नगण्य राशि की 
सुल्नना मे द्वितीय योजना के गन्तगंत उद्योग पर काफी ध्यान दिया गया है । जनवरी 
से लेकर जून, १६५६ तक कच्चे रेशम का उत्पादन १२,७७,३२१ पौड थां, जबकि 
इसी झवधि में १६५८ में १९,७१,८७४ पौड़ कय उत्पादत हुआ था। राज्यीय व्यापार 
निगम ने अप्रैल से दिसम्बर १६५६ तक ५६,८३,१६१ रु० के पूल्य के ३,३२,८६० 
पौंड कच्चे रेशम का श्रायात किया । कते हुए रेशमी सूत का भी झायात किया गया 
और १४५० लाख रु० की भनुज्ञाएँ (/0७7००४) प्रदान की गईं । 

अप्रैल, १६४० में रेशम और रेझम से बनी वस्तुप्रो पर लगाये हुए सरक्षण- 
करो को दो वर्ष के लिए बढा दिया गया ! भारतीय रेशम-उद्योग के पांच वर्ष ने 
सरक्षण प्रौर झ्रायात-कर मे सबंत्र वृद्धि के लिए १६३८ के प्रशुल्क-मण्डल द्वारा को 
गई सिफारिशों को १६४२ मे प्रपनाया घया और सरक्षण-कर पाँच वर्ष के लिए 
बढाकर २५ प्रतिशत--१४ आ्ञाना भ्रति पौड--कुल कर का £ कर दिये गए ! 

इधर हाल मे रेशम-उत्पादन उद्योग के सम्बन्ध मे भ्रशुल्क-आयोग नें सरकार 
को अपनी रिपोर्ट १६५२ मे दो । १६५३-५४ मे प्रशुल्क ग्रायोग ने $ जवबरी 
१६५४ से पाँच वर्ष के लिए सरक्षण बढा देने की सिफारिश की | सरकार ने इस 
सिफारिश को स्वीकार कर लिया, किन्तु करो की दरो मे कोई परिवर्वेन नही क्या। 

तीसरी पचवर्षीय योजना मे २३ लाख क्लोग्राम मलवरी प्िल्त तथा अन- 
मलवरी सिल्क (पिणा-वा!७८४५७) सिल्क का लक्ष्य था। सरकार मे मार्च १६६४ 
में राँची तथा लख्खा (मध्य प्रदेश) मे टस्सर सिल्क सर्वेक्षण स्टेशन बनाये हैं। 
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४२. अन्य कुटीर-उद्योग--पहले भाग के पाँचवें अध्याय मे विभिन्‍त कुटीर-उद्योगो की 
वर्तेमान दक्वा का सकेत पहले ही किया जा चुका है (खण्ड १, अध्याय ५), जवकि 
तेल पेरने, चमटा सिममाने, झीशा वताने और दियासलाई बनाने के उद्योग के विवरणस 
मे हमन इतकी कुटी र-शाखाओो पर विचार किया है | कृषि के गौरा उद्योगों की दह्शा 
और उनके भविष्य पर भी कृपि-सगठन के अन्तर्गत (खण्ड १, अध्याय १) विचार 
हो चुका है १ अन्य अनेक कुटीर-उद्योग भी हैं, उदाहरणाय्थ कढ्ाई का काम, लकडी 
का सामान, घातु और छुरी काटा, सोते और चांदी के तारो का उद्योग, बर्तन, सावुन 
बनाना, टोपी बनाना, खिलोन और मूलि-निर्माण, ग्रुटके बनाना भ्रादि को लिया जा 
सकता है ॥ 

४३ कुटीर-उद्योगो को सहायता की विधियाँ--कारीगरो की अज्ञानता झौर निधे- 
नता के कारण यह आवश्यक है कि उनको मदद देने की एक सर्वाद्भीण योजना 
बनाई और कार्यान्वित की जाए। इस दिशा में प्रकट रूप से पहला कदम अधिक 
अच्छी सामान्य शिक्षा देना है जिसके द्वारा कुद दस्तकारी और श्रौद्योगिक कारीगरी 
को शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। वम्दई आथिक और औद्योगिक सर्वेक्षण समिति 
ने सिफारिश की कि प्रारम्भिक शिक्षा, विशेषकर गांवों में दस्तकारी के माध्यम से 
दी जाए। इसबे अतिरिक्त विशेष औद्योगिक स्‍्वूनो में, विशेषकर उद्योग-सचालक 
द्वारा नियन्त्रित स्वूलों म, भी कारीगरो की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है । प्रौचा- 
किक झायोग ने भी सिफारिश की थी कि अधिक तीत् बुद्धि के कारीगरो के प्रशिक्षण 
के लिए सरकार की सहायता से प्रदर्शनार्थ हस्तचालित करघे के कारखाने खाल जाएँ. 
और बुनाई के स्कूलों से एक वारिज्य विभाग सम्बन्धित कर दिया जाए, ताकि इस 
भांति प्रशिक्षित साहसी कारीगर स्वय अपनी छोटी करघा-फैक्ट्री खोल सकें ॥ जेल 
और सुधारात्मक स्कूलो कौ विशेषता उनम रहने वालो को काप्ठशिल्प, वेत और 
वाँस के काम-जैसी झौद्योगिर दस्तकारियो की शिक्षा दना है, ताकि छूएने पर #दी 
कारीगरो की तरह जीवन प्रारम्भ कर सके । विहार और उड़ीसा मे प्रदर्शक उन्‍तत 
ओऔजारो का घूम-घूमकर प्रदर्शन करते हैं । ये प्रदर्शन कुटीर-उद्योग विद्यालय (कॉटिज 
इंडस्ट्रीज इस्टीट्यूट) पर निर्मेर हैं जो अपने विनिन्‍न विभागों मे प्रयोगात्मक कार्य 

करता रहता है और करघो, रम, अन्य सामान इत्यादि की पूर्ति का प्रवन्त्र करता है 

लथा वुनकरों को नये कपडो तथा नये नमूनो से परिचित कराता है। भागलपुर रेशम 

ईवेद्यालय द्वारा ऐसी हो सेवाएँ रेशम-उद्योग के लिए की जाती हैं और पटना प्रदश के 

दक्षिण में गया की प्रयोगात्मक कम्बल फैड्ट्री प्राचीन क्म्बल-उद्योग वे लिए ऐस ही 

प्रयत्न कर रही है | मध्य प्रदेश म उद्योग विभाग बुनकरो मे अच्छे प्रकार की स्लेज़ वे 

प्रयोग का प्रचार कर रहा है। प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिक पर्ममज्ते और 

सुविधाएँ प्रदान करके तथा कारीगरो को नवीन तर्ज और उत पर काम करन के लिए 

नमून देकर उन्हें वहुत मदद दी जा सकती है तथा उनकी बिनी बटाई जा सजती है। 

बम्बई झ्ाथिक और औद्योगित्त सर्वेक्षण समिति ने कुटोर-उद्योगों से सम्बन्धित सम- 

स्थाओं के भ्रध्ययन के लिए बुटीर-उद्योग उपसचालक व अधीन एक राजक्ोय कुटीर- 


द्द्ड भारतीय ग्रथंशास्त्र 


उद्योग अनुसन्धान विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की । यह विद्यालय केवल 
ओजारो तथा उत्पादन की विद्यमान विधियों में सुधार का हो प्रयल नही करेगा, 
वरन्‌ नवीन कुटीरोद्योगो के झ्रारम्भ करने की सम्भावनाग्रो की भी खोज करेगा । 

दस्तकारी में लगे मनुष्यो को आवश्यक पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रौद्यो 
गिक झ्रायोय ने सिफारिश की कि उद्योगो के सचालक द्वारा कुछ दशाग्रों मे छोटे ऋण 
दिय जाने चाहिएँ या यन्त्र और औज्ञार (किराये पर खरीद की पद्धति! पर प्रदान 
करने चाहिएँ ताकि अन्त मे वे कारीगर की सम्पत्ति हो जाएँ | जमं॑नी के खिलौन के 
उद्योग और जापान के कुटीर-उद्योग अपनी सफलता के लिए उन व्यावसायिक सगग- 
उतो के अस्तित्व के ऋणी थे जो उनकी उत्पादित वस्तुओं को खरीदकर देश विदेश 
में विकम करते थे। इस समय भारत में विदेशी वाज़ार तो उपेक्षित हैं ही, परन्तु 
घरेलू बाज़ार का भी भलीभाँति विकास नही किया जा रहा है | बम्बई के स्वदेशी- 
अण्डार 'देश मे बनी वस्तुओं को देश के भीतर वितरित करने बाली सत्रिय ग्रौर 
सफल एजेंसी” के उत्तम तथा अनुकरणीय उदाहरण हैं। बम्वई के उद्योग विभाग 
न कुटी र-उद्योगो के उत्पादनों को लोकप्रिय बनाने क उद्देश्य से बम्बई में एक विक्य- 
गोदाम (सेल्स डिपो) खाल रखा है | इसी लक्ष्य से बम्बई झाधथिक झ्ौर औद्योगिक 
सर्वेक्षण समिति न सामयिक प्रदर्शनियों क प्रवन्ध तथा स्थायी सम्रहालयों क निर्माण 
की सिफारिश की थी ।' 

१६३४ के छठे श्रौद्यागिक सम्मेलन मे करे से वनायी हुई वस्तुओं के विकय 
क प्रश्द पर विचार किया गया और उसक बाद मद्रास, बम्बई, मध्य श्रान्त झौर 
बरार, विहार और उडीसा प्रादि की प्रान्तीय सरकारो ने सहकारी प्रयत्तो के आधार 
पर अनेक आश्चाप्रद योजनाएँ अ्पनायी ! बम्बई मे मुरय-मुख्य केन्‍्द्री पर झ्राठ जिला 
सहकारी सस्थाएँ वनायी गई है । प्रत्यक सस्या की ग्रपनी दूकान है जो सामात भेजने 
के लिए कुछ श्रप्रिम लती है श्ौर करधा-वुनकरों की बनायी हुई वस्तुएँ कमीशन के 
श्राधार पर वचती है । एक वित्रय-प्रविकारी और एक वल्त-डिजाइनर की मी नियुक्षित 
कौ गई है ।' वम्वई की भ्राथिक और झौद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने भी सिफारिश 
की थी कि प्रत्यक ज़िने में एक स्थानीय परामझ्दाती समिति की सहायता से जिता 
उद्योग-अधिका री क॑ आघीन एक जिला औद्योगिक सस्था होनी चाहिए ।* 
४ड४ कुटीर-उद्योगो की राजकीय सहायता के हाल के उपण्य--भारत सरकार कुछ 
वर्षों स॑ कुटीर-उद्योगो, विशेषकर सूती (हस्तचालित) करपघा-उद्योग रेशम पैदा 
करते के उद्योग के उत्पादन में मनोयोग से लगी हुई है | जुलाई, १६३४ मे हुए छठे 
अन्वर्पन्तीय उद्योग सम्मेलन ने देश के प्रधान बुटोर उद्योग--करघा-उद्योग--के 


३. रिपो८, पेय २०८ | डे 
२, विभिन्‍न विक्रयन्याजनाओं के सम्दन्ध में अन्य विवरण के ल्ए देखिए, 'रठेट प्वरान धन रि्लेक्ट 
शआव इडस्ट्रीवर १६२८-३२४५ ९० २६०६४ और वम्बड आर्थिक और औद्योगिक स्मरण समिति वी 
रिपोर्ट) पैरा १४६ | 

३- रिपोर्ट, पैरा २०६ और २१२ । 


भारतीय उद्योग . नवीन तथा पुरातन दर 


विकास के लिए विभिन्‍न प्रान्तीय सरकारो द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाग्रों पर विचार 
किया । सरकार ने सम्मेलन में हस्तचालित करधा-उद्योग के विकास के लिए पाँच वर्ष 
तक ५ लाख रुपया प्रतिवर्ष सचे करने की घोषणा की ।' इस भांति विभिन्‍न प्रास्तो 
में चालू को गई योजनाएँ विभिन्‍न प्रकार को हैं। इन योजनाम्रो मे उन्तत उत्पादन- 
विधियों में बुनकरों का प्रशिक्षण, हाथ के करघे की वस्तुग्रो को देचन के लिए विक्रय- 
गोदाम और बुनकरों की सहकारी समितियों की स्थापदा, तथा नवीन त्ों, बय 
नमूतो झौर उन्‍्तत औज्धारों को प्रचलत भी झामिल है । प्रान्तो को अनुदान उनके 
व्यय और सूत की खपत के ग्राघार पर दिया जाता है । सातवे उद्याग सम्मेलन ने भी 
करधे के यन्‍्तो तया बच््रों के प्रदर्शत क पक्ष मे निईचय किया है )' हम रेशम उत्पन्त 
करने के उद्योग को सरक्षण और प्रोत्साहन देन के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाये 
गए उपायो की समीक्षा कर चुके हैं । 

१६३७ में स्थापित कांग्रेसी मन्निमण्डलो के झ्नन्तर्यत प्रान्तीय सरकारों न 
कुटीर-उ्ोगो को पुनरज्जीवित करने की ओर विशेष घ्यान दिया। इण्डियन नशनल 
कांग्रेस के तत्त्वावधान में १६३४ में स्थापित भखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ (पग्रॉल 
इण्डिया विलेज इण्डस्ट्रीथ एसोसिएशन) ने भी देश की झआधिक योजना म क्ुटीर-उद्योग 
के महत्व की ओर ध्यान झआकृष्ट किया । कुटीर और लघु प्रमाप उद्योगों को प्रभाव- 
पूर्ण ढडय से विकसित करने के लिए १६४८ मे अखिल भारतीय कुदीर-उद्योय परिषद्‌ 
की स्थापना की गई | वाद में इसके स्थान पर अखिल भारतीय दस्तकारी परिपद्‌ 
(१६५२ मे) तथा अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योम परिषद्‌ (१६५३ मे) वी 
स्थापना की गई। १६५७ में एक अ्रधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने खादी प्रामोधोग 
आयोग” की स्थापना की । पहले की इस नाम्र की परिषद्‌ पुन ग्रठित रूर आयोग के 
लिए परामश-विकाय का रूप म परिवर्तित कर दी गई। मुख्यत हस्तचालित करघा- 
उद्योग की समस्याग्रो को हल करने के लिए अखिल भारतीय (हस्तचालित) करघा- 
परिपद्‌ की स्थापना भी १६५२ में की गई । 

नवम्बर १६५४३ में आय फाउण्डेयन आयोजन दल ने छोटे पैमाने के उद्योगो के 
सम्बन्ध मे अपनी रिपोर्ट मा, १६५४ मे प्रस्तुत की । सरकार ने निम्न प्िफारिशो 
को यथाशीश्न कार्यान्वित करने का निश्चय किया ॥ 

(१) चार प्रादेशिक प्राविधिक सस्याओ (रीजनल टेक्नॉलॉेंजिकल 
इन्स्टोटयू दूस) की स्थापना, 

(२) विपशान-निम्रम (मार्कोटिय सविस कॉरपोरेशन) की स्थापना, तथा 

(३) लघु-प्रमाप उद्योय नियम को स्थापना । 

फोई फाउण्डेशन दल की सिफारिशों के ग्रनुत्प भारत छरकार ने स्माल स्केव 
इण्डस्ट्रीज़ बोर्ड, श्रॉफिस आफ दी डेवलयमेण्ट कमिइनर फॉर स्मॉल स्फेल इण्डस्ट्रीज़, 
नेशनल स्मॉल स्केल इण्टस्ट्रीथ कॉरपोरेशन आदि की स्थापना को, ताकि मध्यम-प्रमाप 
३- स्टेट एचक्तान इन रिस्पिज्ट आव इडस्टीच, ६६२८-३५, पृष्ठ २० 
२. अक्पूबर १६७४ में दिल्ती में हुए उद्योग सम्मेलन के सातवें अषिवेशन वी कारंदाइ । 


दर भारतीय अर्थशास्त्र 


उद्योग द्वारा झ्रौद्योगीकरण की योजना कार्यान्वित की जा सके । उद्योग के प्रकार- 
ग्राकार, बिपणन आ्रादि के सम्बन्ध मे सरकार ने डॉ० यूजीन स्टेलों को एक परामश्ञ॑- 
दाता के रूप भे आमन्नित किया | विपणन-निगम की स्थापना तथा अन्य सम्बन्धित 
समस्याप्रो के लिए न्यूयार्क यूनीवर्सिटी के प्रोक़ेश्र लिकन बल्ाक को भी झामन्ित 
किया गया था| 

११ जुन, १६५४ को सरकार ने लघु प्रमाप उद्योगों को “प्रसार सेवा” प्रदात 
करने के लिए चार प्रादेशिक सस्थाग्नो की स्थापना के निर्णय की घोषणा की | ये 
सस्थाएँ कलकत्ता, वम्बई, फरीदावाद और भदुराई मे स्थापित की जाएँगी । प्रत्येक 
संस्था में ३० से भ्रधिक अधिकारी होगे, जो अधिकतर प्राविधिक विशेषज्ञ होगे। 
प्रध्येक ससथा सादी मशीनों गौर ग्रच्छे शोजारो का प्रयोग दिखाने के लिए प्रादर्श 
कार्यशाखाएँ स्थापित करेगी तथा उनका अचार करेगी । 

उदाहरणाय॑, केन्द्रीय सरकार यस्त्र-सम्बत्धी व्यय दा ७५% तथा भूमि श्रौर 
जमीन-सम्बन्धी व्यय का ५०%, अनुदान के रूप में देतो है, यदि प्रादर्श कार्यशालाग्रो 
आदि के लिए राज्य सरकार इनकी सिफारिश कर दे। 

पंचवर्षीय योजनाग्रो के अन्तर्गत कुदीर-उद्योगो को ग्रौद्योगिक सहकारी समि- 
तियो के सगठन द्वारा विकसित करने की नौति अपनायी गई है ॥ जे कुटीर-उद्योग 
और बडे पैमाने के उद्योग में प्रतिस्पर्धा हो, वहां एक्र सामान्य उत्पादन योजना 
(6००४७७४०४ 77007०४०४ |##०९7एथग्र०००) अपनाने की सिफारिश की गई है ! 

पहली और दूसरी पचवर्षीय योजना में २१८ करोड़ रुपया ग्राम तथा कुंटीर- 
उद्योगों पर ब्यय किया गया । तीसरी पंचवर्षीय योजना मे २६४ करोड़ रुपया इसके 
लिए निर्धारित किया गया । इस प्रकार[इन कुटीर-उद्योगो का अशदान राष्ट्रीय प्राय 
में १६५०-५१ मे ६१० करोड से बढकर १६६२-६३ में १२१० करोड रुपया हो 
गया । 

चौथी पंचवर्षीय योजना मे मूल श्राधार इन कुटीर-उद्योगो के लिए इस प्रकार 
है कि प्रत्येक थमिक (87087) को उत्पादन के बढाने मे उसका हाथ हो तथा स्वा- 
भित्व में उनका स्थान वढे । इस विकेन्द्रीशरणा की नीति को बढाने के लिए (8 
सुझावों की एक ग्राथिक नीति बनाई गई है। चौथी पचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत 
में ४५० करोड रुपया तथा ४०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में खर्चा जाएगा। 
४४ योजना एवं प्रौद्योगिक उन्‍्तति--पहली दोनो पंचवर्षीय योजनाओं मे, विशेष 
रूप से दूसरी योजना मे उद्योगों की भिन्‍त-भिन्‍्न झाखाओ् मे बहुत उन्नति हुई । तीन 
नये लोहे तथा इस्पात के कारक्षाने सरकारी क्षेत्र मे खोले गए तथा निजी क्षेत्र के 
कारखामो की उत्पत्ति का दुगुसा कर दिया गया । इसके अतिरिक्त बिजली, भारी 
मशीनों, इजीनियारिंग तथा सीमेण्ट वनाने की मशीनों का राष्ट्र में पहलो बार उता* 
दन आरम्भ हुआ । रासायनिक ठथा उसकी झाखाओं में बहुत उन्नति हुई । यूरिया, 
अमोनियम फासफेट, पैन्सलीन वा उत्पादन शुरू हुआ ! साइकिल, कपड़े सीने की 
मशीसें सथा टेलीफोन इत्यादि उद्योगों का उत्पादन वैजी से बडा । इन दस वर्षों में 


भारतोय उद्योग : नवीन तथा पुरातन द्द्छ 


संगठित औद्योगिक उतलतादन दुगुना हो गया (झौद्योगिक सूचाक १०० जो कि १६५१ 
मेथा १९६१ मे १६४ हो गया) यह ठीक हैं कि कुछ क्षेत्रों में कमियाँ भी रह 
गई (लोहे भौर इस्पात में, रासायनिक खाद उद्योग, भारी मश्ीनो के कारखानो मे) । 
दूसरी पचवर्षीय योजना से यह सुझाव मिलता है कि विशेष रूप से प्रारम्भिक तथा 
आधार-सम्बन्धी उद्योगों पर जोर दिया जाए तथा तकनीकी क्षमता इस प्रकार 
बढे कि आने वाली योजनाओं मे आध्िक व्यवस्था आत्मनिर्भेर हो जाए। इस प्रकार 
सोसरी योजता मे ये प्रधानताएँ रखी गई--- 

(१) जो काय॑ दूसरी योजना मे कार्यान्वित नही हुए उन्हे पूर्ण रूप से किया 
जाए। 

(२) मशीनों, तकनीकी, रासायनिक खाद के उद्योगो को बढा दिया जाए 
तथा विरेष स्थान दिया जाए (7/एशआ५) 

(३) औद्योगिक उन्‍्तति के लिए कच्चे माल तथा मध्यम किस्म की सामग्री 
तथा खनिज तेलो की उत्पादन-शक्ति बढाई जाए । 

(४) उन उद्योगों को अच्छा स्थान दिया जाझ जो प्रतिदिन प्रयोग होने वाली 
वस्तुओं का उत्पादन करते है, जैसे कि दवाइयाँ, कपडा, तेल, कागज तथा चीनी 
आदि । 

इस प्रकार तीसरी प्रचवर्षीय योजना में खनिज तथा उद्योगों की उन्नति के 
लिए २,६६३ करोड रुपया निर्धारित हुआ । यह झाझा की गई कि वापिक झ्ौद्योगिक 
प्रगति ११ प्रतिशत बढेगी। तीसरी योजना के मध्य मूल्याक (शा ग्रल्यण 
8ए//श$५) से यह पता चला है कि निर्धारित लक्ष्य पूरे नही हो सके । 

चौथी पचवर्षीय योजना मे प्रगति का कार्य एक प्रधानता के रूप में सुचारु 
रूप से हो ५ जो उद्योगो की वर्तमान स्थायी शक्ति है उसका ठोक प्रकार से प्रयोग 
हो ॥ निजी क्षेत्र मे विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तथा मध्यम वर्ग की वस्तुओं के 
उत्पादन पर जोर दिया जाए। चौथो पच्वर्षीय योजना मे झौद्योगिक उनन्‍तति पर 
५,६०० करोड रुपया खर्च किया जाएगा जिसमे से निजी क्षेत मे २,४०० करोड रुपया 
होगा । चौथी पचवर्षीय योजना मे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रोजेक्ट्स को 
डीक प्रकार से चलाया जाए शौर समयानुसार पूर्ण कर लिये जाएँ ॥ और जो चुदि 
डिजाइन बनाने तथा इजीनियरिस के क्षेत्रो मे है, उसे दूर किया जाए जिससे राष्ट्र 


आत्म-निर्भेर हो सके । 
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औद्योगिक श्रम 


१. श्रम सम्बन्धी बढतों हुई समस्थाएं--हमारे श्रौद्योगीवरण की गति धीमी होन 
के कारण यद्यवि यहाँ श्रम-समस्या यूरोपीय देशों के समाव कठिन नहीं है, परन्तु 
उनके जैसी होने मे भ्रव देर भी नहीं है। १६१४-१८ के महायुद्ध बे साथ ग्राए नव- 
जागरण मे श्रमिक-वर्ग को उनके महत्त्व तथा अधिकारों के प्रति प्रधिक सजग बना 
दिया है | लीग ग्रॉफ नेशन्स भी स्वीकार कर चुकी है कि भारतवंषे ससार के ब्राठ 
प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रो मे एक है। अब सरकार और जनता दोतो ही राष्ट्रहित मे, 
कुशल और सन्तुप्ट श्रम के महत्त्व को अनुभव करने लगी हैं। मई, १६२६ में मान- 
नीय जे० एच० ह्टले की अध्यक्षता मे राजकीय श्रम-आयोग' (रॉयल कमीशन भ्रॉन 
लेबर) की नियुक्ति इस वात की पुष्टि थी। प्लायोग की सिफारिशे सरकार की 
श्रमनीति का आधार भानी जा चुकी है और हाल के श्रम-सम्बन्धी कानूनों को उन्होत 
काफी प्रभावित किया है ।' बम्बई सरकार का यह कार्यक्रम भ्रखिल भारतीय श्रमनीति 
के झ्राघार-रूप मे स्वीकृत हो चुका है। काग्रेसी मन्निमण्डलो ने श्रम-सम्बन्धी काबूनो 
के क्षेत्र में बहुत ही क्रियाशीलता दिखाई है। नवम्बर, १६३६ में उनके पद-त्याग 
बे' बाद इस दिशा मे शिभिलता पाना ग्रवश्यम्भावी था । पर इधर द्वितीय महायुद्ध 
ने श्रम-समस्या को पुन प्रमुखता प्रदाल की, क्योकि श्रमिक-वर्ग ने इस वार प्रथम 
महायुद्ध की अपेक्षा अ्रधिक सुचार रूप मे संगठित होकर मेहगाई तथा अन्य रियायतों 
की सफल माँग की है ! 

२३, प्रौद्योगिक श्रम की पूर्ति श्रौर उसका देशाम्तर-गंमनीय स्वभाव--वा रखानों के 
क्षेत्र का लालन-पालन पश्चिमी देशो के श्रमिक की श्रेष्ठता के लिए बहुत-छुछ उत्तर- 
दायी है, पर इस देश के कारखानो का श्रमिक तो प्राय प्रवासी होता है और शायद 
हो कभी गाँव से सम्बन्ध-विच्छेद करता हो । पर यह भी कहना ठीक नही कि भारतीय 
कारखाने का प्रतिनिधि श्रमिक असल मे खेतिहर है जो ग्रस्थायी रूप से कृपि-कार्य 
छोडकर अपनी श्राय बढाने के लिए शहर में आता है। अधिकाश मजदूरो का शीघ्र 
ही गाँव को लौटना तथा एक कारखाने में अधिक दिव न टिकना अवश्य ही इस बात 
का द्योतक है कि वे कृषि कार्य अत्पकाल के लिए ही छोडते है। खेती से श्राथित 






+3332 « १६३ शेमें प्रकाशित हिड्ले-आयोग के प्रतिवेदन का निर्देश इस परिच्देद में शरण आाश्परण्ट हे 
द्वारा तथा उर्ैके (प्ठों का निर्देश अको दवरा किया गया है | इस प्रकार अए झाण म० 7 का हरे 
श्रम आयोग मृतिवेदन एष्ठ ४ दै | 
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लाम प्राप्त करने वाले श्रमिकों की सल्या का प्रायः जो झनुमाव किया जाता है 
चास्‍्वव में वह उतनी नहीं है । वहुतो का कृषि से प्रायः अप्रत्यक्ष सम्बन्ध ही होता हैं, 
उदाहरणायें , के या तो किसी सदुक्त कृपषक-परिवार के सदस्य होते हैं या उनका कोई 
चमिप्ठ सम्दन्बी कृषि-कार्य करता है । अधिकाद औद्योगिक श्रमिक गाँवों म हो पैदा 
होते हैं तथा उनल्य पालन-पोपण भी वही होता है । अब तो क्यरखानो म काम हरने 
वाले बच्चों की उम्र की निम्नतम सौसा वढ़ जात से यह प्रवृत्ति और भी बढ़ रही 
है। बहत-मे श्रमिऊ् अपना परिवार गाँवों म ही रखते हैं। गहर में अपने पति के 
साथ आने वाली पत्नी भी प्रसव के सनऊ प्रायः गाँव ही चली जाती है । हमारे उद्योगों 
के विक्राम के साय ही गाव से झाने वाले मत्रद्रो की सख्या लेडी से बटनी ही जा 
रही है । ग्राथिक हष्टिक्षोगा से उपग्रुवत होने पर ही दे गाव जाते हैं । 
श्रमिकों के माँव से शहर आशन के कारन्गों पर हष्टिपात करन पर हम देखेंगे 

हि कृषि पर पडन वाली वियत्ति का पहला असर भूमिहीन खेनिहर मजदूरों पर ही 
पडता है, भ्रत उन्हें गाँव छोडक्तर क्ारखानों, नौका-निर्माण स्थानों बगगीचों तथा 
रेल, सिचाई आदि सरकारी निर्माण-कार्य वाल स्थाना में अधिक वनन के' लिय काम 
इूटने-रवु जाना पडता है । उनक्ते इस प्रवास-कार्य में सयुक्त परिवार-अ्णाली इस गर्थे 
भ सहायक होती है जि परिवार के कुझ सदस्य अपन घर तथा स्ेत स सम्बन्ध विच्छेद 
किय बिना ही उसे परिद्रार क अन्य व्यक्तियों की दख-रेव मे छोटकर गाँव मे चसे 
जाने हैं । कनी कू नी हृपक गाँव के साहुकार स वचन या सूमि झौर पशु खरीदने के 
लिए प्य।प्त घन ब्मान क उद्देस्थ च घहरों म नौकेरी तलास करते हैं। फिर कभी 
अछ्नी जीविका और भावी जीवन को उत्तम बनाने की झाशा स निम्न श्रेणी के 
ब्रामीण श्रमिक (जो दि दलितन्वग्गं से सम्बन्ध रखते हैं) शहरो झौर कसबों को चलते 
जात हैं । चूंकि उनके नगर जाने क्या प्रधान कारण कष्ट है न कि महत्त्वादाक्षा, अत 
हम यह रह सकते हैं कि गाँवों से नयरो का प्रवार करने वाले लोग सबसे कम कुशल 
और अत्यन्त निरुपाष प्रामीणा होते हैं । 

ई, देशान्तर-यमन के प्रभाव--देझान्तर-गमन क॑ पन्णिमस्वरूप कारसानो म॑ काम 
करन वालो क कितन ही वर्ग अपन को एकदम अझपरिदित रीति-रिवाजों और परम्प- 
राग्रो के भष्य पात हैं । यह भी हा सकता है कि वहाँ पापा भी दूसरी हो $ प्रुराती 
प्रथाग्ओो और सास्यवाओं के बन्धन टीले पर जात हैं | “दे सव वन्धन, जो ग्रामीरा 
जीवन को सन्‍्नुप्ट रूप प्रदान करते हैं, टोले पड जान हैं नवीन सम्बन्ध शीक्नता से 
नही स्थापित हा पात ) फ्लस जीवन झधिकाविक वेयक्तिक हो जाता है ।” जलवायु 
के अत्यपिक परिवर्तन, दापपूर्ण भोजन, स्थानानाव के कारण अत्यधिक भीड-भाड, 
सप्ताई का झभाव तथा पारिदरिक जीवन से विच्छेद हान क बाद पुन मिलने का प्रलो- 
जन, इन सवका संयुक्त प्रभाव शक्षम्रिक द स्वात्थ्य पर बहुत बुद्या पठता है । कुछ डुब्पें- 
सनो के कारण श्रमिक क नैतिक जीवन का और भी पतन होता है। यराव और 
जुप्ना इन दु्पेंसना के उदाहस्ख् हैं जो कि नाँवो में अऋपक्षाइन अजात हैं। ग्रानोण 
अ्मिक या क्षाम क्मी-कमी होता है और काम के बीच उत्ते खम्ब-नम्व विश्राम लेने 
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की झादत रहती है । इसके विपरीत औद्योगिक श्रमिक होने पर अनुशासित जीवन मे 
उसे नियमित रूप से लगातार कई घटे काम करना पडता है, इससे उसके स्वास्थ्य 
और मानसिक दाकिति पर भी बुरा प्रभाव पडता है। उसके बार-बार गाँव लौटने 
तथा अन्य कारणों से मालिक और श्रमिक के वीच सम्पर्क की घनिष्ठता नष्ट हो जाती 
है और उनमें प्रभावपूर्णों सगठन का भी अभाव हो जाता है। श्रमिक जब लम्बी 
झनुपस्थिति के वाद लौठता है तो यह निश्चित नही होता कि उसे काम मिलेगा ही । 
पुत काम मिलने की कठिनाइया उसे साहुकार, मजदूरों के ठेकेदार, शराब बेचने वाले 
आदि की दया पर आश्रित कर देती है ।' 

जिस प्रकार याँवो के झ्राथिक भार को नगर-प्रवास हल्का कर देता है, उमो 
प्रकार गाँव नगरो की वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा (बीमा) प्रदान क्षरते 
हैं। ग्रामीण और नागरिक जीवन का सयोग दोनो (नगरों और गाँवो) के लिए हिंत- 
कर होता है। इससे ग्रामीण जीवन में बाहरी दुनिया का थोडा-सा ज्ञान आ जाता है 
तथां पुरानी जर्जर भ्रथांग्रो की श्रृखला तोडने मे सहायता मिलनी है। इसी प्रकार 
नायरिको को भारतीय जीवन की वास्तविकताओों का सूक्ष्म ज्ञान होता है। इच सब 
बातो को ध्यान में रखकर श्रम-प्रायोग का सुविचारित मत यह था कि इस समय गाँवों 
से सम्बन्ध की कडी को बनाए रखना लाभदायक है और उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
समाप्त करने के ब्रजाय इसे सुनियमित और प्रोत्माहित किया जाए। (देखिए श्र० 
आ० प्र० १७-२०) 
४. श्रौद्योगिक श्रम का प्रभाव--हम भारतीय औद्योगिक श्रम की कमी और मेहगेपन 
की ओर सवेत कर चुके है ।' इस अ्रभाव के वास्तविक कारण बम्बई-जैसे नगरो में 
शृह झ्ौर निवास की भयंकर परिस्थिति, कम मजदूरी और रहन-सहने का ऊँचा ध्यय 
तथा मजदूरों को भरती करने के लिए सुव्यवस्थित सगठन का प्रभाव है। इन स्र्क 
अतिरिक्त समय-समय पर प्लेय श्रौर इनफ्लुएजा तथा अकाल से होने वाली प्रधिक 
सख्या म मृत्यु भी श्रम की कमी को और वढा देती है । श्रम का देशान्तर गमतीय 
स्वभाव इस कसी का अनुभव झौर तीब्र कर देता है । कुझल श्रम का एक प्रकार से 
ग्रभाव ही है। इसब्ा कारण यह है कि यहा आधुनिक उद्योगो के लिए श्रमिकों के 
प्रशिक्षण की सुविधाओं का ग्नभाव है । प्राविधिक एवं व्यापारिक अनुभव से बुत 
मिस्त्री श्रथवा फोरमैन-वर्ग के अभाव का कारण साधारण शिक्षित-वर्ग की हर प्रकार 
के हाथ के काम के प्रति ग्ररचि भी है । 
५४ भरती करने का ढग--अ्रव भी श्रधिकाश मिलो के प्रवन्धक सीधे सीधे ही आवश्यक 
श्रम की भरती नहीं करते । कुछ हालतो मे ठेकेदारो द्वारा गाँवों में घूम घूमक र भरती 
करना आवश्यक हो सकता है। उदाहरशार्थ, ग्रासाम के चाय के वगीचों में ऐसा ही 
होता है, परन्तु श्रव साधारणतया ऐसा नही होता | लेकिन अब भी सामान्यते 


३० देखिए वी० हस्टे; लिवर एण्ड हाउसिग इन बाम्वेर, आमुस-लेखक श्री स्वेलली रीट; पृ० ५-4) 
२५ देखिए सण्ड १; अध्याय ३ सेक्शन २४ । 
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व्यस्थों (जाँवर) या फोरमेन के माध्यम से ही श्रमिकों की भरती होती है । जहाँ पर 

विभागाध्यक्ष यूरोपियन हैं वहाँ उनके और मजदूरों के बीच भारतीय अध्यस्थ (जाँवर) 
एक अनिवार्य कडी है। उसकी महत्ता का एक कारण यह भी है कि नियोकता श्रम- 
सघो से दूर रहते हैं। यह कभी-कभी हडताल के नेता का भी काम करता है।' उसके 
कुछ कार्य पाइ्चात्य श्रम-सघ के अधिकारियों की भाँति हैं। वह अनेक प्रकार से 
श्रम्रिकों के लिए अनिवार्य बन जाता है ) वह उन्हें घन देता है, कंगडो में मध्यस्य का 
काम करता है और कुदुम्ब-सम्वन्धी मामलों में राय देता है। घूंकि सभी श्रमिक 
उसी के द्वारा भरती डिये जाते हैं, अत नत्रीन श्रमिक स्थायी अथवा भ्रस्थायो किसी 
भी प्रकार वा काम पाने का एक-मात्र उपाय उसे घूस देना समभने हैं । कलकत्ता की 
जूढ-मिलो मे दस्तूरी के नाम पर घूसवोरी खूब फैली हुई है और सरदार द्वारा इघर- 
उधर से वसूल की गई रकमो से उसकी श्राप कभी-क्रमी मासिक मजदूरी की पाँचगुना 
तक हो जाती है, यहाँ तक कि तनरबाह देने वाले छोट-छोठ क्लके भी इस प्रकार की 
आमदनी बरते हैं ॥ भरती करन दाला एजेप्ट प्राय ऐसा प्रवन्ध करता है कि श्रमिक 
काम छूटने के भय से उसे कुछ-न-कुछ देने पर सदेव मजबूर होता है। स्त्रियों को भी, 
विश्लेपकर विघवा होने पर, झोवरपियरों द्वारा मजदूरों पर लगाये गए भार में भाग 
डेटाना पटता है।' 

श्रम-आयोग की सिफारिशों के झ्नुमरण म कितने ही वडे बडे सगठनो, जैसे ई० 
डी० सासून एण्ड कम्पनी तथा बर्मा शैल कम्पनी आदि, ने मजदूरों की भरती और 
कल्याण के लिए “विशेष श्रम-कल्याण अधिकारी' नियुवत किप हैं। वम्बई के मिल- 
मरात्तिक सध थे 'वदली-नियन्तण-पद्धति! जारी की है जिसम केवल कार्ड रखने बालो 
को ही रिक्त स्थान पर रखा जाता है । जितने ही ज्वूट-मिलो ने श्रम-नियोजनालय 
(ब्यूरो) स्थापित क्यि हैं जिनका एक प्रधान काम श्रमिकों की भरती है। 

कानपुर श्रम-जाँच समिति (कानपुर लेवर इन्कवायरी कमेटी) ने श्रमिको की नियु- 
बिन से भिस्त्रियो को बिलकुल गलग करन का सुकाव रखा झौर सरकारी नियस्त्रण में 
श्रम-विनिमय की स्वापना पर जोर दिया जो कि फेक्टरिया की साँग पर प्राथियों 
को वौकरों देंगे । उत्तर भारत नियाक्तरा सघ, कानपुर ने इन्ही आधारो पर एक वृत्ति- 
विनिमयालय (एम्प्लायमेण्ट एक्मचेऊज) स्थापित क्या है। यह वाब्छनीय होगा कि 
नियमित छुट्टियाँ मिले और छुट्टियो मे भत्ता देना भी शुरू क्या जाए, ताकि मध्यस्थो 
(जाँवर) की झाित क्षीण हो जाए आर एक सन्तुप्ट एवम्‌ कुशल श्रम-श्क्तित का 
निर्माण हो ।* 

जनवरी, १६४० मे हुए श्रम-मन्जी सम्मेलन में भारतीय श्रमिक्षो को सदेतन 


३- मारत के विभिन्‍न मार्गों में 'शॉबर! के मिन्‍न-मिन्‍न नाम ई, यथा सरदार, मुकदम, मिरत्री आदि। 
२- देखिए, जे० एच० केलमैन, लेवर इन इग्डिया, पृ० १०८-६ [ 

३. रिपो<, पैरा (8६-४० । 

४. श्र० प्रा० प्र०, २३-२७ ६ 


छ२्‌ भारतीय श्र्थशास्त्र 


चूट्टी दैने के भ्ब्न पर भी बिवाद हुआ । सम्मेलन ने इस प्रइन पर केन्द्रीय अधिनियम 
का पश्च लिया। 

भरती करने वे! ढग को अधिक युवितियुक्त बनाने को कोशिश की जा रही है। 
सरकार ने प्रमुस औद्योगिक वेन्द्रो पर रोजयार-सेवा (फ्ए/०आध्या 50०४) की 
स्थापना द्वारा नियोक्ताशो के लिए झपनी ग्रावश्यकतानुसार श्रमिकों को भरती करने 
का अवसर दिया है। ग्रनेक राज्यों में [06८2शशभशाणा इशाध्या८ 8 चादू है। 
उत्तर प्रदेश गे इसके अन्तर्गत १६४८ में ६,८६१ व्यक्ति रोजगार के लिए रजिस्टर 
कय गए तथा ८,५६२ को रोजी मिली । अन्य राज्यो में भी इस प्रकार की योजनाएँ 
चालू है । 
६ पारिश्रमिक देने की झ्वधि--बम्बई की प्राय सभी मिलो में वेतन माहवारी दिया 
जाता है। यह अगल महीने की ८ तारीख को दिया जाता है। इस प्रकार भरती होने 
के बाद नये मजदूर को बतन क लिए छ सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । 
मासिक वेतन देने से काम छोडने वाले श्रमिक को यह श्रावश्यक हो जाता है कि वह 
एक महीने पहले सूचना द। कितने ही श्रमिक इस नियम की अज्ञानता में बिना सूचना 
दिए ही काम छोड देते हैं ग्लर इस प्रकार एक महीने के बेतन से हाथ धो ब०वे हैं । 
साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि श्रम की अवधि जितनी ही लम्बी होगी, 
परारिश्रमिक मिलन में उतनी ही देर भी होगी । कलवत्ता की जूट-मिलो म साप्ताहिक 
प्रारिथमिक मित्रता है, अत केवल एक सप्ताह की ही मजदूरी रकी रहती है। 

हमदाबाद म मजदूरी दो सप्ताह बाद मिलती है अ्र्थात्‌ (४ या १६ दिन वाद । 

१६३६ म॑ पास क्यि गए पारिश्रमिक देन के अधिनियम के श्रनुसार (१) मज- 
दूरी की अवधि एक महीने सं अधिक न रखी जाए, (२) सब मजदूरी सितको मा 
करंसी नोटो मं दी जाए, (३) १००० से प्रधिक कमचारियों के रेलवे या प्रन्य शिसी 
भी औद्योगिक कारखाने मे प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी ७ब्रें दिन के समाप्त हीने के पुव 
मिल जानी चाहिए और अन्य रेलवे तथा श्रौद्योगिक कारखानो मे मजदूरी की भ्रवधि 
के भ्रन्विम दिन से दसवे दिन तक ग्रवश्य मित्र जानी चाहिएं। 

परारिश्रमिक भुगतान (सशोघन) अधिनियम १६५७ में पास किया गया प्रौर 
पहली अ्रप्रैल १६५८ से यह ग्रधिनियम लागू किया यया। सशोधित नियम के अण्त्गंत 
४०० २० प्रतिमाह तक पान वाले व्यक्ति है, जबकि १६३६ के झ्रधिनियम के अस्तगंतत 
२०० प्रतिमाह तक पाने वाले यक्ति ही थे । 
७ भज़दूरी मे से क्टौती--१६५७ के सशोधित अधिनियम के अनुसार नियोत्ता, 


१- श्रम सदस्यों द्वारा अस्ताविन उपयक्त अधिनियम का सशोधन) जिसमें १५ दिन से ७ दिन पर 
प्रारिश्रमिक देने की व्यवस्था थी, वहुमत न आप्त कर सका । इसका अधान कारण मासिक वेतन पाने 
बालों का विरोध भा । उतका कहना था कि सकाने का किराया और ये क विल महीसे पर झा 
ओर उन्हें तनख्वाद सप्ताह पर मिलेगी, तव तक वद समाप्त हो जाप्गी-- इण्डियन इअर बुक! 
3 हडडनडघ५) १० ४१५१ 
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सरकार, परिनियत आवास परिपद्‌ इत्यादि द्वारा दिये गए रहने के मकान के लिए 
कटौती, बीमा चुकाने झे लिए कटौती, तथा सरकारी धतिभूतियाँ खरीदने के लिए 
कटीसी । १६५७ के सशझयोघित अधिनियम के अनुसार सेवा-नियम (इलश८्ड एरण६७) 
के अन्तर्गत किये गए जुर्माने कटौती में सम्मिलित नही होगे । 

शुर्माना--किसी भी वृत्ति-प्राप्त व्यक्ति पर जुर्माना उसो दक्षा में किया जा 

सकता है जबकि हाति या भूल केवल भली प्रकार अधियूचित कार्यों के सम्बन्ध में उस 
स्थान पर हो, जहाँ काम होता है। परद्रह वर्ष से नीचे के किसी भी व्यक्ति पर जुर्माता 
नही किया जा सकेगा । 

इस अधिनियम के परिशामस्वरूप जुर्माना क्रभा प्राय वन्द-सा हो गया है, 
परन्तु नियोक्ताप्नो ने अधिनियम से बचने के क्तिने ही तरीके निकाल लिए है। उदा- 
हस्ण के लिए, वे मजदूरों को यिना वेतन के छुट्टी पर जाने के लिए विवश करते हैं 
तथा मजदूरी की भेदात्मक दरें प्रारम्भ करते हैं । 

क. काम के घंटे और भ्रमणश्ञील प्रवृत्ति---भारत के नियोक्ता की हमेशा से यह 
“शिकायत रही है कि भारतीय श्रमिक लगातार स्थिर रूप से काम नही करता | वह 
अनेक बहाते बनाकर इबर-उघर समय विताया करता है । काम करन वाले अपनो 
मशीनों से अ्रनुपस्थित रहते है जिनके बदले दूसरे आ्रादमियो को लगाना पडता है । 
१६०८ के भारतीय फैबट्री आयोग (इण्डियन फैक्ट्री कमीशन) के अ्नुस८र “यद्यपि 
भारतीय श्रमिक थोडी देर तक काफी शक्ति और वुशलता से काम कर सकता है, 
परन्तु स्वभावत वह काम को काफी देर तक फैलाए रहना चाहता है तथा उसकी 
अवृत्ति श्राराम के साथ काम करन और परिश्रम करन कौ झनिच्छा होन पर विश्राम 
लेने की होती है ।” काम के घण्टो मे कमी, सफाई की दक्या म सुघार, वारखानो मे 
हवादानों का प्रवन्ध, उचित निरीक्षण आदि से घूमने की आदत कम हो जाएगी और 
श्रम को दुद्चलता बढ जाएगी। उदाहरण के लिए, कलकत्ता की जूट-मिलों में भ्रमण 
की झरादत कम है क्योकि वहाँ श्रमिकों ब॑ काम करत की पारी (झिफ्ट) कम घण्टो 
की है । यही हालत ग्रभियन्तरण की दूकानो की है जहाँ क्षाम के घण्टे आठ से अधिक 
ही हैं) 

१६४८ के कारखाना-ग्रधिनियम के अन्तर्गत काम करने के धण्डे ४८ प्रति 
सप्ताह तथा ६ घण्टा प्रतिदिन निश्चित किये गए है । काम का अधिकतम फैलाव 
फिसी दिन १०३ घण्टे तक हो सकता है किन्तु इसम बीच मे आराम के किए दिया 
गया मध्यात्वर भी झामिल है । बच्चो के लिए कार्यावष्ि ४१ घण्टा प्रतिदिन रखी गई 
है और कार्यावाधि का अधिकतम फ़ैलाव ५ घण्टे वक हो सकता है । जहाँ का्यविधि 
की उपर्युक्त सीमाग्रों का उल्नचन क्या जाता है, वहाँ अधिनियम में यह व्यवस्था है 
कि (अ) प्रस्येक श्रमिक दे काम के घण्टे ग्रतिदिव १० घण्टे से अधिक नहीं और प्रति 
सप्ताह ५० घण्टे स अधिक नहीं होना चाहिए तथा (व) किसी भी दिद काम का 
फैचाव १२ घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए जो व्यक्त निरिचत अवधि से अधिक 
काम करेगे उन्हे उस समय के लिए सामात्य मजदूरी की दूमी दर से फारिश्रमिक दिया 


ड़ भारतीय अरथंज्ञास्त्र 


जाएगा । 
& मिलो में काम करने को कठोर परिस्थिति--हवा और प्रकाशन का प्रवन्ध बपहे 
की मिलो मे पर्याप्त कठिनता भ्रस्तुत करता है) वम्वई जैसे झहरो मे मिले कई मजिली 
में होती है । श्रन्तिम मजिल्न को छोड़कर शेप मज़िलो में छत स प्रकाश नही भरा 
सकता । जितने भी प्रयोग किये गए हैं उनधे मालूम हुआ है कि गरमी मे पर्याप्त झूप 
से हवादान न होने से कुशलता में २० प्रतिशत तबा कमी हो जाती है ॥ नमीकरण 
एक अन्य कठिन समस्या है। भारत की जलवायु स्वत नम नहीं है । कपडे की बुनाई 
के लिए इसी प्रकार वी जलवायू आवस्यक है । कपडे क धायें को हटते से बचान के 
लिए कारखानो में कृत्रिम उपायों से नमी रखना आवश्यक हो जाता है। जब इस 
प्रकार का नमीकरणा अन्दर भाष पहुँचाकर तथा गनदे पानी व प्रयोग से किया जाता 
है ता यह काम करने वालो के स्वास्थ्य वे लिए हानिवारक होता है । भारत सरकार 
ने इस विपय के एक विशेषज्ञ की नियुक्ति को है जिसका काम नमीक्रख् की सर्वोत्तम 
विधि बताना है । 

जलपान गहो की अत्यन्त ग्रावश्यक्ता है जिनम स्त्री पुस्ष दोनों वर्थो के लोग 
जा सक। पीन के लिए शुद्ध जल की पूर्ति, स्नान-सम्बन्धी व्यवस्था--जों कि एक गरम 
देश में ग्रव्यन्त श्रावश्यक है--स्वच्छ शौचालय आदि अन्य बाते है जिन पर श्रमिक की 
सुविधा और कुशलता वढाने के दृष्टिकोण से झभी तक नियोवताओं ने पर्याप्त ध्यान 
नहीं दिया है। विभिन क्षेत्रों के श्रमिकों की सुरक्षा और कल्यारा के लिए अ्रधिनियमों 
द्वारा भी काम बरने की परिस्थितियों में सुधार करन का प्रयत्व किया गया है। 
उदाहरण के लिए, भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम १६३४ ([[70/भा 70०0८ 
[.89०ण%७ 80, 3934), जा १० फरवरी १६४८ से लागू हो सका, के अन्तगंत 
कार्य के स्थान पर मेडबन्दी और उचित प्रकाश, तथा उन स्थानों की पहुँच को सुरक्षित 
करने की व्यवस्था है। १६५३ म इस झधिनियम म पुन सशोचन क्यि गए । 
१०, भारतीय कारखानो मे शबनुपस्थिति-भारत्तीय श्रमिकों के एुक बडे भाग 
(प्रतिद्यत) की अनुपस्थिति कारखानो के काम को ग्रत्यन्त ही कठित बना देती है। 
मिल मालिको का कथन हूं कि वानस तथा मजदूरी बढन या मिलन से अनुपस्थिति 
बहुत बढ़ जाती है। भारतीय श्वम्रिक जीवन-बापन के लिए पर्याप्त घत मिल जाने पर 
सन्तुप्ट हो जाता है। ग्रनुपस्थिति की मात्रा (जों बम्बई में ८ से १२ प्रतिशत तक है) 
मौसम के अनुमार भी वदलती रहती है। यह मानसून के समय तथा विवाह्दि 
अवसरों पर अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है भ्र्थात्‌ मा्चे स जून तके बहुत 
अधिक हाती है तथा दिसम्बर और जनवरी म सबसे कम रहती है । 

उपस्थिति के लिए भत्ते (अ्रलाउन्स) देकर कुछ सफलता प्राप्त की गई है। 
टैबसटाइल टेरिफ बोर्ड (वस्त प्रशुल्क-मण्डल) ने श्रम सचय के निर्माएं पर जोर दिया 
है । इससे ग्रस्थायी 'बदली दालो' की ब्रावश्यक्ता न पडेगी प्रौर छुट्टी देवे के काम मं 
भी सरचता होगी (रिपोर्ट, पैसा ६०) । ः 

एक कारखाने से दूसरे कारखान म श्रम के झाने-जाने से भी अनुपस्थिति अधिक 


ऑऔद्योगिक श्रम छ्र्‌ 


होती है।' बम्बई, मद्रास झौर नागपुर जैसे झ्रौद्योगिक केन्द्रों मे गौसतन मिल- 
कर्मचारी ११ वर्य म श्राय. सब-रे-सव बदल जात है । इस प्रकार कर्मचारियों की 
कुशलता घटने के साथ ही-साथ उत्पादन-लागत भी बढ जाती है । 
११ औद्योगिक श्रम्त की कार्येक्षमता--पर वजीमेट सिम्पसन क अनुमान के झनुसार, 
लकाशायर की मिल का एक श्रमिक २ ६७ भारतीय श्रमिकों के बरावर काम करता 
है ) डॉ० गिलपयर्ट स्वेटर के मतानुसार, इन गशनाओं में भारतीय श्रमिक की अकुश- 
लता अधिक वटा-चढाकर प्रदर्शित की गई है । भारत और इगलेंड में एक करघे 
(लूम) का चलाने क लिए लगाय गए श्रमिको की सख्या से परिस्थिति का सथाने 
अकन नहीं होता । भारत से अधिक व्यवित लगाए जान का कारण यह है कि इतक 
उत्पादन का मूल्य दिय गए पारिश्रमिक की अ्रपक्षा ग्रधित्र हाता है । इगलैंड मे पारि- 
श्रमिक्त अधिक होन के कारण श्रमिको की सरपा म॑ मितब्ययता करनी पडतो 
डॉ० सस्‍लटर भी यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि भारतीय श्रमिक की उ्रकुस्लता 
झ्रधिक वढा चढाकर प्रदर्शित की जाती है परन्तु इसका अस्तित्व असदिग्ध है। इग- 
लैंड के श्रमिकों की अपक्षाइत कही अच्छी ज्ञारीरिक गठन, लगातार काम करत की 
शिव, भ्रनुशासनवद्धता के कारण इसम काई आश्चर्य नही कि व भारतीय श्वरमिक 
की अ्पक्षा अधिक कुशल हैं। उपयुक्‍त प्रक्तार के गशित०रक अनुमानों को अपनान 
में सावधानी स काम लगा चाहिए । भारतीय मिलो के कम उत्पादन का उत्तरदायित्व 
कबल भारतीय श्रमिक पर ही नही रखा जा सकता | इसका आशिक कारण प्रपन्ध 
बी प्रभुंशलता भी हो सकती है) इसके ग्रतिरिक्त कपास की खराबी के कारण भी 
सूत बराबर दठा करता है परिणामस्वरूप अधिक आदमी काम मे लगाने पडत हैं । 
यह भी शिकायत है कि लकासायर व मिल मालिकों की तरह भारत के मिल मालिक 
अयतन सभीनों का उपयोग नहीं करत । 
उद्योग-आ्रापोग के मतानुसार निम्ततम मजदूरी के बावजूद भारतीय श्रमित्र 
बा उत्पादन पाइचात्य श्रमिका स सस्ता नही पडता ॥ १६०८ मर डा० नेयर न कहा कि 
“यदि लकप्यायर का एक श्रमिक भारत वे २६७ के वरावर है ता लकाशायर मे 
काम करन वाले की मजदूरी ४ पनी या ६० रु० है, जवर्कि मद्रास के एक मजदूर 
की मज़दरी १५ रु० है । इस प्रकार स्पप्ट है कि समान व्यय करने पर अग्रेज़ मिल- 
सालिक को तुलना म भारतोय मिलन्मालिक लगभग दूना काम करा लेत है ।” 
इसका ग्रमिप्राय यह हुआ कि वस्तुत भारतीय श्रमिक अधिक वुशल है । किन्तु अय 


१. काम कू धर्णा और पारिश्रमिक-भन्वन्दी असताष के कारण एक कारखाने से दसरे कारखान में 
बदली हाती <इनी द ६ प्रासाणिक नतदूरी के अमाव में कारणना छाइन दी नावना और प्रदल 
होती ह--(आर० क० दास फ्वटा लेवर इस इंडिया, व्‌० ४४-५9) | सायस्थ (तावर) रु कारण भी 
इस काम मे कापी दुषसया देद्ा हो गद इ। इस दूर करने क लिए सरकारी कात्त ब्यूरा को 
कान में लाया जाएगा। 


छद्‌ भारतीय श्र्थंशास्त्र 


तो यह सर्वमान्य है कि पाइचात्य अमिक वी तुलना मे भारतीय श्रमिक अकुशल है।' 
१२ भारतीय श्रम को प्रकुशलता के कारण---प्रकुसलता के कुछ स्थायी कारण हैं, 
परन्तु कुछ अस्थायी झौर उपचार-योग्य कारण भी है। प्रथम प्रकार के कारणों मे 
भारत की जलवायु का भाम लिया जा सकता है जो कि अधिक ऊँची कार्यक्षमता के 
प्रतिवूल है । उदाहरण के लिए, यदि हम कपास के उद्योग के बारे में सोचें तो भारत 
की मिलो की अपक्षा लकाश्यायर की ठण्डी और प्राणदायी जलवायु बहुत ही अनुश्ल 
है । इस प्रकार लक्ाश्वायर अधिक लाभप्रद स्थान पर स्थित है) भारत की उष्ण 
जलवायु को ध्यान मे रखते हुए मह भी कहा जा सकता है कि काम के घण्टे झ्रव भी 
काफी लम्पे हैं और इस कथन म पर्याप्त सत्य है कि भारतीय श्रमिक की ढील डालने 
और विश्वाम लम की आदत स्वास्थ्य-रक्षा का एक उपाय है जिसे वह अचेतन रूप से 
अधिक कठोर पसिथिम से अपनी शारीश्कि रक्षा के लिए अपनाता है । यह विविवाद 
है कि भारतीय श्रमिक की शारीरिक शक्ति एक अग्रेज की अपेक्षा दम है। इसके दो 
अधघान कारण है--(१) बीमारी के कारण होने वाली हानियाँ, (२) भोजन में कमी । 
जैसा कि स्पष्ट है भारत के गावो मे भी मलेरिया, प्लेग, हैजा, काला भजार, हुक 
अमे जैसी वीमारिया होती है, परन्तु घनी आवादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उतका 
अभाव कही अधिक है । अंधेरी और धनी वसी कोठरियो (स्लम्स) मे वीमारियाँ पलती 
है । इन स्थानों म उतके प्रसार की आदर दण्चाएँ होती है । 

जहा तक भोजन की कमी का सवाल है, वह समस्त भारत से सम्बन्धित है 
और इसका विस्तृत विवचने अध्याय ४ मे किया जाएगा । 
१३ श्रावास (हाउसिंग) की परिस्यितियाँ--अधिकाश झौथोगिक नगरो में ऐसी 
अनी म्रावादी झर सफाई की दुब्यंवस्था है जिस पर विश्वास नही क्रिया जा सकेता । 
«हुत भ्रश्ञों म यह श्रम की अ्रकुशलता के कारण है। उन औद्योगिक क्षेत्रो में, जहाँ 
कारज़ान नगर से कुछ दूर स्थित है, मजदूरों की झ्रावास सम्बन्धी समस्या अपेक्षाइत 
सरल है । यही स्थिति कलकत्ता के भ्रौद्योगिक क्षेत्रों में भी है । इन स्थानों में व्वई 
वी अपक्षा कम दाम पर भूमि मिल जाती है यहाँ मजदूरों के चर फ्ोपडियों की 
कतारे हैं जिन्‍्ह बस्ती कहा जाता है । ये श्योपडे मिल-मालिको द्वारा नहीं बनाये गए 
हैं और मिलो म काम करने वालो को उचित किराय पर दिय जाते है| कुछ स्थानों, 
जस कानपुर कलकत्ता और अहमदाबाद, स बुद्धिमात्‌ नियोकताओं ने स्वय श्रमिकों 
के लिए रहने के स्थान वनवाए है नाकि वे श्रम-बाज्ञार पर प्रभाव स्थापित कर सके 





१- ओी (अब हित ८स्सेलेन्सी सर) ण्च० पी० प्रादी ने, जो कि वम्द्ड मिल-मालिक रुघ क्के चेयरमेन 
औे, अपनी मोजक गवाही में श्रम-आयोग के समत्त श्रम-कुशलत। के निम्न आक्डे दिये जापान र्भ 
एक बुनदे वाला ६ करथे देखता है, उसकी हुशलता &५% है | चीन मे एक बुनन वाला ४ बर्फ 
देखता है, उसकी बुशलता ८०९ है । उम्वई में एक बुनने वाला २ क्रघ देखता है, उनकी बुरालता 
८०%, दे। चन ओर जापान की गणना के आधार पर एक बुनने वाला वम्वई में चीन जापान दी 
अपेक्षा २००% और ३००९ अधिक पाता है ।? 


औद्योगिक श्रम छछ 


और उम प्रकार के श्रम को प्राप्त कर सके जिस पर प्रधान रूप से कपास की भिले 
चलती है ।' अन्य औद्योगिक केन्द्रों की अपल्ला अहमदाबाद में मजदूरों के रहन की 
व्यवस्था प्रधिक खराब है । प्राय सभी औद्योगिक केन्द्रो में घनी आबादी की समस्या 
बढती गई है, क्योकि औद्योगिक विकास के लिए स्थान चुवन पर किसी प्रकार का 
नियन्‍नण नही रखा जाता । इस दुव्पंवस्था का यही कारण है। श्रमिक वर्ग मे से 
अधिकाश चालों मे रहते हैं जोकि प्राय एक कमरे की होती है, लेकिन इनमें दा से 
अधिक कमरे नहीं होते। इन चालो का प्रधान उद्देश्य सस्ते-से-सस्ते म अ्रधिक-से- 
ग्रधिक श्रमिकों को निवास-स्यान देना है हा 

१४ आ्रावास को कठिनाइयों और स्वच्छता की कमो के दुष्परिणाम--“अच्छे घरो 
का अर्य है, गरह-जीवन की सम्मावना, सुख और स्वास्थ्य, बुरे घरो का श्रर्थ है, 
गन्दगी, शरावछोरी, वीमारी, आचारहीनता, ध्यभिचार श्रौर अपराध । इनके लिए 
प्रस्पताल, जेल और पागलखानों की ग्रावश्यकता होती है, जटाँ समाज व' भ्रप्ट झौर 
पतित लोगों को छिपाया जाता है जो स्वय समाज की लापरवाही के ही परिणाम 
हैं ।” अपूर्ण और गरदे मकान भी झौद्योगिक अज्मान्ति का कारण है । ये सब बुराइयाँ 
स्युनाधिक मात्रा मे वम्बई मे पाई जाती हैं ॥ इनम से एक सबसे वडी बुराई झ्धिक 
सख्या में शिक्षु मृत्यु है जो वम्तब्ई को गन्दी बस्तियों (स्लम्स) में पाई जाती है । 
मृत्यु-सख्या निवास के कमरों के विपरीत अनुपात में है। उदाहरण के लिए, १६३६ 
में एक कमरे वाले निवास स्थानों में मृत्यु सख्या ७८ ३ प्रतिशत थी ॥' सबसे गन्‍्दे 
स्थानों में मृत्युद्दर २६८ प्रति-हजार थी जवकि साधारण दर २०० से २५० प्रति 
हज्जार ही थी ।* अन्त मे चाल के जीवन की भयकर दक्षाएँ तथा गोपनीयता के अभाव 
के कारण लोग अपने कुदुम्ब को नही ला पाते, जिससे श्रम की कुशलता और स्थिरता 
पर बडा बुरा प्रभाव पडता है । श्रम जाँच समिति (लेबर इनवेस्टीगशन कमेटी) इस 
परिणाम पर पहुँची कि शिक्षा और झपधि-सम्बन्धी सहायता की भाँति सरकार को 
औद्योगिक आवास का भी उत्तरदायित्व सेमालना चाहिए ॥ 

१५ सुधरे आबासो के लिए प्रयास--१६२० तकः नगरपालिका (म्युनिसिपेलिटी) ते 
भी अपने कर्मचारियों के लिए २,६०० मकान वनवाए और २,२०० के लिए स्वीकृति 
दी । पोर्ट टुस्ट ने ५,००० व्यक्तियों के लिए मकान बनवाएं | इघर नगर की जन- 
सप्या वडी तेज़ी से वद रही थी, परन्तु मिल-मालिको ने अपन मजदूरों के श्रावास के 
लिए कोई प्रयास नही बिया । घनी आबादी से बचने के लिए तथा अच्छी प्रावास- 
“८ हद उससे तप 

३. अमिक नियोक्ताओं छारा दी गड आवास-छुविधाओं से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाते | कारण यद है 
कि इससे उनकी स्वतन्वता में बाधा पहुचती दे, क्योंकि हडताच आर मिल-वन्दी क समय वे उन 
झआवामों से निकाच दिये जाते द | उनके अन्य कार्यों की, जिन्हें नियोक्तता अनुवित समसता दे, निग- 
रानी भी अदश्य होगी । वी० शिवराव, “इण्डस्ट्रियन वकर इन इस्टिया? | 
२ हस्टे--पूवादइत, ० २०) अमन्आयोग १७ रिपो पेरा “४१ भी देखिए | 

की रिपोर्ट आक दि रेण्ट इन्तवावरा कमेटी, वस्वर, १६३६५ पैरा २६। 
ह. श्र०ू आ० प्र०७ २७१ । 


जद भारतीय अथश्ास्त्र 


व्यवस्था के लिए उद्योग आयोग ने कुछ अपवादस हित नई फर्मो की स्थापता के लिए 
स्वीकृति देवा वन्दर करने की सिफारिश की ।* झ्रौोगिक विकास के लिए एक विद्विप्ट 
ज्षेत्र चुनने, रेलवे के कारखाने नगर से उचित दूरी पर स्थापित करने, रेलवे, सरकार 
और सावंजनिक सस्याश्रो द्वारा अपने नौकरो को निवास-स्थान देने, उपनगर-निर्माण 
के लिए सचार-साधन के आयोजन तथा नगर मे स्थित झआावासो में रहने को सरया 
का निश्चित प्रमाप तथा स्थानीय अभ्रधिकारियो द्वारा निर्माण योजना बनाने और 
कार्यान्वित करने की सिफारिश भी की । १६१४-१५ के युद्ध के उपराब्त बस्बई सर 
कार हारा इस समस्या को सुलझाने के लिए सुविस्तृत योजना तैयार की गई । इसके 
लिए € करोड के विकास-ऋणशा तथा बम्बई आने वाली सभी कपास पर १ रु? प्रति 
गाँठ के हिसाब से नगर-कर (टाउन ड्यूटी) लगाकर आवश्यक धम इकट्ठा क्रिया गया। 
किम्तु इस प्रकार बनी कितनी ही चाले, विशेषकर “वोरली' वी चाल, लगभग दस 
साल तक खाली पडी रही । इनमे रहने बे लिए मजदुरों के अरकषित न होते के निम्न 
कारण धे--वहा तक पहुँचने की कठिनाइयाँ, बाजार-सम्बन्धी सुविधाओं का ग्रभाव, 
उनका सीमेण्ट से बना होना--जिमके कार वे गरमी में अधिक गरम तथा जाड़े में 
अत्यन्त ठण्डी रहती है--किराये की ऊँची दर तथा प्रकाश-सम्बन्धी व्यवस्था और 
पुलिस-सुरक्षा का प्रभाव । इन दोषों को दूर करने के लिए छुछ प्रयास किये गए है । 

कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, मद्रास इत्यादि स्थानों मे अधिक सुविधाजनक 
परिस्यितियाँ है। यहा पर घिल-मालिओो ने कर्मचारियों के हित पर अधिक ध्यान दिया 
है । इससे दोनो दलो को लाभ हुआ है । इस सम्बन्ध मे एम्प्रेस मिल्स, नागपुर और 
डाटा के जमशेदपुर के लोहे श्ौर इस्पात के कारखाबो के प्रबन्धको द्वारा किये गए 
प्रावास-सम्वन्धी स्तृत्य प्रयत्तों की चर्चा करना उचित है। इस समय कमंचारियों के 
मकान की समस्या को हल करने में प्रधान कठिनाइयाँ निर्माण के लिए उचित स्थलों 
का भभाव, श्रम तथा भवन-निर्माण सामग्री की ऊँची कीमते और अभाव हैं । 

श्रम आयोग ने अनेक प्रकार के सुझाव पेश किये--(१) श्रूमि प्राप्त करते के 
अधिनियम को इस प्रकार सशोधित किया जाए ताकि मिल-मालिक कमंचारियी के 
हेतु मकान बनवाने के लिए भूमि प्राप्त कर सके । झतएवं १६३३ में स्वथ भारत 
सरकार ने इस ग्रधिनियम को सशोधित किया । (२) प्रास्तीय सरकारें उद्योग और 
अगरु-क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर आवास-सम्बन्धी आवश्यकताओ का पता लगाएँ श्ौर तब 
दलों के सहयोग के लिए व्यावहारिक योजनाओं पर परस्पर-परामझ्श का प्रबन्ध करे । 
(३) सरकार को एक तिम्ततम सातदषड स्थापित करना चाहिए जिसमे घनफ्ल, 
स्थान, हवादारी, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था हो। (४) जहाँ झ्रावश्यक हो 
जगर झ्रायोजन ग्रधितियम पास क्रिये जाएँ। (५) प्रत्येक इम्प्रूवमेद ट्रस्ट पर बैघ- 
रूप से श्रमिक-बर्ग कै लिए मवत-निर्माण का उत्तरदायित्व रखा जाए। (६) सरकारो 
आवास-समिततियों को प्रोत्माहन दिया जाए । (७) स्वास्थ्य, सफाई झौर ग्रावास में 
सम्बन्धित उपनियमो को सशोवित एवं अद्यतन बनाया जाए और उन्हें कठोरता के 


३- यह सुमाव रवीकार कर लिया गया और बम्वई खास में नह मिलें नहीं वनायी जाती । 


ओऔद्योगिक श्रम छ६ 


साथ लागू किया जाए। (श्रम आयोग रिपोर्ट, अध्याय १५) 

कानपुर श्रम जाँच समिति ने अ्पती रिपोर्ट (पैरा २११-१२) में सिफारिश 
की कि प्रान्तीय सरकार को ५० लाख ऋण लेना चाहिए और ५ वर्ष तक १० लाख 
प्रतिवर्ष इम्प्रूवमेट ट्रस्ट को श्रमिकों के लिए १२,००० मकान बनवाने के लिए दें । 
१६३४८ में बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त किराया जाँच समिनि (रेण्ट इन्ववायरी कमदो) 
ने एक दस वर्षीय आवास-योजना अपनाने की सिफारिश की, जिसमे राज्य की सहायता 
से मगरपलिकाशो द्वारा छोटे-छोटे और सस्ते मकावो के निर्माण का सुभाव रखा 
गया था। समिति ने यह भी मुकाव रखा कि १०,००० या इससे अधिक श्रमिकों को 
रखने वाला नियोक्ता कम-से-कम २५ प्रतिशत श्रमिकों के लिए आवास को ब्यवस्था 
करे पं 

तीसरी पचवर्षीय योजना में मकानो तथा झहरो की उन्‍नलि पर २२७ करोड़ 
रुपया रखा गया, चौथी योजना म ६८० करोड सुपया । निजी क्षेत्र म १३५० करोड 
रुपया रखा गया और चौथो योजना म १८७० करोड रुपया रखा जाएगा । 

आ्रौद्योगिक ग्रावास सम्बन्धी झ्रापुनिक प्रयत्त--श्रमििको के ग्रावास के लिए 
इचर हाल में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयत्व किये गए हैं| अप्रैल १६४८ मे केन्द्रीय सरकार 
ने १० वर्ष में श्रभिक्षों के लिए १० लाख मकान बताने का निर्णय क़िया। प्रप्रेल 
१६४६ में श्रमिक के श्रावास के लिए अपक्षित पूँणी के आधार पर एक तई याजना 
बनायी गई । इसके भअ्न्तर्गत | पूँजी केन्द्रीय सरकार तथा ह पूुँजी प्रास्तीय सरकार 
या उमध्क़े द्वारा प्रस्तावित नियोन्ता देता । यह योजना भी सफल नहीं हुई क्योकि 
राज्य सरकारो से उचित सहयोग नही मिल सका । 

राज्यीय सरकारो, नियोक्ताओ्रो और श्रमिक्रो के प्रतिनिधियों से परामर्न करने 
के बाद भारत सरकार न मितम्बर, १६५२म आधिक सहायता प्राप्त औद्योगिक 
आवास-योजना (सब्सिडाइज््ड इण्डस्ट्रियल हाउसिंग) को भ्रन्तिम रूप दिया। यह 

१६४६ को योजना का सश्योयित रूप था । 

१६६६ क अस्त तक इस योजना के अन्त्गंत ६४,५४६ मकान वन जायेंगे । 
इसके लिए तीनरी योजना म २६ ८ करोड रुपया रखा गया था । 

१,०६,२७७ घरों मे स ७६,००० घर ग्र्थात्‌ ७५%, १६५८ क अन्त तक बन 
चुके थे। स्वीकृत राशि में से १६७१ ४७ साख रुपये की रकम १६४५८ के अन्त तक दी 
जा चुकी थी । १६४७ म झावास-मल्त्रियों के दूसरे सम्मेलन की सिफारिश्यो को ध्यान में 
रखते हुए सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण की माता ५० प्रतिशत स बटाकर 
६५ प्रतिशत तथा निजी निवोक्ताओं को दी जान वाली ऋण को मात्रा ३७३ प्रतियत 


2. नयरपालिकाओं द्वारा आवास-छुपार में एक कठिना- यह दै कि वे विशेष रूप से रूतन के मालिकों 
दारा प्रभापित और परिदाल्त दोते दें । 

». रिपो: ऑक दि रेस्ट इन्ह्वायरो ऊमेदी (दन्‍्चइ)) १६३६ पैरा रश्न्‍७] 

3. रिजेव देंक रिपोर्ट 


द्० भारतीय अर्थशास्त्र 


से बढाक़र ४० प्रतिशत कर दी गई। अकदुवर, १६५४८ में ग्रावास-मन्तियों का तीसरा 
सम्मेलक दाजिलिंग में हुआ । इसकी सिफारिश सरकार के विचाराघीन है । 

सभी राज्यीय तरकारे क्‍्लौद्योगिक आवास के कार्यत्रम मे आगे बढ रही है ! 
विभिन्‍न राज्यों मे इस सम्बन्ध में ग्रवइयक विधान भो पास किये जा चुके हैं, उदा- 
हरणाथे, वाम्त्रे हाउसिंग एक्ट, मैसूर लेवर हाउसिंग एक्ट, १६४६, मध्य प्रदेश 
हाउपिंग बोई एक्ट, १६५० तथा यू० पी० शुगर एण्ड पावर ग्रलकोहल इण्डस्ट्रीज़ 
लेवर वेलफेप्रर एण्ड डेवलपमेण्ट एक्ट, १६५१ । इसके लिए झाग्य्यक्र घन केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारो के अनुदान, नियोक्ताओ के अशदान तथा काम करने वालो से प्राप्त 
किराये द्वारा मिलता है। प्रथम पंचवर्पीय्र योजना के १३ लाख घरों की तुलना में 
द्वितीय योजना के अन्तर्गत १६ लाख घर बनाने की व्यवस्था है । १६५८ में योजना वे 
प्रारम्भ में प्रस्तावित १२९० करोड रुपये की राशि घटाकर ८४ करोड रपये कर दी 
गई ॥ द्वितीय योजना के अन्तर्गत अवास-सम्वन्धी निम्न योजनाएँ चालू है - 

(क) ग्राथिक सहयता प्राप्त औ्रौद्योगिक आवास-योजना, (ख) गरदी वस्तियो 
(स्लम्स) को हंटाने की योजना, (ग) निम्न झाय वाले वर्ग की आवास-योजना, (घ) 
रोपण-उद्योग के श्रमिकों की आवास-योजना, (च) ग्रामीण प्राबास-योजता तथा 
(छ) मध्यम ग्राय वाले वर्ग की झावास-योजना । इनमें से (क), (ख) और (ग) 
आ्रौद्योगिक श्रमिकों से सीधे-साधे सम्बन्बित है । 

पहली योजना की चर्चा उपर की जा चुकी है। गन्दी वस्तियों को हटाने की 
योजना के य्स्तर्गत केतद्रीय सरकार राज्योय सरकारों को सहायता देनी है। राज्यीय 
सरकार म्पृतिसिपल या झन्प स्थानीय निकायो को गन्दी बस्वियों के हृटान तथा उनमे 
रहते वालों को पुन वसाने के लिए सहायता देती है । 

नवम्पर, १६५८ तक २० ५५ करोड रुपये की लागत की १६१ ऐसी योजनाएँ 

आान्न्न प्रदेश, प्रासाम, विहार, वम्वई, केरल, मब्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश ग्रौर पश्चिमी वगाल से प्राप्त हुईं। दिसम्बर, १६४८ तक १०३ योजवाएँ 
मजूर हो चुकी थी, जिनके अन्तगंत १०,८४क घर बनाते तथा ६,७४३ खुले हुए प्लाट 
का विकास सम्मिलित था। 
१६. मजदूरी को दर--कारखानों मं काम करन वाले श्रमिक्री की प्रतिध्यक्ति वापिक 
(औसत) मज दूरी-सम्वन्दी आँकडे विभिन्‍न राज्यों और क्षेत्रों से पारिश्रमिक भुगतान 
झअधिनियम १६३६ के श्रन्तर्गत एकत्रित छिये जाते है । इन झाँकड़ों के आधार पर 
पृनप्कप तिकालते समय सावधानी बरतने वी जरूरत है। १६३६ के पीरिश्रीमर 
भुगतान अधिनियम वे अन्तगद मजदूरी से अभिप्नाय द्रव्य मे अदर्शित करने योग्य उस 
सभी राश्षि से है जो काम के वदले म पूर्वे-निर्धारित शर्तों देः अनुसार मिले। इस 
राश्षि में निम्व सम्मिलित नही है--(क) मदन, प्रकाशन, पानी इत्यादि वा सूल्य, 
(ख) निव्रोक्ता द्वारा पेन्सव कोप अगवा पूर्वोपाय कोप के लिए दिया गया भशदान, 
[ग) सफर का भत्ता था इस हेतु दी गई रियायतें, (घ) विशेष व्यय पूरा करते के 
लिए दी गई राज्षि, और (च) निकाले जाने पर प्रास्त राशि (प्शप्याह) 


ऑऔद्योगिक श्रम प्र 


यह कहना वडा कठिन है कि अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत पा रिश्रमिक-सम्वन्धी 
प्रॉकड़े कहाँ तक एक्रूप होते है। कारखानो को निम्न पाँच मदो के अन्तर्गत सूचना देनी 
होती है । 

(१) आधार मजदूरी (839० ४०8०७), (२) नकद भत्ते, जिनम महगाई का 
भत्ता भी शामिल है, (३) रियायत या छूट या द्वाध्यिक मूल्य, (४) बोनस तथा (५) 
बकाया (आ7०07) । तीसरी मद मे भिन्‍नता की पर्याप्त गुजाइड है क्योकि द्वाव्यिक 
मूल्य निकालने के लिए कोई सर्वमान्य आधार नहीं है । इसके अलावा सभी कारखाने 

यह सूचना प्रस्तुत नही करत । सूचना देने वाले कारखानो की सख्या प्रतिवर्ष अलग- 

पलग होती है । झ्तएय इनके झ्राघार पर प्रतिव्यक्ति वाधिक पारिश्रमिक पूर्णात 
तुलना योग्य नही होता । 

सरकार की उदार श्रम नीति के कारण पारिश्रमिक म बढने की स्पष्ट प्रवृत्ति 
है । सन्‌ १६४५८ के विभिन्‍न निर्शयो और समभौतो का परिणाम सम्बन्धित उद्योगी 
में किसी-न-किसी रूप मे पारिश्रभिक को वृद्धि ही रहा है । उदाहरणार्थ पश्चिमी बगाल 
के सूती वस्त्र उद्योग मे जूत १६५८ के निर्णाय के भ्रनुसार बेसिक मजदूरी २८ १७ रुपय 
तथा महूँगाई भत्ता ३२५० रुपये और इस प्रकार कुल मासिक मजदूरी ६० ६७ रुपय 
हो गई, जवकि १६४८ के झौद्योगिक ट्रिब्युनल ते २० रु० २ झ्रा० ५ पा० की बेसिक 
मजदूरी तथा ३० रु० का मेहगाई भत्ता निश्चित कर कुल मासिक मजदूरी ५० रु० 
२ ग्रा० ५ प० निर्धारित की थी। बढते हुए मूल्यों को दृष्टि मे रखने पर मजदूरी 
की वृद्धि पर झाइ्चर्य नही क्रिया जा सकता | 

चास्तविक चेतन म बढोतरी हुई, यद्यपि कीमये बढी है, इसका पता हम निम्न 
तलिका से चलता है--- 


5 १६५७ १६६३ 
(१) झ्राम सूचाक वेतन का | १७० ॥ १६५ 
(२) भारतीय श्रमिक सघ श्रेप १श४ 
उपभोक्ता कीमतो का सूचाक | न ज-+ 
(३) वास्तविक वतन का सूचाक | श्क्ड ११६ 





१७० रहन-सहन फा निम्न स्तर--भा रतीय हृपक की अकुशलता का एक प्रधान कारण 
उसके रहन-सहत वे स्तर की निम्नता भी है। प्रूर्ण कुशलता के लिए भझ्रावश्यक 
जीवन यापन स्तर से भारतीय श्रमिक का स्तर बहुत नीचा है । इस झामदनी से सन्तोष- 
जनक जीवन-स्तर कायम रखना प्राय असम्भव सा ही है। काम करने वाला स्वास्थ्य- 
वर्धेक्ष भोजन नही खरीद सकता, चाह वह अपनी आय जितनी ही बुद्धिमानी से खर्च 
करे | हम रहने के मकानो के सम्बन्ध मे दयनीय अवस्था का विवरण पहले ही केर 
आए हैं। देश की गरम आयहवा को ध्यान मे रखते हुए उसके कपडे बहुत ही कम 
हैं। शिक्षा पर होने थाला व्यय प्राय नहीं वे बराबर है । उसके फ्नीचर है कुछ 


दर भारतीय अशथंशास्त्र 


लकडी के हूटे सन्दुक, लोहे की चहर के बक्स, बाँस के डढ़े, देशो कम्बल और कागणशो 
पर बने कुछ पौराणिक चित्र । 

भारत सरकार श्रमिक-परिवारों के रहन-सहन-सम्बन्धी सर्वेक्षण ४० प्रमुख 
ओचद्योगिव केन्द्रों मे कर रही है। सर्वेक्षण-कार्य अ्रगस्त-सितम्बर, १६४८ मे प्रारम्भ 
किया गया। ग्रनेक राज्य भी पारिवारिक बजट-सम्वन्धी जाँच कर रहे हैं। 

१६६१ की जनगणना के अनुसार १.६ करोड मकान झहरो मे है और प्रति 

गृह के हिस्से में १.६३ कमरे झ्राते हैं। प्रति कमरा घर के सदस्य २.६ हैं। खाद्य के 
उपभोग पर ६१.४ प्रतिशत आय-भाग खर्चा जाता है । कोयले और बिजली पर ६-३ 
अतिशत, कपड़े पर ६.२ प्रतिशत । 
१८, शराबख़ोरी पर व्यय--कारखानो मे काम करने वालो में शराबखोरी बडी 
ही तीव्र गति से फेल रही है । लगभग कुल आय का ४ प्रतिशत शराब पर खच 
होता है। यह सख्या परिवार-बजट की साक्षी पर दी जा रही है। भगी जैसे निम्न 
श्रेणी के श्रमिकों के मासले मे यह ससया १० प्रतिशत तक पहुँच जाती है । पुरुष श्रमिक 
(स्त्रियाँ छ्लायद ही कभी पीती हैं) अपने दिन के कठोर श्रम को भूलने के लिए शराब 
की शरण लेता है । शराब पीने की अभिलापा और गनन्‍्दे निवास-स्थान, काम करने 
की प्रस्वास्थ्ययर परिस्थिति, दरिद्रता तथा भोजन की कमी मे कुछ अनिवायं-सा 
सम्बन्ध है। यदि झराब पर खर्च किया जाने वाला धन अच्छा भोजन खरीदने में 
व्यय किया जाए तो भोजन की कमी कुछ झ्श मे घट जाए। श्रमिक न केवल दरिद्व 
है वरन्‌ वह अपनी झ्राय को अच्छी तरह व्यय करने भे भी अयोग्य है! शराबखोरी 
पर होने वाला व्यय उसकी दरिद्गता को और बढाता है तथा दरिद्रताजन्य परिस्यितियाँ 
शराबखोरी को और बढाती हैं । 

स्वतन्त्र भारत के संविधान में शराबखोरी को पूर्णतया समाप्त करते के लिए 

कहा गया है। दिसम्बर, १६५४ मे नियुक्त मद्य-निषेघ जाँच-समिति को यह महत्त्व- 
पूर्स सिफारिश कि मथ-निषेध की योजनाओो को विकास-योजनाझो का श्रग बना देना 
चाहिए, ३१ मार्च १६५६ को ससद का समर्थन प्राप्त कर चुकी है। सभी राज्य इस 
दिशा मे प्रयत्तश्ञील है । बम्बई मद्य-निषेघ अधिनियम, १६४६ के १६५६ के सशोधन 
ने सम्पूर्ण बम्बई राज्य मे (चन्दा जिले के विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों को छोडकर) 
मद्य-निषेघ की घोषणा कर दी ॥ 

१६. ऊँची मजदूरी का पक्ष---नियोक्‍ताओ कया कथन है कि यदि मज़दूँरी स्रधिक दी 
जाता है तो उसका आधिकाश शराबखोरी मे खर्च हो जाता हूँ आर श्षातिकों की चुए्फी 
बढ जाती है | श्रमिको की कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती और त उतका जीवन- 
यापन का स्तर ही ऊँचा उठता है । प्रो० पीगर इस झाक्षेप का निवारण निम्न दब्दो मे 
करते हैं-- 

जे #इसमे सनन्‍्देह नही कि गरीबो की मनोवृत्ति अपने वातावरण के अनुकूल ढल 
जाती है और अ्रचानक आमदवी वढ जाने से अवश्य ही अनेक वेवकूफी के खर्च किये 
जाएँगे, जिनसे स्वभावत. झाथिक सुख को अधिक वृद्धि या कुछ भी वृद्धि वही होती । 


औद्योगिक श्रम फरे 


किन्तु यह वृद्धि कुछ अधिक दिन तक कायम रहे तो यह दशा समाप्त हो जाएगी । 
और यदि यह वृद्धि क्रमित्र होगी तो यह वेवदूफी की दक्षा शायद आए ही नही । 
लेकित यह कहना कि गरीद आदमियो की फिजूबखर्ची और वेवदूफो इतनी अधिक है 
कि उसकी प्राय में वृद्धि हो अवाञ्छनीय है, क्योकि उससे आर्थिक सुख-समृद्धि की 
वृद्धि हो नही होगी, नितान्त आमक है 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की दशा भी पार्श्रमिक को समता की ओर ले जाने 
में भयानक वाघा डाल रही है। यह तो मानना पडेगा कि केम-से-कम झ्रल्पकाल के 
ही लिए कोई भी देश अपते श्रमिको से भरपूर परिश्रम लेकर कापी लाभ उठा 
सकता है। लेक्नि इससे यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता कि सभी देझ् इसी 
नीति का झनुसरण करेंगे । यह कहा जा सकता है कि अत्यन्त घोर परिश्रम से श्रजित 
व्यापार में स्थायी लाभ नहीं होगा, क्योकि अन्त में इस प्रकार के श्रम का परिणाम 
यह होगा कि कार्यक्षमत्रा घट जाएगी | इसके विपरीत्त कोई भी सम्य देझ् यह नहीं 
भूल सकता क्रि उत्पादन-ूद्धि के झथिक आदर्श के समान ही महत्त्वपूर्ण झ्रादर्श 
मानव-जीवन को उच्चतर वनाना है । 
२३० भिम्नतम वेघ मज्ञद्री----/जनेवा मे हुए १६२८ के १४वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सम्मेलन मे एक ऐसे यन्त्र के निर्माण और कायम रखने पर जोर दिया, जिसके द्वारा 
विश्विष्ट व्धापार और उद्योग में लग्रे कर्मेचारियों के लिए एक न्यूनतम वेतन का 
मानदण्ड निश्चित किया जाए यह ऐसे उद्योगो, विशेषकर गृह-उद्योगो, से सम्बन्ध 
रखता है जिनमे वेतव का कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है और जिनमे प्रारिश्रमिक 
काफ़ी नीचा है। श्रम श्रायोग का सुझाव है कि न्यूनतम पारिश्रमिक-निर्धारक यन्न 
की स्थापना से पहले ऐसे उद्यायों को चुनना होगा जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित 
धारणा है +# उनमे वेतन की दशा शोचनीय है और विस्तृत गवेपण्दा वाज्देनीय है। 
इस गवेयरथाग्रो क ग्राथयार पर यह निश्चित किया जाए कि क्या न्यूनतम पारिश्रमिक 
निर्धारण व्यवहार्थ और वाञ्छनीय है ? इस प्रकार के निणंय के पश्चात्‌ व्यय पर 
विशिष्ट रूप से ग्रांख रखनी होगी, क्योकि नियोक्‍्तामो की उद्यासीवता और कर्मचारियों 
के अन्नान के कारण इन नियमो के पालन मे बडी असुविधा और शिथिलता होती है । 
यदि बिना भव्रकर परिणामों के वाहुद्धनीय उ्देष आ्राप्त करना है तो गति को घीमा 
करना होगा ।* 

एृरुर॑व में नियुक्त विहार श्रम जाच-सामाति ने जून, ह€४० में रिपोर्ट दो 
तथा अन्त में श्रमिकों को दशा सुधारने के लिए १५० सिफारिशें की। १६४७ के 
केन्द्रीय वेतत झ्रायोग की रिपोर्ट ने ऊँची श्रेस्पी से लेबर नीची श्रेणी के सरकारी 


१ ०० सी० पीगू, “इक्नामिक्स आफ वेलफेयर? | 

२. देखिए, इण्टयन जनेल आफ इक्सामिद्त, दो फ्रेन्स न्‍्वादर १६४०, म दूरी विधान तथा 
भारतीय दरश'ओं से इसका सम्बन्ध, वी० आर० सेठ और एस० पी० सक्सेना । 

9. अ० झआा० प्र०, २१२९-१४! 


पड भारतीय अर्थशास्त्र 


कर्मचारियों के लिए वेतन का एक नया ढाँचा स्वीकार करने वी सिफारिश की है। 
इसके अस्ताव के अनुमार न्यूनतम वेतन ३० रपये माहवार से कम न होना चाहिए 
और अधिक्तम वेतन २००० रपये माहवार से अधिक नही होता चाहिए । 

१६४८ में न्यूनतम सश्यदूरी अधिनियम पास किया गया। यह अ्रधिनियम 
केन्द्रीय और राज्यीय सरकारो से अनुसूचित उद्योगो में नियत अ्रवधि के भीतर कर्म- 
चारियो की न्यूबतम मजदूरी निश्चित करने की अपक्षा रखता है। अधिनियम क 
अन्तर्गत कर्मचारी (८णाण॥०/७४) से अभिपष्राय किसी भी किराये या पुरस्कार वे बदले 
काम पर लगाये कुझल या अ्रकुशल, हाथ के या दफ्तर झ्रादि के काम मे लगे व्यक्तियो 
से है। १००० से कम सथ्यां मे कर्मचारियों को रखने वाले रोजगारो को न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है। अधितियम के झन्तगंत पुरुष, वयस्क, 
बच्चा और प्रशिक्षार्थी, सभी के लिए विभिन्‍न पेशो, स्थानों अथवा काम की प्रकृति के 
अनुसार (क) न्यूनतम समय दर, (ख) न्यूनतम कार्यानुसार दर, (य) गारण्टी की हुई 
समय दर तथा (घ) निश्चित समय से अधिक काम की दर अर्थात्‌ श्रधिसमय दर 
निर्धारित करने की व्यवस्था है | न्यूनतम मजदूरों (सशोघन) झधिनियम, १६५७ ने 
अनुसूचित रोजगारो मे न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने की तिथि बढ़ाकर दिसम्बर 
१६५६ कर दी | सशोघन अधिनियम ने यह व्यवस्था भी की है कि जिन श्रनुमूचित 
उद्योगों में निर्धारण के ५ वर्ष बाद तक मजदूरी का पुनर्वीक्षण (रिव्यू) नहीं हुम्रा है, 
बहाँ मजदूरी का पुनर्वेक्षण किया जाएं।' १६६१ में इसमे थोडा और परिवर्तन 
लाया गया। 

२१ ऋणिता--भारत के अधिकाझ श्रमिक अपने क्रियाशील जीवन में ऋणी रहते 
हैं । ऐसा अनतुमात किया गया है कि कितने ही उद्योग*केन्द्रों मे लगभग दो-विहाई 
श्रमजीबी ऋणी हैं और उतका ऋण तीन महीने मे मिलने वाले पारिश्रमिक के बराबर 
है। श्रम श्रायोग ने सुझाव रखा था कि ३०० ₹० प्रत्ति मास से कम पाने वाले सब 
श्रमजीवियो के वेतन को कुर्की से मुक्त कर देना चाहिए और पूर्वोषाय कोप (ब्रावि- 
डेण्ड फण्ड) के प्रति अझदान से भी श्रमिको को मुक्त कर देना चाहिए । भारत सरकार 
ते इसी झ्राधार पर ब्यवहार-विधि-सहिता (सिविल प्रोसीजर कोड) को सश्योधित 
किया, ताकि एक निरिचत सीमा के नीचे के वेतन कुर्की से मुक्त रहे। यह भी युझाव 
रखा गया है कि ऋण के सम्बन्ध मे औद्योगिक श्रमिको की ग्रिरतारी श्रौर जेल की 
सज़ा बन्द कर दी जाए | गिरपतारी और जेल की सज़ा केवल उन हालतो मे दी 





१- अविनियम के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग इस अकार दे * ऊदो कालीन, शांल घुनने क कारखाने, 
चावल, आटा या दाल की चतिक्याँ, तम्वाक (वीडी बनाना सम्मिलित है) बनाने के वाराने, रोपण) 
जेल मिल, स्थानीय अधिकारी, सडक वनाना या हिर्माणनकार्य, पत्थर तोचना था पीसना, लक्ष-निर्मोण 
अश्नक के कारफाने, सरकारी मोटर परिवदन, सिमावशालाएँ और चर्म-निर्माण के करखाने त्वा 
कृषि | सरकार को यह अधिकार है कि वद अधिनियम को अय उद्योगों एर भी लागू कर सकटो ह्ढै | 
पलत' नेक राज्यों में यह अधिनियम अ य उद्योगों पर भी लायू क्या गया है। 


औद्योगिक श्रम ण्र्‌ 


जाए जवदि श्रमिक कर्ज चुकाने योस्य होकर भी उसे अदा नहीं करता । श्रमिक्ते के 
अप्राप्य कर्ज को समाप्त करने में सरसरी विधि का उपयोग करना चाहिए और कर्ज 
की अदायंगी को श्रमिक के वेतन के साथ इस प्रक्नार सन्‍्मुलित करना चाहिए ताकि 
उसे चुकाने में अधिक कठिनाई का सामना न करना पढ़ें कर्जदार श्रमिकों की 
सुरक्षा के लिए कानपुर श्रम जाँच समिति ने मध्य प्रदेश के कर्जदार सुरक्षा नियम 
(१६३७) के आधार पर उपाय अपनाने का प्रस्ताव किया। इस अ्रधिनियम के 
झनुसार किसी करैंदार के साथ बुरी तरह से व्यवहार करना दण्डतीय भ्रपराघ है । 
वाल में अधिक सीमित अवनियम प्रचलित है । सरकारों ऋणा इस समस्या का 
अधिक स्थायी समाधान है ।* 


भारत में श्रम-विधान 


२२ भारत में श्रम-विधान का उतरोत्तर बढता हुम्ना क्षेत्र--मारत म श्रम विधान 
इमलेण्ड-जैस औद्योगिक देश के समान महत्त्वपूर्णो नहीं है । कारण यह है कि यहाँ 
यान्त्रिक दाक्ति का प्रमार और प्रभाव-ल्षेत्र सीमित है ॥ उद्योगीकरण के दुर्गुणों को 
दूर करने के लिए हृटतापूवंक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, चाहे इसमे उद्यो- 
गीकरण में थोड़ी बाघा हो पहुँचे | अब तक हम यूरोपीय देशो के अनुभव से लाभ 
उठाने में असफल रहे हैं । अज्ञानता का वहाना क्षिये बिना ही हमने अपने बीच झनेक 
इर्गुण ही रहन दिए हैं, जैंस सलम वाले शहरों का बतना, शिश्यु-श्रम का शोपण, काम 
के अधिक लम्ब घण्ट, सफाई वी कमी, सुरक्षा का प्रभाव इत्यादि । इन्हें हुर करने का 
हम अब्र प्रयास कर रह हैं। 

२३ श्रम विधान की एक्रपता की आवश्यक्ता--१६३५ के भारत सरकार भधि- 
नियम के अनुसार स्थापित प्रान्तीय स्वतन्त्रता के साथ ही प्रान्तों मे लोकप्रिय मन्वि- 
मप्डलो का शासन प्रारम्भ हुआ । इन्होंने श्रम की स्थिति के सुघार पर जोर दिया । 
इससे ग्रनक प्रान्तीय सरकारों के श्रम अधिनियम मे एकरूपता का अभाव भी स्पष्ट 
रूप से लक्षित होत लगा । एकल्पता का ग्रभाव निश्चित रप्र से औद्योगिक प्रगति के 
लिए घातक है, विशेपकर उन प्रान्तो के लिए जो औद्योगिक दिक्ास म आगे बढे हुए 
हैं ॥ ज्स प्रसत पर श्रम-मन्त्रियो और राज्य-प्रशासको (स्टेट एडमिनिस्ट्रेट्स) के प्रथम 
सम्मलन म॒ विचार जिया गया। सम्मेलन न निश्चय किया कि केन्द्रीय सरकार चार 
अभुष खैदवा पद कालून बनाएं व्ोयोगिक सगएे, सवेतन छाट्टियाँ, क्षमा और उद्योग 
सम्बन्धी आक्रो करा सक्षवत और प्रास्श्रिमिक्ष दने क अधिनियम का सशोघन), जिन 
पर प्रान्ता और श्रम मन्त्रियो के ट्ूसरे सम्मेलन द्वारा विचार किया जाए। 

२४, भारत में फंक्ट्री दिघान का प्रारम्भ--वम्वई सम क्‍्यास-उद्दोग की प्रगति से 
लक्ाय्यायर के निमाण करन वालो की ईध्या ज्यग उठी । उन्होंने आन्दोलन खडा किया, 


१५ पति, रिपा |, ए० २३७ | 
दसि', भाय १, आय २० मेन १६7 
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जिसका दिखावटी उद्देश्य तो भारत के श्रमिको को लाभ पहुँचाना था, किन्तु अप्तिम 
उद्देशय भारत के उद्योगपतियो के मार्ग में बाधाएं खडी करना था । इस आन्दोलन के 
परिणामस्वरूप १५७४ में बम्बई सरकार ने कारखाना आयोग की नियुक्तित की । 
फलस्वरूप १८८९१ में प्रथम फैबट्री अधिनियम पास हुम्ना । 
प्रथम कारखाना श्रधिनियम के पास होते ही उसमे परिवत॑न करने के लिए 
ग्रानदोलन प्रारम्भ हो गया । किन्तु लक्राशायर के हितो के दबाव के कारण राज्य- 
सचिव (सेक्रेटरी प्रॉफ स्टेट) ने हस्तक्षेप किया और १५८६१ मे एक और भी कठोर 
अधितियमस पास किया गया ॥ यह कानून कम से-कम पचास व्यक्तियों द्वारा शक्ति- 
परिचालित कारखानों तक लागू होता था। परन्तु स्थानीय सरकारों को इसे बीस' 
व्यक्तियों वाले कारखानों पर भी लागू करने का अधिकार था। बच्चों के लिए तिम्त 
ग्रौर ऊध्व॑-प्रायु की सोमाएँ क्रमश ६ झौर १४ हो गईं । उनके काम के घण्टे किसी 
भी दिन ७ से ज़्यादा नही हो सकते और वह भी ५ बजे प्रात से ८ बजे सायकाल के 
बीच में ही हो सकते थे । औरतें किसी भी कारखाने मे ८ बजे के बाद और ४ बजे 
से पहले काम नहीं कर सकती थी । 
२५ १६१६१ का कारखाना अ्रधिनियम (फंक्ट्री एक्ट)-- १६११ का फैक्ट्री एक्ट पास 
हुआ । इसके भ्रन्तग्गंत ४ महीने से कम समय तक काम करने वाले मौसमी कारखाने 
भी झा गए। इसमे आयु प्रमाणपत्र अनिवाय॑ कर दिया झौर सूत की मिलो मे काम करने 
वाले बाल श्रमिकों की का्यवधि ६ घण्ठे कर दी गई । इस झधिनियम द्वारा कपास से 
बिनोला निकाहने ग्रौर उसे दबाने के काम को छोड़कर औरतो का रात में काम करना 
बन्द कर दिया गया । प्रथम बार प्रौढ पुरुषों के घटे वैध रूप से नियमित किये गए, 
जिसके अनुसार कपास की मिलो मे १२ घटे देनिक काम करते की व्यवस्था की गई। 
जिन कारखातो मे पारी-प्रथा (शिपट सिस्टम) है उन्हे छोडकर कपास के कारखानों 
में कोई भी व्यवित प्रात ४ बजे से पहले और रात्रि मे ७ बजे के बाद काम पर नही 
लगाया जा सकता--प्रे सीमाएं विशेष रूप से औरतो झौर बच्चों के लिए थी। प्रन्त 
में स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएँ की गईं तथा फेवट्री का निरीक्षण प्रौर 
अधिक प्रभावपूर्णा दना दिया गया। 
२६. १६२२ का कारलाना प्रधिनियम-- १६ १६ मे वाशिगटन मे हुए अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सम्मेलन की मान्यताग्रो को स्वीकार करने के कारण भारत मे श्रम-विधान सम्बन्धी 
अन्य परिवर्तन आवश्यकीय हुए । १६२२ के कारखाना ग्रधिनियम (फेक्ट्रीन एक्ट) के 
अनुसार २० से आधिव व्यक्तियों हारा शक्ति से परिचालित सभी कारखाने ग्रविनियम 
की परिधि मे श्रा गए ॥ स्थानीय सरकारों को स्वतन्त्रता दी गई कि वे इसे दस से 
अधिक व्यक्तियों वाले कारखानो पर भीलागू कर सकती थी, चाहे उनमे विद्युत्‌शक्ति 
का उपयोग होता हो या नहीं । काम करने वाले बच्चो की निम्ततम आयु १२ और 
उच्चतम १४ वर्ष कर दी गई। इनके क्राम के घटे छ तब सीमित कर दिए गए 
बच्चे और भौरते सुबह ५- बजे से पहले झ्रौर श्ञाम के ७ बजे के बाद काम पर नहीं 
लगाये जा सकते ये । भौढ पुरुषो के काम के घदे ६० घटे प्रति सप्ताह और ११ घर्ट 
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प्रतिदिन से अधिक नही हो सकते थे। सप्वाह ६ दिन से अधिक का नही हो सकता 
था। सभी वगे के श्रमिको के लिए मध्यान्तर गौर विधाम का प्रायोजन किया गया। 
६ घटे के बाद १ घटे का विश्वाम आवश्यक घोषित किया गया; इसे श्रमिकों की 
प्रार्थना पर | घटे के दो विश्वामो में विभाजित किया जा सकता है, यदि लगातार ५ 
घटे से अधिक काम न किया जाता हो । निरीक्षण की पद्धति मे गौर सुधार कर दिया 
गया । पूरे समय तक काम करने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। सुरक्षा और 
स्वास्थ्य से सम्बन्बित घाराएँ और व्यापक ववा दी गई । स्थानीय सरकारो को प्रकाश 
और कृत्रिम नम्मीकरण के मानदण्ड स्थिर करने के झधिकार दिय्रे गए । 

२७. १६३४ का कारखाना अधिनियम, १६४६ का सशोघन तथा १६४८ का अ्रधि- 
वियम--१६९२ के अधिनियम मे १६२३, १६२६ और १६३९१ में सशोधन करके 
कितनी ही प्रशासकीय कठिनाइयाँ दूर कर दी गईं। कुछ मामूली सुधार भी किये गए। 
१६३४ में एक नवीन अधिनियम पास किया ग्रया। श्रम-प्रायोग की सिफारिश पर पास 
किया गया यह अधिनियम १ जनवरो, १६३५ में लागू किया गया। यह अधिनियम 

(१) वर्ष-भर चालू रहने वाले और मौसमी कारखानों मे भेद स्थापित 
करता है | 

(२) १५ और १७ वर्ष की झ्ायु वालो के एक तृतीय किशोर-वर्ग को स्थापना 
करता है, जिन्हे वथस्क्ो क काम के उपयुक्त न समझा जाब पर बच्चा समझा 
जाएगा । 

(३) मौसमी कारखानों मे काम करन वालो के लिए ११ घण्टे प्रतिदित 
और ६० घण्टे प्रति सप्ताह की सीमाएँ झ्रब भी लागू है। किन्तु वर्ष-भर चालु रहने 
वाले कारखानों के श्रमिको के सम्बन्ध मे सीमाएँ १० घण्टे प्रतिदिन और ४४ घण्टे 
प्रनि सप्ताह कर दी गईं । वच्चो के लिए सर्वत्र ५ घण्टे प्रतिदिन की व्यवस्था है । 

(४) प्रथम बार प्रसार का सिद्धान्त व्यवहार में लाया गया, अर्थात्‌ लगातार 
या के की सीमा पुरुषों के सम्बन्ध मे १३ और बच्चो के सम्बन्ध मे ७३ घण्टे कर 
दी गई । 

(५) कृत्रिम नम्ीकरण को व्माव धाराएँ और व्यापक बना दी गईं । इस 
अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकारो को एक निरोक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया 
गया, जिसका कार्य सब कारखानो के प्रबन्धको को हवा म॑ ठण्डक बढ़ाने का प्रबन्ध 
करने का निर्देश देना और पालत कराना था । 

(६) भलाई के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है । उदाहरण के लिए कार- 
खानो में विश्वाम के लिए समुचित व्यवस्था, जिनमे स्त्री और बच्चो के लिए कमरे 
सुरक्षित रहे और प्राथमिक सहायता की व्यवस्था आदि । 

(७) स्थानीय सरकारों को यह झविकार दिया यया हैं कि वे काये-समथेता 
के सम्बन्ध मरे नियम बनाएँझर उच वच्चों को कारखातो मे काम न करने दे जो 
काम करने के अयोग्य प्रमाणित क्यिे गए हैं। 

(८) निरीक्षकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रवन्धको से कारखानो 
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के निर्माण के ऐसे दोष दूर करने के लिए कहे जिनसे काम करने वालो को खतरा 
पहुंचता हो । 

(६) निर्वारित समय से अधिक समय तक काम करने की सीमाएँ निर्धारित 
कर दी गई है । उसका वेतन भी नियमित है| इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत मे 
वर्ष-भर चालू रहने वाले कारखानो मे ४८ घण्टे का सप्ताह होता है। प्रान्तीय सरकारो 
को यह भ्रधिकार दिया ग्रया है कि यदि वे चाहे वो जनता के हित में इस सीमा को 
बढ़ा सकती है १ 

१६४८ का फंक्ट्रीज़ एक्ट १ अप्रेल १६४६ में लागू किया गया। इसके अन्त- 
गत दस या दस से भ्रधिक व्यक्तियों द्वारा परिचात्षित शक्ति का प्रयोग करने वाले 
तथा बीस या बीस से अधिक व्यक्तियों द्वारा चालित परन्तु झक्ति का प्रयोग न करने 
वाले सभी कारखाने ग्रा जाते हैं । राज्यो की सरकारें व्यक्तियों की संख्या तथा शक्ति 
के प्रयोग के प्रति निरपेक्ष होकर इस कानून की ध्यराओ को जहाँ उचित समझे लागू 
कर सकती हैं। ये नियम केवल वही लागू न होगे जहाँ एक व्यक्ति बाहरी भज़दूरो 
को लगाए बिना केवल प्रपने परिवार वी सहायता से काम कर रहा हो। ग्रव मौसमी 
और वर्ष भर चसने वाले कारखानो वाला भेद हट गया है । 

राज्य की सरकारों को कारखानो की रजिस्ट्री और पनुज्ना देने के सम्बन्ध मे 
नियम बनाने का अभ्रधिकार दिया गया है । इस नियम के अनुसार कारखाने के मालिक 
१ /202 2: लेते समय का रखानो के श्रवात निरीक्षक के पास उसका प्रूर्ण विवरण 

'ना चाहिए। 

२८ बम्बई की दुकानो और वाणिज्यिक संस्थापन-सम्बन्धी श्रधिनियण (१६३६) 
(दि बॉम्बे शॉप्स एण्ड क्मशियल एस्टान्लिशसेप्ट्स एक्ट)--बम्बई की कांग्रेस सर- 
कार ने एक नया श्रम-विधान प्रारम्भ किया । इस विषय मे इसने प्रन्य प्रान्तो की अमु- 
आई की । वारिज्य और उपभोक्‍ताओं की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए इसका 
उद्देश्य दुकानो, रेस्तरां, थियेटरों झौर ग्रन्य सस्थानों मे काम के घण्टो का नियन्त्रण 
बरना है। इसका उद्देश्य क्षाम के लम्बे घण्टो --११ से १५ घण्ठो तक--और छुट्टियो 
की ग्रपर्याप्त व्यवस्था तथा विश्राम की कमी का निराकरण करना है। जहाँ तक 
दुकानों का सम्बन्ध है, काम के अधिकतम घण्टे €? हैं! ५ घण्टे के काम के बाद २ 
चण्टे का विश्राम ग्रौर सप्ताह मे १ दिन की छट्टी आवश्यक है ! वम्बई के कानून मे 
१६४६ में सझोघन किया गया । 

१६४८ मे विभिन्‍न राज्यों मे निम्न अधिनियम पास किये गए--राजस्थान का 
दुकान श्रौर वारिएज्यिक सस्थापन अ्धितियम, मध्य प्रदेश का दुकान और वाणिज्यिक 
सस्थापन अधितियम, पजाव का दुकान और दाशिज्यिक सस्थापन अधिनियम । इनके 
अलावा केरल और मैसूर मे दुकानो और वारिएज्यिक सस्थापनो मे काय॑ की दश्शाग्रो 
को सुधारने तथा तत्सम्बन्दी विधान को सप्यो्ग्ित करते के लिए बिल प्रकाशित कियि 
गए ताकि जनम का सम्रह हो सके । उड़ीसा की सरकार ने १६५६ में पास क्ष्यि 
गए उड़ीसा के दुकान और वाशिज्यिक सस्थापन अधिनियम की घारा १२ और (१४ 
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को सक्नोधित क्या | इनका सम्बन्ध क्ढौती तथा हटाने से पूर्व करमंचारी को नोटिस 
देने से था। १६४५८ मे मद्रास झाहार-प्रदान (केटरिंग) सस्थापव अधिनियम पौस 
हुआ | इस नियम के लागू होने के पश्चात्‌ आहर-प्रदान सस्थापन साप्ताहिंक छुट्टी 
अधिनियम १६४२, कारखादा अधितियम १६४८ तथा मद्रास के दुकान और 
चारिज्यिक सस्वापन झधिनियम १६४७ से मुक्त हो यए | 
२६. चाय के शिलो के प्रधासो श्रम श्रधिनियम १६३२ (दि टी डिस्ट्रिकट्स शमीग्रेंट 
लेबर एक्ट)--वाय लगाना औद्योगिक श्रम से घनिप्ठ रूप से सम्बन्धित है, परन्तु 
इसकी कुछ ग्रपनी समस्याएं हैं जो विशेष रूप से आ्रा्मम के चाय के बगीचो के लिए 
श्रमिकों को भरती से सम्बन्धित हैं। चाय के वगीचे लगाने वाले श्रमिको की नियुविति- 
सम्बन्धी मामले उपर्युक्त अधिनियम द्वारा नियन्त्रित होते हैं। १६३२ दा अधिनियम 
अ्रम-प्रायोग की सिफारिज्ञो पर आधारित है। यह सम्पुर्ण ब्रिटिश भारत (जिसमे 
सथाल परगता भी शाप्रिल है) मे लागू होता है । १६३२ के नियम का प्रथम उद्देश्य 
नियुक्ति पर नियन्त्रण करना, सहायता-प्राप्त प्रवासियों को झासाम के चाय बगोचो 
की ओर भेजना तथा यह देखना था कि उनके ऊपर भनुचित प्रतिवस्ध न लगाए जाएँ। 
भारत सरकार के नियन्त्रण में स्थानीय सरकारो को यह प्रविकार दिया गया कि वे 
सहायता-प्राप्त प्रदासियों के ऊपर नियन्त्रण रखें॥ नियोवताओ को प्रमाणा-प्राप्त 
बगीचो के सरदार अथवा गनुन्ना-प्राप्त भरती करने वालो के अलावा अन्य किसी 
माध्यम द्वारा भरती करने से रोका गया । १६ साल से नीचे के व्यक्तियो को प्रवास में 
सहायता देना ग्रवंघ घोषित किया गया, जब तक कि वे झपने माता-पिता या अभि- 
भावकों के साथ न हो । जहाँ तक फ़िर से लौटने का सम्बन्ध है, प्रत्येक प्रवासी श्रमिक 
आसाभ मे श्राने के तीन वर्ष वाद लौटने का अधिवारी है, भले ही कसी नियोक्‍्सा 
ने उसे पुन नौकर रख लिया हो । तीन साल के पहले भी लोटना सम्भव था, परन्तु 
यह ऐसी दा मे ही हो सकता था जबकि प्रवासी वा स्वास्थ्य सराब हो रहा हो, 
या उसे समुचित काम न मिला ही, या उसकी मजदूरी रोक ली गई हो, था और 
कोई पर्याप्त वाश्ण हो । 
फलत केन्द्रीय सरकार न १६३३ में चाय क वगीचो के प्रवासी श्रम नियम 

चनाए। सन्‌ १६४४ में एक झधिसुचता द्वारा इन्ट सश्योधिव क्या गया ॥ इन सझो 
घनो मे श्रम का पूर्णतया भारतीय रेल मार्ग द्वारा आसाम भेजना, भरती करन वालो 
को दण्ड देने की व्यवस्था, श्रमिक्रो के वापस जाने के अधिकता नो की रक्षा ग्रादि बाते 
सम्मिलित थी । १६५१ के लेवर एक्ट के अनुसार चाय कहवे के बगीचों में काम 
करने वाले मजदूरों वी मछानो तथा वस्त्रो की देख-रेख, स्िक्षा तथा मनोरणन क 
साघन वनाय गए । इस अधिनियम को १६६१ मे सशयोधित किया गया जिससे सानिक 
देयता स छुटकारा न पा सके । 

३०. खानों के लिए श्म-विधान---क््पडे के उद्योग की अप्रेक्षा खानो पे श्रमिक्रों के 
सम्बन्ध मे श्रम-विघान काफी दीरे-घीरे प्रारम्भ हुआ ॥ १६०१ मे पहला भारतीय खान 
अधिनियम (इण्डियन माइन्स एक्ट) छास हुआ ओऔर निरीक्षकों वी नियुक्ति हुई 
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१६०१ के अधिनियम (जो कि १६२३ मे सश्योधित किया गया था) के अनुसार 
भारत सरकार की जो अधिकार मिले थे उनका उपयोग करते हुए उसने १६२९ मे 
नियम बनाएं, जिनका उद्देश्य उसी समय से खान के अन्दर औरतो का काम करता 
बन्द कर देना था| वे केवल इन भविनियमो से मुक्त खानो, जैसे बंगाल, विहार, 
उडीसा तथा मध्यप्रान्त को कोयने की खानों और पजाब की नमक की खातो, में 
काम कर सहती थी ! उपर्युक्त खानो को भी घीरे-धीरे इत नियमी की मुक्तित से श्रलग 
करने की व्यवस्था थी, ताकि १ जुलाई १६३६ तक औरतो का खानो के ग्रन्दर काम 
करना एकदम बन्द हो जाए। युद्धकालीन उत्पादन की विशेष झ्रावश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए खान के अन्दर औरतो के काम करने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था 
वह १६४३ में कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, परन्तु फरवरी, १६४६ मे 
फिर से लागू कर दिया गया। १६२३ के अधिनियम मे काम के देनिक घण्डो के सम्बत्ध 
में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। १६२८ (मार्च) मे एक सश्ोधन-नियम 
पाप्त किया गया । इसके झनुसार किसी भी खान के कर्मचारियों के एक ही समूह द्वारा 
किसी भी खान भे १२ घण्टे से अधिक काम नही कराया जा सकता था । यह व्यवस्था 
भी की गई कि मालिक कार्यालयो के सामने काम के घण्टो को निर्धारित करने वाले 
नोटिस लगाएँ । १६३५ के सशोधन अधिनियम द्वारा निम्न परिवर्तेन हुए। 
कोई भी व्यक्ति खान में एक हफ्ते मे ६ दित से प्रधिक काम नहीं कर सकता | 
खान के ऊपर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हपते में ५४ धण्टे से श्रधिक काम 
नही कर सकता | एक दिन में १० घटे से अधिक कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। 
कार्य काल इस प्रकार होगा कि विश्राम काल को लेकर वह एक दिन मे १२ घंटे से 
ग्रधिक नही होगा । उसे ६ घटे लगातार काम करने के बाद १ घटे का विश्राम 
प्रवश्य मिलेगा । खान के झन्दर काम करने वाचे व्यक्ति को एक दिन मे € घटे से 
प्रधिक काम नही करना होगा । खान के अन्दर एक ही प्रकार का काम & घंटे से 
अधिक नही किया जाएगा। यदि वारी-वारी से काम करने की पद्धति हो तो उसे 
अपवाद माना जा सकता है, किन्तु इसमे भी एक वार में & घण्टे से अधिक काम नही 
होगा । खान के अन्दर १५ साल से कम उम्र के वच्चो को काम करने की मनाही है * 
१६३७ में एक विशेषज्ञ समिति वी नियुक्ति हुई जिसका काम दुघंटवाम्रो के 
कारशो की जाँच करना था । समिति का कोयलो की खानो का विवरण उद्धृत 
करते योग्य है--/सक्षेप मे एक खेल के रूपक का उपयोग करने पर यह कहां जा 
सकता है कि कोयले की खान का काम भारतवपे में एक दौड के समान है, जिसमे 
लाभ हमेशा प्रथम रहा है। बैचारी सुरक्षा 'द्वितीय', भ्रच्छी पद्धतियाँ 'ताम के लिए 
दौडने वाली” तथा राष्ट्रीय हित एक “मृत अ्रइ्व” के समान रहा है, जिसका नाम त्तो 
दर्ज कर लिया गया किन्तु जो दोड न सका ।! हे 
१६४८ मे नये फैक्ट्री कानुन पास हो जाने के बाद खानों में काम करने 
वाले श्रमिको से सम्बन्धित विधान को सझोधित करना आवश्यक हो गया। इस 
' उद्देश्य से ८ दिपतम्बर, १६४६ को खानो मे काम करते वाले श्रमिकों के विधाद 
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में सशोधन करने के लिए एक विल पेश किया गया जो १५ मार्च, १६५२ को पास 
होकर १ जुलाई, १६५२ से लागू किया गया। जम्मू ओर काइमीर को छोडकर 
यह कानून सारे भारत पर लागू है । इस कानून के झन्दर खानो की परिभाषा और 
विद्यद रूप से दी गई । मजदूरों की सुरक्षा तंवां भलाई के विपय भे भी विशवद व्यव- 
स्थाएँ की गई | इस कानून के झनुसार खान के उ्पर कास करने वाले श्रमिकों का 
काम ६ घण्टे प्रतिदिन तथा ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर दिया गया । खान वे भोतर 
काम करने वाले श्रमिकों की अवधि 5 घण्टे प्रतिदिन तथा ४८ घण्टे प्रति सप्ताह 
कर दी गई । स्त्रियाँ खानो के ऊपर जाम के ७ बजे से प्रात ६ बजे तक काम नहीं 
करेंगी । केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध मे घोडा-वहल परिवर्तन कर सकती है, परन्तु 
वह रात्रि के १० बजे और प्रातः ५ बजे के वीच स्तियो और वयस्कों का काम करता 
बंध नही कर सकती । इस कानून में सवेतन छट्ठियो की भी व्यवस्या है | 

खातों भें काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए एक प्रक्मर का कोप 
खोला गया है जो ५६ सस्थागओ, ६१ वयस्कों को शिक्षा के लिए तथा ५६ स्त्रियों वी 
भनाई के लिए कुछ आराम-गह चला रहा है। इसकी वापिक झामदनी ३ ४ करोड 
है । इसी प्रकार १६६१ के एब्ट के अनुमार (07 076 |शाए65 [४90प एश॒ुध्विल 
(:5$) इनमे काम्र करने वालो की हालत को कोयले थोर मायका जेसा वनाया ग्रया । 
३१. रेलवे के श्रमिकों से सम्बन्धित म्रधिनियम--रेलवे के सभी कारखाने १६२२ के 
कारखाना अविनियम के झलतगेंत आते हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सभा के प्रति 
अपने परिनियत कर्तेब्यों को पूरा कर सका । इसके अनुसार कोई भी रेलब्रे कमंचारी, 
एक सप्ताह मे ६० घण्टे से अधिक काम न करेगा । ऐसा रेलबे कर्मचारी, जिसका 
कायम स्थायी नहीं है, ८४ घण्टे से अधिक काम नटी करेगा। उपर्वक्त व्यवस्थाओं से 
अस्यायी छूट प्राप्व हो सकती है. (१) ऐसी कठित परिस्थिति मे जबकि रेलवे के 
काम में कोई भथकर वाघा उपस्थित हो गई हो, (२) या कार्य मार ग्रत्यन्त प्रधिक हो । 
परन्तु ऐसी दशा में प्रणिक समय तक काम करने का वेतन मिलेया। सप्ताह में 
लगातार २४ घण्ट का विध्वाम ग्रावस्यक था । इसमे कभी-कभी, उदाहरणाय्ं उपयुक्त 
परिस्थितियाँ ग्राने पर, व्यक्तितम हो सकता है । यवर्नर- जनरल-दन-क्रौंसिल को रेलवे 
श्रम के निरीक्षक्नो की नियुक्ति वा अ्रधिकार था, ताकि वह इस बात का पता सगा 
सके कि कानून की घाराप्रो का पालन हो रहा है या नही 
३२ सन्‌ १६२३ का श्रमिक क्षतिपांत कातृत (सश्ौधित रूप मे)--प्राय सभी 
पाध्चात्य देशों म इस बात को बे स्थान प्राप्त हो गया है कि यदि श्रम क नियमित 
घण्टों के बीच किसी कर्म चारो को काम करते समय छिसी प्रकार की झारटीरिक हानि 
पहुँचे तो उसे क्षतिपूर्ति दी जाए। भारत मे क्षतिपू्ति दने के विचार को प्रगति घीमी 
रही है । १६२३ के अधिनियम के पूर्व दुर्घेटना से मृत्यु हो जाने पर १८८४ के घातक 
दुर्घटना अधिनियम (फेटल एक्सोडेण्ट्स एक्ट) के अन्तर्गत नियोकता पर मुकदमा दायर 
किया जा सकता था, परन्तु इस अधिनियम का झायद ही कभी प्रयोग किया गया 
हो । इसके ग्रतिरिक्त नियोत्ता का उत्तरदायित्व मी अनिस्चित था । 


श्र भारतीय अथंशास्त्र 


१६४२३ के भ्रधिनियम का सिद्धान्त यह था कि दुर्घटना से घायल हुए करमें- 
चारियों को मुआवजा दिया जाएगा, यदि दुर्घटना काम्र करते समय हुईं हो | कुछ 
हालतो मे वीमारियो के लिए भी मुआवजा (क्षतिपूति] दिया जाता था । 

१६३३ के अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे, ट्रामबे, कारखाने, खोँें, सामुद्रिक | 
व्यक्त, वन्दरगाह, सडको या इमारतो, सुरगो और पुलो की मरस्मत या निर्माण या 
उन्हें गिराने के काम में लगे व्यक्ति, सामुद्रिक कायं, तार, टेलीफोन से सम्बन्धित 
काम था बिजली के तार उखाडना या खोदना, नौ-सेना, प्रकाश-स्तम्भ, चाय, कॉफो, 
रवर या प्रितकोना के बगीचे, विद्युत्‌ या गैस बनाने के स्टेशन, घ्िनेमा कमंचारी, 
वेतन-प्राप्त मोटरो के ड्राइवर तथा जमीन के नीचे बहने वाली नालियों की सफाई 
करने वाले कर्मचारी आदि सभी पाते हैं । इन सभी कामो मे लगे हुए प्रशासकीय या 
बाबूगोरी (क्लेरीकल) ढग के काम करने वाले तथा ३०० रुपये से प्रधिक वेतन पाने 
वाले लोग इसमे झामिल नही हैं । 

वास्तविक आश्चितो को ही मुश्नावजा मिलेगा, जैसे पत्नी या श्रवभस्क (नाबा- 
लिंग) पुत्र | दूसरे वे लोग, जो इस परिस्थिति में नही हैं, जेसे पति या माता-पिता 
आदि | ऐसी व्यवस्था की गई है कि घातक दुघंटनाओो से आश्षितों का हिंत प्रच्छी 
त्तरह सुरक्षित रहे। यह भी प्रवन्य है कि ये दु्घंटनाएँ ग्रायुकतों के सामने भी लाई 
जाएँ, जो प्रान्तीय सरकारो द्वारा कानून के अन्दर नियुक्त किये जाते है 

इस अधिनियम का प्रशासन और भगड़ो का निरणय इन्ही प्रायुक्‍तों को सौपा 
गया है जिन्हे बहुत प्रधिकार दिये गए हैं । क्रिया-पद्धति सीधी है शोर अपील करने के 
अवसर सीमित हैं । इस प्रकार के विपरान की सफलता के लिए कुशल डॉक्टरों द्वारा 
चोट की ठीक-ठीक जाँच और रिपोर्ट की ग्रावश्यकता है, साथ ही सरकार द्वारा 
निष्पक्ष जजो को नियुक्ति भी आवदयक है छाकि श्रमिक अपना उचित प्राप्य (लाभ) 
पा सके। भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति, कानून वे अन्दर आाप्य झाथिक सहाय- 
ताग्रो के विषय मे श्रज्ञान तथा श्रमिको के पक्षे को मुग्रावजे के लिए प्रस्तुत वर सकने 
वाले व्यक्तियों का अ्रभाव--इन सब क्ारणो से यह विधान कठिनता से लागू हो पाता 
है। १६४६ के मुआवजा (सशोधन) विधान ने मुआ्रवज्ञा पाने दालो की वेतन की 
सीमा ३०० ₹० से बढ़ाकर ४०० रु० कर दी है श्रौर इनके बीच की ग्रामदनी के लिए 

मुआवजे की दर भी निर्धारित कर दी है। 

यह कहा जा सकता है कि तियोवताओो के भय के विपरीत इस मुझावजा अि- 
नियम दे उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु सुरक्षा का स्तर वाशशी जा दो 
प्रया है। इस अधिनियम मे पुन सशोधन करने के लिए २४ सितम्बर १६५८ को 
राज्यसभा मे एक विल पद किया गया । इस बिल मे निम्न सशोधनो की व्यवस्था है 
(्‌ः हे के लिए वयस्क और झ्ल्पवयस्क का भेद मिटाना, (ख) सात दिन के 
प्रतौएा काल को घटाकर तीन दिन करना तथा जहाँ कार्यन्योग्य न रहने का समय 
अट्ठाकऔ या ग्रौर अधिक दिन हो, भ्रयोग्य होने के दिन से क्षतिपरर्ति देने की व्यवस्था 
करना हैथा (ग) भनुमूची 2, छ, एए के क्षेत्र का विस्तार करना । 






ओद्योगिक श्रम धरे 


३ साम्ताजिक बीमा--औद्योगिक श्रमिक की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा का 
द्धाल्व औद्योगिक दृष्टि से विकसित जर्मनी और ब्रिटेन-जंस सभो देशो मे स्वीकार 
स्‍या गया है। इसमे श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों, जँसे बीमारी, वृत्तिहीनता, 
डावस्था आदि, से बचाने को व्यवस्था है। वम्बई की काग्रेस सरकार न सामाजिक 
भमा के विकास की एक विस्तृत योजना भ्रस्तुत की तथा इस वात पर भी विचार 
क्यों कि बीमारी के समय में भी वेतन दिया जाए। यह इस झआाद्या से किया गया 
के इससे बीमारी के वीमे का मार्म प्रशस्त होगा । 
गंवर्ने र-जनरल-इन-कौसिल ने १६४४ मे एक श्रम जाँच समिति (लवर इन- 
वस्टिगेशन कमेटी) नियुक्त की । इसने ३६ उद्योगो की विस्तृत तथ्य स्थापक जाँच की । 
इस समिति द्वारा प्राप्त तथ्यों ने मीति-निर्धारण को पुष्ट झ्राधार प्रदान किया । 
सामाजिक बीमा वी योजनाम्ो के सम्बन्ध मे विचारणीय महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
उद्योग इस प्रकार से पडे हुए भार को कहाँ तक सह सकता है ? यह वाब्छनीय है 
कि सामाजिक बीमा की योजनाएँ अन्य देशो की योजनाओं के समान अशदायी हो 
और श्रमिक, नियोक्ता तथा सरकार तीनो ही झपता-अ्रपना न्‍्यायोचित भार 
बहने करें। 
श्रमिक राज्यीय बीमा ग्रधिनियम (एम्प्लाईज स्टट इश्योरेंस एक्ट), जोकि 
ग्रप्रैल, १६४८ में पास किया गया, में इस बात की व्यवस्था है कि बीमारी और काम 
के समय लगी चोट प्रादि के सम्बन्ध में अनिवाय॑ राज्यीय बीमा हो तथा ४०० रू० 
माहवार से कम पाने बाली स्त्रियों को प्रसूति-सहायता प्राप्त हो, चाहे वे हाथ का 
काम करती हो या वाबूगीरी (कलर्की)। राज्य सरकारों क्रो अस्पताल द्वारा देख-रेख 
और दवा का व्यय संमालता होगा । बीमारी के लिए नकद सहायता एक वर्ष मे अधिक- 
से-प्रधिक झ्राठ सप्ताह मिलेगी । काम में लगने वाली चोट से उत्पन्न अ्रयोग्यता के 
समय अयोग्यता-सहायता (डिसेवलमेण्ट बेनीफिट) प्राप्त होगी। कुछ दशाप्रो मे विघ- 
बाप्मो, पुत्रो और पुत्ियों को आश्रितों की सहायता! देने की भी व्यवस्था की गई है। 
१६५१ के सशोधन के अनुसार नियोक्‍्ताओो का अशदान उनके द्वारा दी जाने 
बाली कुल मजदूरी का ह% निश्चित कर दिया तथा % इसके झलाबा निश्चित 
किया । इस प्रकार नियोक्ताओो का अशदान अब ६ ३५% है। 
इस स्क्रीम को १०० से भ्रधिक कैन्द्रों में लागू किया गया है शौर १७ लाख 
मजदूरों को बीमा से लाभ पहुँचाया गया है । तीसरी योजना मे ३० लाख मजदूरों को 
लाभ पहुँचेगा । 
इ४ भारत में झौद्योगिक झगडो का इतिहास--१६ १७ से पहले भारत में हडताले 
ब्राय नही होती थी । १६०५ मे वम्ब्ई में कई हडतालें हुईं, जिनका कारण बिजली 
का प्रचार था, जिससे काम बहुत अधिक समय तक सम्मव था। १६१६-२० में जब 





१० लेवर गया (ख्ब३)) अगस्त १६३७, पुण्&र ॥ 


४ भारतोय प्रथंशास्त्र 


बम्बई में कपास की मिलो के १,५०,००० श्रम्िको की बडी हडताल हुई, तब से 
'श्थिति विशेष रूप से सकटापनन हुई। इन हडतालों के सहायक कारणों में काम के 
लम्बे घण्टे, आवास की बुरी परिस्थितियाँ, चोट के खिलाफ मुआवजे की अव्यवस्था, 
सरदारो (फोरमेन) द्वारा श्रमिकों के साथ होने वाला दुव्यंबहार तथा एक वर्ग की 
हडताल की अन्य वर्ग को हडतालो के साथ सहानुभूति झ्रादि का नाम लिया जा 
सकता है । 

१६१६-२१ में हडताल की स्थिति झधिक भयकर हो गई | परिणाम यह 
हुभा कि ग्रौद्योगिक केन्द्रो मे हहतानो की एक लहर आ गई / १६२६-२७ अपेक्षाइत 
दान्त वर्ष थे । १६२८ में श्रौद्योगिक अ्रशान्ति पुन. उत्पन्न हो गई और वितनी ही 
अडी-बडी हडतालें हुईं। उदाहरण के लिए, बम्बई की कपास की मिलो की बडी 
हडताल (प्रक्‍्तूबर, १६२८) का नाम लिया जा सकता है। १६२६ मे पर्व वर्ष की 
औद्योगिक हलचल जारी रही तथा साम्यवादी प्रभाव स्पप्टत लक्षित हुए । बम्बई में 
फिर एक सम्पूर्ण हडताल रही । इन तूफानी वर्षों के बाद कुछ समय तक देश-भर में 
शान्ति रही । १६२६-३३ के आर्थिक ग्रवसाद मे मजदूरी मे कटौती हुई और कुछ 
हडतालें भी हुईं। बम्बई की सरकार ने प्रान्त मे मछदूरी में कटोती के प्रइन पर 
वेभागिक जाँच प्रारम्भ की। १६३४ मे इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसी समय 
अर्ध-साधारण हडताल, जो बम्बई की मिलो मे चालू थी, समाष्त कर दी गई । इस 
जाँच का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम वम्बई सरकार द्वारा ट्रेड डिसप्यूट्स कस्ौलियेशन 
एक्ट पास किया जाना था । इसकी समीक्षा झागे सेक्शन ३७ मे की गई है। इस 
अधिनियम के पास होने के तीन वे बाद तक वम्बई समग्र की कपास की मिलो में 
हलचल न रही । १६३७ मे बम्बई, भ्रहमदाबाद, कातपुर और मद्गास-जंते प्रौद्योगिक 
केसद्रों मे फिर श्रम-अ्रश्चान्ति प्रारम्भ हो गई | इसका कारण श्रोद्योगिक एवं व्यापारिक 
समुत्यात के आघार पर ऊँचे वेतन की माँग तथा कटौती की पूर्ति और ग्रश्मत 
साम्यवादियों द्वारा भडकाया जाना था। श्रमिक वर्ग मे फैला हुआ भीपरय असस्तोष, 
यद्यपि पहले वर्ष मे ही उनकी दशा सुधारने के नियम पास हो चुके थे, १६३७-३८ 
में हुई बड़ी हडतालो के रूप मे प्रकट हुआ । 

३५- १६३६ के पद्चचात्‌ ग्रौद्योगिक झगड़े-- १६३६ में कमडो की ग्रौसत सख्या ४०६ 
थी ॥ यह उस समय तक की उच्चतम सख्या थी ।* बम्बई में कगडो की सख्या १६४२ 
में और भी अधिक ग्र्थात्‌ ६६४ थी । युद्ध के उपरान्त श्रम्म-्ग्रशात्ति का प्रधात 
कारण मुल्यों तथा जीवनःस्तार मे दूद्धि यी जो कि अधानतया सुद्रात्फीति के कारण 
थी। भज़दूरी और कीमतो के बीच होने वाली दोड मे मजदुरी सदेव पीछे रह गई ! 
इस स्थिति पर तभी काबू पाया जा सकता है जवक्ति कीमतें नियन्त्रित और स्थिर 


१० बम्बइ का अम गज़ट, जूब २६४०, पृ० पह&६ | 
>. सन १६४६ में अगस्त के मढीने तक केवल वम्वइ नगर में ही ३०० से भ्रधिक हडतालें हुईं | अन्य 


अम-रेन्‍्द्र भी इसी अकार प्रभावित ये | 


झौद्योगिक श्रम ध्प्र्‌ 


कर दी जाएँ। यद्यपि अनेक उद्योगों मे अभूतपूर्व लाभ हुए परन्तु सामान्य रूप से 
अभिकों की दक्या गिरती ही गई। हडतालो का भूत सवार हो गया और देश में श्रम- 
असन्‍्तोष की लहर सी झा गई । इसका कारण राजनीतिक एवं सामाजिक भी है और 
अशंत साम्यवादियों की क्रियाएँ भी हैं, लेकिन प्रधान कारण कीमतो और मजदूरी के 
बीच की गहरी खाई ही है ।* 

३६. ग्रौद्योगिक झगड़ो की रोक-बयाम--औद्योगिक कगडो को निपटाने के लिए स्थापित 
यन्त्र की विवेचना करने से पूर्व उन्हे रोकने के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना उचित 
होगा । इन्हे रोकते के लिए नियोक्ताओो झौर श्रमिकों का हढ संगठन पहली आवश्यक 
वस्तु है । भारत में वियोक्ता प्राय अच्छी तरह संगठित हैं, लेकिन श्रमिकों की दशा 
ऐसी नही है, अत मजबूत श्रम-सघो की आवश्यकता है । दोनो पक्षो के सुहढ सघो 
(जो अपने-पयते पक्ष के लिए भच्छी तरह बोल सकते हैं) के निर्माण से यत-तन होने 
वाली हडतालें और काम-वन्दी रुक जाएगी । साथ ही हडताल करने के पहले ही माँगो 
की रूपरेखा तैयार हो जाएगी न कि हडताल करने के बाद, जो भारतीय हडताल की 
प्रधान विशेषता है। अहमदाबाद की कपडे की मिलो के भूगड़ो में मध्यस्थता करन के 
लिए एक स्थायी मध्यस्थ परिषद्‌ (प्रारवीट्रेशन वोड ) की स्थापना वी गई है। 

अब हम भगडो को तय करने के लिए मध्यस्यता और समभोते के तरीको वी 
विवेचना करेंगे। १६१४-१८ के वाद हुए अनेक अगड़ो से उन्हे सुलभामे और जाँच 
करने के लिए उचित साधन की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इस ओर सबसे पहला 
कदम मद्रास सरकार ने उठाया । १६२१ में बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त तथा १६२२ 
मे बम्त्रई सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने बहुत अच्छा प्रारम्भिक काम क्रिया शौर 
ऊगडो के निवारण झौर मध्यस्थता व॑ सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिश पेश की । भारत 
सरकार ने समस्या की अखिल भारतीयता पर जोर दिया । लेक्नि श्रम सघ बिल (ट्रेड 
यूनियन बिल) पास होने से प्रूव इस आपरिपक्व माना गया। श्रम सध बिल १६२६ मं 
कानून बच गया और पगते वर्ष स लागू कर दिया गया । ब्यापार विग्रह अधिनियम 
(ट्रेड डिसप्यूटूस एक्ट), जो १६२६ मे पास किया गया था और प्रारम्भ में केवल 
प्राग्ामी ४ वर्ष तक लागू रहता, १६३४ मे स्थायी वना दिया गया । 
सन्‌ १६४० से भारत सरकार मे एक नवीन परामशझ्ंदात्री सस्था को जन्म दिया 

और उसे पूर्णता प्रदान की॥ इसका नाम भारतीय श्रम सम्मेलन (प्रिदलीय श्रम 
सम्मेलन) था । 
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१- १६५८ में १६५७ को तुचना में ओध्ोगिक मगडों को सरया में कसी हुई । १६५७ में औद्योगिक 
कगडों वी सख्या १६४० थी, जदकि १६५४८ में १५२४ थी। इसके बावजूद भी भागों से सवधित 
व्यक्तियों वी संय्या त्था कान के दिलों में काम से अलग रे वालों वी सख्या में ४.४ प्रतिशत 
तथा २६ ३ प्रतिशत की वृद्धि हुड ] १६४८ के पधथन अडे-वर्ष वी तुलना में दूसरे अद्ध नवर्ष में औदो- 
गिक अतान्ति का जोर कम रद्द | इनका कारण नियोतातओं तथा अनिकों के सगठनों द्वारा अनुशात्तन- 
सम्बन्धी सयोदाओं (कोड ऑफ डिंसिप्लिन) को स्वीकार करना था । 

२. ट्रिपार्टोॉइट लेदर कॉन्फ्रेन्स | 


६६ भारतीय अर्थशास्त्र 


३७. व्यापार विप्रह जिधान (ट्रेंड डिसप्पुट्स लेजिस्लेशन)--(१) सन्‌ १६२६ का 
व्यपपार विग्रह श्रधिनियवम--य्रह अधिनियम अग्रेजी कानून वे अनुसार है। इसमे 
अनिवाय मध्युस्थता की व्यवस्था नही है । ब्रिटेन की तरह भंगड़ो के निशंय मे जनमत 
को एक निश्चित साथन माना गया है और निहित विचार यह है कि निश्चित प्रश्नों 
पर विवाद हो और निष्पक्ष (मध्यस्थ) न्‍्यायात्रिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा उन पर मत 
प्रकट किया जाए, ताकि भल्नी प्रकार सूचित जनमत का निर्माण हो सके । इस विधान 
भें जाँच-न्यायालय (इनक्वायरी कोट्स) और समभौता परिषदो (कसीलियेशन बोड्डस्‌ 
के निर्माण की व्यवस्था है । 

(क) जाँच किस प्रकार की होगी--प्रान्तीय सरकार या गवनेर-ञननरल तथा 
जहाँ तिषोक्ता गवर्नर-जनरल-इन-कौधिल के अधीन किसी विभाग या रेलवे कम्पनी 
का अ्रध्यक्ष है, वहाँ गवनेर-जनरल-इन-कौंसिल को भगडो को तय करने के लिए 
एक जाँच-न्यायालय या समभोता बोर्ड (कस्ोलियेशन बोर्ड) स्थापित करने का 
अधिकार है । ब्रावेदन देने वाले थ्यक्ति दोनो दलों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते 
है ।' (ख) जाँच न्यायालय का निर्माण--इसमे एक निष्पक्ष सभापति, अन्य ऐसे 
स्वतन्त्र व्यक्ति जिन्हे नियुक्ित-प्रधिकारी यो ग्य समक्े ग्रथवा एक स्वतन्त्र व्यक्षित हो सकता 
है। (ग) समझोता बोर्ड का विधान झलग है । इसमे एक सभापति, दो या घार 

श्रन्य सदस्य जिन्हे नियुक्ति-प्रविकारी योग्य समझे या एक ही स्वतन्त्र व्यवित होगा। 
सभापति एक स्वत/न व्यक्ति होगा तथा भ्रन्य व्यक्ति भी स्वतन्त्र होंगे या बराबर सख्या 
में नियुक्त ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों पक्षो की सिफारिशों पर उनका प्रतिनिधित्व करते 
होगे । (घ) क्रियाविधि--ऐसे बोर्ड का काम भंगड़ो के ग्रुण-दोषो का विव्रेचन तथा वे 
सब काम करता होता है जिनसे दोनो दलो के भगडे शान्तिपूर्वक तथा न्यायोचित ठग से 
तथ हो जाएँ और उन्हे (दलो को) इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाए। प्रसफल होने 
पर इसे अभ्पनी कार्यवाही का पूर्णा विवरण नियुक्ति-पअ्धिकारी के पास भेजना पडता है 
जिसमे बोर्ड द्वारा उठाये गए कदम, उसकी जाँच के परिणाम श्र सिफारिश भी होती 
हैं । निगुक्ति-पधिकारी को इसकी मध्यवर्ती (इण्टेरिम) या अन्तिम रिपोर्ट यथाश्रीघ्र 
प्रकाशित करनी पड़ती है। (च) जनोपयोगी सेवाश्रों मे हड़ताल--जतोपयोगी सेवाप्रो 
से सम्बन्धित अ्रधिनियम का द्वितीय भाग सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। जतोपयोगी सेवा 
का अथ यह है--(१) गवेने र-जनरल-इन-कोसिल द्वारा जनोफ्योगी घोषित कोई भी 
रेलवे सेवा । (२) कोई भी तार, टेलीफोन और डाक को सेवाएँ। (३) कोई भी 
व्यापार या ब्यवमाय जो जनता के लिए प्रकाश और पानी की व्यवस्था करता है| (४) 
जन-स्वास्थ्य और स्वच्छता की कोई भी सेवा । इन सेवाझ्रो मे मासिक वेतन पर नियुक्त 
श्रमिक यदि अपने तियोक्रता को हडताल करने से पहले एक महीने के अन्दर कम-से-कर्म 
१४ दिन की अग्रिम सूचना न दे तो उन्हे विशेष दण्ड दिया जाता है। इसी प्रकार यदि 


५ क्रय अकम्पकाहब भक्त रकाक तर दूँ प के 77 
+ ३. श्रम आयोग ने अधिनियम के अन्तगंत तदथे न्ययवालयों के स्थान पर स्थायी न्यायालयों कौ स्थापन: 
सम्बन्धी सम्माव्यता की जाँच करने की सिफारिश की । (श्र० आ? ग्र०, १० १४४) 
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जवापयोगी सेवाओं के नियोक्ता पु्वे-सूचना दिय बिना ही उन्हे स्वय वन्द करते है तो 
उन्हे विशेय दण्ड दिया जाता है (इनका दण्ड अधिक होता है) । झपराव को प्रोत्साहन 
देने वालो का साधारण अपराधी सझोवन अधिनियम (क्रिमिनल अमेण्डमेण्ट लॉ) 
के अनुसार सजा मिलगी । (छ) अवध हडतालें--१६२७ के ब्रिटिश व्यापार विग्रहे 
झधिनियम (ब्रिटिश्न द्रेड डिसप्यूट्स एक्ट) के अनुसार अवध हडतालो के सम्बन्ध मं 
और भी व्यवस्थाएँ हैं ।॥ ऐसी हडताल या मिल-वन्दी को अ्रवेध करार दिया जाता है। 
इस विधान के अनुसार नियोक्ता और श्रमिकों के सगठन का अस्तित्व पहले 

से ही मान लिया जाता है। इसका उद्देश्य इस भ्रकार के सगठन का विकास करना, 
यत्र-तत्र होने वाली हडतालो को रोकना तथा इस बात में सहायता करना है कि माँगे 
हड़ताव होते से पहले ही व्यवत्यित रूप घारण कर लें (न कि हडताल होने के 
बाद) । भ्धिनियम के अ्रन्तगेंत सहानुभूति मे की गई हडतालें अवध होगी । इसके 
विपक्ष मं कहा गया है कि सरकार इस आधार पर किसी भो हडताल को अवैध 
घोषित कर सकती है ॥ लेकिन इसक्रे प्रत्युत्तर मे कहा जा सकता है कि इगल॑ण्ड की 
त्रिगुट हडताल (ट्रिपल स्ट्राइक) (१६२६) जेंसी हडताले देश के लिए घातक मिद्ध 
हो सकती हैं । कानून की भ्न्य घाराझो के समान इस घारा का भी केवल इसो ग्राधार 

पर विरोध नही किया जा सकता है कि इसका दुरुपयोग हा सकता है । यह भी कहा 
गया है कि हडठ़ालो को प्रबैध घोषित करने वाली घाराएंँ श्रमिको के प्राघारभूत भ्रधि- 

कारो में हस्तक्षेप करती हैं और श्रम-सघ आन्दोलन का शैशव-काल में ही गला घोट 

देंगी तथा मजदूरों के मन मं अविश्वास उत्पन्न करेंगी । यह भी कहा जाता है कि 

अधिनियम मे जनोपयोगी सेवाओ और अवैध हडतालो से सम्बन्धित भाग झनावध्यक 

हैं । समाज-सुरक्षा, जैसे पानी की पूर्ति, प्रकाश तथा सफाई झादि, मे एकाएक की गई 

हदतालें पहले से ही दण्ड-विवान (पीनल कोड) के अन्तगंत दण्डनीय हैं। साधारण 

जनोपयोगी सेवाग्रो में होन वाली हड॒तालो (उदाहरण के लिए, डाक, तार टेलीफोन 

या रेलवे) के सम्बन्ध मे इतनी सछती न बरतनी चाहिए 

अगस्त, १६९३७ से लोकप्रिय मन्त्रिमण्डज्लो की स्थापना के बाद प्रधिनियम का 
प्रायः उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से मद्रास प्रान्त मे। जाँच न्यायालय 
पर समभौता परिषद्‌ की नियुक्ति-सम्वन्धी कार्यविधि भाराक्रान्त प्रतीत हुई । परि- 
खणामस्वरकूप वम्बई की सरकार ने १६३४ से नवीन अधिनियम पास किया । 

(२) असन्‍्यायोव ना तिफररिय की थरे कि अत्येक आन्तीय सरकार सममाते वे 
लिए एक या एकाधिक अफसर रखे । मद्रास के श्रमायुक्त, पजाव के उद्योग-सचालक- 
मध्य प्रान्त के साख्यिकीय सचालक, सहायुकत और उद्योग-सचालक को समभौताअफ- 
सर के अधिकार दिये गए हैं । 

(३) १६३४ का बम्बई व्यापार विग्रह समझौता अधिनियम (दि बॉम्बे ट्रेड 
डिसप्यूट्स कसीलियेशन एक्ट)--इसमे एक श्रम-आयुवत की नियुवित की व्यवस्था भी 
की गई जो पदेन प्रधान समम्भैताकार होता है। इसम श्रमाविकारी और सह समभौतय- 
कार की भो व्यवस्था थ श्रमिकों के हितो की रक्षा के लिए १६३४ मे एक श्रम- 
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अधिकारी की नियुक्त हुई । मिल-मालिक सघ ने भी सरकारी श्रमाधिकारी और प्रमुख 
सममभीौताकार की कार्यवाहियों मे अपनी मिलो का प्रतिनिधित्व करने वे. लिए श्रमा- 
घिकारियो की नियुक्तित कौ ।' 

(४) बम्बई श्रोद्योगिक विग्रह अ्रधिनियम (१६३८)--१६३४ के प्रधिनियम 
के स्थान पर बने १६३८ के इस नियम का उद्देदय हडताल था मिल-बरदी से पहले 
समभोते और मध्यस्थता के सभी अस्त्रो का पूरा उपयोग करना है। 

इस अधिनियम मे उन सधो की रजिस्ट्री की व्यवस्था है जो नियोक्‍ताग्रो द्वारा 
स्वीकार किये जा चुके हैं या सदस्यता की कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। रजिस्ट्री स 
संघो को मज़दूरो का प्रतिनिधित्व करने के प्रनेक अ्रधिकार मिल जाते है । श्रमाधिकारी 
भर समभौताकार (कसी लियेटर) भ्रान्त के विभिन्‍न क्षेत्रों या उद्योगो के लिए नियुक्त 
किये जा सकते है । ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि मजदूरों की माँगो, शिकायतो या 
उनकी सेवा की शर्तों मे किये गए परिवतंनो परपूरा विचार किया जा सके । हडताल 
आऔर मिंल-बन्दी उस समय तक अवैध मानी जाएगी जब तक कि बाद-विवाद और 
विचार-वितिमय के सभी साधनो का प्रयोग न कर लिया जाए । समभौते की कार्रवाई 
के दो महीने बाद हडताल या मित्र-बन्दी के अधिकार का उपयोग करना चाहिए । 

यदि दोनो पक्ष किसी समभौते पर नही पहुँचते तो समझा जाएगा कि व्यापार- 
विग्नह प्रारम्भ हो गया है ओर सरकारी समझौताकार भगड़े को शान्त करने का 
प्रयास करेगा । यदि सम फीताकार भी भ्रसफल रहता है अथवा सरकार आज्ञा देती 
है तो समभौता-परिषद्‌ नियुक्त की जाती है। 

ऐसे उद्योगी और केन्द्रों मे, जहाँ नियोवता और श्रम-सघो मे कपडे का फंसला 
अध्यस्थो को सौप दिया गया है, सरकारी काय॑वाही प्रारम्भिक दशा मे ओर हो सका 
तो श्रन्त तक नही की जाएगी । फिर भी सभी समभौतो झौर परिनिणायों (अवादस) 
की रजिस्ट्री ग्रवश्य होगी । 

अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है जिसका काम सधो 
की रजिस्ट्री, उनकी ग्राह्मयता का निर्णय, समझौतों, परिनिर्णेयो, सूचनाग्री तथा ग्रन्य 
रिपोर्टों का लेखा रखना है । 

एक महत्त्वपूर्ण विषय मे ग्रधिनियम एकदम नवीन है । इसमे हाईकोर्ट के जन 
था जज होने योग्य बकील की भ्रध्यक्षता मे एक औद्योगिक न्यायालय की स्थापना की 
व्यवस्था है | यह न्यायालय स्वैच्छिक मध्यस्था में निर्णायक का काम करेगा श्र इस 
अधिनियम के अस्तगंत उठ खडे होने वाले अन्य भंगडो के लिए भी न्यायालय का काम 
करेगा । यह मिल-बन्दी और हडतालो की अवंधता का निर्णय करेगा तथा समरभौतो 
और परिविर्शायो की ब्यवस्था करेगा। ऐसे न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। 

सन्‌ १६३८ का बम्वई उद्योग-विग्नहू अधिनियम देश मे क्षम-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 

और सर्वाग्र अधिनियम है । इस विधान की झालोचना में कहा जाता है कि यह 


३ रेसे दी श्रमाविकारी'बगाल, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बिडार में भी नियुक्त हुए है । 
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श्रावक्ष्यक्त्रा से अधिक सस्ते और कामगरो के हडताल घोषित करने के स्वृतन्त अधिकार 
वा विरोधी है। इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि यह हडताल करने के अधि- 
कार को समाप्त नहीं करना वल्कि इसके उपयोग को तब तक टालता रहता है जब्र 
तक कि सभी जाल्विपूर्ण तरोके, जिनसे व्यापारिक विंग्रह का समेकोता किया जा 
सकता है, समाप्त न हो जाएँ । 

इस अधिनियम की दूतरी आलोचना यह है कि आन्तरिक सग्रठन के मूल्य 
को ऑँकने वे लिए कुछ भी नहीं करता, जिससे श्रमिकों के सहयोग में वाधघक मनो- 
वैज्ञानिक अन्तर टूर किये जा सकते हैं ॥ इसका झ्ाघारभूत विदार सामूहिक सौदे 
(क्लेक्टिव वार्गेनिंग) का प्रचलन है, जिसमे एक ओर नियोक्ता और दूसरी ओर सगठित 
श्रमिकन्समाज होता है । 

सन्‌ १६३६-४५ के युद्धकाल में और भी कादूनी व्यवस्थाम्रों की आवश्यकता 
प्रतीत हुईं, जो न केवल पर्माष्त रूप से लचीली ही हो वल्कि भगड़ो के समभोते के 
निश्चित उपाय भी प्रस्तुत करें । १६४२ मे भारत सरकार द्वारा पास किये गए भारत- 
सुरक्षा नियम ८१ 'झ का यही मूल सिद्धान्त था | इससे श्रमिको की हडताल करने की 
स्वतन्त्रता बहुत सीमित हो गईं ॥ १६४१ वा आवश्यक सेवा (स्थापन) अध्यादेश 
(प्रसेशियल सर्विसेज मेप्टिनेस एक्ट) भी इसो प्रकार का था। इसका उद्देस्य श्रमिको 
को मरकार द्वारा आवश्यक घोषित की गईं सेवा्नो को छोडने से रोकना था। 

(५) बम्बई ओद्योगिक सम्बन्ध भ्रधिनियम (१६४६) का उद्देस्य १६३८ के 
औद्योगिक विग्रह अधिनियम को स्थानान्तरित करना हैं, जिसकी प्राय सभी धाराएँ 
पूर्वेबत्‌ रखी गई हैं तथा कुछ नई घाराएँ भी जोडी गई हैं। अनुभव से सिद्ध हुप्रा है 
कि मध्यस्थता तथा समभोतरों और निर्णोयों स पर्याप्त सफलता मिली है तथा श्रमिको 
क्यो भी लाभ हुआ है । 

औद्योगिक विग्रह्‌ अधिनियम (१६४७)--यदि समझौताकार मंत्रीपूर्णां ठग से 
समभौता नहीं करा सकता तो मामला समभौवा-परिपद्‌ के हाथ म चला जाता है, 
जिसमे एक स्वदस्व सभापति ओर दो से चार तक अन्य सबेत्य होते हैं। यह आजा 
की जाती है कि परिषद अपना काम दो महीने मे समाप्त करेगी ॥ यदि परिपद्‌ सम- 
मौता कराने म सफ्ल होती है तो यह समभौता छ* महीते या दोनो दलो द्वारा स्वीकृत 
अवधि म से उस समय तक के लिए लागू क्या जाता है जो मधिक लम्बा हो ) इसमे 
एक जाँच न्यायालय की नियुतित की भी व्यवस्था हैं जो कि संपि गए विवादास्पद 
प्रश्न की छातवीन करता है । न्यायालय में एक या अधिक स्वतन्त्र व्यक्ित होते हैं । 
इसे उचित सरकार को अपनी जाँच छ महीने के अन्दर देनी होती है। उच्च न्यायालय 
(हाईकोर्ट) के न्‍्यायाघीयों द्वारा तिभित एक औद्योगिक मध्यस्थ न्यायालय (डण्डस्ट्रिन 
यल ट्रिब्युनल) का निरंय छ महीत यो दोनों पक्षो को मजूर छिसी अन्य अवधि-- 


+« देखिए, इस्टियन झ्नेच् आफ इक्नॉनउस, कॉन्फरेन्द अक) १६४०) में श्री पी० एन० लोक्नावव 
का इण्टरिहयल! टिमायूड्स रस्ट लेगलेशनः नानक लेख 
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इन दोनों में जो भी अधिक हो--तक मान्य होगा । समभौते की कारंवाई के समय 
हडताल या मिल-बन्दी को इजाजत नही है । 
सौ या सौ से अ्रधिक ब्यक्तियो को काम में लगाने वाले श्ौद्योगिक कारखानो 
या सस्थापनो (एस्टाब्लिशमेण्ट) मे श्रम-समितियों (वर्क्स कमेटी) को स्थापित करने 
की व्यवस्था है। इनमे नियोक्तात्ो और श्रमिको के प्रतिनिधि होगे। श्रमिकों के प्रति- 
निधियो की सख्या (जोकि रजिस्ट्रीयुदा श्रम-सघो की सलाह से चुने जाएँगे) कम-से- 
कम नियोक्‍ताग्रो की सरया के बराबर होगी । इन समितियों का काम श्रपिकों प्रौर 
मालिको के बीच श्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखना और उन्हे ऐसे अनौपचारिक ढग से 
मिलने-जुलने देवा है कि वे एक-दूसरे से मिलकर रोज़मभर्रा के कंगड़ें तय कर सके । 
अधिनियम में ग्रतिवार्य मध्यस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार क्रिया गया है। इसते 
विरुद्ध यह कहा गया है कि यह श्रमिको की सामूहिक सौदा करने की झवित को नष्द 
करता है और इस प्रकार नियोक्‍्ताग्रों के विरुद्ध प्रयोग मे लाए जाने वाले सबसे शक्ति- 
दाली भ्रस्त्र ग्र्थात्‌ हडताल को छीन लेता है। प्रत्युत्तर मे कहा जाता है कि समस्त 
राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भ्रतिदाय मध्यस्थता लागू करना 
उचित है। यह भी कहा जाता है कि व्यवहार में उसूलन समभौत्े के प्रयोग ग्रौर 
ऐच्छिक मध्यस्थता की भी व्यवस्था है । सरकार के झनिवायं मध्यस्थता पर हृठ करने 
की नीति से दोनो दल प्रधिक विवेकपूर्णा ढहय तथा सरलता से समझौता कर सकेंगे । 
सन्‌ १६४७ की घाराओ को पुरा करने के लिए दिसम्बर, १६४६ मे इण्डस्ट्रि- 
यल डिसप्यूट्स (बेकिंग एण्ड इन्शयोरेस कम्पनीज) एक्ट पास किया गया। सन्‌ १६४७ 
के केन्द्रीय कानून को कुछ राज्य सरकारों ने भी सशोधित किया है, उदाहरणार्थ 
उत्तर प्रदेश (१६५१), मंसूर (१६५३) ; केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारो के काबूनो के 
अन्तगंत किये गए निर्णयो की प्रपील की व्यवस्था करते के लिए २० मई, १६५० में 
इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स (एपीछेट ट्रिब्युनल) एक्ट पास किया गयां। जम्मू श्रौर काइमीर 
को छोडकर यह कानून सारे भारत में लागू है। अपील सुनने के लिए एक न्यायालय 
(प्रपील ट्रिब्यूनल) की स्थापना हो चुकी है । इस न्यायालय के तीव स्थान हैं--वम्बई, 
कलकत्ता और लखनऊ | १६४६ के इण्डस्ट्रियल अधिनियम का १६६१ तथा १६६३ 
मे सश्लोधन क्या गया। चीनी आक्रमस्य के बाद नवम्बर ६६६२ में इण्डस्ट्रियल 
प्रस्थायी विराम रेजोल्युशन (7009774] प्रात्च०४ 7२८४०॥७६०॥) द्वारा इन भयडो को 
- मिटा की कोशिश की गई फिर भी १६६३ में १४७१ झौद्योगिक भागडे हुए जिसमे 
३२,६८६, ५२४ श्रमिक दिनो की हानि हुई। 
३८. भारत में श्रम-सघ ब्रान्वोलन--श्री बी० पी० वाद़िय के नेतृत्व मे मद्गास में 
१६१८ में ही श्रम-सघो का सगठन क्रिया गया था। मद्गास से श्रम-प्तघ आन्दोलन 
बम्बई पहुँचा। १६१७ मे प्रारम्भ होदे वाली औद्योगिक अश्यात्ति के परिणामस्वरूप 
कितने ही श्रम-सघ स्थापित किये गए। ये सब अस्थायी थे और उद्देश्य पुरा होते 
ही--धाहे वह मजदूरी की वृद्धि हो या कुछ और--विनप्ट हो एए । ये हडताल- 
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समितियाँ-सी थी जिनमे कुछ अफसर और कुछ चन्दा देने वाले सदस्य थे।' परिस्थिति 
धीरे घीरे सुधर रही है। आन्दोलन को प्रारम्भिक दक्म में आथिक कृप्ट वे एकमात्र 
सूच से श्रमिक बेचे रहते थे। यह वन्धन आधिक स्थिति के सुधार के साथ ही कमजोर 
होता जाता था। वाद में आन्दोलन में झवित श्राती गई । इसे १६२६ के श्रमन्सघ 
अधिनियम द्वारा काफी वल मिला । भारत के व्यापार-सघ आन्दोलन को प्रारम्भ से 
ही एक ग्रष्तितल भारतीय सस्था--अखिल भारतीय श्रम सघ कांग्रेस (झ्रॉल' इण्डिया 
ट्रेड यूनियन काग्रेस)--का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके अधिवेशन १६२० से होते आा 
रहे हैं। 

१६४८ के ग्रन्तिम तथा १६४६ के प्रारम्भिक महीनों मे ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
से कितने हो सघ भ्रलग हो गए। ट्रेड यूनियन काग्रेस अब कम्यूनिस्टो के श्रधिकार मे 
है । इधर हाल मे कांग्रेस के सिद्धान्तो का अनुसरण करते हुए भ्रहमदाबाद में भी एक 
संघ बनाया गया । इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय श्रम-सघ काग्रेस (इण्डियन नेशनल 
ट्रेड यूनियन काग्रेस) है और यह घोीरे-घीरे झक्ति सग्रह कर रही है। श्री जयप्रकाश 
नारायण के नेतृत्व मे समाजवादियो ने हिन्दू मजदूर पचायत नाम का एक शक्तियाली 
संगठन बनाया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को स्थापना से भारत मे केन्द्रीय श्रम सघ स्थापित 
होने मे झीघ्रता हुई । जेनेवा सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति से 
भारतीय श्रम आ्रान्दोलन पश्चिमी दतिया के सम्पर्क मे आ गया । 

१६४० मे अखिल भारतीय श्रम सघ काग्रेस मे कुल १६१ सघ ये तथा इससे 
सम्बद्ध सदस्यों की सख्या ३५४,५४१ थी। १६४६-४७ मे रजिस्ट्रोशुदा श्रम-सघो की 
सख्या १,७२५ थी जिनमें से ६६८ ने भ्रपता लेखा पेश किया । उनकी सदस्यता 
१,३३१,६६२ थी । स्त्रियों की सदस्यता कुल सदस्यता के ४ प्रतिश्नत से भी कम थी। 
१६५७ ५८ में (जम्मू श्लौर कासमीर, मंसूरओर मनीपुर को छोडकर) भारत मे ६,६४४ 
अ्रम-मध थे | इनम से ५,३१६ श्रम-सघो ने अपना लेखा प्रस्तुत किया । इनकी सदस्यता 
२५,९५,५१६ पृर्पों तथा ३,१०,५६४ स्त्रियों को है । ये सव सघ झवगित और 
सामथ्यं मे समान नहीं हैं। लगभग आधे सघ तो सरकारी नौकरियों से सम्बद्ध 
व्यक्तियों के थ ) 

३६. भारत मे श्रम-पान्दोलन की कठिनाइयाँ---सदसे प्रधान कठिनाई भारतीय 
श्षमिकों की परिवर्तेनशीलता है (देखिए, सेक्शन ३) | द्वितीय, वम्बई तथा कलकत्ता- 
जैसे उद्योग केन्द्रो म काम करने वाले व्यक्तियों मे इतनी विभिन्‍नता है कि वे अलग- 
अलग भाषाएँ बोलते है और इस/लए एक-दूसरे के प्रति झ्राकृष्ट नहीं होत । जहाँ पर 
प्रवासी श्रमिकों की सस्या कम है, जेसे अहमदावाद मे, वहाँ व्यापार-सघ कापी सुहद 
हैं । तीसरे, बहुत-में श्रमिक नियमित चदा तथा सघ अनुश्यासन से भी घबराते हैं | 


3. दसिए, हर पूर्वोपुन, पृ० २०१ । 
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यही वजह है कि सघो मे नाम लिखे गए व्यक्तियों का प्रतिश्मत बहुत कम है । साधा- 
रण मजदूर इतना गरीब होता है कि थोड़ा-सा भी चन्दा देना उसे भारी मालूम होता 
है। चौथे, अधिकाश् मजदूर निरक्षर होते है ॥। १रिणाम यह होता है कि उन्हे अपने 
वर्ग से नेता नही मिल पाते । इसरो वजह से भारतीय भ्रम सघ आन्दोलन की यह विशे- 
पता है कि इसके नेता ग्रधिकृतर मध्य वग्चे के व्यवित रहे है, जैसे पेशेवर वबील या 
श्रन्य ऐसे व्यक्त जिन्हे राजनीतिक या झाथिक क्षेत्र में कोई विशिष्टता प्राप्त नही 
हुई है ।' इसवे अतिरिक्त उनके हित कितने ही सघो मे विभवत होते है और उत्का 
कानूनी पेचीदगी-सम्बन्ची ज्ञान भी अत्यन्त सीमित होता है | अस्य बाघा वास्तविक 
जनतन्‍त्रीय आदर्श का प्रभाव है जो कि श्रम सघो के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अन्त 
मै, सफल श्रम-सघ वतंमान सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति पर भी निर्भर करते है 
ताकि श्रभिको के लिए ग्रविक-से-पअधिक लाभ उठाया जा सके ।' यदि श्रमिक वर्ग वे 
नेता वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था को विनष्ठ करन पर तुले होगे तो उनका प्रभाव 
इस आन्दोलन को कमजोर ही बनाएगा । 

४०. १६२६ का श्रम-सघ प्धिनियस--१६ २० म॒ मंद्रास उच्च न्यायालय ते एक 
निर्णय दिया, जिसमे श्रम-सघ के कमंचारियों तथा सगठनर्क्ताओ को श्रमिको को 
नियोक्ताप्नो के साथ भ्रधिक मज़दूरी के लिए समभौतो को हडताल करके तोडने के 
लिए प्रभावित करने से रोका गया। इससे भारतीय श्रम-सघो की रजिस्ट्री प्रोर सुरक्षा 
के लिए विधान की आवश्यकता प्रतीत हुई। रजिस्ट्रीशुदा सघो को अपना नाम 
झौर उद्देश्य निश्चित करना होता है। इन्हे सदस्थो की सूची रखनी पडती है पौर 
अपने घन कोध की जाँच करानी होती है । यह घन कुछ निश्चित विषयो पर सदस्यो 
के हित के लिए व्यय कया जाता है। रजिस्ट्रीयुदा श्रम सध के क्म-से-कम आधे 
पदाधिकारी उसी उद्योग के होने चाहिएँ। इन प्रतिबन्‍्धा के साथ ही कानून ने सभी 
श्रम-सघो के कर्मचारियों को श्रम-सध वे वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति बे' लिए किये 
गए कामो भे अपराध की ज़िम्मेदारी से छूट दे दी है। उनव ऊपर पड्यन्त्र का दोप 
नही लगाया जा सकता है। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था हैं कि (१) किसी रजिस्ट्री 
शुदा सघ कर्मचारी के खिलाफ व्यापारिक भगडे को अग्रसर करने वे लिए किये गए 
किसी काम का मुकदमा दीवानी कचहरी मे इस आधार पर दायर नहीं किया जा 
सकता कि वह नौऊरी के खिलाफ भडबाता है या व्यापार अ्धवा व्यवसाय या दूसरे की 
नौकरी या अपनी सम्पत्ति को प्रयोग करने के श्रधिकार मे हस्तक्षेप करता है । दीवानी 


१ सा कि जिध्शि अमन्‍्दय आन्दोलन क प्रार-्भिक दिनों में हुआ था ल्वति अम्-स्थ अपने नेटरव 
के लिए राव4 ओवेन, क्रास्सि प्लेस, क्ग्रले, लडलो और फ्रेडरिक हेप्स्नि आदर व्या प्यों पर निस्र 
थे । इस्टो प्रकार भारतीय आ दोल्न अपने प्रारा कक दनो में डाय स्-्पृ नया प्व लो के उपर को 
निर्भर था | इसी वर्ग से अध्यक्ष और सचिव मिलते थे | इस दिषय पर रोचक झ्रालोचनाओं वे लिए 
देसिए, श्र० आ० प्र०, पृष्ठ ३२४८-२५ और इ२८न्‍२६ । 

३५ अहमद मुख्तार, ट्रेड यूनियनिज््म एण्ड लेवर डिमप्यूट्स इन इस्ल्या | 


ओऔद्योगिक श्रम श्ण्रे 


कचहसी में (२) किसी भी रजिस्ट्रोशुशा श्रम-सघ के खिलाफ इस आधार पर भी कोई 
मुकदमा दायर नही किया जा सकता कि कोई कर्मचारी स्याप्ररिक विग्रह को श्ग्रसर 
बर रहा है, जब तक कि यह व साबित हो जाए कि वह वध को कार्येकारिणी को 
बिना बताए या उसके प्रकट झादेशझो के विरुद्ध काम कर रहा है। रजिस्ट्रीशुदा श्रम- 
संघ सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों की प्रति के लिए कोप इकट्ठा कर 
सकता है किन्तु इसके लिए चन्दा पूर्णतया ऐच्छिक होता है । १६६३ में श्रम सघो को 
सख्या २,६२५ थी और सदस्यो की सस्या २२,०८,२१६ थी। 


औद्योगिक कल्याण' 


४१. कल्याण-कार्य की प्रकेति--सरकार, श्रमिकों, नियाक्ताझ्रो या सामाजिक 
सस्थाग्रो द्वारा ऐसे प्रयत्न किए जा सकत हैं । एक दृष्टिकोण से ऐसे प्रयत्नों को 
मानवता का कार्य कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य औद्योगिक जनता का हित 
होता है । सकुचित और केवल उपयोगितावादी प्र्थ मे तथाकथित कल्यारण-कार्यो को 
कुशलता-कार्य भी कहा जा सकता है । इसका श्रमिक के शारीरिक स्वास्थ्य प्रोर 

कुशलता पर सीधा प्रभाव पडता है । 
४२ कल्याण कार्य का विभाजन--कल्याण-कार्य के दो प्रधान भाग है. (१) कार- 
खान क अन्दर के कल्याण कार्य सथा (२) कारखाने क बाहर के कल्पाण-कार्य । जहाँ 
तक कारखाने के अन्दर काम की दश्ाग्रो के सुधारने का सवाल है इसके विषय में 
सरकार, नियोक्ताप्रो तया अन्य साबनो द्वारा किये गए प्रयत्तो का विवेचन अध्याय में 
पहले ही किया जा चुका है । 

बीते युग के नियोक्ताओ की ओर से श्रुमिको के अवकाश का सदुपयोग करने 
के प्रसव पर बहुत कम ध्यान दिया गया है । जो प्रयत्व किये गए वे झौपधि-सम्बन्धी 
सहायता या शिक्षा और आवास की सहायता के रूप मे थे । वत्तमाव समय मे बढती 
हुई ग्रौद्योगिक अश्ान्ति के कारण इस पर अधिकाघिके ध्यान दिया जा रहा है ॥ 
मई, १६२६ में भारत सरकार ने सभी प्रान्तीय सरकारो से काम पर न होने के समय 
श्रमिकों की रहने की दशा सुधारने के लिए किये गए प्रयत्नों के भ्रॉकडे एकवित करते 
के लिए कहा । यह जाँच अस्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के छठे सम्मेलन की सिफारिश पर 
को गई । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने विभिन्‍त सरकारों से इस बात की प्रार्थना को 
कि वे श्रमिकों के खाली समय के उप्रयोग से सम्बन्धित अद्यतन सूचना दें । 

बम्वई के कुछ उदार नियोक्ताग्रों द्वारा प्रदर्शित रुबि के अतिरिक्त कितने ही 
नियोक्ताओं ने अन्य औद्योगिक केन्द्रों, विशेषकर नाग्रपुर, मद्रास, जमशेदपुर और 
कानपुर, मे श्रम-कल्याण-कार्ये की योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। बकिधम कर्नाटक मिलो 








२० इल विषय पर अ्रम-आयोग कौ रिपोर्ट का चौदइवां अध्याय देखिए ) 
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द्वारा भूतकाल मे किया गया कल्याणा-कार्य सभी को ज्ञात है। नागपुर की इम्प्रेस मिल 
ने श्रमिको के हित की देख-भाल का काम वाई० एम० सो० ए० (नवगुवक ईसाई संघ) 
को सौंप दिया है। जमशेदपुर के टाटा आइरन शोर स्टील कम्पनी के सचालकों का 
कहना है कि कम्पनी के प्रारम्भ से ही श्रम के प्रति उनका रुख तथा श्रमिकों के लिए 
सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, जल-वितरण, ग्रावास, जल-निकासी, ग्रस्पताल तथा पअ्न्य सावे+ 
जनिक सेवाग्रों की व्यवस्था भारत मे बेजोड है श्रौर भारतीय जनता के सभी मतो के 
च्यक्तियो ने उसे सहर्प स्वीकार किया है | कानपुर मे ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ते 
कल्यांण काय ग्रधीक्षक की व्यवस्था की है जो कि श्रमिको के रहने के लिए बनाई गई 
दो बस्तियो की देख-रेख करता है। बम्बई कारपोरेशन, पोर्ट द्रस्ट-जैसी नगर- 
पालिकाग्रो प्रौर रेलो-जैसी जनोपयोगी सेवाग्रो मे भी ग्पने कर्मचारियों के हित के 
लिए काम किया है । 

प्रान्तीय स्वश्वासत के अन्तर्गत कितनी ही सरकारों ने नियोक्‍ताओरो द्वारा 
किये गए कल्याण ओर प्रामोद-प्रमोद की क्रियाओ को पूरा करने के लिए स्वय कश्याण- 
योजनाएं प्रारम्भ की है। उदाहरण्यार्थ, बम्बई की सरकार ने बम्बई वे झौद्योगिक क्षेत्रों 
तथा गज्य के ग्रन्य नगरो में कल्याण-केन्द्र खोले है । 
४३ कल्याण-कार्प के भद--(१) शिक्षा--त्रौद्योगिक श्रमिकों की शिक्षा से सम्बन्धित 
दयनीय दशा की चर्चा की जा चुकी है।' टाटाज्ज॑से कुछ उदार नियोक्ताश्रो ने 
श्रमिकों की शिक्षा का भी प्रवन्ध किया है । उनके और उनके बच्चों के लिए दिन 
और रात्रि की पाठ्शालाएँ खोली गई हैं । बम्वई के समाज सेवा सघ भौर ईसाई 
नवगुवक सघ ने भी प्रौद्योगिक श्रम्तिको की शिक्षा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण काम किया 
है । इन्होने स्कूल और रात्रि पाठशालाओं के अतिरिक्त पाठ गृहो और पुस्तकालयों की 
भी व्यवस्था की है। (२) झौषधि सहायता--भारत के बडे कारखानों मे औ्पधि- 
सहायता की सुविधाएँ सामान्यत प्राप्त हैं, किन्तु लेडी डॉक्टरों द्वारा स्त्रियों की 
आवश्यकताशो की पूर्ति बहुत कम पाई जाती है । (३) प्रसवकालीन लाभ--स्त्रियो 
ग्रौर उनके बच्चों के हित के लिए पाश्चात्य देशो मे प्रसवक्ालीन लाभ झौर बच्चा 
होने के कुछ दिन पूव और पश्चात्‌ तक काम न करने देने की प्रथा है। चूंकि भारत 
में स्नियाँ गृह-सेवक्र का भी काम करती है, ग्रत यहा भी यह व्यवस्था प्रत्यन्त महृत्त्व- 
पुर्ण हो जाती है । १६१६ के वाशिगटन अन्तर्राष्ट्रीय क्षम सम्मेलन ने औरतो को काम 
में लगाने के सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव पास किया । इसमे प्रसवकालीन लाभ के प्रदत 
पर भी विचार किया। यह झ्राशा नही की जाती थी कि भारत इस प्रस्ताव को 
तुरुत्त स्वीकार कर लेगा, फिर भी भारत सरकार को इस प्रइन की छानवीन करने 
के लिए आमस्तित किया गया ताकि वह दूसरे सम्मेलन को अपनी रिपोर्ट दे सके | 
प्रस्तुत की गई जाँचो से यह सिद्ध हुआ कि बहुत थोडे-मे ही नियोक्ताओ ने इस प्रकार 


१. इण्टियन इभर बुक, १६४०-४१, १० ५४६ | 
२, देखिए, अध्याय १, सेक्शन ६। 
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चकग काम प्रारम्भ किया है। प्रान्तोय सरकारों ने ऐसी ऐक्छिक योजनाप्रो ऊो प्रोत्सा- 
'हिंतत करमे के लिए अपनी इच्छा प्रकट की । जून, १६२४ मे भारत सरवार द्वारा 
की गई प्रन्य जाँचो से भी स्पष्ट हो गया कि बंगाल के तीन प्रधान और सगठित 
उद्योगी--छूट, चाय और कोयला--मे भ्रसवकालीन लाभ की निश्चित योजनाएं चालू 
थी । झसाम के चाय के बगीचो, आसाम-रेलवे तथा व्यापार कम्पनी, बिहार झौर 
उड़ीसा की खानों और बम्बई वे कारख़ानो म भी इस प्रकार की योजनाएँ चल रही 
थी । इनमे विभिन्‍न प्रकार को सुविधाएँ धाप्त हैं, जैसे गर्भावस्‍था मे कुछ समय की 
चुट्टी, टूघ तथा दूघ पिलाने वाली बोतलो का निर्मूल्य वितरण । इन सबके अतिरिक्त 
बम्बई में प्रसूति-यह भी हैं ४ बम्वई सरकार द्वारा नियुक्त लेडी डॉक्टर बेन स ने अपनी 
अन्तिम रिपोर्ट से ठाटा मिल-समूह द्वारा दी गई प्रसवकालीन सुविधाप्रो का रोचक 
“विवरणा दिया है। कम-से कम ११ महीने काम कर चुबने वाली स्त्री को बच्चा पैदा 
होने के एक महीने पहले भौर एक महीने बाद की तनख्वाह भत्ते के रूप में दी जाती 
है, यदि वह किसी छेडी डॉक्टर द्वारा गर्भावस्‍था क आ्राठ महोने पूरे होने का प्रमाणा- 
पत्र प्रश करे श्रौर यह आश्वासन दे कि वह मजदूरी पर अन्यतञ्ञ काम न करेगी । 

१६३४ में सग्ोपित अधिनियम द्वारा बच्चा प्रैदा होने वे चार सप्ताह तक 

क्यम करना अवैध घोषित किया गया / आठ आन प्रतिदित के हिसाब से प्रसवकालीन 
लाभ चच्चा पंदा होने के चार सप्ताह पहले और बाद तक मिलेगा, बशतें कि वह 
नियोक्ता को इस बात की खूचना देने की तिथि के नौ महीने पहले से काम कर रही 
हो और सूचना देन के एक महीने बाद ही बच्चा पैदा होने को हो । यदि इस छट्टी की 
अ्रत्रधि म वह कही और काम करेगी तो उसे यह लाभ नही मिलेगा 4 १६३८ में यह 
प्रधिनियम सभी गओ्रौद्योगिक क्षेत्रो मे काम करन वाली स्तियो पर लागू कर दिया 
गया । १६४८ म॑ प्रसंवकालीन लाभ अधिनियम मध्य प्रदेश मे तथा १६५७ में केश्ल 
में भी पास किया गया । १६३५ म मद्रास म भी बम्बई-जँसा एक प्रधिनियम पास 
किया गया, जिसमे १६५८ मे सशझोधन किया गया । झ्रासाम का अ्रधिनियस ही कार- 
खानों और चाय के वगीचा, दोना मे लागू हाता है। शेप सभी झधिनियम केवल 
कारखानों पर ही लागू होते है ॥ सभी प्रभवकालीन लाभ विघानों के आधारभूत 
प्िद्धान्त एक ही हैं, अर्थात्‌ बच्चा पैदा होन के कुछ समय पूव और पश्चात्‌ स्नियो 
कग नकद झाथिक सहायता दी जाए, प्रसव क बाद उन्ह झनिवायं रूप स कुछ समय 
चक विश्राम करन दिया जाए और यदि व बच्चा पैदा होन की सूचना देती है तो 
पहले भी करने दिया जाए | सभी अधिनियमो मे लाभ मिलने के लिए एक निश्चित 
अवधि की नौकरी या काम आवश्यक है । 

(४) झामोद-प्रमोद--आमोद प्रमोद का महत्त्व स्वय इतना स्पष्ट है कि उस 
पर विशेष बल दन की आवश्यकता नहीं है। श्रमिका के नीरस जीवन म थाडी भी 
हरियाली लान वाली कोई भी चीज स्वागत योग्य है। श्रमिक को ऐसे काम मे 
लगाना ग्रावश्यक है ताकि उसका फालतू समय भराबखारी शौर नशे में ब्यतीत न 
डो तथा श्लौद्योगिक बन्‍द्रो म औद्योगिक काम के प्रति उसक्रा आक्पण बढ़ जाए और 
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बह बिना हिंचक के वहाँ बस जाए । वम्बई सरकार के कल्याण-केन्द्र की स्थापना के 
प्रयत्न भी स्तुत्य है । इन त्रियाग्रो के फलस्वरूप सिनेमा, मेजिक लेण्टर्न की सहायता पे 
भाषण, सगीत-सम्मेलन, नाटक, अछाडें, दगल आदि के आयोजन का नाम लिया जा 
सकते है। (५) श्रावास--इस समस्या का विवेचन इस अध्याय मे पहले ही हो' चुका 
है ।' (६) सहकारी सममितियाँ--सहकारी प्रान्दोलन के विवरण मे इसका पूरा वर्णन 
हो चुका है । (७) श्रन्त-बस्त्र की दुकानें--कुछ मिलो में श्रमिकों को सस्ती दर पर 
शस्न-सस्त्र बेचने के लिए दूकानें भी खोली गई हे, जिससे वे घोखेबाज बनिषोवे 
चगुल से बच सके | इस समस्थ्रा का सन्‍्तोषजनक निदान सहकारी स्टोर खोलने से ही 
हो सकता है। (५) चाय की दूकानें श्रौर केप्टोन --चाय और स्वास्थ्यजनक खाद्य 
वी ग्रावश्यकता प्रत्तीत होने पर भी हमारी मिलो में इनका प्रवन्ध नही के बराबर है। 

ऊपर बताय गए फैक्ट्री एक्ट के आधुनिक्तम सशोधन में कल्याण-कार्य के लिए 
अनेक घाराएँ है, जिनमे विश्राम के लिए सुन्दर विश्राम-गुहों का निर्माण, ५० से 
अधिक स्त्रियों को नौकर रखने वाली फैक्द्रियो मे उनके बच्चो के लिए कमरो की 
व्यवस्था तथा प्राथमिक सहायता के उपस्कर वी व्यवस्था आदि का नाम गिनाया जा 
सकता है। श्रमिकों को वृद्धावस्था में काम झाने के लिए १६५२ मे श्रमिक प्रोवीडेस्ड 
फरड पास हुम्रा जो जनवरी १६६५ के भम्त्‌ तक ६६ इन्डस्ट्रीज और अन्य सस्थाम्री मे 
लागू हुमा । इसकी सदस्य-सख्या २६ लाख हो चुकी है ग्रोर तीसरी परवर्षीय योजना 
के प्रन्त तक भजदूरो को लाभ पहुँचायेगी । इस योजना के अन्त तक इस सघ के पासा 
७०० करोड रुपये की साख हो जायेगी । 


३- देखिए, सेक्शन १३-१५) 
३; देखिए, ख़य्ड १५ अध्याय १०, सेफशन २२ 
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अध्याय १७ 
राष्ट्रीय आय 


१ राष्ट्रीय आय के भ्रतुमात : दादाभाई नौरोजी का अनुमान--दादाभाई नौरोजी ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (पॉवर्टी एण्ड दी ल्लिटिश रूल इन इण्डिया” मे पहली वार भारत 
की राष्ट्रीय आय झँकने का सस्भीर अ्रयास किया । यह अनुमान १८६७-७० के सर- 
कारी आँकडो पर आधारित है । डॉ० नौरोजी ने जिन सिद्धान्तो का अनुसरण किया, 
उनकी व्यास्या वह निम्न छब्दो मे करते हैं--"मैंने प्रान्य की एक या दो सुख्य उत्प- 
त्तियों को उस प्रान्त की कुल उत्पत्ति का प्रतिनिधि मान लिया है मैंने प्रत्येक जिले 
की जोती जाने वाली सम्पूर्ण भूमि, प्रति एकड उत्पादन एवं उक्षके मूल्प को लिया है, 
अब साधारण गुणा श्रौर जोड स कुल उत्पादन की मात्रा और मूल्य भालूम हो जाता 
है | इससे प्रति एकड औसत उत्पादन और सम्पूर्ण उत्पादन का मूल्य भी सही-सही 
मालूम हो जाता है ।” इस ग्राधार पर काम करते हुए वह इस परिणाम पर पहुंचे कि 
कृपि-उत्पादन का कुल मूल्य २७७,०००,००० पौड है । इसमे से ६% वह बीज के 
लिए घटा देत है । इसके बाद २६०,०००,००० प्रौंड बचा ) नमक, प्रफीम, कोयला 
और व्यापार म होन वाल लाभ का मुल्य प्राय १७,०००,००० पौड, निर्मित वस्तुओं 
का मुल्य १५,०००,००० पौड, लगभग इतना ही मछली, दूध, गोइत इत्यादि का मूल्य 
तथा ३०,०००,००० पौड अन्य बातो के लिए रख लेने पर इन सबका योग 
३४०,०००,००० पौड होता है। जनसख्या को १७०,०००,००० मानने पर ब्रिटिश 
भारत की प्रति व्यक्ति वापिक झाय ४० शिलियग या २० रुपये हुई | जेल में दी जाने 
वाली खुराक और प्रवासी कुलियो को दिये जाने वाले राशन के आधार पर वह इस 
नतीजे पर पहुँचे कि यह केवल जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक आय---३४ रु०-से 
भी कम है । “चू'कि राष्ट्रीय आय दैनिक आवश्यकताओं को पूति के लिए भी पर्याप्त 
नही थी, झतएव देश की उत्पादक पूंजी घीरे-घीरे प्रतिवर्द व्यय होती गई और देश 
बी बढती गरीबी के साथ उत्पादन-शवित का हासन होता गया ॥7 
डॉ० वी० के० झार० वी० राव का मत है कि दूध, मछलियाँ तथा मास के 
सम्बन्ध में दादाभाई नौरोजी का अनुमान कम है | दूध, मास और मछलियो का 
उत्पादन कृषि का चतुर्थाश्व है। इस अ्रकार इन साथतो से प्राप्त आय ६५० लाख पौड 
होगी न कि १५० लाख पौड । उद्योगों पर अवलम्बित जनसख्या कृपि-जनसख्या के 
६% से प्रधिक है तथा कृपि-जनसख्या को तुलना में औद्योगिक श्रमिकों की आय भो 
अपेक्षाकृत अधिक है। अ्रतएवं निर्माणो से प्राप्त आय १५० लाख पौंड के बज्ञाय 
६०० लाख पौंड होनी चाहिए | इसी प्रकार प्रशासन, परिवहन, पेश्ो और गृह-सेवको 
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के लिए भी कुछ जोडना होगा । इन संयोधनो के बाद राष्ट्रीय आय २० रु० प्रति 
व्यक्ति से बढ़कर २३ या २४ रु० प्रति व्यक्ति हो जाएगी ।' 

२. राष्ट्रीय प्राय १८७५ से १६११ तक--द्ादाभाई नौरोजी के वाद, श८८र मे 
दूसरी जाँच ग्रले क्रोमर (उस समय, मेजर ईवलिन बेरिंग) तथा सर (उस समय 
मिस्टर) डेविड बाखर ने की और उनके परिणाम इस प्रकार थे-- 


कृषि-आरय रु० ३४०,००,००,००० 
गेर-कृषि-ग्राय रु० १७५,००,००,००० 
योग रु० ५२५,००,००,००० 


१६४,५३६,००० व्यक्तियों में बाँट देने पर, जो तत्कालीन जनसब्या थी, 
प्रति ब्यक्ति औसत आय २७ रुपये हुई। 

१६०१ की जनगणता के अनुसार जनसख्या २३,१०,००,००० थी। इस 
आधार पर एक प्च्छे वर्ष मे प्रति व्यक्ति आय १८ रू० ८५ आना ११ पाई होती । 
दुर्भिक्ष वर्ष १८६६६-१६०० के लिए डिग्बी ढारा अनुमानित आय १२ ० ६ प्रानें 
थी 

दुभिक्ष श्रायोग के लिए झाकलित आँकडो के ग्राधार पर क्ृपि-ग्राय को 
४५०,००,००,००० २० मानकर ला कर्जन ने उपर्युक्त कथनों के उत्तर में अ्रपना 
अनुमान प्रस्तुत किम्रा । १८८० की गराना के झनुसार कृपि-प्राय १५ ₹० प्रति व्यक्ति 
थी । उसी क्षेत्र की अद्यतन जनगणना की सस्याग्रो को लेकर यह अनुमात लगाया 
गया कि कृषि-प्राय १८ रू० से बढकर २० रु० हो गई । यह मानने पर कि गैरूकृपि- 
आय भी उसी झनुपरात में बडी होगी, १६०० में भारत की प्रति व्यक्ति श्रौसत झाय 
१८८० के २७ रु० के बजाय ३० ₹० हुई । लाडं कर्जन ने स्वीकार क्या कि आँकड़े 
निविवाद नही थे । लेकिन उन्होने यह भी कहा कि १८८० की सख्याएं भी ग्रनुमानित 
ही थी और यदि एक तह के समर्थन के लिए एक सख्या प्रयुक्त बी जा सकती है तो 
उसी प्रकार हूसरी सख्या का प्रयोग किया जा सकता है । उन्होंने यह भी स्वीकार 
किया कि गणना वे आधार पर निदिष्ट आशिक दक्षा को प्रगति न तो महत्त्वपूर्ण ही 
थी और न सतोपजनक ही । लेक्नि इससे यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि हम 
आगे बढ रहे है, पीछे नही लोट रहे हैं ! 

१६०२ में एफ० जे० अभ्रटकिसन ने एक लेख 'स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ दि 
इनकम एण्ड बेल्थ श्रॉफ ब्रिटिश इण्डिया लिखा जो लन्‍्दन मे रॉयल स्टेटिस्टिकल 
सोसाइटी के सामने पढा गया । उन्होंव सम्पूर्ण उनसद्या को तोन वर्गों में विभाजित 
किया--( १) कृपि जनसल्या, (२) गेर ढृपीय जनसल्या (गरीव), (२) गैरूहपीय 
जनसख्या (घनी) । पहले वर्ग वी आय क्षेत्रफत्र, उत्पादन और कीमतों के ऑँक्डी 
पर निर्घारित की गई । दूसरे वर्ग की आय प्रत्येक चर्ग के श्रमित्रों की संख्या को 





३१- देसिए, वी० के० आर० दी० राव, 'इण्डियन नेशनल इनकम, शृश्य्पू-२६, पृ० १७-४१ ! 


राष्ट्रीय आय श्ण्ध 


उनकी पारिश्रमिक दर से गुणा करके प्राप्त की गई । तृतीय वर्म मे सरकारी नौकरो 
के लिए सरकारी अनुमान (सिविल एस्टिमेट्स) और पेशेवर लोगो के लिए आय-कर 
को प्रयोग में लाया गया $ इस आधार पर अटकिसल न अनुमान लगाया कि १८७५ 
में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय झ्ाय ३० ५ रु० तथा १८६५ में ३६ ५ रु० थी। इनमे से 
बीज, घिसताव श्रादि के लिए कुछ नहीं घटाया गया । इस प्रकार अन्तिम परिणाम 
में अतिरजन का दोष आ गया और डॉ० राव ने इसमे सुघार करता आवश्यक समझा 
तथा अनुमान को ३६ रू० ८ आने से घटाकर ३१ रू० ८ झ्ा० कर दिया ।* 

३. वाडिया और जोशो का झनुमान--१६१३-१४ को राष्ट्रीय ग्राय का अनुमान 
श्री पी० ए० वाडिया और श्री जी० एठ० जोशी न लगाया है ।* हम उनकी जाच का 
परिणाम सक्षेप मे नीचे दे रहे हैं॥ कृपि-उत्पादन का मूल्य १०,७२,६२,६३,२८२९ रु० 
रखा गया । इसमे से बीज झौर खाद के लिए प्रतिशत घटाया गया । अ्तएव वास्तविक 
कृषि-प्राय ५,५८०, ३६,६४,६२६ रु० हुई । खनिज पदार्थों कय मूल्य १४,४०,६५,००० 
रू० प्रनुमान किया गया 4 इसमे २० प्रतिशत घिसाव और मजदूरो से सम्बन्धित खनन 
का ब्यय घटाया गया । (गणना में आगे खनिज-उत्पादन निर्माण (मेनूफेक्चर्स) में जोड 
लिया गया है ।) इस तरह वास्तविक मूल्याकन ११,५२,७६,००० रु० हुआ | जहाँ 
तक निर्मित वस्तुओं (मेनूफेक्चर्स) के मूल्य-निर्धारण का श्रश्न है, इसे कच्चे माल का 
# प्र्थात्‌ २० पतिशत माना गया। इसका मूल्य (२०४,७६,६५,०००--५)-८ 
४०, ६५,३३,००० रु० हुआ। लेखकगण ऊपर वतायी गईं पद्धतियों से इस कुल श्राय में 
पे कई चीजे घटाकर निम्न ग्रालेख प्रस्तुत करते है जो कि १६१३-१४ की कुल राष्ट्रीय 
आय मे से घटाई गई राशि प्रदर्शित करता है--- 


६१) गृह-व्यय २००,००,००० पोण्ड 
(२) सरकार की ओर से विदेशी पूंजी का विनियोग. ८६०,००,००० पौण्ड 
(३) भारत में लगी विदेशी पूंजी पर लाभ ३६०,००,००० पौण्ड 
(४) भारत में नई विदेशी पूंजी का विनियोग ५०,००,००७०'* पौण्ड 
(५) सरकारी अफसरो, यूरोपीय नोकरो आदि द्वारा 

भारत से बाहर भेजा जान वाला द्ृब्य १००,००,००० पौण्ड 


८२०,००,००० पौण्ड 
न १२३,००,००,००० रु० 
इस आ्ञाय को ढ़िटिश भारत की जउसरुया मे दिमाजित करने पर प्रति व्यक्रित 
राष्ट्रीय आय ४४ ₹० ५ झ्ञा० ६ पा० आती है। १६११ की जनगण्यना के अनुसार 
ब्रिटिश भारत की जनसस्या २४,४१,८६,७१६ थी ४ इसमे तीन वर्ष की सम्भावित वृद्धि 











२- पूर्व उद्धृत, पृ० “८-३६ । 

२० दि बैल्थ ऑफ इस्ट्या?, पृ० ७-१ १२ । 

३- वाउली राबव्मत वी रिपो८ के लेरकों का कहना दै कि इस मद का मूल्य दो वार घणया 
ग्रमा है. । 





११० भारतीय अरंज्ञास्त्र 


के लिए १०,००,००० जोड दिया गया है। 
४. शाह और खबाटा का श्रनुमान--३े ० टी० दाह और के० जे० खम्बादा के अनु- 
मान का साराश्ष इस प्रकार है'-- 




















छल युद्ध-पूर्व काल | युद्ध-युद्धोत्तर | कुल अवधि बष 
मर्दे काल 
१६००-१४ | १६१४ २२ | १६००-२२ 
करोड़ रुषयो मे 

कृ पि-उत्पादन १०१४८ | १६८६५ | १शश७१ | २१५५८ 

बीजों के लिए घटाया गया २० ३५ २५ भ्र्८ 
वास्तविक क्ृपि उत्पादन धश्ड्द । १६४१४ । १२३२ १ २०६७८ 

बन-धन (४ «७ २० ।34 र्‌ष 
मछलियाँ श्र २५ १६ २ 

निर्मित पस्तुएँ ष्० १५० १०६ १८६ 
खनिज पदार्थ १० २१.६ ४ श८७ 
मकान इत्यादि १० १६न्४ श्र २०३ 

योग __ ११०६ १८६२ १३८० २३६४ 


(_#9.0१६००-१४--३६ रु० 

९ --१६१४-२२--१४३ ए० 
| १६ ००-२२---४४* २० 
(--१६२१-२२--७४ ₹९ 

५ फिण्डले शिराज्ञ का भ्रतुमान--१६२०-२१ और १६२१-२२ के लिए फिण्डले 
'शिराज के ग्रनुमान मे कृपि-उत्वादन कमश १,७१,४६४ लाख रु० तथा १,६५,३४१ 
लाख रु० तथा गे र-कृषि-उत्पादन ८८३ करोड रु० रखा गया । इस ग्राघार पर १६२१ 
और १६२२ के लिए प्रति व्यवित राष्ट्रीय आय क्रमश १०७ रु० तथा ११६ र० हुई। 
शिराज ने बताया कि १८८१ से १६११ तक की झ्रवधि मे क्रिये गए सब अनुमानों मे 
यह मान लिया गया था कि कृपीय और गेर-कृपीय ग्राय दोनो वर्गों मे उतकी सख्या 
के अनुपात से विभाजित है! यह गणना तब तक ठीक थी जब तक देश का श्रौद्योगिक 
विकास श्रपनी शंशवावस्था मे था । लेकिन इधर हाल मे कुछ शीघ्रता से परिवर्तन 
हुए है, अतएव कुल गेर-कृषीय उलादन पर पहुँचने के लिए कुछ और जोडना झाव- 
अयक हो गया है | इसके लिए ७५ करोड रु० जोडना उपयुक्त होगा और इसे जोडते 
पर कुल ८८३ करोड रुपये हुए। शिराज़ के अनुमान के विरुद्ध एक स्पष्ट श्रालोचना 
यह है कि कृषि-उत्पादन-गणना मे उन्होने बीज इत्यादि को घटाने की ग्रावश्यकता 


समभी । 


इस प्रकार प्रति व्यक्ति कुल आय 


२५ क० थी० शाह और के० ले० खाद, दि वेल्थ एण्ड टेब्सेवल केपेसिटी ऑफ इसिधिया', 
पु० १६६०२०० | 


राष्ट्रीय आय १११ 


६ यौ० के० भ्रार० वी० राव का अ्रनुमान--डॉ० राव ने १६३१-३२ के लिए राष्ट्रीय 
आय का झनुमात लगाया है। उनके अनुसार वास्तविक आय (ब्रिटिश भारत की) 
१,६०,००० लाख और १,८०,००० लाख रु०,के बीच है और प्रति ब्यक्ति आय ६४५ 
रु०। इसमे मूल सशोघन के लिए ६%, जोडा बा घटाया जा सकता है। नीचे की 
सारणी मे विस्तृत वर्णान दिया गया है-- 





मूल्य दस लाख , भूल की सीमा, 








रुपयो मे प्रतिशत 

कृषि-उत्पादन का मूल्य श्ष्र७ | 
पशु शा । २,एिफरे | 55६१० 
मछली भौर शिकार १२० | हर२२० 
जगल के उत्पादन ” . + हर न+ 
खतिबभ ल्‍ १४० कक 
आ्राय वर पर लगी हुई प्राय २,१६१ जज 
४ से मुक्त श्राय (उद्योगो मे लगे श्रमिकों की) २,१०० | 55१७ 
ह 2 7? ४ रेलबे, पोस्ट, टलीग्राफ ५६० न- 
व्यापार में लगे लोगो की झ्रायकर से मुक्त झाय १,२३३ | 5१५ 
शिक्षा इस्यादि मे! # ह ए. ४ डेश६ | हनी१५ 

रेलवे, पोस्ट, ठेलीग्राफ को छाडकर परिवहन मे 

लगे लोगों की आयकर से मुक्त आय रघरे | उज5२० 
गृह-सेवाग्रो मे लगे श्रमिकों का झआय-कर बरे४ | + +रे० 
विविध सदो से मुक्त प्राय ७८० | 5८१० 
योग |. १६,८६० | -+5 ६ 











डॉ० राव अपने अनुमात को इस आधार पर अधिक सही बताते है कि उन्होंने 
भ्राप्य श्रॉकडो को मास, दुघ की उत्पत्ति, उद्योग में लगे हुए लोगो की श्राय, स्थानीय 
अधिकारियो की सेवाग्रों इत्यादि के सम्बन्ध मे की गई तदर्थ (एड हॉक) जाँघो द्वारा 
पूर्ण किया है । 
७ इंस्टर्न इकनासिस्ट का अझ्नुसान--ईस्टनें इकनामिस्ट ने अपने बापिक अक (३१ 
दिसम्बर, १६४८) मे १६३६-४० से १६४७-४८ के लिए राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में 
निम्न सख्याएँ दी-- 


२. ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय भ्राय (१६३१०३२), पृ० ४ और श१८५-६ | 


११२ भारतीय अर्थशास्त्र 


ब्रिटिश भारत की श्राय (१६३६-४० से १६४७-४८ तक) 
(दस लाख रुपयो मे) 
जपमियापप9प्++-+-+++ब"...न्‍.तहन्् 
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[१६३६-४०४०-४ ६ ४१-०४ २6 २-४३ |४3-ड४ |डंडन्ड५ [४०४६ रण १४७४-४८ 
| 
कृषि तथा अन्य + 
सम्बन्धित पेशों | ] 
से आब €श्र७ [१०३६४(११०४८ १७४०२ २१२८१२२६३८२२२४५।२५६६१३ १२६३ 
॥ | 


उद्योगों से आय | ३७६४० | ४०६२| ६०२० 2५६० 2२४०० १११२० १०३१८| ६३८३१ ६८०० 


अन्य मर्दों से | ६ण्य्द ४१२६ ६२६० ६७७२ ८६४१ ८६५१ ६७६६| ६७६८ ८७३८ 
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जीवन-निर्वाह-व्यय देशनाक की सहायता से व्यवस्थित (द्रव्य आय से भिन्‍न) 

बास्तविक आय के परिवर्तन निम्न तालिका मे प्रदर्शित किये गए है-- 

वास्तविक झ्राय १६३६-४० में ६७ रु० प्रति व्यवित थी, १६४७-४८ मे घट 

कर ६२ रु० हो गई । इसके अतिरिक्त इस आय का कुछ भाग उपभोग पर नही व्यय 

किया गया, वरन्‌ पौण्ड पावना के निर्माण में खर्च हुम्न। वह वात निम्न तालिका से 

स्पष्ट हो जाएगी जो कि उपभोग (खाना और कपडे) की कमी प्रदर्शित करती है। 





खाना झ्रौर कपडा प्रति व्यक्षित उपभोग 


ली लानत स्तनीललणासणी तत्त्व एप ०० ६३६०-४० १३०११ €६४१-२(१५४२०३|२६ ८३० २६४२-४१ एदबएएके 
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'४|१६ ४४०५ 

अपिन्यति]  उ >जागड्ल्ल्ताल्लचोत्-नत् | 
भोजन का 

उपभोग | इष८.. ३६६ | इंडध.. ३७८ 
प्रति व्यक्ति | 

कपडे का 

उपभोग । १६ २६ रड. ३० 
(गो में) 
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ह्ड | श्थ | १२ हु | है९ 


5, व्याख्या तथा तुलना की कठिनाइयाँ--इत परिखामो की तुलना करते समय पाठक 
को बहुत-सी बातों का ध्यान रखना होगा | पहली बात तो यह है कि वे विभिन्‍न 
तिथिथा और वर्षो की है, अतएव इस दीच हुए मूल्यों के अन्तर का खबाल रखना 
होगा । मूल्यों मे 5०५८ वृद्धि की मान्यता पर १६१३-१४ का ४५ रु० श्ध्रश्र्र्व 
८१ २० के बराबर होया। दूसरी बात यह है कि गण॒ता मे लिया गया केतवर हर 
गणना में एक ही नही है | उदाहरणाय श्ञाह और खबाटा ने केवल ब्रिटिश भारत ही 
नहीं, अपिनु भारतीय रियासतो का भी झामिल कर लिया है। अतएवं इस गणना 
आर उस ग्रखना के बीए, जोकि केवल ब्रिटिश भारत तक सौमित है, छुलना करते 


राष्ट्रीय आय ११३ 


समय हमे शाह-खत्राटा की प्रति ब्यक्ति आय को बढाना पड़ेगा, वयोक्ि ब्रिटिश भारत 
रियासतों को अपेक्षा थोडा अधिक धनी और आ्राथिक दृष्टि से विकसित है / हमे 
अपनायी गई पद्धतियों से उत्पन्न अन्तर भी ध्यान मे रखना होगा। जैसा कि हम 
देख चुके हैं, शिराज कुछ भी नहीं घटाते जबकि ब्रन्य गणनाओो में थोडा बहुत 
घटाया गया है । राष्ट्रीय झ्राय के तत्त्वों के सम्बन्ध मे भी मतभेद है, जबकि शिराज 
पच्चो में हुई झ्रामदनी को जोड़ता है झन्य गणानाएँ ऐसा नही करती ।* झ्रतझुव विभिन्‍न 
अनुमानो की तुलना करते समय हम दी गई वास्तविक सख्याओं को ध्यान मे न रखकर 
उन सख्याओं को ध्यान से रखना चाहिए जो सबये द्वारा एक ही पद्धति अपनाने पर 
होती ॥ एक और घ्यान देने वी बात यह है कि बाद की गशनाएं अधिक बेजश्ञानिक 
आधार पर हैं । जसा कि झिराज्ध ने कहा है, यदि उसके विल्तृत तरीके के स्थाव पर 
पुरानी पद्धति का अनुसरण किया जाए तो कृषि और प्रन्‍्य पश्ो से होने वाली माय 
का मूल्य काफी कमर होगा । 

इन गरानाओो से आथिक समृद्धि के सम्बन्ध मं परिणाम निकालते समय भी 
काफी सावधानी से काम लेना होगा । यहाँ केवल प्रति व्यकित ग्रौसत भ्राय को ही 
ध्यान मे नहीं रखना होगा वल्कि राष्ट्रीय आय बिन अगो से मिलकर बनी है इसका 
मी घ्यान रखना होगा / भारत-जँसे देश के लिए यह महत्त्वपूर्ण होगा कि झाय का 
क्तिना भाग खाद्य-सामग्री के रूप में है, वयोकि यदि खाद्य-सामग्री जेसी जीवन को 
आवदयकताप्रो मे कमी है तो अन्य प्रवार की झाय में वृद्धि उतने महत्त्व की नहीं 
होगी ॥ यदि सेवाओं को राष्ट्रीय भ्राय के अन्तर्गत लना है तो यह ध्यान रखना रोगा 
कि क्या हमारी परतन्वता के युग में कुछ सेवाओरो का बहुत वढा-चढाकर मूत्य वन 
नहीं किया जाता या ? 

कभी-कभी तो दरिद्रता की तसवीर इसलिए बढ़ा चढाकर खीच दी जाती है 
कि वे समभते हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एक झौंसत कुट्ुम्ब की झाय का प्रति- 
निधित्व करती है । यदि हम जनता को जरूरत से ज्यादा खुदहाल समभते हैं तो हम 
दूसरी दिशा मे गलती करते हैं, बयोकि ऐसा करने मे हम यह भूल जाते हैं कि प्राय 
का वितरण असमाव है ! कुछ लोगो की आय झौसत से बहुत ज्यादा भर बहुतो की 
झौसत से बहुत कम है । विद्तत्तापूर्ण पशों और जमीदारियों मे अपेक्षाकृत अधिक भ्राय 
है। छोटे-मोटे व्यापारियों को प्राय मध्यम श्रेणी की हे) मगरो मे आधी आय आबादी 
के दशमाश लोगो के हाथ में है। पडे-लिखे, पश्चे वाले तथा बडे-बडे जमीदारो की 
आमदनी काफी ज्यादा है। ऐसे लोगो का ३८९६, जिनकी आय २,००० ० से ज्यादा 
है, कुल झाय के १७% का अधिकारों है, जबाके १% व्यक्तियों के पास कुल आय 
का १०% है। 

शाह और खम्बादा की गणना के ग्ननुसार १ भ्रतिश्वत या झाश्रितो को 





२५ शिराज़ अपने खास अनुमान में छुले रूप से सेवाओं को शामिल नहीं करता, लेक्नि अपनी 
गेर-झुदीय झाय की नाँच एक तालिका द्वारा करता दे जिऊमें सेवाएं सम्सिल्ित हैं ! 


११४ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


सम्मिलित करने पर अधिक-से-अधिक ५% व्यक्ति देश की एक-तिहाई सम्पत्ति का उपभोग 
करते है और देश की सम्पत्ति के एक-तिहाई से कुछ श्रधिक लगभग ३५% गाय का 
उपभोग एक-तिहाई जनसख्या (आश्चितो को मिलाकर) करती है और तत्कालीन 
ब्रिटिश भारत के शेप लगभग ६०% ब्यक्ति देश में उत्पन्न सम्पत्ति के ३०% का 
उपभोग करते हैं । हमारे पास ये विश्वास करने के आधार हैं कि दूसरे और तीसरे वर्गों 
से प्राथमिक वर्ग की (कृषि की) भोर प्रवाह हो रहा है, साथ ही श्रमिकों की द्राव्यिक 
एवं वास्तविक ग्राय मे भी वृद्धि हुई है। यह 'भी सच है कि कुछ उद्योगों मे श्रम की 
उत्पादकता घट जाने से उनकी वास्तविक आय १३०६ कम हों गई है । उत्पादकता के 
हास वा कारण अशत तो मशीतो की दुस्वस्था तथा ग्रश्त काम वे घण्टो वा घट 
जाना भी है। १६४३ के वाद से वास्तविक मुनाफा भी घट रहा है ।' 

यह भी ध्यान देवे को बात है कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त मे भी प्रति व्यक्ति 
आय मे अन्तर पडता है। व्यावसायिक फसले बोने वाले तथा अ्रधिके उद्योगीजत 
प्रान्तो मे आय अधिक है, जैसे वम्बई, ज्िहार, मध्यप्रा-तत और बरार, जबकि उडीसा, 
उत्तर प्रदेश गौर मद्रास अपेक्षाकृत गरीब है । 
&, श्रन्तर्राष्ट्रीय चुलनाएं--सर जोशिया स्टॉम्प का कथन है कि “जिन देशों की तुलना 
करनी है उतक निवाप्तियों का निश्चित वस्तु क॑ प्रति एकसा ही दृष्टिकोण होता चाहिए 
तथा उनके पारस्परिक मूल्यों का मानदण्ड भी समान होना चाहिए । इस बात में जहाँ 
तक देशो मे विभिन्‍तता होगी, तुलना सारहीन होगी ।' ' भारत और इगलैण्ड-जैसे देशो 
की एक ही सब््याग्रो के मूल्य मे बडा अन्तर होगा। कारण यह है कि म केवल इन देशो 
के मूल्य का मानदण्ड विभिन्‍न है, अवितु मिन्‍त्र बाह्य परिस्यितियाँ भिन्‍न प्रकार की 
आवश्यकताओं को जन्म देती हैं । 
३०, गहस परीक्षण--व्यवितगत रूप भे॑ की गई जाँचो, अंसे वम्बई मे डॉ० मन द्वारा 
की गई जाँच तथा मद्रास में डॉ० स्टेलर द्वारा की गई जाचो, के अतिरिक्त ग्रामीण 
ओऔर नागरिक विभाग, परजाव ग्राथिक जाँच परिपद्‌ (पजाब बोर्ड श्रॉफ इकनामिक 
इन्क्वायरी ) के तत्त्वावधान मे कई सर्वेक्षण किये गए। भारयीय केन्द्रीय कपास 
समिति न भी कुछ वर्ष हुए, कपास उगाने वालो की ग्राधिक और विपणन परिस्थितियों 
के सम्बन्ध मे आठ जायें की । भारतीय झ्राथिक जाँच समित्ति द्वारा प्रस्तावित नमूने 


२. ईस्टन इकनामिस्ट, वाषिक अक १६४८, पृ० ११२३-६ | 

२. वर्कील और मुरजन, पूवादधूत, ३५६-७। 

३. तुलना कोजिए, “दो देशों की आकिक तुलना बड़ा द्वी सदिस्ध विषय है | मकान, बंपडे शौर सान- 
पान में भी तुलना नहीं की जा सक्त।, अन्पारिश्रस्रिक आय का महत्व भी घढ्ता-वढ़ता है | एक देश 
में दुछ ऐसी चीजें खरीदी जाती द जो दूसरे देरा में देकार होंगी या उन्मुक्त रूप से प्रकृति के दान के 
रूप में मिलती होंगी । हमें औद्यागिक वर्गों की तुलना नही करनी घाहिए--जैसे इज्जीनियरिय, छपाई, 
मकान-निर्माण इध्यादि में लगे लोगों की, क्योंकि काम के तरीऊे और परिस्थितियों में बडा अन्तर होता 
है ।इन पातों को ध्यान में रखे दिला सुलुना अथेहीन है| --ए० एलछ० बाउली, “नेचर एएड परपज 
आँब दि मेजरमेण्ट ओंव सोशल फेनामेना?, इक्नामिक इनव्वायरी रिपोर्ट में उद्धृत, ५० ११७ | 
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को यह पहली गहन जाच थी तथा इसमे अत्यन्त महत्त्ववूणं ज्ञान भरा है ।' इन सब 
जाँचों से भारतीयों की आर्थिक दक्चा के सम्बन्ध में उपयुक्त निष्कर्ों की पुष्टि होती 
है। 
११. क्या भारतीय दरिद्रता घट रहो है ?--घोर निर्धनता को एक निविवाद सत्य 
के रूप में स्वीकार करने पर प्रश्न यह उठता है कि यह घट रही हैं या वढ रही है या 
स्थिर है। अब दरिद्रता केवल कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताओं की अतृप्ति ही नहीं 
चल्कि इस युग को नवीनतम वस्तुओं मे भाग न पा सकने का नाम हो गया है। हार्लाँकि 
आज पाइचात्य देशो मे पचास साल पहले की अपेक्षा जनता को अच्छा भोजन, कपडे 
और मकान प्राष्त है, किन्तु उसका अभ्रसतोपष पहले से कही तीब्र है । कुछ लोगो के मता- 
जुसार भारत में भी बसा ही परिव्तत हो रहा है ग्रोर असन्तोव ग्राथिक अवस्था से 
सुधार का परिणाम है । ऊपर दिये गए विविध भ्रनुमान अपनी अप्ूर्णता के बावजूद 
इतनी बांत तो स्पष्ट करते ही है कि भारत की झ्राथिक अवस्था की गति सुधार की 
ओर है । इस वान की पुष्दि इससे भी हो जादी है कि भारतीय ग्रौद्योगिक तथा कृषि 
अमित की भावना में एक प्रकार को स्वच्जन्दता व दर्शत होते हैं । १६३६-४५ के 
युद्ध-काल के पूर्व इस पर भी विश्वास क्या जा सकता था कि भारत मे प्रति व्यक्ति 
नोजत औौर कपडे के उपयोग को मात्रा बढ रही है । सरकारी अश्रधिक।रियो का निश्चित 
मत था कि देश की आ्राथिक दक्षा सुधर रही है, जेंसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो 
जाएगा--'“जहाँ तक साधारण क्सौटी का उपयोग किया जा सकता है यह कहा जा 
सकता है हि भारतीय भू-पा रके, व्यापारी, रेबत और दस्तकार की दे्शा आज से पचास 
चर पूर्व की अपक्षा सुधरी हुई है । वह चीनी, नमक, तम्बाकू तथा झायात-विलासि- 
ताओे (इस्पोर्टेड लक्मरीज) का पहल की पीढी की तुलता में अधिक मात्रा म उपभोग 
कर रहा है | जहाँ घर-पर जाँच की गई है वहाँ पत्ता चला है कि साधारण ग्रामोण 
अपने पिता की अ्रपक्षा अच्छा खाबा खाता और अन्छे कपडे पहनता है । पीतल या 
अन्य धातु के बरतनों न पुराने मिट्टी के बरतनो का स्थान ले लिया है भौर उसके घर 
में पहल की अ्रपक्षा अधिक कपडे है। “' इस प्रकार की तसबीर की सत्यता पर गर- 
सरकारी लागों ने मतभेद ओर कुछ छोटी छोटी चातो पर तो खुले श्राम सन्देह प्रकट 
क्या । उदाहरण क लिए, ग्रामोणो का अविक भोजन सवंमत से स्वीकृति न पा सका । 
अन्य वावों के साथ यह चताया गया कि विशेषकर वस्बो के समीप के गाँवों का झ्राहार- 
स्तर वहुत ही गिरा हुमा है। दूघ का, जो कि एक शाकाहार-प्रघान देश म प्रधान खाद्य 
है, नितान्त अभाव होता जा रहा है और उसी उपयोगिता के आहार-रूप मे और कोई 


३- देखिए, कपास उगान वार्ला का आर्थिक प्व व्क्रिय में की गर आठ जादों पर साधारण रिपोर्ट; 
रहृश्८। 

>. “रितिल्ट्स श्रॉफ इस्टियन एडमिनिस्ट्रेशन इन दि पास्ट फि फ्टी इअसे?, १६०६, पृ० २६। एलु० 
सी० ए० आउल्न दास इकनामैक डेवेलपमेण्ड ऑक दि श्िन्शि ओवरसीच एप्न्पाइर? में उद्घूत 
(१७६३-१६ ६१४) भाग १५४० २७५ | 
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पदार्थ उसका स्थान नही ले पाया है । यह मान लेने पर भी कि थोडा-बहुत सुधार 
हुम्ना है यह तो सच ही है कि भारत पाश्चान्य देशो, विशेषकर इगलैड, की तुलना मे 
एक क्षण भी झडा नही हो सकता, जब कि हम वहाँ की दरिद्रता में कमी, मृत्यु की 
दर तथा गरीबी से उत्पत्त बीमारियों में घटती, शिक्षा का प्रसार, ग्रामोद-प्रमोद के 
साधनों मे वृद्धि, अधिक अच्छी सफाई और मकान की दश्माश्नों को देखते है। परिचिम 
में भी घन के वितरण मे बडो असमानता है, किन्तु प्राथिक समृद्धि का भी विस्तृत 
प्रसार है, यह निस्सन्देह कहा जा सक्रता है। जीवन को अच्छी वस्तुओं की अधिकता 
और झामदनी मे साधारण रूप से धृद्धि ने स्वंसाधारण की क्रयशक्ति की क्षमता के 
अन्तर्गत अनेक ऐसी वस्तुएँ ला दी हैं जो पहले बहुत थोडे-से धवी लोगो का एकाधिकार 
थीं 
१२. प्रधिक सही आआँकड़ो की श्रावश्यकता--भारत की ग्राधिक दशा से सम्बन्धित 
समस्याओझ्रों के सुलभाने या निर्धारित करने के लिए जो त्रुद्ियाँ और प्रव्यवस्थाएं भरा 
जाती है उनका प्रधात कारण है सही झ्ांकडो का अभाव । घोर निर्धनता को छोड- 
कर ग्रौर सब विषयो से हम लोग प्राय ग्न्धकार में हैं। ठीक झ्ँकडो के प्राप्त हो 
जाने पर झनेक ग्रनुमानित मान्यताओं का सहारा न लेना होगा और हमारी गरावा 
भ्रधिक सही भर विश्वसनीय होगी । इससे देश की ग्रनेक दुरवस्थाप्रो के कारणो 
का ठीक-ठीक पता लगेगा तथा उन्हे सुलभाने मे बडी सहायता मिलेगी । प्रशासन 
की कितनी ही कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। १६२५ की भारतीय ग्राथिक जाँच समिति 
मे इस सम्बन्ध में (लन्दन) टाइम्स” का उपयुक्त मत उद्धृत किया है। १६२१ में 
हुए साम्राज्य पँकडा सम्मेलन (एम्पायर स्टेटिस्टिक्स कॉन्फ्रेन्स) के सम्बन्ध में 
“टाइम्स' का मत है कि “थ्रुद्ध से पूर्व जमंनो मे स्टेटिस्टिकल ब्यूरो प्विराम गति से 
उन श्रॉकडो का सकलन करने मे सलग्न था जिनसे देश के भविष्य-निर्माण में किचित 
भी सहायता मिल सकती थी । प्रब जो युग प्रारम्भ हो यया है उसमे जो राष्ट्र प्रॉकडों 
के द्वारा की गई व्याख्या से सुसज्जित है वे उमसे प्रस्तुत किये गए लामों का पूरा 
उपयोग कर सकते हैं तथा उस राष्ट्र की अपेक्षा निश्चित ही अच्छे हैं जो केवल अंगु- 
भवजन्य ज्ञान पर निर्भर है ।/' इस समय एकत्रित आँकडे विशेषज्ञों के निर्देशन से 
रहित एवं प्रसम्बद्ध है। वस्तुत* वे सरकारी वे भागिक कारंबाई के उपोत्पाद हैं, उनका 
उद्देश्य जनता को सामाजिक और भ्राथिक महत्त्व कौ बातो की जानकारी कराना नही 
होता, ॥. 

यह बात सच है कि भारत मे झ्रांकेडो के एकत्र करने के मार्ग में अनेक बाधाएं 
है । पहले तो देश का विज्लाल आ्राकार ही काम को व्ययशील झौर कठिय बना देता 
है । दूसरे, जनता कस्वों और नगरो मे केन्द्रित न होकर गाँवो मे बिखरी पडी है । 
तीसरे, जनता की अशिक्षा और अज्ञात के कारण भाँकडे एकत्र करने के काम में उससे 





औ- भ्रार्थिक जाच समिति रिपोर्ट, ए० ४ ! 
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जरा भी सहायता नही मिलती, इससे यह प्राय. व्यावहारिक झसम्मावना का रूप वारस 
ऋर लेता है | इगर्लण्ड या अन्य देशो में उत्पादन, पारिश्रमिक एवं कीमतों के आँकडे 
व्यक्तियों को अनुसूचियाँ वॉट्कर एकत्र किये जाते हैं जो भरकर निश्चित समय मे 
लौटा देते हैं । वँतनिक कर्मचारियों वी अपेक्षा यह अधिक सत्य और कम व्ययसाध्य 
होना है। व्यक्तिगत सस्थाग्रो मे भी बडी सहायता मिल जाती है । इस श्रकार की 
सस्थाएँ भारत में नही हैं । 
१३, बाउली-रावदेंसन जाँच--नवम्बर, १६३३ में भारत सरकार ने प्रो० ए० एल० 
बाउली (लन्दन स्कूल झ्ॉव इकनामिद्स) और मि० डी० एच० राबटेसन (केम्ब्रिद्ध से 
इकनामिवस के प्राध्यापक) को अधिक सही और व्यापक आँकडे इकट्ठा करने तथा उत्पा- 
दन-गणदा करने की व्यावहारिक्ता पर परामश्ं देते के लिए नियुक्त क्या । इनके 
साथ ही तीन भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी काम किया और इन लोगों के सम्मिलित 
प्रयत्न के फलस्वरूप १६३४ में एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई शिसका नाम था 
भारत की आर्थिक गणना की योजना” (ए स्वीम फॉर एन इकनामिक्स सेन्सस झॉफ 
इण्डिया) । सक्षेप में उस्तको नीचे दिया जाता है-- 
१४, (१) झ्ाँकडे सकलित करने का संकलन--केन्द्रीय कार्यक्रारिसी की आथिक 
सपिति से सलग्न एक स्थायी झ्राथिक कमंचारी-वर्ग नियुक्त किया जाए, जिसमे चार 
सदस्य हो । पुराना सदस्य कार्यकारिणी की झ्राथिक समिति के सचिव का काम करेगा 
और यह झ्ाथिक समिति व प्रति सम्पूर्ण आर्थिक सूचना के सगठन कार्य के लिए उत्तर- 
दायी होगा । इस प्रकार वह अत्यावश्यक प्रइनो पर, जैसे-जंसे वे सामने आएंगे, रिपोर्ट 
करेगा | साख्यिकी सचालक को सूचना का प्रमुख अग तथा सदस्य होने वे अतिरिक्त 
और भी कार्य करने पडले थे---(१) जनगणना कराना, (२) उत्पादन गणना कराना 
(३) केल्रीय ग्रॉकडो का सयोजन और (४) प्रान्तीय ऑकडो का सयोजन । इस कयर्य 
में उसकी सहायता करने के लिए वाणिज्य सूचना विभाय की सास्यिक्नीय शाखा उसके 
अधीन कर दी जाएगी और उसके कुछ स्थायी सदस्य भी बढा दिए जाएंगे । “वाणिज्य 
सूचना विभाग, जो केवल व्यावसाथिक दुनिया की जाँच-पटताल का जवाब से लगा 
रहता है, वाशणिज्य-विभाग का एक झग हो जाएगा। 
उत्पाइन-गणाना हर पाँचवे दप होती चाहिए । एक स्थायी साश्यिकीय विभाग 
गणाना को तंयारी तथा उसके परिणामों का विश्लेषण करेगा शोर उसे प्राय सर्देव 
क्यो लग्न रहना पडगा तथा दसवेर्पाथ जनगणना की अवस्था पर उसे थोडान्या आर 
बढा दिया जाएगा । वर्गीकरण में एकता लाने के लिए सास्यिकीय सचालक को अन्य 
विभागों में आकड़े प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी ब्यक्तियो से सलाह ले सकने का 
अधिकार होता चाहिए । इससे साधारण उपयोग के लिए आँकडे प्राप्त होगे और 
विभाग के कार्य क लिए भी आवश्यक ऑक्डे एवज रहेगे। उसे साह्यिकोय साराश 
(स्टटिस्टिक्ल एब्सट्रेकट) प्रकाशित करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। हर 
प्रान्त मे पूरे समय तक काम करने वाले साख्यज्ञास्त्रो होंगे । प्रशासनात्मक आवश्यक- 
ताझो को ध्यान में रखते हुए उन्हे यथासम्भव स्वतन्नता मिलेगी लथा उसकी सेवाएँ हर 
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विभाग को प्राप्य होगी | वह्‌ उन सबके आँक़डो का घुनविलोकन करेगा | वह केन्द्रीय 
सापियकीय तचालक से हर भ्रकार से सहयोग करेगा और उसके निर्देशानुसार जन- 
शणना कराएगा। 

१५, (२) राष्ट्रीय झाय की माप--रिपोर्ट के लेखकों के मतानुसार वर्तमान समय में 
प्राप्य सामग्री भारत की आय और घन वी माप करने के लिए श्रत्यन्त दोपपूर्णा है + 
अब तक किये गए विभिन्‍न अनुमान पुरावे पड गए है और समस्या की फिर शुरू से 
जाँच करनी आ्रावश्यक है ) 

जैसा कि सभी जानते है, गखना की दो विधिया है--पहली वस्तुओं और 
सेवाओं वे मूल्याकस्र की हैश्रौर दूसरी व्यक्तिगत झायो के योग की । य दोनो पद्धतियाँ 
एक-दूसरे को सत्यता सिद्ध करते मे हर जगह सहायक नहीं होती--उदाहरश के लिए, 
मस्विसण्डल के सस्त्रियों की सेवाएँ उनको मिलने वाले वेततव के बराबर है क्योकि 
उसको बापने का और कोई तरीका ही नही है । भारत के विपय में तो ऐसा ग्रसम्भव 
दीखता है कि पूरे क्षेत्र या केवल उद्योगों के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी प्रथम (उत्पादन- 
गसाना) विधि पूरी तरह से लागू होगी । दोनो गिघियों के परिणझामो को मिलाने मे 
भी विशेष सावधानी ग्रावश्यक हो सकती है । प्रथम (उत्पादन गणना) विधि में मिम्त 
बाते है 

(१) खेती, खनिज, उद्योग इत्यादि उत्पादन की विभिन्‍न शासाश्रों के वात्त- 
विक उत्पादन की उत्पादन होते ही ऑक लिया जाए ताकि दुबारा गशाना करन वी 
गलती से बच जाएँ । 

(२) गृह-उत्पादित वस्तुप्तों एवं ग्रायातों मे परिवहन और व्यवसायियों की 
सेवाओ द्वारा हुई मूल्य-वृद्धि को जोडा जाएं । 

(३) गृह-उत्पादित वस्तुप्रो पर लगाया जान वाला उत्पाद कर जोड़ा जाएं। 

(४) निर्यात (जिसम सोना चाँदी भी झामिल है) का मुल्य घटाया जाए ) 

(५) आझायात्त (जिसमे सोना चाँदी भी शामित्र है) का मूल्य जोडा जाए । 

(६) श्रायात पर सगे आयात-॥ र (क्स्टम्स ड्यूटीज) को जोड़ा जाए । 

(७) उन वस्तुओं के मूल्य को--चाहे वे देझ् से उत्पन्न की जाती हो या 
विदेश से मँगायी जाती हो, जो स्थिर पूँजी को कायम रखन मे प्रयोग में लायी जाती 
है--घटा दिया जाए । 

(5) सब प्रकार की वेयक्तिक सेवाझो को जोडा जाए। 

(६) मकानों का सालावा क्रिया जोडा जाए--चाहे वे किराये पर उठे हो 
या मालिक-मकान हारा उपयोग किए जाते हो ( 

(१०) घन-राशि मे (चाह सरकारी हो या व्यक्तिगत) विदिश्ी प्रतिभ्ृृतियो 
द्वारा हुई अ्रभिवृद्धि को जोडाय जाए, या इस प्रकार को घन-राज्ि मे से देश मे विदे- 
ज्षियों की प्रतिभुतियो की चृद्धि को घटाया जाए का इनकी कमी को जोेंडा जाए । 

इतमे से कुछ पर दिप्पणी की झावश्यकता है-- 

(१) इषि का वह भाग जो उत्पादको दाश उपयुक्त होता है--भारत में यह 
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हेस्मा बहुत अधिक है--प्ौर वह हिस्सा जोकि स्थानीय सेवाओं छे बदला जाता है, 
इनका भी मूल्याकन होना चाहिए | यह मूल्यावन स्थानीय मूल्य में ही होना चाहिए, 
न कि दूर के बाजारों वे फुटकर मूल्य पर, जिसमे उठाने, ल जान आदि की मजदूरी 
भी आमिल रहती है जोकि स्थानीय मूल्य मे नहीं होती । 

(३,६) यह गझ्रावश्यक है क्योकि जिस योग की हम खोज है वह उपभोक्ताग्रो 
के विनिमय-मूल्य का कुल जोड है । 

(४,५,१०) यह आसानी से देखा जा सकता है त्ि जब भारत सरकार रेलवे 
'निमाण के लिए इयलैण्ड से ऋण लेनी है तो जिन प्रतिभूतियो का आयात होता है 
वे इपलेण्ड के विनियोक्ताश्रो की वास्तविक आय का एक भाग हाती है, ठीक उसी 
प्रकार जैसे भारतीय चाय का आयात वास्तविक आय का भाग है। 

(६) (१) सरलता के लिए यह मान लिया जाता है कि सरकारी नौकरो 
की सवाएँ जनता को सीघा लाभ पहुँचाती हैं और उपयागी हैं । अतएवं व वास्तविक 
राष्ट्रीय श्राय का एक ग्रग हैं। इनब मूल्याकन म पेंशन-प्रधिकारा को भी शामिल कर 
लना चाहिए। 

राष्ट्रीय आय तिकालन के लिए उत्पादन गणना विधि दोनो विधियों मं भ्रश्निक 
आवारभूट है। ट्सरी धिधि (आय-गशना) के परिणाम उपयक्त विधि क 7रिणामो 
स॒ मिल सक इसक्र लिए कुछ सावधानिया वरतनी पड़गी । 

(१) स्व्रय उपयुक्त वस्नुओ तथा वस्तु रूप मे प्राप्य आय को गणाना म शामिल 
करना हागा । इसती कीमत उत्पादन क स्थान की वीमत व अनुसार लगानी होगी । 
इसी प्रकार जिन घरा मे लाग रहते ह--चाह ब उपके मर्ात मालिक ही बयान 
हा--उसका भी वापिक मूल्य लथाना हाथो । 

(२) सव प्रकार क याज चाह व उपभोग के लिए लिय गए ऋण पर ही 
बयो न दिय गए हा, व्यक्ति को आय में से घटान होय ॥ 

(३) इसक अतिरिक्त हर एक व्यक्ति की आय, जिसम सरकारी नौकरो की 
पेश्चन और सरकारी फण्य पर ध्याज ज्या की-त्यो च्रामिल करनी हागी अर्थात इन्ह 
बर देन से पूव शामिल करना हाया । कर म मालगुजारी भी शामिल है । सरकारी 
नौकरो की आय में उस वप के पेंचान क अधिकार भी जाड लन चाहिएँ। इस प्रकार 
क योग स कम्पनियों के विभाजित मुनाफे और सरकारी कामा स होन वाले लाभो 
को भी जाइता हागा। इस प्रकार प्राप्त योग सस्र उत्पादक क्रो के अतिरिक्त 
जैेप मरकारी ऋण के व्याज् की राज्षि तथा पहले क सरकारी नौकरो की पश्चन्रें-- 
चाह व देश म दी जाएँ या विदेश म--भो घटानी हागी । 

(४) दस प्रकार प्राप्त योग मे ग्रायान-वर, उपाद-कर, स्टाम्प-वर और स्था- 
नीय कर (लाकल रेदस) नी जोडन होंगे, क्योकि यह उत्पादका को मिलन वाले 
विनिमय मूल्य का कुल योग है, जवक्ति उत्पादन गणना-विधि से आक्लित वास्तविक 
राष्ट्रीय आय उपभोकताग्रो को मिलन बाले विनिमय-मूल्यो का समूह है। मत जब तक 
यह नही जोड़ा जाता, गलतिया होने को सम्म्रावना है ) 


१२० भारतोय अभथंश्ास्त्र 


नीचे जो सुभाव दिये गए हैं वे राष्ट्रीय आय के बडे भागो से सम्बद्ध है। ऊपर 
निर्देश की गईं विभिन्‍न व्यवस्थाएँ श्रन्तिम गणशाना मे अपना स्थान रखेंगी । 

यद्यपि ठीक-ठीक राष्ट्रीय धन का प्रनुमान लगाना सम्मव नही है, फिर भी 
स्थायी कामो में सरकारी खर्च, नयी पूँजी के विनियोग तथा पूजी के विनियोग की तरह 
के व्ययो के ग्रतुमानों से राष्ट्रीय झ्राय के परिवरतंनों का निर्देश तो किया ही जा सकता है। 

राष्ट्रीय ग्राय के ग्रनुमान के लिए प्रस्तावित गवेषशा प्रधानतया उत्पादन के 
आधार पर है, लेकिन जँसा सभी देझो मे होता है कुछ भाग वेयवितक आप पर 
निर्भर रहता है | भारत मे इस प्रकार की श्राय नगरो मे ज्यादा है, परन्तु पाश्चात्य 
देशो की तुलना में बहुत ही कम है | कुछ तो उत्पादन के स्वभाव और कुछ इसलिए 
क्योकि गवेषणा के विभिन्‍न तरीके आवश्यक है, ग्रामीण आय नागरिक प्राय से भिन्‍न 
रखी जाती है । 

ग्रामीण झ्राय के लिए उन्होने सुझाव रखा कि कुछ चुने हुए गाँवो का घना 
सर्वेक्षण करके भूमि से उत्पादित सब वस्तुओं और गाँवो मे की जाने वाली सब सेवाग्रो 
का पता लगाया जाएं । 

नागरिक प्राय के लिए उन्होते भ्रन्यत्र सफलतापूर्वक काम में लायी गई विधियों 
पर बडे नगरो के सर्वेक्षण की सिफ़ारिश की । यह कुटुम्वों की जीविका की जाँच द्वारा 
किया जा सकता है, जिसमे नमूने के कुछ कुटम्ब लेकर कुछ तो उनके स्वय के विव- 
रण्यो दवरा और कुछ प्रचलित वेतन और पारिश्रमिक की दर के ग्रनुसार उनकी आय 
का पता लगाया जाए। कर-मुकतत झआायो से ऊपर की झ्ायो के लिए प्राय-कर के 
आँकड्े बडे ही लाभदायक सिद्ध होगे । 

उन्हीने यह भी सुझाव दिया कि एक माध्यमिक क्षहरी गणना कर ली णाए। 
इन तीनो जाँचो की पूर्ति विद्युत्‌-धक्ति रा उपयोग करने वाली फेकिट्रयो, खानो तथा 
अन्य कुछ उद्योगों को उत्पादन-यणना से की जाएगी | यह बहुत ग्रशों में तायरिक 
सर्वेक्षण तथा कुछ भश्ञों मे ग्रामीण सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति होगी । लेकिन यह स्वत 
बडा ही महत्त्वपूर्ण है श्र भन्‍्प सर्वेक्षणों की तुलना मे सम्पूर्श जाँच के कुछ भाग का 
बहुत सही विवरण प्रस्तुत करेगा । ऐसा विश्वास है कि जब सथ प्रकार की सामग्री 
सामने होगी तो झहरी या ग्रामौण उत्पादन-गणाना या ग्रन्य विधियों मे सम्मिलित 
आय का अनुमान लगाकर दोहरी गणना के दोष से बचने के तरीके निवाले जा 
सकेंगे । 
१६ (३) उत्पादन-गणना--इगर्लण्ड की तरह उत्पादन-गणाना की व्यवस्था धारा- 
सभा के ग्रधिनियम द्वारा कर देनी चाहिए, जिसके श्रन्तर्गत माँगे गए तथ्यों वे सम्बन्ध 
में सूचना देना श्रतिवार्य हो । कुछ छोटे कारखाने ऐसे हो सकते है जिनमे उत्तादन- 
गणना सरलता से लागू हो सकती है । इसके श्रतिरिक्त कुछ ऐसे काम जो बडे वैमाने 
घर चल रहे हो ग्रोर जिनमे किसी प्रकार की यान्त्रिक शक्ति का उपयोग ते किया 
जाता हो--उदाहरण के लिए इंटें बनाना, सकान वनावा और देरी बुनना--उत्ता- 
दन-गएना-विधि के भ्न्तर्गेत लाने चाहिएँ! इसी प्रश्यर 'खान-अधिनियम' वे प्रन्तर्गत 
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कारखानों और रेलो को भी इसी विधि के अन्तर्गत लाना होगा । 

यद्यपि फैक्द्रियों मे लग्रे ब्यक्षित उद्योगों में लग्रे व्यक्षियों से अनुपात में बहुत 
कम हैं, फिर भी निर्यात की दृष्टि से विशेष महत्त्द होने के कारण इस पर विश्येष 
ध्यान देना प्रावश्यक है। यह ध्यान मे रखना होगा कि फंक्‍्द्री उद्योग कुछ अजों में 
कुटीर उद्योगों को नध्ट करके आये बढ रहा है और इन दोनो को साह्यिकीय हप्टि 
से सम्बद्ध करता होगा । इन उद्योगों की गशना सामग्री की इस प्रकार भी ताजिका 
बनायी जा सकती है कि जब वे फैक्ट्री के झ्लॉक्डो के साथ उपयोग में लायी जाएँ तो 
इन दोनो समठनों (उद्योगो) के आपेक्षिक महत्त्व का भी पता चल जाए । 

ग्रामीण सर्वेक्षष--भारतीय प्राथिक सर्वक्षण में यह झावद्यक हैं कि अन्य 
आयो के साथ भूमि से प्राप्त झाय (चाहे रुपये के रूप भे हो या अन्न इत्यादि के रूप 
मे) की जानकारी प्राप्त की जाए थौर यह देखा जाए कि वह किस तरह मालिकों 
और मजदूरो के बीच वितरित होती है । 

यह तो सम्भव नही है कि भारत के लाखो गावो मे सबका विस्तृत सर्वेक्षण 
किया जा सके। खथ॑ बरदाइत होने और इतनी सख्या में जाँच करने वाले व्यक्ति 
मिलने पर भी यह काम जझ्ीघ्र ही नही हो सकता । 

राष्ट्रीय प्राय-सम्बन्धी श्राधुनिक अनुमान--राष्ट्रीय प्राय-सम्बन्धी जितने 
झनुमानो की चर्चा अभी तक की गई है, वे सभी अविभाजित भारत से सम्बन्धित हैं । 
स्वतन्त्रता के बाद भारत सघ की राष्ट्रीय झ्राय के सम्बन्ध में अनुमान करने की झाव- 
इयकतता हुई । झतएवं अगस्त, १६४६ में भारत सरकार ने याप्द्रीय भ्ाय समिति (नेश- 
नल इनकम कमेटी) नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष प्रो० पी० सी० महालनोविस थे । 
"फरवरी, १६५४ में समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई | समिति ने उन्पादन-यणना तथा 
आय-गशाना दोनो विधियों के समन्वय से काम किया ) कृषि, वन, पश्चुगालन, खनन 
ग्रादि के सम्बन्ध में उत्पादन-गणना-विधि ग्रपनायी गई, जबकि व्यापार, परिवहन, 
प्रशासन आदि के सम्बन्ध में आय-गणाना-विधि अपनायी गई। समिति ने चालू मूल्यों 
तथा १६४८-४६ के मूल्यों के आधार पद राष्ट्रीय झाय के अनुमान प्रस्तुत किए हैं । 
इन दोनो मूल्यो के आधार पर १६४८-४६, १६४६-५० तथा १९५०-५१ के लिए 
समिति ने राष्ट्रीय आय के निम्न अनुमान प्रस्तुत किए हैं-- 


वास्तविक उत्पत्ति प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पत्ति 
करोड़ ढ० मे करोड़ रुण में 
चालू मूल्य १६४८-४६ के मूत्यः चालू मूल्य १६४८-४६ क मूल्य 
१६४८-४६ च्च्प० ८5,५४० र्४ड5 6६ ज्डचू & 
शश्४६-५० €,०१० छ,द२० ज्श्रे< २४८.६ 
१६५०-५१ ६,१३० रू,पशू० र्ध्श् २ र४5 दे 


चाल्लू मूल्यों तथा १६४८-४६ के मूल्यों पर अनुभानित राष्ट्रीय आय की तुलना 
से एक चात स्पष्ट हो जाती है कि १६४८-४६ से १६५०-५१ तक राष्ट्रीय आय से 
अब्य के रूप मे तो वृद्धि हुई है, परम्तु वास्तविक आय की वृद्धि नहीं के वरावर हैं, 


श्स्र्‌ भारतीय अरथश्यास्त्र 


जैसा कि १६४८-४६ के मूल्य पर अनुमानित राष्ट्रीय आय के ग्रांकडो से स्पप्ट है । 

यद्यपि राष्ट्रीय आय के अनुमान के सम्बन्ध मे समिति ने डॉ० बी० के० झर० 
वी० शब की तरह ही उत्पादन-गणना तथा झ्राय-गणन्रा के समन्वय से काम किया है 
किल्तु समिति के अनुपात श्रधिक सही है । इसका कारण साहियिकीय सामग्री का अधिक 
मात्रा मं उपलब्ध होना था। इस विधि से राष्ट्रीय आय का झनु मान करने से एक लाभ 
यह भी है क्ति विभाजन के फलस्वरूप हुए प्रादेशिक परिवर्तेनों तथा मूल्य-परिवतंनों 
के लिए संझोषत कर लेते पर इन अनुमानों को तुलना पुराने अनुमानों से की जा 
सकती है ।* 

१६५१ से भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय की वृद्धि वे लिए नियोजित विकाप्त 
द्वारा प्रयत्न हो रहे है । प्रथम योजना वे अन्त में राष्ट्रीय झ्राय में (चालू मूल्यों पर) 
१८ प्रतिशत वृद्धि हुई । द्वितीय योजना के अन्त तक २० प्रतिशत वृद्धि की झ्ाझा है। 
१६५१-६१ के बीच राष्ट्रीय ग्राय की बृद्धि का अनुमान ४२ प्रतिशत तथा श्रति व्यक्ति 
राष्ट्रीय ग्राय की वृद्धि का श्रनुमान २० प्रतिञ्मत है ।* 

१७ भारतीय दरिद्रत्ञा को बढ़ाने वाली उपभोग-सम्बन्धी कुछ भूर्ले--जा भी बात 
देश की उत्पादन शक्ति कों घटान म सहायक होती है उसे प्रवश्य ही भारतीय दरि- 
द्रता का कारण मावना पडेगा । निम्न उत्पादन के अतिरिवत बुद्धिहीन उपभोग भी 
आशिक विकास के मार्य मे एक भारी रुकावट है। वुद्धिसयत उपभोग या 'डपशोगि- 
ताग्मो के नाश के लिए 'विचारश्ीलता, बुद्धि और कल्पना! की आवश्यकता है।' धन 
का अपव्यय घनवान को ती वरबाद कर ही सकता है क्न्तु साथ ही ऐसी विलासि- 
ताझो पर किया गया निरर्थक व्यय, जो जीवन को अधिक समृद्ध और पूर्ण नही बताता, 
समाच के लिए भी घातक पिद्ध हो सता है । कारण यह है कि इससे इतनी पूजी 
और श्षम आवश्यकताम्रो के उत्पादव स हटकर विवासिताओं के उत्पादन में लग जाती 
है । यहे कहना गलत होगा कि केवल घनी लोग ही अपव्यय के दोषी है । प्राय सभी 
दरिद्र देशों मे गरीब अपनी गरीबी के ही कारण अनेक प्रकार की फिजूलखर्खिया करते 
है । इसके विपरीत कुछ वर्गो के व्यक्ति जैसे मध्यवर्गीय लोग और मारवाडी, मित- 
व्यकिता के नाम पर इतने कजूस होते है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति न करवे 
कौडी-कीडी को दाँत से पकडते है और जहा उन्हे स्वच्चन्दवा से खर्च करना चाहिए 

हाँ भी कजूसी बरतने से बाज नही आते । ऐसा देखा गया है कि पुरानी पद्ध॑ ति में 
सनन्‍्तानों के लिए घन का एकन्रीकरण किया जाता था ताकि जीवन प्रारम्भ करने में 
उन्हे ग्रच्छे साधन प्राप्त हो, परन्तु अब इसका स्थान नवीन विचारधारा ले रही है 


१, देसिए फष्ट्रीय झाय समिति (अस्तिस रिपोर्ट) फरवरी १३५४ [० ४३ पैरा २.४ । 

२. देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना वा आहप (अग्नेती बू०् १७। म 
2 तुलना कौजिए, “झुपये को अच्छा तरह पेंदा करने की अप्रेज्ा उसका सड़पयाग करना के ख्र्न 
काम दे । रपये पैदा करने के तरीके निश्चित ढ, काम विशिवित है; किन्तु ये करने के लिए न्यव 
कर्तों स्वतन्थ है । अब केवल निश्षिय आदाकारिता के स्थन पर सद्युद्धि की श्रावश्यकता है ?-ज० 
फैस० निवल्मन, सिसिपल्स ऑफ पॉलिडटिक्ल डकनामी?, संस्ड 3, पू० ४३६ ॥ 


राष्ट्रीय आय श्२३ 


जिसमे अर्जन करने वाले के वर्तमान जीवन को अधिक पूर्ण बनाने का प्रयास किया 
जाता है और झपती सुख-समृद्धिके लिए सन्‍्तान स्वय अपने ऊपर ही निर्भर होती है। 
सस्तान को निजी पूंजी से युक्त अर्थात्‌ भली भाँति प्रशिक्षित अवश्य वरा दिया जाता 
हे एं 
यहाँ भारत की उपभोग-समस्या के सव पहलुझ्रो का विवेचत सम्भव नहीं है । 
परन्तु इतना तो सच ही है कि यद्यपि भारतीय दरिद्वता बहुत अ््ञो मे कम उत्पादन 
का परिणाम है, फिर भो बुद्धिजील और गव्यवस्थित उपभोग ने भी समस्या को और 
जटिल वना दिया है। यहाँ हम केवल एक प्रकार के बुद्धिहीन उपभोग का, जिस पर 
इधर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है वर्णन करेंग। यह कहने की झ्रावश्यकता 
नही है कि झारीरिक स्वास्थ्य, कुझलता तथा भोजन के बीच वडा ही महरा सम्बन्ध 
है। जर्मन कहावत 'मनुष्य जो खाता है वही वनता है' में बहुत संत्य है । भारतीयों 
बा भोजन स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओ पर निर्भर है । प्राय जी वस्तुएँ एक 
स्थान पर उत्पत्न होती हैं वे ही वहाँ के भोजन में सम्मिलित होती हैं ! इसको सीमित 
करन में अनेक घा्मिक एवं सामाजिक बन्धनों न भी सहायता पहुंचायी है । परिणामत 
कुछ प्रान्तो के भोजन में आवश्यकीय पौप्टिक पदार्थों का अ्रमाव रहता है । भारत की 
विभिस्त आनियो, यश्ञा मद्रासी, पजाबी, बगाला, मराठा आदि, की शारीरिक क्षमता 
के विभेद को उनके भमाजन की विभिन्‍नता द्वारा समन्य जा सक्तता है और "ग्रव तो 
इसे निद्िचत रूप से भोजन के जीव सम्बन्धी मूल्यों से सम्दद्ध कर दिया गया है ।” 
शारीरिक असमता के कारण के रूप में आहार की अपौष्टिक्ता व सम्बन्ध में 
लफिटिनप्ट बर्नल मैक केसिसन द्वारा किये गए ग्रनुसन्घान बड़े शिक्षान्मक है तथा उन्होन 
विभिन्‍न राष्ट्रीय श्राह्ारो के सापेक्षिक पोपणता को ही अच्छे ढंग स प्रदर्शित किया 
है । इन प्रनुसस्पानी से पना चलता है कि चावल, जो भारत में बहुत लोगो का, 
विशेषकर बगालियो और मद्रासियो का भोजन है,निम्न कोटि का ग्राहार है | इसमे 
कितने ही महत्त्वपूर्ण कार्वनिक (प्रार्गनिक) नमक नहीं हैं तथा अत्यन्त भ्रावशयक 
विटामिनों का अभाव है । इनकी तुलना म गेहूं और माँस झ्रादि का भोजन करन वाले 
सिख, पठान और गोरखे अ्रधिक शक्तिशालो होते हैं । चावल के साथ गहूँ, दूध, मास 
इत्या का सेवम करने से चावल का आहार बहुत अच्छा हो जाएगा । जैसा कि 
कृषि झायोग न कहा था, अपोप्टिक ग्राहार और मुचमरी एक ही बात नहीं है ।” 
ऐसा सम्भव है कि अ्रपोपणता से ग्रस्त एक व्यक्ति शरीर द्वारा आासानों से पचाए जा 
सकन की तुलना मे अधिक भोजन कर रहा हो, जब कि उसका भोजन भली प्रकार 
सन्तुलित होन पर कम होता। भोजन में किसी खास पोषक तत्त्व के अभाव मे 





२* 'रिपो: आाक़ दि कमेटी आन नरानेत डेट एएट सेक्षयेशन? पर टब्नू७ एच० कोस वें कथन क 
लिए देसिए 'चचंल ऑफ रावत स्टेंडिस्टिक्ल सोसाइझी?, *१६२७, सखड ज0, भाव २, पृ० २५६ । 


श्श्ड भारतोय अर्थशास्त्र 


बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उनका होना दरिद्रता! वा परिचायक नहीं हैं, 
और न खाद्याम्व की कमी का ही । अपोपक तत्त्वो से युवतत भोजन, ऐसा सम्भव है, 
स्वास्थ्यवर््धक एद भली प्रकार सन्तुलित भोजन से भ्रधिक व्ययशील भी हो सकता है । 

१६१५ मे करतेल मेके द्वारा बगाल और सयुक्त प्रान्त के जेलो के भोजन के 
सम्बन्ध मे की गई खोजो से पता चला कि भोजन जनता के शारीरिक विकास और 
साधारण सुख का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। उन्होने बताया कि बगाली की शारी- 
'रिक अशबतता के मूल मे उसके भोजन मे प्रोटीन-जेसे तत्वी की कमी है । परिवहन 
के साधनों मे सुधार के साथ एक प्रान्त के खाद्यानो को उत प्रान्तो मे, जहाँ उनकी 
कमी है, पहुँचाया जा सकता है और इस प्रकार असनन्‍्तुलित भोजन की समस्या को हल 
किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि लोग अपने भोजन में 
परिवर्तन करने के लिए तैयार हो और उस प्रकार के पौष्टिक झ्राहार की माँग करे 
'जिसकी उनके प्रान्त में कमी है। भोजन के विषय में शिक्षा श्रोर जातकारी से यह 
काम सरल हो सकता है। कृषि ग्रायोग ने जनता के स्वास्थ्य मे सुधार करने के लिए 
जो सुझाव रखे उतमे एक यह भी है कि देश के मछली के मत्स्य-साधनों का सरक्षण 
किया जाए। यह एक ऐसा काम है जिसे सरकार, स्थानीय बोर्ड और साधारण रूप 
से ग्रामीण समुदाय अपने सक्रिय सहयोग से सफल्न बना सकते है । यह इसलिए 
आवश्यक है कि मछली चावल खाने वाले लोगो के लिए अधिक प्राहार-मुल्य प्रस्तुत 
करेगी ।* जनता के एक विशाल भाग में भछलों खाले के प्रति किसी प्रकार का घामिक 
विरोध नही है प्रौर इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए । 

एक जमाना था जब कि इगलेण्ड मे लेखको और सुधारको का यह फंशन था 
कि बे “चाय पीने के दुर्गुणो' को बहुत बढा-चढाकर सामने रखते थे,' लेकित इगलिश 
अ्रप्तिक इसबा प्रघीग करते झा रहे है और ग्रव तो इसका उपयोग इतना बढ़ गया है 
कि यह जीवन की झभावश्यकताओं मे से एक हो गई है । जनमत भी घीरे घीरे बदल 
गया है और चाय पीने को दुर्गुण बताने के वजाय जल-पराव में एक प्रकार की 





» डाबटर स्लेटर इस बात की ओर ध्यान आइए करदे दे कि रहन-सहन के दरजे को बृद्धि से 
कुछ अर्थ में शारीरिक हानि हुई है | उदाहरण के लिए चावल की मिलों ने स्त्रियों को परिश्रम से तो 
बचाया किन्तु वह परिश्रम रारीर ते लिए लाभदायक था। साथ ही चावल की बहुत-कुच पौष्टिकता 
भी नष्ट हो गड़ | एकदम बाहरी सतह पर जो विटामिन रहता था वह मिर्लो में नस हो जाता है (7 
जुकनामिक कणशरशत इस अिखिया, पिल्कई थी मुसिका से उद्युत, यू७ २६ ५ 

२. बही, पए० ४१2१-१७ | ग्रायोग ने यह भी सभाव रखा कि. ०क सेण्ट्रल इस्निदयूट आब द्यट्रीन 
च्यूट्रिशए्ल की स्थापना की जाए तथा ग्रान्दीय सरकारों दायरा सगझित अलुसन्धानों का भी उससे नियो- 
जिन के रु जाए । उन्होंने यह भी सिफारिश की कि पशु-आहार एव मानवीय आहार में निकट 
सहयोग झ्लापित किया जाए तथा भारत में का गड़ इस अकार की खोजों को विदेशों में होने बाही 
रेही ही झैजों से मयुक्क किया जाए | समस्याएँ इतनी महान्‌ द कि समस्त कर्मचारियाँ (स्डाफ) और 
ग्राप्य साम है को समस्या के समाधान के लिए काम में लगाना दोगा | 

बबेट, दि स्टेण्डड आफ लाइफ?, पृ० ३० ॥ 





राष्ट्रीय झय श्२५ 


घालीनता का चिह्न समझा जाने लगा है । चाय पीना अधिक झतव पीने के दुर्गुरणो 
को दूर करने का एक साधन माना जाने लगा है | डॉ० स्लेटर का मत है कि भारती य 
किसान एक वात में बडा गरीब है और वह है पेय पदार्थ तथा वह इसके मूल्य को भी 
नहीं समभता ।' “जनता का बडा माग गन्दे स्थिर तालाबों, सिचाई की नालियो या 
नदियों से प्राप्त गन्दा पानी पीता है जिसमे हर प्रकार की अशुद्धता और गद्धगी मिली 
रहती है ।” डॉ० सस्‍्लेटर का मत है कि वर्तमान समय में उबाले हुए पानी के पेय 
पदार्थों में सबसे सस्ते पेय भर्थात्‌ चाय का प्रचार करन से बहुत लाभ होगा । यह सच 
है कि जव तक भी पानी पिया जाता है तव तक गनन्‍्दा पानी पीन से होने बाली 
हानियाँ पूरी तरह से दूर नही की जा सकती ) अच्छा तो यह होगा कि किसी प्रकार 
शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए | दराब के स्थान पर तो चाय एक वरदान ही है । 
हाँ, अधिक चाय पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर जन्न निम्न 
कोटि की चाय का प्रयोग किया जाता है, जैसी कि भारत की अधिकतर चाय की 
दुकानो पर मिलती है / अ्रच्छी चाय की व्यवस्था करने वे लिए कुछ कदम उठाना 
आवश्यक प्रतीत होता हैँ, ताकि गन्दी चाय पीने को न मिले, यद्यपि सबसे प्रधिक 
प्रभावपुर्ं कदम तो यह होगा कि जनता को रुचि में ही सुघार किया जाए। 

उपभोग के स्वरूप में परिवर्तत तो घीरे-घीरे ही होगा । सामाजिक और 
घाभिक भावनाप्रों से निमित उपयोग का स्वरूप सहज ही परिवर्तित नहीं हो सकता । 
उसके लिए सतुलित आझाहार गौर पौष्टिक्ता के विषय मे जनमत को शिक्षित करना 
होगा । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ योजनाओं के कारण, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो 
गई है। राष्ट्रीय आ० १६५१-६१ में ४४ भ्रतिगत और प्रति व्यक्ति श्राय १५ ४ प्रति- 
शत बढ़ गई) तीसरी योजना के पहले तोन सालो मे राष्ट्रीय आय ६ ४ प्रतिशत 
और प्रति व्यक्ति ग्राय २५ प्रतिशत बढ़ी । इस प्रकार १६६१-६४ में तीसरी पच- 
वर्षीय योजना के ४ प्रतिशत वापिक प्राय के बढने के मुकावलें मे कम रही ॥ निवेश 
दर १६५१-६१ मे लगभग दुगुना हो गया । घरेलू बचत का दर इस समय मे ५ प्रति- 
शत से बढ़कर ८ ४ प्रतिशत हो गया । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने के समय यह झाशा की गई थी क्रि राष्ट्रीय 
भ्राय १६ हजार करोड स्पया १६६५-६६ से वढकर १६७०-७१ मे २५ हजार करोड 





१- सम साउथ इण्टियन विलेलेत, पृ० रेइर | 

०. दक्षिण मारत में प्रचलित कॉफी पीने पर भी इसी प्रकार के आह्ेप किये जाते हैं । शराद पीने पर 
व्यय और उसके सन्दन्ध में बरतो जाने वादी नीति का अन्यत्र विवरण दिया जाएगा (देखिए अध्याय 
१२) । और भो इसी प्रकार के गंलत उपयोग भारतीय अधशास्त्र के विद्यार्थियों के दिमाग में आएँगे, 
जैसे शादी और रूत्यु के अपब्यय, सोनेन्चादी के गहने बनाने की आदत आदि (अध्याय ११ में 
आतचयन स्वभाव का सेक्रान देखिए)। आहार की पौष्ठिक्ता के सम्दन्ध में पाठक बगल फ़ेमीन 
इन्त्वाथरी क्मीरान रिपोर्ट, भाग ३+ए० १०६-४० देखें । 


श्र भारतीय अर्थशास्त्र 


हो जाएगी ओर पाचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३३ ३४ हजार करोड हो 
जाएगी । परन्तु तीसरो पचवर्षीय योजना के मध्य मुल्याकन को देखकर यह लगता 
है कि राष्ट्रीय आय १६६५-६६ में १७,४०० करोड तक रह जाएगो। इस प्रकार 
१६६५-६६ में कुल विवेश (7७६ ॥7५6500०॥) राष्ट्रीय झ्राय का १६ अतिश्त श्रौर 
धरेलू बचत राष्ट्रीय आय का १३ प्रतिशत ॥ 

चौथी पचवर्षीय थोजना के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार हैं कि उत्पत्ति दर ६५ 
प्रतिशत रह । उदाहरण के रूप मे वापिक आय खेती-बाडी का ५ प्रतिशत, संगठित 
उद्योग में ११ प्रतिशत से, लघु उद्योग ८ प्रतिशत से, रेलवे, यात्तायात त्तथा सचार 
छ प्रतिशत से, बैको का तथा बीमा 5 प्रतिशत से, वर्शिज्य ((०5शाल<८९) तथा नौकरी 
क्षैंत्र मे ६४ प्रतिशत से । 





१ परिवहुनं का महत्त्व---उन्नीसवी झताव्दी के मध्य तक भारत में परिवहन के 
साथव अत्यन्त ही अ्रविकसित थे । उनको तुलना इगरलूुण्ड की अ्रठारहवी सदी की 
परिस्थिति से की जा सकतो थी । हाँ, कुछ अच्छी जलवायु की परिस्थितियों के 
कारण भारत में सडको को हालत इगलेड की अपेक्षा कुछ अच्छी थी । देश मे उस 
समय तक रेलें नही चली थी तथा उत्तर भारत में मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई 
थोडी-सी मुस्य सडके भो काम देने लायक नहीं रह गई थी । क्तिनी ही तथाकथित 
सडकें भूमि पर गराडियो और छुकडो द्वारा बताई गई थी, ज्ञिन पर वरसात में किसी 
भी पहियदा र गाठी का चलता असम्भव था । भारवाही पनु ही दह्म के अन्दर जात 
के एकमात्र साधन थे | सदके सुरक्षित नहीं थी । उन पर ठगो और पिण्डारियों का 
बोलब्ाला था । नौगम्य नहर नहीं थी | कुछ स्थान जैसे गया झ्ौंर सिनन्‍्पु के जिनारे 
के स्थान, प्रन्य स्थानों की भपक्षा इस दृष्टि स अधिक भाग्यम्ाली थे | कुल मिला- 
कर सूबे मौसम में सफर योग्य मैदान, कुछ नौगम्य नदिया और थोडी सी यना5 हुई 
सडको के कारण उत्तरी भारत म खचार की दया दक्षिण प्रायद्वीप की अ्पक्षा अधिक 
सतवोपजनक थी । दक्षिण मे बीहड पहाड़ो श्लौर तज्ञ नदियों के कारण परिवहन की 
स्थिति वडी ही भ्रसतोपजनंक थी कबल दोनों समुद्री किनारों पर थोटी-सी सुविधा 
थी। 

इस अध्याय म हम दस सम्बन्ध में किये गए विभिन्‍न प्रयासों का सक्षिप्त 
विवरसण देंगे + 

विवरण की सुब्रिवा कु लिए हम इस चार उप-विभागों में विभाजित करेग-- 

(१) रेलवे, (२) सटे, (३) जल-पथ, और (४) वायु परिवहन । 

रेलवे 

भारतीय रेलवे के इतिहास को दो सझुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता 

है--(१) स्वतन्कत्ता से पुर्द और (२) स्वदन्क्ता के पश्चात्त 
(१) स्वतन्त्रता से पूर्व 

२. रेलदे के विकास के प्रधान काल-जण्ड--भा रतीय रेलो के इस भ्रवधि के इतिहास 


१५ द्रातपो८? के लिए परिंदइन ओर “कम्यूनिक्शन? के लिए सचार शा द व प्रयोग क्या गया है. । 
अनु 
२. देखिए, डन्ल्यू० एच० मोरलेस्ड, 'इण्डिया ए८ दि टेथ ऑफ अकबर?) पृष्ठ १६६-६७ [ 


श्र्८ भारतीय अर्थश्ञास्त्र 


में १० काल-खण्ड स्पष्ट रूप से ह्टिगोचर होते है--( १) १८४४-६६ पुराना गारष्दी 
सिस्टम, (२) १८६६-७६ सरकारी निर्माण ओर प्रबन्ध, (३) १८5७६-१६०० नई 
गारण्टी पद्धति, (४) १६००-१४ तीत्र प्रगति श्रोर विकास, (५) १६१४-२१, १६१४- 
१० की युद्ध-जनित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप रेलवे का विघटन, (६) १६२१- 
२५ आक्‍वर्थ कमेटी की रिपोर्ट तथा सरकारी प्रवन्च और नियत्तएण, (७) १६२४- 
२५ से १६२६-३० तक संपरेशन कम्वे शन और तत्कालीन प्रगति, (८) १६३०-३१ से 
१६३४-३६ तक अवसाद, १६३६-३६ ग्राशिक पुनरुत्थान तथा रेलवे जाँच और (६) 
१६३६ से १६४७ तक । 
३. पुरानी गरारण्दी प्रथा--१ ८४४ में पहली बार रेलवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया, 
जिसमे इगलैड़ में सस्थापित कम्फ्तियों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा निश्चित लाभ 
के आश्वासन पर भारत मे रेले बनाने देने के प्रदान पर विचार क्या गया। कलकत्ता 
और बम्बई के पास दो छोटी-छोटी रेलवे बनाने के ठेके दिये ग्रए । ये ठेके क्रमश, ईस्ट 
इण्डियन रेलवे कम्ण्नी और ग्रेद इण्डियत पेनिनसुला रेलवे कम्पनी को दिये गए। 
१क्ष४३ में ला डलहोजी को प्रसिद्ध टिप्पसी मे नीति को निश्चित दिशा प्रदान की । 
इस टिप्पणी में लाई डलहौज़ी ने रेलो का निर्माण ट्रक सिस्टम पर करने का अस्ताव 
रखा, ताकि प्रेसीडेसी प्ालतो में झआत्तरिक भाग को उसके प्रधान नगरो एवं बन्दर- 
गाहो में जोड दिया जाए तथा एक प्रेस्तीडेसी का दूसरी प्रसीडेसी से जोड दिया जाएं। 
उन्होने रेलो के निर्माण से भारत तथा इगलैड को होने वाले सामाजिक, राजनीतिक 
तथा आभिक लाभो की ओर सकेत किया। रेलो के शीघ्र निर्माण ओर प्रसार के 
लाभो में लाडे डलहौज़ी ने यह भी देखा कि इससे इगलेंड को पूंजी और साहस का 
भारतीय वस्तु-निर्माण (मेनुफेक्चसे) और व्यापार मे उपयोग होगा। उन्हीने राज्य 
के नियन्त्रण और निरीक्षण मे कम्पतियों द्वारा रेलो के प्रबन्ध और निर्माण को सर- 
कारी निर्माण से अधिक प्राथमिकता दी, क्योकि उनके विचार में व्यावसायिक कार्य 
सरकारी कार्यक्षेत्र से बाहर थे विश्वेषकर भारत में, जहाँ हर वात के लिए जनता की 
सरकार पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को घटाने की ग्रत्यन्त श्रावश्यकता है । 
१८५४-६० के बीच डलहौजी की योजना के प्रतुसार ८ कम्पनियों के साथ 
भारत के विभिन्‍न भागो मे रेलो के निर्माण और नियन्तण का ठेका किया गया। 
लेकिन यह पद्धति सरकार के लिए बडी व्ययशील और करदाता के लिए बडी 
भारस्वरूप सिद्ध हुई। कम्पनियाँ अपना ब्याज पैदा न कर सकी झ्ौर सरकार से 
व्याज झदायगी की माँय करने लगी । १८६६ मे रेलवे बजट में १,६६,५१००९० ₹० 
का घाटा हुम्ना | लाई लारेस, जिन्होंने १८६७ में गारण्टी सिस्टम की बडी विन्‍्दा की 
थी तथा ऐसे ग्रन्य श्रालोचको ने इस गारप्टी सिस्टम की भी कडी आलोचना वी 
और घाटे को कम्पनियी के अपव्यय का परिणाम बताया जिन्हे निर्माए में धन 
की मितव्ययता का कोई ध्यान ही न था ।' प्रॉकवर् रेलवे समिति ते राय दी कि 


३- देखिए, आर० सी० दत्त, दि इकनामिक द्विस्ट्री आफ इण्डिया इन दि विकटोरियन एज) ९१ 
श्शघन2६्‌ । 


सवहन श्र६ 


तत्कालीन परिस्थिति म इगचैड में बसे हुए लोगो की कम्पनियों का निर्माण ही उचिल 
था, क्योकि रेलो का निर्माण अत्यन्त आवश्यक था और भान्तीय पूंजी को लज्जानची लता 
को दखते हुए अंग्रेडों पूँंणी को आकपित करन के लिए कुछ सुविधाएँ भौर आन्वासन 
देना अत्यन्त आवस्यक था। रसके विपरीत (१८७२ मे) विलियम थानंटन न ससदीय 
(पॉलियामेण्डरी) समिति के सामत यह गवाही पेश वी कि यदि गारष्टो ने दो गई 
होती तो भी अंग्रेडी पूंजी मारत में रेलो के निर्माण मे विनियोंजित की जाती, क्योकि 
इगलेण्ड की अपार घन-राधि दक्षिणी अमेरित्ा तथा ग्रन्‍्य देशी में विनियोंगे वे! साधन 
ढूंढ रही थी गौर कोई कारण नही दिखाई देता या कि वह लगातार भारत की उपक्षा 
करती ।' 

४. सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (१८६६-७६)--भारत सरकार पुरान गारप्टी 
सिस्टम पर झधिक दिलों तक चलते के लिए तेयार न थी। इसके विशेष कारण य 
थे--प्रथम, कम्पनियाँ अपव्ययी थी । दूसरे, सरकार का उन पर नियन्त्रण अधुरा 
था । तीसरे, ब्याज-दर ओर उसे चुकाने का आव्वासन सरकार के लिए काफी खर्चीला 
सिद्ध हुआ । चौथे, सरकार को कम्पनियों को होने वाल लाभ की भी निकट भविष्य 
में कोई झ्राशा न दिखाई पड़ी । इसलिए दो प्रिवतन किय गए । कुछ कम्पनिया के 
सम्बन्ध में, जैछले जी ० आई० पो०, सरकार ने मुनाफे क वितरण की व्यवस्या बदल दी । 
सरकार ने २५ साल के बाद रेलो को खरीदन का अधिकार छोड दिया और प्रति 
छमाही भें होम वाले स्राभ का आधा हिस्सा सॉँगन लगी । इससे भी महत्त्वपूण 
परिवतंन---उस समय जब कि राज्य-निर्कायता का व्यक्तिवादी सिद्धान्त अपने दिक्न स 
को चरम सीमा पर ब्ा-तद॒ हुआ जबक्ति भारत-मचिव (सक्रेटरी अ्रोंद स्टट) ने 
यह निरचय क्या कि सरकार को अपनी साख का पुरा लग्भ उठाकर स्वय मस्त से 
रेलो का निर्माण करमा चाहिए । अब १८६६ के काद कई बर्ष तक सरक्षार ने स्वय 
पूँजी लगाई और नये ठेक्ने नही दिये गए । यह निश्चय किया गया क्ि सरक्षार द्वारा 
अ्रबन्बित और अधिकृत रेलदे लाइतों के विर्माण्ण के लिए प्रति वर्य २० लाख पौोण्ड 
ऋण लिया जाएगा तथा सस्त अर्थात्‌ मीटर ग्रेज पर रेलों का निर्माण होगा । फलन 
रेलो के निर्माण का कार्य बडे जोर-शोर से और रुस्‍्ते दाम पर होत लगा, लेक्नि 
लगासार घन की व्यवस्या संवस कठित समस्या थी । पहल तो सेनित्र एवं यौद्धिक 
कारणों से पजाब झौर सिन्ध की साइने (जो वाद म चावं-देस्ट्न रेलवे के नाम से 
प्रसिद्ध हुई) मीटर गेज से ब्राड गेज मं बदलनी पटी । दूसर, १८७४ शोर उ६ क 
दुनिक्ष चथा सीमाग्रान्त और अफ्गान पुद्धो के कारण स रक्ारी खजान पर दाफी भार 
पडा । इसके अतिरिक्त १८७० के दुभिक्ष आयोग न ५००० मील रेतो का निर्मास्स 
अनिदार्य बताया ताकि देन को दुभिक्ष के चगुल से दचादा जा सके । यह तनों सम्भव 
घा ज्बद इस निर्माण (५००० मोल) को मिलाजर ऋल रंलवे लाइन 5०,००० मील 
हा जारी । 





२« इखि”, आर० सी० दस, दि हिंसा आज इग्प्या इन दि विक्येरियम घर, इ२ -«<०। 


१३० भारतीय अर्थशास्त्र 


& नया ग़ारष्टी प्रिस्दम (१८७६-१६००)--इस प्रकार सरकारी प्रबन्ध मे रेल 
के निर्माण की विवारधारा की झवित क्षीसा होने लगी और रेलवे के इतिहास का एक 
नया ग्रध्याय भ्रारम्भ हुआ । प्रुरानी प्रथा से मिन्‍न नई प्रथा की विशेषताएँ निम्न 
लिखित हैं--(१) नई कम्पनियों द्वारा बनाई गई लाइने भारत-सचिव की सम्पत्ति 
चोषित की गईं। भारत-सचिव को २५ वर्ष के बाद, या हर दस वर्ष के व'द दी गई 
पूँजी को कम्पनियो द्वारा दे देने के बाद पुन ठेका निश्चित करने वा अधिकार था, (२) 
कम्पनियों द्वारा एकल घन पर गारष्टी की हुई व्याज-दर पहले की श्रपेक्षा कम भी ) 
प्राय यह ३१% भी और (३) सरकार ने लाभ का अधिकाश (६) अपने हित के 
लिए सुरक्षित रखा । 

इस प्रकार, मई पद्धति पर निर्मित रेलवे लाइने प्रारम्भ से ही सरकारी 
सम्पत्ति थी, यद्यथि कम्पनियों को ब्याज-दर की गारण्दी दौ गई थी झौर रेलें बन 
जाने पर भ्रत्रन्ध भी उन्हीं के हाथ मे दिया यया था । इसी प्रकार जब कम्पनियों को 
पुरानी पद्धति पर दिये गए ठेके समाप्त हो गए तो सरकार ने उन्हें खतम करने का 
तरीका श्रपताया, हालाकि यह तरीका लागू करने मे काफी भेदनभाव बरता गया। 
कई कम्पनियों के ठेके समाप्त होने पर, हालाँकि प्रवन्ध कम्पनियों के ह्मथ में ही 
रहने दिया गया, सरकार ने विभिन्‍न तरीको से अपने लिए लाभदायक शर्तें तय की, 
जैसे कम्पनी के हिस्से की पूँजी और गारण्टी की हुई ब्याज-दर घढा दी तथा लाभ के 
बंटवारे से सम्बन्धित शर्तों मे भी परिवर्तन किया । 

इस प्रकार सरकार प्राय सभी ट्रक लाइतो की मालिक हो गई । रेलो की 
पूंजी भी सरकारी हो गई, चाहे वह प्रारम्भ मे लथाई गई सरकारी पूंजी का परिणाम 
हो या पुशने ठेको के समाप्त होते पर सरकार द्वारा भ्राप्त कर ली गई हो । थोडे-से 
अझपवादो को छोडकर श्रबन्घ प्राय कम्पनियों के हाथ मे ही रखा गया, परन्धु सरकार 
में विशेक्षण और कम्पनियों की परिषद्‌ भे एक सचालक की निम्रुवित वा झ्धिकार 
अपने हाथ में ले लिया | १६०४ से इजन, डिब्बे (येलिंग स्टॉक), जन-सुरक्षा, रेल" 
सयोजन, रेल-सेवाएँ, किराये की दर इत्यादि विपयी के सम्बन्ध मे रेलवे बो्ड के द्वारा 
सरकार उपयुक्त ग्रधिकार का प्रयोग (प्र्थात्‌ निरीक्षण) करने लगी । एक कम्पनी 
को छोड़कर, जिसका ठेका २५ साल के लिए था, शेप कम्पनियों के ठेके भारत सचिव 
की इच्छानुसार कम्पतियो छो वरावर पूंजी देकर समाप्त किये जा सकते थे । बगाल, 
नागपुर का ठेका सनू १६५० में समाप्त हुआ और यह ग्राखिरी था। लैकित सरकार 
ने लाइन को १अव्नूबर, १६४४ मे ही ले लिया था 
६ रेलों का झीघ्न विस्तार भ्ौर लाभ का प्रारम्भ (१६००-१६१४)--इस काल की 
विद्विप्टता थी राष्ट्र विकास की जोरदार नीति, जिसने सम्पूर्ण झ्राथिक जीवन को प्रभा- 
वित क्या। १६०८ मे जय मँंवे-समिति न रेलो वे लिए १२,४००,००० पोण्ड 
वापिक पूँजी व्यय करते वा सुझाव रखा--सद्यपि यह सचय रूमय पर सशोधन के 
अधीन थे--तो एक नवीन प्रेरस्या मिली । यद्यपि सरकार मैव-समिति द्वारा रखे गए 
सुभावों को कार्यानवित न कर सकी और न उतना घन ही व्यय कर पाई किन्तु यह 


सवहः श्३१ 


मानना पड़ेगा कि पहले की अपेक्षा उसन काफ़ी झधथिक घन व्यय किया ॥ इस काला- 


 यधि मे रेलो की मीलो मे दूरी १६०० मे २४,७५२ मोल से बढकर १६१३-१४ में 


४ 


॥ 


इ४,६५६ मील हो गई और विनियोजित पूँजी ३२६ ५३ करोड रुपये से वटकर 
४६५ ०६ करोड रपये हो गई । 

इस कालावधि को दूसरी विश्वेषता १६०० से रेलों को लाभ होना है। इससे 
बहले रेलवे से लाभ न होने का कारण अशतः तो कम्पनियों का मितव्यबितारहित 
निर्माण प्रौर पुरानी गारण्टी-कम्पनियों का प्रवन्ध था और अशत यौद्धिक लाइनो, 
जैसे नार्थ वेस्टर्न रेलवे तथा दुभिक्ष मे सहायता पहुँचाने के लिए चनाई गई रेलवे 
लाइनों, का निर्मास्य था। प्रारम्मिक झवस्था में यातायात की कठिनाइयों के काररण 
भी लाभ नहीं हुम्ना । रेलवे के प्रथम ४० वर्षों मे सरकार का रेलो द्वारा हुम्ला घाटा 
५८ करोड रु० था $ इसके बाद सरकार को विनियोजित पूँजी पर लाभ होना 
प्रारम्भ हो गया । इससे देश के प्राथिक विकास, विशेषकर सिंचाई के विकास, के 
फलस्वरूप पंजाब श्र सिन्‍्ध के श्रथ्िक विकास ने भी सहायता पहुँचाई, जिसके 
फलस्वरूप फ्रण्टियर रेलने भी सुचार रूप से सचालित होने लग्री। लाभ होने का 
अन्य कारण पुराने ठेक़ो को बन्द कर अपने लिए लाभदायक झर्तों पर फिर से नया 
करना था । १६००-१० तक सरकार को लाभ कम ही हुमा, लेकिन १६२४ तक 
कुल लाभ १०३ करोड रुपये था ) रेलवे से होने वाला मुताफ़ा प्रतिवर्ष बदलता 
रहता है, वयोकि यह देश की कृषि एवं आन्‍्तरिक व्यवसाय और वाणिज्य की प्रवस्था 
पर निभर करता है। अक्वये-समिति के सुमयवों को अपनाने तथा (१६२२-२३) 
इंचकेप समिति द्वारा सुभाई गई छंटनी (रिट्रेंचमेट) के परिणामस्वरूप रेलवे एक 
मुदृहतर आ्रथिक ग्राघार पर स्थित हो गई। वाल्तविक ग्राय का प्रतिशत (कुल प्राप्ति 
में से चालू खर्च घटान पर) पूंदी पर लगने वाले ब्याज को बिना घटाएं, १६१६-१६ 
में ७ ५ प्रशित और १६२१ २२ मे २ ६ प्रतिशत था । १६१२ झौर १६३६ के बीच 
आ्रौसत दर ४ प्रतिदत से घोडी अधिक ही थी।' 

छेंद्रनी समिति (रिथ्रेंचमेढ़ कमेटी) ने निर्धारित किया कि रेलो का उद्देश्य 
विनियोजित पूंजी से ५४ प्रतिशत लाभ प्राप्त करना होना चाहिए। सरकार द्वारा 
घोषित रेल के लाभ के सम्बन्ध मे चन्द्रिकाप्रसाद का मत है कि “रेलो से लाभ की 
चोपणा करते समय स्टॉक के घिसनने की व्यवस्था के साधारण व्यावसायिक सिद्धान्त 
को पान में नही रखा गया ।” उनके मतानुसार इस प्रकार घोषित मुनाफे मे से इस 
मद के लिए काफी घटाना चाहिए। आक्वर्थ समिति ने भी इस बात को स्वीकार 
किया है शोर जोरदार सिफारिश की कि हर रेलवे को अपने स्थायी मार्ग और रोलिंग 
स्टॉक को फिर से नया करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए । रेलो की कार्य- 
बाही के आशिक परिणामों की १२वें अ्रध्याय मे विवेचना की गई है। 








२- व्यूपारिक मन्‍्दी क परियासस्वत्य १६३०-३१ से १६३६-३७ तक व्या“नदर चुकाने के वाद 
रो वो द् घारा उठाना पडा। 


१३२ आरतीय अर्थशास्त्र 


७. रलों का विघटन (१६१४-२१)--आ्राकवर्थ-प्तमिति ने युद्ध के भार से रेल्ो के 
विघटन का चित्र निश्त इंब्दों में प्रस्तुत किया हैं, “बीसियों ऐसे पुल हैं जिन पर से 
झाधुनिक मारी बोसों से लदी गाड़ियाँ नहीं चल सकती झोर कितने मील ऐसी रेते, 
सैकड़ों ऐसे इंजन और हजारों ऐसे डिब्बे है जिनकी बदलने को सही तारीख बहु 
दिन पहले बीत चुकी है । ऐसी स्थिति में यदि जनता तथा व्यापारी घर्ग ने बल्तुओं 
और मनुष्यों के परिवहन में होने वाली असुविधाश्रों के विरुद्ध शिकायते की तो इसमे 
कोई ग्राश्चर्य नहीं । विदेशी कम्पनियों द्वारा रेलो के प्रबन्ध के प्रति जनता अधिकानिक 
विरोध कर रही थी झऔौर चाहती थी कि जहाँ तक सम्भव हो इनका प्रबन्ध सरकार 
अपने हाथों में ले । 
छ. आाकवर्थ-समिति (१६२१-२५)--यह भी प्रनुभद किया जाने लगा कि तत्कालीन 
रैलवे-बोर्ड रेलवे की नीति-निर्धारण में असफल रहा और रेलवे प्रशासन, विशेषकर 
किराये और दरो के सम्बन्ध में, प्रभावपूर्ण नियन्त्रण नहीं कर सका । आवश्यकता मे 
ख्रधिक प्रतिबन्ध, कामों का निश्चित क्रम, स्थानीय दशाघ्रों की ग्रज्ञानत्ता और प्रावि- 
सिक (टेव्निशियन) एवं विश्वेपज्ञ कमंचारियों की कमी इसका कारण थी । रेलवे की 
भावी आर्थिक तीति को तवीन ढंग से संचालित करने की प्रावश्यकता भी प्रतीत हो 
रही थी । ये सव प्रश्न नवम्बर, १६२० में नियुक्त एक विशेष समिति को सौप दिये 
गए, जिसके सभापति इंगलंण्ड के (भूतपूर्व) सर दिलियम आक्वर्थ थे। इस समिति की 
नियुक्ति का तात्कालिक काररा ईस्ट इण्डियन रेलवे के सम्बनन्धों में कार्यंत्राही निरंय 
करने का प्रश्न था, जो कम्पनी द्वारा प्रवन्धित सरकार की सम्पत्ति थी और जितका 
ठेका दिसम्बर, १६१९ को समाप्त होने वाला था। अस्थायी उपचार के हूप॑ मे 
पुराना ठेका १६२६ तक बढ़ा दिया गया और प्रबन्ध के विकल्पों के ग्रुण-दोऐं के 
परीक्षण का काम ग्राकवर्थ जाँच-सम्रिति को सौप दिया गया । विस्तृत जाँच के बाई 
समिति ने १६२१ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमे झनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर 
समिति के निष्कर्ष निहित थे । किन्तु इसका सारांश देने के पहले हम सरकारी अब 
बनाम छम्पती -प्रवन्ध के विवाद की विवेचना करेगे ॥ 
&. भारत में सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में मत--सैद्धान्तिक स्तर पर राज्य-प्रबन्ध कै 
विरोधी मत काफी शक्तिशाली हैं ।' लेकिन जब हम किसी खास देश के सम्बन्ध मे 
इसकी विवेचना करते हैं तो सैद्धान्तिक मत श्रघिक उपयोगी वही सिद्ध होता। 
वस्तुत: किसी भी देश मे प्रचलित पद्धति का निर्धारण सैद्धान्तिक कारखों मे कही 
बरन्‌ ऐतिहासिक कारणों ने किया है । यही कारण है कि मिस्त-भिस्न देश भिले 
रि ञ्‌ प्रकार की पद्धतियों का अनुसरण करके फल-फूल रहे हैं । सरकार अनेक काएए- 
वशोरेल-ब्यापार अपने हाथ में लेती है, यथा राजनीतिक ग्रथवा व्यक्तिगत साहस *' 
कमी,को पूरा करते के लिए, जनता वो भ्रधिक सस्ती दर का लाभ देने के हिंए 
भ्रच्छी| सुविधा प्रदान करने के लिए तथा विभिन्‍न हितो के प्रति निष्पक्ष व्यवहार क्‍्से 








१० इस कऔदन्ध में देसिए, डब्ल्यू० दम० आकवर्थ, 'स्टेट रेलवे ऑनरशिप?। 


सवहन श्रेदे 


के लिए । ये सब कारण किसो-न-किसी हद तक भारत में सरकार द्वारा रेलो के 
प्रब्ध की पुष्टि करते हैं ॥ इसके भ्रतिरिक्त इस देश मे यथायंत कम्पनी द्वारा प्रबन्ध 
प्रसम्भव और पअब्यवहायें है । 

हालाकि कम्पनियाँ, जो अपना रुपया लगाती, अपनी सम्पत्ति का स्वय प्रवन्ध 
करती और लाभाद्य के रूप में परिसाम के झाधार पर अपने अधिकारियों कौ नियुक्ति 
करती हैं, निश्चय ही सरकार द्वारा प्रवन्धित साहसिक कार्यों को अपेक्षा प्रधिक कार्ये - 
कुशल होगी । परन्तु भारत म रैलो का प्रबन्ध करने वाली अग्रेज़ी कम्पतियाँ इस 
अर्थ मे कम्पनियाँ नहीं थी । उनको प्रवन्ध के लिए सोंपी गई सम्पत्ति उनकी 
झपनी मही थी और उनके द्वारा विनियोजित पूँजी भी अपेक्षाकृत कम थी। 
इस प्रकार की योजना भूतकाल मे कभी सफल नही हुई और न भविष्य मे ही सकल 
हो सकती है । प्रत्रन्य केचल ताम-मात्र के लिए हो कम्पनियों के हाथ में था क्योकि 
सरकार अपने को मालिक समभती थी और कम्पनियों को प्रेरक बक्ति के बाय 
के लिए कोई स्थान न था। सभी महत्त्वपूर्ण बाते, जैसे नये स्थानों और पद्ो का 
निर्माण सरकार के हाथ मे था | जहाँ तक अल्पमत रिपोर्ट के इस प्रस्ताव का प्रइन 
है कि प्रब्नन्‍्प भअग्रेज़ी कम्पतियों से भारतीय कम्पनियों के हाथ में सौंप दिया जाए, 
इसके सम्बन्ध मं पहला विरोध यह है कि इस काम में भारतीय कम्पनियों का 
अल्पद़ित होगा गौर सरकार प्रभावशाली साभीदार वनकर ग्राघे से अधिक सचालको 
की नियुक्ति करेगी तथा अपना नियन्त्रण यधावत्‌ बनाए रहेगी | सरकार शोर सचा- 
लेक-्मण्डल (वोई झोफ डाइरेक्टर्स) के बीच काये का विभाजन झव भी रहेगा । 
अधिकारियों की भक्ति नियुक्त करने और तनस्वाह देन वाले सघालक-मण्डल और 
सरकार के बीच विभाजित रहगी और वे पूर्ण क्षमता त्तथा ध्यान से काम ने कर 
पाएँगे । योग्य व्यापारी सचालक-मण्डल में आने से इन्कार कर देंगे, वयोकि यहाँ 
उनकी प्रतिभा को पूरा अवसर वे मिलेगा, सरकारी नियन्त्रण और लियमन से उनका 
हाथ बेंधा रहगा ॥ अतएवं कम्पनियों को भारतीय कर देने से ही मामला हल नही हो 
सकता ! भारत में सरकारी नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त कम्प्तियाँ बनाना भी आसान 
न था, क्योंकि ऐसी स्थित्ति म आवश्यक घन मिलना बहुत कठिन होगा । सरकार को 
हमशा इस काम में ग्रधिक हिस्सा बेंटाना पडेगा और सरकारी प्रवन्ध कम्पनियों के 
प्रबन्ध से कही अच्छा रहेगा। कम्पनी-प्रवन्ध भारत मं कभी भी लोकप्रिय न होगा । 


१. इस सखन्ष में लिन्‍त मस्याए सनोर॑जक हें-माचे १६४० के अन्त में कुल लगी पू जी, जिसमें 
बनती हुई देलें भी शामिल हैं, ८२० .५६ करोड रु० थी इसमें ७४०,६० करोड २० सरक'री रेलते का 
था, ६३ ६७ करोड भारतीय रियासर्नो, छिला बो्डों और कम्पनियों का था। इसमें अधिकाश प्रायः 
७२६०-७२ करोड रुपये सरकारी पू जी थी और केवल १/२५ साय, अथात्‌ २८-८६ करोड रुपये कमप« 
निया की पूंजी थी। इन सख्याओं में मार्च के अन्त तक का व्यय (3८ ८० करोड) मो शामिल है जो 
कि यौडिक महत्व की लाइनों के लिए व्यय किया यया था| दे रूए, रिपोर्ट श्रान इण्डियन रेलवेच* 
(१६३६-४०), वाल्यूम़ १) पैरा ३9 | 


श्३े४ भारतीय अर्थशास्त्र 


राजनीतिक और आर्थिक हृष्टिकोरा से भी यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो 
रेलवे-निर्माण के लिए जनता धन दे शोर यह शीघ्रता से तभी सम्मद हो सकता है 
जबकि प्रवन्ध सरकार के हाथ मे हो। फिर भी यदि बाहरी कर्ज लेना ज्ररी ही 
हुआ तो ऋण देने वालो की निगाहो मे भारत सरकार की प्रतिष्ठा अधिक मूह्यवान 
वस्तु होगी । सरकारी प्रबन्ध के पक्ष मे एक सबसे बडा तर्क यह भी था कि विदेशी 
कम्पनियों ने जान-बूककर राष्ट्रीय हिंतो की चिन्ता नही की, बल्कि विरोधी बनी रही। 
ये सब चुराइयाँ राष्ट्रीय प्रबन्ध से दूर हो जाएँगी । सरकार द्वारा किये गए प्रबन्ध से 
प्राप्त श्रनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि सरकारी प्रबन्ध किसी भी अशय मे कम्प- 
नियी की तुलना में बुरा नही है । इन पूंजीपतियो ने न केवल देश के विभिन्‍न भागों 
भें सामग्री और मनुष्यों वे परिवहन पर ही नियन्‍्नण रखा, बल्कि प्रधान (टूक) ग्रौर 
सहायक नई लाइनो तथा दो या ग्रधिक लाइनो वे सम्बन्ध को भी निर्यान्त्रत किया | 
प्रभाव-क्षेत्र उत्पन्न हो गए थे, जिनसे रेलवे के उचित प्रसार मे बाधा उत्पन्न हो रही 
थी । सरकारी प्रत्रत्ध मे यह दोप दूर हो जाएगा और लाइनें देश के हिनों को ध्यान 
में रखकर बनाई जाएँगी । व्यापारियों और यात्रियों की सुविधाद्रो का भी अधिक 
अच्छी तरह ध्यान रखा जाएगा ॥' 

१६२४-२४ में ईस्ट इण्डिया रेलवे और जी० श्राई० पी० रेलव के ठेवे खत्म 
होव के समय यह विवाद और तीत्र हो यथा । फरवरी, १६२३ में विषय धारासभा 
के सामने रखा गया । गैर-सरकारी भारतीयों का मत निश्चित रूप से सरकारी 
प्रवन्ध के पक्ष मे था। परिणामत इन दोनो रेलवे को सरकार द्वारा ले लिये जान 
का प्रस्ताव पास हो गया । य॑ दोनो प्रत्यक्ष सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत झा गई। 
(जनवरी, १६२६ मे बर्मा रेलवे भी सरकारी प्रबन्ध मे आरा गई) । १६३० मं सरवार ते 
दक्षिण पजाब रेलवे खरीद ली । यह सरकार द्वारा अधिकृत सौर भ्रत्न्धित पश्चिमोत्तर 
रेलवे के अन्तर्गत कर दी गई। बी० बी० एण्ड सी० आई० तथा आसाम बंगाल रेलव 
१ जनवरी, १६४२ से सरकार के प्रबन्ध में ग्रा गई । 

१०. साधारण दित्त से रेलवे वित्त का पृथकषकरण (१६२४-२५ से १६२६-३० )-- 
झाकवर्थ-समिति ते अतक आधारो पर रेलवे वित्त को साधारण वित्त से श्रलग करने 
के लिए जोर दिया। प्रथम, वाषिक ग्राय व्ययक (वजट) से रेलवे के लाभ के कारण 
होने वाली सदिग्धता दूर हो जाएगी । रेलो का मुनाफा मौसम और व्यापार के साथ 
बदलता रहता है, फ्लत वजट वे अनुमान कई करोड़ रुपयो स भी गलत हो सकते है । 
रेलवे के दृष्टिकोश से भी दोनो को अलग करने की आवश्यकता और भी अ्रधिक 
अतीत होती है । केरद्रीय सरकारी बजट पर निभेर होने से रेलो को व्यावसायिक रुप 
से बलाने मे बाधा पहुँचती है ! ऐसी व्यवस्था, जिसमे यह मान लिया जाता है कि हर 


नकलज्---++++_+८5 
१- जैसा कि श्री एन० वी० मेहता का कहना है अन्तर रेलर-प्रतिस्षष के अभाव और जागृत बंत- 
मत के पमाव ने रेलों के सरकारी नियन्त्रण को एक नेतिक आवश्यकता में परिवष्ति कर दिशा है | 
जि हि 
देखिए, इण्डियन रेलत्रेन रेट्स रेयूलेशन?, ४० ८६ । 


सवहने १३५ 


वर्ष की ३१ मार्च को काम समाप्त हो जाता है और तय सरकारी देये के साथ छ्विर 
प्रारम्भ होता है, रेलवे के विकाम ते लिए घातक थी । अतएवं केबल व्यावसायिक 
ग्राधार पर रेलो के सुचारु सचालत की इष्टि से ही नही, वरन्‌ पुरानी पद्धति की झनेक 
सदिस्धताभो और बुराइयो से सरकार को स्वतन्त्र करने के लिए भी रेलवे वित्त को 
वृथक्‌ करने का निश्चय किया गया । विषय के महत्त्व को ध्यान मे रखकर सितम्बर 
१६२१ में घारासभा मे एक प्रस्ताव रखा गया और इस प्रश्न पर विचार करने के 
लिए दोनों सदनो की एक सयुक्त समिति की नियुवित हुई । समिति मे यह निर्णाय 
जिया कि तुरन्त अलग करना व्यावहारिक राजनीति के बाहर की बात होगी । किन्तु 
उन्हें इस बात की झ्रावश्यकता प्रतीत हुई कि बरतंमान रेलवे लाइनें, जो युद्ध के कारण 
ब्रिगेड गई थी या उपेक्षित थी, उनको फिर से चालू किया जाए। इस कास के लिए 
उन्होंने १५० करोड़ स्पये ध्यय करन की सिफारिद की जो कि पाँच वर्ष में रेलो के 
सुधार और तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अ्रधिक सुविधाएँ देने वे लिए व्यय किये 
जाएं । १६२४ मे धारासभा ने इसे स्वीकार जिया और रेलवे वित्त को प्रलण करने 
की योजना को भी मानने के लिए तंयार हो गई । शर्त यह थी कि रेलवे के मुनाफे 
से अ्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि सरकारी बजट क लिए दी जाएं। यह हिस्सा इस 
ग्राघार पर त्तय किया गया कि वर्ष क अन्त में वाशिज्य-सम्बन्धी लाइनों प्र 
लगी पूँजी पर १% (कम्पनियों और रियासतो द्वारा दी गई पूंजी को छीडकर) 
तथा लाभ का ह; भाग उसी वर्ष के घाठ तथा यौद्धिक लाइनों पर लगो पूंजी के ब्याज 
को घटाकर सरकार को दिया यया । धारासभा ने यह तय क्या कि इस प्रकार 
निश्चित धनराशि का देन के पश्चात्‌ यदि रेलब् सुरक्षित कोष (रिजर्व) को 
हस्वान्तरित किया जात वाला मुनाफा ३ करोड स अधिक हो सो इस अधिक धन का 
ई साधारण ग्रागम (रेवेन्यू) म दे दिया जाए। रेलव सुरक्षित कोप (रिजर्व) का 
उपयोग दापिक ग्रशदान, बकाया अपक्े (डिप्रेसियेशन) पूरा करन और साधारण 
रूप से रेलवे की ग्राथिक स्थिति सुबारन के लिए था । 
११ भवसाद काल (१६३०-२१ से १६३५-३५) तथा वेजबुड रेलवे जाँच-समिति 
(१६३६-३७)--१६३०-३१ से १६३५-३६ तक का समय रेलवे के इतिहास मे अवसाद 
का समय है | रेलवे को बापिके झराय घटती उली गई । परिणाम यह हुआ कि बजट 
को सन्तुलित करने क लिए सुरक्षित कोप और अपक्ष कोप (डिप्रेशियशन फणष्ड) 
का सहारा लेना पडा तथा सामान्य बजट के प्रति अद्यदान भी कद करना पड़ा । 
इस अ्रवधि में रेलवें की आर्थिक दशा म हाने वाले भयवर हास न विषय की जाँच- 
पद्ठताल अनिवार्य कर दी | सर प्रॉटो नेमियर (एक दिन्नीय विशेषज्ञ, जो १६३६ मे 
भारत आये) ने रेलवे के झर्चे मे सम्पूएँ परिवर्तेत की राय दी। उन्होंन अपनी 
रिपोर्ट, (१६३५ के संविधान के भ्रन्त्गंत भ्रान्तो और केन्द्र म वित्तीय ज्यवस्थार मे 
परिवहन के विभिन्‍न साधनों के सयोडन पर छोर दिया ।" 


#« इग्टियन फाइनेंशल इन्दवायरी (नेमियर) रिपोट, पैरा ३१ - १३४४ में एक्शन /जाध्णाज ००% + 


१३६ भारतीय अयंशास्त्र 


जून, १६३७ में प्रकाशित समिति की रिपोर्ट में रेलवे के हर पहलू को स्पर्श 
करने वाले ऐसे सुझाव हैं जिनसे उसकी कार्यकुशलता और श्राथिक परिस्थिति दोनो 
ही सुधघारी जा सकती हैं। इसने पोप-समिति, जिसने १६३२-३४ में मितव्ययिता और 
कुशलता बढाने की दृष्टि से रेलवे के हर महत्त्वपूर्ण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया 
था, के सब सुझावों का समर्थन किया तथा एक पर्याप्त अ्रपकर्ष-कोप (डिप्रेसियेशन 
फण्ड) की आवश्यकता पर जोर दिया । इसके विचार मे ३० करोड रुपये की बचत 
साधारण॒त ज्यादा नहीं कही जा सकती । इसने रेलवे द साधारण सुरक्षित कोप के 
निर्माण वी सिफारिश की, इससे ऋण ली हुई पूंजी और ब्याज को चुकता किया जा 
सवेगा ।* 

समिति ने रेलो की ग्रपनी लोकप्रियता बढाने भर जनता से अपने सम्बन्ध 

अच्छे करने के सुझाव रखे। इस काम के लिए समाचारपत्री से घनिष्ठता बढाने पर 
जोर दिया । समिति ने अ्रनेक रेलो को एक मे मिलाने पर अधिक जोर नही दिया, 
क्योंकि इससे प्रबन्ध और प्रशासन मे असुविधा उत्पन्त होती । वेजबुडन्समित्ति थी 
रेल-सडव सयोजन, तथा किराये की दर भे सशोधन की सिफारिशो की चर्चा भन्‍्य 
भागो में की गई है । 
१२ हितीय विश्व-पुद्धकाल भौर उसके बाद (१६३६ से १६४७)--द्वितीय विश्व 
युद्ध का एक परिणाम यह हुआ कि यातायात में कापी वृद्धि हो! गई। फलत परिवहन- 
क्षमता पर असाधारण भार पडा । समृद्धि काल के कारए रेलवे इस झावश्यकता वी 
चूत के लिए थोड़ी-बहुत सुसज्जित थी । रेलवे के निर्माण में बडा रुपया खर्च किया 
गया था । कार्य विधि में सुधार भी क्या गया तथा भ्रच्छे शक्तिशाली इजन भी मेंगाय 
गए थे । १६४१ के झपने बजट भाषण में सर शरुधरी रसेल, रेलवे चीफ कमिश्नर न 
अनुमान लगाया कि आवश्यकता पड़ते पर अपनी वर्तमान कार्य-क्षमता से रेलवे कीयला 
को छोडकर समुद्र-तट के तमाम यातायात को संभाल सकती है।' 

१४५ भ्रगस्त, १६४७ को स्वतन्त्रता प्राप्ति और विभाजन ने समस्याओं के प्रकार 
और रूप को हो बदल दिया । देश के विभाजन के साथ ही रेलवे और तत्सम्बन्धी ग्रन्म 
सम्पत्ति का भी विभाजन हुआ । 

१३ राज्य श्रौर रेलवे के बीच सम्बन्धों की विविधता --नियन्त्रश और स्वामित्व की 
हष्टि से राज्य श्रौर रेलो के बीच विभिल्‍्न सम्बन्ध रहे है । सुझ्य लाइनों मे से चार 
लाइनें सरकार के स्वामित्व मे थी (नाथ्थं-वेस्टर्य रेलवे, ईस्टर्स बगाल रेलवे, ईस्ट 
इल्डियत रेलबे जिसमे १ जुलाई, १६२६ को अवध ग्ौर रुहेलखण्ड रेलवे मिला दी गई 
थी और चोषी जी० श्र]ई० प्रो० रेलवे) । अ्रन्य पाँच का स्वास्त्वि तो सश्वारवे 
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२ सिपोटे, पेरा २०६, २१०-११ । 
* इग्डियन रेलवे इन्ववायरी रिपोर्ट, अध्याय १२००३ | 
३ देखिए) रेलवे बजट १३४०-४१ पेरा २। 
४ देखिए, रिपोर् ऑन इरस्ब्यन रेंलवेज़ ((६३८-३२६) भाव १५ अनुसूत्वी बी । 


संवहन श्रे७ 


पास था किल्तु वे सरकार की तरफ से वैयक्तिक कम्पनियों द्वारा प्रबन्धित थी जिन्हें 
सरकार ब्याज की सुरक्षा दे चुक्नी थी (व्ी० दी० एण्ड सी० आई० रेलवे और एम० 
एण्ड एस० एम०, आसाम-वगाल रेसवे, वगाल-नागपुर लवे और एस० आई० रेलवे) । 
दो महत्त्वपूर्ण लाइनें (बंगाल एण्ड नाथे वेस्टने रेलवे तथा सटेलखण्ड-कुमायूं रेलवे) 
तथा कम महत्त्व की ग्रनेक लाइनें व्यवितगत क्स्पतियों की सम्पत्ति थी। इनमे से 
कुछ तो स्वय वम्पनियों द्वारा तथा कुछ सरवार द्वारा शासित होती थी | कुछ लायने 
देशो रियासतो के अ्रधीन थी जैसे वाडी से हैदराबाद (हैदराबाद राज्य), खण्डवा से 
इन्दौर (होल्कर राज्य) तथा इन्दौर से नीमच-उ्जन होते हुए (ग्वालियर राज्य) 
'क्तिनी हो छोटी-छोटी लाइनें तो जिला बोड्ों के स्वामित्व मे थी या उन्हें इन वो्डों 
परा ब्याज की गारस्टी प्राप्त थी । 
आब लगभग सभी रेलें सरकारी अधिकार और प्रवन्ध के अन्तयंत हैं । 
(२) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
१६४७ में विभाजन के फलस्वरूप रेलवे की पूँजी, रोलिग स्टॉक, कारखाने 
आदि का बेंटवारा रेडक्लिफ-निर्णंय के अनुसार रेलवे भण्डार उपसमिति (रेलवे स्टोर्स 
सब-कमिटी) ने तथ विया। कुल रेलसार्ग का लगभग १६ प्रतिशत पाविस्तान के 
हिस्से में ग्राया ! वित्तोय देवता में मी पाकिस्तान का भाग लगभग १६ प्रतिशत ही 
रहा । प्राविसतान की देयता लगभग १५० करोड़ ₹० तथा भारत की देयता ६६० 
करोड़ रु० थी (१६४७-४८ के वजट के आधार पर) । 
१६४६ में भारत सरकार न अनम्तर्राष्ट्रीय॑ बेक॑ से रेलो के पुनर्स्थापन के लिए, 
३४ करोड डालर का ऋण प्राप्त क्रिया ) इस ऋण की सहायता से ४१८ इजन, २६ 
वायलर तथा अन्य भागो की खरोद के लिए आईर दिये गए। इसके झलावा भारत 
सरकार ने ग्रपन साधनों से भी इजन, डिब्वे तथा अन्य रोलिग स्टॉक पर्याप्त भात्रा में 
खरीदे । दिसम्बर, १६५६ में भारत सरकार ने यू० स० टेक्नीक्ल मिश्वन के साथ रेलो 
के पुनर्स्थापन के लिए एक और समझौता क्रिया 3 
अगस्त १६४६ मे भारत में ३७ रेल-ब्यवस्थाएं (रेलवे सिस्टम) थी। रेलवे 
संगठनों की अधिकता ध्ययश्षतित और अवुद्ल प्रबन्ध को जन्म देती है | अतएंव मार- 
तीय रेल व्यवस्था को पुत्र नय क्षेत्रों में वर्भोह्त़ करते को आवश्यकता प्रतीत हुई । 
रेल-ब्यवस्था के पुनर्गठन के मूल में यही सत्य निहित था । इसके अतिरिक्त पुनर्गठन 
को अजरफ्रूए अत्वेफ्त टेडक्फा्टर उच्चतम कामता से वस्पत्ता हुए सक्षेगए तथा रेलवो की 
अद्यतन प्रविवियों के अनुसरण में समर्य होगा । अस्विम पुतर्गेठव से क्योई गविरोध और 
अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी।' इन सिद्धान्तो के आघार पर रेलवे को विभिन्‍न वर्गों 
में विभाजित करने की योजना १५ अप्रैल, १६५२ को तेयार हो गई थी | प्रारम्भ में 


९- सरकारी रेलवे की लन्‍्बाइ ३४,१८१५०४ मील यथा मैर-सरकारी रेचवे की लम्बाइ ७०२-८० मोल 
है। देखिए, ट्यशम्स ऑंक इसिटिया डाइरेक्ट्टी एण्ट डर बुक, १६६०, ० २६० ) 
२. देखिए, सेक्ए्ड काईव ईअर प्लान, पृ० ४६२ ६ 
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रेलो को ६ वर्गों मे विभाजित करने की योजना थी, किन्तु बाद में दो वर्ग और बनाए 
गए । इस समय रेलवे झाठ बयों में विभाजित है । ये वर्य निम्नलिखित हैं तथा कोप्ठक 
में इनके सगठत की तिथि और हेडक्वार्टर का नाम दिया हम्ना है (१) दक्षिस-दक्षेत्र 
(१४ अप्रेत, १६५१, मद्रास), (२) मध्य-क्षेत्र (/ नवम्बर, १६५९१, वम्बई), (२) 
पदित्रमी क्षेत्र (५ नवम्दर, १६५१, चम्बई), (४) उत्तरी क्षेत्र ((४ अप्रेल, १६४२, 
दिल्‍ली), (५) उत्तस्-पूर्वी क्षेत्र (१४ अग्रेत, १६५२, गोरखपुर), (६) उत्तर-पूर्वो 
सीमा-क्षेत्र (१५ जनवरी, १६४५८, पंड्ु), (७) पूर्वी-क्षेत्र (१ अगस्त, १६५५, कलकत्ता), 
(५) दक्षिस-पूर्वी क्षेत्र (६ अगर्त, १६५५, कलकत्ता) । रैली के इस वर्गीकरण के 
विरुद्ध मुस्यत* दो आपत्तियाँ की गईं । एक तो यह कि कुछ क्षेत्रों के अन्तर्गत रेल की 
लम्बाई इतनी अ्रधिक है क्रि प्रश्यासवीय कठिनाइयाँ घटने के वजाय बढ़ जाएँगी, ऐसी 
आश्यका भ्री। दूसरे यह कि रेल-परिक्तालन में स्कावदें पैदा हो जाएँगी । वर्गीकरण 
के पस्चात्त वेजवाडा और मुगलसशय तथा अन्य स्थानों में झकावटो का झनुभव भी 
क्या गया, किन्तु सरकारी दृष्टिकोर यह रहा कि ऐसी कठिनाइया वर्गकिरण वा 
परिणाम वही थी। इस श्रापत्तियों के विरद्ध सरकार ने यही कहा कि वर्गीकरण की 
योजना से (१) प्रशासन श्र वित्तीय नियन्त्रण में सुधार, (२) प्रवन्ध में मितब्यगिता 
और कार्यक्षमता में वृद्धि, तथा (जे) परिचालन-व्यवस्थाओ और कर्मशाला (वर्कशाप, 
का युक्तीकरण होगा । वर्गीकरण विवादास्पद विषय नही था । अनेक समितियों ने, यथा 
एकबर्थ-भमिति, वेजबुड-समिति, सभी ने सिफ्लारिश की थी। वर्गीकरण के विस्दध 
केदल यही कहा जा सकता था कि यदि यह योजना कुछ समय वाद लागू वी जाती तो 
अ्रधिक अच्छा होता । कुँजछू सम्रिति (१६४७-४८)' का यही मत या । वर्गीकरण हो 
जाने के वाद झव यह विवाद का विषय नहीं रहा है | 
१६४४१ में प्रथम पचवर्षोय योजना प्रारम्भ हुईं । इस योजना मे रेलवे के पुत- 
स्थापत और विस्तार के ऊपर ४२३ ७३ करोड़ र० व्यय किये गए। प्रथम योजना वा 
ध्यथ मुख्यतः चल स्टाक तथा स्थिर सम्पत्ति का पुनर्स्थापन और नवोकरणा, उत्पादन 
और विकास-सम्बन्धी योजनाओं से उसन्‍न नई झावश्यकताओो की पूर्ति तथा यात्रा करने 
बाली जनता तथा रेलव कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करना था | यपीजनादधि मे 
ड्वितीय महायुद्ध मे उखाडी गर्दे लाइनों में से ४३० मोल लाइन फिर से बिखा दी गई तथा 
३०० मौल लम्बी लाइनों का निमास्प हुआ ।योजन्त के प्ररस्‍्म मे भारतीय रेलवे बे 
पास 5,२०६ इजन, १६,२२५ कोचिंग डिब्वे तथा २२२,४४१ माल के डिब्व थे ! इनमे 
से २,११२ इंजन, ७,० ६१ कोचिंग डिब्त्रे तथा तथा ३६,५८४ मालग्राडी के डिब्बे अपनी 
आगु पूरी कर चुके थे और उन्हे बदलता आवश्यक था ॥ प्रथम योजना के झन्त तक 
प्राप्त इजन, कोचिंग वें डिब्बे तथा माल के डित्वों की सख्या त्रमश १,५८६, ४,८३७ 


१. कुजरू-समिति वा मत था कि रैलवे का पुनर्मंधन गतिरोध औ्रौर अध्यवत्या को जप्म देगा । समिति 
मे सिफारिश की थी कि युनर्यण्म वी योजना! बुछ दर्षों के लिए कार्वान्वित न की जाए किस्ु 
ईसा ऊपर कहा गया है, सरकार मद इसे मानने को तैयए नहीं था $ 


संवहन श्शे६ 


तथा ६१, ७१३ रही होगी । 

द्ितीय योजना में प्रघानत. रेल-व्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया गया 
छाकि ब्याप्र और उद्योग की बढती हुई आदच्यकताझो की पूति की जा सके । 
१६४५८ मे रेलवे को विरद बैक से ४०-४५ करोड रु० का ऋण प्राप्त हुआ ॥ ३१ मार्च 
१६५६ तक इस ऋण्य का उपयोग चल-स्टाक तथा रेलवे सम्बन्धी अन्य साज-सामान 
खरीदने के लिए किया जा चुका था। १६५८-५६ मे रेलवे ने ३६६ इजन (जिनमे 
७१ डोजेल के इजन भी शामिल हैं), १६४३ कोचिंग के डिब्बे तथा १३,४२२ माल- 
गाड़ी के डिब्बे भ्राप्य किए । 

द्वितीय योजना मे १४४२ मील लम्त्री रेल की लाइन का विद्युतीकरण प्रस्ता- 
बित था । बाद में इस लक्ष्य में परिवर्तत किया गया । परिवर्तन का कारण झक्ति की 
कमी तथा विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ थी। हावडा-वर्दवान की मुख्य लाइन वे 
इपोराफुली-तारक्रेदवर द्रान्व लाइन पर ८८ मौल की दूरी के लिए विद्युतीकरण हो 
चुका है ॥ १६५८-५६ तक इस क्षेत्र मे १९२ विजली से चलते वाली रेलें चलने लगी 
थी। पूर्वी तथा दक्षिखी-पुर्वी रेलवे की मुख्य लाइन पर विद्युतीकरण का काम 
चालू था । 
१४. रेलवे के भ्राथिक प्रभाव--रेलवे या अन्य दूरी को नप्ट करने वाले साथनो के 
लाभ इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें गियाने की आवश्यकता नहीं । राजनीतिक, सामाजिक 
और सास्कृतिक दृष्टि से इनका बश् ही महत्त्व है। दुद्चल प्रशासन, सुरक्षा, दुर्मिक्ष- 
सहायता, व्यापार और उद्योग का विकास, प्राहतिक साधनों का अधिक भ्रच्छा उप- 
योग, जनस्या का सम-विभाजन, ये सब रेलो पर निर्भर हैं । कस्वो और बन्दरगाहो 
का विकास भी बहुत हद तह रेलवे के कारण हो सम्भव हुग्ना । रेलो द्वारा सफाई 
ग्रौर क्ृपि-युधार में भी बडी सहायता पहुँच सकतो है। अन्त मे सरकारी आय प्रत्यक्ष 
और परोक्ष दोनो रूप से बढती है। प्रत्यक्ष रूप से सरकार रेलवे के मुताफे मे हिस्दे- 
दार है। परोक्ष रूए से रेलो से देश की सम्पत्ति मे वृद्धि होने से जनता की कर देन 
की शक्ति बढ जाती है। 
१५, रेलो के और झधिक विकास की झावश्पयकता--प्रारम्म मे रेलो से होने वाली 
अनेक हानियों का कारण देश में रेलो का निर्माण न होकर निर्माण कौ पदति और 
उसके सम्बन्ध से दिखाई गई ग्रदुचित डल्ददाजी है। यह बात वहत जरूरी है कि कुछ 
प्रविबन्धो के ग्न्तर्मेत देश में रेलो का विकास ययासम्भव शीघ्रता से हो । इससे देश 
का व्यावसाधिक और औद्योगिक विकास सरलता से होगा। यह बात तो स्पप्ट है कि 
देश मे अ्रभी रेलवे का पूर्ण प्रसार नही हो पाया है। प्रमाण के लिए हम यूरोप को 
ले सकते हैं । यूरोप का क्षेत्रफल (रूस को निकाल देने पर) १,६६०,००० वर्गमील 
है, जिस्ममे १६०,००० मील रेल है। भारत का क्षेत्रफल १२,५६,७६७ वर्ग मोल है, 
लेकिन इसमे वेवद् ३५,०८१ मील रेलवे लाइन है । 

रेलवे प्रशासन की समस्याएँ 
१. स्वतन्त्रता से पूर्व-- हम पहले रेलवे प्रशासव की उन समस्याझो की चर्चा 
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हम 

करेंगे जो १८४४-१६४७ के काल मे विचारणीय थी । 

१६. रलेने दर-नोति--एक बडो पुरानी स्विकायत थी कि रेलदे की दर मूलत आधिक 
लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है और यूरोपीय सौदागरो को फायदा तथा भारतीय 
उद्योग और साहस के विकास को बाघा पहुँचाती है । १६१५ भे सर इब्राहीम रहीम- 
सुस्ला ने घारासभा (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल) मे इसका जिक्र किया। उद्योग 
और वित्त-्ग्रायोग के सामने भी कितने लोगो ने इम बात की गवाही दी ) झ्राकवर्थे- 
समिति ने भी इस ह्लोर ध्यान ग्राकृष्ट किया | एक खास शिकायत यह थी कि दरें 
इस प्रकार रखी गई थी कि वे श्रान्तरिक यातायात की भ्रपरेक्षा अन्दर ने बन्दरगाहो 
तक गाने वाले और बन्दरगाहो से अन्दर जाने वाले यातायात को प्रोत्साहन देने वाली 
थी । इससे कच्चे माल के निर्यात और विदेशी निर्मित वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन 
मिलता था ।' भारतीय व्यापारियों की शिकायत थी कि उन्हे देश के विभिन्‍न भार्गौं 
से कच्चा माल मेंगाने और विभिन्न बाज़ारो में तैयार माल भेजने में काफी ऊँची 
दर देनी पड़ती थी । अवरोधक दर प्रथा (ब्लाक रेट सिस्टम)" से भी काफी असन्तोप 
था क्योवि' इससे यातायात का क्षत्रिम विकी रण होता था जिससे उद्योग झौर व्यापार 
दोनी को ग्रसुविधा होती थी । रेलवे-दर का एक प्रभाव यह भी था कि भूतकाल में 
प्राय उद्योग बन्दरगाहो के पास कबेसर्द्रित होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें भी 
कितनी ही कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है। 

जैसा कि अयथं-प्रायोग (फिल्कल कमीशन) ते स्वीकार क्या था, भारतीय 

उद्योगों के साथ किये गए अनुचित व्यवहार की बात निराधार नही थी । व्यवहार मे 
रेलो को अपने ढंग से दर निश्चित करने की स्वतन्त्रता थी । यद्यपि यह स्वतन्त्रता 
रेलवे थोड्ड द्वारा दी गई स्वीकृतियो के ग्रन्तयंत ही थी, किन्तु उन्हे विशिष्ट सामग्री 
विशिष्ट वर्ग मे रखने की स्वतन्त्रता थी । प्रश्न का ग्रम्भीर ग्रध्ययन करने के उपरान्त 
उद्योग-भ्ायोग ने यह सिफारिश की कि एक प्रकार की सामग्री को उतनी ही दूरी 
पर ले जाने का किराया बशावर होना चाहिए, ताकि कच्चा माल जहाँ तक सम्भव 
हो सके नियत्ति के पूर्व निर्मित सामग्री की दशा में हो जाएं। उन्होंत यह भी सुझाव 
रखा कि एक से भ्रधिक लाइनो पर चलने वाली वस्तु की पूरी दूरी का किएया एक 
ही दर से एक ही बार ले लिया जाएं। अर्थ आयोग ने इन सुकावो को स्वीकार 
किया और यह भी सुझाव रखा कि नग्रे उद्योगो के लिए कुछ वर्ष तक विशेष रूप से 
रिप्राथती दर देनी चाहिए और ग्रन्य उद्योगो को भी विशेष रिप्राघत दी जाए, यदि 
वे प्रपने को इस योग्य सिद्ध कर सके । कृपे-आयेग, जिसने रेलवे दर से कीष- 
विकास पर पडने वाले प्रभाव की जाँच की, ने यह सुझाव रखा कि कृषि विभाग और 


१. फ्रिकल कमीशन रिपोर्, पैरा १२७। 

२. “ब्लाक रेट? का मतलब है कि थोडी दूरी के लिए अधिक दर से किराया लेना | बह जकरान के 
निकट किसी स्टेशन से उस जकशन तक और वहाँ से दूसरी रेलवे पर अधिक दूर तक जाने बाले 

आनायात पर लगाया जाता है | इसका उद्देश्य यादायात को अरिदन्द्री लाइनों पर जाने से रोकना तथा 

एक लाइन तक ही सीमित रखना है | 
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रेलवे-विभाग के बीच झ्रधिक सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा कृत्रिम छादो, ईयन, 
चारा और दूघ देने वाले पशुओ के यातायात को विशेष सुविधा दी जाए। उन्होंने 
कृषि के औजारो के कच्चे मात्र और औजारो के परिवहन की दर को फिर से जाँच 
करने की सिफारिश की (' 

१६२६ में आकवर्थ-समिति के सुमाव के अनुसार एक ग्ध्यक्ष, एक व्यवसायी 
हितो का प्रतिनिधि सदस्य, दूसरा रेलवे का प्रतिनिधि सदस्य, इनकी एक दर परा- 
मझदात्री समिति (रेट्स एडाबइज्ञरी कमेटी) का निर्माण किया गया। इसे जाँच 
करके निम्न विषयों पर सुझाव देने के लिए कहा गया 

(१) अनुचित अधिमान की शिकायतों की जाँच | (२) यह शिकायत की कि 
रेलवे कम्पनिया व्यापार को पूरी सुविधा देने का कार्य नही कर रही हैं तथा ग्रन्तिम 
स्थान-पम्बन्धी (टमिनल्स) भगडे । (३) य छ्िकायतें कि दरे उचिस नहीं हैं । 
(४) नुकसान पहुँचने या पहुंचाने वाली सामग्री के पररेवप्टन (वक्ग) से सम्बन्धित 
शर्तो के ग्रौचित्य सम्बन्धी शिकायतें । (५) किसी दर से सम्बन्पित परिवेष्टन-सम्जन्धी 
शिकायतें । जैसी कि वेजबुड जाँच समिति न सिफारिग को थी, १६४० में समिति 
की कार्य-विधि अधिक सरल कर दी गई । 

१७ प्रभावपूर्ण निरीक्षण का प्रभाव--रेलवे बोर्ड का पुनर्गंठन आकवर्थ-समिति ने 
रेलवे बोर्ड क पुनर्गठन पर झोर दिया था ताकि इसे एक सम्तोषजनक माध्यम बनाया 
जा सके जिससे भारत सरकार सम्पूर्ण रेल च्यवेस्था के ऊपर प्रभावपूर्ण निरीक्षण 
सरलता से कर सके । पुनर्गेठित रेलवे बोर्ड की सरचना एक प्रधानायुक्त (चीफ 
कमिइनर), एक वित्तायुक्त और तीन सदस्यों से मिलकर हुई ।' झाकवर्थ-समिति की 
सिफारिश थी कि रेलें तीन क्षेत्रो मे विभाजित हो, जिनमे से प्रत्यक क्षेत्र एक 
कमिश्नर के ग्रवोन हो । इसके स्थान पर विषय के आधार पर काम को विभाजित 
करन कय ढंग अपनाया गया ) एक सदस्य प्राविधिक (टेकनिकल) बिपयो की काम 
देखता है, दूसरा साधारर प्रशासन कर्मचारी और यातायात-सम्वन्धी विषयों का 
काम देखता है ग्रौर तीसरा वित्तायुक्त, जो कि वित्त विभाग वा प्रतिनिधि होता है, 
सभी आ्राधिक पहलुग्रो की दख-रेख करता है। बोर्ड को सहायता क लिए पाँच सचा- 
लक होते हैं । (सिविल इजीनिर्यारिग, मेक़ेनिकल इजीनियरिंग, यातायात, वित्त प्रौर 
सस्थापत--एस्टब्लिशमेण्ट) जो कि प्रधानायुक्त और संदस्यो के दिनत-अविदिन के 
काम मे सहायता पहुँचाते है ताकि व अपना ध्यान रेलवे-तीति के महत्त्वपूर्णा ऋइनो 
पर कन्द्रित कर सके और विभिन्‍न रेलो पर यात्रा करके स्थानीय सरकारो से पहले 
वी अपक्षा कही ग्रधिक व्यक्वियत सम्वरक स्थापित कर सके | 

१८ भारतीयकरण की समस्या--आक्वर्य-समिति थौर ली झ्रायोग (१६२३) दोनो 
ने उच्च रेलव सेव्राग्नों के लिए भारतीयों को प्रशिक्षिर करन को सुविधाश्रो के प्रसार 
को सिफारिश की थी । ली-आयोग ने ऐसे ७५ प्रतिशत पदो के लिए प्रशिक्षण की 
१ कषिल्आायोग-रिफ्रेट, पृ० ३७७३-६ ) 

२ अतिरिक्त छुमाार्ज वा लिए देखिए, झण्डयन रेलवे इनक्वायरा रिपोटे (१३३७), पैरा ७८-६० 
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मिफारिश की । सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली और प्रशिक्षण-सुविधाग्रो के 
असार के लिए कदम उठाया। चेजबुडइ-सम्तिति की रियो पर विवाद होते समय 
भारत सरकार ने रेलवे-सेवाग्रों के भारतीयकरण की बात को पुत्र दुहराया | अब 
यूरोपोगो को नौकरियाँ मिलता बन्द हो गया है और भारतीयक रण का प्रश्न भी राज- 
सत्ता भारतीय हाथो पे हस्तान्तरित्त हो जाने से सभाप्त हो गया है । 

रेलवे की समस्याएँ 

२ स्वतन्त्रता के बाद--स्व॒तन्त्रता के बाद रेलवे की समस्याश्रो का रूप ही 
चदल गया । कुछ समसस्‍्याएँ जैसे, भारतीयकरण की समस्या, भ्रश्नासगिक हो गई तथा 
कुछ अन्य समस्याएँ श्रधिक महत्त्वपूर्ण ही उठी । इस समय भारतीय रेलवे के समक्ष 
निम्न मुख्य समस्याएँ हैं 

१ रेल चलाने के लिए शक्ति-उत्पादन के हेतु अधिकाशत' कोयला अ्रयुक्त 
होता है । भारत मे अच्छी कोटि के कोयले के कुल निश्षेप सीमित है तथा दीर्घकालीन 
प्रयोग की हृष्टि से वे लोहा और इस्पात जैसे आधारभूत उद्योग के लिए भी पर्याप्त 
नही है । इन उद्योगों का भविष्य निम्नकोटि के कोयले के सुधार भौरः तदवन्तर इनके 
उपयोग पर ही ग्राघारित है। ग्रतएवं रेलवे से कोयले का प्रयोग निम्नतेम करता 
आवद्यक है। इस दृष्टि से भारत मे बिजली भ्रौर डीजेल से चलने वाली रेलो की 
व्यवस्था करना आवश्यक है। द्वितीय पचवर्षीय योजना के ग्ल्तर्गत इस दिशा में 
अपत्न किये गए है जिनकी चर्चा हम कर चुके है । 

२ रैलवें की दुर्धटनाग्ो से सम्बन्धित दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या है। थे 
दुघंटनाएँ अनेक प्रकार की होती है, यथा टवकर, पटरी से उतरना, गाडी से जानवरी 
का कटना, सम-पार पर गरांडो का सड़क यातायात से टकराना, ग्राडी का दूसरी 
रुकाबटों से टकरा जाना गझ्रादि। १६५७-४८, १६५८-५६ तथा १६५६-६० मे 
दुघंटनाओ्रो की सख्या क्रमश ६,०११, ६,०७९ तथा ८५,६१६ थी। १६५६-६० मे 
इस प्रकार कुल दुर्घटनाझो की सख्या मे कमी भ्रा गई । किन्तु इस वर्ष रेल-पथ् से 
उतरने भौर रेल-पथ की खराबी के कारश हुई दुबंटनाश्रो की सख्या बढ गई | टक्कर, 
गाडी का पटरी से उतरना, साड़ी का सस-पार पर सडक यातायात से टकराना, 
गाडी में आग लगता--इस प्रकार की कुल १,१२४ दुघंटनाएँ रेलवे कर्मचारियों की 
असावधानी से हुईं जबकि इस प्रकार की दुघंटवाओ की कुल सख्या (१६५६-६०) 
में २११६ थी । अ्रवएव उपर्युक्त प्रकार की लगभग ५०% घटनाओं के लिए रेलवे 
कर्मचारी ही उत्तरदायी थे । यह कहा जा रुकता है कि इन घटनाओं को कम करना 
तो सरकार के ही हाथ मे है । उपाय के रूप मे सरकार दुघेटना की कारण रूपो 
भूलो के सम्बन्ध मे रेलवे कमेचारियों को भ्शिक्षित करने के लिए जवरत् मेनेजरों तथा 
परिचालन अधीक्षकों की आवधिक बैठक मे बराबर ज्ञोर देती रही है ! दुर्घेटवा के 
सरकारी निरीक्षकों ने १६३६-६० मे जिन दुर्घटनात्रो की जाँच की, उस तरह की 
दुर्घटनाप्रो को रोजते के लिए उन्होने वहुत-से सुझाव दिये । नक रेल प्रशासवो 
की हिंदायतें भी दी गई । दुघंटनाझो को कम करने की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण 
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चात तो इन हिंदायतों का पालन है | सम-पार के फोटको की दुर्घटनाओं, रेल पथ 
मे खरादी के कारण होने वाली घटनाओं नथा समाज विशेधी तत्त्वों व टोड फोड 
के कार्यों को रोकन के लिए भी सरकार प्रयल्नश्नील है और गद्याज्ञा की जा सकती है 
कि आगामी वर्षों मे रेल्न्यात्रा और अधिक सुरक्षित हा जाएगी ।' 
रेलदे की तीसरी महत्त्वपूर्ण समस्या यात्रियों को सुविधा पहुँचान की है। 
रेलवे प्रशासन के विरुद्ध यह झ्ालोचना प्रस्तुत की जा रही है कि तीसरे दर्ज के यात्री- 
जिनसे अग्य यात्रियों वी अपेक्षा सबसे अधिक प्राय प्राप्त होती है--सुविधा की हष्टि 
से सबसे अधिक उपक्षित है । लडाई क बाद भारतीय रेतो मे यात्ी-याताय/त बराबर 
बटता रहा है, उसकी वजह से गाडिया म भीड रहती है । घुँकि रेलवे के उपलब्ध 
साधनों से भीड मे कोई खास कमी नही की जा सकती, इसलिए यह आवश्यक हो गया 
है कि इन साधनों का उपयोग इस तरह से क्रिया जाए कि भीड कुछ खास क्षेत्रा और 
गराडियो मे अधिक न होकर समान रूप से सब गाड़ियों और क्षेत्रों में बेँंट जाए । 
फिर भी इस बात की कोशिश को जा रही है कि बड़ी और मीटर दोनो लाइना में 
सवारी गाडियो की मोल-सख्या बढ़े । 
द्वितीय योजना में रेल-उपभोगकर्त्ताप्रो की सुविधा के लिए १५ करोड़ रु० 
मजूर किये गए थे । भ्रनुमानित व्यय १५ १५ करोड २० है । तोसरी योजना के ग्रथम 
वर्ष मे ३०२ करोड रु» व्यय करन का विचार है ।' उपर्युक्त विवरण स इतना 
तो स्पष्ट है कि सरकार यात्रियों को झतपरिक सुविधा घदान करने क प्रति जागरूक है । 
यात्री-सुविधा की दिश्या मे अभी वहुत-कुछ करना शेप है । रेल क डिब्बों मे बँ दन॑ की 
झपरामदायक सीट, पखा शौचादि की स्थिति मे सुधार ग्रादि । साधारण जनता यात्री- 
सुविधा से तभी प्रभावित होगी जबकि उपयुवत सुविधाएँ हर गाडी मे प्रस्तुत वी जाएँ । 
१६ रेलवे में प्रगति तया पचरदर्षोष योजमाएँ-- क्योकि रेलव यातायात की सवसे बडी 
अभिकरण (४ 8८४८५) है, इसलिए इसकी प्रगति सारी ग्राथिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव 
डालती है। इसका पएचवर्षीय योजनाओं मे विशेष महत्व है। इसक! विवरण निम्नलिखित 
तालिकाप्री से मिलता है-- 
तालिका-- १ 
व्यय तथा रेलवे का अ्रशदान (करोड रुपयो से) 


असम स्किप कप मास्क पनरतत्हस कु बननीननी--.-न+-++>>>»नमनाम-+ 
| प्रथम योजना(द्वितीय योजना दिवीय योजना 
१ योजना म रेलव पर व्यय ४२३२३ २३ ०४३६६ श१,श८१०० 
२ रेलव का अश्यदान योजवा के कार्य | २८० ०० ४६५००. श३े१०० 
हे विदेशी मुद्रा वी रेलवे के लिए 
आवश्यक्ता + ३े१६ड४५ २८३५० 








१* देखिए, भारत की सरकारी रेलों में दुध्ेटनाओं वी समीक्षा (१६५६०६०) रेलवे स्पालय फरवरी 
>€६5 में प्रकाशित | 
३ देख”, यानी सुविधा के धठि--रेलवे मत्नालय (१६६१-४२) । 
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तालिका रे 
योजनाओ के श्रस्तेगत प्रगति 
गफ्हजहुःर््ग्छलनजजनकदतियकजनाततीय पता का बट गत्त योजना तृतीय बोजना का 








(वास्तविक) [[वाल्तवि क) लक्ष्य 
नई लाइने खोली गईं (किलोमीटर) | १,०३४ १३१६१ ॥ २,६४० 
दुगती लाइने की गईं (किलोमीटर) ३9० (११२ ३,८६४ 
रेलों मे विजली का प्रयोग जा ३६१.४५ | २,४६५ 
रेलवे इजन १,५८६ २,२१६ २,०७० 
रेल के डिब्बे अ,७श्८ | ७,७१८ । द,६० १ 
सालगाडी के डिब्बे ६१,२५४ | ६७,६५६ | १,५७,२२७ 


पहली पत्रतर्षीय योजना में यातायात, जिस पर लडाई तथा विभाजन का 
गहरा असर पड था, को फिर से अच्छी दशा मे छाने का कार्य था । उसदे साथ- 
साथ यातायात को ग्रौद्योगिक उन्नति के लिए भी आरवश्यक्रताग्रो को पूर्ण करना या । 
दूसरी पचवर्षीय योजना, जिसमे भारी उद्योग तथा यातायात सचार पर खूब जोर दिया 
गया था, मे रेलवे प्रमति पर प्रच्छा घ्यान दिया गया। दूसरी योजना में १३४० 
करोड रुपया याताबात १र लगाया गया । तीसरी योजना मे इस क्षेत्र में १४६६ करोड 
रुपया रखा गया । इसमे रेलब्रे पर ५६० करोड रुपया था, इसके श्रतिरिक्त २१० करोड 
रुपया हूट-फूट के फण्ड (0597९८७४०) से ३५ करोड रुपया स्टोर सस्पेन्म-खाते से 
(8७5०४75६) । 
चौथी पचवर्षीय यो जना मे सचार तथा यातायात पर ३,००० करोड़ एपया सर- 
कारी क्षैत मे श्लौर ६५० करोड रुपया निजी क्षेत्र मे खर्च होगा, जिसमे से रेलवे पर 
१,४०० करोड रुपया खर्च होगा और ६५० करोड़ रुपया रेलवे हूट-फुट फण्ड मे से लगाया 
जाएगा । इस प्रकार रेलवे मे कुल व्यवसाय २२५ मिलियन टन से (१६६५ ६६) से 
बढ़कर (१६७० ७१) मे ३५५ मिलियन टन हो जाएगा । 
सडक परिवहन 
२० हाल का सड़क इतिहास--लाई डलहौडी के समय मे भारत की संडवों के निर्मास 
का नया ग्रुग प्रारम्भ हुआ्रा । डलहौजी ने रेलो के निर्माण के ग्रतिरिक्त सडकों वे 
निर्माण के लिए भी कुछ शक्तिशाली नीति का प्रनुतरण क्यों । इस काम वे लिए 
न्द्रीय सावंजनिक कार्य-विभाग के अतिरिक्त (१८५६४ मे) प्रत्येक प्रान्त मे सेतिक 
बोर (मिलिटरी बोर्ड) के स्थान पर सावंजनिक कार्य-विभाग (वी० डब्ह्यू० डी' )बी 
स्थापना की गई (१८५५) | श्राय- ६० वर्षों से रेलो के प्रभाव से भी सडवा ई 
निर्माश मे सहायता मिलती भरा रटो है । ज्यो-ज्यो रेलो का प्रसार होता गया, रेजों 
की सामग्री, मालझोर जनता की साम पूरी करने के लिए एक सहांयक के रूप में 
न कि प्रतिदवन्दरी वे रूप में ) सडको का निर्माण आवश्यक हो ग्रया । रेलवल 
पक्की सडक्तो वी--ओ कि रेलवे खे समझोरा पर देय के आस्तरिव भाग से साल-बर 
सतारी झ्रौर माल लाते मे सहायता पहुँचाएँ--श्रावश्यक्तता को और भी तीव्र कर 
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दिया और यह माँग मझग्ज भी पूरी तरह से ख़तुष्ट नही हो पाई है ) लेकिन रेलो के 
प्रसार से होने कले लाभ ने सरकार का ध्यान सडको की शोर कम जाने दिया, 
खास तौर से उत सडको को ओर जो रेलवे के समान”न्तर चलती हैं ॥ 
२१ भारतीय सडको को विशेषताएँ--इस समय देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
फैन्नी हुईं चार टृक सडरें हैं । इनके साथ ब्रेक सहययक सडके जुडी हुई हैं ॥ सबस्ते 
प्रसिद्ध दृक रोड, जो पुरान जमाने में सेवाओों के आवागमन के लिए बताई गई थी, 
ग्राड टूक रोड है । यह खँवर से कलकत्ता तके जानी हैं । ग्रन्य तीन सड़कों में से, 
एक कलेकता और मद्गास को मिलातो है, दूसरी मद्रास को बम्पई से मिलाती है 
और तीसरी बम्बई को दिल्‍लो से मिलाती है । इन चारो प्रधान सडको की लम्बाई 
५,००० मील है जब कि कुत पक्की सड़कें १२१,६१७ मील हैं। दक्षिण भारत मे 
सहायक सड्वे अच्छी दशा मे हैं, उनकी संत्या भी ग्रधिक है। पवकी सडको के 
अतिरिक्त काफी कच्ची सडकें भी है (१६५०-५१ मील ) ! ३०,१३६ मील लम्बी 
कच्ची सडको वा निर्माण तो प्रथम याजना-काल में १६५६ तक सामुदायिक विकास- 
योजना तथा राप्ट्रीय प्रसार-सेदा के अन्तर्गत हुआ । इनमे स ठुछ तो सूखे मौसम मे 
मोटर इत्यादि के लिए भी काफी अच्छी हैं ) मोटरो वे आविप्कार प्रौर प्रचच्नन के 
पहले भी देश की आवश्यकता के लिए भारतीय सडके प्रपर्याप्त थी ।* 

जिस आस्चर्य जनक झीघता से मोटर परिवहन--वस्त श्रौर तिजी कारे--का 
दक्ष में विकास हुझ्ा है उससे सडको क निर्माण औौर सुरक्षा से सम्बन्धित क्तिनी ही 
नगरी समस्याएँ उठ खडी हुई हैं । यहे बात सच है कि मोदर-लारी ते कृषि-उत्पादन और 
तैयार माल को (ले जाने) ढोने मे वेलगाडियो के काम वो कम ही प्रभावित किया 
है । सडको की यह दुर्देशा बिता पुलवाली नदियों और रेलगाडी की प्रतिह्वन्द्रिता के 
कारण है। जब ये सव कठिताइयाँ दूर हो जाएँगी तो हमे प्राशा है कि यब्त्र-सज्जित्त 
परिवहन (मेकनाइज्ड ट्रॉसपोर्ट) यातायात के अधिकाश भाग को अपन अभ्रधिकार 
में कर लेगा । यह विकास खासकर पहाडी इलाको में अ्रधिक भ्रभावश्ञाली होगा, 
वयोक्ि वहाँ रेलवे निर्माण की अपक्षा संडके बनाता सस्ता पड़ेगा और सम्भव भी 
होगा । इसके अतिरिक्त बडे नगरो के समीप नष्ट होन वालो वस्तुओशों के लिए भी 





१- देखिए, रोड डिवेलएमेस्ट कमेटी रिऐ्रेट, एरा १७। 

२- इृषि-आयोग (१६२८) ने दताया कि <ब 'क प्रति १०० वगमील क्षेत्र में सयुत्तराप्य में ८० मील 
सडके हैं, भारत में केवल २० मील (प्रतिरात ब'मील) ह (रिपो८, परा १६६)। भारत अव भा केनेय 
मिचेल द्वारा रखे यए आदशोे से काफी दूर डे । लव मिचेल भारत सरकार के सडक परिवहन के निय- 
नयक थे, उन्होंने वंदा था कि १००० जनसरया का कोइ भो गाव सडक से आधे सल से अधिक दृर 
न हाना चाहिए | भारतीय सडक अर ॒परिव्दन-विकाउ-सस्था (इस्टियन रोच्स एण्ट ट्रासपोर्ट डिदेल्प« 
मेएट एसोमिस्शन) में समाव रखा हि प्रत्येक ३२०० निवसियों के गार्वा से अधिक-सेन्अरविक ? मील 
दी टूरी पर १० पीट चौंडी सडक होनी चाहिए | यदि आरतठ के रूव ७००,००० गाँवों का निकट के 
बादरों, यावों और रेलवे स्वेशनों से जोडने क लिए औलत्च १ सील रूढक मी मिल ता दुल ६००,००७ 
मील सबक को आउव्यक्ता होगी, ज्वकि इस रूम्य केवल ३००,००० मील सनक है | 
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मोटर परिवहन के लिए पर्याप्त श्रवसर है। 

२२ भ्रधिक सडकों की श्रावदयकता--जैसा कि कृपि-ग्रायोग न कहा है, “परिवहन 
विक्रय का आवश्यक अग है । आधुनिक व्यावसायिक विकास ने ग्रच्छी सडको के सचार- 
महत्त्व को बहुत बढ़ा दिया है ।' भ्रच्छी परिवहन-व्यवस्था से कृषि-उत्तादन को निश्चय 
ही प्रेरणा मित्रेगी शर जीवन-निर्वाह कृषि का स्थान व्यवसायिक कृषि ले लेगी 
जिभसे ग्रामीणों का जीवन स्तर भी ऊँचा उठंगा। इससे खीचने वाले और भारवाही 
पशुओं की शक्ति और प्राखवत्ता पर भी कमर भार पडेगा और उनकी काये-क्षमता 
बढेगी । इससे सवारियो का घिसना भी कम हो जाएगा, समय की भी बचत होगी । 
निर्यात या आन्तरिक उपभोग वाले कृषि-उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगी को भी कृषि 
से पर्याप्त सहायता पहुँचेगी । वे (सडक) उद्योगों के विकेन्द्रीकरण मे भी सहायक 
होगी । इस प्रकार अनुचित स्थानीयकरण से उत्पन्न श्रम और मकानों की जटिल 
समस्या भी कम होगी, ग्रामीण बातावररणा में उद्यान-फैकिट्रयो का स्वप्न सत्य होने 
लगेगा । अन्त मे, उपयुक्त सडक-परिवहन की सहायता से भारत की प्रपार धन- 
राशि का भी पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकेगा। 

३३ सडक बनाम रेलवे---सडक-परिवहन रेल-परिवहन से इस अर्थ मे अ्रंच्छा है कि 
इसके लिए स्टशनो, सिगननो, छादकों आदि की झावश्यकता नही पड़ती । न तो इसमे 
समाप्ति (टरमिनी) पर समय का ही नुकसान होता है, न खाली डिब्बे ही ढोने पड़ते 
है प्रौर त रोलिग स्टॉक ही बेकार रहता है । सडको का स्पष्ट सस्तापन इसलिए भी 
है क्योकि रेलने को अपनी लाइने बताने और उन्हें सुरक्षित रखने का सब खर्च स्वय 
चरदाज््त करना पडता है, इसके विपरीत, सडको का निर्माण श्रौर सुरक्षा साधारण 
कर देत वालो के घन से होती है । यदि मोटरो को ही सडको की सुरक्षा का खर्च भी 
बरदाइत करता पडे तो भी सडव-परिवहन सत्ता ही पडेगा | यह बात थोडी दूर की 
यात्रा और हलके यात्तायात्त के विषय से ही लाग्रु होगी | इसके विपरीत दूर की यात्रा 
और भारी बोभ ढोने का काम रेलवे द्वारा अधिक सस्ते में होगा, क्योकि उनके 
चलाने का खर्च कम पडता है । कुछ जगहो पर रेलवे और सडको मे प्रतिद्वन्द्रिता भी 
रहती है । कुछ स्थातो पर वे एक-दूसरे को सहायता पहुँचाती और पूरक का काम 
करती है। इसे निम्त शब्दों मे भली प्रकार प्रकट किया गया है, “सडक किसानो की 
जोतो को बाजारों और पास के स्टेशनों से सथुक्त करती है । इसके विपरीत रेलदे 
उत्पादन-प्ौच और दूर के उपभोक्‍त।झो के वीच सम्बन्ध स्थापित करती है तथा वगर 
के उत्पादको और हल, कत्रिम खाद और क्पडा खरीदने वाले किसानो को मिलातीं 
ड्ठै। दत्त और पर्याप्त सडको के बिना कोई भी रेलवे परिवहन के लिए पर्याप्त 
सामग्री इकट्ठी नही कर सकती । इसके विपरीत सबसे अच्छी सडके भी फसल का 
उत्पादन करने वालो को उपभोक्ताओं के सम्पर्क मे नही ला सकती ।'” इसलिए यह 
सोचना कि रेलवे मे लगी लगभग १२२६ करोड रुपये की पूँजी को सडको के प्रसार 


ध््््चिय नशा क के 
३- इषि-आयोग रिपोड, पैरा ३१२) 


संवहन श्ड७ 


से हानि पहुँचेगी, बिलकुल भ्रामक है | यह ठीक है कि रेलवे और सड़कों के बीच 
थोडी-सी प्रतिहन्द्रिता रहेगी, इसे बिलकुल समाप्त नहीं किया जा सकता । यह बात्त 
बडे नगरो के समीप और उपनगरो के लिए भी उतनी ही सच है, जितनी देश के अन्य 
आगो के लिए जहाँ रेलवे और मोटरे समानान्तर पर चलती हैं, जैसे अहमदनगर और 
थूना के बीच । रेलवे की सामान्य नीति सडक-परिवहन से झधिक सुविधा देना तथा 
मोटरों द्वारा ढोये गए माल भौर व्यापार का भी पूरा लाभ उठाना है । मोदरें तभी 
चालु की जाती है जब किसी-न-किसी प्रकार जनता की माँग रेलो द्वारा पुरी नही 
हो पाती । जनता के हष्टिकोश से यह प्रतिस्पर्धा लाभदायक ही सिद्ध हुई है, क्योकि 
इसने रेलवे को जनता की सुविधाग्रो का अधिक ध्यान रखने के लिए बाध्य किया 
है 

२४. सड़कों की प्रतिस्पर्धा को कम्त करने के लिए झ्रपनाये गए उपाय--सडक की 
प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित तरीके भ्रपनाए हैं--रेलवे झाम्नी- 
बस सेवाएँ, सन्‍्तरी कोचेज़, शटल ट्रेनें, टाइम टेवल मे परिवर्तन, सस्ते वापसी टिकट, 
नृतीय श्रेणी के मौसमी झौर जोन टिकट, यारातों के लिए रिग्रायती दर, कम दर पर 
स्पेशल ट्रेने, रेखवे की सेवाग्रो का प्रचार तथा ग्रन्य सुविधाएँ ।' वेजबुड-समिति ने 
इस प्रकार के अनेक तरीक' बताए डिनसे सडको की प्रतिहवन्द्रिता को कम किया जा 
सकता है ।' जहाँ तक पैसेंजर ट्रेनो का सवाल है, सरकार न ठेज चलने वाली पैसेजर 
ट्रेंने, ट्रेनों का एक-दूसरे से मेल, अधिक ग्रच्छी सेवाएँ और नीचे दर्जे के यात्रियों को 
अधिक सुविधाएँ देना पसन्द क्या उन्होंने सडको की प्रलिस्पर्धा कम करन के लिए 
किराये को एक साथ कम करने का विरोध किया। किराये किसी स्थान-विशेष पर 
जनता को रेला क प्रति आक्रपित करने के लिए कम किये जा सकते है या वहाँ कम 
किये जा सकते है जहाँ यह भय है कि अन्य सवारियाँ रेलो से विमुख होकर कसी 
अन्य परियहन की श्रोर चली जायेंगी / भारतीय रेलो को बुक्गि एजेंसी द्वारा यावा- 
यात के विकास का प्रयास करना चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि इधर 
चेजबुड-समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप रेलवे प्रशासन का ब्यावसा यिक पक्ष पर्याप्त 
सुदुढ कर दिया गया है । जहाँ तक माल के यातायात का सवाल है, इस समिति ने 

तेज मालमाडियाँ, माल का जल्दी उतारना-चढाना, लिखा पढ़ी की विधि को सरल 
बनाना, एकत्र करने और छोडने की सेवाप्रो भे विकास, कम्टेनर और रेलवे रेफ्रिज- 
रेटर टुको का प्रयोग आदि के सुझाव दिये । 

२४ परिवहन सोजन-नोति--- १६३२-३३ मे रेलवे श्लौर सडको की प्रतिद्वन्द्विता की 

जाँच करने के लिए नियुकत अफसरों की एक छोटी-सी समिति की जाँच का फल थी। 

व दोनो भ्रफ्तर भारत सरकार के सडक इच्जोनियर सर के० जी० मिचेल और एच० 


3. रिपो<८ थ्राक दि रेलवे बोर्ड आन इण्टिय्न रेलवेत (१६३६-४०), पैरा ६२-४ | 

>- भारत सरक र द्वारा वेजचुड-रिपो८ वी सिफारिशों पर क्यि गए काम के विशेष विवरण के लिए 
नी हु 

देखिए, रेलवे बज: (१६२८-३६), पेरा ८८१० और (१६३३-४०), ऐश ६-१७। 


श्डेड भारतीय अ्रथंशास्त्र 


एच० ककंनेस रेलवे बोड़ें मे विशेष अधिकारी थे। इसमे भ्रतिदवन्द्रिता को उचित बनाने 
के लिए मोटर परिवहन पर शौर ग्रधिक नियन्त्रएए करने का सुझाव दिया गया।' १६३३ 
में हुए रेल-सडक सम्मेलन में विभिन्‍न प्रकार के परिवहत के सयोजन से सम्बन्धित 
कई प्रस्ताव पास किये यए ताकि इनकी प्रतिद्वन्द्रिता घट जाए। भ्रन्य तरीको मे सम्में- 
छान ने रेसवे द्वारा चलाई जाने वाली बस-सविस पर से कानूनी प्रतिबत्ध हटाने का 
सुझाव दिया । सडक परिवहन सेवाओ को, ग्रामीरा सेवाप्नो के विंकास को दृष्टि मे 
रखकर, एकाधिकार दे दिया जाए तथा केद्ध और प्रान्तो मे सबोजन का काम सरल 
करने के लिए सध्थाएँ स्थापित की जाएँ । परिवहन-मंत्री को अध्यक्षता में एक परि- 
वहन परामरदात्री समिति की स्थापना हुई (१६३५) । इसका काम रेल, सड़क तथा 
परिवहन के प्रन्य माध्यमों को सयोजित कर सडको के सम्बन्ध में ऐसी नीनि प्रस्तुत 
करना था जो रेल, सडक तथा अन्य परिवहन-साघनों के विकास के लिए प्रान्तो द्वारा 
झपनाई जाए । यह उद्देश्य देश के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था।" सयोजन नीति का 
अनुसरण १६३७ में सचार-विभाग की स्थापना द्वारा सरल हो गया ! इस तये विभाग 
ने १६४७ से रेलवे, पोस्टर, तार, वायुयान, सूचना-प्रसार प्रादि का बाम सेभाला । 

३६ रेल-सड़क-सयोजन पर वेजवृड-समिति और उसके बाद--वेजब्रुड-स्ममिति क॑ 
बताया कि प्राल्लीय सरकारों का सडक-परिवहन का नियमन अपर्याप्त और प्रस्त- 
व्यस्त था। प्रान्तीय सरकारो द्वारा अनुसरण की जाने वालों नीति ने एक प्रसगठित 
प्रौर अकुशल सडक-परिवहन को जन्म दिया, जिसने रेलवे को कमज़ोर बनाने मे 
सहायता दी पर स्वय विश्वसनीय सेवाएं न दे सका | इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार 
द्वारा भ्रान्तीय सरकारों को सडको के निर्माण के लिए दिए गए धन को देवे मे देर 
करके ही केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता था जो 
(सडक-निर्माण) स्वय जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं मे से है। भ्रतएवं इस नीति 
से भारत मे रेले--अवनत रेले--और सडके अपर्याप्त रहेगी।' प्रभावपूर्णा सयोजन तो 
रेलवे और सडक दोनो को जन-सेवाओ के रूप मे चलाते पर ही हो सकता है। समिति 
इससे सहमत नहीं थी कि सडको का नियमन केवल रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से ही 
किया जा रहा था । सडको का उचित नियमन केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही प्राव- 
इयक नही था, अपितु वह उन (सडको) के विकास को पुष्ट झआथिक आधारों पर 
लाने के लिए भी आवश्यक था। रेलवे को एक नये प्रतिद्वन्दी की अनुचित भौर 
झनए्यक प्रटिहन्दिहा से बचा सी दाब्छजीय है. ५ कैम्द्रीय सरकार दारा मिश्चित 
विद्धान्तों के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को सडको का तियमन करना चाहिए, किन्दु 
सडको के परिवहत पर इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध त लगाने चाहिएँ जिवसे उनके 





१. देखिए, मिचल क्केनेस रिपोर्ट, १० र४। 
२, संयोजन के विषय पर शिक्ताप्रद विकास के लिए देखिए, एस के० गुद्दा, प्रोब्लम्स आफ द्रातपो« 
को-ऑर्डिनेशव इन इण्डिया! 

३- रिपोर्क पैरा १३८। 


संवहन श्ड६्‌ 


विषाय्त में बाघा पडें | जन-सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ही प्रकार वे नियम बसों- 
सारियो दोनो के लिए लागू किये जाने चाहिएं । परिवहन वी ग्नादह्ष्यक [ग्रघिक) 
व्यवस्था और दुवितरण से वचने के लिए जनता की ग्रावश्यकताओो के अनुसार 
लाइसेंस दिए जाने चाहिए ।॥ टाइम-टेबल और किराया निश्चित होना चाहिए तथा 
यात्रियों को ले जाने वाली सेवाग्रो का मार्ये अनुज (लाइसेंस) दारा नियमित होना 
चाहिए । समिति ने माल टोने वाली गाडियो की प्रादेशिक अनुज्ञा-प्रशाली (रैजनल 
लाइसेंसिंग) की सिफारिश की और भविष्य मे वस्तुओं के भाडे को वियन्त्रत करने 
के लिए वैधानिक व्यवस्था का सुभाव रखा । व्यवितगत और सार्वजनिक दोनो ही 
लारियों झे लिए एक-से हो नियम लागू किये जाने चाहिएँ। प्रान्तीय वियन्त्रण को 
कार्यो स्वित करत वे लिए पुलिस की शक्ति और नियन्त्रण को सुहृद बनाना होगा । 
प्रान्‍्ती को भोटरगाडियो की कर-सम्बन्धी नीति मे एकता लानी चाहिए । 
अप्रैल, १६४५ मे भारत सरकार ने एक पूरक माँग पेश की ताकि रेलवे 
समानान्तर सडको पर बस कम्पनियों मे पूंजी लगा सके, लेक्नि यह माँग स्वीकार 
करने के पहले घारासभा ने सरकार से सडक झौर रलवे के सयोजन के सम्बन्ध मे 
एक स्पष्ट नीति के कथन की सौँग की । झतएवं सरकार ने जनवरी, १६४६ में एक 
व्द्वाइट पेपर प्रकाणित किया, जिसमे कहा गया कि सरकार का उद्देंह्य दोनो प्रकार 
के एरिवहनों का विक्माम इस प्रक्तार करना है कि य ग्रतिद्दी न होकर पूरक रहे । 
जहाँ रेलवे श्लौर सडके सामानान्तर थी और भीयर् होड की सस्मावना थी, वहाँ सबसे 
सन्तोषजनक समावान दोनो पक्षों वे आधिका हितों का एकीकरसा था । इसलिए एक 
संयुक्त मोटर बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार क्या गया जिसमे बसो के वर्तमान 
मालिक, रेलवे झौर प्रान्तीय सरकार तीनो का हिस्सा रहे। ये सयुवत कम्पतिया एक 
संचालक-मण्डल हारा प्रशामित होने को थी । इसके लिए प्रवन्धकारक एजेण्ट (मेने- 
जिंग एजेण्ट) रखने की झ्ाव्र्यक्ता नही थी। अनेक प्रान्तीय सरकारौ ने यौजना 
को कार्यान्वित करने का प्रयास क्या, डिल्‍्तु ऐसा करने में बहुती ने निदिप्ट साधा- 
रण नीति का उल्लधन क़िया। केन्द्रीय धारासभा द्वारा सडक रेल-सयोजतन की जाँच 
करने के लिए नियुत्रत को गई समिति ने योजना वार्यान्वित करने में अनंक गलतियाँ 
देखीं और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जब तक प्रान्तों म लोकप्रिय सरकार न वन जाए 
तब नेक इस प्रकार की कम्पनियाँ बनाने वा काम स्थग्रित कर देना चाहिए। 
भारत-सरकार <घर कुछ दितो से पुन परिवहन के सभी साथनों बल्कि 

मुख्यत रेल और सडक के सयोजन तथा भावी विक्रास पर विचार बर रही है। 
परिवहन के क्षेत्र मे नियोजित विकास की ह्टि से इन समस्याझो का विस्तृत परीक्षण 
सहायक सिद्ध होगा। इस दृष्टि से भारत सरकार ने श्री के० सी० नियोगी को 
अध्यक्षता में मई, १६४६ में एक उच्च-स्तरीय समित्ति को स्थापना की जो मिहित 
समस्याओं का प्रध्ययन करके राष्ट्रीय परिवहन-मीवि निश्चित करने के लिए सुभाव 
अस्थुत करेंगी । 

२७. सडक के मोटर यरांतायात (ट्रेफिक) का नियमम--१६१४ के अधिनियम के 


प्र भारतीय अधकज्ञास्त्र 


बाद १६३६ का मोटर विहिकल्स ग्रधिनियम पास हुआ, डिसिम पुरान झविनियम की 
ब्रूटियो को दूर करने और मोटर-प्रयोग के प्रसार के कारण उत्पन्त नई परिस्थितियों 
की पूर्ति करने का प्रयास किया गया था। 

अ्रधिनियम के दो खास पहलू है--(१) नियमत करने वाला, (२) संयोजन 
करने दाला | इसकी साधारण योजना थी कि किराये पर या किसी भी कार माल 
भर यात्रियों की ढोने वाली सभी सवारियो का नियन्त्रण रीजनल ट्वासपोर्ट प्राधि 
कारियो के हाथ में रहेगा, जोकि प्रान्त वे निश्चित भागो वे लिए नियुक्त किये जाएँगे 
त्था श्रपील धुनंने और सयोजन के काम के लिए सारे प्रान्त के लिए एक प्रास्तीय 
परिवहन-प्राधिकारी होगा । कोई भी व्यक्ति जिसका विसी भी परिवहन वम्पनी से 
जरासा भी श्राथिक सम्बन्ध होगा प्राधिकारी के रूप मे नियुक्त नहीं क्रिया जाएगा 
और सदस्य की तरह ही रह सकेगा। प्रत्येक गाडी के पास परमिट का होना ग्रतिव्य 
है जो कि उस क्षेत्र के प्रधिकारियों द्वारा दिया जाएगा | परमिट पान वाले को कुछ 
शर्तें स्वीदार करनी होगी, जेसे गाडी को अच्छी दशा मे रखना, गति की सीमा को 
पार न करना, अधिक भीड न करना और ड्राइवरी से बहुत अधिक कास न लेगा । 

मोटर बसो और टैक्सियो को भनुज्ञा (परमिट) देठ समय परिवहन अधिकारी 
निम्म बातों का ध्याव रखते है---जनता की ग्रावश्यकता और सुविधा, प्राथिक दृष्टि 
से हानिकारक प्रतिद्वन्द्विता को रोकना तथा उन परिवहनों को बरदाइत करने के लिए 
सडकों की उपथुक्तता | जनता के माल के यात्रायात के सम्बन्ध मे यह सिद्धात्त है कि 
शीघ्रता से नष्ट होने वाले पदार्थों का थोडी दूर तक वा यातायात सडक के वहन के 
लिए छीड दिया जाता है, किन्तु लम्बी दूरी का यातायात प्रधानतया रेलवे के लिए 
रसा जाता है । सडक वे परिवहन का ग्रावश्यक नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारों के हाथ 
मे रहता है । यह व्यवस्था की गई है कि मार्ग-सम्बन्धी झनुज्ञा (छूट परमिट) प्राप्त 
व्यक्तित भ्रनावश्यक होड से सुरक्षा करने के बदले मे नियमित सेवाएँ दें अर्थात्‌ अपना/ 
उत्तरदापित्व एक जन प्ैवा कम्पनी के समान समझे । नियमन प्राधिकारी को सडक 
यातायात के सम्बन्ध मे उच्चतम और निम्नतम दरें निश्चत्त करने का प्रधिकार है। 

यह भी व्यवस्था की गई है कि मोटर लाइसेस समस्त भारत मे वेघ होगा । 
प्रत्येक 'राज्य अपना कर निश्चित करन के लिए स्वत्तस्त है । नय प्राथियों को लाइसेस 
लेते समय कुछ शर्तें पुरी करनी होती है । 

यद्यपि नवीन अ्रधिनियम की कुछ धाराग्रो न विवाद को जन्म दिया है, परस्तु 
सिद्धान्दत यह विवादहीन है श्रीर इसे 'सडक सहिता' (हाईवेज कोड) का नाम ठीके 
ही दिया गया है। अराजक्ता से व्यवस्था की ओर बढने, सुरक्षा की विधियों को 
अपनाने, जनता की तुविधाग्रों का ध्यान रखने तथा परिवहन की सयोजित पद्धति की 
अपनाने की श्रावश्यकता सबको प्रतीत हो रही है । 

मद्रास और कैरल राज्य से तौसरे पक्ष के जोखिस की बीमा के सम्बन्ध में 
१. झछसें क काम के ६ बर्ण्ट प्रतिदिन और ५४ घस्टे अति रुप्ताइ द॑ तथा ४ पस्टे के काम के बाद 
आधा घस्टा विश्राम मिलना चाहिए | 
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एकरूपता लान के लिए १६३६ के मोटर वहीकिल्स प्रधिनियम में अपेक्षित सशोधन 
करने के लिए २ मार्च, १६६० में ससद ने एक बिल पास किया । 
२८ भारतीय सडक-विकास-समिति झौर सडक वित्त--जुसा कि भारतीय सडक- 
विकास (जयकर) समिति ने कहा--/भारत का सडक-निर्मासस और विकास स्थानीय 
बो्डों और स्थानीय सरकारो की आधिद क्षमता के बाहर होता जा रहा है भ्ौर एक 
ऐसा काम होता जा रहा है जिसमे राष्ट्र को दिलवस्पी लेनी चाहिए ! गत वेच्ड्रीय 
वित्त से उसका काम करना उचित होगा । केन्द्रीय वित्त को सड़कों के विकास से 
केवल रेलवे की प्राप्ति म वृद्धि द्वारा ही लाभ नहीं होता, बल्कि सडको पर चलते 
वाली मोटरो, मोटर स्पिरिठ स प्राप्त चुगी इत्यादि स भी लाभ होता है, जो (मोटर- 
यातायात) इस समय जझीघ्रता स बढ रहा है। एक सुसनुलित मोटर-कर योजना मे, 
पट्रोल कर, गाडियो का कर, किराये पर चलन वाली ग्राडियो की लाइसेस-फीस 
इत्यादि शामिल होन चाहिएँ | इत सवस होने वाली झामदनी को सड़कों के विकास 
पर खर्च करना चाहिए । सडको का पुनविभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि कुछ 
स्थानीय सडको को अधान (आरटीरियल) सडको के वर्ग मे कर दिया जाए वाकि 
स्थानीय सस्थाएँ उनके भार स मुक्त हो जाएँ और झपना ध्यान सहायक और स्थानीय 
महत्त्व की सडकी के निर्माण और सुरक्षा को ओर लगा सके । सडक-समिति ने बताया 
कि तमाम दुनिया म यह वात स्पप्ट रूप से स्वीकार को गई है कि स्थानीय छोटी- 
छोटी सल्याग्रों पर प्रधान सडको के निर्माण और सुरक्षा का भार छोड़ना न्यायसगत 
नहीं है। स्थानीय सस्थाओ्रो का भ्रान्‍्तों स झोर अधिक झ्राथिक सहायता मिलनी 
चाहिए । यदि सडक-समिति की सिफारिश भ्रपताई जाती है तो उससे गाँवो म सडके 
बनाने के काम में परोक्ष रूप से सहायता मिलेगी, क्योकि इस प्रकार स्थानीय और 
प्रान्तीय घन जो बडी-बडी सडको की देखरेख और तिर्माण म प्रयुक्त होता है, इस 
काम से वच जाएगा | संडक-समिति न यह भी सुभाव रवा कि रेलवे को मो अपनी 
सहायक सडको के निर्माण गौर देवरेख की जिम्मेदारी ग्रहण करनी चाहिए। समिति 
ने सडको पर क्षिसी प्रकार की चुगी (सिवाय पुलो व जहाँ नदियों को पार करन के 
लिए नायो के स्थान पर विशेष सेवा की छाती है) का ध्ड़को के तिर्माण की प्रगति 
में बाधक और तेज परिवहन का विकास मे अनुचित रकावेट माना । 

कृपि-प्रायाग के मत में प्रचलित वित्त पर निर्मर न रहकर यदि सडको के 
विकांस के लिए ऋण लिया जाए तो उनक विकास म सरलता और झीघता होगी । 
सडको और उनसे सम्बन्धित काम के अवं-स्थायी स्वभाव को देखत हुए उनका 
विचार था कि ऋण को चुकेता करन के लिए वाथिक घन ब्रान्त के साधनो की सीमा 
के बाहर न होगा ।' सडक समिति का यह मत था कि ऋण किसी योजना के स्थायी 
भागो, जैसे पुलो के निर्माग्य, के लिए खर्च करना चाहिए, क्‍योकि पुल का जीवन 
निधथ्चित रूप से मालुम किया जा सबता है तथा ऋर चुकाने के लिए आवश्यक कोप की 
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गशुना सरलता से की जा सकती है तथा पुल की सुरक्षा का व्यय भी ग्रधिक नही 
होता । १६३३ के रेल-सडक-सम्मेलन मे सुरक्षा के साधनी के अन्दर ऋएण लिये घल 
से प्रघात और सहायक सडक के विकास की सम्मावनाम्रो की परीक्षा के लिए एक 
विस्तृत्त योजना यनाने को प्तिफारिश की । भारतीय सडक भौर परिवहन-विकाम-्सस्था 
लि० की बारंहवी बेठक (१६४०) में सडकों के निर्माण और रक्षा के लिए उचित 
आधधिक व्यवस्था से युक्त एक नयो सडक नोति का समर्थंव किया, जबकि रेलें ऋश 
लिये गए घन से बनायी गई थी झौर सडको का निर्माण ग्रागम (रेवेन्यू) से हुप्ना था, 
अतएव ऋण लिये हुए धन का भ्रयोग किये बिना सडको के लिए पर्याप्त घन की 
ब्यवस्या अव्यवहारय है । 

२६ नवीन सडक-नीति--सडक समिति को खास सिफारिशों बे आधार पर मार, 
१६२६ में भारतीय वित्त श्रधिनियम से मौटर स्थिरिट पर ४ झाने वे स्थात पर ६ 
झने प्रति ग्रेलन उत्तादन-कर लगा दिया (इससे १६२६-३० मे ६४ लाख रुपये मिले) 
सर बी० एन० मित्रा ते घारासभा मे एक प्रस्ताव रखा (११ सितम्बर, १६२६), 
जिसका आधार सडक समिति के पैरा ७०-७६ में की गई सिफारिशों के विवाद 
थे। इसकी प्रधान बाते ये थी--(१) सडक के कायेक्र्म को जारी रखने का प्रयत 
किया जाए। भोटर स्पिरिट पर कम-से-कर्म पाँच वर्ष तक कर होना चाहिए, 
(२) पाच वर्ष तक इस अधिक कर की भ्राय को सडको के विकास पर खचे किया जाए। 
एक अलग रोड-विकास-खाता खोल दिया जाए भ्लोर उसका बाकी रुपया विज्नीय 
वर्ष के श्रम्त में बालातीव न माना जाए, (३) वापिक झनुदान को इस प्रकार विभा 
जित किया जाए---(क) भारत सरकार दो वर्ष तक १० प्रतिदत भपने पास सुरक्षित 
रखती, उसके बाद फिर विचार किया जाता । इस सुरक्षित घन से से श्रावश्यकता 
पड़ने पर विशेष प्रनुदान दिये जाते। ये विशेष अनुदान उत परिस्थितियों मे दिये 
जाते जबकि कोई योजना स्थानीय सस्थाओ की झाधथिक झक्ति के बाहर हौती या दो 
प्रान्तों की सीमाश्रों पर १डने के कारणा किसी विशेष प्रार्त का काम न होंतीया 
ज्रान्तीय या केन्द्रीय सीमाओं पर पुलो के निर्माण से सम्बन्धित होतो | (ख) शेष में 
से (१) पिछले वर्ष मे भारत मे उपभोग किये गए कुल पेट्रोल का जितना हिस्सा 
प्रान्वो मं उपयुक्त होता उसी हिसाब से उसे धन दिया जाता, (२) बाकी जो छोटे 
बानो, रियासतों या प्रशासतो के उपभोग का प्रतिनिधित्व करता, वह भारत सरकार 
को दे दिया जाता । (३) सढको की स्थायी समिति की सलाह पर गवनंद जनरल 
कॉसिल द्वारा स्वीकृत इत योजनाशो पर ख् करने के लिए प्राल्तो को भनुदान दिया 
जाता | (४) प्रतिवर्ष सडको के लिए एक स्थायी समिति (स्टेंडिंग कमेटी) का 
निर्माण किया जाएं, जिसमे भारतीय विधान-मण्डल के दोनों सस्दो के कुछ निर्वा- 
चित और कुछ मनोनीत सदस्य होते । इसका सभापति गवर्नर जनरल की वार्यकारिणी 
समिति का सडकों से सम्बन्ध रखने बाला सदस्य होतव | इसका काम गवर्नर जवरल 
को स़डको से सम्बन्धित हर एक मामले पर परामर्श देना था, जिसमें केखीय सडक 
प्रतुसघात झौर सामय्रिक सडक सम्मेलनों पर सरकार द्वारा को गई कार्यवाही भी 
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इमिल है ) (५) वापिक झनुदान से किये जाने वाले सद्र व्यय या एकत्रित शेष घन 
जवीकृति के लिए विच-उप-यमिति के समक्ष रखना होता या, जिसमे (वित्त-उप-समिति) 
स्थायी समिति का सभापति और वे सदस्य होते थे जो यारामभा के भी सदस्य थे । 
१६३० के दिल्‍ली बे अधिवेशन मे ५ वर्ष के लिए इसे स्वीकार दर लिया 
गया ॥ 
३०, सडक-खाते की झ्राथिक्त दशा--वेट्रोल पर लगाये गए अधिमार के साथ ही संडक 
के लिए प्राप्य पेट्रोल-कर का भाग १ पअ्रक्‍्तूवर, १६३१ से २ आना पति गेलन से 
२१ झाना प्रति गेलन हो गया । 
३१ सड़क-सम्बन्धी नवीन अ्स्ताव--(१) सडक-खाने का ५ चर्ष का परीक्षण-तात्त 
१६३३-३४ में बीत गया | १६३४ में केन्द्रीय विधानमण्डल ने एक नया प्रस्ताद अप- 
नाया जिससे सडकखाता स्थायी हो गया । इससे मारत सरकार का सुरक्षित घनकोप 
१०% से १५०५ हो गया ताकि वह प्रपेक्षाकत अविकमित प्रान्तों को उदारता से 
घन दे से । इससे से सडकों क विकास, सिमरेग एव सुरक्षित रखने के लिए ऋण भी 
दिया जा सकता था । 
(२) परिवहद परामझंदात्री समिनि के सुमाव पर सडक कोप से अनुदान के 
वितरण पर केन्द्रीय समझा द्वारा एक नपा प्रस्थाव पास किया गया [फरवरी, १६३७) 
इसके द्वारा निम्न परिवर्तन झिये गए--(क) ग्वनरों के प्रान्तों को दिये जाने वाले 
घन को गवर्तर-जनरल-इन-कौंसिल तब तक भ्रपने पास रख सकता था जब तक कि 
प्रान्तों द्वारा उस घन कय सुरस्त्र उपयोग करने के लिए उसकी माँग न की जाती। 
(ख) यदि कोई प्रान्त बिना समुचित कारी के झरने घन्र का उपयोग सडक-विक्यास के 
लिए समय से न कर पाता तो केन्द्र को अधिकार होता कि वह सम्पूर्ण घनराशि यः 
उसका एक प्रश्न देने से इन्कार कर दे । (मर) लेकिन सचसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह 
था कि गवर्नेर जनरल-दन-कौॉंसिल को यह अधिकार था क्रि यदि कोई प्रान्त उसके 
हारा बतलाय गए मोटरो के नियमन भौर नियन्त्रण से सम्बंधित नियमों को कार्मा- 
ज्वित करने में चूकंता सो वह उसका भाग न दे। प्रान्तों ने इसे अनुचित हस्तक्षेव 
माना और कहा कि यह रेलवे की झाय-व्ययक स्थिति को दृढ रखने का एक तरीका 
था । केन्द्रीय सरकार न कहा कि इसका उद्देश्य एक सतुलित संचार व्यवस्था स्थापित 
करना था । (घ) जीघ्र ही मिलने वाली प्रशन्‍्तीय स्ववन्व॒ता को हप्टि म रवकर संटक- 
कोष से सडकोे का कर्ज चुकाए जान की नीति बन्द कर दी गई । 
मां, १६५६ के भ्न्तर तक केन्द्रीय सडक् कोप की बुल प्राप्ति ५७ ४३ कराड 
“रु० नथा सुरक्षित कोप की कुल प्रात्ति ११ करोड़ रु० थी। १६५६ के प्रारम्भ मे कोप 
सेप्राप्त हनेवाला वापिक ग्रागम ५९ करोड २० था । इसम एक करोड र० का वापिक 
विशेष सुरक्षित कोय मं सम्मिलित था। केस्द्रीव सडक्ष-कोप स्थापना के १५ वर्ष बाद 
लक यही कोंपर नयी सड को के निर्माण तथा विद्यमाव सडक्ो के सुधार और नवीकरण 
क लिए पयाप्त था, रिस्तु अब स्थिति में बहुल परिवर्तत हा गया है। १६४६ में यह 
कोप मोदर-यरिवहन पर लगे कर से प्राप्त कुल आय का केदव ६ प्रतियत तथा हितीय 
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योजना में नयी सडको के कुल व्यय का १० प्रतिद्यत था । 
नागपुर योजना---दिसम्बर, १६४३ में विभिन्‍न राज्यों के सुख्य अभिय्तायों 
(चीफ इजीनियर) का सम्मेलन नागपुर में हुआ । इस सम्मेलत मे देश की न्यूनतम 
आवश्यकताओं के प्राधार पर एक सडक-योजना बनाई ६ इस योजना वा लक्ष्य यह था 
कि सुविकसित कृषि क्षेत्र का कोई गाँव पक्की सडक से पाँच मौल से प्रधिक दूरन 
हो । इस लक्ष्य की श्राप्वि के लिए सडको की मील दूरी मे ५० प्रतिशत वृद्धि अपे 
क्षित थी । 
नयी सडक योजना -- १६४७ में विभाजन के पश्चात्‌ नागपुर-यौजना के लक्ष्यों 
मे कुछ परिवर्तन करना पड़ा । अब लागपुर योजना लगभग पूरी हो चुकी है। भारत 
सरकार के कहने से मुख्य अभिषम्ताप्रों ने २० वर्षीय नयो योजना बनाई । योटे तौर 
पर योजता की रूपरेखा के श्रनुसार सडको की लम्बाई (१६६१ की) ३ ७६ लाख 
मील से बढ़कर १६८१ मे ६ ५७ लाख मील हो जाएगी। योजना के झनुसार प्रति 
बगेंमील मे ० ५२ सील सडक हो जाएगी जबकि इस समग्र प्रति वर्ग मील मे ० २६ 
सील सडक है । योजना के पूरे होने पर कृषि क्षेत्र के किसी गाँव की पक्की सडके से 
दूरी ५ मील से घटकर ३ मील और कच्ची सड़क से दूरी ११ भील हो जाएगी। 
अर्थ विकप्तित क्षेत्र मे यह दूरी पदकी सडक से ८ मील तथा कसी भी सडक से ३ मील 
हो जाएगी ) अविकसित और कृषि के अयोस्य क्षेत्र म॑ स्थित किसी भी गाँव की दूरी 
पक्की सडक से १३ मील तथा किसी भी सड़क से ५ सील होगी । इस योजना की 
अनुमानित लागत ४७०० करोड रु० है तथा इसे चार पवरर्षीय योजगाओं में बाँठा 
गया है । इन चार योजनाओं व बीच लागत का विवरण इस प्रकार है 
१६६१-६२ स १६६५-६६ ४७० करोड रू० 
१६६६-६७ से १६७०-७१ हड४० , 
१६७१-७२ से १६७५-७६ १,४१० ,, ,/ 
१६७६-७७ से १६८०-५१ १,५८० ,  ,, 
दचवर्धोष योजनाएं और सडक परिचहन--प्रथम पच्रवर्षीय यौजना में ११६ 
करोड़ र० की व्यवस्था की गई थी। पाँच वर्ष की अवधि मे कुल ६५,१५६ मील वी 
नंगी सडके बताई गईं, जिनमे २४ ०७१ मील की पक्की (सेटल्ड) तथा ४४,०८८ मीच 
की कच्ची सडकें थी । इसके भ्रतिरिक्त १७,३११ मील वी. वर्तमान सडकों में सुधार 
करके उन्हे भ्रच्छे स्तर की सडके बनाया गया । 
क्वितोय पत्रवर्षीय योजना मे सडक विकास के लिए २६६ करोड़ रुपय विर्धा- 
रित किग्रे गए। मार्च, १९५६ तक सडक विकास की प्रगति झ्राप्ताम, बम्बई, करते, 
छ० प्र० और बधाल को छोडकर अन्य स्थानों मे धीमी रही है। १६५६-१६ शी 
अवधि में कुल १४० करोड़ रु० व्यय हुआ है । मार्च, १६६१ तक लगभग २५० करोड 
हू० व्यय होन कय अनुमान है ! तृतीय पचवर्षीय योजवा म अस्तादित प्यंय जी २५० 
532 झु० है 


4 » थई पाइव इआर प्लान) ड्राक्ट झउत लाइन, ९० 2४८ । 
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परिवहन के सुनियोजित विकास तथा विभिन्‍न प्रकार के परिवहन-साधनों 
तथा वेख्र और राज्य वी परिवहन-नीतियो मे समन्‍्वय स्थापित करने के लिए तीन 
परिवहन निकायो की स्थापना का निर्शाय किया है । परिवहन-विकास-परिषद (ट्रास- 
पोर्ट डिवेलपमेट काउन्सिल) व सडक और अन्तर्देशीय जल परिवहन परामत्ने सम्रिति 
(द रोड एण्ड इनलैड ट्रान्सपोे एडवाइजरी कमेटी) क्या केन्द्रीय परिवहन सयो- 
जन समिति (लेन्ट्रल ट्रासरोर्ट कोआडिनेशन कमेटी) प्रथम एक उच्च स्तरीय निकाय 
होगा, जिसके सदस्य राज्य के परिवहन मन्त्री, संघीय क्षेत्र [यूनियन टेरिटरी) के 
लेपिदनेम्ट गवनंर और मुख्य झायुक्त (चीफ कमिश्नर) तथा सम्बन्धित मस्वालयों के 
केन्द्रीय मन्‍्त्री झादि होगे | इसका कार्ये सरकार को सडक, सडक-परिवहन तथा श्रन्त- 
देशीय शिला परिवहन के सम्बन्ध मे परामझे देवा होगा । 

राष्ट्र की उन्‍्ति के लिए सडक बनाने का कार्य एक महत्त्वपूर्णा स्थान रखता 
है । १६५०-६१ मे देश मे १,५६,००० किलोमीदर प्क्‍्ी सडकें तथा २,४२,००० 
किलोमीटर सडकें थी । पहली पचदर्षीय योजना मे सड़कों वे बनाने मे १३४ करोड 
रुपया व्यय हुआ । दूसरी पचवर्षीय योजना मे देश की प्रगति तथा रेल के यातायात 
के वोक को कम करने के लिए २४५ करोड़ रुपया सडको इत्यादि बनाने के लिए 
खर्चा गया । तीसरी पचवर्षीय योजना मे इस कार्य पर और भी जोर दिया गया और 
यह झाशा की गई कि १६६४-६६ मे पवत्री सड़के २,७०,००० क्लिोमीटर त्तक 
पहुँच जाएँगी । इसी प्रकार वसे तथा ट्रको की सख्या को भी बढाने का प्रयत्न क्या 
गया । १६४०-४१ में व्यापार वे उपयोग मे श्राने वाली गाडियो की सख्या १,१५,००० 
(वर्से तथा ट्रक) थी (१६६५-६६) में २५५,००० तथा (१६६०-७१) में ४,७०,००० 
हो जाएगी तथा बसों की सख्या १६६५-६६ में ८०,००० से बढ़कर १,२६,००० हो 
जाएगी | तीसरी योजना मे यातायात के राष्टद्रीयकरणा करने के लिए २६ करोड 
रपया रखा गया है, तथा इसके ग्रतिरिक्त १० करोड रुपया रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन 
(॥९080 ॥7875ए0[ (70ण0फण४४०४), बनाने के लिए रेलवे भी लगायेगी। इस 
प्रकार चौथी पचत्र्पीय योजना में यात्रियों की सेदाओ्नो का ४० प्रतिशत भाग राष्ट्रीय- 
करण किये हुए परिवहन वे हिस्से मे आयेगा जबकि तीसरी योजना मे ३३ प्रतिशत 
है । 

जल-परिवहन 

3२. (२) अऋष्सइकए अजज्त-पणप---जजा पएटियातन कार फिवासणए' स्वनापत्त दी माणो ने 
विभाजिव किया जा सकता है--(१) अन्तर्रेशीय परिवहन, (२) सामुद्रिक परिवहन । 

भारत मे इगल॑ण्ड-जैसी नदियाँ, जो स्वाभाविक जल-पण का काम देती हैं, 
नही हैं । उत्तर भारतीय और प्रायद्वीप की नदियों का डित करते समय हम इस 
विपमता की ओर सकेत कर चुके हैं ।* 

प्राथद्वीप की नदियाँ इस प्रकार नौगम्य नही हैं। मौसम के श्रनुसार कभी तो वे 


३- खण्ड १५ अध्याय २; सेक्शन १०३ 
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तूफानी हो जाती हैं भर कभी केवल जल की पतल्री रेखा मात्र रह जाती है और इस 
अकार इनसे नावे चत्नाना प्राय असम्भव-सा हो जाता है। नमंदा और ताप्ती-जैती दुच्च 
नदियों की पथरीली सतह और तेज घार नौमम्यता के लिए जटिल समस्या बन जाती 
है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा अ्रवश्य ऊपर तक नौगम्य हैं, किन्तु उनसे बाता 
यात कम हो है । 

जल-पथ को इन सकुचित सुविधाग्रो के अतिरिक्त किनारे-विनारे कुछ छोटी- 
छोटी नदियाँ और खाडियाँ हैं, जिनका छोटी-मोटी नावों द्वारा उपयोग किया जाता 
है ( लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र के वाहर नौका-गमन प्राय डेल्टा और घाटियों तक ही 
सीमित है । 

एक समय नोगम्य नहरो के पक्ष मे बडा आन्दोलन चला था। भव्य कावेरी 
और गोदावरी नहरो के निर्माता सर आध्थर कॉटन ने नौग्रम्य नहरो की एक महत्त्वा- 
काक्षी योजना अस्तुत की, जो १८७२ में ससदीय समिति के समक्ष रखी गई । उतके 
सतानुसार रेजवे की अपेक्षा जल-परिवहन की सुविधाएँ भारत वे! लिए भ्रघिक उप- 
युक्त तथा कम खर्चीली है । इसके अतिरिक्त उनते यह भी लाभ होगा कि इनको 
सिंचाई के लिए भी प्रयोग मे लाया जा सकता है। झ्च की अधिकता (३०० लाख 
पौण्ड, वे कारण योजना को त्याग देना पडा । इसका एक कारण यह भी था कि 
अ्रग्रेण अपने देश के भ्रनुभव के आधार पर भारत में नहरी की उपयोगिता भली भाँति 
नही सम सके, क्योकि उनके यहाँ रेलवे ही प्रधिक लाभप्रद सिद्ध हुई थी । रेलवे द्वार 
किया गया विरोध भी एक प्रौर कारण था । 

जब रेलवे से घाटा हो रहा था तो नहरो का निर्माण चाहे सिंचाई के काम 
के लिए या केवल नौमम्य के लिए ही झ्ाकपंक प्रतीत होता था । श्रौद्योगिक भायोग 
ने प्रिफारिश की थी कि भारत सरकार को इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए और जो 
भाग रेल और जल-पथ दोनो ही द्वारा सेवित हो वहाँ इनके प्रशासन समन्वय से काम 
करें तथा जल-पथ ट्रस्ट के वि्मागा के प्रश्न पर ग्रम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएं। 
समुचित रीति से विकसित जल-पथों से रेलो की भीड कम हो जाएगी श्रौर छोटे 
पैसान ने परिवहन का कार्य भी इनके द्वारा पूरा हो सकेगा | कुछ सिंचाई की नहरो 
को परिवहन की नहरो में भी परिवर्तित किया जा सकेगा ( लेबिन जब हवा दा रख 
बदला और रेलव से लाभ होने लगा तो उत्साह कुंछ ठडा पडनत लगा । इस समय 
नीगम्य नहरे केवल थोडी सी हैं--उद्यहरण के लिए वूर्ची तद के समानान्तर सद्गीतत 
की धक्िधम नहर । अनक सिंचाई की नहरें नौप्म्य जल-पय का काम नहीं दे सकती ! 
दोनो प्रकार की नहरें सरलता से एक में सयुक्त भी नहीं की जा सकती ! 

अन्तर्राज्यीय तथा राष्ट्रीय जल-पथो के गरन पर वेखदीय सरकार का नियल्रण 
है तथा बेन्द्रीय जल और शक्ति-प्रायोग जल साधनों के बहु-उद्देश्यीय विकास में सहा- 
यता करवा है। भरी बी० के० गोखले की अध्यक्षता में नियुक्त अत्तदेंशीय जल परिवहत- 
असभिति ने अन्य बातों के अतिरिक्त ये मिफारिशें की हैं दि केन्द्रीय प्राविधिक संगठा 
तथा एक प्रशिक्षण सस्था की स्थापता को जाए तथा देशी नाव बालों की सहकारी 


सबवहन श्श्छ 


समितियों को बढावा व नदी-घाटी-योजवाम्रों मे नौवाग रन की सुदिधागो का विवास 
किया जाए ; इस समिति की रिपोर्ट को घ्यान मे रखत्ते हुए तृतीय पचवर्षीय योजना 
में प्न्तदेंशीय जल-पथो के विकास के लिए ७ ६० करोड़ रु०' का व्यय प्रस्तावित है 
जबकि द्वितीय पचवर्षीय योजना का अनुमानित व्यय ७५ लाख र० है। तृतीय योज्ना 
में ्न्‍्तर्देशीय जल-पथो के सम्बन्ध में कुछ मुस्य बातें अ्रधिक महत्त्वपूर्ण तदियो के सम्बन्ध 
मे जलवशनात्मक सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफ्कि सर्वे) तथा ब्रह्मपुत्त नदी और सुन्दरदन 
क्षेत्र के लिए निकपेको (ड्रेजर) को खरीद आदि है । गया, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहा- 
यक नदियों पर जल-परिवहन के विव्स को सयोजित करने व लिए यया ब्रह्मपुत 
जल-परिवहनत परिषद (गया ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रासपोर्ट बोर्ड) कौ स्थापना राज्यीय और 
केस्द्रीय सरकारों 4 ऐच्छिक सहयोग से १६५२ में हई। गगा-अह्मपृत्त क्षेत्र मे प्रमुख 
जल-पथों का निकपंणा (ट्रेंजिंग) तथा चुने हुए स्थानों में प्न्तदेंगीय बन्दरगाहो का 
विकास झादि छाते नियोजित कायेक्रम भे सम्मिलित हैं। त्तीमरी पंचवर्षीय योजना 
में प्रदेशिक सरकारों न भी जल परिवहत परिषद पर १ ४८ बरोड रुपया खर्चना 
निश्चित किया। एस समय देश मे ८ हज़ार क्लोमीटर दरियाई जहाज या 
किश्तियाँ चलाई जा सकती हैं। इनम से ३ हजार मशीनों से चलमेवाले हैं प्ौर 
६ हज़ार किश्तियाँ हैं । 
३३ (२) सामुद्रिक परिवहत--जहाँ तक बाह्य जल परिवहन का प्रइने है यद्यपि 
भारत थी इगलेण्ड से तुलना न हो सकेगी क्योकि यहाँ पर न तो इगलंण्ड जैसा कटा 
फटा समुद्र-तट है और न प्राकृतिक बन्दरगाह ही हैं, फिर भी उसकी सामुद्धिक स्थिति 
क्यफी महत्वपूर्ण है । जेछ्ा एप० एन० हाजी न कहा है कि “एक दस्न, जो कि प्राचीन 
विश्व क महाद्वीपो में छुमके की भाँति जडा है, गिसका समुद्र-्तट ४५०० मौल लम्बा 
है भौर जो अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की खान है जिन्हे प्रन्यत्र नही पैदा 
किया जा सकता, प्रज्षति द्वारा एक नाविक देश होने के लिए ही दना है । इसके बन्दर- 
गाह संख्या और झ्ाकार मे इसकी झावश्यक्ताप्रों की पू्ति के लिए पर्याप्त हैं ।”' 

शायद यहाँ अतिरजित चित्र खीचा गया है। यह चित्र भारत मे प्राइतिक 
बन्दरगाहों की कमी को उचित रूप से हमारे सामन नहीं रखता, फ्र भी अपनी 
भौगोलिक स्थिति ओर विस्तृत समुद्र व॑ कारण वह दुनिया का एक मुख्य जल-परि- 
वाहक देश हो सकता है । १६वीं झताब्दी के प्रारम्भ तक भारत को एक नवीन देश 
कहा जा सकता था। “जलयानों का निर्माण ऐसी अच्छी दग्ा मे था कि भारत वे 
बन जहाज अग्रेजी जहाजो के सरक्षण मे और उनके साथ रेम्स तक जाते थे ।” १८६०० 
में मवतेर जनरल ने लीडेवहाल स्ट्रीट में अपते स्वासियों का सूचता देते हुए कहा कि 
* कलकत्ता के वनन्‍्दरगाह में भारत-निमित्त १०,०५० टन के जहाज हैं जो इगलैण्ड तक 
माल ले जात योग्य हैं॥ सागवान को सकडी के बने वम्दई के जहाज इग्रलैंण्ड के 


$« देमिए, थर्द फाइब इअर प्लान-४ ट्राफ्ड आउट लाइव, १० रश्र । 
>» देखिए, श्क्नामिस्स आफ सिर्पिंग, ए० ३ए५०६। 


१४८ भारतीय अर्थशास्त्र 


शीश्षम की लकड़ी के जहाज से कही अच्छे थे ।* 

अकबर की भृत्यु के समय की दशा का वर्णन करते हुए मोरलैण्ड का कहता 
है कि भारतीय समुद्र का अधिकाश वाशिज्य भारत मे बने जहाज़ो द्वारा होता था। 
भरत के यात्री-जहाज पुर्तगालियो द्वारा बनाये गए जहाजों को छोड़कर तलाओीव 
सभी यूरोपीय देशो से बडे ये ।' 
३४. जलयान के सम्बन्ध से भारतीय साहस की बराधाएँ--ब्रिटिश इण्डिया स्टौम 
तविग्रेशन $म्पनी ते, जो हि एक ब्रिटिश कम्पनी है, प्रायः १०० वर्ष से अधिक ते देश 
का तहढीय एवं ममुद्र-पार व्यापार अपने कब्जे मे कर रखा है । भारतीय झौर अंग्रेजी 
चम्पतियों ने दर-पुद्ध (रेट वार) से बचने के लिए भौर व्यापार को अपने बीच दाँट 
रुखने की दृष्टि से अपने को एक सम्मेलन मे संगठित कर लिया है। चूंकि यह सम्मतन 
विदेशी हितों से अनुशासित है, इसका उद्देश्य देशी जलयानों को दबात का ही रहता 
है ) जहाज़ो के भारतीय मालिकों कौ दो शिकायतें थी--(१) विलम्बित छूट-प्रया 
(डेफई रिवेट सिस्टम), (२) दर-युद्ध (रेट बार) । 
३५, विलम्बित छूट-व्यवस्था, दर-शुद्ध इत्पयादि--इसकी व्याख्या दस्त प्रकार वी 
गई है, ' परिवहन कप्पनियाँ जहाज से माल भेजने वालो के लिए एक परिपत्र जारी 
करती है कि यदि उन्होने एक निश्चित समय के अन्त तक [प्राय ४ था ६ महीने 
तक) कम्पनी के अतिरिक्त किमी अन्य जहाद से सामान नहीं भेजा है तो कम्पनी 
उन्हे इसके बदले मे उनके इस भ्रवधि क कुल भाड़े मे कुल का कुछ हिस्सा [प्राय 
१०%) रियायत के तौर पर उनके व।म लिख देगी और यदि इसके वाद कुछ भर 
समय तक (प्राय ४या ६ महीने तक) वे सम्मेलन (कास्फ्रेन्‍्स) के जहाजी पें ही 
सापान भेजन रहे, तो छूट की यह रकम उन्हे दे दी जाएगी । इस प्रकार दी गई घन- 
राशि को विलम्बित छूट कहते है ।* 

इसमें कोई ग्राश्चर्य नहीं कि विगत ४० वर्षो से भारतीयों द्वारा इस उद्योग 
में प्रवेश पाने के प्राय सभी प्रथत्त विफ्ल रहे | जितनी भी कम्पतियाँ बनी प्राभ सब 
विलीन हो गई । इसके मार्ग में दूसरी बादा यह थी कि यूरोपीय बीमा-कम्परनियों ते 
भारतीय क्म्पत्तियों के साथ भेदपुर्णा व्यवहार किया और जो जहाज दच्दन मे भी 
प्रथम श्रेणी के समझे जाते थे उनको भी वे द्वितीय श्रेणी मे इसलिए रख देते ये क्योकि 


३ डच्ल्यू० डिगवी, प्रास्पेरस शिट्शि इरिडया, १० ५-६ | 2 
२, जे० ह० वेस्टेलीनो का लेस, प्लानिय इन ट्रासपोट, हरटर्न इक्नामिस्ट, “भारतवार्सियों ने नये 
समुद्रों का अन्वेष्ण चाहे भले ही न किया हो किन्तु उनग। सामुद्रिक ज्ञान, दिशा-निर्देश यन्‍्तीं की 
सहुझता एव जलयान-दचता बास्वीटियामा को चक्तत करने वाली थी |? 

2. इसके विस्तृत विदरण के लिए देखिए, ए्स० एस० हाजो, इक्नारिस्स आफ शिपिग। अल्प 
9] है 
४५ १६४८-३६ में बम्बड रटीस नेविगेशन कम्पदी और भारदीय कन्पन्यों ओ कि सिन्धिया रस 
जेविगेशन कम्पनी द्वारा नियन्नित थी) के वीच दर-्युद्ध चला था । 

४० हाजी; पूठे उद्रघुत, पृ० २२३ | 


सवहन १५६ 


उनके मालिक भारतीय थे । 

विदेशी जहाजी कम्पनिवों के विरुद्ध अन्य शिकायतें निम्न है-वयात्रियो की 
सुविधाओं का कम घ्यात रखना, ऊँचे पदों पर केवल यूरोपियनो की निवुक्ति और 
उच्च पदों, जैसे इजीनियर आदि, के लिए भारतीयों को काम न सिखाना झादि । 
३६, व्यापारिक जहाजरानी समिति (१६२३)--इस समिति की नियुवित फरवरी, 
१६२३ में हुई | इसका कार्य भारतीय जहाजरानी और जलयान-निर्माण उद्योग के 
विकास के प्रश्न पर विचार करना था ६ समिति के विशेष सुझाव निम्न हैं-- 

(१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के लिए अनिवायं अफसरों वी प्रशिक्षान 

हेतु सरकार द्वारा बम्बई मे जन्ययान-प्रशिक्षण की स्थापना । (२) सामुद्रिक इज्जी- 
नियरो की ट्रेनिंग के लिए इज्जीनिर्यारिंग कॉलेजो में सुविधाएं दना तथा सामुद्रिक 
अनुभवों की सुविधाएँ देना (३) ठटीय व्यापार लाइसेंस-प्राप्त जहाड़ो के लिए 
सुरक्षित रखना । (४) भारतीय झ्रधिकारी और कमंचारी वर्ग द्वारा तटीय व्यापार 
में पर्याप्त दक्षता दिखाने पर विदेशी समुद्र-पार व्यापार के लिए भारतीय कम्पनियों 
को अनुद्दात देने के प्रइन पर विचार करना । (५) कलकत्ता की स्त्रत चालित जल- 
यानों के निर्माण का केन्द्र बनाना, (६) भारतीय कम्पनियों द्वारा जलयान निमाण 
प्रागण (शिप विल्टिंग वार्ड) को स्थापना में सरकार का सहायता देना तथा 
(७) प्रारम्भ करने के लिए विद से विशेषज्ञों की सहायता लना। 
३७. तटीय यातायात्त को भारतोय जहा।डो के लिए सुरक्षित करने का बिल - उपरयक्त 
पहली सिफारिश के फलस्वरूप प्रशिक्षण जलयान 'डफरिन' की स्थापना के अतिरिक्त 
सरकार समिति के प्रन्य किसी भी सुझाव को कार्यान्वित ने कर सकी, अ्रन सितम्बर, 
१६२८ में मि० हाजी ने घारासभा में तटीय यातायात सुरक्षय के लिए एक बिल 
देश किया । इसमें कुल हिससो का ७५९७ भारतीयों क॒ हाथ में निहित करन क्री 
व्यवस्या थी । 

गत कई वर्षों से जनता द्वारा वी गई माँग के फलस्वरूप १६५० मे भारत का 
तटीय व्यापार भारतीय जहाजो क लिए सुरक्षित कर दिया गया। १ जनवरी, १६५१ 
को नये (भारतीय) तदीय सम्मेलन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस सम्मेलन में 
अधिकाशत- भारतीय जहाजरानी कम्पनियाँ हैं । दो ब्रिटिश जहाबरानी कम्पतियाँ भी 
इस सम्मेलन की सदस्य हैं। 

३८. विलम्बित छूट-व्यवस्था की समाप्ति-सम्बन्धे बिल--मि० हाजी ने विलम्बित 
छूट-व्यवस्था के उन्मुलत क लिए फरवरी, १६२६ मे एकः विल पश्य क्रिया, जिसका 
उद्देश्य तटीय सुरक्षा बिल का पूरा करना था । जबकि सुरक्षा विल जहाज़रानी से 
होने वाली झाय को भारत मे रखबा चाहता था विलम्बित छूट बिल का उद्देश्य तटीय 
व्यापार के सुरक्षित हो जात पर व्यापार का भारतीय जहाज़ों के वीच समुचित वित- 
रण करना था | इस विल का उद्देश्य था भारतीय-अमारतीय किसी प्रकार की वम्प- 
वियो के एकघिकार को समाप्त करना तथा एक नवीन युग काग्रारम्म करना, जिसमे 
एकाधिकार का अन्त करवे नवीन कम्पनियों के आगमन के पथ को प्रद्मस्त कर दिया 
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जाएगा । 

१६५१ से नथे तटीय सम्मेलन के कार्यारम्भ के बाद झब यह प्रश्न समाप्त हो 
गया है । 
३६. जहाजराती पुननिर्माण नीति उपन्सभिति--द्वितीय विश्वयुद्ध वी समाप्ति पर 
भारत सरकार के घोजना-विभाग ने जहायरावी-नीति-समिति (पॉलिसी कमेटी ग्रांद 
शिपिंग) की नियुक्ति की । समिति ने कहा, “द्वितीय विश्ववयुद्ध प्रारम्भ होते के समय 
भारत के पास गहरे समुद्रो मे जाने योग्य १,१०,००० टन (ग्रास) के ३० जहाज थे । 
युद्धोत्तर-काल में इस स्थिति को तुरन्त सुघारता चाहिए ।” त्तदनन्तर भारत सरबार 
द्वारा जहाजरानी [प्िपिंग) के लिए एक पुननिर्माण-नीति-समित्ति की नियुक्ति हुई। 
इसने झपनी रिपोर्ट १६४७ (प्रप्रैल) में श्रस्तुत की । समिति न जहाजरानी दे विए 
एक सब राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन क्या । इसने १६५४ तक प्राप्त करने के 
लिए २० लाख टन भारवाहिकता वा लक्ष्य रखा, ताकि भारतीय जहांजरानी को 
(१) सम्पूर्ण तटीय व्यापार, (२) भारत के वर्मा और सीलोन ने व्यापार बा ७४%, 
(३) भारत के दूरवर्ती व्यापार का ५०% ग्लौर (४) पूर्व में घुरी शक्तियों द्वार 
खोये गए व्यापार में २०% अप्त हो जाए ।' 

बहुमत रिपोर्ट ने भारतीय जहाजरानी उसे कहा है जी “भारतीयों द्वारा 
अधिकृत, नियत्रित एव प्रवन्धित' हो । सर ए० एच० गज़नवी के मतानुसार भारतीय 
जहाबरानी का अभिप्रात्र उन कम्पनियों से भी है जिनमे कम-से-कम ७०% हिस्से 
भारतीयों के है । इस मत्त वा आधार यह था हि वतंमाव परिस्थिति मे अत्प संख्या 
में विदेशियों का भाग लेना हानिकारक तो है ही नही, प्रत्युत लाभदायक ही है । 

भारत सरकार ने अपने १२ जुलाई, १६४७ के प्रस्ताव में समिति के विचारों 
से पूर्ण सहमति ध्यक्त की है | 

जनवरी, १६४७ में १० करोड रु० की अधिकृत पूँजी से तीन विगमों की 
स्थापना के निर्णय की धोपणा की गई। ३० मा, १६५० को प्रधिकृत ईहटर्न 
द्चिपिग कारपोरेशन की रजिस्ट्री १० करोड की पूँजी सहित हुई । १५ अगस्त, १६५६ 
को यह पुरोंत- सरकार के नियन्त्रण मे आ गई। अगस्त, १६५६ के वेस्टर्न शिविंग 
कारपोरेशन की स्थापना १० करोड रु० की अधिकृत पूंजी के साथ की गई। १६५७ 
में सरकार ने भारतीय जहाजरानी की प्रगति-हतु रुपये के भ्र्थ-प्रवस्धव का निशिचित 
साधन उपलब्ध करन के लिए जहाज रानी-विकास-कोप (शिपिंग डिवेलपमेट फरष्ड) 
की स्थापना के निर्णय की घोषणा की | इस कौप का निमरिय मारत की सचित निनि 
(बम्सोलिडेटेड फण्ड श्रॉफ इण्डिया) के अनुदानों से होगा। १६५८-४६ के बजद 
में इस कोप के प्रति १ करोड रु० अनुदान की व्यवस्था थी। जहाजरानी के दंत 








7. भारतीय जहाज़रानी क्पनियों का ४क अतिनिधिमण्डल मई, १६४७ को इगलैंड के लिए रवाना 
हुआ १ इसका वदेश्य मिटिश सरकार और जदाजरानी के द्वितों से भारतीय जद्दाजरानी के विकाप्त के 
सम्बन्ध में वार्तालाप करना भा | यह प्लितम्बर, १६४७ में विन किसी परिणाम पर पहुँचे लौट आया ! 
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में एक अत्य महत्वपर्णो घटना परिवहत विभाग में जहाज़रानो-सयोजन-समित्ति 
(शिविय कोआडिनेशन कमेटी) की स्थाएवा है। यह समिति उपलब्ध भारतीय 
भारवाहिता (टनेज) के अधिकतम उपयोग की हृष्ठि से विभिन्‍्त मवालयो तथा अन्य 
सरकारी सगठनो के वीच अधिक अच्छा सम्पर्क स्थापित करेगी । सरकार को जहाज- 
रानी नीति से सम्बन्धित वातों पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय अहाजरानी परिषद्‌ 
(नेशनल शिपिंग बोर्ड) की स्थापना को गई (मा्चे, १६५६) । 

जहाबरानी पर प्रथम योजना मे १८७ करोड र० व्यय किये गए तथा द्वितीय 
योजना में उसके झन्त तक ५४ करोड रु७ के व्यय का झनुमान हैं | तृतीय योजना मे 
प्रस्तावित व्यय ५५ करोड रु० है।' 

राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद्‌ ने १६६५-६६ तक १४ २ लाख टन की क्षप्रत्ता 
का लक्ष्य रखा है । 

अनुमान है कि इस समय भारत के समुद्र-पार व्यापार का ८या ६ प्रतिशत 

भारतीय जहाज़ ही ले जाते हैं । 
४०, भारतौय व्यापारिक बेडे की श्रावश्यकता--जहाज़रानी और जहाज बनाने के 
सम्बन्ध मे भारत के पास पर्याप्त सुविधाएं हैं ऐसा कहा जाता है कि जापान, सुक्त 
राज्य प्रमरीका और जमंती की भाँति सरकारी हस्तक्षेप से थोडे ही दिनों मे एक 
पर्याप्त व्यापारिक बेडे का निर्माण हो सकता है ! इयलैण्ड की भी सामुद्विक महत्ता 
और शक्ति का श्षेत्र बहुत झश्ो मे नौका-यमन झधिनियमों को है। ये म्धिनिमम 
प्राय दो शताब्दियों तक लागू रहे और उत्लीसदी झताब्दी के मध्य मे समाप्त कर 
दिये गए । एक हृड राज्य-हस्तक्षेप के श्रभाव में भारतीय नाविकता यूरोपीय प्ति- 
दन्द्रियों से होड लेने मं श्रपफल रही । 

१७ सितम्बर, १६५८ को लोकसभा ने मर्चेन्ट शिविग एक्ट, १६५८ पास 
किया । ३० झक्दवर, १६५८ को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदात की | इस अधि- 
नियम के अन्तर्गत ही राष्ट्रीय जहाजरादी परिपद्‌ तथा जहांजरानी-विकास-कोप की 
स्थापना हुई है । इनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस अधिनियम के पन्तर्गत 
सरकार को किसी भारतीय जहाज को किराये पर लेने की दरें निश्चित करने तथा 
तदीय व्यापार मे सलग्न जहाज़ो के लिए यात्रियो और व्यापारिक माल लाते-लेजाने 
की दरें भी निरिदित करने का अधिकार है। वेन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना 
कोई व्यक्ति जहाज-सम्बन्धी अपने हिस्से या हित को न हस्तातरित कर सकता है, 
और न प्राप्त ही कर सकता है॥ अधिनियम मे यात्रियों के किराये पर अ्रधिकार 
लगाने की भी व्यवस्था है | इससे प्राप्त आय यात्रियों के कल्याण पर ही व्यय की 
जाएगी | व्यापारिक वेडा प्रशिक्षण समिति मे १६४६ मे स्तिफारिश कौ थी कि एक 
प्रशिक्षण-परिषद्‌ की स्थापना की जाए । प्रव व्यापारिक वेडा-प्रशिक्षण-परिपद्‌ (मर्चेंट 
नेवी ट्रेनिंग बोर्ड) की स्थापना हो गई है | इसकी उद्घाटन बैठक ४ फरवरी, १६६० 
को हुई । 

२ देखिए; यडे फाइव इचर प्लाब--ह ड्राप्ट चाउद लाइन, ए० २५० ) 
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ड१, भारतीय जलयान-निर्माण-उद्योग की स्थिति--भारतीय जहाज्ञ बनाने का उद्योग 
भारतीय जहाजरानीं से कोई खास श्रच्छी परिस्थिति मे नही है ! गे र-भारतीय जहाज- 
निर्माताम्रो से वेवल छोटे जहाज़ो के सम्बन्ध मे प्रतिस्पर्धा वी जा सकती है क्योकि 
उन्हें यहाँ लाने की लागत उनके मूल्य के अनुपात से अधिक है, अन्यधा विदेशी 
जहाज बनाने वाले कारखानो का स्वच्छःद एकाधिपत्य है। अभी हाल तक भारत में 
बडे जहाज वनाने के लिए उपयुक्त इस्पात कारखाने नहीं थे । थौडे-से मरम्मत करने 
चाले कारखाने थे परन्तु वे भी गेर-भारतीयो के हाथ में थे । 
४२. विज्ञगापट्टम (अब विशाद्ापटमण) का जलयाम-निर्माण-प्रांशण--कम्पनी हारा 
बना पहला जहाज एस० एस० जलउपा जनवरी, १६४८ में पानी से उतारा गया । 
कुल मिलाकर (जिसमे जलपखी दिसम्बर, १६४६, जलप्मा सितम्बर, १६५० भी 
इामिस है) ८००० टन वाले ५ जहाज (विजगापट्टम मे) त्तीम वर्ष मे बनाये गए। 
जलयान-प्रागण को बन्द होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने जलपच्मा को खरीद 
लिया । १६४६ मे स्िन्विया कम्पनी ने भारत सरकार से आगरण अपने ह्वाथ मे ते 
लेगे की प्रार्थना की । ह 

मा, १६५२ में सरकार ने स्िन्विया से विशाखापटसम-जलयान-निर्मास- 
प्रागण खरीद लिया और उसका प्रबन्ध हिन्दुस्वान शिपयाई लि० को सौप दिया। 
इसमे दो-तिहाई पूँणी सरकार की है। भ्रव तक जलगान-प्रागण ने समुद्र मे जाने 
योग्य २३ जहाज़ तथा दो छोट जहाज बनाये । 

कोलम्बो थोजना के अन्तर्गत इगलिस्तान की सरकार ने एक प्राविधिक शिप्ट- 
मण्डल इस उद्देश्य से भेजा था कि वह दूसरे जलयान-प्रामश की स्थापना वे लिए 
उपयुक्त स्थान का सर्वेक्षण और श्रावश्यक जानकारी एकत्रित करे। शिष्ट-मण्डल 
ने प्रप्रेल, १६५८ मे अपनी रिपीर्ट प्रस्तुत की । उसके अनुसार किसी भी स्थान 
को आ्रादर्श स्थान नहीं कहा जा सकता, किन्तु उपयुक्तता की हृष्ठि से उन्होने 
कोचीव (इर्माकुलम), मजगाँव डॉक, कॉडला, ट्रासम्वे तथा ज्योंखली का नाम 
ग्रिनाया। भारत सरकार ने एक प्रन्तब्िभागीय समिति की नियुक्ति की जिश्नने 
दूसरे जज्नवान-श्रागण की स्थापना के लिए क्रोचीन को चुनने की प्रिफारिश की। 
तीसरी पचवर्षीय योजना मे नये जहाज़ों की जलपखी के लिए ५५ करोड रुपये रसे 
गए भौर इस प्रकार यौजना के पहले दी सालो मे जलपखी ५,५७,००० 9हा 
अप्रैल १६६६ से बढकर १०,५७,००० 5 (प्रैल १६६३) भौर यह आशा की 
जातो है कि १६६५-६६ के अन्त तक इसको सख्या १५ लाख छोटा तक पहुँच 
जाएगी | १६६३ में जल परिपद्‌ बधाई गई जो सरकार को शिर्पिंग की नीति के बारे 
में समय-समय पर सुझाव देती है | इस प्रकार योजनाओो में पौतालय तथा बन्दर- 
गाहो को नवीन तथा उल्तत बनाने के लिए बडा जोर दिखा गया है । पहली दी 
थोजमाधो में ५८ करोड रुपया निर्धारित हुमआ। १९६५४ के अन्त तक बडी बन्दर- 
गाहो पर माल तथा और वस्तुओं के स्वीकार करने की शक्ति को ६२/००,००० तक 
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पहुँचाया गया है। कोचीन, मद्रास इत्यादि बन्दरगाहों को बडा करने के लिए ७५ 
करोड़ रुपया रखा गया है | उडीसा सरकार परादीप नाम की बन्दरगाह को भी 
उन्नत कर रही है । इस प्रकार छोटी-छोटी बन्दरगाहो को उन्‍नत करते के लिए भी 
कोशिन्न की जा रही है और इस कार्य पर तीसरी योजना में १५ ६८ करोड रुपया 
न्‍्यये किया जाएगा और यह बन्दरयाह तीसरी योजना के अन्त तक ६० लाख ठन 
को व्यापार तथा व्यदसाय को ठीक स्थान दे सकेगी | 

चौथी योजना में जहाज़ो की जलपखी १६६४-६६ के अत तक १४ लाख 
से बढाकर १६७०-७१ तक ३० लाख टन (0ाशा) की जाएगी । बडी वन्दरगाहो 
की झक्ति को लगभग ६ करोड तक बढाया जाएगा और यह कोशिश की जाएगी 
कि भारतीय जलयान दुल व्यापार का ४० प्रतिशत भाग अपने जहाज़ो से करने 
लगें। सरकारी क्षेत्र म जलयाव का भाग १६७५-७६ तक कुल का ५० प्रतिदत 
हो जाए । 

वायु-परिवहन 

४३. मागरिक उड्डयन--१६१४-१८ के युद्ध के बाद से नागरिक उुयव में विशेष- 
तया पास्वात्म देशो में बडी ही तीज प्रगति हुई है भौर इसने विश्व के परिवहन में 
एक जान्तरि ला दी है। 

कराची झोर बम्पई के बीच हवाई डाक-सेवा (पोस्टल एग्रर मेल सर्विस) के 
प्रारम्भ के साथ वाप्रिक उड्डयत मे हचि जाग उठो ॥ भारत से होकर जाने वाली 
डब और फ्रेन्च नागरिक उड्यन सेवाग्रो के प्रारम्भ होने, इगलैण्ड श्र कराची के 
बीच नियमित साप्ताहिक साम्राज्य डाक के प्रारम्भ तथा विस्व के सभी देशो में 
नागरिक उद्दुयन मे हुई प्रगति के साथ ही भारतीय उद्डयन भी विकास की प्रेरणा 
पाने लगा | भारत झल्तर्राष्ट्रीय हवाई सम्मेलन (इण्टरनेशनल ऐश्रर कमबेशन) भे 
झामित्न हो गया है । भारत सरकार न वागरिक उड्डयत का एक सच्यालक एवं उप- 
सचालक तथा वायुयात-घान विरीक्षक नियुक्त किये हैं । ध्यक्तिगत साहसोद्योगी भी 
सामने आये झोर भारत मे उड्डयव सिछाने वाले अनेक उड्डयन-क्लब स्थापित हो 
ग्रए है । उच्च उड्डयच की भ्रश्चिक्षा के लिए उडाकों को दी गई सहायता के अति 
रिक्त सरकार ने नागरिक उड्यव छात्रवृत्तियाँ भी देना प्रारम्भ किया है। व्यक्तिगत 
सस्याप्ा, जेप्े "तन और द्ुरावजी टाटा ट्रस्ट' त्था अन्य कम्पत्िियों द्वारा भी छात्र- 
वृत्तियाँ दी जा रही हैं । अन्तरिक्ष-वित्राय ने भो उड्ुयन में सुघार किये है 

१६३६-४५ के युद्ध ने झीघता से उड़यव का विकास करने को आवश्यकता 
का झनुभव कराया । क्ेनवेल मे भारतोय सेतिक शिक्षायियों की ट्रेनिंग के उपयन्त 
१६३२ मे भारतीय वायु सेना छोटे प्रेमपने पर स्थापित हुई । युद्ध के आरम्म होते पर: 
झीघता से इसके विकास का कार्य कम कार्यान्वित्त किया गया और तत्कालीन प्रशिक्षण 
की सुत्रिधाएँ भी काफी वद्या दी गईं ) 

जुलाई, १६४६ मे एक वायु-परिवहन अनुज्ञा परिषद्‌ (एम्र ट्रान्सपोटिय 
लाइसेनिंग बाड़े) को स्वापता हुई । १ अक्तूवर, १६४२ के वाद विना बोड्ड से अनुज्ञा 
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श्राप्त किये कोई भी वाघु-सेवाएँ प्रारम्भ नहीं को जा सकेंग्ी । इस समय भारतीय 
वायु-परिवहन कम्पनियों द्वारा € वायु-सेवाएँ सचालित हो रही है। १६४७ के ग्रस्त 
में एप्रर इण्डिया इष्टरनेशनल को स्थापना हुई, जिसमे भारत सरकार का हिस्सा 
४६ प्रतिशत था जिसे वह किसी भो समय ४१ प्रतिशत कर सकती थी । ५ वर्ष में 
होने वाली सब हानि को सरकार पूरा करेगी, किन्तु बाद के लाभ से उध्के द्वारा 
दिया गया धन चुकाना पडेगा । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना मे बाप परिवहत उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के 
लिए €*५ करोड र० की व्यवस्था को गई। १६५३ में वायु निगम अधिनियम पास 
किया गया ! इस अधिनियम के अन्तगंत पहली झगस्त, १६४५३ को एक राजकीय 
निगम के रूप में इण्डियन एग्रर लाइन्स कारपोरेशन को स्थापता की गई | यह निगम 
भ्न्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सस्था की सदस्य है । अप्रेल, १६५४८ में प्रत्येक विगम के 
लिए एक परामशंदात्री समिति नियुक्त की गई ! इन दो निग्मों के अतिरिक्त (४ 
उहुयन-वलब त्तथा ६ परिवहन कम्पनियाँ भी हैं, (३१ दिसम्बर, १६५५ पक) ! 
नागरिक उड्डयन में बराबर प्रगति हुईं है। १६४७ मे ग्रनुयूचित सेवाग्रों (शेड्यूल्ड 
सर्विसेज) की उडान की दूरी ६३,६२,००० मील तथा यात्रियों की सख्या २५५ 
हजार थी। १६५६ में ये सस्याएं क्रश २,४६,१३,००० मील तथा ७,२२,५०० 
थी। 

तृतीय पच्रवर्षीय योजना में नागरिक उ्ययन के ऊपर ५५ करोड रुपग्रे व्यय 
करने का प्रस्ताव है । इसमे से २२-२५ करोड़ र० हवाई झड्डो तथा ३०-३३ करोड 
रू० दोनो निगमो पर व्यय होगा ॥ 

वतेमान समय में भारत-उड्डयत-उद्योग उडने वाले जहाजों की सख्या को 
अधिकता का शिकार हो रहा है । कमज़ोर आधिक स्थिति का भी यही एक कारण 
है। सबसे श्राधारभूत् फठिनाई जनता की दरिद्रता है, जिसके कारण यात्रियों व 
यातायात बहुत कम होता है । उद्योग का विकास सौमित होने से भाडे की ग्राम भी 
बहुत कमर होती है । भारत में उड्डुयन की श्रग्रति सरकारी सहायता और वियस्त्रण 
पर निर्भर हे । 

तीसरी पचरवर्षीय योजना में एयट इंडिया कारपोरेशन तथा इंडियन एलाइम्स 
कारपोरेशन पर १४.५ कशेड तथा १४ करोड रुपया व्यय किया गया ! एम्रर इडिया 
ने १६६५-६६ मे ३२ लाख रुपये का लाभ दिखाया और इण्डियतव एयरलादइन्स कार 
पोरेशन ने १४३ करोड रुपया लाभ दिखाया । तीसरी योजना मे एयर इंडिया की 
माल तथा व्यवसाय की शक्ति ६१ अरतिश्वत तथा आाई-ए-सी २० प्रतिशत से बढ गई 
है । चोगी योजना में १६७०-७१ के ग्रनत तक एयर इडिया की ४२ श्रौर इण्डियन 
ला इल्स की ४६ प्रतिशत और शक्ति बढ जाएगी । 
ड४ बेंगलौर को वायुयान फैट्री--द्वितीय युद्ध वे भारत में वाबुवान-निर्माश के 





फाझ्न ईअर प्लान-ए ड्राक्ट आउट लाइन, ३० २५२॥ 
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विकास को महत्ता को बहुत वढा दिया । इस कार्य से भी अग्रगामी होने का श्रेय श्री 
चालचन्द हीराचन्द को है। एक सम्मिल्षित पूँजी दाली कम्पनी (ज्वाइट स्टॉक 
कम्पनी), जिसका नाम हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटेड था और जिसकी 
अधिकृत पूंजी (श्रॉयराइक़्ड केपिटल) ४ करोड २० थी, की रजिस्ट्री दिसम्बर, १६४० 
में मैसूर राज्य में हुई। यह कम्पनी वालचन्द हीराचन्द और मँसूर सरकार के 
सरक्षण में स्थापित हुईं | एक अमेरिकन विशेषज्ञ के निर्देशन मे यह फैक्ट्री बंगलौर 
में स्थापित की गईं । वेंगलौर में कारखानो को स्थापित करने के दो कारण ये---एक 
तो वहाँ सस्ती विद्युत शक्ति सरलता से प्राप्त हो सकती थी और दूसरे भद्दावती 
झ्राइरन एण्ड स्टील बक्से से उत्तम इस्प्रात प्राप्त हो सकता था | जुलाई, १६४१ में 
पहला वायुयान तैयार हुझा, दूसरे महीने में एक झौर बदा। कारखाने को योजना 
इतनी विकसित हो गई कि १६४२ तक यह झ्लाशा को जाने लगी कि फंक्‍्ट्री मे शीघ्र 
ही प्रति मास १५ से ३० तक वायुयान तैयार होने लगंगे इसी समय भारत सरकार 
ने कारखाने को कम से-कम युद्ध काल तक स्दय चलाने का निवचय किया । 


अध्याय १६ 
मारत का व्यापार 


इस अध्याय का विपय भारत का व्यापार है जिसे अध्ययन की सुविधा के 
लिए निम्न प्रधान शाखाओं मे विभाजित किया जा सकता है-- (१) वाह्म हयापार, 
जिसमे (क) समुद्र-बाहित व्यापार, (ख) मध्यागार (एण्ट्रोपॉट) व्यापार, तथा 
([गं) सीमा-पार व्यापार सम्मिलित हैं । (२) भ्रान्तरिक व्यापार, जिपमे देश के प्रददर 
का तथा तटीय व्यापार शामिल है । 

बाह्य व्यापार 

$. ऐतिहासिक सिहाबलोकन--.भारत के श्राचीन व्यापार का वर्णन बहुत सक्षेप मे 
किया जाएगा, क्योकि हमारा प्रधान लक्ष्य उन्नीसवी श्ती के उत्तराद्ध से होने वाले 
विकासो से है । उत्त अन्य देशो मे, जिनके साथ भारत का व्यापार सम्बन्ध था, चीन, 
अरब श्र फारस का नाम लिया जा सकता है। भारत या समस्त विश्व का पुराने 
ज़माने का व्यापार डुलंभ और बहुमूल्य वस्तु का व्यापार था, जबकि इसके विप» 


थी, जेसे पीतल, टिन, रांगा आदि । इनके अलावा झराब और घोड़े प्रादि झन्य 
बस्तुझो का भी श्रायात होता था। चूँकि उस जमाने मे विदेशों से सोना अ्रधिक 
मात्रा मे भारत आ रहा था, इससे यह निष्कर्प निकलता है कि प्रायात को तुलना मे 


बहुमूल्य हीरे इत्यादि का व्यापार सम्मिलित था। यह इस बात का द्योतक है कि 
भारत के पास व्यापारिक जहाजी बेडे अ्रवश्य थे । 

मुगल दरबार के सरक्षण ने कितने ही भारतीय उद्योगों को प्रेरणा दो । 
इनमें विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधान था। सामुद्रिक व्यापार--- विशेषकर 
मालाबार तट का, कुछ अशो मे केम्बे को खाडी और कारोमण्डल सट का--मुसल- 
भानो के हाथ मे था, जो कि बाद मे वनियो और चेटियारो के हाथ मे भ्रा गया । 
भारतीय समुद्र से होने वाले सुदृरपृ्व और लालसागर तक के सब व्यापार का प्रधान 
मध्यागार मालाबार और बन्दरगाह काल्ीकट था । मुस्लिम-काल मे व्यापार आय 
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वसा हो बना रहा और गिवन का यट कट्ठु कथन कि, “वौर्वात्य व्यापार की वस्तुएँ 
भव्य और तुच्छ थी! वस्तुत १६वीं शताब्दी के लिए उतना ही लागू होता है जितना 
कि दूसरी झताब्दी के लिए ॥7 आयात मरे प्रधानतया सोदा, सिक्के बनाने और प्रदर्शन 
के लिए, वहुत बड़ों सब्यां में घोडे, घातुश्री मे जस्ता, रागा यारा, ततैवा इत्यादि, 
विलास की वस्तुओं में हीरे, जवाहर और एम्दर झादि वस्तुएँ थी । इनके बदले भारत 
से कपडे, रण को सामग्री, अफोम तथा ग्रन्य मादक वस्तुएं, काली मिर्च“तथा कुछ 
ग्रन्प मसाले भेजे जाते थे । 

पद्धहवी दताब्दी में उत्तमादशा अन्तरीप से होकर भारत के लिए समुद्री मार 
की खोज हो जान से पूर्व और पश्चिम में सम्बन्य स्थापित हो गया और श्यापारिक 
मार्गों में युगान्तकारी परिवर्तेत हुए । इसके पहले भारत का यूरोपसे सामुद्विक व्यापार 
हिन्द महासागर से ग्दव तक होता था, इसके वाद मांल उतार दिवर-जाता था तया 
जल थल के मार्गों से भूमघ्य सागर तक पहुंचाया जाता याव फिर इंदली के व्यापारिया 
द्वारा यह माल वेनिस और जिनेवा पहुँचाया जाता था और वहाँ से समुद्र द्वारा सुदर- 
पश्चिम या भूमि के रास्ते से आल्यूस के उस पार राइन द्वारा एण्टवर्ष पहुंचाया 
जाता था जो उस समय परिचमी यूरोफ का अभ्रवोन विदेरक था ).इस ज्ञाभ को अपनाने 
के लिए ही युतंगालियो ने भारत के नवीन रास्ते की खोज आरूम की । इगलेण्ड, 
हालंण्ड तथा फ़ान्स के आकर्षण का प्रधान कारण कच्चा माल नही था, बरन्‌ लिनेन, 
छीट, होरे, जरी के काम किय हुए कपडे, छनी और रेयमी वस्नुएँ झादि थी । यही 
बस्तुएँ ईहट इण्डिया कम्पनी के लाभदायक व्यापार का आधार थी, जिस पर अन्त मे 
सप्तवर्षोय युद्ध की समर्गप्त ओर क्रान्सीसियो की हार के उपरान्त उसे पूरे एक्ाविकार 
प्राप्त हो गया । एक समय इगलेण्ड मे भारत से व्यापार करने के कारण ईस्ट इण्डिया 
कम्पती का बडा विरोध होता था | कारण यह था कि इगलेण्ड म भारतीय सफेद कपडो 
झोर मसाले की बडी माँग थी मोर उप्तके बदले मे नकद रुपया देना पडता था, क्योकि 
इंगलंण्ड के ऊदी कपड़ो की भारत में खपत न थो ।' समभहवी शती के अस्त से 
भारतीय कपडो का प्रयोग दण्डनीय अपराध क्लेपित कर दिया गया । इसके लिए 
या तो भारतीय क्पडो पर इतना ,भ्रषिकू झ्रायात-कर लगाया गया कि उसका आयात 
बिलकुल बन्द हो जाए या उसके अ्योग की बिलकुल मनाही कर दी गई । 

उननीसवी झताब्दी के पूर्वाद्ध में इम्लेण्ड और भारत में होके वाले व्यापर के 
स्वभाव में काफी परिवर्तेव हो गया । अब भारत उन्ही बस्वुओ, उदाहरणाये कपड़ा 
और चीनी, का आयात करने लगा जिनका वह झ्व तक निर्यात करता आया था । 
उनन्‍्नीसवी शताब्दी के मध्य तक छल्शशायर में कपडे का उद्योग इतना विकेसित हो 
गया था कि भारत में भेजी जाने वालो वस्तुओं का आया नाग कंपडा ही होता था । 





२० बेंगाल की दीवानी दिल चाने पर विनियोग वी विषाक्षत पद्धति से ( जिसमें मारतीय मालगुजरी से 
नियान के माल खरीदे ज्ञाठे ये ) मारत में सोने का आला बन्द हो गया अर मारतीय व्यापार के प्रति 


विरोध कम हो गयी। 
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ने चुनौती दी । रूस भर जापान के युद्ध के उपरान्त भारतीय ब्यापार मे जापान 
की दिलचस्पी तेजो से बढ़ने लगी। इन देशो का उद्देश्य भारत मे भ्रपती निर्मित 
वस्तुओं को वित्नी बढाना था, लेकिन इस उद्देश्य से निमित सगठनी ने भारत के कच्चे 
माल तथा खाद्यान्न, जो इन देशो के उद्योगों के लिए झावश्यक ये, के निर्यात को 
प्रेरणा दी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित तरीके काम मे लाये गए-- 
(१) राष्ट्रीय जहाजरानी सेवाओ का विकास, (२) राष्ट्रीय बैंको की शाखाझ्रों को 
स्थापना जैसे जर्मन ड्यूट्स्के एशियाटिक बैक झौर जापानी याकोहामा स्पेशी बेक, जो 
अपने देशवात्तियो को साख की विद्येप सुविधाएँ देते थे और (३) वम्बई, कलकत्ता- 
जैसे व्यदसाथ-प्रघान केन्द्रो मे वाशिज्य-सदनों की स्थापना । इस कार्यवाही में उन देझो 
को सरकारो की भी पूरो सहानुभुति थी तथा उनके भारत-स्थित राजदूतो ने भी अपने 
देश के व्यापारिक हित को पूरा प्रोत्साहन दिया। समुक्त राज्य ग्रमरीका ने लब्दन 
ड्वारा भारत से सम्बन्ध स्थापित कर रखा था । १६१४-१८ के युद्ध के आरम्भ होने 
के बाद भी मारत मे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सयुक्त राज्य के प्रयत्न 
इतने जागरूक एद कटिवद्ध नहीं ये जितने कि जापान और जमेंनी के । 
४, १६१४-१८ के युद्ध के पूर्व को घ्थिति का सारोश--१८७३ से शताब्दी के प्रस्त 
तक व्यापार के विकास की गति प्रपेक्षाकत धीमी थी । रुपये के मूल्य मे भारी चशझव 
उतार से स्वणुं-प्रमाप वाले देशो के साथ व्यापार मे एक प्रकार की भ्रनिश्चितता और 
परिकस्पना (सह्टी बाज़ी) शुरू हो गई, जिससे व्यापार वी साधारण गति रुक गई । 
नवीन शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों मे विशेषकर १६०५ के बाद, भारत के 
विदेश-ब्यापार मे झाश्चयंजनक वृद्धि हुई। सजसे महान्‌ वृद्धि भ्रथम विश्व-युद्ध के 
भारम्भ होने से पहले पाँच वर्षों मे हुई। इन वर्षों मे रुपये का मूल्य प्राय" स्थिर था। 
रेलवे और पिचाई-जैसे जन-कार्य बडी तत्परता के साथ किये जा रहे थे, झतादो के 
अन्त मे पडने वाले दुभिक्षो-ज॑से दुभिक्ष भी नही पडे थे और महामारी का प्रकोप भी 
कम हो रहा था। इसके अतिरिक्त, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जमेनी, जापान 
लथा संयुक्त राज्य भी कुछ झपने व्यापार को झागे बटाने का सगठित प्रयत्न कर रहे 
थे, जो इन देशो में होने वाले झ्राथिक परिवननों के फलस्वरूप तेजी से बढ रहा था 
तथा जिसने श्रौद्योगिक हृष्टि से उन्हे इगलेण्ड के समक्ष कर दिया था 
५. प्रधम बिद्वयुद्ध का भारत के व्यापार पर प्रभाव--अ्रगस्त, १६१४ मे युद्ध प्रारम्भ 
होने पर भारत के विदेश व्यापार की दोनो शाखझ्यओो का घवका लगा । १६१६-१७ 
के बाद निर्यात का मूल्य तो झपनो पूर्व स्थिति मे आने लगा, परन्तु आयात १६१५-१६ 
त्तक युद्ध-पूर्व की स्थिति से पीछे ही रहा । ग्रायात व्यापार में विशेष रूप से कमी हुई 
और यह कमी युद्ध-काल में लगातार जारी रही। अब हम सक्षेप मे इस परिस्थिति के 
लिए उत्तरदायो कारणो की विवेचना करेंगे। युद्ध प्रारम्भ होने पर झत्रु देशों के साथ 
व्यापार बिलकुल ठप हो गया ॥ मित्र-राष्ट्रो, जैसे इगलेण्ड, फ्रास, वेहिजियम इत्यादि, 
से भो य्रुद्ध-पूर्द स्तर पर व्यापार कायम न रखा जा सका, व्योंक्ि ये देश स्वय युद्ध 
में सलग्न थे। निष्पक्ष देशों के साथ होन वाले व्यापार पर भी अनेक प्रतिवन्‍्ध लगाये 
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गए ताकि इन देशो द्वारा युद्धनप्वामग्नी जमंतरी म पहुँचने पाए और भारत की सामग्री 
क्रैवेल मिन-राष्ट्री को ही उपलब्ध हो। समुद्र से झन्रु के जहाजो के हट जाने तय! 
अवशिष्ट जलयानो पर युद्ध के बोफ के परिणामस्वरूप किराये मे काफी वृद्धि हो गई। 
परिणाम यह हुआ कि यूरोप मे भारतीय वस्तुओो की बढती हुई माग से भारत पूरी 
तरह लाभ नहीं उठा पाया । व्यापार की स्थिति को बिगाडने वाले कारणों मे सामुद्रिक 
सुरक्षा के अभाव तथा विदेश्ञी विनिष्रयो के विव्थापन ; (डिसलोकेशन) का ताम लिया 
जा सकता है। कै 0 
१६१४८१६ के युद्ध-काल कौ विशेष बात निर्मित वस्तुओं के बिर्यात में हुई 
वृद्धि है, कुल व्यापार से जितका अतिझत १६१३-१४ मे २२ ४ स्र बढकर १६१८५६ 
भें ३६ ६ प्रतिशत हो यया । युद्ध हार। दी गई कृत्रिम प्रेरणा का उल्लेख हम कपाए, 
जूट, चमडा, लोहा इत्यादि के सम्बन्ध मे कर आए हैं; इसी कारण तिभित वस्तुग्रो 
का निर्यात बढ़ा ,। 5 पु 
६ दोनो युद्धो के बीच के समय से व्यापार १६१६-२० ते १६३६-४०)>-झझ 
काल के प्रारम्मिक वर्षो मे निर्यात पर-लगाये गए ग्रुद्धकान्लीन प्रतिबन्धों के हट जाते, 
बाबु देशो से यूवंवत्‌ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने, तथा “किराग्रे कौ स्थिति'ते 
सुधार होने “के प्ररिणामस्वरूप व्याप्रारूमे समृद्धिन्मावूम होन लगी। इसके चिह 
१६३०-२१ के झत्त मे, स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगे थे। सबसे पहले निर्षात- 
ब्यापार पर प्रभात यढा। बअ्रिदेन, सथुक्त) राज्य तथा जापाने के बाज़ार भाखीय 
-उपादनों समर गए और “उनकी और: से माँग काफो कम हो गई । यह ठीक है हि 
मध्य यूरोप के देशों मे भारतीय वस्तुम्नो की माग बहुत प्िक थी, लेकिन वे युद्ध. से 
विच्छिल हुए साधनों तथा घंदी हुई ऋष-श्क्ति के काररा इन्हे खरीदने मे असम 
थे। १६२० की असन्तोपषजनक वर्षा ज़्था खाद्यास्तोंकी बढ़ती हुई कीमतों के 
कारण मरह आवश्यक हो गया कि खाद्यान्तोक्के निर्यात पर लगाये गए प्रतिबन्ध जारी 
रखे जाएँ। जापान में भी मीपणा सकट-स्थिति उत्पन्न हो जात से उस देश को 
निर्यात की जाते वाली कपास में रुकावट पड़ गईं। सरकार द्वारा दो शितिंग पर 
रुपये के विनिमय-मूल्य को स्थिर करने के अ्यत्न ने भी पहले ही से कमजोर विर्यात- 
व्यापार को और भी डुर्वल्न बना दिया । इसक विपरीत आयात-व्यापार शीघ्रता से 
बढ़ता ग्रया । युद्धन्कात में भारत की आयात-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी नही हो 
सकी। मशीन तथा अन्य तिमित बस्लुप्रो के लिए दिये गए झॉडर भ्रव तक वैसे हीं 
पड़े थे। श्रव ये सामान देश में आने लग । उच्च विनिमय ने भी आयात व्यापार को 
पर्याप्त अरणा दो भौर बहुत बडी मात्रा मे विदेश-वि्भित वस्तुपरो के लिए ग्रॉईर दिये 
गएु। इसलिए हमे इस बात पर आइचरय ने करना चाहिए कि भारत का व्यापारिक 
रे १६२०-२१ में ७६ ८० करोड रुपये से प्रतिकूल था । यह सब्तुलन दूसरे वर्ष 
भी ३३ ६४ करोड रुपये से प्रतिकूल रहा । 
७ किव के झ्राथिक भ्रवत्ताद-काल मे भारत का व्यापार--वाल स्ट्रीट के झाविक 
विघटन ऐै उपरास्त ब्रवतूवर, १६२६ मे एक अ्रधोमूखी धवृत्ति प्रारम्भ हो गई और बाद 
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में स्वर्ण मुद्राप्नो का अवशृल्यत--इन सबये प्रभाव से क्तिनी हो वस्तुओं के घुल्य चदने 
लगे । १६३७ के पूर्वोर्ड मे मूल्यों को वृद्धि पर्याप्त रूए से हृष्टियोदर होने सगी॥ 
इसका एक कारण गौर भी या--सरकारो द्वारा क्तिने ही देशो मे शस्त्रीकरण पर 
काफी धन खर्च क्तिया जा रह था। इससे भारी उद्योगो को काफी प्रोत्साहन मिला 
झौर सावारण झआथिक स्थिति पर भी इसका अच्छा प्रभाव पडा । 

भारत ने भी विश्व की समुत्यान-प्रद्धत्ति वा भनुगमतन दिया, हालाँकि प्रपनों 
विशेष परिस्थितियों के कारण उसका मार्ग अन्य देशों से कुछ मिन्‍त था। १६३६ में 
प्रारम्म हुई मन्दी ने भारत-जेसे क्पि-प्रधाद देश को विश्लेष रूप से हानि पहुँचाई। 
इसका कारण प्रायमिक उत्पत्ति (कृपि-उत्पत्ति) के मुल्यों में हुई अभूतपूर्व कमी थी। 
कृषि-उत्तादन की कीमतो में सुधार भी कुछ पहले ही होने लगा । लेकिन जहाँ तक 
भरत के इृपि-उत्पादनों का सम्बन्ध है इनकी कीमतों में पर्याप्त शृद्धि १६३६-३७ के 
बोच ही दिखाई पडी (देखिए, भ्रष्याय ११) । यह सुधार विश्वेष रूप से प्रारम्मिक 
चलनुप्नों एव कच्चे माल की वड़ती माँग का परिणाम था । 
€. गिरावट (रिसेशन) के समय मे भारत का व्यापार (१६३७-३८ से १६३८-३६ 
तरक)--अग्रेल, १६३७ के लग्रमग सयुक्त राज्य में व्यापार में गिरावट प्रारम्भ हुई । 
ज्यों-ज्यों वर्ष वीवता गया यह ज्ञोर पक्रटती गई | इससे विश्व के झ्ाथिक समुत्यान 
को एक झाकस्मिक घक्का लगा॥। आथिक दशक्षाप्रों की ऊकुष्वेंगामी दिशा एकाएक 
विपरीत हो गई | वह परिकल्पता (सट्टेबाद़ी) का ग्निवा्य परिणाम या। झशत 
भविष्य भे कच्चे माल की सम्मावित कमी से उत्पन्त घबराहट नी इसके लिए 
उत्तरदायी थी ॥ इनके परिणामस्वरूप सयुक्‍त राज्य में झकारण स्वर्ण भय उत्न्‍त हो 
शया। वेंको ने सास-सुविधाग्रों पर प्रतिवन्ध लगा दिए और तियम्त्रित उत्पादन वी 
योजनाओो में टोल दे दो गई। फलतः विश्व में प्रायमिक वस्तुमों का मूल्य तेडी से 
घट गया भर जूड, १६३८ तक कम दना रहा $ 

फिर भी १६३६ के प्रारम्भ मे व्यापारिक क्रियाशीलता घीरे-घीरे बने लगी। 
इसका कारण अशतत द्वात्यिक प्रसार की नोति भौर सारे ससार मे विशेषतया 
सयुकत राज्य में दटता हुमा सार्वजनिक व्यय तथा ग्रश्त शस्व्रास्‍्त्रों पर अधिकाधिक 
च्यय है ॥ 

विगत वर्ष की तुलता में १६३७-३८ में मारत के समुद्व-यार व्यापार के 
आयात में थोडी दृद्धि और निर्यात मे थोडी कमी हुई ॥ परिणाम यह हुआ्ला कि भारत 
से व्यक्तिगत सोदों का तिर्यात ४१ करोड़ रुपये (१६३६-३७) से घटकर १७५६ 
करोष्ट स्पौिये हो गया । भारतीय विदेशी व्यापार के व्यक्तिगत सोदो का झुल मूत्य 
(१६३६-३७ में) ६६३ करोड़ रु० था, जोकि १६३८-३६ में घटकर इ२२ करोड 
रु० हो गया । निर्यात में ४१ करोड रु० क मूल्य वी क्मो वुछ झअपण्ो में विश्व के 
थाजारों में प्रारम्मिक दस्तुओों को मन्‍्दी का परिणाम थी ओर इसका कारण अण्त 
आरतोय कपास के लिए जापान को क्य चकित का घट जाना भो है । आयात की 
कमी का कारण झृपको की क्रय शक्षित का हास था । वियत वर्ष की प्रपक्षा १६-े८- 


भारत का व्यापार श्छ३ 


३६ में आयात मे कमी होने के कारण लगभग २ करोड रु० से भारत का व्यापारिक 
सन्तुलन (बेलेंस ग्लॉफ ट्रेंड) सुघर गया 
१०. युद्ध-काल (१६३६-४५) में भरत का विदेशी व्यापार--सितम्बर, १६३६ मे 
युद्ध के प्रारम्भिक तथा आगामी वर्षो मे उसके प्रसार और घनत्व के साथ-ही-साथ 
भारत के विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाले कितने ही कारण सामने झाये ॥* 
पहले तो इनमे से अनेक प्रतिकूल थे, लेकिन बाद मे अनुकूल कारण भी दृष्टिगत हुए। 
वास्तविक परिणाम मे कोई क्रमिक हास नही दिखाई पडा, बल्कि कुछ सुधार ही हुप्रा । 
प्रतिकूल परिस्थितियां युद्धनघोपणा के पूर्व को राजनीतिक अनिद्दिचतता का परिणाम 
थी । जमंनी, चेकोसलोवाकिया और प्रोलेंड सितम्बर, १६३६ के पहले हफ्ते में ही 
समाप्त हो गए। १६४० के 4सन्त तक नावें, हालंण्ड, डेवमार्क, बेलजियम, फ्रास और 
इटली क्षत्रुप्रो द्वारा अधिक्षत क्षेत्र हो गए । दूसरे वर्ष मे झत्रु द्वारा पदाकरान्तस्षेत्र के 
अन्तर्गत सारा दक्षिण-पूर्वी यूरोप भरा गया । रूस के साथ व्यापार पहले ही समाप्त हो 

चुका था, लेकिन जून, १६४१ में जमंनी द्वारा रूस पर आक्रमण किये जाने पर रूस 
से फिर व्यापार शुरू हो गया। जुलाई, १६११ में भारत द्वारा जापात की सम्पत्ति 
पर भ्रघिकार कर लेने से भारत और जापान के व्यापारिक सम्बन्ध को घकका पहुँचा । 
दिसम्बर, १६४१ में जापान भी एक झत्रु देश हो गया । जापान के तूफानी घावों तथा 
एक के बाद दूसरी विजय ने क्रमशः हिन्दचीन, स्थाम, ईस्ट इण्डीज़, मलाया और 
बर्मा-जैसे महत्त्वपुएं बाजारो को बन्द कर दिया। 

इस तरह वे प्रधान देश, जिनके साथ भारत का व्यापार सम्भव रह गया, केवल 
सयुवत राज्य, इगलिस्तान, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटिश साम्राज्य के ब्न्‍्य देश 
ग्और एशिया तथा झफ्रीका के विकट एवं मध्य-पूर्वी देश थे, हालाँकि यहां भी एक 
बहुत बडी बाघा जहाजी सुविधाश्रो की कमी थी । जमंनी के यू बोढ के डर के कारण 
किराये को दरें और बीमा का मूल्य बहुत बढ गया था । १६४० में इटली के साथ 
अंग्रेजों के राजनीतिक सम्बन्धो के खराब हो जाने के कारण भारत-यूरोपीय व्यापार 
उत्तमाशा भ्रन्तरीप की ओर से होने लगा ॥ तब जहाज़रानी की कमी का अनुभव बडी 
तीव्रता से हुआ । दिसम्बर, १६४१ में जापान भी युद्ध के झखाडे में कूद एडा । इससे 
प्रशान्त महासागर के मार्ग भी अरक्षित हो गए और सयुकत राज्य, आस्ट्रेलिया एव 
न्यूजीलैंड के साथ होने वाले भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडा । 

उपर्युक्त कारण्यो मे अब हम एक झोर कारण भी जोड सकते हैं । युद्ध प्रारम्भ 
होने के उपरान्त, जिन देशो के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था प्राय. उद सभी 
ने व्यापारिक प्रतिबन्धो का एक जटिल जाल फैला दिया। भारत ने भी अपनी तरफ 
से ऐसी ही नीति का झनुसरण किया । युद्ध प्रारम्भ होने के ठोक बाद केन्द्रीय सरकार 


१- द्वितीय विश्वयुद्ध से सम्बन्धित भारत के विदेशी व्यापार का विवरण बहुत अशों में प्रो० एन० एस० 
पाईंशनी द्वारा अस्तुत किये गए नोट पर आधारित है | 


(७४ भारतोय अर्थशास्त्र 


ने निर्यात-व्यापार की अनेक सामग्रियों पर प्रतिवन्ध लगा दिया । झत्र-देशो के साथ 
व्यापार करना विलकुल बन्द कर दिया गया। यह भी हष्टि मे रखा जाता था कि 
किसी प्रकार परोक्ष रास्तों से भी स्तामान झन्रुओं तक न पहुँचे और शत्येक प्रकार की 
आवश्यक वस्तुग्रो की पूत्ति को मित्र-राप्ट्रो तथा भारत की ग्रावश्यकतामो के लिए 
ही सुरक्षित रखा जाए। इस उद्देश्य को दृष्टि मे रखकर नियति-प्रतिबन्धो और भअनु- 
ज्ञात (लाइसेंसो) का एक विस्तुत जाल खडा कर दिया गया ।' कुछ वस्तुओं के 
लिए वियति-अनुज्ञा (साइसेस) पू्ति-विभाग द्वारा तथा कुछ वस्तुओं के लिए निर्यात 
व्यापार-वियन्वक (एक्सपोर्ट ट्रेंड कन्ट्रोलर) द्वारा दी जाती थी। मई, १६४० में 
ग्रायात की ६८ मदो पर भी प्रतिबन्ध लगाये गए । इतका उद्देश्य विदेशी विनिमय 
को सुरक्षित करना एवं सीमित जहाणशो के थोक को कम करना था| इसमे से प्रधिक 
चस्तुएँ विल्ासिता की थी, जिनमे प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुएँ भी झामिल थी। इन 
लगाये गए प्रतिवन्धो के परिणामस्वरूप उन वस्तुओं को पूर्ति या वेकल्पिक पूर्ति के 
लिए कितने ही छोटे-बडे उद्योग खडे हो मए। इस सबका नत्तीजा यह हुआ कि व्यापार 
अपने साधारण मार्ग से बहुत-कुछ हट गया ।* 

युद्ध-दशाग्री के झल्ावा इघर हाल के कुछ वर्षों मे व्यापारिक गति झ्ावश्यक 
कच्चे मार, मशीन और उपभोवता-वस्तुओ' की पूर्ति को प्रोत्साहन देने बाली सरकारी 
नीति द्वारा भनुशासित होती रही है । सरकार की नीति राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के 
लिए श्रनावश्यक सामग्री के प्रायतत को कम करने तथा आन्तरिक प्रयोग एवं हितो 
के लिए प्रनिवाय॑ बस्तुपओ्ो के निर्यात को पुर्णोतया बन्द करने की थी | 
१६१. प्रेगरी-मीक भिशनॉ--- भारत सरकार ने जुलाई, १६४० में भारतीय निर्यात- 
व्यापार को पुनर्जीवित करने के विचार से एक व्यापारिक झिष्ट-मण्डल सयुक्त राज्य 
अमरीका को भेजा । इस व्यापारिक मप्डल के सदस्य डॉक्टर टी० ई० प्रेगटी झर 
सर डेविड भीक थे । जनवरी, १६४१ मे प्रकाशित हुई अपनी रिपोर्ट भे इन्होने स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया कि भारत को अपने खोए हुए वाजारो का स्थानापत्त अमरीकी 
बाजारों मे नही मित्र सकता ।" कारण यह था कि भारत द्वारा यूरोप को भेजी जाने 
वाली सामग्री ग्रधिक्तर ज़ूट, मूंगफली, कपास, खली, गेहूं, कच्चा चमडा इत्यादि 
थी। ये सब चीज़ें वडी मात्रा मे सयुक्त राज्य को नहीं भेजी जा सकती थी | झमरीका 
के पास स्वयं उसकी कपास ही आवदयकता से अधिक थी । यही बात गेहूँ झौर मूंग 





१. बिलृुत विवरण के लिए देखिए, रिव्यू थ्राक दि ट्रेड आफ इण्डिया? (१६३३-४०) भ्रुखची । 
२. युद्ध-काल के नियन्त्र्णो के चब्त ओर स्वभाव से सम्बन्धित विशेष विवरण के लिए देखिए, श्री 
आल० सा० जैन की इस्डियन इकनामी ड्यूरिग दि बार?, ए० ६२-६७ । 

३, मार्च १६४५ में क्तिने ढ्वी मकार की उपभोक्ता-वस्तुओं ण्व आवश्यक कच्चे माल क झावात के 
लिए ओपन जनरल लाइसेंस-प्रथा प्रारम्भ की यह | 

४ देखिए, सेक्शन ११-१९ और ३६-३७॥ 

#. रिपोट, पेशग्राफ़ ६७ । 


भारत का व्यापार श्छ्ज्‌ 


फली के लिए भी लागू है। वह जुट के स्थान पर अधिकाधिक कपास और कागज की 
सामग्री का प्रयोग करता है, साथ हीं अपनी खली स्वय तैयार करता है और चमडा 
सिमाता है। दक्षिणी झमरीका मे घुरी राष्ट्रा को महत्त्वाकाक्षाओ को रोकने के लिए 
कया गया हवाना पान-अमरीकन सम्मेलन अन्तर-अमरीकी व्यापार के विकास का 
एक प्रन्य कारण है | दक्षिणी अमरीका के अनेक कच्चे माल, जैसे भर्जपण्टाइना के तिल, 
मूँगफ्ली, जली और वीज इत्यादि, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सामग्री के प्रतिस्पर्धी हैं 
१२ निर्षात-परामशे-समिति तथा श्रन्य उपाय---ग्रेगरी-मीक की रिपोर्ट से यह विल- 
बुल स्पष्ट हो गया कि भारत को अपन खोये हुए यूरोपीय वाझ्धारो के घाटे को भरने 
के लिए गैर-प्रमरीकी बाजार दूँटने पडेंगे । इसमे थोडे-से गेर-कॉमनवेल्थ देशो से होने 
वाले व्यापार का भी कुछ हाथ था । भ्रफ्रीका और झरव को निर्यात क्रिये जाने वाले 
कपड़े में हुई वृद्धि को उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे मई, 
१९४० में स्थापित निर्यात-परामर्श्-समिति का भी उल्लेख प्रावश्यक हैं । इसका सभा- 
पति चारिज्य-सदस्य होता था तथा विभिन्‍न व्यापारिक एवं झौद्योगिक हितो का 
प्रतिनिधित्व करने वाले २६ प्नन्य सदस्य होते थ। इसके निम्न कार्य थे--(१) वर्ते- 
मान निर्यात-कठिनाइयो पर वाद-विवाद, (२) प्रधान निर्यात-सामग्रियों के प्रसार 
के लिए सुकाव तथा वंक॒ल्पिक वाज़्ारों की खोज,. (३) मारत-निःमित वस्तुओं के 
प्रसार को प्रोत्साहित करना और अन्तिम (४) भारत द्वारा भ्रन्य समृद्र-पार देशो 
में भेजने वाले व्यापारिक शिप्ट-मण्डलो को दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार । 
१३- राजकीय व्यापार-निगम झौर तदमन्तर--१६४७ में स्वतन्त्र होने के वाद 
प्रारम्मिक वर्षों मे भारत का निर्याति-ब्यापार बहुत सन्तोपप्रद रहा था। १६४८-४६ 
झौर १६५१-५२ के वीच भारतीय निर्यात मे ६० प्रतियत वृद्धि हुई। किन्तु विश्व के 
निर्यात की वृद्धि की तुलना मे भारत के निर्यात वी दृद्धि-दर वहुत कम रही ॥ सर- 
कार ने १६४६ मे राजकीय व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग क्ारपोरेशन) की 
स्थापना की । 
राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में दो समितियों ने भी अपनी रिपोर्ट इसके पक्ष 
मे प्रस्तुत की थी, विन्तु इनके अनुसार राजकीय व्यापार का क्षेत्र सीमित होना'चाहिए। 
प्रथम समिति (१६४६), जिसके अध्यक्ष डॉ० पी० एस० देशमुझ्त थे, ने खाद्यान्न, 
उर्वरक, केन्द्रीय सरकार के विभिन्‍न विभागों के आयात निर्यात सम्बन्धी कार्य, पूर्वी 
अपफौका के कपास क्षा झायात, छोट रेशे वालो कपास का नियांति तथा वुर्दौर उद्योगों 
को वस्तुओं के निर्यात को ऐस निगम को सौंपने को सिफारिश की थी । प्रथर्म योजना 
के द्वितीय चरण म श्नी एस० वी० कृ्णमूर्ति राव को अध्यक्षता मे नियुक्त दूसरी 
समिति न केवच हथकरघे के कपडे तया चुने हुए छोटे पैमाने व कुटीर उद्योगो के 
निर्यात को निगम को सौपने की सिफारिश की । कर-जाँच-आयोग (१६५२-५४) का 
मत राजकीय ज्यापार के विरुद्ध था । 
अस्तु, १८ मई, १६५६ को राजबीय व्यापार-निगम की स्थापना एक 
मिश्षित पूँजी वाली कम्पनी के रूप मे की गई। प्रावकलन-समिति (एस्टीमेट्स कमेटी) 
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ने सक्षेप मे इसके कार्यक्षेत्र को इस प्रकार व्यक्त किया 

(१) भारत के विदेशी व्यापार--मुख्यद साम्यवादी देसों से--मे विविधता 
श्लौर विस्तार लाने की कठिनाइयाँ दूर करना ; 

(२) स्थिर मूल्य-स्तर बनाए रखने तथा माँग और पूर्ति मे सामजस्य स्थापित 
करने का प्रयत्त करना , 

(३) ग्रावश्यक वस्तुओं की माँग और पूर्ति के झन्तर को पूरा करने के लिए 
बडे परिमाण में आयात का प्रबन्ध करना । तथा , 

(४) विज्ी व्यापार के पूरक के रूप मे काम करना 

इन झ्राधारो पर राजकीय व्यापार-निगम ने कार्य प्रारम्भ किया | जुलाई, 
१६५६ में कच्चे लोहे और मैंगनीज् के निर्यात के लिए कुल कोदे का एक-तिहाई 
निगम को दिया गया । १६५७ मे लोहे का सम्पूर्ण कोटा तथा मैंगनीज़ का भ्राघा कोटा 
[निगम को सौप दिया गया ॥ इनके इलावा नमक, कच्चे जुट का निर्यात भी इसे सौप 
दिया गया झौर प्रब वह अनेक वस्तुओं के निर्यात मे सलग्त है जिनकी सख्या निरन्तर 
बढ रही है । साम्यवादी देशो से व्यापरर करवे के कारण निगम के व्यापार में श्राशा- 
तीन वृद्धि हुई, किन्तु भारत के कुल निर्यात में १६५६-१७ में निगम का भाग १ प्रति- 
शत तथा १६५७-५८, १९४८-५६ मे ३-४ प्रतिशत था । सरकार ने १६५६ में ही 
निगम को सीमेन्ट का आयात तथा भारत के रेल-केन्द्रो पर सामान मूल्य पर इसके 
वितरण का कार्य भी सोपा था । 
१४. निर्यात-प्रोत्साहन--प्रगस्त १६५६ मे निर्यात-प्रोत्साहन परामश्श-समिति (एक्स- 
पोर्ट प्रोमोशत एडवाइज़री काउन्सिल) की पश्रवधि समाप्त होने पर इसे पुनः 
संगठित किया गया तथा इसकी सदस्य-सख्या बढ़ा दी गई । २६ अगस्त, १६५६ को 
इसकी स्थायी सम्रिति (स्टेडिंग कमेटी) बनायी गई जो निर्यात को प्रभावित करने 
वाली दिन-प्रतिदिन की समस्यात्रो के बारे मे सरकार को सलाह देती है। इस समय 
विभिन्‍न उद्योगो से सम्बन्धित ग्यारह निर्यात-प्रोत्याहन-समिति (एक्सपोर्ट प्रोमोशन 
काउन्सिल) काम कर रही हैं, यथा सूती ओर रेशमी वस्त्र उद्योग, लाख, चमडा, 
आश्रक श्रादि में 4 

नुमाइश, व्यापारिक झिष्टमण्डलो द्वारा भी तिर्यात-प्रोत्साहन की दिद्या में 
काम हो रहा है। इटली, जापान, केनाडा तथा प्रास्ट्रेलिया की नुमाइशो मे भारतीय 
वस्तुओओे का प्रदर्शन झ्रायोजित किया जा चुका है । विभिन्‍न उद्योगों की नियति-प्रोत्सा- 
हन-समितियो ने व्यापारिक दिष्टमण्डल भी बाहर भेजे है । 

उपय क्त उपायो का फल तो समय बीतने पर ही मिलेगा, किन्तु कुछ लाभ 
अब भी दिखाई पड रहां है। द्वितीय योजना के पहले चार वर्षों में घापिक निर्यात 
का प्रौसत मुल्य ६१० करोड रू० था जबकि योजना का अनुमान ४८८ करोड रु० 
सर छतीय योजना मे विदेशों व्यापार की नीति यही रहेगी--प्रायात की किफा- 
यत तथ निर्यात को उच्चतम स्तर तक पहुँचाना ॥ तृतीय योजना में यह प्रनुमात 
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निहित है कि निर्यात मे निरन्तर वृद्धि होगी--एक तो उत्पादन की वृद्धि द्वारा रूढि- 
निर्यात (ट्रेडीशनल एक्सपोर्ट) की वृद्धि तथा दूसरे नई वस्तुओ्रो के निर्यात की वृद्धि ॥ 
१४, भारत के ससुद्र-वाहित व्यापार की विज्येवताओ में हुए परिवर्तत--१६४७ तक 
आयात और निर्यात की प्रमुख वस्तुओं का सापेक्षिक महत्त्व हष्टिगत रखने पर प्राय. 
कथित इस सत्य की “कि भारत के निर्यात का अधिकाश खाद्यान्न तथा कछ्चा माल 
और ग्ायात का अधिकाश निर्मित वस्तुओ्रो का है' पुष्टि होती है । 

भारत के बैदेशिक व्यापार की दूसरी विशेषता यह भी है कि जहाँ श्रायात्त 
वस्तुप्रो की परिधि काफो विस्तृत है वहाँ उसके द्वारा निर्यात की जाने बाली वस्तुएं 
बहुत थोड़ी हैं, जँसे कपास, जूट, तिलहन तथा खाद्यान्न । 

तीसरी विश्येपता यह है कि भारत के विदेशी व्यापार में इगलेड की दशा 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थिति में है, विशेष रूप से जहाँ तक हमारे झ्रायात का सम्बन्ध है 
(दिखिए, सेक्शन १५-१६) | निर्यात की दृष्टि से, यद्यपि भारत का सबसे महत्त्वपूर्णो 
आहक ग्रेट ब्रिटेन है, किन्तु कुल व्यापार सम रूप से झनेक देशो में विभाजित है । 


१६५०-५१ के बाद 


भारत के विदेशी व्यापार की उपर्युक्त्र विशेषताएँ १६४७ से पूर्व काल की 
हैं । स्वतन्त्रता के पद्चात्‌ विशेषकर १६५९ के बाद से हमारे विदेशी व्यापार की 
विशेषतामो में परिवर्तत हो गया। १६५१ के दाद भारत के विदेशी व्याप्रार की 
विशेषता्रों मे हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं--.. 

आयात के १६५०-५१ के आकडो की तुलना १६५८-५६ के आँकडो से करन 
पर पता चलता है कि प्राथमिकता का कम लोहे और इस्पात, खाद्यास्त, तेल, रसायन 
और धातुप्रो के बीच बदल गया है तथा मशीन सर्देव चोटी पर रही है । 

अब भारत के विदेशी व्यापार मे यू० के० और यू० एस० ए० महत्त्वपूर्ण हो 
गए है । यू० के० (इगलिस्तान) का भाग तो घट रहा है । इन दो देशो के झलावा 
दघर हाल में रूस झोर जमंनी भी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि उद्योगीकरण की 
आ्रावश्यक्ताएँ इनके द्वारा पूर्ण की जा रही हैं । 

हमारे विदेशी व्यापार की एक अन्य विशेषता द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते हैं । 
इनका उहूँ दय आवश्यक पदार्थों को सुलभ करेन्सी (सोपट करेन्‍्सी) क्षेत्रों से प्रावश्यक 
सामान प्राप्त करता तथा भारतीय सामान के निर्यात को प्रोत्माहित करना है । 

राजकीय व्यापार की बढती हुई महत्ता विदेशी व्यापार की ऐसी विशेषता है 
जिसकी तुलता झन्यत्र सरलता से नहीं की जा सकती | राजकीय व्यापार निगम का 
उद्देश्य ग्न्य बातो के अलावा साम्यवादी देश्षो के साथ व्यापार की वृद्धि करना है । 
१६ व्यापार को रचना मे हाल में हुए परिदर्तत--१६३६-४५ के युद्ध-पुर्व कच्चे 
माल का निर्यात झग्रगण्य था । झब्र उनका स्थान निर्मित वस्तुओ ने ले लिया । 

युद्ध-काल्न मे कच्चे माल के निर्यात मे जो कमी हुई उसका कारण यह नही 
था कि देश के बढते हुए उद्योगो मे इनका उपभोग होने लगा था । इसका वाह्तविक 
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में ४५ ५९% हो गया । 

निर्याद व्यापार मे भी ग्रेट ब्रिटेन से दूर हटने की प्रवृत्ति के दर्शन हुए। शताब्दी 
के प्रारम्भ मे भारत के निर्यात का २६%, इगलेण्ड, २५%, शेप यूरोप, २४% सुदुर पूर्व, 
७५% सयुक्त राज्य तथा १५% अन्य देशो मे वितरित था। १६१४ मे इगलिस्तान 
का हिस्सा घटकर २४%, शेय यूरोप का वढकर २६%, ठुहुर-वूवं का केवल १७५८ 
(ग्रफोम और सूत का निर्यात घटने के कारण), सयुक्त राज्य का बढ़कर ६% तथा 
अन्य देशों का २१%, हो गया । इससे स्पष्ट हो गया कि व्यापार का जो भाग इग- 
लिस्तान ने खोया वह महाद्वीपीय यूरोप ने प्राप्त किया । 
१६ युद्धणाल (१६१४-१८) में भारत के व्यापार का वितरण--इस काल में 
डुगलैण्ड से दूर हटने वाली प्रवृत्तियाँ तो त्रियाशील रही ही, साथ ही उसके युद्ध मे 
व्यस्त हो जाने व कारण वे और भी तीद्र ही गईं, क्योकि शह-सरकार ने निर्यात को 
भ्रतिवन्धित कर दिया था तथा कीमते भी काफी ऊँची हो गई थी । श्रत इगलैण्ड 
भारतीय वाजार मे स्थान खोता गया । भारत के आयात-ब्यापार मे उसका हिस्सा 
६४ १९% से घटकर १६१८ १६ में ४५ ५%, हो गया ॥ सम्पूर्णा युद्धछाल को दृष्टिगत 
'रखन पर, उसका हिस्सा युद्ध-पुवं औसत ६२ ८5% से घटकर युद्धकाल मे झोसतन 
५६ ५९% रह गया। इससे तथा भारतीय बाज़ारो मे जमेंनी के स्थान रिक्त करने से 
जो कमी हुई उसकी पूति जापान और सयुक्त राज्य ने की। भ्रद लोहा, इस्पात 
और कितने ही ऐसे सामान इन देझो से मेंग्राए जाने लगे। जापान से शीशे के बरतन, 
कपड़ा तथा कागज़ और सयुक्त राज्य से रग सामग्री आने लगी । 

जहाँ तक निर्यात का प्रश्न है, युद्धकालीन क्रय तथा निष्पक्ष एवं शत्रु-देशों को 
निर्यात करने पर लगे प्रतितन्धो के कारण, कुछ समय के लिए इगलिस्तान और ब्रिटिश 
कामनवेल्थ के साथ व्यापार बढा । इसका कारण यह था कि मित्रराष्ट्र होने से इनको 
लाभदायक स्थिति प्राप्त हो गई थी । इसके अतिरिक्त ये युद्ध के अखाडो से काफी 
दूर भी थ्रे । इनका निर्यात भी भारत के साथ पर्याप्त मात्रा मे था और इन्होंने भारत 
के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न भी किये । इसके अलावा अन्यत्र औद्योन 
गिक उत्पादन के लिए भारतीय माल की माँग भी घट गई थी। इस प्रकार कुल 
मिलाकर, भारत को युद्धकाल मे अपनी सामग्री एक सीमित बाज़ार में भेजनी पडती 
थी। यह ठीक है कि इसके लिए उसे युद्ध पूर्व कीमतो से ऊंची कीमते मिली, किन्तु 
इनके बदले मे उसे आयात पर कही अधिक मूल्य चुकाने पडे । 
२०. भारत के विदेशी व्यापार (१६१४-१८) को युद्धोत्तर प्रवृत्तियाँ--युद्धोत्तकाल 
म इगलेण्ड भारत के आयातो के सम्बन्ध मे अश्यत पू्व॑स्थिति स्थापित कर हो रहा 
था कि फ़िर ह्वास आरम्भ हो गया । १६३०-३१ और १६३१-३२ मे कुछ राजनीतिक 
कारणों ने इसमे विश्येप ययेग दिया । 

भारत के झायात व्यापार म जापान और सयुक्त राज्य को भी थोडा-सा 
स्थान छोडना पडा । जापान के स्थान छोडने का कारण १६२०-२१ का वाणिज़्य- 
सक्ट था । दोनो देझो के निर्यात को प्रभावित करन वाला अन्य कारण पुराने श्रति- 
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दन्द्रियों का आगमन और पुरानी होड का प्रारम्भ था। जापान ने १६३६-३७ तक 
जो हिस्सा बढाया था वह १६३७-३८ मैं घटने लगा। इसका प्रधान कारण चीन- 
जापान का युद्ध था। युद्धोत्तर-काले मे, विशेष रूप से १६२२-२३ मे, जर्मनी झाइचर्य- 
जनक शीक्रता से अपनी पृर्व॑स्थिति स्थापित करने लगा । 

तिर्यात-पक्ष मे इगलिस्वान से दूर हटने की प्रवृत्ति श्लैर भी निश्चित रूप से 
वाएम कर रही थी । यह उसके युद्धोत्तर श्रोसत से स्पष्ट रूप से लक्षित होती है, जो 
कि घटकर २४ २९% हो गया जबकि ग्रुद्ध काल का औसत ३१ १%, था | धीरे-धीरे 
फिर वृद्धि होने लगी, जो १६२८ मे पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर होने लगी और १६२८- 
२६ में २९ ४% से बढकर १६३६-३७ में ३४ ३% हो गई । वस्तुत इगलिस्तान का 
निर्षात झायात्त से बढ गया भ्ौर अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन १८ करोड रुपये हो 
गया । निर्यात व्यापार में जापान की दशा में भी अपेक्षाकृत सुधार हुआ | उपका 
हिस्सा ७ २% से बढकर १५'७% हो गया (१६३४-३५) । उस देश को कच्ची 
कपास, घातुएँ, बोरे तथा लाख-जैसी वस्तुएँ अ्धिकाधिक मात्रा मे भेजी गईं । बाद में 
भारत जापान को कमर माल भेजने लगा तथा जावात का व्यापार भी वितिमय विय* 
त्रण द्वारा नियमित किया जाने लगा। इस प्रसार १६३६-४० में जापान का हिस्सा 
केबल ६ € श्रतिशत रह गया। 
२१. हितीय विश्ययुद्ध भर उसके उपरान्त व्यापार की दिशा में परिवर्तत--स्पष्ट 
काररोी से युद्धकाल मे यूरोपीय देशो से व्यापार प्राय बन्द हो गया + निर्मित बस्तुपो 
का निर्यात बढा और कच्चे माल का निर्यात घट गया। पहले से ब्रिटेन की कमज़ोर 
होती हुई स्थिति इस युद्ध मे और भी बिगड गई । ब्रिटेव से किये थए भ्रायात का मूल्य 
१६३८-३६ के ४६,५ करोड रु० से घटकर १६४२-४३ मे २९ ५३ करोड ₹० हो गया। 

१६४५-४६ में हमारा निर्यात २४०,३६ करोड 5० का था. जिसमे ब्रिटिश 
साम्राज्य का हिस्सा १५.१९ था। इगलिस्तान का हिस्सा १६३८-३६ मे १४ १९% 
था जो कि १६४५-४६ मे घटकर २८,२% रह गया, परन्तु मूल्य ५५,१५१ लाख रुपये 
से बढ़कर ६७,६१ लाख रु० हो गया । अन्य विदेशों मे संयुक्त राज्य ने हमारे निर्यात 
की स।से श्िक मूल्य की सामग्री खरीदी, जिसका मूल्य ६१,६ए लाख रु० था। 
इसका लगभग आधा मूल्य काजू क्के कारण था । 
३२ भारत का सध्यागार (पुर्न्निर्यात) ब्यापार--सध्यागार व्यापार देश मे आयात 
की गई सामग्री के पुर्ननिर्यात को कहते हैं ॥ जिस देश से पुननिर्यात किया जाता है 
बह केवल वितरण के केन्द्र का का करता है । अति प्रप्दीन काल से भारत अपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारण थोडा-बहुत पुन्तिर्यात करता रहा है) सुद्र-पृर्व भौर 
परिचम के बीच विश्वाम-स्थल को स्थिति में होने के कारण यह पूर्वी ग्रोर परिचिमी 
गोलाबों के बेन्द्र का काम वरता रहा । श्राचीच समय में इस प्रकार के व्यापार की 
मुख्य सामग्री के रूप में चीन से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्त॑च, लका से मोती, पुर्वी दीप- 
समूहों से मसाले और कीमती पत्थर भगाए जाते थे, जो पश्चिमी देशो की भेजे (पुन- 
निर्यात किये) जाते थे तथा वेनिस वे भी तथा प्रन्य इसी प्रकार की सामग्रियाँ पश्चिम 
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से मेंगाकर पूर्वी देशो को भेजी जाती थी ॥' इधर हाल मे भी भारत के पुननिर्यात 
च्यापार मे कुछ बृद्धि दिखाई पडी । १६२०-२१ के बाद से यह व्यापार क्रमश घटने 
लगा । १६३३-३४ मे पुन्तिर्यात व्यापार को दशा कुछ सुधरी और १६३२-३३ क्के 
३ २२ करोड र० से बढकर (जो १६२०-२१ के बाद निम्ततम था) ३-४२ करोड रु० 
हो गया । १६३५-३६ से और विकास हुआ--१६३८-३६ में एक बार घटने के बाद 
१६४०-४१ और १६४१-४२ में फिर ऋमदश बढता हुप्ता यह ११ ८१ करोड रु० घोर 
१५ ३३ करोड २० हो गया । प्रमुख देशो के हिस्से इस प्रकार रहे---(१६४१-४२) 
सपुक्त राज्य ५९, वर्मा 5९%, झदन तथा भन्य झ्राश्वित देश ६%, भर भ्रव ५% , 
एग्लो भिश्ली सुडान, ईयक और मिस्र ४५७, लका ३%६। पुननिर्यात व्यापार का 
अधिकाश पसिन्ध और वस्वई से होकर गरुजरता था, जो क्रश ४५% भोौर ४३% 
व्यापार के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद बगाल का स्थान था जिसके द्वारा व्यापार 
होता था। १६५१-५२ म भारत के पुतनिर्यात का कुल मूल्य १३,७५,७४,००० रु० था। 
१६५६-४७ में पुननिर्यात का मूल्य ५,४६,६८,००० रु० था।* 

पुननिर्यात व्यापार प्रघानतया यूती कपडो-जेसी नि्शित वल्नुओो का है। जो 
पश्चिमी देशो स मेंगाई जाती हैं तथा जिन्हे ईरान, मुस्कात ओर पूर्वी प्रफ़ोका खरीदते 
हैं । पश्चिमी देशो को निर्यात की जाने वाली प्रधान सामग्री कच्चा चमडा और ऊन 
हैं ॥ ईरान से प्राप्त होने वाला थोडा-सा समूर भी बम्बई से बाहर भेजा जाता है । 
वही से पहले बहरीन और मुस्कात से आयात किये हुए मोती भी बाहर भेजे जाते थे । 

यह ठीक है कि भारत उन एश्िियायी देशो के लिए जिनके पास अपने बन्दर- 
गाह नही हैं, पुननिर्यात का यत्किचित्‌ काम करता रहेगा, किस्तु वर्तमानकालीन प्रत्यक्ष 
व्यापार सम्बंध स्थापित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह बहा जा सकता है कि 
युननिर्यात व्यापार मे भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल नही है ॥ 
२४३ व्यापारिक सस्तुलब--इगल॑ण्ड के स्वर्ण॑प्रमाप त्यागने के वर्ष ( १६३१ ) से 
दिसम्बर १६२६ तक भारत से निर्यात किये जाने वाल स्वणो की कुल कौमत 
३४१ ४० करोड रु० थी। स्वणं के निर्यात ने निस्सारण (ड्रे)) की समस्या को जन्म 
दिया। स्वर्गोय श्री रानाडे तथा अन्य लेखकों ने इस झघार पर इसकी कट आलोचना 
की कि यह अंग्रेज़ी सरकार के ग्रपव्यय का परिणाम था । 

व्यापारिक सम्तुलन की हृष्टि से द्वितीय विश्वयुद्ध के समय १६३६-४० मे 
स्थिति फिर सुधरी । १६४१-४२ म जमा-वाकी १०७ ६ करोड़ रु० तथा १६४२ ४३ 
में ६९ &४ करोड रु० रही । य सख्याएं भारत मे इगल॑ण्ड की सरकार द्वारा किये 
गए क्रग्मो को गणना नहीं करती, झत यह समझना चाहिय कि वास्तविक जमा बाकी 
इनस अधिक थी । अनुकूल ब्यापारिक सन्तुलन १६४३ ४४ म ८६ १७ कराड रू० 
और १६४४ ४५ से ५० ६५ करोड र० था। १६४५ ४६ म अपक्षाकइृत स्वतन्‍्त झायात 
नीति के परिणामस्व ल्‍्प व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल रहा । व्यापारिक सस्तुलन दुसरे 


+ दसिष, क० पी शाह 'ट्रेंड, टेरिफ्स एण्ड ट्रान्सपो८ इन इण्डिया?, पृ० &२। 
२. देखिए, सोटिरीक्ल एच्सट्रेड्ट, १६५६-२७, पू० छ७० | 
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चर्ष फिर ४६ करोड़ रु० से अनुकूल हो गया। मार्च, १६४६ मे समाप्त होने वाले 
वर्ष मे श्रायात मूल्य ५१८ करोड रु० और नि्यतति-पुल्य ४२३ करोड २० था। इस 
€५ करोड रु० के प्रत्तर मे पाकिस्तान का प्रतिकूल व्यापारिक सन्‍्तुलन शामिल नही 
है। भ्रायात-संल्याएँ भी विम्तानुमान ही हैं, क्योकि उनका उचित मूह्याकन बही किया 
भयो है । सित्तम्वर, १६४६ मे रुपये के अवपुल्यन के कारण नियति को भ्ोत्साहन 
दिंवा गया तथा झायात पर कठोर प्रतिबन्ध लग गए हैं । इससे व्यापारिक घाटे को 
समस्या नियन्जण में ग्रा गई हे। भारत सरकार को बाद की नीति प्रधानतथा 
लेन-देन की बाकी ( बेलैन्स आफ पेमन्ठ ) की प्रवृत्ति से भ्रनुशासित हुई है । पहले वो 
समस्या यह थी कि आयात को इस प्रकार नियत्रित किया जाए कि लेन-देन की बारी 
की कमो को समझौते द्वारा एक वर्ष में दिये जाने वाले पौड-पावते से अ्रधिक होने से 
रोका जाए । इत्त हृष्ठि से आम्रात को एक विश्चित सीमा के अन्दर रखना प्रावश्यक 
था। किन्तु मुद्राप्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए झायातो के साथ उद्यर 
नीति बरतने की भी आवश्यकता थी, अतएव १६४८ के उत्तराद्ध में आयात-नियस्त्रण 
कुछ ढीला कर दिया गया | इसका दूसरा उद्देश्य औद्योगिक तथा उपभोवताग्रो की 
अत्यावश्यक सामग्री की कमी की पूर्ति करना भी था । परिण्यामत आयात में पर्याप्त 
वृद्धि हुई । जूद भर जूट-निर्मित वस्तुओं की भ्मरीकी मॉँग घट जाने के कारण 
निर्षमात मे काफी क्री हो गई । इससे जुलाई, १६४८ से जून, १६४६ तक ध्यापारिक 
सन्तुलन अत्यन्त प्रतिकूल हो उठा झौर पौण्ड-पादने से लगभग ८5१० लाख पौण्ड 
बापस किये गए | अतएबं मई, १६४६ में उदार श्रायात नीति को बदलते के उपाय 
कीम मैं लाए जाने लगे $ झोपन जनरल लाइसेंस ११ नरभ मुद्रा क्षेत्र ।साफ्ट करेन्सी 
एरिया) के लिए रद्द कर दिया गया । बिना लाइसेंस के नरम मुद्रा क्षेत्र से आयात 
की जा सकने वाली वस्तुओं की एक सझोधित सूची प्रकाशित की गई (ग्रोपन जनरल 
लाइसेस १५ ) १ 

पिछले दस वर्षो (१६५०-५१) से हमारा व्यापारिक सस्तुल्तत प्रतिकूल है।' 
ह्ितीय पंचवर्षीय योजनाकाल मे भी व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल रहा है, जेसा कि 
नीचे दी हुई तालिका से प्रतीत होता है : 

द्वितीय पोजनाकाल मे व्यापारिक सच्तुलब 


(करोड़ €० मे) (ट्रेड बंलेन्स) 
१६२६-५७ ४७-४८ भर८घ-४६ भ६६० . ६३०६५ 
प्रदण्य आई वा 





झावात १०९६६.५ हैर०४०२' (०४६५९ डिफ्रे१. २७० ३६ 
निर्यात ६३५.२ भ््६ड७ धूछर्‌ १ २७२.६ ८१३२६ 
व्यापारिक न्यापारिक सतुलन ४६४३ ६०६५ एड री १ सजा ४७०. ४ २०० ५ बज, रद 
१- देखिये, इशिव्यन ईअर धुक, १६४६, ५० ३३१०-३२ | 

२. देखिये, 'इस्श्याज फ़ारिन ट्रेड श्न द कम्टे््ट आफ़ इकनासिक डेवलपसेण्ा--जी० एम० 
कुशवादा, इण्टियन जनरल ऑफ इक्नामिस्स, जुलाई? शर ) 


भारत का व्यापार श्परे 


द्वितीय योजनाकाल मे झआयाव और तिर्वात-सम्बन्धी अनुमान गलत सिद्ध 
हुए। निर्यात की अपेक्षा आयात-सम्बन्यी अनुमानों में अपरिक गलती हुई ॥ अवएव 
योजना में काट-छाँट आवश्यक हो गई । इस स्थिति के लिए मुख्यतः खाद-्सम्बन्दी 
कठिताई तथा विकास-सम्बन्धी आवश्यक्रताएँ ही उत्तरदायी हैं, किन्तु कुछ झन्य कारण, 
जैसे स्वेड का सकट, व्यापारिक नीति को कार्यान्वित करने में अ्शासक्रीय कमियाँ आदि 
का मी हाथ है ? 
२४ भारत के स्थिति विवरण पत्रक (वलेंस शीट) मे नामे झौर जमा की-मर्दे--एक 
समुचित लेन-देन के लेखे मे ग्रायाव और दियात में विबकुल ठीक-ठीक सन्तुलन होया। 
इस बात की स्पष्द रूप से पुष्टि हो जाएगी, यदि हम केवल्न हृश्यम्मन लेन-देन (जैसे 
आयान निर्याव-कर के विदरण मे सम्मिलित ठया प्रक्ञाश्चित झ्ाकों मे सम्मिलित 
मद) को ही न देखकर ग्हरय मंदो को मी ध्यान मे रखें ॥ प्रहय रद वे हैं जिरका 
कस्टम या प््य प्रकाशित औ्ॉक्डो में विवरश नहीं होता । 

हुसका कारण यह है कि सौदो का झायात अधिक होगा ओर तिर्यात कम । 
दुसरे, विश्राम हेतु लिये गए ऋणो व उनके ब्याज की अदायगी तथा विदेश-अ्मण दे 
सद को खर्च बहुत बडी राशि हैं । विदेती ऋणो की सहायता से देय में झायार उद्योगों 
को स्थापना के बाद निर्यात म वृद्धि होद तथा ऋण और व्याज की ग्रदायगी बन्द होने 
के पश्चात्‌ सम्भवत परिस्थिति बदल जाएगी, किल्तु इससे समय सगेगा ॥ 
२५ देश का (भौमिक) सीमान्त व्यापार--भारत की भुमि-्सीमा ४००० मील लम्दी 
है ॥ पस्चिमोत्त र और उत्तस्यूदं तक फैली यह सीमा-रेखा उसकी तटीय रेखा से 
अधिक सम्दी है, किन्तु घन, भ्रमेद्य जगलो झौर दुगम पहायो के कारण व्यापार म 
अनेक वाघाएँ पडदी हैं। दरों को कमी के कारण सीमाप्रान्त देसो मे सचार कठिन था। 
हम भारत को पुरातन भूमि के स्व॒माव झोर व्यापार की ओर तिर्देश कर चुक्रे हैं। 
मुगल वाल मे विदेश्यी व्यापार काफी जोर से चल रहा था। 

स्वरतन्त्रता के पश्चात्‌ १६४७ से मारत के सीमा व्यापारों म एक्त मुख्य परि- 
वर्सन हुआ । झफ्यानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान भी इस व्यापार का झग दन 
गया । सीमा के निकेट्वर्ती स्टशनों से तिब्दव, नपाल, सिव्िकिम और भूटान से झद 
भी व्यापार होता है । 

पाकिस्शाव, अक्ष्यानिस्तान और ईंसन से सुख्यत कच्चा जूट, कच्ची कपास, 
चमजा और खाल, फ़च और तरक्षारियाँ, नमक आदि का आयात तथा ज्ञोयला और 
कोक, सूती कपडे, रेशम की दनी वस्तुएँ, ससाले, चाय आदि का निर्यात्र होता है । 
तिब्बत, नपाल, सिक्रिकम झौर प्रूबान को चुत झोर मूदी कपड़े, रबक पदार्थ, लाहे 
झौर इस्पात का साझान, चोनी, चाय आादे को निर्यात रुथा छाव्रवरों वी छालें, 
तम्बाकू, कच्ची जन, तिलहन झादि का आयात होता है । 
२६ प्रम्तर्राष्ट्रीय व्यापार और झर्शयिक समृद्धि--मारत के व्यापार का आकार इतना 
झयिक है कि उसे विश्द के दश्ो मे पौचर्वा स्थान प्राप्त है ।' निकट घुतकाल मे मारत 





२- अति च्यक्ति व्यापार के मारत ल्बम्ण सदमे नीचे है ) स्पछठपा मारत दैनी यनरुख्या काने दरा 


रोड भारतीय अर्थशज्ञास्त्र 


की व्यापारिक वृद्धि को, जो रेलवे-प्रसार तथा सापठ॒द्विक सुविधाओं का परिणाम है, 
देश की श्रौद्योगिक श्रमुखता का चिह्न न मातना चाहिए वरन्‌ उसका प्रथम झ्राव> 
इयक चरण मानना चाहिए ॥* 

अदायगी शेष तथा निर्यात उन्नति के साधत--विदेशी सहायता के बहुत 
अधिक हो जाने पर भी थदायगो शेष खराब होती गई | रिज़वे बैक के पास विदेशी 
मुद्रा का भण्डार ७८५ करोड रुपये त्तक रह गया और दुसरी पंचवर्षीय योजना मे यह 
गिरकर १६६ करोड रुपये रह गया। तीसरी पचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षो मे श्रदायगी 
शेष की स्थिति भर भी खशब रही यद्यपि हमने अन्तर्राष्ट्रीय बैक से १३१ करोड़ 
रुपया लिया । १६६३-६४ में कुछ हालत सुधरी, क्योकि निर्यात १२० करोड़ रुपया 
बढ़ा और श्रायात १२९ करोड इपया । विदेशों सहायता २२०० करोड़ रुपये के लग- 
भग ली गई | इसके लेने के बाद भी १६६५-६६ मे भ्रदायगी शेष की हालत खराब रही । 
ऐसी स्थिति खाली प््त तथा अन्य वस्तुप्नो के आयात होने के कारण हुई । 

तीसरी योजना में व्यापारिक नीति का सबसे बडा लक्ष्य योजनों को सफ़ल 
बनाना था । इसके लिए तिर्यात को बढाना, जिससे विदेशी पूंजी कमाई जा सके, तथा 
निर्यात वस्तुमओ के बनाने वालो फर्मो को ध्रुविधाएँ देना था। आयात वस्तुग्रों भौर 
कच्चे माल की जगह स्वदेशी घस्तुओ का उत्पादन करना, जिससे आयात को 
मात्रा कम हो सके । जहाँ तक हो सके कम आवश्यकता वाली वस्तुओं का भ्रायात 
बन्द क्षिया जाए और दुलेभ वस्तुओं का वितरण बराबर मात्रा भे हो । 

तीसरी योजना में निर्यात का लक्ष्य ७४० से ७६० वाधिक रखा गया झौर 
इसकी पूति के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन देना, यातायात के अ्रच्छे साधन और वस्तुओं 
को ग्रच्छी कोटि का बनाना था। मई १६६२ मे बोर्ड झॉफ ट्रेंड (8090 ० 7726९) 
कौ स्थापना हुईं । इस बोर्ड ने अनेक समितियाँ तथा स्वदेशों वस्तुओं को सर्वप्रिय बनाने 
का प्रयत्न किया है । भ्रव तक १८ के लगभग समितियाँ बता दी गई हैं जिससे वस्तुगो 
का निर्यात बढ सके । इत वस्तुओं को सर्वेप्रिय बनाने करे लिए बोर्ड बनाये गए हैं । 
इस प्रकार हैंडीक्राफ्ट तथा हाथकरघा निर्यात कारपोरेशन [स्रनत!णक्षी5 बध0 
मज्चाए०णा रण 00ए०णा॥॥07) और इडियन चलचित्र कारपोरेशन (7एक्‍क्वा 
३शताणाश्रन॑णर$ ४:फुण+ (१०:ण०॥7०)) देश के निर्यात को उत्साह देने मे लगी है । 
एक निर्यात निरीक्षण सलाहकार कौसिल (85076 7759९७0070 7३059 (076ए7था) 
अगस्त १६६४ भे सूती कपड़े के निर्यात को बढाने के लिए सूती कपडा उद्योग की 
कमेटी वनाई गई | निर्यात के लिए सप्ख वी सुविधाओं को दढ।ने के लिए रिजर्व देक 


में प्रति व्यक्ति व्यापारिक दृद्धि में रृश्यमात परिवतेन होने के छिए यह आवश्यक दे कि उसका व्यापार 
बहुत अधिक मात्रा में बढें। यह देखा जाग है कि अन्त्राष्ट्रीय विनिमय बडे देशों की श्रपेद्या द्योट 
देश के द्विए अत्यधिक महत्वपूर्ण है 

3, देसिए, खण्ड १, अध्याय ५५ इकनामिक ट्रारीशन इन इडिया। 


ह] 
] 


भारत का व्यापार श्पश 


तथा स्टेट बैक सविघान को परिवर्तित किया गया । एक निर्यात साख झर ग्रारन्टी 
कारपोरेशन भी बनाई गई है । एक डाइरेक्टोरेट ऑफ एक्जीबीदशन (080९0/2/8 णी 
छफणाएा) तथा इडियन इन्सटीट्यूड झ्लॉफ फॉरेन ट्रेड देश के निर्यात को बढाने में 
जुड़े हुए हैं। 

इन सबके बाद भी भ्दायगी शेष की हालत खराब है । देश की वस्तुओं का 
निर्यात चौथी पचवर्षीय योजना में कुल ५१०० करोड रुपये होगा । इसके मुकाबले 
मे वस्तुओ का प्रायात पाँच वधों मे पी० एल० 'ड८० के श्रायात को छोडकर 
७२०० करोड रुपग्रे का होगा। इस प्रकार वस्तुओं के लेखे मे घादा रिक्त (>०णा) 
२१०० करोड रपये होगा । ऋण ब्याज तथा सिद्धान्त की अदायगी पर ११०० करोड 
रुपया देना होगा । इस प्रकार अ्दायगी शेष की समस्या को दर करने के लिए ३९०० 
करोड रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी $ 


आस्तरिक व्यापार 

२७. (१) तटीय ध्यापार-- भारतीय तटीय व्यापार को भारतीय जलयानो के लिए 
सुरक्षित करने के सम्बन्ध मे हम उसको (तदीय ध्यापार की) चर्तेमाव स्थिति और 
भावी महत्ता देख आए हैं। तटीय व्यापार को देश के आन्‍्तरिक व्यापार का पश्रग 
मानना चाहिए, यद्यपि इसमे थोडा सा विदेशी व्यापार भी शामिल है । 

साश्यिकीय सामग्री एकत्रित करने के लिए भारतीय तट को ग्रप्रैल १६९५७ से 
निग्नलिखित ६ क्षेत्रों मे दाँटा गया है--(१) पह्चिमी बगाल, (२) उडीसा, (३) 
आन्श्र प्रदेश, (४) मद्रास, (५) केरल, (६) मैसूर, (७) बम्बई, (८) अण्डमान निकोबार 
द्वोपसमूह तथा (६) लका द्वीप, मिनिकाय ओर अ्रमिनदिवी द्वीपसमूह। १६५६-५७ 
में तटीय व्यापार का कुल मूल्य ३४३ करोड रुण था । इसमे १८० करोड र० का 
आयात और १६३ करोड २० का निर्यात शामिल था ) आयात मे १६६ करोड २० 
से अधिक का व्यापार विभिन्‍न क्षेत्रों के बोच तथा १० करोड रु० का क्षेत्र वे प्रन्दर 
व्यापार शामिल था। १६५७-४८ ६प्रप्रेल दिसम्बर) मे तटीय व्यापार के प्रायात- 
निर्यात का मूल्य क्मझ ११४, १८ लाख रु० तथा १२३,०७ लाख रु० था तथा तदीय 
व्यापार का कुल मृत्य २३७, २५ चाल र० था। 

भारत के तटीय व्यापार को पूरी तरह विकसित करने के लिए बन्दरयाहो 
का किक्ात्ता करे लिस्तूता कोणनाल सा/त्तीयाव्यापाररिक जहाजारानरी का तिमणशि ओर 
तटीय तया रेल के यातायात का समुचित सयोजन आ्रावश्यक है । लक्िन इस विषय 
पर हम विस्तृत रूप से ग्रकाझ डाल आए हैं ।' 
र८. (२) आझान्तरिक ब्यापर--देशय के ग्राथिक विकास एवं सगठन के साथ ही आस्त- 
रिक व्यापार नी बढता जाएगा, क्योकि इससे देक्ष क गाँवो और नगरों मं सम्पर्क 
और भी घनिष्ठ हा जाएगा | 


१. देखिए, अध्याय ५। 


१८६ आरतीय अर्थज्षास्त्र 


यह सच है कि निर्यात वे बाद जो बच जाता है बह सव विक्रय के लिए नही 
होता, क्योकि उत्पादन का एक हिस्सा स्वयं उत्पादक्ों द्वारा उपयुक्त होता है। 
डद्ाहरणार, किसान अपने द्वारा उत्पन्त खाद्य-सामग्री के एक बडे साय का स्वय 
उपभोग करते हैं । भारत के आ्न्तरिक व्यापार का महत्त्वाकव इस बात से हो सकता 
है, “प्रत्येक ! एकड ज्मीन--जिससे उत्पन्न अन्त, विलहन, कपास आर चाय का 
निर्यात होता है--की तुलना मे ११ एक्ड ज़मीन से उत्पादित सामग्री स्थानीय उत्ता- 
दको हारा उपभुक्त होती है ।” उत्पादको द्वारा उपश्रुक्त इस क्पि-उत्पादन के साथ 
ही खनिज पदार्थो-जैसी सामत्रियों को, जिनका अ्रल्पाश ही बाहर भेजा जाता है, 
ध्यान भे रखना होगा । 

विश्वसनीय श्ँकडो के अभाव मे भारत के श्रान्तरिक व्यापार के प्राकार की 
कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जा सकती और न विदेशी व्यापार से तुलना 
ही की जा सकती है। १६२०-२१ के “इनलैड ट्रेड ऑफ इण्डिया' के आधार पर 
इसका मूल्य लगभग १५०० करोड २० श्लाका गया ; इस प्रकार बाह्य और झआत्तरिक 
व्यापार भे १ २ का अनुपात स्थापित किया जा सका । 

राष्ट्रीय नियोजन समिति (नेशनल प्लॉनिंग कमेटी) की व्यापार-सम्बन्धी 
उप-समिति के झनुमान के अनुसार १६४० मे देक्ष के झान्तरिक व्यापार का मूल्य 
७००० करीड रु० के लगभग था, जबकि बाह्य व्यापार ५०० करोड २० के बराबर 
था। आन्तरिवः व्यापार-सम्बन्धी झकिडे एकत्रित वरस्‍ने की हष्टि से भारत को ३६ 
व्यापारिक क्षेत्रो मे वाँटा गया है, जो मोटे तौर पर भारत-सघ के पहले के राज्य 
तथा बम्बई, कलकत्ता, कीचीत ओर मद्रास के बन्दरगाहों का ही प्रतिनिधित्व करते है । 

जो सख्याएँ प्राप्य हैं उनके भ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि देश वे 
ब्राकार झ्रौर जनसख्या की देखते हुए ग्रान्तरिक व्यापार की मात्रा कम है । 
२६९ भारत के श्रधान व्यापारिक केरद्र---इस सम्बन्ध में पहले तीन प्रमुख बन्दरगाह 
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का नाम लिया जा सकता है। कलकत्ता और वम्बई 
केवल प्रधान बन्दरयाह ही नहीं है बल्कि व्यवस्ताय के भी प्रधान केन्द्र हैं। इसके 
अतिरिक्त बम्बई पाश्चात्य देशो की वस्तुओ का इस देश में प्रधान वित्तरक भी है। 
बम्बई का व्यापार भ्रधानतया भारतीय हाथो में है, जबक्ति कलकत्ता का व्यापार 
अधिकतर पाहचात्यो (यूरोपीयो) द्वारा नियन्त्रित है। मद्गास भी एक अघान व्यापारिक 
केन्द्र है, किन्तु इसकी तुलना बम्बई झोर कलकत्ता से नही की जा सकती । इन प्रधान 





१- देझिए दि इकनामिक रिसोसेज् आफ दि विटिश अम्पायरट, स० बासंबिक; पृ० १४५ । 

२. के० टी० शाह के भत में यद्ट एक विम्नानुपान है और वह भारत के आन्तरिक व्यापार का मूल्य 
२४०० करोड २० आके हँ । 'ट्रे ड, टेरिफ्स एण्ड ट्रासपोः्ट, पू० हर? । ५ 
३ देफिये, सी० डच्ल्यू० ई० कावन, हिण्डजुक आफ कमर्शियल इनफारमेशन फॉर इण्ड्या/। तृतीय 
ससकरण, पृ० ६२०१ १३ तथा खण्ड १५ अध्याय २ | |, के 

४. इन अमुख बन्दरया्ा के अ्तिरित्त निम्न बन्दर्याइ भी महत्वपूर्ण इ--कोचीन, गोवा, चिढगांव 
और विचयापस्म तथा काठियाबाड सें बेदी, ओखा, पोरदन्दर और भावनगर । 


भारत का व्यापार श्ष७ 


बन्दरगाहो के झतिरिक्त दिल्‍ली, अहमदाबाद, अमृतसर, आगरा, लाहौर, बतारस, 
कानपुर, लखनऊ और नाग्रपुर भी व्यापार के बडे केन्द्र हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश 
का एक प्रधान रेलवे जकशन है तथा वम्बई और कलकत्ता के बीच स्थित है | 
इस प्रकार यह विदेशी और गृह वस्तुओं के वितरण का भी केन्द्र है। दिल्ला, जोकि 
भारत की राजघानी है, ६ रेलवे लाइनो का जकशन है भौर पजाब तथा उत्तर प्रदेश 
के परिचमी डिलो का निकास-एंह है--विशेषकर सूती, रेशमी और ऊनी कपडे की 
वस्तुओं में । वम्वई के बाद अहमदाबाद सबसे श्रधान नगर है। अमृतसर पुननिर्याति 
का ही प्रधान केन्द्र नही है, वल्कि यहाँ कपड़े का भी काफी व्यवसाय होता है। यह 
दरी और कालीनो के लिए भी मद्हूर है। आगरा दरी, कालौन, पत्थर का काम 
और जरी के ग्रतिरिक्त चमड़े के सकलन का भी एक प्रधान स्थान है। पंजाब के 
कृषि-उत्पादन के व्यापार का श्रधान केन्द्र लाहौर है। बनारस रेशम की बुनाई का 
केन्द्र है । लखनऊ ग्रवध के कृषि-उत्पादव को एकत्र और वितरित करता है। नागपुर 
का व्यावसायिक महत्त्व बुनाई, कपास झोटने तथा दवाने की मिलो और फैक्ट्रियो के 
कारण है तथा यहाँ समीप ही मैंगनोज़ की खानें भी हैं । 

३० व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यापार-सगठत'--व्याप्यर-श्रायुक्त विदेशों में नियुक्त 
किय जाते हैं श्रोर दूतो को विदेशों मे रखा जाता है, जिनका प्रधान कार्य स्वदेश को 
विदेशों की व्यापारिक सूचना देना होता है। इन सब बातों से भारत प्रभी पूर्णतया 
सज्जित नही है । यद्यपि वाशिज्य सूचना विभाग का जन्म १६०४ में ही हो गया था, 
फिर भी सरकार के पास जनता या व्यक्तियों तक वारिज्य सूचना प्रसार के लिए 
कोई भाष्यम भही था ) इस समय स्थिति कुछ ग्रधिक सन्तरोपजनक है । १६२२ मे 
पुनरसेंगठित वारिएज्य सूचना तथा साख्यिकीय विभाग भारत सरकार और व्यावसायिक 
जनता के बीच की कड़ी का काम करता है। इसके दो प्रकार के काम हैं (१) 

समुद्र-पार ब्यापार की वे सूचनाएँ, जो भारतीय व्यापार के लिए हितकर हो सकती 
है, उनका सकलन एवं वितरण, (३२) व्यापार और उद्योग झ्ादि से सम्बन्धित 
अखिल भारतीय भहत्त्व के झ्ॉँकड़ों का एकोकरण और प्रकाशन | इस विभाग से पुछ- 
ताछ का जवाब दिया जाता और (विभाग के साप्ताहिक भ्ग) 'इण्डियन ट्रेड जनसल' 
प्रकाशित किया जाता था। यह इगर्लण्ड के उन व्यापारिक विकासी के सम्पर्क मे भी 
रहता है जो भारत के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसके लिए विभिन्‍न देझो मे भारतीय 
व्यापार अयुक्त नियुक्त किये गए हैं। इस विभाग का काम भारत के उद्योग-सचा- 

लको लद॒न तथा पझन्य देछो मे स्थित भारतीय व्यापार-आयुक्तो, अग्रेी व्यापार 

आयुक्त ल्या ग्रन्य देशो के व्यापारिक अफसरो के सहयोग से होता है तथा इसका 

उद्देश्य समुद्र-पार के बाजारों मे भारतीय उत्पादन और निर्माण की माँग को बढाना 

है। १६२० से नियुक्त लन्दन-स्थित भारत के उच्च आयुक्त को कितने ही विविध 

वित्तीय काम दे दिये गए हैं, जिनमे से सरकारी भण्डारो की खरीद सवस महत्त्वपूर्ण 


१ देखिये, सेक्शन «६-७ के साथ दी सेक्शन ११-१२।॥ 


शर्ष्फ भारतीय श्र्थश्ञास्त्र 


है | भरत: चह बाहरी देशो मे भारत के वाशिज्य हितों को अधिक प्रोत्साहन देने मे 
असमर्थ है । 

ऊपर वर्णन किये गए सयठतन का प्रधान काम बाह्य देक्षो में विदेशी बस्तुप्रों 
के लिए भारतीय बाजारों में सम्भावनापओ्रो की सूचना का प्रसार करता है।इस 
अचार को अत्य समठवों से, जो विदेशों बाज़रो मे भरतोय वस्तुप्रो की सम्भावनाओं 
झौर माँगो की सूचना दें, पूरा करने की भी आवश्यकता है । भारत सरकार ने टेक्स- 
टाइल टेरिफ बोर्ड (१६२६) के सुराव पर विदेशी बाज़ारी में भारतीय सूती वस्त्र 
की माँग का पता लगाने के लिए १६२८ मे एक व्यापारिक शिष्ट-मण्डल (ट्रेंड मिशन) 
नियुक्त किया है। इस दिशा मे यह पहला कदम था ।' मिशन की रिपोर्ट भे 
मोम्जासा, अलक्जेण्ड्रिया तथा डरबन में तीन व्यापार-आयुक्तों की नियुक्ति का 
सुझाव रखा गया । तव से भारतीय व्यापारिक एजेसी और दूत सैवाम्ों की स्थापना 
हो चुकी है । प्रफाानिस्तान, इगलिस्तान (यू० के०), श्रायरलैण्ड, जमेनी, फ्रास, 
आजील, पाकिस्तान, ईरान, जापान, आ्रास्ट्रेलिया, स्यूज़ीलेप्ड कनाडा, स्यूफाउण्डलेण्ड, 
अर्मा, मिश्र और लका में व्यापार-आयुक्त नियुक्त किये जा छुवे हैं। अन्य देशो मे 
शीघ्र ही व्यावार-प्रायुक्तो की वियुक्ति की सम्भावना है । 
३१. भारत के बाणिज्यिक संगठन--सबसे अच्छे भौर सुसगठित गैर-सरकारी ध्याव- 
साथिक सशठत गूूरोपीय सौदागरों द्वारा बनाये गए। असीझियेटेड चेम्वर्स श्रॉफ 
कॉमर्स ऑफ इण्डिया तथा कलेकतता (१८३४), बम्बई (१८३६), मद्रास (१८३६) 
श्रौर कानपुर तथा प्रत्य केन्द्रो के दाशिज्य-मण्डल इसके उदाहरण है। उनदी 
सदस्यता भ्रभी हाल तक अ्रधानतया यूरोपीयो की भी, यद्यपि यह भारतीयों के लिए 
भी खुली थी । यह पाव्चात्य व्यापारियों का भारत झौर परिचम के बीघ' व्यापार- 
सम्बन्ध स्थापित करने का स्वाभाविक परिशाम था | इस समय कित्तने ही विशुद्ध 
भारतीय सगठत हैं, जैसे बग्राल राष्ट्रीय वारिपज्य मण्डल (बंगाल नेशनल चेम्बर आफ 
कॉमर्स) (१५५७) जो कि भारतीय व्यावसायिक समुदाय का सबसे पुरावा सगठमे है, 
भारतीय व्यापार-मण्डल भ्रौर कार्यलिय (इण्डियन मर्चेन्ट्स चेम्वर एण्ड ब्यूरो) बम्बई 
(१६०७), दक्षिण भारत वारशिज्य मण्डल ( सदने इण्डिया बेम्बर ऑफ कामर्स) 
पु स (१६०६), भारतीय वारिज्य-मण्डल ( इण्डियत चेम्बर ऑफ कॉमर्स ) लाहौर 
(१ रा! भारतीय वाशिज्य-्मण्डक्ष ( इण्डियत देम्बर्स ऑफ कॉमसे ) कक्कत्ता 
(१६ २६), महाराष्ट्र वाशिज्य-मण्डल बम्बई (१६२७) तथा यू० पी० व्यापार-मण्डल 
(१६३२! हे एक अखिल भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल सघ भी है ।* 

न सदसे भारतीय व्यावसायिक मत को प्रकट करते से त्रडी सहायता शआप्त 

हो सकती है तथा व्यापारिक और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित समस्यात्री पर 






२« देखिये, पीछे 
२. विस्तत विः 


० २७, और इण्डिया इन १६२८-२६॥ एृ० हृढृ८ । 
हिए देखिये, कॉटन; पूर्वोदुतन, भाग ४॥ 


भारत का व्यापार श्द६ 


सरकार को राय दी जा सकती है। विभिन्‍न सगठन अपने हितो से सम्बन्धित मत 
प्रस्तुत करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्वर्स ऑफ 
कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, उद्योगो का मत सरकार के सामने प्रस्तुत करता रहता है । 
विभिन्‍न उद्योगों के सगठन इसके सदस्य हैं। पचवर्षीय योजना, करारोपण तया सर- 
कार द्वारा की जाने वाली किसी झाथिक जाँच के सम्बन्ध में उपयुक्त सस्था उद्योगों 
का मत भलो प्रकार प्रस्तावित और प्रचारित करती रहती है। 


अध्याय २० 
व्यापारिक समझौते 


१. साम्राज्य श्रधिसान (इम्पीरियल धेफरेस) प्ान्दोलन का इतिहास- १६०२ मे 
हुए औपनिवेशिक सम्मेलन ने साझ्राज्य अ्धिमान की ऐसी रूपरेखा तैयार की, जो 
साधा रणवया साम्राज्य के हर भाग में लागू होती थी । शत अधिमान-कर (प्रेटजिटेन 
के पक्ष मे) न्यूज़ीलैण्ड, साउथ अफ्रीका (१६०३) झौर बाद मे आस्ट्रेलिया द्वारा लगाये 
गए | श्राश्ञा की जाती थी कि ग्रेट ब्रिटेत भी इसका प्रतिदान करेगा भर उत् देशों को 
आधिमान देगा, लेकित उस समय इगलैण्ड श्रपती स्वतन्त्र व्यापार-तीति को छोड़ने के 
लिए तैयार न था। वह मुख्यतया खाद्यान्न और कच्चे माल का भायात करता था 
और उसका दृष्टिकोण यह था कि निर्मित वस्तुओं के निर्याद को कायम रखने के लिए 
आवश्यक है कि वह सबसे सस्ते बाजारों भे खाद्यान्न श्रौर कच्चा माल खरीदे-- 
विशष हूप से ख़ाद्यान्त के प्रश्न मे वह अपने सब अडे सा प्राज्य रूपी एक टोकरी में 
रखने के लिए! किसी भी कीमत पर तैयार न था| इस प्रकार उनके आयात-निर्यात- 
कर में (१) आगम (रेवेन्यू) कर, (२) सरक्ष-कर और (३) इ्गलिस्तान के प्रति एव 
उसके पक्ष मे तथा कभी-कभी भारत तथा साम्राज्य के झन्य देशो के पक्ष मे भी करो 
में दी गई छूट सम्मिलित थी । वस्तुओ वी एव ऐसी सूची भी थी जिसमे उन घस्तुग्रो 
का नाम था, जिन पर साम्राज्य के दाहर से झाने पर ही कर लगता था | साधारणत- 
श्रधिमान का उद्देश्य ब्रिटेन को लाभान्वित करने का रहा है श्ौर साम्राज्य के श्रत्य देशो 
से इस विपय पर अ्रलग समभोते करने होते थे । १६१५ से इगलेण्ड ने सरक्षण की 
झोर कदम उठाएं तथा साम्राज्य-उत्पादित कुछ वस्तुओं को अधिमान देने लगा। 
किल्तु कर-सम्वन्धी यह अ्रधिमान कुछ वस्तुओं तक ही सीमित था । १६३२ (मार्च) 
में आयात-कर अधिनियम (इस्पोर्ट डयूटीज़ एक्ट) पास होने पर ब्रिटेन ने स्वतन्त्र 
व्यापार-नीति को श्रोपचारिक रूप से त्याग दिया। साआराज्य भ्रधिमान की दृष्टि से यह 
अह्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी ॥ 
२. साम्राज्य श्रधि मान के प्रति भारत का रख--सा भ्राज्य भ्रधिमान को अपनाने में 
भारत की झर्निच्छा अशत राजनोतेक कारण के फ्लस्वरूप था ( 

निम्न कारशों से साम्राउ्य अधिमान से भारत को कोई श्राथिक लाभ भी 
नहीं था-+ 

(१) भारत दा निर्यात प्रधानतया खाद्यास्त शोर कच्चे साल तथा आयात 
निर्मित वस्तुप्रो का था। (२) १६१४ क युद्ध के पूर्व उप्तके सम्पृर्णा श्रायात का दो- 
तिहाई ब्रिविश सा्ाज्य से आता था, जिसमे सबसे बडा भाग इगलिस्ताव का था । 


व्यापारिक समझौते १६१ 


(» १६१४-१८ के युद्ध के पहले मारतीय निर्यात के ४०%६ की खपत ब्रिटिश 
साआज्य में होती थी, शेष (अधिकाश) अन्य देशो को भेजा जावा था । ढुल निर्यात 
का २५% केवल इगलिस्वान को ही भेजा जाता था । (४) प्रथम विश्व-युद्ध के उप- 
रान्‍्त भायात-निर्यात दोनो में ही, परन्तु मुख्यतया झ्रायात मे ब्रिटेन और अन्य वॉमन- 
देल्थ देशो का महत्त्व घटता गया ॥ 

१६०३ से भारत सरकार ने यह मत अक््ट किया कि “ब्ाथिक दृष्टिसे 
साम्राज्य को भारत से बहुत थोडा लाभ हो सकता है तथा इसके बदले में भारत को 
कम या कुछ भी लाभ नही होगा भौर वहुत-कुछ खोने वी सम्भावना है ।/! 

३. झ्रोटाबा-समझौता--जुलाई झौर प्गस्त, १६३२ में झोटावा में हुए साम्राज्य 
आधिक सम्मेलन में साम्राज्य के देझों में पारस्परिक अधिमान के आधार पर कई 
व्यापारिक समभौते हुए । भारत ने भी साम्राज्य अधिमान की इस विस्तृत योजना 
में भाण तिया, जिमके प्रति वह कंडा विरोप प्रकट कर चुका था । भारतीय झायात- 
निर्यात-कर (ओोटावा व्यापारिक सममौता) सदच्योधन अधिनियम (दिसम्बर, १६३२) 
ने २० भ्रगस्त, १६३२ मे भारत शौर इगनैण्ड के दौच हुए साधारण व्यापारिक सममौते 
के ग्रन्तर्गत आयात-नियति-्कर सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तेनों को लागू क्िया। कर- 
सम्बन्धी ये परिवर्तन १ जनवरी, १६३३ से लागू शिये गए। लोह और इस्पात के 
सम्बन्ध मे एक पूरक समभौवा २२ सितम्बर, १६३३ को क्यिा गया । 

४. श्ोटावा समझौता पक्ष--१२६ मे प्रारम्म होने वाले झ्राथिक सकट की प्रथम 
दशा में सभी मूल्यों मे भारी कमी हुई, लेकित यह सापक्षिक कमी कच्चे माल के 
सम्बन्ध में ग्रधिक थी ॥ 

अन्य देशो मे भी उत्पादद बट रहा था--विदेझ्ी निर्यातक, जो १६१४-१८ के 
युद्ध के पहले ग्रपेक्षाकृत नगण्य थे, अ्रव सवल प्रतिद्वन्द्दी सिद्ध हो रह थे । हमारे निर्यात 
की कुछ प्रधान वस्वुओ ने नी प्रनिद्वन्द्विता का अनुभव किया, जैस तिलहन, कपास, 
स्वाद्यान्न, लक्डी इत्यादि । कितने ही यूरोपियन देशो तथा सयुक्त राज्य द्वारा उप्ण 
श्रौर अ्रध॑-उध्ण देशो में प्रपने उपनिवेज्ञो की उत्पत्ति की माँग वड्मान को नीति का 
अनुसरण करने से स्थिति और विपम हो गई । एक अन्य कारणा सइलष्ट विकल्पो 

(पिम्येटिक सब्स्टिट्यूट्स) का झीघ विकास या । इनसे भारत के निर्याव की कुछ 
प्रमुख वस्तुओं की माँग घट गई | इसके अतिरिक्त कितने ही देयों ने 'ग्रापिक एक्ाल्- 
बाद' (इकनॉमिक आाइसोलेशन) की नीति का झनुसरण किया और अन्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह पर ग्रायात-निर्यात कर, विदेशों विनिमय कर, कठोर निय- 
न्त्रणु एवं पन्य अनेक प्रतिबन्ध लगाए तथा कणष्टिदेण्ट और कोटा सिस्टम को झपनाया | 


२- १६२३ में भारत के प्रतिनिधियों दरा साहात्य आर्थिक सम्मेटन के सक्नच यइ मन पुन- दुइराया 
गया | 

२० देखिए, अध्याप २२, सेझाव ४५ जिटेन के लिए लाझरदादर्क अआ्दिसान*कर भारत लोडहा-इबन्पाव 
पच्दा वी मुरद्ा के लिए सदीकार क्दि ग६। देखिये, ऋष्याय ३, सेज्टन ११ और २६) 


श्ध्र भारतीय अयथंश्ास्त्र 


इसी बीच (सितम्बर, १६३१) ग्रेट ब्रिटेन ने स्वरु-प्रमाप का परित्याग कर 
देया । इतसे भारत तथा साम्राज्य के प्राय सभी देश पौण्ड से सम्बद्ध हो गए। 
ऊपर बताये गए आयात कर झ्रविनियम (१६३२) के झनुसार ग्रेट ब्रिटेन मे क्षितनी 
ही वस्तुओं--कुल झ्रायात का लगभग उ भाग --बर कर लगा दिया गया, यथवि 
साओआज्य की वस्तुओं को इस कर से मुक्ति देने की व्यवस्था की गई थी । शर्त यह थी कि 
वे देश (डोमिनियम और मारत) बिटेन से समकौता कर लें । इन सबका अन्त भ्रोटावा 
समभौता के रूप मे हुआ । फ्रास और जमंवी जैसे अन्य देश मुद्रा-सम्बन्दी कठिनाइयों 
से ग्रस्त थे । स्टलिग समूह के देश अवेक्षाद्गत इन कठिनाइयो से मुक्त थे। श्रत इनसे 
व्यापार के सुब्यवस्थित और अबाध गति से चलते रहने की सम्भावना थी । 

१६३१ से १६३४ के बीच भ्रधिमान-सूची को कुल वस्तुप्रो का झायात ईंग- 
लिस्तात मे २२ प्रतिशन घट गया। इस सकुचित होने वाले वाज्ञार में भारत के 
झ्रायात मे वृद्धि हुई। प्रतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक ही था कि इसमें साम्राज्य अधि- 
मान्र का हाथ अवश्य रहा होगा । गैर-ऑआतियम बाली वस्तुप्रो के निर्यात मे प्रसार 
होना प्रधिक ग्राइचयय की बात नही थी, क्योकि इन वस्तुगो को कोई कठिन प्रतिस्पर्धा 
का सामना नही करना पडता था । यही कारण था कि इन्हे अधिमान-सूची मे 
सम्मिलित नही किया गया था । गैर-प्रधिनियम समूह की वस्तुओं मे कुछ और भी 
अनुकूल प्रभाव क्रियाशील ये, जिनसे इतकी माँग बढ गई । उदाहरणाथं, कपास की 
माँग की वृद्धि अंधिकाशत क्रकाशायर की भारतीय कपास समिति के प्रचार के कारण 
थी ॥ रबर मे होने वाली वृद्धि का काररा प्रतिवन्‍्ध योजना थी ॥ घावुप्रो की माँग को 
बृद्धि भारी उद्योगों की बढती हुई क्रियाशीलता के कारण थी। लाख की माँग की 
बृद्धि के कारण लद॒त गुट (रिंग) के परिकल्पनात्मक (स्पेकुलेटिव) क्रय थे ! 

समभाते के ग्रालोचको का यह तकें, कि इगलिस्तान से हमारे नियति-व्यापार 
की ज्रृद्धि व्यापार के प्रवाह-परिवतंन के कारण थी, इस विपक्षी तक से कट जाता है 
कि इगलिस्तान को किये जाने वाले निर्यात की वृद्धि ओठटावा समभौते के कारण माती 
जा सकती है। परन्तु अन्य देशो को होने वाले निर्यात की कमी का तो झोदावा सम> 
ते से कोई सम्बन्ध नहीं था, वयोकि इसका कारण तो उन देशो द्वारा अपनाई गई 
आत्म-निर्भरता की नीति थी। वास्तव में इस प्रतिबन्धात्मक नीति के फलस्वरूप हुई 
ब्यापार की हानि, जिसे भारत और इग्लैड दोनो ही ने उठाया, झोटावा समभौते के 
समर्थन का प्रमुख आघार है । इसमे सन्देह नहीं कि तव तक भारत अपने दो-तिहाई 
निर्यात ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर ही बेचता था, परन्तु विदेशी बाजारों पर झधिकार 
बनाए रखना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। झतएव अधिमान-पद्धति झ्ात्म- 
रक्षा के रूप मे भारत हारा अपनाई गई । झोटावा समम्छौता के विरुद्ध एक यहू भी 
तई रिया जाता था कि इससे भारत के विदेशी ग्राहक उससे बदला लेना शुरू कर 
देंगे । ५ विदेशों द्वारा लगाये गए ध्यापारिक प्रतिबन्ध केवल भारत के लिए ही 

नही बरन्‌ पृभी देशो के लिए थे | व्यापार को ये नवीन नीतियाँ नये उद्देब्यो से प्रेरित 
थी और इनक किसी भी हालत मे झोटादा सममभौते की विरोधी प्रतिक्रिया नही बहा 


व्यापारिक समझौते श्६३ 


जा सकता 
६. श्रोदावा समझौता. विपक्ष--विरोधियों मे ओटावा समभोते का मुख्यतया इस 
श्राघार पर विरोध किया कि वह जान-बुकेकर भारत के व्यापार की स्वाभाविक 
प्रगति को भिन्‍न दिल्ला मे मोड देगा जिससे भारत को गम्भोर क्षति पहुंचेगी । कुछ 
चस्तुओओं को दिया गया अधिमात एकदम झनावश्यक था | उदाहरग्य के लिए चाय का 
व्यापार चाय के प्रधान उत्पादको, जेसे जाबवा, सोलोन और भारत, द्वारा 'चाय 
प्रतिवन्‍्ध योजना” अपनाने के फलस्वरूप हुए व्यापारिक समभोते के कारण्ण भली 
प्रकार चल रहा था । उन वस्तुझ्रो के सम्बन्ध मे भधिमान विल्कुल व्यर्थ था जो स्वय 
वाज्ञार में प्रधान स्थान की ऋधिकारी थी, उदाहरणायर्थ जूद-निर्मित बस्तुएँ, बकरी 
के चमड़े, रेडी केवीज, लाख, भाँवला, झ्भ्रक इत्यादि ) अन्य वस्तुमों के प्रसार की 
सम्भावना बहुत केम थी 4 इसके कई कारण थे--(१) साम्राज्य के अन्य देशों की 
प्रतिस्पर्धा, उदाहरण के लिए सिमे चमडे मे आस्ट्रेलिया, मूंगंफलो में ब्रिटिश पश्चिमी 
झ्रफ़ीका, चटाइयो म लका, कहवा मे ब्रिठिश पूर्वी अ्रफीका आदि प्रतिद्वन्दी थे । कुछ 
वस्तुप्ो, उदाहरणार्थ मूंगफली, के लिए विदेशों को तुलना भें इगलिस्ताम का बाजार 
बहुत छोटा था। फिर, कुछ वस्तुपरो क॑ सम्बन्ध मे भारत से होने वाला निर्यात इतना 
नगण्य था कि उसे ग्रधिमान या किसी अन्य प्रकार से प्रोत्साहन देने को भ्रावश्यकता 
ही न थी, जैसे चावल, तम्बाकू और जो ।' 

दूसरी आपत्ति यह थी कि अधिमान से या तो सरकार को वित्तीय हानि होती 
थी (कर की कमी से) या उपभोक्ता को, क्योकि उप्रभोक्‍्ता सस्ती वस्नुओ के स्थान 
पर मेँहगी अग्रेड़ी वस्नुएँ खरीदने के लिए बाध्य होता था । लेकित भारत मे न तो 
सरकार ही और न उपभोक्ता ही इस प्रकार का त्याग करने में समर्थ थे । 

साम्राज्य अधिमाव उत उपनिवेशों और डोमिनियनो के लिए लाभदायक हो 
सकता था जिनेका ब्लिडेन के साथ व्यापार पूरक-स्वभाव का रहा हो । इगलैण्ड को 
प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यकता थी झौर ये वस्तुएँ उसे कनाडा तथा आस्ट्रेलिया 
से मिल सकती थी। ये देश ब्रिटिश निर्मायो को खपाने के लिए उत्सुक और समय 
भी थे । इन दोनो बातो मे भारत की स्थिति भिन्‍त थी । उसके जिए वाछनीय और 
लाभदायक यह था कि वह अपने उत्पादनों के लिए इगलिस्तान के बजाय प्रन्यत्र 
बाजार ढूँढे । उसके विविध प्राकृतिक साधनो ने उसे यह भी सोचने पर बाघ्य किया 
कि वह क्यो ने इत सब वातो में भ्रात्म-निर्भरता प्राप्त करे । इस दृष्टि से उसे ग्रनेक 
अग्रेड्ी निर्मित वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा से सरक्षण की झावस्यकता थी । 

भारत के विदेज्ञी व्यापार को झाधुनिक प्रवृत्तियाँ साम्राज्य से उसे दर खौच 
ले जा रही हैं ।* प्रतएव यह आवश्यक था कि वह अपने विदेशी बाजारों को सुरक्षित 


१- चर आइलवर्ट ने बारासमा क विवाद में तन्वादू के व्यापार को ६,०००,००० पौड़ दा मूल्यब्न 
व्यापार बताया । 
२ दिये, भचाय ६५ सेह्शाव ह८। 


श्ध्ड भारतीय अर्थशास्त्र 


रखने का हृढ और व्यवस्थित प्रयत्न करे, जहाँ उसके श्रय्िकाश निर्यात की खपत होती 
है । इस उद्देश्य तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग यह था कि वह श्रन्य देशो के साथ 
द्विपक्षीय व्यापारिक समभौता (विलेट्रल एप्रीमेण्ट) करे ।! जब तक इगलेण्ड हमारा 
प्रधान साहुकार था और दग्रायात से निर्यात की ग्रधिकता द्वारा ही भुगतान किया जा 
सकता था, तव तक कोई खास बात नही थी । इग्लैण्ड को या तो भारत के विदेशी 
बाजारों को स्थिर रखने के लिए उपाय करने होंगे या भारत के विदेजश्ञी वाज्ारो की 
पूर्ति के लिए अपने बाज़ार उन्मुक्त करने होंगे, क्योकि इसके बिना भारत इगलैण्ड के 
प्रति अपनी देवदारियों का भुगतान नही कर सकेगा । तक का सार यह था कि यदि 
भारत ने ओठावा समझौते के अनुरूप प्रन्तर्सा म्राज्यौय प्रवन्धो में भाग लेने से इल्कार 
कर दिया होता तो इगलेण्ड की ओर से प्रतिक्रियात्मक साधनो के उपयोग का कोई 
भय नही था। भारत से इसका बदला लेने पर इगलैण्ड का युद्धनयूबं (१६३६ से पहले) 
का ५० करोड रु० का वाधिक निर्यात व्यापार भी खतरे मे पड जाता । 

इघर हाल मे भारत भौर इगलिस्ताब के बीज व्यापारिक सतुलन के पलट 
जाने पर ग्रोटावा समभौोते के सम्थेकों ने इससे खूब लाभ उठाया । १६३४-३६ तक 
इगलिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक सन्तुलन ऋशात्मक था। यद्यपि भारत 
“अदृश्य प्रायात', जैसे गृह-ब्यय, जहाज़ो का भाडा और भारत में विनियोजित विदेशी 
पूंजी से होने वाले लाभ, के रूप में इगलंण्ड को बहुत-कुछ रुपया देता था, फिर 
भी १६३५-३६ तक इमलिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक सन्तुलन ऋणात्मक 
भथा। १६३६-३७ से भारत के पक्ष मे पर्याप्त निर्यात की बचत हुई है| भरत यह कहा 
जाने लगा कि भविष्य मे होने वाले व्यापारिक समभौते मे भारत को इग्लेण्ड के साथ 
उदारता का बर्ताव करना चाहिए । व्यापार-सन्तुलन को द्विपक्षवाद के सकीर्ण प्राघार 
पर समभने से यह झावश्यक प्रतीत हुआ कि इगलिस्तान से सौदो के प्रायात में भ्रहृश्य 
आयातो को भी जोड़ दिया जाए। यह इसलिए और भी आवश्यक हो गया, क्योकि 
यूरोपीय देशो के साथ त्रिपक्षी ओर बहुपक्षी व्यापार मे कमी श्रा गई थी | 

झोटावा समभौते के श्रति प्रसन्तोष का एक प्रधान कारण यह भी था कि 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल (जिसमे भारतीय वारिज्य, उद्योग झौर कृषि के उत्तरदायी 
अतिनिधि सम्मिलित नहीं थे) अपने सौदा करने की शक्ति का पुरा उपयोग करने 
भे प्रसमर्य रहा $ उसने दिया अधिक और बदले मे उसे मिला बहुत कम | समभौता 
बडी शौष्नता से हुआ भौर जल्दी ही कार्यान्वित किया गया । इसमे जाँच करने वाली 
किसी योग्य समित्ति, जेंसे प्रशुल्क मण्डल (टेरिफ बोर्ड) इत्यादि, की सहायता नहीं थी 
गईं, जो साम्राज्य के किसी उद्योग के प्रति अधिमानपूर्ण व्यवहार की सिफारिश करने 
से पहले उन्हे उसी प्रकार कसौटी पर कसती जिस प्रकार विवेचनात्मक सरक्षण प्रदान 
लक की जाँच की जाती है । 
लकाशायर टेवस्टाइल समझौता (मोदी लीज़ पेकट)--यह समभौता वम्बई 







व्यापारिक समभोते श्ह्प्‌ 


मिल-मालिक सस्था, जिसके अध्यक्ष सर होगी मोरी थे और ब्रिठिश्व टेक्स्टाइल मिश्नत, 
जो सर विलियम क्लेयर लोज़ की ग्रव्यक्षता में भारत झाया था, के वीच हुआ 
यह समझौता, जो 'मोदीन्‍लीज” समझौते के नाम से भी प्रसिद्ध है, ३१ दिसम्बर, 
१६३५ तक के लिए लागू था। भारतीय सूती मिलो के प्रतिनिधियों मे काफी मतभेद 
था और एक सामान्य मत पर पाने के प्रयत्त असफल रहे, फिर भी लकाझ्ायर और 
बम्बई की मिल-मालिक सस्था के बीच समझौता सम्भव हुआ्ल । यह समझौता झाग्ल- 
भारतीय पूरक समभौते का अग्रदूत था ( देखिये, सेक्शन ७ ) । इसमे उद्योगों को 
इगजिस्तान से भी सरक्षित रखने के भारतीय अधिकार को स्वीकार किया गया, 
परन्तु यह भी स्वीकार किया गया कि इगलिस्तान की तुलना मे अन्य देशो से उच्चतर 
स्तर का सरक्षण झ्लावश्यक था 

बम्बई-लकाशायर समभौता साम्राज्य के औद्योगिक सहयोग द्वारा भारतीय 
और अंग्रेजी टितो के सयोजन का प्रथम प्रयत्न था। कुछ लोगो के मत में यह सम- 
भौता स्वय ही पर्याप्त रूप से न्‍्यायोचित था । इससे लकाशझ्मायर द्वारा भारत की 
कपास वी माँग में वृद्धि हुई और इस तरह भारत के किसानो को बडा लाभ पहुँचा । 
लकाझ्यायर ने अपने विरुद्ध भी भारत के बस्त्र उद्योग को सुरक्षित करने की आव- 
स्यकता को मान्यता दी और भारतीय वस्तुओरों (कपड़ों) को उपतिवेशों तथा अन्य 
समुद्र पार देशो के वाजारो में स्थान दिलाने का प्रयत्न करने का वचन दिया । 

इसके विपरीत सममौते के झालोचको का कथन है कि इसे सम्पूर्ण (भारतीय) 
सूती वस्त्र उद्योग का समयेन प्राप्त नही था तथा भारत ने (सूती और क्ृतिम रेशमी 
कपडो पर कर घटाकर) लकाशायर को निश्चित झौर पर्याप्त लाभ प्रदान किये, परन्तु 
इसके बदले मे लकाशायर ने केवल भ्रनिदिचत झआाश्वासन-मात्र ही दिये । इसका फल 
यह हुप्रा कि पहले के सरक्षण की तुलना में उद्योग का वहुत-कुछ सरक्षण हट गया। 
समुद्र-पार बाजारों की हप्टि से भी जब बम्बई की मिलें अपने देश के बाज़ार में ही 
विना सहायता के खडो नहीं हो सकती थी तो समुद्र पार बाजारों में लकाशायर की 

हानुभूति से उनके स्थान प्राप्त करने की कम ही आज्ञा थी । प्रन्त मे, जहाँ तक 

लकाशायर की मिलो द्वारा भारतीय कपास के उपभोग का प्रहन था, लकाझ्ायर ने 
एक बडी ही अ्निरिचत प्रतिज्ञा की थी कि जापान के समभौते की तरह लकाशायर 
भारतीय कपास को कम-से-कम एक निरिचत माना खरीदने के लिए वाघ्य न था । 
७ (१६३५४) का पूरक भारल-भारतीय ब्यापारिक समझोता--१६३३ के वस्बई- 
लकाशायर समभौते के उपरान्त १६३४ मे (वस्तुत & जनवरी, १६३५) एक आग्ल- 
भारतीय व्यापारिक समझौता किया गया ॥ यह झोटावा समकोते का पूरक था और 
उसकी झवधि तक ही लागू रहा । 

इंगलिस्वान को सरकार ने भी अपनी ओर से भारत के उस कच्चे माल या 
आधे तैयार माल के आयात को विक्षसित करने का आय्वासन दिया, जो उन्र वस्तुओं 
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के निर्माण मे प्रयुक्त होता हो जिस पर भारत में भेदात्मक झ्ायात-कर लगे हो । 
उन्होने (आोटावा समभौते के दवे अनुच्छेद ग्रौर मोदी लीज़ पेकट के अनुसार) भारतीय 
कपास की खपत को अनुसन्धान, व्यापारिक जाँच-पडता ल, बाजार सम्बन्ध तथा प्रचार 
भ्रादि हर उपाय से बढाने वा वचन दिया । उन्होने भारत के खान से निकले लोह 
(पिय बप्राइरन) को बिना कर के ब्रिटेन मे प्रवेश करने का वचन दिया | शर्ते यह थी 
कि इगलिस्तान से आयात की जाने वाली लोहे श्रौर इस्पात की वस्तुप्रों क॑ लिए 
लगाया गया कर १६३४ के लोहा और इस्पात ग्रधिनियम (प्राइरन एण्ड स्टील एक्ट) 
में प्रस्तावित करी से कम अनुकूल न हो । 
समभौते के समर्यंको का मत था कि इसके द्वारा भ्रोटावा समभौते में निहित 
प्रतिज्ञाम्रों तथा मोदी लीज़ पेक्ठ की निश्चित प्रतिज्ञाप्रो को कार्यान्वित किया गया। 
समभौते से भारत का कपास त्तथा कच्चे और आधघे तैयार माल का उपभोग बढ गया 
और भारत का खान से तिकला लोहा (प्रिय आइरन) इगलंण्ड में बिना कर के 
प्रवेश पावे लगा। उपनिवेज्ञों और सरक्षित देशों (प्रोटेक्टरेट) से इगलिस्तात का 
मिलने वाली सुविधाशो मे भारत को भी हिस्सा देने का वायदा किया गया था। 
इसके विपरीत, गेर-सरकारी व्यापारिक मत इसके विरुद्ध था, वयोकि इससे 
१६२३ में स्थापित विवेचनात्मक सरक्षण और श्र्थ-स्वतन्वता-समभौते (फिस्कल 
आटोनोमी कन्वेशन) का प्रभाव नष्ट हो गया। समझौते मे पारस्परिक समता का भी 
अभाव था । इसमे भारतीय हितो की अपेक्षा ब्रिटिश हितो का अभ्रधिक ध्यान रखा 
गया था जब कि भारत ने निश्चित अतिज्ञाएँ की। ब्रिदेंन ने भारतीय कपास के उप 
भोग के विकास-विधयक विभिस्त उपचारों पर विचार करना-भर प्रस्तावित किया 
और ऐसे वायदे किये जिनका निकट भविष्य में कोई वास्तविक मूल्य श्रौर उपयोग 
नथा। 
यह भी कहा गया कि इस समभौते मे कोटा या कर के प्रतिशत में कमी से 
कही भयकर सिद्धान्तो की व्याख्या की गई। जब सरक्षण एक निश्चित समय के लिए 
ध्वीकार कर लिया गया था, फिर उस भ्रश्न को इगलिस्तान के कहने से पुन उठाना 
वाज्छनीय नहीं था। इस प्रकार की नोति भारत के औद्योगिक विकास के लिए 
बाधक सिद्ध होने के ऋतिरिक्त नये उद्योगों के प्रारम्भ के लिए घातक सिद्ध होगी । 
यह पूरक व्यापारिक समझौता ओटावा-सममक्कीते के साथ ही समाप्त हो गया 
झौर इसे फिर से तया करने का प्रयत्न नहीं क्रिया गया ॥ 
८ शोटावा समझौते पर धारासभा का विरोधी निर्णय--३० मार्च, १६३६ में भार- 
पीव धारासभा ने एक अस्ताव द्वारा ओ्लटावा-समकौते तथा इसके पुरक ब्रिटिश 
व्यापारिक समभौते को भ्रस्वीकृत कर दिया और इनके लागू रहने वे विरुद्ध भत 
प्रकट किया । 
२० अवतूबर, १६३६ को वास्यिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति में 
बताया गया कि दोनों सरकारों ने यह स्वीकार स्याय्र है कि एक नया समभीता होने 
तक १६३१ वा समझौता लासू रहेया, जिसे (किसी भी ओर से) तीन महीन का 
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नोटिस देकर रह किया जा सकता है । यह भी वहा गया कि समझौता न भी हो 
सत्र भी दोनों पक्षों को अपने अधिमानों को दूसरे से राय लिये बिना हटाता या 
रोकना नही चाहिए। 
€. भ्राग्ल-भारतीय व्यापारिक समझौता (१६३६)--यह बातचीत टाई वर्ष तक 
चलती रही । इसके उपरान्त पहले के दोनो समभोनो के स्थान पर १६३६ में एक 
नया समकोता किया गया । गदर्तर-जनरल ने अपने प्रमाणन (सर्दीफिक्शन) अधिकार 
का झनुसरण करते हुए इसे वेब रूप दिया। नये सममौते मे ओटावा समभोने का 
रुप बहुत बदल दिया गया । यथपि अब भी भारत के निर्यात की अनेक वस्तुएं अधि- 
मान-क्षेत्र के अन्तर्गत थी, किन्तु ब्रिठेन को दिये गए अ्रधिमान का क्षेत्र काफी 
सकुचित कर दिया गया, क्योकि पुराती अधिमान-पद्धति के अन्तर्गत खाद्य, पेय, 
तम्बाकू तथा कच्चे और अध्घें-निर्मित माल अब अधिमान के अधिकारी नही रहे । 
मय समभौते में ग्रधिकतर मदो का सम्बन्ध विश्विष्ट उत्पादनो (जिनका भारत मे 
उत्लादन नहीं होता था) से था, जैसे सोटरकार, साइकिल इत्यादि । 

जहाँ तक भ्रन्य मदो का सम्बन्ध था (उदाहरणार्थ ऊनी कालीन, क्म्बल, 
ओऔपधियाँ आदि) ब्रिटेत से इनके विशेष प्रकार मंगाए जाते थे जिनका उत्पादन 
भारत में नगण्य था । अधिमान को कुछ मंदों की पुन परिभाषा की गई, ताकि 
भारतीय उप्भोक्‍ता के हित में अनेक वस्तुएँ, जो पहले अ्रधिमान की ग्रधिकारी थी, 
अब अधिमान ने पाएँ । एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह हुआ, जगकि ओटावा समससोते में 
भारत में सरक्षण-प्राप्त वस्तुओं को बिलकुल ग्रछूता छोड दिया था, कि नये समभौते 
में लकाशायर की वस्तुप्नो पर लगे करो की व्यवस्था को सन्निहित कया गया था, 
हालांकि सरकारी तौर पर भारतीय सूती वस्त्र उद्योग सरक्षित उद्योग था । 

भारत ने ब्रिदेन से आयात को जाने वाली ग्रनेक वस्तुप्नो, जैसे रसायन, रग, 
कपड़ो के अ्रवनश्चिप्ट, ठ्ती कालीनो, सीव की मशीनों इत्यादि, पर १०% तथा 
मोटरक्पर, मोटर साइकिल और स्कूटर, साइकल तया झआग्नीवस पर ७३%, अधिमान 
दिया । 

जहाँ तक खान से निकले लोहे (पिग आयरन) का सवाल है, हालाँकि इसका 
आयात ब्रिदेन मे विना कर के था, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने यह झधिकार सुर- 
जक्षित रखा था कि यदि १६३४ के लोहे और इस्पात-सम्वन्धी ग्रधिनियम के समाप्त 
खोते के कह ज्ाउक़ से विडेक से क्लेज़े गाए कोह़े और इम्फ़ाज क्री हस्‍्कुफों एट आफि- 
नियम मे प्रस्तावित दरो से अधिक प्रतिकूल कर लगाये यए दो बह भी भारत के खान 
से निकले सोह (पिगर आयरन) पर (३१ मार्च, १६४१ क वाद) कर लगा देगा । 

भारत से वर्मा क अलग हो जाने पर कुछ अधिमान समाप्त हो गए (उदाहर- 
शार्थ उत्वनित (खान से निकला) सीसा, चावल इत्यादि) और कुछ का मूल्य मी घट 
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गया (जैसे साखू (ठीक) की लकडी, मोम, चावल और तम्बाकू) । 

हम इस बात की पहले ही पूरी व्याख्या कर चुके हैं कि किस प्रकार नये 
समझौते मे कपास की वस्तुओ पर (घटते-बढते क्रम से) विष्टय प्रनुमाप से कर लगाये 
गए और कैसे उसे एक ओर तो भारत से ब्रिटेन को निर्यात की जाबे वाली कपातत 
श्रौर दूसरी शोर ब्रिटेन से भारत आने वाले सूती कपडो से सम्बद्ध कर दिया गया । 
सच तो यह है कि यही समभौते का आधार-भाग था । 

जहाँ तक उपनिवेशो का सम्बन्ध है नया समकौता ओटाबा समझौते से इस 
अश में भिन्‍न था कि इसमे सीलोन के साथ एक झलग व्यापार-सन्धि की व्यवस्था थी । 
सीलोच को ओठावा के अधिमान प्रमापो का समझौते के छ महीने बाद तक उपयोग 
करने का श्रवसर दिया गया ॥' एक या दो अपवादो को छोडकर भारत और उप- 
निवेशों के वीच पारस्परिक अधिमान ज्यो-के-त्यो बने रहे 

साधारण तोर पर यह कहा जा सकता है कि समभौते को न त्तो भारतीय 
सूती वस्त्र उद्योग का श्रौर न व्यावसाथिक सगठनो का ही समर्थन प्राप्त हो सका । 

दूसरे समभौते से उस समय को भारत की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा 
गया । तत्कालीन भारत एक ऋणी देश था, जिसे अहृश्य आयात' के लिए ब्रिदिषा 
साम्राज्य को बहुत शभ्ध्विक देना था। अतणएव उसे व्यापारिक सन्तुलन के लेखों मे 
निर्यात की अधिकता बनाएं रखना ग्रावश्यक था। सरकार ने गेर-सरकारी परामगे- 
दाताओरो के मत की भी उपेक्षा की, जिक्ममे उन्होने भारतीय बीमा कम्पनियों; बैक्िंग 
तथा जहाजी कम्पनियों के पक्ष मे भेदात्मक नीति के विरुद्ध और समान पभ्रवस रो की 
प्राप्ति के लिए सुकाव रखा था । नवीन व्यापारिक सममौती का मूल्यांकन करते 
समय यह भावश्यक था कि भारतीय इस्पात सरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इगलि- 
स्तान को दिये गए झधिमानों को भी ध्यान मे रखा जाए।* 

भारत मे अग्रेजो को प्राप्त अधिमान गैर-सरकारी पराभशेदाताओं के सुझावों 
से कही भ्रधिक थे तथा भारत को अन्य महाद्वीपीय देशो कै साथ समझौता करने से 
वचित होना पडा, क्योकि उन्हे बदले मे देने के लिए भारत के पास बहुत कम या कुछ 
भीनथा। 

यद्यपि भारत द्वारा इगलैंड को दिये गए ग्रधिमान ब्रिटेन के लिए निश्चित 
ही लाभदायक थे, जबकि ब्रिटेन द्वारा भारत को दिये यए आइवासन केवल झाश्वासत 
अथवा नकारात्मक सुरक्षा के अलावा कुछ नही थे । कारण यह था कि इगलिस्तान 
को दिये गए अधिभान उन वस्तुओं से सम्बस्धित थे जिनमे इशलिघ्तान के निर्षातको 





३- यह अवधि १५ फरवरी, १&४० को समाप्त हों गई, लेकिन मारतीय प्रवासियों के सम्बन्ध में 
सीलोन और भारत सरकार से समभौता होने की कछिनाइयें के कारण व्यापार्कि सन्पि वी बात 
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को प्रति कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता था, जवकि सरकारी प्नुमान 
के अनुसार भारत द्वारा ब्रिटेन को नियत की जाने वालो अधिमात-प्राप्त बस्वुओ का 
व्यापारिक मूल्य ३६-८६ करोड रु० था और ब्रिटेन द्वारा भारत में भेजी जाने बाली 
ग्रधिमान-प्राप्त वस्तुओं का मूल्य केवल ७.६८ करोड़ रु०, गैर-स रकारी पअनुमान के 
अनुसार भारत की प्रभावपुर्णो प्रधिमान-प्राप्त वस्तुओं (जैसे अलसी, ऊनी कालीन, 
कम्बल, आदि) का मूल्य केवल ६ करोड रु० था । इस श्रेणी मे कर-मुकत वस्तु 
की गाना करना उचित न होगा, क्योकि ब्रिटेन उत वस्तुओं पर कर लगा ही नहीं 
सकता था (उदाहरण के लिए कच्चा जूठ), क्योकि ये बल्लुएं प्रमुख्त ब्रिठिय उद्योगों के 
लिए अनिवार्य थी । इसके विपरीत, ब्रिटेन को प्रधानतया निर्यात वस्तुग्रो, जैसे पेण्ट- 
रसायन, श्ौजार और वस्त्र आदि, के सम्बन्ध मे अधिमान दिया गया था, जो देश के 
गृह-उद्योगो के विकास में वाघक था, परल्लु ब्रिटेन द्वारा भारत को दिया गया अधिमान 
क्वेबल उस कच्चे माल से सम्बन्धित था जो ब्रिटेन के उद्योगो और झस्त्रीकरण योजना 
के चालू रखने के लिए श्रावश्यक था । 

लकाद्ायर के लिए भारतीय कपास के निर्यात को भारत मे ब्रिटिश कपड़ों 
के आयात से सम्बद्ध करने की बहुत प्रालोचना हुई । इस पग्रवस्था में गे र-सरकारी 
परामशेंदाताप्रो के मत की उपेक्षा की गई । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, उसे 
समान लाभ मिलने को कोई व्यवस्था न थो। जहाँ तक इगलिस्वान द्वारा एक 
निश्चित मात्रा मे कपास खरीदने का प्रश्न था उससे ब्रिटेन की कोई विशेष हाति 
होने की सम्भावना ने थी । यह मात्रा भी संाघारएतया लकाशायर द्वारा खरीदी जाने 
चाली मात्रा से कम ही थी। इसके स्थान पर भारत से ब्रिटेन की कपास की बस्तुग्रो 
की एक निश्चित मात्रा खरीदने का प्राशासन देने के लिए कहा गया जो समभौते से 
पूर्व के श्रायात से कही अधिक थी । इसके अतिरिक्त विभिन्‍त प्रकार की कपास के 
अन्ुप्रातों के बारे में कुछ भी नही कहा गया, यद्यपि भारत के क्पाप्त-उतादको से 
इस वात की माँग की थी कि ब्रिटेन द्वारा खरीदी जाने वाली कपास का ६४५ प्रतिशत 
छोटे रेशे की कपाम्न होनी चाहिए । भारतीय गेर-सरकारी सल्ाहकारो के इस मत्त के 
बावजूद भी कि यदि भारतीय कपास-उद्योग पर झोर अ्रधिक अप्रत्यक्ष कर लगाया 
गया तो ब्रिटेन के कपडो पर भी प्रतिशुल्क लगा दिया जाएंगा, लम्बे रेशे की कपास 
पर लगा आयाव-कर दूदा कर दिया गया / इससे भारत के सूती मिल उद्योय का 
सरक्षण कम हो गया, हाथ से बुनने वाले उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पडा और नये 
व्यापारिक ध्रस्तावो के प्रति एक विरोधों घारणा उत्पन्त की गई । 

नये समझौते को सरसरी निगाह से देखने पर ऐसा लगता हैं कि झोटावा 
स्मभौते मे काफी सुधार हम्मा है । जहाँ तक अधिमानो के पारस्परिक विनियय का 
प्रश्न था, कपास के अनुच्छेद (कॉटन झ्ाटिकल) को छोडकर इसे न्‍्यायसगत भी कहा 
जा सकता था| जहाँ तक लकाशायर के कपडे लेने ओर भारतीय कपास देने का प्रश्न 
है, भारत के सम्दे रझे की कपास के झ्ायात के द्विगुर्यित कर को ध्यान मे रखते हुए, 
समझौता लकाशायर के पक्ष में बहुत अधिक था। 


२०० भारतोय अरथंज्ास्त्र 


१०, भारत-जापानी समझोते की उत्पत्ति (१६३४)--१६०४ के पुराने भारत- 
जापानी व्यापारिक सम्मेसन का अप्रैल, १६३३ में भारत घरकार द्वारा विरोध किया 
गया था । इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं ।* १६३२ के आरम्भ से येन के मूल्य मे 
हुए क्रमिक हास से १६२२-३३ मे भारत के लिए जापान के निर्यात अत्यधिक श्रनु- 
कूल हो गए । भारतीय मिलो को ग्रम्भीर सकढ का सामना करना पडा और भारत 
सरकार को हस्तक्षेप करना पडा । अगस्त, १६३२ मे गर-ब्रिटिश भूरे कपडे पर मूल्या- 
गुसार ४० प्रतिद्त प्रायात कर की वृद्धि भौर ५३ आने प्रति पौष्ड का विशिष्द कर 
भी जापानी प्रतिस्पर्धा कम करने भे असमर्थ रहा | अतएवं भारत की कपड़े की मिलें 
भ्रौर भ्रधिक सरक्षण के लिए भ्रावाज् उठाती रही | भारत सरकार की शोर से ब्विटेन 
की सरकार ने जापान की सरकार को छ महीने के अन्दर पुराने (१६०४) समभौते 
को रह करने की सूचना दी। उस समझते भे जापान के साथ बडा ही अनुकूल ब्यव- 
हार किया जाता था । जब तक १६०४ का व्यापारिक समभौता प्रभावपूर्ण था तथ तक 
भारत सरकार भअकेले जापान के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने मे असमर्थ थी, १६३३ 
(अप्रैल) मे पास किये गए उद्योग सुरक्षा अधिनियम [सेफगाडिंग ऑफ इण्डस्ट्रीज 
एक्ट), जिसके अनुसार भारत सरकार विदेशी सस्ते माल के झायात से देश के उद्योगों 
को खतरा होने पर कर लगा सकती थी, से भी कोई विशेष लाभ नही हो सकता था। 
भारत सरकार के इस निर्णय से जापान भे भारतीय कपास के विष्द्ध ग्रान्दौलन प्रारम्भ 
हो गया, लेक्नि जापान के कातने वालो और कपास के व्यापारियों के बीच भारतीय 
कपास स्वीकार न करने के लिए जून, १६३३ के प्रशुल्क सम्बन्धी परिवर्तत जारी 
किए जाने के पूर्व कोई समभौता नही हुआ था। इन प्रशुल्क-परिवर्त नो मे यह घोषणा 
की गईं कि विदेशों से आने वाले कपड़ो पर (जिनमे जापानी कपडे भी शामिल है) 
मूल्यानुसार ७५%, (मूल्य पर) कर लगाया जाएगा और सादे भूरे कपडो पर कम- 
से-कम ६४ पेंस प्रति पौड कर लगाया जाएगा । १६३३ मे एक जापानी प्रतिनिधि- 
मण्डल भारत झाया । त्तीन महीने की बातचीत के उपरान्त एक समझौता हुआा। 
१६३४ में जापानियो ने बहिष्कार समाप्त कर दिया श्रौर भारत सरकार ने मूल्या 
नुसार लगाया गया कर ७५%, से घटाकर ५०९, कर दिया 4 
११ १६३४ के समझोते की धाराएं--जापान के साथ होने वाले समभौते के दो भाग 
थे--( १) सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन), (२) ससविदा या मूल (प्रोट्ोकल लेख) । (१) इसमें 
दोनो देशो के भावी व्यापार सम्बन्धो की रूपरेखा निर्धारित की गई थी ! (२) इसमे 
"जआपाम से ते, अपे, माप, करत 'मत्ल। फे फेची। उामि वयत्यी। पास मे सज्फा, गे, 
हुए समभौते की विवचना की गई थी। सम्रतिज्ञा (कनवेन्यत) के बिना मसविदा 
(प्रोटोकल) स्वत ३१ सार्च, १६३७ को समाप्त होने को था। यदि दोनो मे से किसी 
भो पक्ष द्वारा छ महीने का नोटिस दे दिया जाता तो सप्रतिज्ञा (कनवेन्शन) भी इसा 
समय समाप्त होती । 
चल (कनवेन्धन) का प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार थी--(१) दोतो 
१ 
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पक्षो ने एक-दूसरे के प्रति परम अनुग्रहीत राष्ट्रो-जैसा व्यवहार करने वा निश्चय 
किया । (२) दोनो देशो ने अपने पास समय-समय पर परिवर्तन करने और नवीन 
प्रवेश्य-कर लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा । यह व्यवस्था रुपये और येन के विभि* 
मय-मूल्य भे होने वाले परिवर्ततों को ठीक करने के लिए की गई थी । (३) जबकि 
दोनों पक्षो ने इस प्रकार के परिवत्तंत के अधिकार अपने पास रखे, वे इस वात पर 
द्ैयार ये कि यदि दोनो मे से कोई पक्ष चाहे तो दोनो के पारस्परिक हितों के बीच 
समभीौता करने के कारें मे अग्रसर हो सकता है ॥ 
मसविदा (प्रोटोकल) के प्रधान अनुच्छेद इस प्रकार थे--( १) भारत में आने 
चाली वस्तुओं पर लगने वाले प्रवेश्य-कर निम्नलिखित दर से अधिक न होगे---[के) 
सादे भूरे कपडे (प्लेन ग्रेज़) पर मूल्यानुसार ५०% या ५३ आते प्रति पौण्ड जो भी 
अधिक हो । (ख) अन्य पर मूल्यानुसार ५०% । (२) मसविदा (प्रोटोकल) मे भारत 
में जापानी साल के आयात और भारत से कपास के तिर्यात के लिए कोटा सिस्टम की 
व्यवस्था थी | इस व्यवस्था के अन्तर्गत्त भारत से प्रतिवर्ष (जो १ जनवरी से प्रारम्भ हो) 
१० लाख गाँठ कपास खरीदने पर जापान को ३२५० लाख गज कपडा प्रतिवर्ष (मो 
१ अप्रेल से शुख हो) भेजने का अधिकार था । जाएान द्वारा भेजे सूती कपडे के थानो 
को चार श्रेशियो मे विभाजित क्या गया था--(क) सादा भरा कपडा (प्लेन ग्रेज) 
४५%,, (ख) किनारेदगर कपडा (ग्रेड) १३%, (ग) सफ़ेद (कलफ्दार) कपडा ८5%, 
(घ) रगीत (रुपा हुआ, छपा हुआ) २४% ) 
३२२. १६३४ के भारत-जापानी समझौते की कार्य-विधि-- १६३४ के समभौते से दोनो 
देशो के थीच की दुर्भावनाएँ समाप्त हो गईं । इससे कपास के उत्पादको, व्यापारियों 
और वृछ ग्रश्नो तक मिन्नन्मालिको को मी राहत मिलो ) लेकिन सबसे ग्रधिक लाभ 
भारत के क्पास-उत्पादको को हुम्ला श्लौर कोटा सिस्टम द्वारा वे निश्चिचत मात्रा से 
अधिक कपास जापान भेज सके । उसको झाथिक स्थिति में सुघार से स्थानीय कपडे 
के उद्योग के लाभान्वित होने की सम्भावना थी, क्योकि जनता ही स्थानीय कपड़ों 
की सबसे बडी उपभोक्ता है । 
भारतीय हृप्टिकोए से १६३४ के जापान भारत व्यापारिक समभोते को कह 
आलोचना का साप्रना करना पडा | देश में यह भावना थी कि भारत इस सीदे से 
घाटे मे रहा ! सबसे बडा झमतरेप कोटा सिस्टम के विषय मे था । जुलाई, १६३६ 
में इस समकोते के नवीकरण के सम्बन्ध मे शुरू हुई बातचीत के दौरान में भारतीय 
गैर-खरकारी परामर्ंदाताओं ने कहा कि इस पद्धति से बचन के अ्रनक उपाय थे । 
जापानी तथा जापान में रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने इससे पर्याप्त लाभ 
उठाया । इस प्रकार सममौते का प्रधान उद्देश्य, अर्थात्‌ जापान से आने वाले कपड़े 
का नियमन, पूरा न हो सका। परित्यक्त टुक्डे (फेण्ट्स)' कोटा सिस्टम के अन्तगंत 
ही थे, झत इनका व्यापार दहुत बढ गया । इसी प्रकार नवृली रेशम को वस्तुएं 
भी कोटा सिस्टम के अन्दर न थी, इसलिए वे बड़ी सात्रा मे जापान से भारत आने 


२. ऐेशट्स कपडे परित्यक्त डुक्‍्डों को कहते द लिन्‍्हें कम प्रदेश्यन्कर पर आयल क्या जाता है। 


२०२ भारतीय अर्थशास्त्र 


लगी । जापानी निर्यातक्रो द्वारा कोटा सिस्टम से बचते की एक और भी कुशल विधि 
आराविष्छृत की गई--थह थी कपडे की वनी हुई वस्तुएँ, जैसे कमौजे, पोशाके इत्यादि, 
जिनकी भारतीय वाज्ारो में भरमार ही गई। यह भी कहा गया कि कितना ही 
जापानी कपडा प्रफगानिस्तान और नेपाल से होकर भारत भ्राता है। 

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि मसविदा (प्रोटोकल) के बावजूद भी इस 
प्रकार निर्यात बढ गया और उसका (मसविदा का) जापानी वस्तुओं का उद्देश्य पूरा 
नहीं हो सका । गज लम्बाई के झ्ाघार का दुरुपयोग क्रिया गया भौर प्रधिक बडे पर्ज 
के कपड़े का निर्यात किया गया | 

जहाँ तक जापान द्वारा भारतीय कपास को बडी मांत्रा में खरीदने का प्रश्न 
है, यह कहा गया कि जागान इसे इसलिए खरीदता था क्योकि उसे सस्ते मात्र की 
आवश्यकता थी | १६३४-३४ मे, ग्र्धात्‌ समझौते के बाद पुरे एक बंध से, जापान ने 
भारतीय कपास की २०,१०,६०० गाँठ खरीदी जबकि पिछले दस वर्ष से वह प्रति 
वर्ष कपास को १५ लाख गाँठे खरीदता था। इसलिए भारत में गैर-सरकारी 
व्यापारिक मत यह था कि जापान की कपास-सम्बन्धी न्यूनतम क्रय-मात्रा १० लाख 
से १५ लाख गांठ प्रतिवर्ष कर दी जाए। यह भी कहा गया कि कुछ आगामी बर्षो मे 
जापान में भारत की कपास की माँग कम न होगी, जब सक कि जापान कपास के 
स्थाव पर (स्टेपल फायवर) मुख्य (बडे) रेशे का उपयोग नहीं करता । 
१३. नत्रीद जापान-भारत व्यागारिक समझोता (१६३७)--१६३४ के समभौते के 
नवीकरण के सम्बन्ध मे १६३६ से चलने वाली बातों में आलोचना के इन सब 
आधारो पर ध्यान दिया गया | पुराना समभीता ३१ मार्च, १६३७ को समाप्त होने 
बाला था। इस बार सरकार के वारिज्य विभाग के गैर-सरकारी परामशंदाता प्रपनी 
माँगो में एकम्त थे । प्रथम यह कहा गया कि जापान द्वारा भारत की कपास के क्रय 
के सम्बन्ध मे समभौता वेसा ही बता रहे, लेकिव भारत में श्राने वाले जापावी कपडे 
की मात्रा मे काफी कमी की जाए (उदाहरणा्थे ५०० लाख गश्य वी कमी की जाए) । 
फेण्ट्स (परित्यक्त कपडो) के लिए भी कोटा की व्यवस्था प्पनाने की माँग की गई, 
जो साधारण कपडे की माना के २६% से भ्रधिक न हो जापान से कृत्रिम रेशम 
के बढ़ते हुए गब्रायांत को रोकने के लिए रेशम को भी साधारण कपडो के कोटा में 
झाभिल करने का सुझाव रखा सया। ऐसी ही व्यवस्था सिले हुए कपडो के बारे मे 
भी लागू करने का सुझाव दिया गया ॥ यह भी कहा गया कि कीटा गथ् लम्बाई 
के सिद्धान्त पर न लगाकर वर्गगज़् के हिसाव सें लगाया जाए और नीचे दरजे का 
जापानी सूत भी (१५० से नीचे का) कोे के अन्दर झाना चाहिए । विविध वस्तुगओरो 
के लिए या तो कोटा ब्पनाया जाए या ऐसा विशिष्ट श्रायात-कर लगाया जाए ताकि 
गृह-उद्योगो की सुरक्षा हो सके । 

यह सम्योधित समझीता १६३७ (पअग्नैल) मे ३१ मार्च, १६४० तक के लिए 
लागू किया गया । 

जहाँ तक व्यापारिक सप्रतिज्ञा (ट्रेंड कल्वेशन) का सवाल है, पुरानी स्थिति 


व्यापारिक समज्ौते र्ण्३ 


कायम रही झौर फिर तोन वर्ष के लिए जापान परम अनुशहीत राष्ट्र का व्यवहार 
पाने का अधिकारी हो गया । 
कुछ थोडे-से परिवर्तेतों को छोडकर, जो १ झग्रैल, १६३७ को वर्मा के विभा- 
जन के कारण आवश्यक हो गए थे, सश्ञोधित मसविदा [प्रोटोकल) भी प्राय. पुरान 
मसविदे-जैसा ही था ॥ जापान द्वारा १० लाख गाँठें खरीदे जाने पर उसके आयात 
का कोटा अब ३२५० लाख॑ गंज़ से घटाकर २१३० लाख ग्रद्ध कर दिया गया। यह 
कमी वर्मा-विभाजन के कारण भारतीय बाजार क सकुचित होने का परिणाम थी । 
इसी प्रकार जआापाती कपडे के ब्रायात की उच्चतम सीमा, जो जापान द्वारा कच्ची 
कपास की १५ लाख गाँढें खरीदे जाने पर झ्राधारित थी, ४००० लाख गज़ से घटाकर 
३५८० लाख गज कर दी गईं | 
१६३७ म प्रारम्भ होने वाले समझौते मे ग्रर-सरकारी परामसेंदाताम्रो को 
एकमत सिफारिशों का पुरा स्थान नही मिला और मूलत यह पुराने सम्रकौते से कुछ 
झधिक अच्छा नहीं था । भारत सरकार यदि चाहती तो जपानी प्रतिस्पर्धा से क्षति- 
ग्रस्त भारत के नवजात उद्योगो के सरक्षय के लिए अधिक उत्तम छार्तों पर सममौता 
कर सकती थी, लेकिन यृह-उद्योगो की सुरक्षा की माय पर घ्यात दिए बिना ही 
व्यापारिक समझौता वैसा हो रहने दिया गया । इस प्रकार दोनो देझ्षों म व्यापारिक 
सम्बन्ध पहले जेसे ही रह्‌। अभ्त इस झ्रश तक समभौता जापान के लिए हितवर 
रहा था। 
जहाँ तक कपास 7 मसविद (भोटोकल) का प्रश्न था, जो कुछ अन्तर हुआ 
बह भारत से बमा के झलग हो जाने के कारण था ! जापान ने वर्मा से दूसरा समन 
कौता कर लिया, जिसके अनुसार वर्मा म आने वाले जापानी कपड़े की मात्रा ४२० 
लाख गज थी । भारत का कोटा इतना ही कम कर दिया गया । ध्यान रहे कि पुरान 
मसविदे का आधारभूत कोटा कम करते समय बमा की आवश्यकताएँ ७०० लाख 
गज अनुमानित की गईं थी ॥ चूंकि वर्सा का कोटा ४२० लाख गज ही रखा गया, 
भारत को थाकी २८० लाख गज की खपत करनी पड़ी । 
यह कहा यया कि कॉटन फेण्ट्स को कोटे मे नही शामिल किया गवा, हालाकि 
उच्चतम सीमा सूती कपडे के कोटे बी २२% झर्थात्‌ ८६,५०,००० गज कर दी गई थी । 
सिल्क फेण्ट्स और कृत्रिम सिल्क्र को भी समभौते से वाहर रखने पर कडी 
आलोचना की गईं। लेकिन भारतीय सिल्क और कपड़े के उद्योग को १६३७ मे वृत्ति 
विभाग के नोटिफिकेशन से लाभ पहुँचा, जिसके अनुसार कृत्रिम सिल्क के केण्ट्स को 
मारत में आने से रोका गया और कृत्रिम सिल्क पर एक झाना प्रति वर्गगज़ कर लगा 
दिया गया । 
गर-सरकारी सलाहकारो के कुछ सुमाव स्वीकार नही किय गए ।॥ उदाहरण 
के लिए विविध प्रकार की नियमित वस्तुओं, जैसे तौलिया और सूती कम्बल, के लिए 
अलग कोटे का इन्तजाम नही क्या जा सक्ष और न ही भारत के स्रीमाप्रान्‍्तो स 
अफगानिस्तान और नैवाल के वाजारो को पुर्ननिर्यात करने पर रोक लगाई गई । 


र्ण्४ड भारतीय अर्थंज्ञास्त्र 


भारत के तटीय जहाजी व्यापार मे जापान वे धुस पडने वे सम्बन्ध में कोई 
रोक-टोक नही वी गई और जापान तथा भारत के बीच होने वाले व्यापार में भार- 
तीय जहाज़ों को उचित भाग देने के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं क्या जा सक्य । इन 
दोनो वारणो से भी असम्तोप प्रकट क्या गया । 

सब बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि १६३७ के समझौते से 
भारत की स्थिति पहल से हृढतर हो गई । यह वात अबस्य थी कि भारत ने ग्रपती 
सौदा करने वी दक्ति का पूरा उपयोग नही किया । यह अ्रच्छा हुआ होता कि कपास 
और कपड़े की अदला-वदली के स्थान पर एक विस्तृत और व्यवस्थित व्यापारिक 
समभोता क्षिया गया होता, जिसमे देश के नवजात उद्योंगो, जैसे शीशा, सावुन, रसा- 
थन आदि, की सुरक्षा को व्यवस्था होती । 

१४ १६४० का श्रच्याथी समझोता--जापान सरकार से यह आश्वासन पाने पर कि 
उनका विचार भसदिदा (प्रोटोकेल) और सप्रतिज्ञा (कन्वेन्शन) वी समाप्ति के अन्तर 
से लाभ उठाने का नहीं है, दिसम्बर १६३६ में भारत सरवार ने व्यातारिक सममौते 
की समाप्ति के लिए जापान को छः महीने का नोटिस देना आवश्यक सही समझा । 

३१ मार्च १६४० को मसविदा (प्रोटोकल) कौ अवधि समाप्त हीने पर दोनो 
सरकारी न निश्वय किया कि पुरान समभौते की समाप्ति झौर नये के निर्माण के 
दीच वे ऐसा कोई कार्य नही वरेंगे जिससे एक-दूसरे के हित को हानि पहुंचे । 

१६४९१ मे ब्रिटिय सरकार द्वारा जापान के साथ हुई व्यापरिक सन्धियो को 

त्यागने के कारण जापात के साथ जल्दी सम »ोता होने की श्राशा न रही | प्रतएव 
पुरानी जापान भारत ध्यापारिक सप्रतिज्ञा (१६३४) की सपम्माप्ति के लिए जापान वो 
छ भहीने का नोटिस दिया गया । 
१५. १६४९१ का नया बर्मा-भारत व्यापारिक समझौता--१६३७ (पअप्रंल) में भारत 
में दर्मा के अलग हो जाने पर नये समभौते के होने तक वर्मा के साथ सम्बन्ध भारतें- 
वर्मा नियम सभादेत (इण्टो-वर्मा रेगूलेशन ऑडइर इन वीउन्सिल) द्वारा निर्धारित 
होते रहे | इसमे दोनों देशो के व्यापारिक तथा प्रशुल्न-सम्बन्धी मामलो की ययावेत्त्‌ 
रखा गया । वर्मा सरकार को अपनी वजट-मम्बन्धी कंदिताइयों के कारण इस प्रकार 
की स्वृतन्त्र व्यापारिक नीति ठीक नहीं जेंची और १ अप्रैल १६४० को १ अग्रैल 
१६४१ से सभादेश को समाप्त करन का नोटिस दिया | इसी वीच नवीन समभीते का 
अयत्न क्या गया और वह हो भी यया $ 

इन ब्यवस्थाओ के अन्तर्गत दोनो ने एक दूसरे से परम अनुग्रहदीत राष्ट्र का- 
या व्यवहार करने का निश्चय किग्रा । इस समझौते को मुख्य बातें तिम्त भी--- 

(१) दर्भा हारा भारत को दी गई रियायतें--(क) वर्मा ने भारत वी ७७ 
यल्तुओं, जैसे मदली, कोयला, कपास, उत्वनित लोहा (पिय आयरन) आदि, के स्व- 
तन्त्र प्रवेश का अधिकार दिय्य । (ज) कुछ वस्तुओं पर ५% से अधिक कर न लगाने 
क्य बचन दिया (जैसे झालु, नारियल, रपायन, मादक बस्तुएँ, औपधियाँ, रग, उसी 
कम्बल आदि) । [से कुछ वल्तुओ पर १०% से अधिक कर व लगाने वी रिआ्रायत 


व्यापारिक समझौते र्‌ण्५्‌ 


दी (जैसे कॉफी, सिगार, कुछ मसाले, साबुन (नहाने के), बूट जूते आदि)।॥ (घ) 
कुछ वस्तुओं पर विशेष दर से टेक्‍्स लगाने की रिआयत दी गयई--सुपारी २०%, शराब 
(एल बोझर) पर उत्पाद-कर के हिंसाव से, तम्बाकू पर १ आना भ्रत्ति पौण्ड की दंर 
से, और सिल्क (कत्रिम) पर १५% के हिसाब से इत्यादि । 

(२) भारत द्वारा बर्मा को दी गई रिश्रायतें---(क) भारत ने स्वीकार किया 
कि वर्मा की कुछ वस्तुएँ बिना किसी कर के भारत मे प्रवेश पाएँगी (जैसे रंगने 
और सिक्काते के सामान, गोद, लाख, लकडी, शहतीर, वानिश किये सामान, कच्चा 
लोहा, अल्यूमिनियम, जस्ता और सीखा) । (ख) कुछ वस्तुओ पर विशेष दर से कर 
लगाया जाएगा (जैसे आलू और प्याज ५%(, कहवा १०%, सिगार १०% , तम्बाकू 
(न बनी हुई) १ थाना प्रति पौण्ड | (ग) बर्मा से आने वाले मिट्टी के तेल और भारत 
से जाने वाले कपडे के कर की अलग व्यवस्था की गई। कपड़े के लिए समभौते मे 
क्रेबल ७३% की व्यवस्थ थी, परन्तु बर्भा सरकार ने प्रतिज्ञा की कि इस प्रकार की 
वस्तुओं पर १०% से अधिक कर न लगाएंगी । इसके गतिरिक्त जापानी वस्तुझो पर 
कोदा सिस्टम कायम रखने से भारत वे कपड़ो की स्थिति और हृढ हो गईं । जहाँ 
तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, अधिमान कम करके ६ पाई प्रत्ति गैलन कर दिया 
गया, जबकि पहले १६३ पाई प्रति गैलल था। भारत सरकार ने युद्ध-काल में कुल 
ऋधिमान के वराबर अधिमार (सरचाजं) लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह 
अधिभार (सरचाज) ७ अप्रेत १६४१ को कार्यान्वित किया गया । (घ) यह भी आव- 
इयक समझा गया कि भारत में आने वाले शहतीर और वर्मा को भेजी जाने वाली 
चीनी के लिए अलग कर-व्यवस्था की जाए। बर्मा की सरकार ने युद्ध-काल मे शहतीर 
पर वियति-कर से लगाने का आश्वासन दिया और भारत से आते वाली चीनी को 
विशेष सुविधाएं दी (जहां तक स्थानीय परिस्थितियों मे ऐसा कर सकना सम्भव 
था) । (ड) चावल और हटा चावल कर-मुक्त सूची (फ्री लिस्ट) के अन्तर्गत रखे गए 
और तब तक वर्मा से झाने वाले माल पर चुगी न लगने की व्यवस्था थी जब तक कि 
अन्य देशो के माल बिना चुगी के झाते रहे। यदि हूटे चावल यर चुगी सगे तो 
१०% का अधिमान दिया जाए। (च) एक देझ्न से दुसरे देश को किये जाने बाले 
उन निर्यातों के सम्बन्ध में, जिन पर उत्पाद-कर (एक्साइज ड्यूटी) लगता है । 

१६. द्विपक्षों (बिलिटरल) व्यापारिक समझौतों को नई नीति--व्यापारिक नीति की 
प्रमुखतम विशेषता विशेष रूप से १६३२ के बाद से, यूरोपीय देशो मे प्रमेक देशो 
द्वारा कुछ समय के लिए डिपक्षी व्यापारिक समझौता करने की हो गई है । 

अनेक प्रकार के द्विपक्षीसममौतो में सबसे अधिक प्रचलित निम्न है--(१) 
निकायसतो-सममोते (क्लियरिग) तथा (२) क्षतिपूर्खि घर अदला-बदलो के सममौते 

(कम्पेंजेशन या वार एग्रीमेप्ट्स) । दूसरे मे वस्तुओं का सीधा विनिमय होता है । 
इस श्रकार चुकता करने की झ्वश्यक्षता ही नहीं उठती । इस प्रकार के समभौते दो 
देशो या व्यक्तियो या फर्मो के वीच हो सकते हैं। निकासी-समभौते (क्लियरिंग एग्री- 
प्रेप्ट्स) में विनिमय की जाने वाली वस्तुएँ मि्दिषप्द नहीं होती । इतका प्रधान उद्देश्य 
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विदेशी विविमस के नियमन के लिए व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित करना है ताकि 
आयात झौर तियति के बीच सम्यक सन्तुलन स्थापित हो जाए ।' यद्यपि झव भी 
परम अनुग्रहीत राष्ट्र-व्यवहार की धारा की द्विपक्षीय समझौते मे जोड दिया जाता है 
सेकिन वित्तीय और कोटा-व्यवस्था-स्म्बन्धी घाराओ को सम्मिलित करने और ओौद्यो- 
मिक प्रनिज्ञाओ तथा प्रादेशिक अधिमानों के कारण इसका कोई क्रियात्मक प्रभाव 
नही रह जाता । 

घिततम्बर, १६३६ मे युद्ध छिडने से पूर्व भारत सरकार ते उन सब प्रमुख देशों 
के साथ ध्यापारिक सभभोवा करने का निश्चय किया जितके साथ भारत का वाशिज्य- 
सम्बन्ध या | इनमे जमंती, इठली, ईदान, तुर्की इत्यादि प्रमुख थे, जिनकी वियमित 
विनिमय-मीति से भारत के निर्यात में बडी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। देश के 
सामने प्रश्त घा--क्या भारत को द्विपक्षी समभौते के पक्ष मे परम अनुप्रह्नीत राष्ट्र 
व्यवहार को पुरानी नोति को त्याग देना चाहिए ? (मार्चें, १६३६) घारासभा द्वारा 
ओटावा समझौते का भ्रन्त करने के पक्ष मे दिये गए मत से यह घिवाद और भी तीक़ 
हो गया । 

यद्यपि भारत सरकार इस प्रकार द्विपक्षी सन्धियाँ करने के लिए कटिवद्ध हो 
चुकी थी, फिर भी उन्हें इस नीति की वारछनीयता पर बहुत अधिक विश्वास नहीं 
था । उनके विचार से पिछले कुछ वर्षी मे विदद की आ्राधिक स्थिति के श्रध्ययन 
और भारत की वर्तमान परिस्थितिथों के अवलोकन से ऐसा कोई परिवर्तन नही दिखाई 
देता जिससे किसी नीति-परिवर्तत की आवश्यकता प्रतीत होती हो ॥ कहा गया कि 
भारत के निर्यात की प्रधान बस्तुएँ कच्चे पदार्थ हैं जो विश्व के बाजारों में भेजे जाते 
हैं । श्रतएव उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक था कि उसका व्यापारिक सन्तुलन उसके 
पक्ष में हो । इसलिए उस्ते इन बाजारों मे मुक्त प्रवेश प्राप्त होना चाहिए और भारत 
चरम श्रनुग्रहीत राप्ट्र के आधार पर अपने लिए खुले दरवाजो को बन्द करवाने के 
लिए सहज ही तैयार नही हो सबता ॥ द्विपक्षी समझोतो से न केवल समभौत्ता करने 
वाले देशो का कुल व्यापार घट जाएगा, बल्कि व्यापार के अपने स्वाभाविक मार्गों से 
मआुडकर अन्य दिल्लाओ मे जाने से प्रन्‍्य देश भी हानि उठा सकते हैं। कुल व्यापार 
की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन को पसन्द करने की नीति 
से सभी व्यापारिक सस्तुलन नप्ट हो जाएँगे और इस प्रकार विश्व-ब्यापार में स्थायी 
सकुचन आ जाएगा । इस नीति के अनुसरण से भारत को लाभ की अपेक्षा हानि ही 





३० देखिए, भारत सरकार के सूचना-सचालक द्वारा प्रकाशित ठीमरा नोट “ऑन इस्टियाज् फरित 
ट्रेड पालिसी? (१३३६) और पाल एम्जिग एक्सचेब्ज कण्ट्रोल, ० [४१०२] 

०, जिन आधारों पर यदद निष्कर्ष निकाला गया था वै भारठ सरकार के यूचना-सचालक द्वारा प्रका* 
शित १६१६ के प्रेस नोटों में दिये गए दें ! और भी देश्पिए, वी० के० मदन का लेख “विलेटरलिज्म 
एण्ड इडियन ट्रेंड, 'इंटियन जरनल ओंस इक्नामिक्स! (जुलाई १६३६) और “इटिया रुण्ड इम्पी- 
रियत्र प्रिफरेन्स!, ए० १६६०२०० [ 
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अधिक होगी, क्योकि इससे उसका विदेशी व्यापार कम हो जाएगा, निर्यात बढ जाएगा 
और आयात कम हो जाएगा । जमेंती-जैसे सकटापन्न देशों के लिए आयात का हिय- 
तअ्रण्स आवश्यक हो सकता है, लेकिन भारत-जसे समृद्ध देश द्वारा इस नीति का अनु- 
सरण कोरी हर होगी । 

अब भारत की स्थिति विश्व के बाज़ारो मे प्रधान खाद्यान्न और कच्चे माल 
के पूर+ की नही रही । उद्यहरण के लिए अव जमेनी, जो कि पहले भ्रधिकतर भारत 
से कच्चा माल खरीदता था, अब उन देशो से खरीद रहा था जिनके साथ निकासी- 
समभौते (क्लियरिंग एग्रीमेंट्स) किये गए थे । इस प्रकार कपास ब्राजील, पीर, टर्की 
और मिस्र से, चमडा दक्षिणी अमेरिका से और तिलहन अरजेंण्टाइना तथा अन्य फ्रेच 
उपनिवेशो से खरीदे जाने लगे । इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इन देशो 
की मुद्रा-सम्बन्धी श्रनिश्चितताएँ तथा झनिश्चित आर्थिक स्थिति इनके साथ ह्िपक्षी 
समभौतों के समुचित सचालन मे वाघा पहुंचाएगी 7 

अन्य देशों के साथ भी कितनी ही कठिनाइयाँ थी। उदाहरण के लिए फ्रास 
अपने उपनिवेशो के आयात को प्रोत्साहन दे रहा था और वह चीन की हलकी सुस्वादु 
चाय को भारतीय चाय की अपेक्षा अधिक पसन्द कर रहा था। सयुबतराज्य अब 
भी अपनी एकान्तवादी तिकेडियों मे लगा हुआ था और विदेशी व्यापार की अपेक्षा 
देश के वाशिज्म और विक्रास को भ्रधिक महत्त्व दे रहा था। झतणएव इन देशो से 
ट्विपक्षी समझौता करने का अवसर कम ही था ) 

दीघंकालीन दृष्टिकोण से तो यह कहा जा सकता है कि भारत विश्व से 
अलग रहकर व्यापारिक इकाई के रूप मे अपना महत्त्व नही रख सकता । उसे अपने 
अतिरिक्त उत्पाद के लिए विश्व के बाजारों में स्थान ढुंढवा पडेगा श्र उसकी 
समृद्धि अन्ततोगत्वा, विश्व के व्यापारियों की सम्रुद्धि से सम्बद्ध है। अतएवं उसका 
हित विश्व-ब्यापार के अवाधित और उन्मुक्त श्रवाह मे ही है जिस पर विश्व की समृद्धि 
तिभर है । 

इसके विपरीत यह कहा यया कि विश्व के समुत्थाव और स्वतन्न व्यापार के 
पुनर्स्थापन की बहुत कम श्राञ्षा है तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्मरता, ग्राथिक राष्ट्रीयता 
और ब्यापारिक दिपक्षीयवा कम होने के बजाय घनीभूव ही होगी । इस परिस्थिति 
में सुरक्षा के लिए भारत को नदीन व्यापारिक नीति का अनुसरण करना होगा और 
इसका प्रारम्भ भी भारत-जापान, भारत-ब्रिटिश और भारत-वर्मा समभोतों के रूप में 
हो चुका है । 

अस्तरिम श्रायोग ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के पहले सत्र (सेशन) की 
तेयारी १६४६ तक कर लो थी, किन्तु हवाना चार्टर की स्वीकृति कम होने के कारण 
यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सपठन की स्थापना अनिश्चितत काल के 
लिए स्थगित हो जाएगी । आज तक इस सयठत को स्थापना नही हुईं है और व्यापार 
तथा निराजाम्य कर के सामान्य समझोते (जो० ए० टी० टो०--जनरल एस्रीमेप्ट 
ऑन ट्रेड एश्ड टेरिफ्स) के बाद यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ययठन 


र्ष्ष भारतीय अथज्ञास्‍्त्र 


की स्थापना का बिचार छोड दिया गया है | 

जी० एु० टौ० रीौ०---१६४७ में जिस समय जेनेवा मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
सम्ठन का चार्टर तैयार किया जा रहा था, उत्ती समय चार्टर बनाने वाली समिति 
के सदस्यों ने आपस में निराक्राम्य (टेरिफ) कर-सम्बन्धी बातो पर भ्रागे बढने का 
निर्णय किया और जी० ए० टी० टी० की रूपरेखा तैयार की । 

यह समभौता १ जनवरी, १६४८ से लागू हुआ और इसमे २३ देश सम्मिलित 
हुए | जी० ए० टी० टी० के तत्त्वावधान मे जेनेवा में हुआ निराक्राम्य सम्मेलन प्रथम 
था। इसके अतिरिक्त तीन सम्मेलन और हुए---फ्रास (१६४६), इगर्लण्ड (१६५०- 
४१) और जेनेवा (१६५६) । इन सम्मेलनों का परिणाम यह हुआ कि अस्‍्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार में सम्मिलित हीने वाली ६०,००० मदो की निराक्राम्य दर (कस्टम डूयूटी) 
चंदा दी गई या स्थिर कर दी गई ! इस समझौते को मानने वाले सभी देशों ने इसमें 
भाग लिया। वस्तुतः जी० ए० दी० टी० में शामिल होने को इच्छा रखने वाले देश 
बो समभौते मे छ्यमिल होने से पहले अपनी निराक्राम्य दर को घटाने के लिए 
तैपार होना पडता है । 

१ जनवरी १६५६ को इस समझौते में सम्मिलित सदत्यो की सहक्या ३७ थी। 
विश्व के सम्पूर्ण व्यापार का ८० प्रतिशत विदेशी व्यापार इन्ही देशों द्वारा होता है । 

१६५५ तक त्तेरह सत्र (सेशन) हो चुके थे । प्रत्येक वर्ष एक सत्र, जिसकी 
अवधि लगभग ६ सप्ताह की होती है, होता या । 

१६५९ से कम अवधि के दो सञ्न करने का निश्चय किया गया । इन पत्रों 
में अन्य बातों के श्रलावा विभिन्‍त देशो द्वारा प्रस्तुत शिकायतों पर भी विवार 
होता है। 

१६५२ में भारत ने पाकिस्तान द्वारा जूट के निर्यात पर लगाए भेदात्मक करो 
के विरुद्ध शिकायत की । दोनो देशो की सरकारे आमन्त्रित की गईं और पाकिस्तान 
द्वारा भारत को जूट तथा भारत द्वारा पाकिस्तान को कोयला देने की शर्तों पर विचार 
करके एक दीर्घकालीन व्यापारिक समभौता किया गया तथा दोनो देश भेदात्मक करो 
को समाप्त करने के लिए राजी ही गए । 

आ्राधुनिक व्यापारिक समझौते--१६४८-४६ में सारत ने दस देझो के साथ 
व्यूपारिक समभोता किया। यह व्यापारिक देशों से स्वव--त कि इंगलिस्तान 
इारा--सम्बन्ध स्थापित करने की नीति का फल था। दूसरा उद्देश्य सुलभ मुद्रा 
(सापट करेन्‍्सो) के व्यय तथा दुर्लभ मुद्दा (हाड़े करेन्सी) के सचय का भी था । 
सन्‌ १६४३ के मुझुष समभोतों में रूस, सिक्ष और सीलोन के साथ किये गए सम- 
झौते मु्य है। रूस और भारत समझौते मे व्यापार के रुपयो मे अर्थ-प्रवत्थन करने 
की व्यवस्था की गई है। थे 

चीन के साथ एक समझौता २६ अप्रैल, १६५४ को किया गया, जिसमे भारत 
और तिब्बत के चीनी प्रदेश के बीच सामान्य व्यापार की व्यवस्था की गई । १४ 


अवतूवर, १६४४ को एक दुसरा समझौता हुआ, जिप्तमे दोनो देशो के झायात्त और 


व्यापारिक समझौते र्श्ह 


नियति को वस्तुओं की व्यवस्था की यई | इस समझौते के अन्तर्यत मारत ने चीत 
को कलकत्ता होकर अपना माल तिब्बत भेजने के लिए सुविधा प्रदान की। इस 
समभौते के साथ ही एक अलग पैव्ट भी किया गया, जिसमे भारत से €० लाख पौ० 
वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात (घीव को) ओर चीन से ६० लाख पौ० कच्चे रेशम के 
आयात का प्रवन्ध किया गया । १४ अक्तूचर, १६५४ को समझौता दो वर्ष के लिए 
किया गया । 

प्रतिवर्ष कुछ व्यापारिक सम्रकौनों मे सथोधन या अवधि की बृद्धि की 
जाती है तथा नये समभौते किये जाते हैं। इनका उद्ेश्य निर्यात के नये बाजार 
प्रस्तुत करने के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के असन्तुलन को दूर करना है । 
१६५६-६० में भ्रफगानिस्तान, वल्गेरिया, चिली, पूर्वी जमंनी, फ्रान्स, इठली, जोईन, 
पाकिस्तान, पोलेण्ड, रूमानिया, स्विदज़रलैप्ड और यूमोस्लेविया के साथ नग्रे सम- 
भऔौते किये गए। इधर हाल में फ्रास, जोर्डन और स्विट्जरल्लेण्ड के साथ य व्यापारिक 
सम्रकौते पहली बार किये गए हैं। ग्रीस, हगरी, इण्डानशिख्र और ठीठताभ के सम- 
भौतो की अवधि वढा दी गई | हगरो के साथ १ जून, १६६० को ३४ वर्ष की 
अवधि का शक नया समझोता भी किया गया / 

इस समय भारत के व्यापार और भुगतान-सम्बस्धी समझौतो की सहया 
२४ है ।' 

भारत के व्यापारिक समभोवों को तीन वर्यो मे वाँदा जा सकता है--(१) 
पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ किये यए समभोते, (२) परिचमी यूरोपीय देशों क साथ 
किय गए समभौते तथा (३) अन्य देशो के साथ किये गए समझौते । प्रथम प्रतार वे 
समभौतो में (जैसा कि रूस, पोरलेण्ड और पूर्वी जमंनी के १६४८ के समभौतो म है) 
मुगतान की व्यवस्था भ्रपरिवर्ततीय भारतीय रुपया मे है । ट्वितोय प्रकार वे समभौतो 
का उद्देश्य भारत के ग्रायाव को अधिकता से उत्पत्त अधभ्रन्तुलब को दूर करना है । 
इस सम्बन्ध मे भारत तथा सम्बन्धित देश के प्रतिनिधियों क मसयुक्त आर्थिक झायोग 
के सगठन का प्रस्ताव भी था। 

इस वात में कोई सन्देह नहीं कि व्यापारिक समझौते तथा ग्न्य सामान्य 
समभीते, प्रतिनिविमण्डल न केवल राष्ट्रों के वीच आथिक सम्बन्ध बनाते हैं वल्कि 
इसके साथ साथ देश के व्यापार को अ्रस्गठित बनाते हैं जिससे विदेशी व्यापार के रुख 
तथा व्यापार के नवशे पर प्रभाव डाल सकें । १६६४ तथा १६६५ में भारत मे कई नय 
व्यापारिक समझोते किय तथा पुरान समभौठो के समय को और बढाया ) तय सम- 
मौते बुलगारिया, दक्षिण कोरिया, पूर्वी जमेनी, ईरान, ब्राजील तथा झर्जेन्टाइना क साथ 
क्िय गए। व्यापार समझोतो का फ्रास, इटली, पाकिस्तान, क्षक्ता, रोमानिया, चेकोस्लो- 
वाक्यिा और जोन इत्यादि दंशो के साथ पूर्व अवस्था में लाया गया। 

अरब गणराज्य के साथ सितम्वर १६६४ म॑ एक समम्ौत के अनुसार दोनो 


2. देसिए, रिपोटे ऑन करनी पएड फाइनेन्स, पृ० &०, १६५६-६० | 


२१० भारतीय अभश्ञास्त्र 


देशो के बीच व्यापार को शत-प्रतिशव बढाने की चेष्टा की गई | १६६४-६५ मे देश 
से बहुत-से व्यापारिक प्रतिनिधि विदेशों मे भेजे गए । इस प्रकार झ्राथिक उन्नति के 
कार्य मे लगे हुए राष्ट्री के साथ सहकारिता की नीव डालो गई ; विशेषतया लका, 
नेपाल, सूडान तथा युगाडा । अफ्रीकी तथा एशियाई देशो के साथ मिलकर झौद्योगिक 
उन्नति की चेष्टा की गई । ६ प्रोजेक्ट एशिया के देशों के साथ और १० भ्रफ्रीकी 
देशों के साथ सूती, ऊनी कपडे, जूट, चीनी तथा हल्के तकनीकी यन्‍्त्रों के बनाने में 
सहकारिता की । 

देश के व्यापार को बढाने के लिए १६३४ के शुल्क दर काबून (70ीक्षा 
प्रश्यय 4०६) को १६६३ मे सशोधित किया गया। १६६४ मे श्रायात में कुछ 
कटौती के लिए सशोधन किया गया । शुल्क-दर कमीशन की सिफारिशों पर कुछ 
वस्तुओं पर सरक्षण को हटाया गया, परन्तु र॒ग के उद्योगो पर १६६७ तथा प्रत्यू- 
मिनियम पर १६६८ तक सरक्षण की अ्रवधि बढा दी गई। मई १६६६ मे शुल्क 
दर के प्रदन के सोच-विचार के लिए एक कमेटी डा० दी० के० प्रार० वी० राव की 
अध्यक्षता में बताई गई | 

चौथी प्रचर्षीय योजतला में व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्त किया 
जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा का हल श्ीक्रातिशीक्र मिल सके । 


चला झौर विमिमय, १ र्श्३े 


न था । बेकिंग भी अभी प्रव्यवस्थित ही था। नवम्बर, १८६४ में भारत सरकार ने 
एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार सरकारी खज़ानो पर सावरेन और अर्द्ध- 
सावरेन क्रमशः १० ओर ४ रुपये के भाव से स्वीकार की जाने लगी तथा भारत सर- 
कार सुविधानुसार अपने ऋणदाताशो की इच्छानुसार सावरेव और झर्द्ध-सावरेन मे 
आऋण चुकाती थी । १८६६ में कलकत्ता व्यापार-मण्डल ने स्वर्ण चलाथ (करेन्‍्सी) 
अपनाने के लिए पुन. छोर दिया | भारत सरकार ने मैन्सफील्ड झायोग की नियुक्त 
की । भारतीय करेन्सी वी सम्स्याझो पर विचार करने के लिए समय-समय पर नियुक्त 
समितियों और झ्ायोगो मे यह सर्वप्रथम था। इन आयोगो गौर समितियों ने भारतीय 
चलाथ॑ के दोपो को दूर करने लिए झनेक विरोघात्मक उपाय बताए। मन्सफील्ड 
आयोग ने सिफारिश की कि (१) १५, १० और ४ रुपये का सोने का सिक्का जारी 
करना चाहिए, क्योकि जनता ऐसे सिक्कों को इन्हीं मूल्य के नोटों की अपेक्षा अधिक 
पसन्द करेगी तथा स्वर चलाये (करेन्सी) नोट के प्रचलन का माय प्रशस्त करेगा । 
(२) चलाथ सोने, चाँदी ओर कागज का होगा । १८५६८ मे एक अधिसूचना जारी की 
शई, जिसके द्वारा सावरेत औौर अद्धं -सावरेन स्वीकार करने वी दर क़मदा दस रपये 
श्राठ श्राने और पाँच रुपये चार झाने कर दी गई, क्योकि पहली (दस ठुफ्ये, पाँच 
रुपये) बाज़ार दर के अनुरूप नही थी और फतस्वरूप सरकारी खजाने के लिए पर्याप्त 
सोना ग्राहृप्ट करन में असमर्थ रही । मैन्सफील्ड आयोग का कोई हवाला न देते हुए 
भारत सरकार ने यह कदम उठाकर अन्तत सोने को बेघानिक मुद्रा बनाने की इच्छा 
प्रदर्षित्त की । सोने को वेधानिक मुद्रा मानने की गलती झौर उसका परिणाम स्वीकार 
करने से पहले सरकार भारत में सोने झोर चांदी के सापेक्षिक अ्र्ध को तिशिचित कर 
सभा चाहती थी । १८७२ में सर रिचार्ड टेम्पल ने एक टिप्पणों मे भारत सरकार को 
यह घुभाव दिया कि वास्तव में मारत में स्वर्ण प्रमाप तथा करेन्‍्सी की आवश्यकता 
थी तथा सोने ओर चाँदी की दर निडिचत करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की 
सिफारिश की । यवनंर जनरल को परिषद्‌ इस प्रदव पर एकमत नहीं थी और भारत 
मरकार द्वारा इस प्रस्ताव की थस्वीकह्ृति के साथ १८७४ में भारतीय चलार्थ (करेन्मी) 
के इतिहास का द्वितीय काल समाप्त हो गया 

४ लृतीय काल (१८७४-६३)--१८५७४ तक द्रव्य के रूप मे चाँदी की स्थिति में बहुत 
बडा प्रिवत्तन प्रारम्भ हो चुका था। १८७३ में जमेनी न चाँदी का विमुद्वीकरण कर 
दिया । १८5७४ में स्वीडन, नावें ओर डेनसाऊ ने चाँदी के स्वतन्त्र टक्‍स के लिए 
टक़्यालों को दन्द कर इसी मार्य का अनुसरण किया ॥ लंटिन यूमियन के देशो न भी 
इनका साय दिया और इसके फ्लस्वहू्प बाजार म चाँदी की बहुतायत हो गई | मई 
सानो एवं परिष्कृत विद्याश्रों के कारण चाँदी की उत्पत्ति खूब बढ़ी ॥ नारत में सूल्यो 
की वृद्धि की सुनिश्चित प्रवृत्ति का कारण अत्यधिक टक्न था । सुल्यो की वृद्धि सन्‌ 
१९०० के बाद अधिक र्प्रप्ट हुई चाँदी का मूल्य १८७६ में ५८ पैस प्रति आ्ौँस से 
घटकर १८७६ में ५२६ पेस प्रति औस, १८८८ में ४३ पैस प्रति औंस, १८६२ में 
३-३ पैस प्रति औंस तथा १८६६ में २७ पैम प्रति आस रह यया। चाँदी के प्धोमुल्यन 


श्शड भारतीय अथंशास्त्र 


के साथ सावरेन मे रुपये का विनिमय-मृत्य अर्थात्‌ स्वरां-मूल्य गिरने लगा झौर सन्‌ 
१८७१ के २ शिलिंग से घटकर १८६२ मे १ शिकिंग २ पेस के लगभग हो गया। 
प्रधानतया स्वणु-प्रमाप को अपनाने के अभिनष्राय से (८७४ से १८७८ तब 
रजत के स्वतन्त्र दकन के लिए टकसाल बन्द करने की दिशा मे सुघार की आवाज 
उठाई गई । १६७६ मे बगाल का व्यापार-मडल और कलकत्ता व्यापार-स स्था ने गवर्भर 
जनरल को भारतीय टकसालो द्वारा चांदी की अनिवार्य टकन क्रिया के अस्थायी प्रव- 
रोध के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा । सरकार ने इस प्रार्थना को ग्रस्थीकार कर दिया। 
उनका विचार था कि सोने को प्रमाप रूप भे अपनाए बिना कोई कदम उठाना सम्भव 
नही था तथा तत्कालीन भ्रव्यवस्थित परिस्थितियों मे वे स्वर्ण-प्रमाप अपनाने मे अस- 
समर्थ थे । इस ग्रनिश्चितता का प्रधान कारण चाँदी का प्रथोमुल्यन भ्ौर सोने का 
अधिमूल्यय था। १८७८ में भारत सरकार ने भारत सचिव के समक्ष प्रस्ताव किया कि 
स्वर्श बलार्थ (करेन्सी) के साथ स्वरणं-प्रमाप स्थापित करने के लिए निश्चित वदम 
उठाये जाएँ श्रौर इस बीच सोने के सिक्के और रुपये के दीच मे सिडिचत सम्बन्ध, 
जिसे आवश्यकता पडने पर समय-समय पर परिवर्तित भी क्या जा सके, स्थापित 
करने के लिए टकसाली लाभ वसूल कर रुपये की कीमत बढाई जाए । राज्य-सचिव ने 
यह 5स्ताव एक समित्ति को सौंप दिया, जिसने विभिन्‍न झाधारों पर इस प्रस्ताव का 
विरोध किया और सलाह दी कि ग्राकस्मिक भय से प्रभावित होकर विधानों की शरण 
लेने की श्रपेक्षा शान्ति से बैठना अधिक श्रेयस्कर है। इन विधानों के सम्बन्ध मे कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता और न उनके प्रभाव ही मापे जा सकते है। स्वणं-प्रमाप वे 
विकल्प के रूप में भारत सरकार बहुत समय तक अन्तर्राष्ट्रीय द्विघातु श्रथा प्रपनाए 
रही, जबकि सारी दुनिया इसका परित्याग करती जा रही थी । १८६९ और १८६६ 
के बीच उत्तरी ग्रमरीका भौर विभिन्‍न यूरोपीय देशो मे मुद्रा-प्रचलन की कठिनाइयों 
के निवारणार्थ कम-से-कम चार अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । 
४, चतुर्थ काल (१८६३-१६००)- इस बीच चांदी के मूल्य से लगातार कमी होने 
तथा समुक्त राज्य द्वारा शर्मन कानून हटा देने से प्रतिवर्ष टकन के लिए सरकार 
को ५४० लाख झौस चाँदी खरीदनी पडती थी । इसके कारण चाँदी तथा फ्लस्वरूप 
भारतीय रुपय्रे की स्थिति पहले से भी अधिक सब्ग्धि हो गई । १५६२ में इन 
परिस्थितियों मे भारत सरकार ने फिर राज्य-सचिव तक पहुँच की श्र झन्तत. स्वर्ण 
प्रमाप अपनाने के उद्देश्य से चाँदी की स्वतस्त्र ढलाई बन्द करने का प्रस्ताव उस दशा 
के लिए रखा जबकि कुसतेल्स मे हो रहा द्रव्य-सम्बन्धी पअच्तर्राष्ट्रीय सम्मेज्न किसी 
निर्णय पर न पहुँच सके । फलत॑ः १८६३ में भारत सरकार के उपयुक्त प्रस्ताव के 
साथ चलार्थ और विनिमय की झवस्था पर विचार करने के लिए हशंल समिति की 
जियुक्ति हुई । जब हल समिति बैठी हुई थी उसी समय बुसेल्स सम्मेलन छिल्त- 
भिल्‍त हो गया । उस समय भारतीय चलार्थ व्यवस्था वी प्रधान बढठिनाइयों के लिए 
ह॒शंल समिति को निम्त उपाय प्रस्तुत करने पडे-- (१) रजत की एकपघात्वीय प्रथा 
और स्वर्ण-प्रमाप की देशों मे गिरती हुई विनिमय-दर के कारण भारत सरकार की 


चलाथे और विनिमय, १ श्श्श्‌ 


वित्तीय कठिवाइयाँ, (२) भारत की जनता और बाणिज्य पर विनिमय-दर के कम 
होने के कृप्रभाव और (३) विनिम्य-दर के गिराव के कारण भारत में यूरोपीय अफ- 
सरो की कठिनाइयाँ ) 
६ भारत सरकार को वित्तोपष कढिनाइयॉौ'--भारत सरकार की सबसे बडी 
कठिनाई यह थी कि इसको इगलेण्ड के प्रति अपनी स्वरणं देनदारियो, उदाहरणाएय॑ 
गृह-ब्यय (होम चार्जेज्), के लिए प्रतिवर्ष काफो रुपया देना पडता था । इसके वास्त- 
विक प्रभाव रुपये के स्वशं-मूल्य से निश्चित होते ये। यह मूल्य १८७४ तक लगातार 
कम होता गया ओर उसके बाद भी गिरने की श्लाशका बनी रही। १८८८ से १८९३ 
तक गर्बंनर जनरल की परिपद्‌ के वित्तीय सदस्य सर डेविड बाबर ने भारत की इस 
कठिनाई का इस प्रकार बर्शान किया है--'हमारी वित्तीय कठिनाइयो का तारकालिव' 
कारण सोने की तुलना में चाँदी का अ्धिमूल्यन था, जिसके फलस्वरूप गत दो बर्य 
में मारतीय न्यय ४ करोड रुपये भोर बढ गया । थादि यह अवमूल्यत रोका जा सके 
झौर इगलेण्ड के साथ विनिमय-दर स्थायी रूप से वर्तमान ऑँकडो पर भी निश्चित 
की था सके, तो वर्तमान घाटे की समस्या का हल प्रपेक्षाइव सरल हो जाए। आगामी 
वर्ष भे हमारी वित्तीय स्थिति विनिमय तथा उन लोगो की स्थिति पर निर्भर है जो 
क्सी भी भाँति चाँदी के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम १६,६५,१०० 
रुपये के घादे का बजट तैयार करें श्र विनिमग्र-दर एक पैस ही बढ जाए तो हमे 
काफी बचत हांगी और यदि एक पैस श्रौर कम हो जाए तो ३ करोड से अधिक का 
घाटा होगा । यदि हम १६ करोड रुपये का कर लगाएँ तो समय-चक्त इतने ही रुपये 
का कर बार-बार लगाने को बाध्य करेगा और हमे बाद म ज्ञात होगा कि कर की 
कोई झावश्यकता नही थी ।” 
७ विनिमय-दर को गिरावट का भारतोय जनता पर प्रभाव--पोण्ड देनदारियों 
को चुक्ता करने के लिए सरकार को भ्रधिक रुपयो की आवश्यकता थी, जिसके कारण 
रुपये मे भर प्घिक कर लगाया ग्रया) विनिमय की ग्रियवट के कारण स्थायी बन्दोबत्त 
के ग्रन्तर्गत विष्चित मालगुद्भारी देने वालो का भार कुछ कम हो ग्रया झौर इसी प्रकार 
उत लोगो का भी भार कम हो गया जितकी मालगुज़ारी का बन्दोवस्त श्रभी हाल 
में नही हुआ्ना था । इसके अतिरिक्त बढ़े हुए नमक-कर से लोगों को बहुत कठिनाई 
हुई और उन लोगो पर कर श्रौर भ्रधिक भारी हो गया जो लोग रुपये का स्वर्ण 
मूहय कम हो जाने के कारण ऊँचे मूल्यों से बस्त हो चुके थे । 
झ्रायात और निर्यात की क्रमश स्थायी हानि शोर लाभ को छोड देने पर भी 
राज्य की निर्दाधता के विरुद्ध अमुख तक यह था कि भारतवर्ष के मायात का ७४% 
सोना भ्रयोग करने बाले देशो से और २६५८ चाँदी प्रणेग करने वाले देशो से आती 
थीः । इस प्रकार स्वर्ु-प्रमाप वाले देझो से घनिष्ठ वित्तीय और वापिज्य सम्बन्ध 
३» इशल कमेटी रिपोर्ट, पैसा ३-६ ! 
२- पूवादधुत्त रिपोर्ट, पैरा ३<-३४॥ 
३. इसके लिश ई० इब्ल्यू० की 'माडन करेन्‍्सी रिफाम्ल!, पृ० २७-२८ देखिए [ 
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स्थापित हो छुके थे और रुपये के घुल्य मे लगातार कभी होने से भारत के विदेशी 
व्यापार वी कठिनाइयों की वृद्धि तथा परिकल्पना का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी 
था । इसके अतिरिक्त रुपये के मूल्य की कमी से नियीक्ताओं को स्थायी लाभ मिला, 
परन्तु यह बारण मजदूरों के मत्यें जाता था क्योकि मूल्यों की तुलना मे मजदूरी की 
वृद्धि शिथिन्षतर होती है। भारत के हित को ध्यान मे रखते हुए हम यह नहीं कह 
सझते कि विनिमय का श्नवरत गिराव लाभप्रद था १ 

६० विनिमय शोर विदेशी पूजी मे गिराव--विनिमभय का गस्भीर गिराव भारत मे 
विदेशी पूजी के विनियोग तया भ्रधिकाशतः उस पर निर्भर देश के विकास्त को,रोकने 
लगा, क्योकि उधार देने वाला बाजार लन्‍्दन था और वह स्वर्ण मे ही सोचता था | 
विनियोग पर ब्याज-सम्बन्धी अविड्चिततता तथा विनियोजित पूजी को पुन इगलेण्ड 
स्थानान्‍्तरित करने में उसके मूल्य मे कमी को सम्भावमा मे भारत मे ब्रिटिश पूंजी के 
प्रवाह को भ्रवरद्ध वर दिया। विनिमय के गिराव के कारण यूरोप-निबासियो की 
सेवाएँ प्राप्त करने के लिए विदेशी फर्मो को कठिताई का सामना करना पडता था । 
देश में विदेशी पुजी प्राकपित करते की कठिदाइयो का प्रतिवुल प्रभाव भारत की 
स्थानीय सरपाओं के वित्त पर भी पडा! 

£ यूरोपीय प्रधिकारियों को दक्ञा--भारत सरकार को भ्रपने अधिकाई यो के 
सम्बन्ध मे भी अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडा । विनिमय में गिराव के कारण 
अधिकारी वर्ग क्षतिपूर्ति माँगते लगा । उन्हे वेतन रुपये मे मिलता था तथा इगर्लण्ड मे 
अपने परिवार की सहायता और बच्चो वी शिक्षा के लिए उन्हें अपनी श्राय वा पहले 
से अ्रधिक भाग स्टलिग के रूप में भेजना पड़ता था। इससे झधिकारियों मे गहरा 
असन्‍्तोष फैल गया। 

१०, हल समिति की सिफारिशें--तत्कालीन द्रव्य-व्यवस्था के शीघ्र सुधार के सम्दन्ध 
में हहमत हो जाने पर हर्शल समिति ने भझपने सुझाव दिये | द्विधातु प्रणाली का अब 
कीई प्रश्न ही नही धा | चाँदी के विमुद्रीकरण ओर स्वरां-प्रमाप करेन्सी के स्थात पर 
एक प्रंक(र की पु प्रमाप की सिफारिश की गई, जिसके भ्रन्तंत सोने या चाँदी के 
स्वृतनन टकन की मनाही कर दी गई 

भारत सरकार ने इसका पअ्रनुभोदतत किया और १४७० के कानून और भारतीय 

कांगज़ी चलार्थे ग्धिनियम (इण्डियन पेपर करेन्‍्सी एक्ट) १८४२ के सुधार के लिए 
१८६३ में एक कानून पास क्या गया | चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई के लिए टकसालो को 
चुस्ता बन्द कर देते की व्यवस्था दी, सड्डाप्रि गारक्ष करक्रार सो ग्रपेआप (अफ्ठे.लिएग 
मुद्दा बनाने की इजाजत थी । उसी समय झासन सम्बन्धी तोन अधिसूचनाएँ जारी की 
गईं । पहली श्रधिसूचना ने १६ पैस--१ रु० की दर से स्वणं-मृद्दा और स्वशे-पिण्ड के 
बदसे रुपया देमे की व्यवस्था की । दूसरी अधिसूचना ने उसी भाव पर सावंजनिक देन- 
दारी के लिए सावरेव और अद्धें सावरेन को स्वीकार करने को विहित ठहराया । तीक्वरी 
अधिसू दना ने उसी भाव पर स्वर्ण-मुद्दा और स्वसां-पिष्ड के बढले कागजी चलार्थ 
कार्यालय [पेपर करेन्‍्सी झ्रॉफ्सि) हे कागज के नोट जारी करने वी व्यवस्था वी । 


र्श्द भारतीय अर्थशास्त्र 


के सोने पर ग्राघारित कर देगी ) साथ ही अनिश्चित सीमा तक प्राप्त रुपयो के बदले 
मदन में सोने मे अदा करने की देनदारी भी भारत की होगी ॥ 

फाउलर समिति के अनुसार सोने के स्वतन्त्र आवाह-प्रवाह पर भाधारित स्वर्स- 
प्रमाप और चला (करेन्सी) की स्थापना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य 
से उन्होने श्रघोलिखित प्रस्ताव रखा-- (१) सावरेन श्र अर्द्धसावरेत के ठकन के 
लिए भारत में टकसालें खोल दी जाएँ । १८६३ के निर्शाय के भ्रभुसार चांदी के स्वतस्त्र 
टकन के लिए टकसालें उस्त समय तक के लिए बन्द कर दो जाएँ जब तक चलार्थ मे 
सोने का अनुपात जनता की झ्ावश्यकता से ग्रधिक न हो जाए। (२) अस्ततोगत्वा 
विनिमय-दर १ शि० ४ पे प्रति रुपया स्थिर कर दी जाए, क्योंकि यह पहले भी 
निश्चित की जा छुकी थी और इस दर से मूल्यों का सामञ्जस्य हो जाने के कारण 
किसी अन्य अनुपात की तुलना में इसवा निर्वाह सरल था। (३) स्पया असीमित 
वैधानिक ग्राह्म] बना रहे । (४) सरकार सोने के बदले मे रुपया दैना जारी रखे भर 
भ्रपने-झापकी रुपये के बदले में सोना देने को बाध्य न व रे, वधोकि सोना देने के लिए 
धाघ्य होना असुविधाजनक होगा तथा सरकार से सोने की श्रावस्मिक माँग भी की 
जा सकेगी, जिसकी पूर्ति के लिए भारी लागत पर स्टलिंग क्रण लेना झ्ावश्यक हो 
णाएगा। (१) रुपये को सावरेन मे बदलने के लिए भविष्य में चाँदी के टन का! 
लाभ विशेष सुरक्षित कोप के रूप भे एक स्वरो-कोप में जमा करना चाहिए जो पत्र- 
मुद्रा सुरक्षित कोप तथा सरकारी कोप से अलग हो / थद्यपि सरकार कानूनी तोर पर 
रुपये को सोने में बदलने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी लोगो के इच्छुक होने तथा 
कोष से अदायगी सम्भव होते पर सोना देना लाभप्रद होगा । (६) जिस समय व्याश- 
रिक सतुलन विपरीत हो, उस समय सरकार को सोना सुलभ करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए ! समिति ने ग्राथा की कि सोमा सामान्यत स्वर्ण सुरक्षित-कोष श्रोर 
विशेषतया उनके द्वारा प्रस्तावित स्वर्रा-कौष से मिलेगा, यद्यपि भ्रन्ततोगत्वा स्वर्ण 
प्रमापष ओर स्वर्ण चलार्थ (करेन्सी) के पूर्यतया प्रारम्भ हो जाने के फ्ल्स्वरूप प्रचलन 
से भी सोता प्राप्त हो सकेगा । 

सक्षेप मे, फाउलर समिति का मत था कि निश्चित विनिमय-दर प्रभावपूरां 
स्व प्रमाप से ही प्राप्त की जा सकती है । समिति ने लेटिन यूतियन शौर सपुक्त- 
राज्य द्वारा अपमाये गए पयु प्रमाप को नमूने के तौर पर स्वीवार किया । इस प्रमाप' 
में सोना और चाँदी एक निश्चित वेघानिक ग्रनुषात के साथ ग्रसीमित बंघानिक ग्राह्म 
मुद्रा माने गए, परन्तु टकसाली को केवल सोने की स्वतन्त्र दक्न करने की श्राज्ञा दी 
गई ! 
११. द्रब्य-सम्बन्धो कठिनाइयों को दूर करने के लिए झपतायै गए उपाय--( ६) स्वणो 
का प्रदलत--फाउलर समिति की सिफारिशझो को पूरा करने के लिए उपर्युक्त कदम 
छठाये जाने के बधद सरकारी नीति अपने ध्येय से विचलित होकर तिरुदेश्य इधर- 
इधर भुकने लगी और अन्ततोगत्वा कऋठिनाइयो को दूर करते-करते स्वर्णों विनिमय 
प्रभाप पर भा गई। टकसालो के बन्द करने से बड़ी तगी प्रा गईं जो व्यापार कैः 
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विस्तार ओर जनसम्या मे वृद्धि के दारण अत्यधिक अनुभव की जाने लगी । इस परि- 
स्थिति के इमन के लिए १८६८ का एड्ड अस्यायो उपाय के रूप में पास हुआ ! इस 
कानूत के अन्वगंत भारत सचिव द्वारा कोंघित बिल्लों की विक्री से प्राप्त राध्षि भारतीय 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के भ्रश के रूप मे बेंक ऑफ इगलेण्ड में सोते मे रखी जा सकती 
थी । इस प्रकार सुरक्षित सोने के झाधार पर भारत सरकार नोट जारी कर सकती 
थी और कोप की घनराशि को कम क्ये विना भारत-सचिव के ड्राफ्टो को इग नोटों 
से खरीद सकती थी ।१ इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत सरकार के रुपयो के भण्डा र 
की कमी बटली गई । 

(२) नोद झोर रुपये जारी करना--१६०० में भारत सरवार ने लाचार 
होकर बड़े पैमाने पर टकक्‍्न क्िये! को फिर आरम्भ क्या । इसके लिए अपेक्षित चाँदी 
लन्दन के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष के सोने से खरीदी गई । १६६८ का सकट पूर्णतया 
अस्थायी था । उसके अनुसार कौंसिल बिलो की विक्री से प्राप्त तथा पद-मुद्रा सुरक्षित 
कोष में जमा किया गया सोना भारत-सचिव के पास इगलेण्ड मे रहेगा, जब तक कि 
दे स्वय इसे भारत न भेज दें अथवा भारत सरकार कौंसिल विलो की विश्री से प्राप्त 
सोने के आधार पर जारी किये गए नोटो के दराबर सिवके करेन्सी रिजर्द के भाग के 
रूप में अलग रखकर सोना न माँग ले । सर्वेप्रयम यह कानून टाई बर्थ के लिए बटाया 
गया और १६०० में पुन दो वर्ष के लिए बढा दिया गया ) इस प्रकार प्राप्त हुए सोने 
से भारत में सिपरक्रा बनाने के लिए चाँदी खरीदने श्रौर उसे पत्र-मुद्रा सुरक्षित बोप के 
भ्रश के रुप में स्वीकार करने वा अधिकार भारत-सचिव को था । इस प्रकार इगलेण्ड 
में स्वर्ण सुरक्षित कोष वे तीन स्पष्ट उद्देंद्य थे--(क) इससे ग्रावश्यक्ता पड़ने पर 
टक्न के लिए चाँदी खरीदने हेतु लन्‍्दन में धत्त मिल सकता था। (ख) व्यापारिक 
सम्तुलन प्रतिकूल होने तथा कॉंसिल बिलो का विक्रय प्रसम्भव्र अथवा अलाभप्रद होने 
पर भारत को विदेशी विनिमय मे सहायता मिल सकती थी। ऐसी परिस्थित्तियों मे 
भारत सचिव अपने व्यय को पूरा करने के लिए पन मुद्रा सुरक्षित कोष से सोना ले 
लेगा ध्रौर समान राशि स्थानातरित कर दी जाएगी ।' (ग) अन्तिम, यह एक ऐसा 
कोष था जिसमें विनिमय-दर को अनावश्यक रूप से ऊँचा होने से रोकने तथा भारत 
के लिए अ्रवाध्धनीय प्रवाह बन्द करने के लिए भारत-सचिव अपनी झावश्यक्ता से 
प्रधिक कोंसिल दिल बेचकर राह्ि जमा कर सकता था $ इस जमा की हुई राशि के 
आधार पर भारत में नोट जारी किए जाते थे 


१० जैसा कमरर ने कहा है, यद ठ्याय व्यवह्दारत: सरकार द्वारा लिब्छे योजना वो अपनाने के दरावर 
या (लिखे एइ साल दाद फाज्वर समिति की सिफारिशों पर अस्वीकार कर दिया गया) ॥ इसका 
अर्थ लन्दन में भारत-रियित पत्र-स॒ुद्रा सुरह्ित कोड के आर पर विक्रय करना था (उन दर्स पर जो 
ब्यवद्ारतम रून्दन का स्वर्ण नियांत-विन्दु प्रदर्शित करती थीं तथा विनका प्ररुख उद्देश्य मारत में 
दब्य मम्बन्धी आवरयब्लाओ की पूर्ति के लिए करेन्दी प्राप्त करता को-अैमरर, पूरे खधूत, 
पृ० १०२ | 

>. देख्श, सेक्शन 3४! 


२२० भारतीय अधथंज्ञास्त्र 


१६०२ मे ये सारे नियम स्थायी बचा दिये यए॥ १६०५ मे भारत के सुरक्षित 

कोष मे ५० लाख पौष्ड जमा हो गया और यह रकभ लन्दन-स्थित इंगलेण्ड बंक को 
पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप मे रखने के लिए भेज दी गई । यह साधारण कार्यों के लिए 
नही खर्च किया जाता था | इसका एक भाग इगलेण्ड की स्टलिग प्रतिभ्रूतियों में जमा 
किया जाता था। १६०६ के बाद पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का अधिकाश भाग सोने के 
रूप मे रखा जाने लगा । 
१३. स्वर्शा अ्रमाप सुरक्षित कोच--१९०० में भारत सरकार ने एक सुरक्षित स्वणंकोष 
को भारत मे रखना प्रस्तावित किया, जिसे फाउलर समिति भी चाहती थी। उन्होंने 
यह भी प्रस्ताव रखा कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष घीरे-घीरे झपनी पूर्वे स्थिति पर पहुंच 
जाए और इसका प्रयोग केवल करेन्‍्सी नोटो के भुगतान के लिए ही किया जाए। इसका 
निर्माण मुस्यत्त: रुपयो और प्रतिभूतियों से ही हो । इसके विपरीत सुरक्षित्त स्वर्णा-कोष 
में प्रघानत सोना ही रखा जाए ॥ 

भारत सचिव की योजना के अनुसार रुपयो के टकब का लाभ लद्दन भेज दिया 
जाता था श्रौर होता यह था कि भारत में टकित रुपयों के बदले लन्दन-स्थित पत्र- 
मुद्रा सुरक्षित कोप में से सोना ले लिया जाता था। १६०६ में रपयो की माँग की कठि- 
नाई दूर करने के लिए पन-मुद्रा सुरक्षित कोप से अलग एक विशेष रुपया सुरक्षित कोप 
बनाया गया, जिसे स्वरणं-प्रमाप सुरक्षित कोप की रजत झाखा का नाभ दियां गया।' 
रुपया सुरक्षित कोष का उद्दइय रुपये की विनिमय-दर को १ शि० ४ पै० से आगे 
न बढ़ने देना था । प्रतएव इसी दर पर सावरेन के बदले मे रुपयो करी दर निश्चित हो 
गई । १८६३ की अधिसूचना, जिसने ब्रिटिश स्वर्णा-मुद्रा से भिन्न स्वर्णा के बदले रुपयों 
और नोटो के प्रघलन का अधिकार दिया था, वापस ले ली गई । इसी बीच, विभिन्‍न 
कोषो मे एकत्रित सोने को लन्दत भेजने का कार्य आवश्यक रूप से व्ययशील गाना 
गया । इसलिए १६०४ मे कौंसिल ड्राफ्ट बेचने की प्रथा अपने प्रारम्भिव उदंध्य 
से ग्रागें बढ गई । भारत-सचिव ने १ शि० ४झु पै० वी दर पर गअसीमित मात्रा भें 
कौंसिल बिल बेवने की इच्छा घोषित की । यदि इसके लिए भारत के तकद कोप 
अपर्याप्त हो, तो इसकी पूरति भारत के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष से रुपया निकालकर 
की जा सकती थी ग्रीर इसके बराबर सोना लदन मे पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप में जमा 
कर दिया जाता था। भारत सरकार के पास सावरेन एकत्रित हो जाने तथा उन्हें 
१ झि० ४ प० पर भारत मे निर्यात करना सर्देव महंगा ने होने के कारण मित्र भ्ौर 
आस्ट्रेलिया से भारत भेजे जाने वाले सावरेन के आधार पर तार द्वारा स्थानान्तरण 
(दैलिग्राफिक ट्रासफर) करना निश्चित क्रिया गया। स्थानानतरण की दर १ शि० 
४ पै० और १ शि० ४5८ पँ० के बीच थी (जों कौंसिल बिल की दर से भी वम थी) 
साकि ऐसे सावरेन के स्वामिथी को उन्हे भारत से लन्दन भेजना लाभप्रद हो सके ! 
हे इस विधि से रण सुरच्ित कोष क्य नाम स्वण्ण-प्रभा१ सुरक्षित कोष हो गया । 
>, इस प्रथा वी कार्य-विधि के वर्णन के, लिए देखिए, जे० एम७ केन्स दी पुस्दक इस्डियल करेन्सी 
इरणढ फाइनेन्स', ए० १६१४-१८ | 


चलार्थ और विनिमय, १ २२१ 


जून १६०७ मे भारतीय रेलवे वित्त सम्बन्धी मेँके समिति ने सिफारिश को 

कि १६०७ में सपये के टक्षन म हुए लाभ में से १० याख सावरेन रेलो पर खर्च क्रिया 
जाए । भारत-मचिव ने इस समिति की सिफारिश के आगे यह निर्णय किया कि जब 
तक स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप २०० लाख पोण्ड तक न पहुँच जाए, रुपये के टक्त से 
हुए लाभ का झाघा रेलो पर खर्च किया जाएगा । 

१४. १६०७ और १६०८६ का सकट--भारत के दुछ भागों मे फतलो के आशिक रूप 
से खराब होने तथा ग्रन्य भागो मे यथार्थेत भ्रकाल पड जाने के कारण भारतीय 
निर्मात कम हो गए । यूरोप मे भी उन्‍नति-काल के बाद, जो १६०७ में अपनी चरम 
सोमा पर पहुँच गया, अवनति का प्रारम्भ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक 
मन्दी झ्रौर बेकारी फैलने लगी । इस प्रकार यूरोप की क्रय-श्क्ति नप्ट हो गई झौर 
सामान्य द्राव्यिक कठिनाई के कारण परिस्थिति और खराब हो गई्े । यह कठिनाई 
न्यूया्क मे वित्तीय सकठ से उत्पन्न हुई थी, जबकि ज़ूट, रुई और गेहूं इत्पादि के भार- 
तीय निर्यात कम हो गए। चाँदी का द्रायात, विशेषकर उसकी कीमत में काफी कमी 
आ जाने से वढ गया । इन सभी कारणो के फलस्वस्प म्रारत की विदेशी विनिप्य- 
स्थिति झऔर ख़राब हो गई । सावरेन भण्डार ज्ञीघ्रता से घटने लगा और विनिमय 
वैक्ो ने इयलेण्ड के तार द्वारा स्थानालरण (टेलिग्राफ्क ट्रान्सफर) के विक्रय पर 
जोर दिया । सरकार ने इसे भ्रस्वीकार कर दिया और पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप से कुछ 
शर्तों पर सोना देना स्वीकार क्रिया । एक ब्यक्ति को एक दिन में १०,००० पौण्ड स 
अधिक सोना नहीं दिया जा सकता था। स्थिति ओर खराब हो जाने पर भारत- 
सद्चिव ने भारत सरकार को टेलिग्राफिक ट्रान्सफर या रिजर्व कौंसिल की १शि० 
३ड्ेई पै० प्रति रपये को दर से वेचने की राय दी और भारत के कोपो (ट्रज़री)' से 
सन्दन में प्र-मुद्रा सुरक्षित कोष को हपवा स्थानाम्तरित करने के बदले उसी कोष मे 
से सोना दिया। उन्होंने रिजर्व कॉंसिल की भुगतान की माँग को स्वर्ए-प्रमाप सुरक्धित्त 
कोष बी स्टलिग प्रप्तिभूतियों को बाज़ार मे वेचकर पूरा किया, यद्यप्रि इन प्रतिभूतियों 
का भ्रधोमूल्यन हो चुका था। इन साधनो झे सुधार हुम्ना और दूसरे वर्ष विनिमय-दर 
१ शि० ४ पें० पर स्थिर हो गई जिसका प्रधान कारण समुत्यान था । 

१५ स्वर्णो प्रभाष झयवा स्वर्ण विनिमय प्रमाप--सकट का सामता करने के लिए 
सरवार ने जाने झनजाने में स्व्सं-विनिमय प्रमाप की दिशा में कदम उठाएं | स्वे- 
प्रथम झ्ान्तरिक प्रयोग दे लिए रुपये के बदले सोना स्व॒तन्त्र रुप से दिया गया, 
परन्तु व्यक्तिगत रूप से सोना वाहर भेजने के सम्बन्ध में बहुत अविच्छा प्रगभट की गई! 
इश्से प्रकट था कि सरवार ने अभी तक अच्छी प्रकार न विचार ही किया था झौर न 
निश्चित रूप से स्वर्ण वितिमय प्रमाप को अपनाया ही था + लेकिन बाद से रिजर्व 
कौंगिल की विक्ली ने ऐसा उद्यहरण अल्तुत किया शिसते भारतीय करेन्सी को सिप्डसे 
योजना के समीप ला दिया ; लन्दन के पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के स्वर्ण निक्षेपों के बदले 


१ श्रत के कोशे से तात्पयें इरिडियन ट्रे उरीउ से है । 


र्र्र भारतीय अधशास्त 


रुपया ग्ौर नोटो से भुगतान करने की क्रिया पहले से ही प्रचलित थी और १६०४ में 
भारत-सचिव ने निश्चित दर पर असीमित राशि के लिए अनिश्चित काल के लिए 
कौंसिल बिलो के बेचने को इच्छा प्रकट को | १६०७-८ मे अन्तर्राष्ट्रीय कार्यो के 
लिए रुपयी को स्टलिक में बदलने की क्रिया अर्थात्त रिजर्व कौपिल की किक्ती ने स्वर्स 
विनिमय प्रमाप की दीव डाली । 

सकट का सामना करने हेतु उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप सरकार 
के सोने के साधन खाली हो गए ! लन्‍्दन मे करेन्सी कोप मे सावरेन ७० लाख पोण्ड 
से घटकर १५ लाख पौण्ड रह गई, जबकि भारत ग्रे सोने का सम्पूर्ण मण्डार समाप्त 
हो गया था ।' इस प्रकार सरकार सुरक्षित स्वण्यं कोप को बढाने की आवश्यकता से 
प्रभावित हुई ताकि भविष्य में ऐसे सकटो का स्थिर चित्त होकर सामना किया जा 
सके । १६०९ मे उन्होने भारत-सचिव के सामने प्रस्ताव रखा कि सुरक्षा के लिए 
आवश्यक न्यूनतम राशि २५० लाख पौण्ड होनी चाहिए झौर जब तक इतनी रकम 
पूरी न हो जाएं तब तक उसका कोई भाग रेलो पर खर्च न किया जाए। उन्होंने 
रवणं प्रमाप सुरक्षा कोष को तरल रूप मे रखने की भी सिफारिश की । 

भारत-सचिव ने उत्तर दिया कि उनके झनुसार स्वर प्रमाप सुरक्षित कोष 
और पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष दोनो को मिलाकर २५० लाख पोण्ड उचित राश्शि होगी 
और जब तक दोनो की सयुक्त राशि इतनी नही हो जाती, तब तक स्वणां प्रमाप 
सुरक्षित कोप से कोई भी रकम नही ली जाएगी । सयुक्त राशि के २५० लाख पोण्ड 
हो जाने पर इस पर विचार किया जा सकता है । 

१६१४ में भारत सरकार की इच्छा के प्रति भ्रादर भावना तथा सावेजनिक 
आलोचना के कारण भारत सचिव ने यह निरंय किया कि स्वर प्रमाप सुरक्षित कोप 
का प्रमाप २५० लाख पोण्ड हो और ५० लाख पौण्ड का सोना बैक श्रॉफ इंगलैण्ड में 
भ्रक्षेप के रूप मे रखा जाए।* 

उपर्युक्त कदम उठाने में सरकार अनजाने में फाउलर समिति द्वारा प्रस्तावित 
स्वर प्रमाप के सीधे और सकुचित सांग से भ्रठटय हो गई भौर प्रभेक स्वसरवादी 
उपायो के क्रम के फलस्वरूप लिण्डसे द्वारा प्रस्तावित योजना पर पहुँच गई। इस पद्धति 
के बारे मे १८६३ में सोचा भी नही गया था भ्ौर १८६८ मे फाउलर समिति और 
सरकार दोनों ने हो इसका विरोध किया था। कोई ऐसी निश्चित तिथि बतावाः भी 
सम्भव नही है जिस दिन से यह विचारपुर्दक अपनाई गई हो 

स्वर्गोय सर विधुलदास थेकरसे कौ प्रेरणा से सोने की टकसाल श्रौर टकन के 
प्रस्ताव पुत रखे गए। इन्होने १६१२ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कॉसिल में इस 
आशय का एक प्रस्ताव रखा । इस सम्बन्ध मे एक वध तक बातचीत चलती रही ॥ उस 
समय यह निश्चित हुआ्ला कि यह प्रइन अन्य प्रइ्नो के साथ करेन्सी श्रायोग के समक्ष 





१» दैखिए, एच० एए० हॉवर्ड, इस्डिया एस्ड द गोल्ड सरेएडर्ड, (० ३५ | 
२. देहिए, शिराज, पूर्व ददूषद, इ० २१४ ॥ 


चला और विनिमय, १ रर३ 


रखा जाए जिमके बारे मे विचार किया जा रहा था 

१६. स्वर्ण विनिमय भ्रमाष का स्वरूप--स्वर्गीय लार्ड केन्स ने, जो इस पद्धति के 
योग्यतम व्यास्याकर्ताओ भे से थे तथा जिसका विकास ऊपर क्या जा चुका है और जो 
श्य& ८६-६६ से १६१५-१६ तक भली-भाँति कार्यश्नोल रही, सक्षेप मे निम्न विश्वेपताएँ 
बताई हैं--(१) रुपया असीमित वंधानिक ग्राह्म मुद्रा है, विधानत- अपरिवतंनीय हैं, 
(२) सावरेन भो १ पौण्ड--१५ रुपये की दर से असीमित वेधालिक ग्राह्म मुद्रा है 
और जब तक १८६३ की अधिसूचना वापस नहीं ली जाती तव तक यह इसी पर 
परिवर्तनीय है अर्थात्‌ सरकार को १ पोण्ड के बदले १५ रुपये देने पडेंगे, (३) शासन 
की हष्ठि से सरकार इस दर पर रुपये के बदले सावरेन देगी, परन्तु यह कार्य कभी- 
कभी रोका भी जा सकता है भौर रुपये के बदले यथेष्ट मात्रा मे सोना सर्देव प्राप्त नही 
किया या सकता, और (४) शासन प्रबन्ध के विचार से सरकार लन्दन में रुपये के बदले 


में चुकता होते वाले बिलो को १ शि० इुँ& पै० प्रति रुपया की दर से कलकत्ता में 
बेचेगी । 


इन भ्रस्तावो मे चौथा प्रस्ताव रुपये के स्टलिग मूल्य को सहायता देने के लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। यद्यवि इसे ठीक रखने के लिए सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नही 
खगाया है, फिर भी इस सम्बन्ध मे झ्सफ्लता उनकी पद्धति को एकदम छिम्तें-भिन्‍्न 
कर देगी । 

इस श्रकार द्वितीय प्रस्ताव रुपये के १ शि० ४ पै० के स्टलिंग मूल्य को भारत 
में सावरेन भेजने के खर्चे से अधिक नही बढने देगा और चौथा प्रस्ताव उसे १ शि० 
३३३ ० से नीचे गिरने से रोकेगा । 

स्वर्ण विनिमय प्रमाप के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि स्वर प्रमाप भौर स्वर 
करेस्मी से कहीं अधिक सस्ता होने के साथ ही यह स्वणों करेन्सी के सभी लाभो से 
वुर्णा है। यह स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रधान उद्देश्य रुपये झौर सोने का सतुलन 
बनाये रखना था । जिस समय विनिमय निर्बंल होता उस समय तो सरकार स्टलिग 
(रिवर्स कोंसिल) बेचने लेगठी भोर जब स्पग्ने का मूल्य बढता, तो वह स्थानीय (करेत्सी 
कोंसिल बिल) बेचने लगती। सरकार के ऐसे हस्तक्षेप का प्रभाव सोने शौर रुपयों 
के सुरक्षित कोष के पर्याप्त होने पर निर्भर था । 
१७. कौॉंसिल ड्रापट प्रथा--१६१४ तक रिवर्से कॉसिल और कॉंसिल बिल स्वरा 
वितिमय प्रमाष के महत्त्वपूर्णा अग बन चुके थे, परन्तु सरकार रिवर्स कौसिस बेचने के 
लिए कभी भी द्रिघादत' बाध्य नही थी ! इसके झतिरिक्त उन्हें वेचने के अवसर भी 
बहुत काम पआ्राए, परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, कौसिल ड्रापट पद्धति कॉसिल बिल 
और टेलिग्राफ्कि, द्रास्सफर भारतीय करेन्सी विनिमय और वित्त के प्रवस्ध का आघार 
रही है । 

भारत मे हुडियाँ (बिल्स प्लॉफ एक्सचेंज) वेचकर घन एकत्र करने की प्रथा 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से प्रचलित थी ।' १८६३ तक नियम के रूप मे कौंसिल 


१० यह विवरण “चेम्बर्लेन कमीशन रिप्रोट! से सच्िप्त रूप मे लिया गया है, पैरा १७४०-७६ | 


स्र४ भारतीय अर्थशास्त्र 


ड्राफ्ट की बिक्री गृह-व्यय की आवश्यक्ताश्रो को पुराकरने के लिए भारत-सचिव द्वारा 
ही की जाती थी । यह प्रथा भारत-सचिव को अनुकुलतम दरो पर अ्लघिक घन प्राप्त 
करने में सहायक होती थी । व्यापार के लिए भी यह सुविधाजनक थी, व्योकि भारत 
के झायात से निर्यात की भ्रधिकता होने के कारण भारत के प्रत्ति अन्य देशों की देन- 
दारी तय करने-का यह सरल साधने थां। सच तो यह है कि सामात्य परिस्थितियों मे 
निर्यात की अधिकता से हुई बचत के कारण ही १ सिल ड्राफ्ट प्रथा सम्भव और लाभ- 
प्रद हो सती । 

१८६३ के बाद कुछ वर्षों तक इस प्रथा का नकारात्मक प्रयोग किया गया, 
अर्थात्‌ कौसिल ड्रापट की बिक्री बन्द करके रुपये के विनिमय भूल्ण को बढाने की चेष्टा 
की गई । इसका प्रभाव यह हुग्ना कि रुपया स्वतन्त्रता से मिलना बन्द हो गया श्रोर 
स्टलिंग में उसका मूल्य बढने लगा । 

यह हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १८९८ में जब रुपया १ शि० ४ पै० है 
बराबर हो गया था, १८६८ के एक्ट ने भारतीय पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष के ग्रश के 
रूप में बैंक ऑफ इगर्ल॑ण्ड मे जमा सोने के आधार पर कौसिल ड्रापट बेचने का प्रषि- 
कार दिया तथा किस प्रकार कौंसिल ड्राफ्ट के लिए समान भूल्य के नोट झौर स्पये 
भारत मे जारी किये जाते थे । इसका उद्देश्य केवल शृह-ब्यय को पूरा करने के लिए 
धन एकन्रित करता तही था, बल्कि द्रव्य-सम्बन्धी कटिनाइयाँ होने पर जब भारत 
सरकार के पास कौसिल ड्राफ्ट के लिए सरकारी खज़ानों में अतिरिक्त धन नहीं 
होता, तो व्यक्तिगत रूप से भारत को सावरेन भेजने के विकल्प के रूप में करेत्सी 
का विस्तार करता भी इसका उद्ृठ्य था। 

१६०६-१० मे लन्दन मे सीना प्राप्त करने के लिए कौंसिल ड्राफटो का विक्रय 
स्वत्न्त्रतापूर्वक किया गया | इसका विक्रय रुपयो की उस बड़ी मात्रा के स्थान पर 
किया गया था जो सकट-काल मे लन्दन में रिवर्स कोसिल की बिक्री से भारत के स्वर्ण 
प्रमाप सुरक्षित कोप मे जमा हो गई थी। इसका फल यह हुआ्ना कि स्वर प्रमाप 
सुरक्षित कोष पु बर्दत चला गया। 

रुपयो के टकन का लाभ, जो स्पष्टतः रुपये के रूप मे होता था, घन्दन में स्‍्टलिंग 

में परिवर्तित कर दिया गया ॥ लाभ प्रदर्शित करने वाले रुपये लन्दन में बेचे गए 
कौसिल ड्राफ्टों के बदले भारत भे जारी कर दिए जाते थे । इस प्रकार कौसिल ड्राफ्ट 
की प्रथा भारत-सचिव कौ घन एकत्रित करने का साधन प्रदान करने के श्रतिरिक्‍त 
कही प्रधिक विस्तृत थी । उसका उद्देश्य व्यापार में सुविधा प्रदान करना तथा सरकारों 
साधनो को इस प्रकार व्यवस्थित करना था, ताकि करेन्‍्सी, विनिमय झौर वित्तीय 
मामलो में सरकारी नीति पूर्णतया प्रभावशाली रहे। 
१८ चेस्वरलेन प्रग्योग--स्वर्यीय सर आस्टित चेम्बरलेत की श्रव्यक्षता मे अर्रैल, 
१६१३ मैं सरकार के मुद्रा चलन और विनिमय नीति की आग्रहपू्ों और गहरी 
आलोचना के कारण एक झायौग की नियुवित हुई, जिसने फरवरी १६१४ में अपनी 
रिपोर्ट प्रश्तुत की ! इसके निष्कर्ष और सिफारिशों नीचे दी जग रही है-- 


चलाथ और विनिमय, १ २२५ 


द (१) रुपये के विनिमय मूल्य को स्थायी आधार पर स्थापित करना भारत के 
लिए वहुत महत्त्वपूर्ण बात थी । (२) रुपये के विनिमय मुल्य को स्थिर रखने के 
लिए अपनाये हुए उपाय १८८ की समिति की सिपारिशो के उतने झनुरूप नही 
थे जितने कि उसके पूरऋ ये । (३)१६०७-८ के सकट-क्ाल में इनकी छूव परीक्षा 
हुई और उस समय इन्ह सन्तोपजनक पाया ग्रया 4 ऐसे सक्ट-अील वा सामना 
करने के लिए पहले से ही तंयार योजनाझों तथा अनुभव के अभाव में सरकार में 
आरम्भ में कुछ यदतियाँ झ्ववय की । उदाहस्ण के लिए भारत दायलिय (इण्डिया 
ऑॉक्सि ) का विश्वास था कि कॉंसिल बिल ने विवने पर सन्‍्दत मे भारत-सचिव वी 
आवर्यकताओो की पूर्ति करना ही स्वर प्रमाप सुरक्षित को का एकमात्र अथवा प्रमुख 
उद्देस्य था, जबकि भारत सरकार ने पत्र-मंद्रा सुरक्षित कोप म निर्यात के लिए सोना 
न देने की गलती की, यद्यपि आन्तरिक सोने क॑ खर्च पर उन्होंने कोई झापत्ति नही 
की । दोनो ही अधिकारी इस वात को वहीं समझ सके कि सुरक्षित स्वर्ण बोपष का 
प्रमुख उपयोग विनिमय के स्वर्णों विन्द्र से नीचे हो जाने पर विदद्या भेजने के लिए 
सोने को स्वतन्त्र रूप मे प्राप्य बनाना है । व्यवहार में गलनियाँ दडी जल्दी सुधार ली 
गई | विनिमय-दर को पूर्व स्थिति पर लाने और दनाएं रखने के लिए उठाये गए 
कदम भपर्याप्त सिद्ध हुए। (४) गत १५ वर्ष का इतिहास साक्षी हैं कि स्वर्स मुद्दा 
का सक्रिय चलन स्वर्ण प्रभाप की झनिव!यं दक्षा नही है, क्योकि इस दया के बिना भी 
स्वरा प्रमाप हृढनापुर्वक स्थापित हो छका था ॥ (५) आन्तरिक प्रचलन के लिए सोने 
के अधिक प्रयोग को प्रोल्यहित करना भारत के लिए हितरर नहीं था। (६) भाव्स 
की जनता करेन्‍्सी के रूप मे प्रचलन के लिए न तो सोना चाहती थी और न वह 
अपेक्षित ही घा। भारत की ग्रावश्यक्ताओं के लिए उपयुक्ततम करेन्‍्सी त्पये शोर 
नोटो की थी । (७) करेन्सी या विनिमय हेतु स्वर्ण के टकन के लिए टक्‍क्ताल वी 
कोई झ्ावश्यकता नही थी, परन्तु यदि भारतीय मावनाएँ इसको माँग करे और भारत 
सरकार खर्चे सहदे के लिए तैयार हो तो भारतीय भ्रथवा झाही--किसी भी ह्टि- 
कोश से इसे स्थापित करने में कोई झ्रापत्ति न होनी चाहिए, बच्चर्तें कि ठक्ति सिवका 

सावरेन या अधघं-सावरेन हो १ यह एक ऐसा प्रश्न था जिसम भारतीय भावनाओं के 
अनुरूप कार्य होता चाहिए | (८) यद्दि स्वर्णा के टक्षन के लिए टक्साल की स्थापना 
नहीं होती तो बम्बई की टसाल पर वरेन्सी के ददले १रिप्क्रत सोना स्वीक्षार 
किया जाए॥ (६) सरकार का उद्देस्य जनदा को करेन्‍्सी का वह रूप प्रदान करना 

होना चाहिए जो वह माँगती हो, चाहे दह रुपयो के रूप में हो भ्रथवा नोट और 

सोन के रुप मे, परन्तु नोट का भ्रयोग प्रोत्ताहित करना चाहिए । (६०) इस ग्ाग्तरिक 

करेन्सी को विनिमय दार्यों के लिए स्वर्ण ओर स्टलिंग पर्याप्त सुरक्षित कोप से 

सहायता दती चाहिए ॥ (११) स्वर फ्रमाप तुरक्षित कोप की क्षोई नितिचित सीमा नटो 

होनी चाहिए , उव तर कि स्वर्ण प्रमाव सुरक्षित कोप स्वयं भार सहन योग्य न हा 

जाए सेब दक्ष पत्र मुद्रा सुर्रजत बसे पर ही भरोसा कसा चाहिए (६२) स्पयो 

के दान का लाभ कप-में रूम ढुछ समय त्तक् केवार सुरक्षि” बोप में जमा दरना 





स्र्द्द भारतीय अशथंज्ञास्त्र 


चाहिए । (१३) सुरक्षित कोप का अधिकाश भाग सोने के रूप मे होना चाहिए। 
इस सुरक्षित कोष और पत्र-पुद्रा सुरक्षित कोप के बीच सम्पत्ति के विनिमय से १०० 
लाख पौण्ड का सोना तुरन्त भिल सकता था | अवसर झादे पर यह १५० लाख पौष्ड 
त्तक बढाया जा सकता था| इसके बाद अधिकारियों को कुल सुरक्षित कोप के श्रापे 
भाग को सोने मे रखना चाहिए। सुरक्षित कोष को सीने के रूप मे रखना ग्रनावश्यक 
और फिजूल है | सकट-काल मे प्रतिभूतियों के वसूल करने से हुई हानि की रक्षा पर्याप्त 
राशि की सरल रूप मे रखने से होती है । (१४) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष की 
भारतीय शाखा समाप्त कर देनी चाहिए, क्योकि इसके कारण बहुत झ्ालोचना हुई है 
और सुरक्षित कोष की उपादेयता के सम्बन्ध मे सन्देह उत्पन्त करने के लिए भी यह 
उत्तरदायी थी । (१५) स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष को रखने का उचित स्थान लन्दत 
ही था। (१६) श्रावश्यकता होने पर १ शि० रेजेई पै० प्रति रुपये की दर से लन्दत 
की हुण्डियाँ सरकार को भारत में बेचना चाहिए।* 

देश मे, बम्बई मे स्वर टकसाल की स्थापना के लिए क्ये गए प्रदर्शन, जिनकी 
चर्चा ऊपर की जा चुकी है, सर विट्वलदास के श्रस्ताव के रूप में चरम सीमा को 
पहुँच गए । इस प्रदर्शन के श्रति सहानुभूति रखते हुए भारत सरकार ने १६१९२ मे 
इस विषय पर भारत-सचिव को लिखा और जोर देकर कहा कि जनता की स्वणं- 
टकन की माँग को मे अनसुनी कर दें। चेम्बरलेम आयोग ने सरकार के विचारों 
को एकदम नई दिशा मे मोडने का प्रयत्व किया। आयोग के पझनुसार सरकार ने धन- 
जाने में ही स्व॒र्ों विनिमय प्रमाप प्पताकर भारत को अन्य देशो के साथ प्रथम पक्ति 
मेला दिया। 

प्िफाश्शिी पर विचार करने और उन्हे लागू करने के लिए पर्माप्त समय 


मिलने से पहले ही १९१४-१८ के विश्वयुद्ध ने एकदम नई प्रकार की परिस्थितियाँ 
और समस्याएँ उत्पन्न कर दी, जिन पर हम अब विचार करेंगे । 


१६१४-१८ के युद्ध का भारतीय करेन्‍्सी पर प्रभाव 
१६, प्रथम युग (पभ्रगस्‍्त १६१४ से फरवरी, १६१५ तक)--विश्वयुद्ध के प्रभाव का 
विवेचन दो प्रधान कालों के गन्तगंत किया जा सकता है--(१) पहले काल की भ्वधि 
अगस्त १६१४ से फरवरी, १६१५ तक है। यह अव्यवस्था का काल था, जिसमे 
करेन्ती और विनिमय को स्थिति बहुत दुर्वेल हो गई । 

(२ ह्वितीव काल वी अर्वाघ फरवरो, १६४५४ से ४६९६ के अन्त तक है * 
यह समुत्यान-काल था । इसकी चिझ्षेपता उत्पादन-सम्वन्धी अदम्य उत्साह था। इस 
काल में विनिषय श्रौर चाँदी के स्वर्ण-मूल्य मे अपूर्व दृ्धि हुई। 

युद्ध छिड जाने से जनता के विश्वास को बहुत बुरा घकवा लगा, जिससे 





१- चेम्बर्लेन क्माशन रिपार्ट, ऐरा २१३ | 
>« यह विवय अधिकाशत* वर्विग्टव स्मिथ समिति की रिफ्रेंट पर आधारित है। दूसरे अध्याय में 
आरस्तीय वरन्‍्ती पर द्वितीय विश्वयुद के मरसाव का विवरण दिया गया है । 


चलाथ और विनिमय, १ श्र७छ 


सामान्यत सभी व्यापार तथा व्यवस्षाय अस्त-व्यस्त हो गए | इसके प्रधान लक्षण 
विवियम वी निर्वलता, सेविग्स बैंक से जमा रुपयो को निकालना, नोटो के भुगतान 
की माँग तथा भारत के स्वर्ण भण्डार की अत्यधिक माँग होना है। 

लड़ाई के पहले दो महीनों मे ही सेवितस बेंक मे जमा २४२ करोड़ रुपये मे 
से ६ करोट रुपया निकाल लिया गया । १६१५-१६ मे समय बदलने तक निकाले हुए 
झुपयो की माना ८ वरोड हो चुकी थी । रुपया निकालने की माँग को ह्वतस्त्रतापुर्वक 
पूरा किया यया, जिससे पुनः विश्वास उत्पन्त करते ओर निश्षेप्र आकषित करने से 
बडी सहायता मिली ॥ ये निक्षेप पुन १६१८-१६ तक १८ करोड रुपये हो गए 
(प्र्थात्‌ पूर्व राशि से ६१ करोड रुपये कम रहे) । 

नोटों के रुपयो में म्रुगतान की माँग भी पूरी की गई | मार्च, १६१५ तक १० 
करोड रुपये के नोट खज्ानों को वापस किये गए, परन्तु उसके बाद नोटों के प्रचलन 
में लगातार वृद्धि हुई ६ 

अन्तिम, भारत के स्वर्ण भण्डार की माँग नोटों के बदले सोना माँगने के 
रूप मे बढ़ गई | इस प्रकार प्राप्त सोने के आन्तरिक प्रयोग के लिए बरती हुई 
सावधानियाँ व्यर्थ सिद्ध हुईं । व्यक्तिगत कार्य के लिए सोना देवा एकदम बन्द कर 
दिया गया और उसके बाद नौटो का भुगतान केदल चाँदी के स्िवकों में ही क्रिया जाने 
लगा। 

प्रथम काल के पन्त्र तक ये लक्षण लुप्त हो यए। सरकार में परिस्थिति का 
सामना साहस और सफलता के साथ किया। बेकिंग झोर व्यावसायिक समाज को घन 
विदेश भेजने हेतु सम्बन्ध स्थावित करने के लिए लगातार पर्याप्त सुविधा प्रदान करने 
का भ्राश्वासन और तोटो को रुपयों में भुगतान करने की तब्परता से जनता में शीघ्र 
ही विश्वास पैदा हो गया ( 
२० ट्वितोध काल (फरवरो, १६१५ से १६१६ के प्रन्त तक)--युद्ध के प्रथम घकके 
के समाप्त हो जाने के बाद करेन्‍्ही यन्त्र कुछ समय के लिए बडी स्निग्धघता से काम 
करता रहा । १६१६ के अन्त म गम्भीर जटिलता पैदा हो गई । उाँदी का मूल्य बडी 
सैज्ञी से बढ़ता जा रहा था, इसीलिए भारत में चाँदी के सिक्को की भारी माँग को पूरा 
करने के लिए उसे प्राप्य करते की कठिनाइयाँ भी बढती जाती थी । 

भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार को ओर से भारी व्यय करने के कारण 
परिस्थिति श्र जदिल हो गई । १६१४ से दिसम्बर, १६१६ तक युद्ध के पूर्वी रग- 
मो में सैनिक आवश्यकृतामों और अधिकृत क्षेत्रों मे नायरिक व्यय के ऊपर २४०० 
लाख पौण्ड उर्च क्या गया ) इसके अतिरिक्त कुछ डोमिनियम और उपनिवेज्ञ तथा 
भारतीय उत्तत्ति के अफ्रीकी आयातकर्ताशरी को ओर से की गई खरीद के श्रघ॑ प्रवन्धन 
के लिए भी इन्चड्माम करना था | 

इन सयक्ञा सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि करेन्सी की माँग बहुत बढ गईं । 
विदेशी सरकारो द्वार बहुमूल्य घाठुप्ो के निर्यात पर प्रतिवन्ध लगाने के फ्लस्वरूप 
झनके झायात में हुई कमी ने समस्या को और जटिल बना दिया । भनुदृल सन्तुलन 
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के निस्तारण के लिए युद्ध से पूर्व श्रयुक्त विधियों के उपलब्ध न होने के कारण युद्ध 
सफलतापुर्वेक चलाने के लिए भ्रति आ्ावश्यक निर्यात व्यापार की रक्षा के लिए सरकार 
को एक प्रकार का स्थानापन्‍न प्रस्तुत करना पडा । अतएव उन्हे भारतीय निर्यात की 
झदायमी के लिए साधन प्रस्तुत करने हेतु लन्दन मे बहुत बडी मात्रा मे कौसिल बिलो 
को बेचना पड़ा | इत कोंसिल बिलो की बिक्री के कारण भारत में रुपये का भ्रत्यधिक 
टकन ग्रावश्यक हो गया। इस काम में बडी कठिनाइयाँ थी, क्यो कि भ्रनेऊ परिस्थितियों 
के कारण चांदी का मूल्य बहुत बढ गया था । 
२१. चांदी के सुल्य से वृद्धि--करेन्सी-स्थिति पर चाँदी के मूल्य की असाधारण वृद्धि 
का प्रमुख प्रभाव था। युद्ध से पूर्व उत्पादन की तुलना म चांदी की पूर्ति में अध्यधिक 
कप्ी भरा गई थी, जिसका कारण मैंक्सिको की आान्तरिक कलह श्रौर लागत मे वृद्धि 
थी | इसके विपरीत रुम्पूर्ण विश्व मे करेन्सी के लिए इस थातु की माँग असाधारण 
रूप से बढ गई । चाँदी की माँग मे वृद्धि होने का प्रमुख कारण सोने की कमी तथा 
युद्ध मे लगी और तटस्थ सरकारों की सोने की पूर्ति को सुरक्षित रखते की चिन्ता 
थी । सबसे अ्रधिक भाँय भारत और चीन की थी । हम लोग भलीभांति देख छुबे' 
है कि अनुकूल व्यापार सन्तुलन के निस्तारण और ब्रिटिश युद्धनकार्यालयो (ब्विटिश 
वार प्रॉफिस) की झोर से व्यय करने के लिए क्रय-शक्ति ढूंढने का भार मुंस्यत भारत 
सरकार पर डाल दिया गया था। इसने स्थानोय करेन्‍्सी, विशेषकर स्पयो की झत्य- 
घिक माँग, का रूप घारण कर लिया । विघानतः मनाही होते हुए भी रुपया पिधलाने 
के कारण माँगे ये भ्रौर बढ गईं, क्योकि चाँदी के मूल्य मे वृद्धि होने के कारण रपये 
का वास्तविक मूल्य इसके प्रकित घुल्य से बढ गया था। इसी द्ञा में प्रभावित करने 
वाला दुसरा कदम डालर-स्टलिंग अथवा न्यूयार्क-लन्दन विनिमय वा प्रभाव था। जिस 
समय मार्च, १६१६ मे डालर-स्टलिंग विनिमय से नियन्त्रण हठा लिया गया, तो इसका 
प्रभाव इगज्नेप्ड के प्रतिकुल ही हुम्ना और ग्रन्त भे विनिमय-दर ३ ४० डाल्र--१ 
पौण्ड की निभ्त सीमा पर पहुँच गई। 

चाँदी की वृद्धि के कारणो को समभने के बाद अब इसकी वृद्धि का क्रम देखना 
चाहिए | १६१५ मे चाँदी का न्यूनतम मुल्य २७ पैस श्रति झ्रोंत था। १६१६ मे यह 
३७ पैस प्रति ग्रॉस तथा १६१७ में ४३ पंस प्रति औस हो गया । (जो रुपये के १ 
शि० ४ पैं० की विनिमय-दर पर उसके वास्तविक मूल्य के बराबर था ।) सितम्बर, 
१६१७ में यह ५४ पैस प्रति औस हो गया । सयुक्तराज्य, प्रेट ब्रिटेन, कनाडा झादि 
देशो ने चाँदी के व्यापार को नियन्त्रित किया और अनुज्ञा-प्राप्त निर्यात को छोड शेप 
जिर्यात बन्द कर दिए । बाद मे चाँदी का अनुन्ञा-प्राष्त निर्यात भी निर्दिष्ट मूल्य पर 
होने मा । इन उपायो के फलस्वरूप चाँदी का मृह्य ४१ ओर ४६ पैस प्रति झौस 
की सीमाग्रो के अन्दर झा गया । परन्तु मई, १६१७ मे श्युक्तराज्य और ग्रेट ब्रिटेन 
ने इस नियन्त्रण को हटा दिया, जिससे चाँदी का सूल्य फिर बढ गया। उसी महीने 
मे चाँदी का मूल्य श८ पैस प्रति शौश् हो गया। उसके बाद साल-भर यह बढ़ता ही 
गया और दिसम्वर में ७८ पैस प्रति औस हो गया। फरवरी, १६२० मे मूल्य उच्च- 
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तम हो गया, जबकि लम्दन से चाँदी का भाव ८६ पैस प्रति झोंस हो गया । 
२२. सरकार द्वारा क्यि गए उपाय--(१) सरकार का विनिमय पर नियस्त्रण--युद्ध 
के प्रयम घक्के सह लेते के बाद कौछिल दिलो की माँग विर्याति-व्यापार के समुत्यान 
के साथ पुन उत्पन्त हो गई । मक्तूबर, १६१६ तक जिर्मात स्पष्द र्प से साधारण ही 
रहा । उसके वाद व्यापारिक वब्धुलन की अनुकूलता बढ़ने के साथ बदता गया । 
इसका विस्तार सोने के झयात हारा सम्भव नही था। इससे भारत में रुपये का 
मुरक्षित कोप खालो हो गया, ईछससे नोटो की रुपयों मे परिवतेनशीलता संदिस्थ हो 
गई । अतएव दिसम्बर, १६१६ में कॉंसिल बिल की विक्री पर नियस्त्रण लगाया यया 
और इण्टरमिडियेट कौसिल बिलो की विक्री बन्द कर दी गई । इसके परिणामस्वरूप 
बाज्ञार भौर सरकारी जिनिमय दर मे झन्तर हो गया । यह निर्यात व्यापार के लिए 
हाविकारक था, परस्वु युद्ध के सफल सचालन के लिए निर्यात व्यापार को अवध तप 
से बनाए रखना भी प्रति ग्रावश्यक था ) इसलिए सरकार ने छुछ दियव्रण के उप्रायो 
से काम लिया तथा जववरी, १६१७ में विनिमय-दर १ शि० ४) पैस निश्चित कर 
दी गई । कौंपिल विलो की विक्की कुछ इनो हुई बैक्नो और फर्मों तक सीमित कर दी 
गई, जिन्‍्ह नियत दसे पर एक तौसरो पार्दों से व्यापार करता पड़ता था और अपने 
साववों को कुद्ध छुनी हुई बस्तुओो के निर्यात व्यापार में लगाना पढ़ता था, जो मित्र 
राष्ट्रों के लिए भी महत्त्वपूरों थी । नियत्रण के उपायो और बैको के सहयोग से विनि- 
मम के चढाप-उत्तार दुछ सप्य के लिए दन्द हो गए ६ 

(२) विनिसय-दर की वृद्धि--अगस्त, १६१७ में विनिमय-दर बटाकर ६ शि० 
५ पैस कर दी गई और कुछ समय पदचात्‌ भारत-सचिव ने चाँदी के स्टलिग मूल्य पर 
विनिमय दर को भ्राघारित करने की घोषणा की ।' नीचे दी हुई तालिका यह परिणाम 
दिया रही है-- 


विनिमय-दर मे परिवर्तन 











स्टलिंग मे 
विनिसय-दर 


स्टरलिंग में 
दिनिषय-दर 


दा अगस्त, १६१६ । १ शि० १० पंसे 
१५ छितम्बर, १६१६ | २ झ्ि० ० एस 
२२ नवस्वर, १६१६ (२शि० २ ँस 
| १२ दिसम्दर, १६१६ |२ शि० ४ पेछ 


तारीख तारीख 








3 जनवरी, १६१७ | १ शि० १३ पंस 
२८ अगस्त, १६१७ । १ श्षि० ४ पँस 
१२ अप्रैल, १६१८ | १ श्ि० ६ पेद 
१३ मई, १६१६ १्द्धि० ८ पुस 








२- यह धोषणा मार में ८७३ से पूरे विद्मान रतत प्रमाप को पुत्र स्थापित करने का घोषणा के 
इावर भो | २रण३ से १८६३ तक जादी के रण दूल्य के परिवतेन के साथ मारत में मूल्य घरन्‍दढ 
रहे थे । भारत मे हर मय चादी हे २६५ मेन क्या स्वर्ण सूल्य दस्तुओ के विनिन्‍्य को माप था। 
ठप्युक्त परिस्थितियों के विचार में यही बात अब भी छच थी.) वकील और झुरज्मन, 'क्स्सी 
एणट आउखेच इन इश्डिया?, पृ० शहर | शा 
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बाजार-दर तथा फरवरी, १६२० के बाद रिवर्स कोन्सिल बिलो की विक्रय- 
दर जनवरी से मार्च, १६२० तक २ शि० ६ पैप, २ शि० ८ पैस, २ शि० १० पैस 
और २ शि० ११ पँस थी। सबसे ऊँची दर १६२० के पारम्भिक महीनो मे थी । 

(३) रजत-क्रय--करेन्सी की पूर्ति के लिए विशेष उपाय अपनाने पडे। फरवरी, 
१६१६ से इस काम के लिए चाँदी खरीदी जाने लगी | व्यक्तिगत खरीदारो की पधोर 
से प्रतिस्पर्धा हुर करने के लिए सरकार ने सितम्बर, १६१७ से निजी तौर पर चाँदी 
के ग्रायात को बन्द कर दिया। सयुक्तराज्य श्रोर भारत सरकार के बीच हुए पत्र व्यवहार 
के फलस्वरूप सयुक्तराज्य ने पिटमेन कानून पास किया, जिसने सुरक्षित कोष को 
चांदी बेचने का प्रधिकार दिया। १०१३६ सेण्ट प्रति शुद्ध औस के भाव से भारत 
सरकार ने २००० लाख ऑँंध शुद्ध चांदी खरीदी । 

(४) चांदी की सुरक्षा श्रौर उसकी पितब्ययता--चाँदी की सुरक्षा और मित- 
व्ययता के लिए और उपाय भी अपनाये गए ॥ सोने और चाँदी के सिवको को पिघलाने 
झ्रौर उसके निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने जूत, १६१७ में करेन्सी विधान पाप्त 
किया । दिसम्बर, १६१७ में २६ ओर १ रु० के नोट जारी किये गए। सबसे पहले 
जनवरी, १६१८ मे २, ४ और ८ झाते के ग्रिलट (निकल) के सिक्के बनाये गए, जिन्‍्हे 
१ रुपये तक कानूनी मुद्रा माना गया । जूद, १६१७ से रुपये के स्टलिग विनिमय मूल्य 
के आधार पर सरकार ने निश्वी तोर पर आयात क्षिये हुए सोने को प्राप्त किया | इस 
प्रकार प्राप्त सोने के बल पर नोट जारी किये गए और चांदी वी करेन्‍्सी तथा सोने 
की मुहर के पूरक के रूप मे सोने की मुहर भर सावरेव बनाई तथा जारी वी गई । 
जून, १६१९ में उत्तरी अमेरिका से स्वरणा-निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध हटा लेने तथा 
आस्ट्रेलिया और अफ्रीका के स्वर्ण बाज़ार स्वत॒न्त कर देने से देश म प्रधिक सोने का 
आयात होने लगा श्रोर सरकार ने भी अधिक सोना प्राप्त किया । 

(५) पत्नमुद्रा-प्रसार--धातु रखे बिना जारी किये गए मोटो की वृद्धि करके 
भी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया । इसकी परिवरततनीयता पर प्रतिबन्ध लगा 
दिये गए, उदाहरणार्थ परिवतन के लिए अतिरिक्त वैधानिक सुविधाशो को रोक दिया 
गया । नोट वालो के लिए प्रतिदिन जारी किये गए रुपयो को सीमित करके भी समस्या 
को हल करने का प्रयत्न किया मया । 

(६) झ्राथिक उपाय--साधारण और पूंजी-व्यय न्यूबतम रखे गए तथा सर- 
कार की क्रय-शक्ति बढाने के लिए और अ्रधिक कर लगाये गए । इसके भ्रतिरिकत 
भारत मे ऋण लिये गए, जिससे १६१७-१८ और १६१६ मे १३० करोड रुपया ग्राप्त 
हुआ । अवसूबर, १६१७ से १२ महीने की अवधि के भल्पकालीव ट्रेज़री त्रिल भी जारी 
किये गए । करेन्‍्सी वी प्रत्यक्ष माँग ओर भारत मे भेजने की भारी मांगो को पूरा 
करने भे इन उपायो मे बडी सहायता की । 

३३. बेबिगरटन समिति--जिस समय चेम्बरलेन समिति की सिफारिशों ब्रिचाराधीन 
थी, उसी समय युद्ध प्रारम्भ हो गया | हम अभी देख चुके है कि युद्ध ने क्सि प्रकार 
अनेक समस्या्रो को जन्म दिया । प्रतः सर हेनरी बबियटत स्मिय वी अध्यक्षता मे 
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३० मई, १६१६ को एक दूसरी विशेष समित्ति को नियुक्ति की गई | 

सक्षेप मे समिति की मुख्य सिफारिशों इस प्रकार हैं-- 

(१) रुपये को असोमित कानूनी मुद्र ही रखना चाहिए। (२) इसका निश्चित 
विनिमय का मूल्य होना चाहिए, जो ११:३००१६ ग्रेत शुद्ध सोने के बराबर हो, भर्थात्‌ 
स्रावरेन के सोने के उ७ तेप वरावर हो । (३) सावरेन को, जिसकी पहली दर १५ रुपये 
हर है सावरेन थी, १० रुपया ६ सावरेन की नई दर पर कानूतो मुद्रा बनाना चाहिए। 
(४) सोने के ग्रायात और निर्यात से सरकारी नियव्रण १०५ रुपया<5१ सावरेन की दर 
स्थाएित करते ही हटा लेबा चाहिए । बम्बई मे जनता हारा दिये गए सोने की सावरेन 
बनाने के लिए सोने की टकसाल खोचनी चाहिए। (५) सावरेम के बदले रुपया देने की 
सरकारी अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए। (६) निजी तोर पर चाँदी के आयात 
और निर्यात पर लगी बन्दिश हटा देनी चाहिए तया राजकोपीय स्थिति के कारण 
आवश्यक होने तक चाँदी पर लगा झ्रायात-कर हटा देना चाहिए । (७) स्वर्ण-प्रमाप 
सुरक्षित कोष ये ब्राप्त अनुपात से सोडा रखना चाहिए तथा दोष राशि को ब्रिटिश 
साम्राज्य की सरकारों (मारत सरकार को छोड़कर) द्वारा जारी की गई ऐसी प्रति- 
भूियों के रूप में रबना चाहिए जो १२ महीके मे प्रिप्रव होती हों ॥ स्वरँ-प्रमाप 
सुरक्षित कोए का भाग, जो आधे से अधिक न हो भारत में रखता चाहिए। रुपये 
का शिनिमय मूल्य सोने के बराबर निश्चित करने के सम्बन्ध में यह शर्ते थी-- 

“यदि आई के विपरीत विश्व के मूल्यों भे शीत्र कमी हो जाए और भारत 
में उत्पादन-लागत इन गिरे हुए मूल्यों से शीघ्र ही व्यवस्थित न हो सक्ते, तो इस ग्रदन 
पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक हो सकता है ।” 

२८ रिपोर्ट पर सरकारी कार्यदाही ---स रकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार 
कर लिया और उन्हे लागू करने के लिए निम्तलिखित वदम उठाए--- 

(१) विनिमय भियत्र--जनवरी १६२० मे कॉपमिल ड्राफ्ट वी माँग समाप्त 
हो गई और रिवर्स कौंसिल को बहुत माँग होने लंगी। जनवरी म कौंमिल ड्राफ्ट 
२थ्चि० ४ पै० की दर पर बेचे गए । यह दर कौंसिल विलो की विक्री के लिए मिश्चित 
बी गई थी, परन्तु समित्ति को सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने अधिसूचित किया कि 
कौबिल ड्राफ्ट भोर टेलिग्राफिक ट्रान्सफ़र टेण्डर द्वारा बेचे जाएँगे ओर उसकी कोई 
निम्नतम दर नहीं होगी तथा अवसर आने पर भविष्य में रिवसे ड्राफ्ट और टेलिग्राफ्कि 
ट्रान्सफर भारत में भी बेचे जाएँगे । इनका भाव (दर) ११ ३००१६ ग्रेन शुद्ध सोने 
का स्टलिय मुल्य होगा, जो विद्यमान स्टलिंग डालर विनिमय ढारा निश्चित किया 
जाएगा । इस दर में से सोना दाहर भेजने की लागत कमर कर दी जाएगी । 


१. उपयु इत सद्िप्त विवरण दिच्टन यग क्सीशन १६२५-२६ वी रिपोर्ट की तौसरी परिशिष्ठ से लिया 
गया है, परन्तु पत्रनछुद्गा सुरदत कोष के विधान और स्वितिन्सम्बन्धी तिफारिशों में छोड़ दिया 
गया दै । 

२० देसिस,, रिफ्रोटे ऑफ दि रायच कमीशन आऑँस इसिटयन कपन्‍्सी एस्ड फाइमेंस १६२५, खटड >,. 
एरिशिष्ट ३ तथा एच० स्टेनली, वन्‍्त रिंग एरड घक्सचेंद इन इंटिया', अ्रध्याय १५! 
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(२) सावरेन के कादूनी झुंद्रा-पूल्य से परिवर्तन--सावरेन और रुपये का 
१: १० का आन्तरिक अनुपात उस समय तक प्रभावपूरं नहीं हो सकता जब तक 
समिति हारा प्रस्तावित ग्नुपात की तुलना मे स्वरा-पिण्ड अधिक पसन्द किया जाएगा। 
हम देख चुके है कि किस प्रकार १६१७ से ही सरकार ने स्वरा पिण्ड की पसन्दगी 
समाप्त करने के लिए निद्धी तौर पर प्रायात किये हुए सोने क्यो प्राप्त करता तथा 
सितम्बर, १६१६ से हर पद्दहवे दिन उसे बेचना प्रारम्भ किया था। स्मिथ समिति 
द्वारा प्रस्तावित मूल्य के ऊपर भी सोने की पसन्दगी बहुत अधिक बनी रही । फरवरी, 
१६२० में सरकार ने घोषणा की कि प्रथम छ महीने मे १५० लाख तोला शुद्ध सोना 
बेचा जाएगा, परस्तु यह प्रोग्राम भ्रगस्त ओर सितम्बर तक बढा दिया गया । 

२१ जून, १६२० के आडिनेन्स ३ से सावरेन और अधे सावरेन की वैधानिक 
ग्राह्मता बन्द हो गई । परन्तु २१ दिन तक १४ रुपये की दर से उन्हें स्वीकार करने 
की व्यवस्था की गई। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश स्वर्ण मुद्राग्रो के 
आ्रायात पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गए ॥ २१ दिन की अवधि में ही २५ लाख पोण्ड 
के सावरेव झौर बर्ध सावरेन करेन्सी कार्यालयों और सजानो मे पेश्य क्ये गए । 

१४ रुपये के स्थात पर १० रुपये की दर से सावरेन को कानूती मुद्रा बनाने 
के सम्बन्ध मे करेन्सी सम्रित्ति की सिफारिश को जून, १६ ७ के इण्डियन बवायनेज 
(प्रमेडमेण्ट) एक्ट ३६ द्वारा कार्यान्वित किया गया । इस कानून द्वारा सावरेन ्रौर 
अध-प्तावरेन को कानूनी मुद्रा का रूप पुनः दे दिया गया, जिसे २१ जुन, १६२० के 
आडिनेन्स हे ने अन्दर कर दिया था। नये कानून के अनुसार नई दर १० रु० प्रति 
सावरेन निश्चित की गई तथा खजानों झौर करेन्सी कार्यालयों को निर्देश दिया गया 
कि वे सावरेत और ग्र्घ-सावरेन क्रमश १० और ५ रुपये की दर पर स्वीकार करें, 
परन्तु इस दर पर सावरेन या ग्रध॑-सावरेव जनता को न दें। सावरेन का बाज्ारू 
मूल्य सदेव १० रुपये से प्रधिक रहने के कारण वह इस नई दर पर करेन्‍्सी के रूप मे 
नही चल सकी । अत एवं बम्बई में एक स्वर्ण ठकसाल खोलना ग्रावश्यक समझा गया । 

(३) ग्रद्धकालोम प्रतिबन्धो की समाप्ति--फरवरी, १६२० मे चाँदी के 
आयात पर लगा हुआ प्रतिवन्ब [निर्यात का नहीं) हंटा लिया गया श्रौर ४ आने 
प्रति प्रौंस का आयात-कर भी समाप्त कर दिया गया । करेन्सी के गप्रलावा अन्य कार्यों 
के लिए सोने भौर चाँदी को बन्द करने वाली युद्धकालीन अधिसूचनाएं रद कर दीं 
गई । चाँदी के मूहय मे गिरावद तथा चाँदी के सिक्‍्को के प्रचलन में कमी हो जाने से 
बहुमूल्य 'धातुओे पर उणे शेप प्रतियन्य को समाप्त कमा जी सम्भय हो णणा+ ५९ 
जून की स्वण-पिण्ड और विदेशी भिक्‍के के झायात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया । 
कुछ दिनो के बाद सरक्नार की ओर से मुगतान करते के लिए चाँदी के प्रयोग पर से 
भी प्रतिबन्ध हटा लिया गया। खजानों को गझ्ादेश दिया गया कि प्राप्तकर्ता द्वारा 
इच्छित करेन्सी में श्रगतान किया जाए। अतिरिक्त वैधानिक सुविधाओं को पुनर्डीबित 
करने के लिए (प्र्थात्‌ नोटो को रुपयों में बदलने के लिए) भी कदम उठाये गए । ये 

सुविधाएँ पहले प्रस्थायी रूप से समाप्त कर दी गई थी । उदाहरणतः खज़ानों के 


श्३४ड भारतीय अथज्ञास्त्र 


लागू करने की ग्राज्षा छोड दी थी । यह दर छः महीने के ग्रन्दर ही स्थापित की गई 
और गिर गई । बाज़ार-दर नीचे गिरती गई और सरकार उसके गरिराव को नही रोक 
सकी | बाजार-दर के अनुसरण मे सरकार को अपती दर भी कम करनी पड़ी और 
उसे बाजार-दर से कुछ ऊँचा रखने के नियम का ही पालन कियां जा सका। परन्तु 
यहू दर श्रनिड्चित काल तक नहीं रह सकती थी, अश्रतएवं सरकार ने विनिमय के 
नियमन के प्रयास छोड दिए । १६२० के प्रारम्भ से सितम्बर, १६२० तक रिवर्त 
कौमिल की बिक्री ५५,३८२९,००० पोण्ड तक हो गई । लन्दन मे रिवर्स कौप्तिल की 
अदायगी पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोध से सम्बंधित स्टलिंग प्रतिभूतियों और ट्रेज़॒री बिल 
की बिक्री से प्राप्त राशि हारा होती थी । ये प्रतिभूतियाँ और बत्रिल १५ रुपये प्रति 
पौण्ड की दर पर खरीदे गए थे और ७ से १० रुपये प्रति पौण्ड की दर पर बेचे 
गए । क्रय झोर विक्रय मूल्य के इस अन्तर के फलस्वरूप भारतीय खज़ातो को ३५ 
करोड रुपये की हाधि हुई । 

अधिकतम हानि का कारण व्यापर्रयों का सरकार द्वारा निर्धारित ऊँची 
दर पर विश्वास करना था । माल का भ्रॉइंर इस झाशा और विश्वास से किया ग्रया 
था कि विनिमय-दर ऊँची रहेगी, परन्तु माल ग्राने तक विनिमय-दर बहुत गिर गई। 
इस कारण अनेक आयातऊर्ताओ का दिवाला पिट गया, क्योकि सरकार हरा ऊँची 
विनिमय-दर बताए रखते के सम्बन्ध मे इन्हे इतता विश्वास था कि इन्होने कोई 
सावधानी ही न बरती । 
२६ सरबएरी नीति फी परीक्षा--इन बातो से यह सिद्ध होता है कि अनेक व्यापपरी 
ऐसी ऊँची दर को बनाए रखना असम्भव नहीं ममभते थे, चाहे वे उसकी उपादेयता 
के बारे मे भले ही सन्देह करते हो । 

सरकार स्वय रे शि० स्वर्श दर की व्यावहारिकता के बारे में सन्देह नही 
करती थी, क्योकि इस विषय पर उसे स्मिथ समिति के बहुमत का प्षमर्थत भी प्राप्त 
था । यह सत्य है कि सर ददीब्वा दलाल ने अपना भिन्‍न मत प्रकट करते हुए इस उच्च 
दर से सम्भावित दोषो की योग्यतापूर्ण विस्तृत विवेचना की थी, परन्तु उन्होने भी 
इस दर को बनाए रखने की ग्रसम्भाव्यता पर विशेष बल नही दिया । 

इसके साथ ही यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि जब सरकार बंबिग्टग 
स्मिथ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने चली, उस समय अनेक ऐसी बाते 
थी जो फरेस्सी प्रमाप में ऐसे परिवर्तत करने से पहले सरकार को रुकने और सोचने 
के लिए बाध्य कर रही थी | उदाहरण के लिए, भगस्त १६०० में, जिस समय 
परिव्तित अनुपात लागू होने वाला था, उस समय सोना २३३ रुपये प्रति तोला बिक 
रहा था, परन्तु नये अनुपात के श्रमुसार उस्ते १५ रुपये १४ ग्राने के भाव से बिकना 
चाहिए था। इस अन्तर को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि २ शिं० 
स्वर्ण दर को बनाए रखना यदि अतम्भव नहीं तो असाधारण रूप से कठिन अवश्य 
होगा । इसके अतिरिक्त पुन चाँदी का मूल्य गिरकर ४४ पैस प्रति औस हो चुका था 
और रुपया पिघलाने का भय लगभग समाप्ठ हो चुका था। यदि कही थोड "४हुत 


चलार्थ और विनिमय, १ र्ब्श्‌ 
रूपया पिघलाया भी जादा तो प्रचलन में स्पयो की बटती हुई मात्रा को देखते हुए 
इसका कोई प्रभाव न होता 
भारतीय विनिमय वी वृद्धि के कारघो मे चाँदी के मूल्य की वृद्धि को महत्ता 
देकर बँदिग्टत स्मिथ समिति ने परिस्थिति को दिलदुल गलत समक्ष ॥ रुपये के 
स्टर्निंग मूल्य के बइने का प्रभान कारण रपये के मूल्यों की तुलना में स्टलिग के मूल्यों 
का अधिक बदना था। सम क्ृय-श्क्ति छिद्धान्ठ के अनुसार भी सतुलल' के लिए 
विनिमय-दर को ऊपर उठना चाहिए था। + शि० स्वरुं-दर का अर्थ क्तय-शक्ति की 
समता की तुलना में रुपये का अ्धिमूल्यन था ( रफ्ये के लिए छोने का निरिचित मूल्य 
स्थापित करने का प्रथल अपरिप्कक्न था, क्योरदि सोने के मुल्य में स्वय बहुत परिवर्तत 
हो रहे थे तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की परिस्थितियों में बडी अस्थिरता थी 7 
सरकार के विरुद्ध प्रसुख झालोचना यह नहों थी क्लि उसने ऋपनी नीति को 
प्रास्म्म में ही एक्र विश्येषक्ष समिति की सिफारिशों के आयागर पर दना दिया, दरन्‌ 
यह थी कि २ शि० स्वर दर को प्रमादपूर्णो बताने के रुम्बन्ध मे प्रयत्तो को निर्ष- 
कता देखने हुए भी वे रिवर्स कौंसिल की दिल्ली में लगे रहे। जून, १६२० के अन्त 
तक यहे स्पष्ट हो गया कि सरकार ने एक झसम्मव कार्य अपने ऊपर ले लिया या ॥ 
अत प्रारम्भ भे ही अपती हार मात लेगा कहीं अधिक दुद्धिदांनी और साहस का 
काम होता, परन्‍्सु दे विनिमय-दर को बडाने प्ले लग्न रहे तथा उन्होंने स्वर्ण-साधनों को 
खित कर दिया और इस प्रश्मर औद्योगिक एद व्यादसादिक दुनिया रे बडी इथल«» 
पृथ्ष मचा दी । जंसा कि धर स्टतली रीड ने कहा है कवि यह एक ऐसी नीति थी जो 
विनिमय की स्पिरता के लिए झपनाई गई यथी, परन्तु किसने देश के विनिरुय में अत्य- 
बिक परिवर्तन, ब्यापारिद्र उयल-दुथत, राजक्षीय हानि हया सेकडों व्यापारियों को 
दिशलिया बता दिया 
२७ निष्कियिता की नीति (१६२१-२५)--विनिरय को स्थिर करने के प्रयत्न में 
अपधफल होने दर सरकार कुछ समय तक कोई निशव किये दिना ही घठना-चक्र को 
झान्विपुर्वक देखठी रहो । 
१६९२१ में भी व्यापारिक सन्तुलन मार के प्रतिहल था । विश्व के मूल्यों के 
सोने में गि्ने के क्वारण निर्यात-व्यापर की दता दुरी थी। दसुक्मा दूसरा कारण 


३. देस्प, अम्डयक्र, पूरे उद्घूृढ, एू० २०७! 


२. दिच्चना (सेडलेरान छेआणय चदीके रूनईीवुढिकेज् मयोगझाय (स्मथ समिति 
की आधी मौलिक मृत शाप परिवदन होने बते सुच्च-र्से के म.त्व के| न खमसने और केडद 
चाँदी के मूल्यों एर ध्यान देने में बी। रुदे का २ शि० सोने को दर से रुम्दन्ध्द कन्ने में इमन 
चद्धि के दास्तविक्त ऋरण को झुना दिया और इ८ दर को वन रखने के चिए आाजरयऊ मद्रा सडुचन 
की कम अाशि। भन्‍्य देरों में दूत्यों की गठिये व बे सम्बन्ध में इस्डे ऋनम्पयन के इज्बापर ब्या.रुख 
हैं से कि क्दाचड ही इल्दिस में मि्दे | बरील, मुरड्डन, पूई उदपृठ, पू७ रेंड०-४ड ३ 

इल्डव केस चल मेस्ेरेट-म और दिच्डन यय समपरात रिपोर्ट, खप्ड ३, परिशिष्ट ३० । 
४. बी० ई० दाइचचरी दिम्दी झॉफ़ इस्डिपन करेन्दी एण्ड बल्सचेंज, पूछ १३७ ॥ 








२३६ भारतीय अ्थंशज्ञास्त्र 


स्टिंग मूल्यों में तेक्षी से हुई कमी थी जो इगरलैण्ड द्वारा स्टलिग को स्वर्ण समता पर 
लामे के लिए उठाये गए कदमो के फलस्वरूप हुई थी | इन परिस्थितियों मे, जैसा कि 
होना चाहिए था, रुपये का स्टलिंग मूल्य गिरता गया । १६२१ मे ३१,५५,००० रुपये 
वी करेन्सी का सकुचन किया गया। यह विनिमय की निम्नगामी ग्रति को रोकने के 
लिए पर्याप्त नही थी, जो १ धि० ३ पैस के तिम्त स्तर तक पहुँच गई थी । 

१६२२-२३ मे यूरोपीय देशो मे ज़्य द्क्ति मे सुघार होने और भारत मे अच्छी 
फसल होने के कारण भारत के निर्यात का पुनरुत्थान हुआ । मुद्रा के सकुचन श्रोर 
निर्यात के पुनरुत्यान का सम्मिलित प्रयास रुपये के विनिमय मुल्य को धीरे-धीरे बढाना 
था। सितम्बर, १६२३ मे रुपया १ शि० ३४ पैस सोने के बराबर था और १ शि० 
४ पैप्त का युद्ध के पूर्व का अनुपात किसी के हित को हानि पहुँचाए बिता ही पुन्रः 
स्थापित कियां जा सकता था । इसके लिए भारतीय व्यापार मण्डल ने भ्रार्थना भी की 
थी, जो भ्रसफल रही । सरकार १ शि० ६ पैस के अनुपात को प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न कर रही थी । वास्तव में स्पया १ शि० ६ पैस स्टलिंग के स्तर पर प्रक्यूबर, 
१६२४ मे पहुँच गया । इसके बाद सरकारी कार्य रुपये के मूल्य को इस स्तर से अधिक 
से बढने की ओ्रोर प्रेरित हुआ्आा । इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, सरकारी विप्रेषण 
के लिए प्रावश्यक, स्टलिंग खरीदने की विधि वा स्वतन्त्रतापुर्वक प्रयोग किया गया 
और इस खरीद के बल पर नई करेन्‍्सी चाक्षु की गई, जिससे द्रव्य-सम्बन्धी कठिनाई 
भी कम हुई। प्रप्रेल, १६२५ में रुपये का विनिमय मूल्य १ शि० ६ पंस स्वर्ण हो गया 
और २१ सितम्बर, १६३१ तक इसी प्रकार बना रहा । जेसा कि आलोचको का कथन 
है, उप्ते इतता ही रखा गया ।' 

अब निष्क्रियता-तीति का श्रन्त हृष्टिगोचर होने लगा । प्रमेक ओर से की गई 
ब्रार्थेनाप्रो के उत्तर मे सरकार ने १६२५ के आरम्भ मे करेग्सी-स्थिति को जाँच करने 
के लिए एक अ्रधिकृत समिति की स्थापना का वादा किया । सरकार को यह प्राशञा 
थी कि तब तक विश्व की परिस्थितियों मे स्थिरता श्रा जाएगी । लेफ्टिनेण्ट कमाण्डर 
हेल्टन-यग की अध्यक्षता मे भारतीय करेन्सी और विनिमय के राजकीय ग्रायोग की 
नियुक्ति हुई । 

आयोग के मत और निर्णेय पर विचार करने से पहले, हम भारतीय पत्र-मुद्रा 
'पद्धति का विध्रण देंगे । 

भारतीय पत्र-मुद्रा 

र८ प्रारम्भिक इतिहास--१5०६, १८४० झोर १८४३ के कानूनो के ग्रन्तगंत बगाल, 
बम्वई और मद्दास के प्रेसीडेन्सी बैंको को यह अधिकार दिया गया कि वे नोट जारी 
करें, जिनका बाहको द्वारा माँगे जाने पर भुगतान कर दिया जाए । इन नोटो के जारी 
करने के सम्बन्ध में पधिकतम सीमा और सुरक्षित कोप-सम्बन्धी नियमों का पालन 





2 देखिए अध्याय ६ । 


चुलाथे और विनिमय, १ २३३ 


करना आवश्यक था। परन्तु उनका प्रयरन व्यवहारत तोन प्रेस्ोडेन्सी नमरो तक ही 
सीमित घा । १८६० में भारत के प्रथम वित्त सदस्य श्रो जेम्स विह्सत ते सरकारी 
पत्न-घुद्रा और प्रेश्वोडेग्सी बैंको दारा नोट जारी करने के ग्रधिकारों के उन्मूलन के लिए 
योजना बनाई। १८४४ के इगलिश बँक चार्टर एबट के आधार पर उस समय के 
आरत-सचिव सर चार्त्स दृड ने निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया-- 

नोट जारी करने के दृष्टिकोण से पहले देश तीन निर्मम क्षेत्रों मं विभाजित 
किया गया, जिनक्के प्रधान कार्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास थे। केन्द्रो की सत्या 
१६१० में बढ़कर सात हो गई। चार अतिरिक्त केन्द्र रगून, कराची, कानपुर झौर 
लाहोर थे । १०, ३२०, ५०, १००, ५००, १०००, १०००० र्पय के नोट जारी किये 
गए ६ ५ रुपये का नोट १८६१ मे जारी किया गया ब्रिटिश्ञ स्वर्ण मुद्दा श्ौर रुपयो 
के बदले दे जनता मे बेरोक-टोक जारी किये जा सकते थे । करेस्सी के कण्ट्रोलर की 
प्राज्ञा पर वे स्वर्णे-पिण्ड के बदले भी जारी किये जा सकते थे । भ्रपने-प्रपने क्षेत्र के 
भीतर वे सरकारी खजानो झ्लोर जनता के लेन-देन के लिए अस्तीमित कानूनी मुद्रा मान 
गए । 

जारी किये गए नोटो के बराबर मुल्य का सुरक्षित कोप घातु-पिण्ड श्रोर मिवक्रो 
के रूप में बनाया गया, जिसका एक छोटा भाग भारत सरकार की “रुपी स्िक्योरिटीज्ञा 
में उनकी परिवर्ततीयता की गारण्टी देने के लिए विनियोजित था। 

केवल नोट जारी करने वाले क्षेत्र के प्रात कायलिय पर ही नोटों का भुगतान 
कराने के ग्रधिक्रार का प्रयोग किया जा सकता था, साथ ही सरकार खजाने, रेलवे 
कम्पती और यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्रों के वोटों का भी भुगताव करती थी । सरकारी 
देनदारियों का भुगतान किसी भी क्षेत्र के नोटो मे क्या जा सकता था। 
२६ नकद भुग्तात प्लोर कानूनों सुद्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध--भारत एक विद्याल देश है 
तथा ब्यापारिक दश्ाग्रो के कारण वर्ष के विभिन्‍त समयो में देश के एक भाग्र से 
दूयरे माय को रुपये भेजे या मंयाये जाते हैं ॥ तोटो का सबसे पहला प्रयोग विप्रेषण 
के लिए सोना भेजने के बजाय अधिक सुविधापूर्वक नोट भेजना होगा, यदि सरक्वार ने 
जारी करने वाले क्षेत्र तक्न ही नोटो को कानूनी मुद्रा न बनाया होता, तो सरकार को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर नकदी भेजदी प्रढती । इसके विपरीत, यदि नोटों को 
पूणंंतया कानूनी मुद्रर बचा दिया जाता ओर उनका भुगतान केवल प्रेसीडेन्सी नगरो 
क्षक़ ही फीडशित होगा, वो लिल्‍्यन्रेद वां हे हुछ समय लोग शिफकरे की ओजिक एससड 
करते तथा नोटों बी लोकप्रियता कम हो जाती । 

कषेत-एद्धति (सरतरिल सिस्टम) के कारण नोटों की लोकप्रियता भौर विस्तार 
मे बहुत वाधा पहुँचो और इसे समाप्त करने के लिए १६०३ में पहला कदम उठाया 
गया, जबकि ५ रुपये का वोट बर्मा को छोड़कर सर्वेत कानूनी मुद्रा बता दिया गया । 
यह रोक भी १६०६ में हटा ली गई) १६१४-१८ के युद्ध ने इस विकास को रोक 
दिया, क्योकि इस समय रुपयो के टकत में कठिनाई थी तथा विकसित ग्राघार पर जारी 
किये घरए नोदो का प्रचलन बट गया था । वेडिग्टन समिति ने युद्धकालीन प्रतिवन्धो को 


श्रे८ भारतीय अयंशास्त्र 


समाप्त करने तथा नोटो को अधिक लोकगश्रिय बनाने हेतु उनके भुगतान के लिए अति- 
रिक्त वैधानिक सुविधाग्रो के विस्तार की सिफारिश की । १६३१-३२ मे ५०० और 
१००० रुपये के नोट भी स्वत्र कानूनी मुद्रा बना दिये गए ६४ 

३०. पत्र मुद्रर धुरक्षित कोब--(५६१ के कानून के अन्तयेत सरकारी ग्रतिभूतियों 
के रूप मे ४ करोड़ रुपये तक स्थायी विश्वासाश्रित निरगेम (फिक्सड फिड्वशरी इश्यू) 
करने की व्यवस्था है। यह सीमा समय-समय पर विशेष कानूनों द्वारा बदल दी गई । 
यह १५७१ में ६ करोड, १८६० मे८ करोड, १८९७ मे १० करोड़ तथा १९०५ मे १२ 
करोड रुपये कर दी गई । अब तक ये अतिभूतियाँ भारत में रखी हुई भारत सरकार 
की रुपये वाली प्रतिभुतियाँ थी, परन्तु १६०५ के कानून ने २ करोड़ ध्षक की स्टलिंग 
प्रतिभूतियों को इग्ल्ैण्ड मे रखने को व्यवस्था कर दी । इस प्रकार सुरक्षित कोप मे 
विनियोजित भाग का कुछ झश स्टलिग प्रतिभूति के रूप मे रखा जाने लगा ।' १६११ 
में प्रतिभुतियों की अधिकतम हीम्रा १४ करोड निश्चित की गई, जिशमे हे ४ करोड़ 
स्टिंग प्रतिभूतियों में रखने की व्यवस्था थी । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, १८६८ तक स्थायी विश्वासाश्रित भाग को 
छोडकर प्रतिरिक्त सम्पुरं पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप चाँदी के रूप में था। १६९८ में 

.हड नोट एक्ट में सरकार को सुरक्षित कोष के धातु वाले भाग के प्रश को स्वरां-मुद्रा 
में रखने का अधिकार दिया । १६०० के कानून ने इन स्वण मुद्राओ्रो को लन्दन में 
रखते का भी भ्रधिकार दिया। १६०४ के कानून ते सुरक्षित कोप के घात्दीय भाग 
को अ्रथवा उसके किसी झ्रश को, लन्दन अथवा भारत में, स्वस-मुद्रा या स्वरणे-पिण्ड 
या रजत-पिण्ड में रखते का अधिकार दिया; परन्तु सभी टक्षित रुपयो को भारत में 
ही रखने की व्यवस्था थी । 

इसके फलस्वरूप नोटों की परिवततीयता निरिचित करने के लिए प्रत्यधिक 

सुरक्षित कोष रखा गया । कुल जारी किये गए नोटो के कुछ प्रतिशत या ग्रमुपात को 
तरल रूप में रख और विनियोजित भाग को बढाकर इससे बचा जा सकता था। 
इस प्रकार भी विश्वासाश्रित सीमा बढ़ाने के लिए वैधानिक आश्षय की आवश्यकता न 
पड़ती । 
३१. पत्न-सुद्रा सुरक्षित कोष को झ्लालोचना--१६१४ से पहले पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप 
के विरुद्ध प्रमुख झ्ालोचना इन आधारो पर थी--(१) घात्वीय कोष का भ्रनावश्यक 
रूप से श्विक होना, (२) विशेष कानून के बिता स्थाथी विश्वासाश्रित कोप को बढाने 
की प्रसम्भावता और (३) पव-मुद्रा सुरक्षित कोष के भाग का इगलेण्ड में सटलिंग 
प्रभिभूद्ियों मे विनियोजित होना । 

(१) और (२) के कारण व्यवस्था लोचहीन हो गई | जहाँ तक (३) का 
सम्बस्ध है इस प्रथा का समर्थन इस आघार पर किया गया कि स्टलिय अतिमृतियाँ 
है छठे आफ दि कप्थेलरर आफ करेन्‍्सी (१६३१-३२), पैरा ० | १०० रपये से अधिक के नोट 
का १६४७ से सख्ारी आ्ईडब्निस्स दवा विमुदीकरण कर दिया गया । 

३. पीछे सेक्शन १२, अन्तिम पैरा । 


चलाथे और विनिमय, १ रब 


झूपये का विभिमय-घूल्य बनाए रखने के लिए आ्रावश्यक थी ओर उतसे एक लाभ 
यह भी था कि भारत में आन्तरिक सकठ झाने की दक्षा में उनके अवशृह्यन की 
सम्भावना नही थी । इसके विपरीत यह कहा गया कि रुपये के विनिमय-मूल्य को 
बनाए रखना पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप का काम्र नहीं है । भारत मे ग्रान्तरिक सकट 
होने पर स्टलिग प्रतिभृतियों मे अवमुल्यत भले ही न हो, परस्तु नोट निर्गम के सम्बन्ध 
में जनता का विश्वास सम्पूर्ण सुरक्षित क्रोप को भारत मे रखने से ही हो सकता है ।' 

नोट निर्गेम का कार्य पू्ंंतया बेकिंग के कार्यों से एकदम अलग कर दिया 
गया | केन्द्रीय बैंक की तरह की कोई चीज नही थी, इसलिए कोई सरकारी बैकर भी 
नही था। केवल रिजवं ट्रेज़॒री व्यवस्था थी, जिसके झन्तयंत्त विशेष सरकारी खजानों 
में रुपया रखा जाता था, जिसके फलस्वरूप वर्ष में कुछ समय के लिए द्रव्य बाजार में 
कठिनाई उपस्थित हो जाती थी । 

कुछ प्रभुख व्यापारिक केन्रों को छोड़कर चैंकों और निक्षेपों का तरोका 
भारत में अब भी अधिक प्रचलित नही है । दूसरा तरीका स्मिथ समिति द्वारा प्रस्ता- 
वित किया गया यथा झोर स्वीकार भी कर लिया गया था । तीप्तरा तरीका भी रिजर्व 
ट्रेजरी की समाध्ति और सरकारी कोप को इम्पीरियल बैक मे रखकर झपनाया गया 
है । रिजवें बैंक के खुलने से पहले १६२१-३५ के इम्पीरियल बैक ने सरकारी बैक की 
तरह काम किया । सामान्य लोचहीनता दूर करने के लिए स्मिथ समिति का सुभाव 
था कि घोत्वीय भाग कुल निर्यम के ४०५८ से कम नही होना चाहिए । उनका विवार 
था कि कारोबार के दिनो मे परिनियत निम्नवम सीमा स अधिक कर रखना ही 
वाछुवीय होगा । इस प्रकार कानूम का आश्रय लियि बिना ही अचलन के विस्तार 
के साथ-ही-साथ विश्वासाशिित सुरक्षित कोष भी बढ जाएगा । जैसा कि हम बाद मे 
देखेंगे, सरकार ने ष्मिथ समिति के सखुभाव को १६५० में स्वीकार कर लिया, यद्यपि 
उन्होंने घात्वीय कोप की अधिक प्रतिश्नन को अर्थात्‌ ५०% को अपनाया ।* 

३२. १६१४-१८ के पुद्ध का पत्र-मुद्रा पर प्रभाव--हम ऊपर देख चुके हैं कि क्षिस 
प्रकार, १६१४ मे युद्ध के छिडने पर, प्रारम्भ में भय के कारण नोटो के भुगतान के 
लिए लोग पेपर करेन्धत्री ऑफिय पर जमा होने लगे तया किस प्रकार विश्वास के 
उत्पन्न ही ज,ने पर नोट प्रचलन में विस्तार हुआ | माचं, १६१४ से झागे पत्र-पुद्रा 
पर युद्ध के प्रभावों को सक्षेप म इस प्रकार दिखाया जा सकता है - 

(१) करेन्सी की अत्यधिक सांय के कारण पत्र-मुद्रा का प्रयार इत्र, जिसकी 
पूर्ति रुपये जारी करने से नहीं की जा सकती थी ) इस भ्रमाधारण माँग के कारणों 
का विवेचन हम पहले हो कर जुके हैं। (२) विभिन्‍त कानूनों के परिणामस्वरूप 
विश्वाप्ताश्रित (फ्िडूझरी ) सुरक्षित कोप वहुद बढ गया । इन कामूनों के पूरक झाडि- 
नेन्स गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए जाते थे ; सुरक्षित कोप म रखन के लिए पर्याप्त 


ई- पत्र मुद्रा मुरह्तित कोब वी आलोचना के लिए ऋ%गला अध्याय देरिए | 
>. देखिए, सेरान र३ । 


र्डे० भारतीय अर्थशार्त्र 


मुद्रा पाने की कठिनाई के कारण सुरक्षित कोष का अपुर्व विस्तार आवश्यक हो यया। 
इंगलैंड की ओर से भारत में किये गए युद्ध के व्यय भारत सचिव द्वारा लन्दन मे ले 
लिये गए । इसे लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा घुरक्षित कोष में सोने के रूप मे रखना राजकीय 
हत के विझद्ध समझा गया । अतएवं उसे ब्रिटिश ट्रेजरी बिल्स श्रथवा अल्पकालीन 
स्टलिंग प्रतिभूतियों मे रखने के विकत्प को अपनाया गया ।' यद्यपि कुछ भाग का 
विनियोग भारतीय ट्रेजरी बिल में भी किया गया | (३) धात्वीय सुरक्षित कोष 
१६१४ में ७८ ६०८ था। १६१६ में यह ३४ ८५% रह गया । (४) चाँदी की मित- 
व्ययता के उपाय के रूप मे १६१७ और १६१८ में क्रमशः १ और २३४ रुपये के नोट 
जारी किये गए जो स्पष्टतः इगलेण्ड में जारी क्यि गए १ पौण्ड और १० शि० के 
नोट के अमुकरण-झात्र थे । जनता ने प्रारम्भ में इनके प्रति उदारता नहीं दिखाई । 
१ रपये का नोट खूब चलने लगा । ३१ मार्च, १६१६ को १०५० लाख रुपये के एक 
रुपये थाले नोट चल रहे थे जबकि २-३ रुपये के नोट का प्रचलन केवल १८४ साख 
सपया था ।* (५) रुपये की कमी के कारण नकदी भुगतान के लिए, अतिरिक्त वैधानिक 
सुविधाश्रो? को समाप्त कर दिया गया। (६) १६१८ के पश्र-मुद्रा एक्ट का सामना 
करमे के लिए पिटमैन कानून के अन्तर्गत २००० लाख ऑऔँस श्रमरीकी चाँदी का 
झ्राषात हुआ । 
३३. पत्र-पुंद्रा सुरक्षित कोष का पुर्नाविर्माश--घितम्बर, १६१६ मे पत्र-मुद्रा कागुन 
के प्रस्थायी सुधार से पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोप के विनियोग की झधिक सीमा १२० 
करोड रुपये कर दी गई, जिसमे १०० करोड रुपया ब्रिदिश ट्रेजरी दिलों मे लगाना 
आवश्यक था । 

मार्च, १६२० में छः महीने के लिए एक अस्थायी कातून बनाया गया जिसने 
सुरक्षित कोप क विनियोजित भाग को १२० करोड़ रुपया रखने की प्राज्ञा दी, परन्तु 
इसने विनियोग के स्थान ओर उसके स्टलिंग अथवा रुपये के प्रकार-सम्बन्धी प्रतिबन्ध 
हटा दिए । इंगलेप्ड को सोठा भेजने की तत्कालीन माँग और राजसचिव के नकद कोष 
से इसे पूरा करने की प्रसम्भावना ने इसे अनिवायं कर दिया। लन्दन-स्थित् पत्र-मुद्रा 
सुरक्षित कोष मे रखी स्टिंग प्रतिभूतियो के विज्नय से माँग पूरी वी गई॥ वर्तमान 
कालूत के अनुसार रुरये के मूल्य में स्टलिंग अतिभूतियों के बराबर १४५ रु०-६३ पौं० 
की दर से मोटों की वापसी और रहगी आवश्यक हो गई । 


२... तिदिय हे घरी बिल में विनियोग कर ने का प्रधान कारण यह था कि झल्प्रवालिक होने के कारण 
उनके अभोपूल्यत का सय नहीं था । इसके विपरीत स्टर्लिंग मिभूरियों मे होने काले युद्ध के कारण 
ऋषोमल्यन हो रहाथ | ४. हि 

०. मरत सार ने ह जतवरी १६२६ से १ और २१ रे के चोट दो समाप्त वरने का त्ति्चय 
क्या की न चादी के रपये और १० रफ्ये के चाट ने ले लिया । देखिए अगला अध्याव | _ 
जैसा कि कहा यया दे, ये मुदिधाएँ (६२८०-२६ मे पुनः आरम्म बर दी गई कौर इम्पीरियल बच 
के साथ बढती गई, जहा जबता की सुत्धा के लिए नोंठों के शुगतान वीं 


डर ० 
ही शाखाओं को बुद्धि 
च्यवश्था है । 
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ज्ेम्बरलेन आयोग और स्मिथ समिति की आलोचना तथा युद्ध काल में 
प्राप्त अनु मद को ध्याने मे रखते हुए मार्च, १६२० के अस्थायी कानून के स्थात पर 
नया कासुन पास करना ग्ावश्यके हो दया । ग्तएवं भारत मे पेपर करेन्सी झमेण्डमेप्ड 
एक्ट' १ अक्तूबर, १६२० को कानून बना दिया गया । इस कानूत के विघाद (१) 
स्थायी झोर (२) अस्थायी दो भागो मे विभाजित किये जा सकते हैं । 

(१) सरुथायी दिघान' 

(क) कुल सुरक्षित कोप का ५०५८ घात्विक रूप भ होता चाहिए । स्मिथ 
सभिति द्वारा प्रस्तावित ४०% से अधिक (१०%८) को स्वीकार करने का कारण 
यह था कि भारत जंसे देश में नोटो का तुरन्त नकद भुगतान करना और बारबार 
के दितो में फसलो की गति के लिए आधिक सहायता हेतु, जब नोट सामान्यतत 
भुगतान के लिए उपस्थित किए जाते हैं, पर्याप्त सिक्का सुरक्षित रखना आवश्यक 
होवा है । 

(ख) २१० करोड रुपये की धतिभूतियो को छोटकर, जो भारत में रखी जाती 
थीं, शेष रुपया स्मिथ समिति के प्नुसार १२ महीने या उससे कम प्रवधि की प्रल्प- 
कालीन प्रतिभूतियों के रूप म इगलेण्ड मे रखा जाता था । 

(ग) ६० दिन से परिपक्व होते वाली मुनाई हुई झन्लर्देशीय हुण्डियों के 
ब्राघार पर करेन्‍्सी का कण्ट्रोलर ५ करोड रुपये के नोट जारी कर सकता था। 
झतिरिक्त निर्येम इम्पीरियल बक को दिये ऋण के रूप में हो सकता था, जिस पर 
बेंक को ८८ ब्याज और स्वीकार की हुई हृण्डियाँ सरकार को देनी पड़ती थी । 
१६२३ के इण्डियन पेपर करेन्सी भ्रमण्डमेप्ट एक्ट द्वारा ५ करोड की सीमा बटाकर 
शर करोड कर दी गईं। परिनियत घात्विक कोष के ५०% सम्बन्धी विधान का 
झतिरिक्त निर्गंम से कोई सम्बन्ध न था, क्योंकि चात्विक कोप निश्चित करने के लिए 
इस निर्गम परे विचार नही किया जाता था 

(ध) राज्य सचिव लन्दन में ५० लाख पोण्ड के स्वर्ण-पिण्ड से भ्रधिक नहीं 
रख सकता था। 

(२) भस्पायों विधाद 

१४ रू०--१ सावरेन के स्थान पर १० रु०--१ सावरेव की दर से सोने 
और प्रतिभूतियो का पुन मूल्याकन करने हेतु उत्पन्न कठिमाई के कारण स्थायी 
विधान होने दक अल्थायी विधान बनाना आवश्यक समझा यया । १० रु० की दर 
से पुन मूल्याकन करने पर सुरक्षित कोप का घात्विक भाग ५०%: स॒ कम हो जाता, 
अतएव कुछ समय के लिए विनियोजित पूंजी ८५५ करोड़ रपये निश्चित कर देन की 


ड्ड > 


3. यह सामान्यत रृ&०३ छे पपर-करेन्सी एक्ट थी ओर संकेत करत ईद जे कल्यचिटेंड श|्ट 
ड्व्लाता है! 
>, ये विज्वेत ब्यवदारत स्विथ समिति को सिशत रखे के समान ५ 


श्धर्‌ भारतीय अथथंज्ञास्त्र 


ब्यवस्था की गई।' दूसरी कठिनाई सोना और श्रतिन्रृतियो को पहली दर की | 
पर पुन मूल्यन क रने से उत्पन्त ग्रन्तर को पूरा करने के सम्बन्ध मे थी | इस कठिनाई 
को हल करने के लिए सरकार को झधिकार दिया गया कि वह रुपये वाली प्रतिभूतियाँ 
(जिन्हे तदर्॑ प्रतिभूतियाँ कहा जाता था) उत्पन्‍्त करे और उन्हे पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष 
को निर्गमित करे | चूंकि थे प्रतिभूतियाँ रुपये वालों प्रतिभुतियों की कानूनी सीमा 
पार कर जाएँगी, इसलिए यह भ्रस्तावित किया गया कि इस सीमा से आगे बढी हुई 
प्रतिभूतियाँ घीरे घीरे स्टलिंग प्रतिभूतियों मे परिदरतित कर दी जाएँ | चूंकि यथेष्ट 
स्टिंग प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए कोष नही था, अ्रतएवं १२ करोड रु० की 
झनुज्ञेय सीमा से अ्रधिक उत्पन्न की गई रुपये वाली प्रतिभूतियो को कम करने के लिए 
यह व्यवस्था की गई कि पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष का ब्याज, नये रुपयो के टकन का 
लाभ तथा ४०० लाख पौणष्ड से श्रधिक होने पर (३० सितम्बर १६२१ को यह 
अधिक हो गया था) अस्थायी निर्मम की सुरक्षा के लिए कण्ट्रोलर प्रॉफ करेन्सी के पास 
जमा व्यापारिक हुण्डियो के ब्याज का लाभ पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप मे जमा कर दिया 
जाएं । 

१६२७ के इण्डियन पेपर करेन्‍्सी एक्ट के अनुसार १ पप्रैल, १६२७ से पत्र- 
मुद्रा सुरक्षित कोष की प्रतिभ्ृतियाँ, जिनका मूल्यन १६२० में १० रुपये प्रति सावरेन 
की दर पर हुम्ना था, अब इनका भूल्यन १३ रु० १ आ० हे पा० की दर से किया 
गया । इसके परिणामस्वरूप सोना और स्टलिय मे ३० लाख रु० की वृद्धि हो गई, 
जिसे इतनी ही मात्रा के भारतीय ट्रेज़री बिल रह करके बराबर १र दिया गया। इसके 
फलस्वछप ट्रेज़री बिल ४६७७ लाख रुपये से घटकर ४०४७ लाख रुपये रह गए।* 
३४ ३१ मा १६२५ और १६३५ के बीच पत्र-म्द्रा सुरक्षित कोष को बनावट 
और स्थिति---१ ६२५ ओर १६३५ के बीच पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष में परिवर्तन 
किये मए । १६२६-३० और १६३०-३१ के वर्षो मे नोटों के प्रचलन मे बहुत 
कमी झा गई, जिसका कारण वस्तुओं के गिरते हुए मूल्य के साथ मुद्रा-सकुचन 
का होना था। मूल्यों मे सामान्य कमी १६२६-३० के अन्तिम भाग से प्रारम्भ 
हुईं । दूसरा कारण निर्यात व्यापार में मूल्यों के गिर जाने के कारण विनिमय 
में कमजोरी झाने की प्रवृत्ति थी, जिसके लिए ग्रश्नत भारत की अनिश्चित राज- 


१ द्रब्य-सम्बन्धी कठिनाई दूर करने के लिए फरवरी, १६५४५ के सशोधन कानून द्वारा यह सीमा 
१०० करोड़ का दी गई | इस कानून के अनुसार भारत सरकार शरा उत्पन्न की हुई प्रतिभूतियों वी 
मात्रा ५० करोड २० से श्रधिक नहीं होनी चाहिए । 
२. १६३१-३२ के लिए बन्‍्द्रीय वजट और तध्याय € का सेक्शन १७ भी देखिए | 

१६२४ २५ से १६३४ ३५ तक करेन्सा कण्ट्रोलर की रिपोर्ट देखिए । १६३४ के पत्र-संद्रा 
अलन सुरक्षा कोष की वनावेट और स्थिति का अक 2१4 अध्याय में दिया गया दे । दि 
३. पत्र-मुद्रा के सम्वन्ध में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों और द्वितीय मदायुद्ध दे प्रभावों के लिए 
अगना अध्याय देखिए | निगम काय रिजवे वेंक को सुपुई करने तथा नोटों के लिए सुरक्षित वोष रखने 
के लिए नये प्रबन्ध रिचवे बैंक आफ इपिडिया खट (११२४) के अन्वर्गत अध्याय १३ मे दिये गए ई | 
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नीतिक और सामाजिक दत्या तथा रे छ्िि० ४ पैं० की दर को पुन स्थापता की परि- 
कल्पना के कारण पूँजी स्थानान्तरित करने की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी थी। घरेलू 
व्ययो को पूरा करने के लिए राज्य सचिव को विप्रेषण (रेमिटेन्स) करने मे कढियाई 
पैदा हो गई झौर यही पत्र मुद्रा सुरक्षित क्षोप में १६३१ से १ स्टलिग प्रतिभूतियों के 
पूर्य लोप का कारप बताती है, क्योंकि भारत में नोटो के सकुचन के अनुसार इन 
प्रतिभूनियों को मारत सचिव को हस्तान्तरित करना पडता था। स्पया प्रतिनृति में 
१६३०-३१ म और कमी था गई जो इन प्रतिभूतियो के साथ करेन्सी के सकुचन से 
स्पष्ट है। इसी वर्ष सुरक्षित कोप में सोते की माना में कमी होने का प्रमुख कारण 
पड करोड रु० का सोना स्वर प्रमाप सुरक्षित कोप की भारतीय शाखा को चुका देना 
था । सवम्बर, १६३० और फरवरी, (१६३ के वीच विनिमय-सम्बन्धी परिकल्पना 
और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रमावित जनता की माँग के प्रत्युत्तर में शह-कोप 
(होम ट्रेजरी) वी सहायता तथा ३ ह्ि० ४६ पैं० की परिणिन दर पर स्टलिंग की 
बिक्की को पूरा करने के लिए ६२ लाख बाँ० की स्टलिय प्रतिभूतियाँ पत्-मुद्रा कोप 
के इगलैण्ड स्थित नाग से निकाल लेने के कारण ही उपयुक्त राशि (८६ करोड रु० ) 
भारतीय बाखा को दी गई थी ॥ पर मुद्रा सुरक्षित कोप क निर्माण म अन्य उल्नेस्य 
परिवर्तन क्षोप म॒ चाँदी के सिकक्तो की दृद्ध थी, जिसके कारण नीचे दिये गए हैं ।' 
इसम और वृद्धि हुईं होती, परन्तु हिल्दन यम झायोग्र की सिफारिश के ग्रनुसार विक्रय 
क लिए रुछ चांदी निकाल लने के कारण ऐसा नहीं हुमा । 

माच १६ -स १६३४ तक भारत सरकार न २२८,१८२,२५४ शो शुद्ध 
चौदी बची । इस विक्रय से प्राप्त राशि का विवियोग स्टलिग प्रतिभूतिया म क्ष्या 
गया जो स्वण प्रमाप सुरक्षित ब्लोप को स्थानान्तरित कर दी गई, परन्तु इसके विरुद्ध 
इस बौप मे सोना पत्र-मुद्दा सुरक्षित कोप को स्वानान्तरित वर दिया जाता था जिसिम 
समान मूल्य दो रुपया प्रनिभूति रद कर दी जाती थी ॥ स्टलिंग वी चालू झावश्यकर- 
तांग्ों से ग्रधिक खरीद के झतिरिक्त (सरप्लस) का प्रयोग मी इसी प्रकार किया गया। 
इन कारणों के फलस्वरूप पत्र मुद्रा सुरक्षित कोप का स्वर्स भाग बढ गया, परन्तु चांदी 
और चौाँदी दे सिक्के कम हो गए। १६३ इ-अ४ और बाद के वर्षों मं गृह कोप (होम 
ट्रवरी) के भतिरिक्त धन ओर चाँदी के विक्रय के लाम का अ्योग स्टलिग प्रतिभुतियो 
के क्वव में किया गया और इस अकार पतरन्यु् सुरक्षित कोप वी स्टलिंग मम्पत्ति 
बाई गई । सरकारी बरेन्सी कार्यों को रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित करते समय पत्र- 
कि लक 


३ एरिड स्कनन ३५ । 

० सन “क को सता रित करत समय 25 झाच) 282४ का म्परत सरकार जय स्वया-मडार डे४ड डर 
क्राइ था, तर से ४5 ४४ कराइ पकन्सशा झुरदित नोष में था और *« ८७ कराई ९० रूर्झ प्रमाप 
साया बार « था | यइ रखा प नउत समता दरो (१ रुपचतन 3७ झेन सोना) एप फऔपित या। 


डत्झ बाव वर गाार चुत ह्यन्‍ा ७५ च्राद स्पो था। 





रे४४ भारतीय अर्थशास्त्र 


मुद्रा कोए की यह स्थिति स्वागत योग्य थी ।' 

२० सितम्बर, १६३१ को इगलंण्ड के स्वर्ण प्रमाप त्यामने तथा रुपये का मूल्य १ शि० 
६ पैं० निश्चित करने के फलस्वरूप रुपयो मे सोने का मूल्य बढ जाने से ३१ दिसम्बर 
१६३७ तक ३०८ करोड रुपया बाहर भेजा गया । 
३४, नोट प्रचलन झोर करेन्सी को खपत--इस भाग मे २ मुरय प्रश्नो का विवेचन 
प्रस्तावित है-- 

(१) कुल कौर सक्रिय नोट प्रचलन--जब हम पत्र-मुद्रा के प्रचलन की बात 
करते हैं तो हमे जानना चाहिए कि हम कुल प्रचलन की बात्त कर रहे हैं अथवा सक्रिय 
प्रचलन की । 

(क) कुल प्रचलन का अर्थ जारी किये गए नोदो के कुल मूल्य से है जिनका 
भुगतान नही हुआ है । (ख) १ अप्रैल, १६३५ से जब नोट चलाने का काय॑ रिजर्व 
बैक ने ले लिया, सक्रिय प्रचलन का अर्थ बैंकिंग विभाग मे रखे हुए नोटो को छोडकर 
जारी किये गए शेप नोटो की सख्या से है । 

हाल के वर्षों मे सक्रिय नोट प्रचलन की दृद्धि से देश मे नोटों का श्रधिक प्रयोग 
श्रौर पुनरुत्थान प्रकट होता है । युद्धभनित दशाओ्ो के परिणामस्वरूप १६३६-४० में 
हुई वृद्धि को दुसरे प्रध्याय मे समझाया गया है । 

(२) करेन्‍्सी के विभिन्‍्त रूपों की खपत--१६१४-१८ के युद्ध के पूर्व, मध्य 
और वाद मे मुद्रा चलत के शोपण झौर नोठ तथा रुपये की भ्रपेक्षाइत लोकप्रियता 
मे आइचर्यंजनक परिवर्तन हुए। नोट और रुपये के रूप मे बड़े पैमाने पर 
युद्धकालीत मुद्रा चलन का प्रसार भली अ्कार जाँचे गए साधनों के कारण चित्रों 
द्वारा स्पष्ट हो रहा है। १६२०-२१ मे मुद्रा चलत का विस्तृत सकुचन प्रतिकूल 
व्यापारिक सन्तुलन और हुण्डियो के विक्रय के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। 
१६१४-१८ के बाद के २० वर्षों मे बिना अपवाद के एक झोर खजानो से चाँदी के 
रुपये के लाभ का काल था और दूसरी और नोटो द्वारा रुपयो का पक्षपातपूर्य स्थान" 
परिवर्तन था । यह तालिका युद्ध-पुर्व, युद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में सिकको और पत्र- 
मुद्रा की सापेक्षिक खपत झौर लोकप्रियता के चिद्ञेप परिवर्तत को स्पष्ठ करती है। इन 
झाँकडो से रुपये और मोटो का युद्धकालीन विस्तार भली भाँति प्रकट हो जाता है। 
१६२०-२१ मे मुद्रा का सकुचन प्रतिकूल व्यापारिक सतुलन ओर रिवर्स कौसिल की 
बिक्री प्रदर्शित करता है । १६१४-१८ के बाद २० बर्ष तक का समय चाँदी के रुपयों 
की वापसी तथा अशतः सिक्‍को का नोट से प्रतिस्थापन का युग था, यद्यपि कुछ थोडे- 
बहुत अपवाद भी थे । रुपयो की वापसी का एक कारण यह था कि लोग धन जोडने 
के लिए उसके स्थान पर सोने का प्रयोग करने लगे, क्योकि २१ सितम्दर, १६३१ 
१- देखिए अध्याय १३, करेन्सी क्ट्रोलर की रिपो५ (१६३३-३४), पैरा ३९ और (१६३४-३४) 


पैरा ३१ 
२ अधिक रफष्टौकरण के लिए अगला श्रध्याय देखिए और नोट प्रचलन के श्राक्यें के लिए १४र्वाँ 


अध्याय देखिए | 


चलार्थ और विनिमय, १ रडर 


को भारत के स्वर्ण प्रमाप छोडने से पहले सोने का मूल्य १६१४-१८ के स्तर से भी 
नोच हो गया था (दूसरा भ्रध्याय देखिए) | सर जाजे शुस्टर का कहना था कि करेस्सी 
का सकुचन विश्व मूल्यों में कमो झ्राने का फल था तथा अत्यधिक सकुचन नहीं 
किया ग्रया था !' मूल्यों की बूद्धि और प्रश्नतः झ्राथिक पुनरुत्यान के कारण नोटो 
की खपत बढ़ गई, परन्तु चांदी के सिक्के की वापसी के कारण यह भश्ञत्त, समाप्त हो 
गई । वेचे गए, बाहर भेजे गए तथा जोडे गए सोने के स्थान पर नोट की सार्वजनिक 
माँग का सकेत हम ऊपर दे चुके हैं ॥ १९३६-३७ मे करेन्सी की कुल खपत की मात्रा 
२३ ०४ करोड़ ह० थी ॥ आधथिक मन्‍्दी के परिमाणास्वरूप १६३७-३८ में १४७४ 
करोड रु० और १६३८-३६ मे £ ६२ करोड रु० को वापसी हुई। १६३६-४० मे करेन्सी 
क्रो खपत की मात्रा ५६ ५३ करोड़ ₹० थी। खपत मे १० ००८ करोड रु० और 
४६ ४५ करोड २० के नोटों की वृद्धि हुई ॥ १६१८-१६ को छोडकर, जबकि सितम्बर, 
१६३६ मे युद्ध छिडने के उपरान्त गुल्यो की वृद्धि और व्यापारिक सेजी के कारण 
खपत ६४२० करोड रुपये हो गई थी, प्रन्य किसी वर्ष करेन्सी की इतनी खपत नहीं 
हुईं। यह भारत मे व्यापारिक क्रियाग्रो की वृद्धि और १६३६ के युद्ध के बाद घुल्य की 
वृद्धि को चिह्नित करती है। १६१९-२० के वाद किसी भी वर्षे करेन्सी को खपत 
१६३६-४० से अधिक नहों हुई। किसी हद तक यह व्यापारिक तेज़ी शोर भ्रच्छी फसलो 
क कारण भी थी, परन्तु अशत युद्धजनित परिस्थितियों के कारण धातु और सिक्कों 
को जोडने की प्रवृत्ति भी इसका कारण थी । युद्धजनित तनाव बढ़ने के साथ यह प्रवृत्ति 
भी बढती गई । तव जुलाई १६४० में मारत सरकार को एक रुपया के अचलन द्वारा 
इसे रोकना पडा (अ्रगला अध्याय देखिए )।॥ १४ फरवरी, १६४७ को जारी किये 
गए कुल नोटों की मात्रा १२५७ करोड रुपये से कुछ अधिक थी । 
युद्ध चलाने हेतु साम।न की भारी खरीद के लिए अपनाई गई विशेष विधि 
के फलस्वहप इगलेण्ड-स्थित करेन्‍्सी कोष मे स्टलिय प्रतिभूवियों की अत्यधिक वृद्धि 
हुई, जिससे देश के नोट प्रचलन म बहुत वृद्धि हो गई, जैसा कि १६४० ४१ से 
१६४४-४५ तक के आँकड़ो से प्रकट है ।* १६४५ में युद्ध समाप्त होने के साथ 
करेच्सी को बृद्धि की गति झ्लिथिल होती गई। 
प्रत्येक महीने में करेच्सी की खपत का ग्रध्ययन इस तथ्य को प्रकट करता है 
कि करेन्सी की खपत सामान्यतः नवम्बर से जून तक कारोबार के महीनो मे और 
जुलाई से अक्टूबर तक के मन्दे महीनो में करेन्सी कार्यालयों ग्रौर खजानो को वापस 
खोट झ्लाती है 7 


२. केन्द्रोय बट ह३३ ६१-३२, पृष्ठ 7८-२६, भध्याव € का सेक्शन १७ मौ देखिए | 
२. देखिए अध्याय २२, रालिंग सन्‍्तलन का सेक़्नन 
३. अध्याय ११ मो देखिए । 


अध्याय २२ 
चलार्थ और विनिमय (माग २) 


कार्यरत हिल्टन यग कमीशन 


१ स्वर्ण विनिमय प्रमाप के दोष--४ जुलाई, १६२६ को हिल्टन यग आयोग की 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई । भारत के लिए द्रव्य प्रमाप-सम्बन्धी अपनी यौजना के प्रति- 
परादन के पूर्व ही झायोग ने पद्धति को निम्नलिखित विद्यमान वुराइयो की श्रोर 
सकेत किया।' 

(१) यह पद्धति सरल और ग्राह्म नही थी। करेन्सी मे दो सकेत मुद्राएँ--- 
रुपया और चोट--तथा पूर्ण मूल्य की सावरेन नामक एक तीसरी मुद्रा थी, जिम्तका 
लेश-मात्र प्रचलन भही था । सकेत भुद्रा का एक रूप, अर्थात्‌ स्पथा, जिसमे दूसरी 
सकेत मुद्रा झर्थात्‌ वीटों को परिवर्तित करने का झ्सोमित दायित्व था, बहुत ही 
व्ययशील था और चाँदी का मूल्य एक निश्चित स्तर से ऊपर हो जाने पर जब यह 
सकेत मुद्रा नही रह जाता, तो इसके थुप्त होने की सम्भावना थी । 

(३) सुरक्षा स्वरणं प्रमाप तथा पन-मुद्रा और बैकिय सुरक्षित कोप के रूप मे 
दोहरे सुरक्षित कोप थे | करेन्सी और साख नीति के नियन्त्रण के लिए उत्तरदायित् 
का पुराना और भयानक विभाजन था | जबकि अन्य देशो म यह दायित्व किसी एक 
केन्द्रीय बैक पर होता है, भारत भे करेन्सी का नियन्दण सरकार के हाथ मे था और 
साख का नियन्त्रण केवल इम्पीरियल बैक द्वारा क्या जाता था । 

(३) इस पद्धति मे करेन्सी का स्वाभाविक प्रसार और सकुचत सम्भव नहीं 
था। इस प्रकार का प्रसार था सकुचन पूर्ण रूफ़ से करेन्सी श्रधिकारी प्र्थात्‌ सरकार 
की इच्छा पर निर्भर था । सुरक्षित कोप के रिक्त होने वे साथ-साथ इस पद्धति मे 
स्वभावत आन्तरिक करेन्‍्सी का सकुचन नही होता था । 

इस प्रकार करेन्‍्सी प्रसार के सम्बन्ध मे अ्रतेक अवसरो पर सरकार ने मुद्रा* 
प्रसार के बिना ही स्टलिंग खरीदने के दायित्व को पूरा किया--पहले पहल सरकारी 
कोष से क्रय किया ग्रया और मुद्रा प्रसार सरकार के विवेक घर छोड दिया गया । 

(४) ग्रन्तत इस पद्धति मे लचक नहीं थी। स्मिथ समिति की तिफारिश 
पर की गई लचक की व्यवस्था को भारतोय व्यापार के ग्रथ॑ प्रबन्धन के विभिन्‍न ढगो 

द्वारा कार्यानिवित॒ किया गया ! ये ढग नकद साख अथवा अभियाचन प्रतिज्ञा ग्रथपन 


३० देखए हिल्टन यम कमीशन की रिपोर्ट, पैरा २१ | 


चलाथे और घिनिमय, २ श्र 


(डिमाण्ड प्रोमेसरी नोट्स) के झाधार पर अग्रिम देन पर झ्राघारित थे, इसलिए करेंसी 
वी सामयिक वृद्धि की सुरक्षा के रूप में देश के झम्दर व्यापारिक हृण्डियो की कमी 
हो गई और सितम्बर, १६९२४ में सरकार ने घोषित किया कि आवश्यकतानुसार ये 
सन्दन-स्थित पत्र मुद्रा सुरक्षित कोय में जया ट्रेजरी दिल के झ्राघार पर करेन्सी जारी 
करने के अधिकार का प्रयोग करेंगे ॥ 
२. सुरक्षित कोष झौर शेष (बलेन्सेश)--हम देख चुव़े हैं कि क्सि प्रकार एक विशेष 
उद्देंस्य के लिए निर्मित सुरक्षित कोप और शेप अन्य कायों के लिए विवेकहीनता से 

प्रयुक्त होने थे । सुरक्षित कोष और शैेय का उपयोग क्सी उचित नीति से नियन्वित 
नहीं होता था, बिसक फ्लस्वरूप उन्हें कमी एक-दूसरे से अलय समझा जाता था 
और कमी दोनो को मिला दिया जाता था, जिससे काफी गडबड पँदा होती थी । 

जहाँ तक स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोप की रचना (वतावट) का सम्बन्ध है, 
स्थिति असन्तोयजनक थी। प्रधावतया इसे दीधेकालीन प्रतिभूतियों में लखया जाता 
था और इसका वहन थोडा भाग द्रव्य रूप मे रखा जाता था । चखम्बरलेत ग्रायोग' न 
सिफारित को कि इसके भ्रधिकाश भाग को त्तरल रूप ओर सरलतापूर्चक वसूल होन 
वाली प्रतिभूतियो मे रखना चाहिए तया स्वर प्रमाष सुरक्षित कोष की रजत झाखा 
का उन्मूलन कर देना चाहिए। अन्तिम प्रस्ताव क्षो सरक्वार न स्वीकार कर लिया, 
परन्तु शप सिफारिशों १६१४ का युद्ध प्रारम्भ हो जान के कारण कायान्दित न हो 
सकी । उस युद्ध क समत्र लगभग सारा कोप लखन मे प्रतिभ्र॒तियों के रूप म रझा था 
ग्ोर द्विविश य॒झ्ध बोण्ड शोर ट्रेडरी दिल खरीद गए। अलक्षात्रीन प्रतिद्रतियों से 
घन लगाकर सरलता से दनल होत वालो प्रनिभूनियो रू सम्बन्ध में क्री गई मिफगीश 
पूरी की गद । 

समिति ने सिफारिय की थी कि सुरक्षित कोप के पर्याप्त भाग का सान से 
रखना वाछुनीय था। उन्टोव यह भी सिफारिश की थी कि द प्रतिनूनिया भारत 
सरकार के प्रनिरिक्त ब्रिटिस साम्राज्य की किसी अन्य सरकार द्वारा जारी की गई 
अल्पकालोन प्रतिशूतियो के रूप मे होनी चाहिए । 

पत्र-पमुद्रा सुरक्षित कोप के मिलन स पहले और १ अप्रैल, १६३५ से रिय्य 
बैक्ष भौँफ इण्डिया को हस्तान्तरित हान स पूर्व, स्वर प्रमाप सुरक्षित कोप दी स्थित्ति 
यह थी कि इसका अधिकाय नाय विनिन्‍न रूपो से अल्‍्पक्षालीन पत्रों मे लन्दन म रखा 
गया ) 

पत्र-मुद्य सुरक्षित कोप का एक भाग खन्‍्दन म रत्रा गया । चम्बरलेन आयोग 
न लब्दन मे रदर्ण श्रमाय सुरक्षित कोप की स्थिति को दस ग्रावार पर उचित ठहराया 
कि सन्दन विस्व का निकात्त गूट और ऋण-बाजार है | इचके अगिरिक भारत क्या 
प्रधान ग्राहक्त इगेलिस्तान (यूनाइटड क्षिगयडम) था और लन्टन वह प्रधान स्थान था 
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जहाँ भारत की प्लोर से राज सचिब के ब्यय और इगलेण्ड तथा विद्दव के प्रति भारत 
की व्यापारिक देनदारियाँ चुकाने के लिए स्पये की आवश्यकता होती थी। यदि 
सुरक्षित कोष भारत मे रखा जाता तो इसे लन्दन भेजना पडता झिससे अनावश्यक 
विलम्ब और व्यय होता । भारत मे कोई ग्रल्पकात्ीन साख बाज्ञार नहीं था और 
सुरक्षित कोप का यहाँ रखना बेकार हो था, क्योकि उस पर किसी प्रकार का ब्याज 
नहीं मिल सकता था । इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशो की केन्द्रीय बैकों द्वारा 
हुण्डियाँ रखने की प्रथा ने लन्‍्दन मे सुरक्षित कोप रखने की भारतीय प्रथा के लिए 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया । 

सुरक्षित कौप की स्थिति-सम्बन्धी यह पेचीदा व्यवस्था सम्भवत व्यापार के 
प्रतिकूल सन्तुलन द्वारा उत्पन्न विनिमय की कठिनाइयो का ठोक रखने के लिए कौ 
गई थी । इस तथ्य को दृष्टि मे रखने पर कि भारत के लिए प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन 
एक ग्रसाधारण बात थी (जो हर दस वर्ष में होती थी) यह श्रत्तीत होगा कि कभी 
होनवाली इस घटना बे लिए ऐसे विस्तृत और स्थायी प्रबन्ध झ्रावश्यक न थे। 

अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार में व्यापारिव सन्तुलत प्रतिकूल होने पर प्रन्य देश 
विदेशी के<द्रो मे सुरक्षित कोप नही रखते है । उदाहरण के लिए, प्रतिवर्ष व्यापारिक 
देनदारियोो के भुगतान वे लिए श्रन्य देशो द्वारा भारत से कोई सुरक्षित कोप नही रखा 
जाता था । 

इन दिल्लाओरो में कोई प्रयास करने के बजाय, सरकार ने चाँदी के ग्रायात 
पर कर लगाकर ऐसे वाजार के विकास को रोक दिया | अगर क्रय लन्दन में ही क्यि 
जति थे, तो कोष वहाँ रखने के वजाय झ्रावश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरित 
करने मे ही कौनसी विशेष हानि थी ? प्रचलित सन्देह श्रौर असन्तोष को कम करते 
के लिए ग्रावश्यक धन इगलेण्ड भेजने की असुविधा और ग्रतिरिक्त व्यय उचित ही 
थे। यह भी प्रकट ही है कि श्रावश्यकता पड़ने पर भारत से हस्तान्तरण न होने पर 
इगलेण्ड मे आवश्यक धन एकत्र करने का प्रबन्ध, उदाहरणाथे बैक श्रॉफ इगल॑ण्ड की 
सहायता से, किया जा सकता था। अन्तत चाँदी को खरीद के सम्बन्ध मे बरती 
जाने वाली गोपनीयता ने स्वभावत ही अनेक विरोधी प्रालोचनाओ को जन्म दिया। 
३. विप्रेषित धनराशियो (रेमिटेन्सेज) का प्रबन्ध--जैसा कि हम कह चुके हैं, राज- 
सचिव द्वारा कौसिल ड्राफ्ट की बिच्नी भारत से लम्दम मे कोष जमा करन का एक 
यस्त्रमात्र थी । इस सम्बन्ध मे यह झ्लिकायत थी कि अत्यधिक धनराशि, विशेषकर 
(८०४ के जद से, इस उफार अन्यवध्यक झूए के लज्दना शेमरी आई । इसका कमग्रेत 
इस श्राघार पर किया झया कि इससे राज-सचिव को आर्थिक स्थिति हद हो गई, 
परन्तु इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नही किया गया कि इस प्रकार की 
हृढता की क्यो आवश्यकता थी | इसी प्रकार यह भी कहा गया कि राजन्सचिव के 
लिए यह वाब्छुनीय है कि वह कौंसिल बिलो की अत्यन्त लाभपूर्ण दरो का, जब 
कभी वे प्राप्त हो, लाभ उठाए । यहाँ पुत यह ब्रनुमान निहित है कि धन की अपेक्षा 
का प्रइन एक गौख प्रइ्न है। श्राय इस बात का भी दावा किया गया कि पग्रपने व्यय 
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की आवस्यकता से अधिक झपया एकत्र करने से राज-सचिव ने ऋण से वचाव या 
उसमे कमी सम्भव कर दी । इस प्रकार अधिक घन लेने को प्रवृत्ति ने भारत में बचत 
की आय-ब्यय की नीति को प्रोस्साहित् क्या । ऋणो से वचाव करने या उन्हे कम 
करने के स्थान पर भारत मे कर कमर करते की त्र्या का अनुसरण कही झविक 
वाउन्लन॒नीय होता ।' इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि राज-सचिव का नकद शेप 
व्यिको) अधिक होने पर भी लन्दन में भारी ऋएा लिये गए ) 

इस प्रकार राज-सच्िव के हाथ में एकत्र अतिरिक्त रुपया लन्दन मे बहुत थोड़े 
ब्याज पर 'स्वीकृत' ऋणकर्ताओं को उधार दिया जाता था। इन ऋणकर्ताप्रो की 
एक सूची राज-सचिव के पास रहती थी । सामान्य शिकायत बह थी कि इन ऋण के 
सम्बन्ध में काफी पक्षपात दिवाया जाता था और ये शिक्तायतें इसलिए और गम्भीर 
हो गईं जयोकि राज-सचित्र की कौंसिल की वित्त समिति के सदस्य ही वे सचालक 
और व्यापारी थे जो ऋण देने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते थे । 

लन्दन में रुपये को आवश्यकता न होन॑ पर भी कभी-कभी स्वर्ण आयात बिन्दु 
से निम्त दर पर भी कौंसिल बिलो की बिक्री की प्रथा पर आपत्ति की गई। 

राज सचिव की झ्रावश्यक्ता से ऊपर कौंसिल बिलो की विज्नी का समर्थन 
मुख्यतया इस आधार पर क्रिया गया कि यह भारत के विदेशी व्यापार के लिए बहुत 
सहायक था | परन्तु ब्यापार को इस सहायता बी आवश्यकता ही नही थी । वास्तव 
में व्यापार के अर्थ-प्रवन्धन के लिए व्यापार को वैकल्पिक सावन हु ढने भे कोई कठि- 
नाई मे थी और कौमिल विलो की बिक्री कम कर देने पर भी व्यापार को कोई कठि- 
नाई नही हुई । अत व्यापार की सहायतार्थ सरकार को अपडा भाग छोड़ने के लिए 
कोई विशेष कारण ता नहीं था | उन्हें केवल इतना ही करने की ग्रावश््यकता थी कि 
निर्यात के लिए स्वर्ण को स्वृतस्त्रतापूर्वक प्राप्य दता देते 

बृविग्टन झ्मिथ समिति को दिये गए अपने ह्मृतिपत्र मे, सर स्टैनली रीड से 
भारतीय विनियम पर राज-सचिद के नियन्त्रण के उन्मूल्नव की जोरदार प्तिफारिश 
की । उन्होंने कहा कि भारत की सरकार और राज-सविव दोनो पर ही भारत की 
अधिकाश जनता सन्देह करती थी | राज-सचिव भारत के बडे वित्तीय केन्द्रों से 
६००० मील की हूरी पर बेठकर काम करते ये । दे प्रभारवीय हिनो से आबृत और 
स्वभावत उन्ही के पोपक थे । वे गोपनीयता के साथ काम करते थे और भारत मे 
उन उपायो के मूल झाधारो की--मले ही वे उपाय कितनी ही बुद्धिमानी से भरे 
और पस्‍्रावश्यक्र क्यो न हो--कोई भी सूचना प्राप्त करता असम्भव था। झेसे पूर्ण 
प्रधिकार, जो जनता से इतनी दूर गोपनीय ढंग से कार्यान्वित हाते थे, की राज- 
नीविक हानियों को भ्रतिरजना नहीं की जाए सकती + 

भारतीय प्रथा के प्रति मुख्य आपत्ति उसके प्रशीधत होने के सम्बन्ध मे नह 
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थी--क्योकि सम्य देशो मे किसी-न-किसी रूप मे श्रवन्ध तो आ्रावश्यक ही होता है-- 
वरन्‌ उसके कुप्रत्नन्ध के सम्बन्ध मे थी । प्रोफेसर निकह्सन के झब्दों में, ' किसी देश 
की अधिकाश जनता का यह सोचना कि करेन्‍्सी में कुछ दोप है, उस देश के लिए 
बुरा है। स्वर विनिमय प्रमाप की निहित विशेषताएं चाहे कुछ भी हो, परन्तु उसके 
कारण निश्चय ही भारतीय यह सोचने लगे ये कि देज्ञ की करेन्‍्सी प्रथा बड़ी गडबड़ है।'” 
४, मुद्रास्फीति श्ौर मूल्यों की वृद्धि --जैसा हम देख चुके हैं कि हिल्टन यग आयोग 
ने कहा था कि भारतीय पद्धति स्वत चालित नही थी और अतिरिक्त करेन्‍्सी को 
सक्ुचित करने की दृष्टि से विशेष रूप से दोषपूर्णा थी । इसका स्पाभाविक परिणाम 
मुद्रा स्फीति भ्रौर मूल्यों की अत्यधिक वृद्धि हुई ।' जैसा कि चेम्बरलेन भ्रायोग को 
रिपोर्ट की झ्रालोचना में प्रोफेसर निकल्सन ने कहा था, रुपये की परिवतंनीयता 
आशिक होने और कभी-कभी बन्द कर देने तथा और अधिक रुपया जारी करने के 
सम्मिलित प्रभाव से मुल्यवृद्धि भ्रवश्यम्भावी थी। 

अत्यधिक शुभचिन्तना के बावजूद भी देश की करेन्‍्सी-सम्बन्धी श्रावश्यकताओो 
के सम्बन्ध मे सरकार के अनुमान गलत होने की सम्भावना तो थी ही । रुपयों की 
माँग वास्तविक और ग्रावहयक होने पर भी बहुघा ऐसी ही प्रतीत होती थी, ग्रतएव 
गलत निर्णय बहुत सरल थे, क्योकि जनता को एक वार जारी किया गया रुपया पूरे 
देश मे फैलकर शीघ्रता से वापस नही झ्राता था । 
५ ग्रविचारित एवं व्ययशील पद्धति--किसी विचारपूर्वक अपनायें गए उद्देश्य के 
प्रतिकूल शासन-सम्बन्धी अधिसूचनाओ्ो न भारत भे स्वर्शा विनिमय प्रभाप को जन्म 
दिया । बहुत-सी प्रथाएँ, जो इस पद्धति के मुरय भाग के रूप मे प्रचलित हो गई थी, 
बेघ नही थी। जैसा कि अपना मतभेद प्रकट करते हुए (मिनट ऑफ डिपेप्ट, पेरा 
४६-६०) स्वर्गीय सर ददीबा दलाल ने कहा था, इस पद्धति की स्पष्ट व्याख्या कभी 
नहीं की गई झौर सामान्यत इसका प्रभाव स्थायित्व के प्रतिकूल ही पडा । 

स्वर्ण प्रमाप की तुलना मे स्वर्ण विनिमय भ्रमाप का सस्वापन ही प्रघानत 
इसकी प्रशसा का कारण था । यदि हम ऊपर स्पष्ठ की गई सारी हानियो का उचित 
मूल्य आके तो हमारा यह निष्फ्ष क्षम्य होगा कि यह सस्ती पद्धति सचमुच बहुत 
मेहगी पडी । 

यह पद्धति जनता की आसचयन प्रवृत्ति को नष्ट करने भौर करेन्‍्सी के 
मितव्ययी रूपो के प्रयोग के लाभ सिखाने मे असफल रही ! 
६. भ्रान्तरिक बताम बाह्य स्थिरता--स्वर्सा विनिमय प्रमाप के प्रति न्याय करने के 
लिए हमे इसकी सफलता और असफलता दोनो पर ही ध्यान देना चाहिए । इसे श्रेय 
देने वाली एक सफलता थंहं है कि इसन देश को विनिमय स्थायित्व का दीघं काल 
प्रदान किया $ सचमुच १६१४-१८ के युद्ध मे यह बुरी तरह छिन्त-भिन्‍न हो गया, 
परन्तु उस समय विश्व मे लगभग प्रत्येक देश की करेन्सी भी ऐसी ही हो गई 
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थी। फिर भी इतना तो कहा ही जा सक्‍ता है कि रजत प्रमाप की तुलना मे 
स्वर्ण विनिमय प्रमाप विदेशों विनिमय को अधिक स्वायित्व प्रदान करने में अवश्य 
सफल रहा । परन्तु समस्त झआलोचक इतना भी स्वीकार करते के लिए तैयार नही 
थे। उनका कहना था कि युद्धकाल को निकाल देने पर भी स्वर्ण विनिमय प्रमाप 
प्रस्तावित (स्थायिन्व प्रदान करने की) कसौटी पर खय नही उतरता । युद्ध से पहले 
केवल १६०७ ८ के सकटकाल मे ही इसकी परीक्षा हुई थी और उस समय इसे बाहरी 
सहायता से ही वनाए रखा जा सका । सरकार ने प्रमाय को वनाए रखने के लिए 
आवरयक्ता पडने पर उधार लेने का आश्वासन दिया और सोने को रखने के लिए 
मजबूरन कर बढाया, अतएव यह केवल अनुक्ल परिस्थितियों की प्रथा थी तथा 
प्रतिकूलता के चिह्न-मात्र उपस्थित होने पर इसके निष्प्राए होने का भय रहता था + 
७- स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप--छुघार के अनेक प्रस्तावों क्री परीक्षा करने के अ्नन्तर आयोग 
इस हनिपष्कर्ष पर पहुँचा कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में सच्चे स्वर्ण प्रमाप 
की अआशध्यक्ता थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्णा को प्रचलन मे लाए बिना भी 
सच्चा स्वर्ण प्रमाप सम्भव था । उन्होने प्रस्तावित क्या कि भारत में प्रचलन वा 
साधारण माध्यम वर्तमान नोट और चाँदी का रुपया ही रहे श्रौर स्वर्णो मे करेस्सी 
बट स्थायित्व बरेन्‍्ती को प्रत्यक्ष रुप से सारे उद्देश्यों के लिए सोने म परिवर्तनीय बना 
देन से प्राप्त किया जाए, परन्तु सोने को करेन्सी के रूपए मे आदि से अन्त तव कभी 
नही चलता चाहिए। (पैरा ५४) 
झायोग क अतुमार सोन के प्रचततव के विरोध का प्रधान कारण यह था कि 
प्रचलन मं सोचे वी जितनी ही अधिक मात्रा क्ञाई जाएगी उनना ही च्वर्ग सुरक्षित 
कोप कम होता जाएगा और उस पर झ्राघारित साख-व्यवस्था अधिक वेलोचदार हो 
जाएगी । उन्होन चेम्ब्रलेन आयोग के इस विचार का समर्थन कया क्रि विनिमय की 
सहायता के निए स्वरा प्रचलन की उपादेयता सन्दिग्ब थी । आयोग ने यह नी कहा 
क्ि स्व॒ण पिण्ड प्रमाप से तुरन्त ही प्रूर्ण स्वर्ण प्रमाप की स्थापना हो जाएयो तथा 
अन्य योज्नाओ मे विचारित कोई सक्त्मण-काल भी नही होगा ॥ विश्व की स्थितियों 
में कोई यडवडी उत्पन्न किय बिना ही इससे स्वर्ण सुरक्षिव कोय तो अधिक हृंढ होगे 
ही, साथ ही यह स्वर्ण करेन्सी के चलने के साथ व्यवस्थित भी की जा सकती 
भी । यद्यषि स्वर्ण करेन्सो का तुरस्त प्रचलन असम्भव था, परन्तु इसके लिए द्वार छुला 
रखना ही पड़ेगा | ग्रयोग का मत था कि किसी भी स्थिति मे स्वर्ण करेल्सी का चलन 
बुद्धिमानी की बात न होगी और उन्होने आज्ञा प्रकट की हि कुछ समय वाद भारत इसे 
जीण-*शीण और पुराना आदर्श मानने लगेगा । युद्ध न यूरोपीय देशों को स्वर्ण-मृद्रा 
कौ ध्यव्नील दिलासिता से दूर रहना सिखा दिया । वास्तव मे दुछ ऊँचे अधिकारियों 
के झनुसार स्वर करेल्सी का अचलन पिछटी हुई सम्बता का चिह्ल समभा जान लगा। 
आयोग की योजना के अन्तर्गत करेत्सो अधिकारियों पर कानूनन केवल इतना दायित्व 
रखा गया कि ये कम-चेन्कम ४०० औस झुद्ध सोने को माना सम, सोने और रुपये की 
समता के टिस्ताव से निद्चिवत दरो पर सोने का क्रप-विक्न्य करेंग्रे ताकि रुपये के मूल्य 
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और निदिष्ट समता के स्वर्ण-बिन्दुओं के बीच (विदेशी) विनिमय की स्थिरता बनी 
रहे । स्वयं प्राप्त करने के उद्दे इय पर कोई धतिबन्ध नहीं लगाया गया । 
'य. स्वर्ण की क्रय-विक्रय दरें--आ्रायात लागत अथवा स्वर समता की हृष्टि से करेन्सी 
के मूल्य के परिवर्तन पर ध्यान दिये बिना रुपये के सम-मूह्य के आ्राधार पर निश्चित 
स्वर्ण की क्रय विकय दरे करेन्सी अधिकारियों को सोने के लिए सबसे सस्ता बाजार 
अवा देंगी । मरे केवल भारत में स्वर्ण-पिण्ड बाजार को ही नही नष्ट करेंगी वरत्‌ 
करेस्सो अधिकारियों को अद्वव्यात्मक कार्यो के लिए सोना बेचने का कार्थ भी सौंप 
देगी, जो वास्तव में इनका काय॑ नही है | इस बन्धन से स्वतन्त्र करने के लिए भ्रायोग 
ने सिफारिदा की कि स्वर्ण का विक्रय मूल्य ऐसी दरो पर निड्चितत किया जाए ताकि 
सोने के भण्डार की पुनः पूर्ति किसी हानि के बिना ही इगलैण्ड से श्रायात करके सम्भव 
हो सके ।९ 

आयोग ने सावरेन के कानूनी सुद्रा होने के गुण को तब तक के लिए हटाने का 
अस्ताव किया, जब तक कि सुरक्षित कोष मे स्वर्ण करेन्सी को प्रारम्भ करने के लिए 
पर्याप्त सोना न हो जाए तथा स्वर्ण करेन्सी प्रारम्भ करने के पक्ष में निश्चित निर्णय 
न हो जाएं, झन्यथा करेन्सी के सकुचन को रोकते श्नौर विनिमय के क्षतिपुरक प्रभादो 
का प्रतिरोध करते हुए सोना सुरक्षित कोष से प्रचलन मे चला जाएगा। 
€. नोटों की परिवर्ततीपता--आयोग ने भारतीय करेन्सी पद्धति मे एक प्रकार के 
नोट को प्रर्थात्‌ कांगज़ी नोट को दूसरे प्रकार के नोट अथर्त्‌ रुपया, जो केवल चाँदी 
पर अक्वित नोट है, मे बदलने के दायित्व से उत्पस्त गडबडी को दूर करने की सिफारिश 
की ताकि पद्धति चाँदी के मूल्य की वृद्धि से उत्पन्दर भय से मुक्ति पा सके । निस्सन्देह 
अतंमान नोदो की रुपये मे बदलने की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही चाहिए, परन्तु नये 
नोटों को चाँदी के रुपयो में बदलने का कोई दायित्व नही होना चाहिए । फिर भी यह 
चाड्छनीय था कि जनता का विश्वास और नोटो की लोकप्रियता बढाने के लिए घातु 
के रुपये प्लौर नोटो के स्वतन्त्र विनिमय की सुविधाएँ दी जाएँ। 

सोटो की रुपएयो मे परिवतंसीयता के कानूनी अधिकार को वापस लेने के कारण 
यह पश्रावश्यक हो गया कि एक रुपये के नोद को छोडकर समस्त कानूनी द्वव्य के छोटे 
भोटो और चाँदी के रुपयो मे बदलने का परितियत दायित्व करेन्‍्सी प्रध्चिकारियों पर 
रखा जाए । नोटो के बदले चाँदी के रुपये देना करेन्सी अधिकारियों की इच्छा पर था, 
ग्रद्यपि घात्विक करेच्सी के लिए जबता की समस्त उचित साँगो को प्यवहार में पुरा 
करना चाहिए । 
१०. सुरक्षित कोष का एकीकरण ओऔर बताबट--आगयोग ले सिफारिश की कि पतन्न- 
मुद्रा और स्व प्रमाप सुरक्षित कोप को मिलाकर एक सुरक्षित कोष कर देना चाहिए 
ताकि इसकी कार्य-क्षमत्ता का झआइ्वासन हो सके तथा यह ओर झधिक सरल होकर 
जनता की समझ मे भरा सके । 


२. भायोग द्वारा प्रस्दावित रुपये का समन्‍्मूल्य १ रि० ६ पैस था (८-४७ गन शुद्ध स्वर्य) 
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नये सुरक्षित कोप के सम्बन्ध मे आयोग ने निम्न सिफारिश भ्रस्तुत्त की-- 
१६) विनिमय के क्षतिपूरक प्रभाव, करेन्सी के प्रसार और सकुचन को निश्चित करने 
के लिए सुरक्षित कोप की बनावट और प्रगति काबूद द्वारा निर्धारित होनी चाहिए | 
(२) आलनुपातिक सुरक्षित कोप पद्धति अपनानी चाहिए। स्वर्ण तथा स्वर प्रति- 
भूतियाँ सुरक्षित कोप का कम-से-कम ४० प्रतिशत भाग हो । करेन्सी अधिकारियों को 
चाहिए कि वे इन्ह धुरक्षित कोप का ५० या ६० प्रतिश्वव तक कर दे ) शीघ्र-से शीघ्र 
ख्रण्य सुरक्षित कोप का २० प्रतिश्षत यथाश्रीघ्र स्वर्ण के रूप में हो जाना चाहिए झौर 
१० बे के अन्तर्गत गह स्वर्ण २४ प्रतिशत हो जादा चाहिए । इस्त बीच में घोना 
सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार का झनुझूल झवस्तर हाथ से न जाने दना 
चाहिए । स्वर्ण भण्डार का कम-से-कम १ भाग भारत में रहना चाहिए। (३) १० 
चर्ष के सत्र्मण-काल में सुरक्षित कोप मे रजत भण्डार को काफ़ी कमर कर देना 
चाहिए। (४) शेय सुरक्षित कोप व्यापारिक हुण्डियो और भारत सरकार की प्रति- 
भूतियों के रूप मे रखना चाहिए । १० वर्ष के अन्तर्गत 'उत्पन्त कौ गई प्रतिभूतियों' 
का स्थान विषणन योग्य प्रतिभूतियों को ले लेवा चाहिए ) (५) रुपया प्रचलन के 
सकुचन की दृष्टि से ५० करोड रुपये का दापिन्द पर्याप्त समभना चाहिए ) प्रचलन मे 
चाँदी के रुपय की सस्या में की गई वृद्धि झथवा कमी के दर भाग के बराबर वी मात्रा 
इस दायित्व मे जोड़ना अथवा घटाना चाहिए और इस प्रकार होने वाला लाभ ग्रथवा 
हानि सरकारी झागम को सहना चाहिए । 
आयोग ने कहा कि ऊपर कहे गए रूप मे स्वर्ण सुरक्षित कोप का दृढ़ करमे 
में निम्नतम जोखिम और व्यय होगा और यह निम्न कारणों से आवस्यक भी था--- 
(१) ताकि करेन्‍्सी अधिकारो करेन्सी के बदले सोना बचने के दायित्व को पुरा कर 
सकें--विशेषकर नये नोटो की स्वर्ण में परिवर्ततीयता के कारएा। (२) स्वर्ण 
प्रमाण-पत्री (गोल्ड सर्दोफिक्ट्स) के लोकप्रिय होने पर सरकार उन्हे भुुनान योग्य 
बना सके । (३) स्वर्ण करेन्सो के परचतन को सुत्िधा देने के लिए यदि इसे रखने का 
निशचय किया जाए। 
आयोग न सिफारिक्ष की कि सुरक्षित कोप में भारत सरकार की रुपया- 
प्रतिभुतियों की मात्रा वापस न होने वाले प्रचलन के बराबर और इतनी ग्रधिक राशि 
तक सीमित कर दी जाए जो सरकार की साख को वियाडे बिना हो सरलता से वसूल 
हो सके, क्योकि ये प्रतिभूतियाँ व्यापारिक हुण्डियो से कम वाजछनीय है । रवया- 
प्रतिभूतियों की तुलना मे व्यापारिक हुण्डियाँ करेन्‍्सी अधिकारियों को इच्छा और 
निर्णय से स्वतन्त्र देश को आवश्यक्ताभरो के अनुसार करेन्सी के स्वाभाविक प्रसार 
और सकुचन का ग्रुण रखतो हैं ! इसके भ्रतिरिक्त आवश्यकता पडने पर सरकारी 
प्रतिभूतियों का वसूलना कठिन हो जाएगा 4 १६३५ मे रिजव बैक पझ्लॉफ इण्डिया की 
स्थापना के बाद से पत्र-झुंद्रा के निर्मम और सुरक्षित कोप की स्थिति-प्म्बन्धी नये 
प्रबन्धी का विवेचन अध्याय ११ में क्या गया है ॥ 


२५४ भारतीय अर्थशास्त्र 


स्तर्ण-पिण्ड बनाम स्वर्ण करेन्‍्सी प्रमाप 


११. स्वर्ण पिण्ड प्रसाप की झालोचना--आयोग ने स्वरणं-पिण्ड प्रमाप का समर्थन 

“किया और इसके पक्ष में कहा कि इससे स्वर्ण हो एकमात्र अर्थ का प्रमाप हो जाएगा 
और हर काम के लिए आन्तरिक करेन्सी की स्वर मे परिवर्ततीयता का भाश्वसन 
जहेगा, यद्यपि इसके भ्रन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि देश में करेन्‍्सी के बदले स्वर्ण 
सदैव उपलब्ध रहेगा तथा करेन्‍्सी के विनिमय-मूल्य की सह्मायता के लिए केन्द्रीय 
सुरक्षित कोप में भी रहेगा परन्तु वह प्रचलत मे नहीं ग्राएगा ।' ग्रन्तिम उद्देश्य की 
पूर्ति सावरेन के विभुद्रीक रण झोर दण्ड (बार) के रूप मे करेन्सी अ्रधिकारियों द्वारा 
सोने के विक्रय से की गई। गेर-मुद्राघलन उद्देश्यों के लिए अ्धिका रियो द्वारा जनता 
से स्वर्-क्रय के प्रति इस प्रकार सावधानी बरती गई कि कम-से-कम ४०० औस 
(१०६४ तोला) की मात्रा मे प्रस्तुत क्ये जाने पर ही सरकार खरीद बरे तथा खरीद 
की दर में लन्दत से बम्बई तक सोना भेजने की लागत भी शामिल हो । 

१६१४-१८ के थुद्ध के पहले स्तर विनिमय प्रमाप के प्रन्तर्गंत अनुमानत- 
६,०००,००० पौण्ड की सावरेन जनता के हाथ मे थी | इगलेण्ड में भी १६२५ के 
नकरेन्सी-सम्बन्धी नये प्रबन्चो के ग्रस्तमंत सावरेन का विमुद्रीकरण नहीं किया गया । 
१२. भारत में स्वर्ण करेन्सी प्रमाप का पक्ष--आ्रयोग की स्वर्ण-पिण्ड प्रमाप वाली 
योजवा स्पष्टत अग्नेज्जी पद्धति से प्रभावित थी | यह झछ्हा गया वि १६२४ मे इगलेण्ड 
में पिण्ड प्रमाप के रूप में स्वर्ण प्रमाप की पुनस्थविना १६२२ मे जेनेवा सम्मेलन की 
सिफारिशो के अनुसार विश्व करेन्सी की झादझ् पद्धति--अन्‍न्तर ष्ट्रीय विनिमय प्रमाप-+- 
के विकास की श्रोर कड़ा कदम था । इस पद्धति के अन्तर्गत आान्तरिक करेन्‍्सी अ्परि- 
वर्ततीय पत्र-मुद्रा की होगी झ्ौर स्वर्ण केवल विदेशी ऋण के प्रुगतान के लिए उपलब्ध 
होगा । १६२६ में भारतीय परिस्थितिया स्वर्ण प्रमाप एवं स्वर्ण मुद्रा चलन का निर्देश 
कर रही थी | इन परिस्थित्तिया में स्वर्ण मुद्रा अनावश्यक विलासिता गअ्रथवा स्वर 
प्रमाए से सम्बद्ध परम्परागत झ्विष्यता नहीं सभक्ी जा सकती थी । इसीलिए लगभग 
अ्रसन्दिग्ध सभी भारतीय साक्षी और कुछ यूरोपीय साक्षी, जैसे डाँ० कैतन और डॉ० 
ग्रेयरी, ने हिल्टन यग श्रायोग से स्वरा करेन्सी प्रमाप अपनाने के लिए आग्रह किया । 
१३ झआयोग के भ्रस्ताबो के विरुद्ध झनन्‍्य झापत्तिपाँ--आयोग द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण 
की क्रय-विक्रय दरे भी प्रतिकृत आलोचना का विपय थी | दरो के ऐसे व्यवस्थापन से, 
कि करेन्सी अधिकारों सबसे सस्ता होने पर सोना खरीदे और सबसे में हगा हेने पर 
बेचे, भारत में स्वर्ण का कप-विक्र4 लगभग नही के बरावर हो जाएगा । यह बात 
करेन्‍्सी अधिकारियों द्वारा स्वर्स-विक्य पर विशेष रूप से लागू होगी। जनता तो 
निर्यात कार्य के लिए आवदयक होने पर ही खरीद करेगी । इसके झतिरिकत वितिमय- 


मल कक लक कक कक 
१-२३ नवम्बर, १६२६ को दिल्‍ली में सर बेतिल ब्वैकेट का भाषण देखिए | 
३, देखिए, द्विल्टन यग कमीशन रिपोर्ट, परिशिष्ड ८० और ८१ | 


चलाथ और विनिमय, २ २५५ 


दर उच्चतर स्वर्ण-विन्दु से मीचे होने पर वम्बई की तुलना में लन्दन मेग्नधिक गझनुकूल 
दर पर सोने की वित्री के सम्बन्ध भे आयोग के प्रस्ताव का उद्देश्य लब्दन में स्वर्ण देने 
(वित्रय के लिए) को प्रोत्साहित करना था | इससे स्वर्ण विनिमय प्रमाप वी बुराइयाँ 
तो वनी ही रहेगी, इसीलिए इसका विरोध किया गया ।' इस सम्बन्ध मं हम आयोग 
की इस सिफारिश के ओर सकेत कर सकते हैं कि रिजर्व बैक स्वर्ण सिक्कों अथवा 
स्वरण-पिण्ड का कम-से-कम आधा भाग भारत म रखेगा । शेप आधा भाग देश वे 
बाहर उसवी झाखाओ, एजेन्सियों अ्रधवा उसके खाते में अन्य वैको में रखा जा सकता 
है । बैंक के स्वर्ण की कोई भी मात्रा, चाहे वह टक्साल मे हो अथवा विप्रेषण के मार्गे 
मे, कोप का एक भाग मानी जाएगी । आयोग की सिफारिश के अनुसार स्वर्ण प्रति- 
भूठियों के रूप में विशाल भण्डार रखने का अर्थ यह है कि उस सीमा तक हमार 
सुरक्षित कोप वाहर विनियोजित किया जाएगा ॥ लन्दन मे सुरक्षित कोप रखने के 
कारण उत्पस्न सन्देह और अविश्वास के कारण भारतीय द्रव्य के लन्‍्दन मे रखने से 
सम्बन्धित किसी भी प्रवन्ध को प्रस्तावित करने के लिए विशेष ध्यान देना झ्रावश्यक 
था! 


रुपये का स्थायित्व 


१४ स्थायित्व का अनुपात--झायोग ने स्िफारिय वी कि स्वर्णों के साथ रुपय का 
स्थायित्व १ सि० ६ पैस की विनिमय दर पर क्या जाए और इस प्रकार राव को 
८ ४७ प्रेन चुद्ध सोव के मूल्य के वरावर कर दिया गया । उनका विचार था कि उस 
दर पर विश्व के मूल्यों के साथ भारत के पूल्य व्यवस्थित हो चुके थ और उसम 
परिवर्तन करन का अर्थ व्यवस्थापन का कठित समय तथा ग्रत्यधिक झाथिक अस्त- 
ब्यस्तता होगी । 

आ्रायोग ने तर्क उपस्थित किया कि जब विनिमय और मूल्य पर्याप्त समय तक 
स्थिर रहे तो विपरीत स्केतो के भभाव में यह स्वीकार करना उचित ही था कि 
मजदूरी का उनसे सामजस्य हो चुतवा था । विदणी व्यापार के श्रॉकडों स भी इस 
अनुमान की पुष्टि होती थी । स॒विदा के सम्वन्ध में आयोद का तक यह था कि वे 
अधिकतर अल्पकालीन थे और इसलिए उच्चतर झनुपात से प्रभावित नही थे । 

यदि मूल्य और श्षम के साथ १ शि० ६ पैस की दर के व्यवस्थापत को हम 
ने भी मानें तो भी यह गम्नीसदापूर्वेक दही कहा जा सकता है कि वें किसी भी तरह 
१ छक्षि० ४ पैस की दर से व्यवस्यित थी, क्योकि गत ८ वर्ष मे यह दर कभी भी 
पर्याप्त सूप स प्रभावपूर्ण नहीं रही । जहाँ तक व्यवस्थापन ग्रथवा सामजस्य का भ्र्त 
है, यह १ शि० ६ पैस पर ही हम्मा होगा । इन परिस्थितियों म १ शि० ४ पैस वी 
दर स्थापित करने स मूल्यो मर २३ प्रतिद्मत बृद्धि होता अवस्यम्भावी था जिससे 


्लअललतनिल्तपचत 


१. देखिए, पी० वी० जुनरकर) ८घन इक्जानिनेशन ऑक दि करन्सी कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ ५४ ! 


रश२ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


साधारणतया उपभोक्ताओं और विद्लेप रूप से कम वेतन वाले शिक्षित वर्ग की कठि- 
नाइयाँ बहुत बढ जाएँगी ; इससे श्रत्मिको की वास्तविक मजदूरी मे भी कमी होगी, 
जिम्चके औचित्य अथवा झावश्यकता का किसी भी आधार पर समर्थन नही किया जा 
सकेगा । १ शि० ४ पैस की दर से केन्द्रीय श्रौर प्रान्तीय दोनों सरकारों की वित्त- 
व्यवस्थाएँ बुरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएँगी जिससे प्रान्तीय झनुदानो की सप्तात्ति 
झनिदश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी । 
१४५. विमति टिप्पणी (मिनट श्रॉफ डिस्रेण्ठ)--सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने 
अपनी विमति टिप्पएणी मे बताया कि किस प्रकार सरकार ने विनिभय दर वढाकर 
१ शि० ६ पैस कर देने का विचार किया और इस निश्चय से भायोग की जाँच और 
निष्कर्प दोनों को प्रभावित किया । उन्होने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार सितम्बर 
प्रौर प्रक्तूवर, १६२४ मे युद्ध के पहले की १ शि० ४ पैस की दर पर रुपये को स्थिर 
करने के अवसर को सरकार ने त्याग दिया और विनिमय दर बढ़ाने व लिए २ शिं० 
स्थर्ग की क्रूठी दर का प्रयोग किया, जिससे करेन्सी मे भयावह रूप से सकुचन हुम्ना ! 
उनके प्रधान निर्णय इस प्रकार थे--- 

(१) मजदूरी मे कोई भी सामजत्य नही हुआ था। बिना भगडे के कोई 
सामजस्य सम्भव भी नही था । (२) पुर्णा सामजस्य होने तक १ शि० ६ पैस की दर 
ने अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निर्माताओो को १२३ प्रतिशत की आर्थिक सहामता दी, 
जिससे भारतीय उद्योग पर अधिक भार पडा । (३) झनुषात मे परिवर्तन का अर्थ 
ऋणणकर्ताओं पर, जो क्ृपक है, १२८ प्रतिशत का अतिरिक्त भार बढावा था। ऋण 
पुराने होने के कारण यह अनु मान करना स्वाभाविक था कि अधिकाश ऋश (६ शि० 
४ पैस के आधार पर ही लिये गए होगे ! (४) अत १ शि० ४ पैस की दर स्थापित 
करने से राजस्त्र पर पडने वाले प्रभावों को वढा-चढाकर कहा गया था। (५) १ शि० 
४ पस॑ व बुरा प्रभाव जनता के छोटे भाग (लगभग २१ प्रतिद्मत) तक ही सीमित 
था जिसमे कम वेतन वाले शझिक्षित वर्ग के लोग थे | इसको तुलना मे ऊँची दर 
से ७६ प्रतिशत व्यक्तियों को कप्द होगा । जहाँ तक श्रम का सम्बन्ध है, $ शि० 
४ पैस की दर अपनाने से मूल्य मे सम्भावित वृद्धि से पारिश्रमिक की ब्तमात दरे, 
जो काफी ऊँची थी, व्यवस्थित हो जाएँगी। प्रत्येक दशा मे निम्न दर से उद्योग 
और कृषि झ्रधिक समृद्ध होते ओर इससे रोजगार बराबर मिलता रहता, जबकि उच्च 
श्रनुपात से इन दोनो को हानि पहुँचती । (६) १६१४-१८ के पूरव॑-प्चलित १ शि० 
४ पैस का अनुपात विश्व के अन्य देशों के अनुपात की तरह ही अव्यवत्थित हो गया, 
परन्तु अन्य देझों ने स्थायी रूप से युद्ध के पहले के अनुपात को पुन प्राप्त करने का 
प्रयत्व किया । यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि दोनो दशशात्रो मे उस गड़बडी 
समान थी, तो निर्ंय १ थि० ४ पैस के ही पक्ष मे होगा । हा 

१६, विभिमस दर के विवाद का परीक्षण--बहुमत की रिपोर्ट और विमतति टिप्परिणयो 
जे एक ऐछा शस्त्रागार प्रस्तुत किया जिससे दोनो झोर के अतिद्वन्द्ियों ने भयानक 
विवाद में अपने-प्रपने हथियार खींच लिए। देखने मे तर्क कितने ही ग्रुविततगत वयों 
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न दिखाई पडे, परन्तु सूक्ष्म परीक्षण पर नये अनुपात के समर्थकों गौर विरोधियों द्वारा 
दिये गए तकों से ग्रनेक दोष दिखाई पड़ेंगे । 

(१) बहुमत के तकों की श्रालोचना--बहुमत के अनुसार १ शि० ६ पैस की 
दर पर मूल्यो के व्यवस्थापन का तर्क देशनाको पर आधारित था। देशनाक किसी 
प्रकार भी पथ-प्रदर्शक नही थे ।( 

जूट उद्योग के प्तिरिक्त किसो अन्य उद्योग से १ शि० ६ पैस के साथ 
मशहरी का सामंजस्य दिखाने वे लिए वहुमत ने कोई सांख्यिकीय साक्षी प्रस्तुत नहीं 
की। दीघंकालीत सविदा्रो के सम्बन्ध में प्रायोग ते यह तके प्रस्तुत किया कि १ शि० 
£ पैस की दर कठोर सिद्ध नही होगी क्योकि, उदाहरण के लिए, १६१४ के मूल्यों 
मे वृद्धि के कारण मालगुय्वारी बन्दोवस्त का वास्तविक आयात (इन्सीडेन्स) कम 
हो गया था ॥ उन्होंने विनिमय के हेर-फेर के कारण मजदूरों के पारिथ्रमिक को छिपी 
हुई कमी के विद॑द्ध तक प्रस्तुत किया । तकंसगत हीने के लिए उन्हे भालगुजारी की 
छिपी हुई वृद्धि को १ ध्वि० ६ पैंस की दर के विरुद्ध समझना चाहिए । 

बहुमत का दृढ़तम तके यह था कि उच्चतर दर लगभग १ वर्ष से अधिक लागू 
रही और इसलिए पर्याप्त सामजस्य अवश्य हो गया होगा ॥ इसके विरुद्ध यह कहा जा 
सकता है दि पर्याप्त सामजस्य के लिए एक बे का समय काफो नही था, झ्रतएवं यह 
तक सामजस्य के विपक्ष मे अधिक पडता है ।* 

(२) १ छि० ४ पंस को दर के पक्ष का प्रालोचनात्मक परीक्षण--यह भी 
भली भाँति सिद्ध किया जा सकता है कि १ शि० ४ पैस के समर्थकों न भी ऐश तर्को 
का आश्रम चही लिया शिनका कोई अ्पवाद न हो । उदाहरण के लिए उन्होने इस 
बाव पर विशेष बल दिया कि १ शि० ६ पैस के झनुपात को ठीक रखने के लिए सरकार 
मे भुद्रा का ग्त्यन्त सकुचन किया । यदि मुद्रा सकुचन संचंसुच इतना अधिक किया 
गया था, हो रह अवश्य ही मुल्य के झामात्य स्तर को कापये दीचे ले ग्रात्ा । गुल्यों 
में पर्याप्त कमी को स्वीकार करने का अथ होगा कि हम १ शि० ६ पँस की दर पर 
सामजस्य को स्वीकार करते हैं ! 

उच्चतर अनुयात्त के विरोधियों ने ग्रामीण ऋणिता के बढते हुए भार पर तो 
बल दिया, परन्तु किसानो को सस्ते गोजारों की उपलब्धि और सामात्यत कम लागत के 
हूप मे प्राप्त प्रनुयात के क्षतिपूरक प्रभावों पर कोई ध्यान नहीं दिया । वे यह समभने 
में भी असफल रहे कि अधिकाश कृषि ऋण वस्तुओ के रूप मे लिया जाता है और 


१. देखिए, हिल्टन यंग कमीशन रिपोट, पेरा १७८६ | 

२. अपनी विनति टिप्पणी (मिन्तट आफ़डिसेण्ट) में (रा ८०) रूर पुरुषोत्तमदान ठादुरदान ने केन्स क 
इस निचार को उद्घूत द्श्त किया कि इगवित्तान-जेसे देश में विनिमय के १० प्रत्थिद परिवेग के सानतत्य 
के लिए लगभग २ देषे का समय आवश्यक दे । यदि एक एसे देश रू, निसके ब्यापार का अधिकाँश 
भाग बाह्य है, इतना समय आवश्यक है, तो भारत-नैसे दश में यह समय अवश्य हो अधिक हाना 
चाहिए, जिनका आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार की तुलना में कद्ठी अधिक हे | के 
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इसका कुछ भाग अल्पकालीव होता है ।* 

भविष्य के ग्राथिक इतिहासवेत्ता नये अनुपात के बाद के समथ को वेभव- 
झाली समय के रूप से अकित नही करेंग्रे तथा नये अनुपात के बाद देश के कठिन 
समय और १६२६-३३ के श्राथिक अवसाद ने सरकारी विनिमय पर किये जाने वाले 
झ्राक्मशो को और उम्र बना दिया था। तर्क के रूप मे यह कहा जा सकता है कि 
सदि देश पुराने अनुपात को रखता तो उद्योग और वाशिज्य की और भी बुरी 
दद्या हो गई होती । परन्तु इस तर्क मे तो यह मान लिया गया है कि १ श्ि० ६ पैस 
की दर पर आधे से ग्रधिक सकमण पूरा हो चुका था, जत्रकि यही सिद्द करना है। 
हम लोग ऊपर कह चुके है कि सामजस्प-सम्बन्धी ग्रायोग के विचार के पक्ष मे दी गई 
साक्षियाँ विश्वसनीय नही है । हम तो यहाँ तक कह चुके हैं कि यदि १ शि० ४ पैस० को 
दर मे अपेक्षाकृत अधिक आशिक श्रव्यवस्था की सम्भावना को मात भी लिया जाए-- 
समस्त साक्षी पर निष्पक्ष रूप से विचार करने वाला व्यक्त भी इससे अधिक नहीं 
मात सकता--तो भी पुराने अनुपात के लिए इस अवस्था की जोखिम उठाना श्रेयस्कर 
था | यह तितान्व स्पष्ट होना चाहिए कि जितने प्रषिक समय तक नई दर' बनी 
रहेगी, उत्तनी ही उसके संदर्भ मे परिस्थितियों के व्यवस्थित होने वी भावना दुढ 
होती जाएगी झौर पुराने अनुपात को पुन स्थापित करने का पक्ष निर्बंल होता 
जाएगा ।* 
१७ पअनुपात्त (विनिमय दर) के विदाद का त्तदनन्तर पिकास (प्रप्नेल १६२० से 
सितम्बर १६३१ तक)---शरद १६२६ मे अमेरिका से प्रारम्भ होने वाली झाथिक सकट 
की हवा धीरे-धीरे विश्व-भर मे फैल गई श्र सम्पूर्ण विश्व में वस्तुभो और प्रति- 
भूतिझो के मूल्य एकदम गिर गए। भारतीय प्रतिभूतियों का भी गही हाल हुप्रा। 
इन परिस्थितियों मे विनियोकताओ्रो को दुर्बलता विनियोग-सम्बन्धी हिचक के रूप मे 
प्रकट हुई । इस प्रवृत्ति को कठिन राजनीतिक विरोध से और भी बल मिला 4 विश्व 
आशिक अवसाद की प्रमुख विशेषता मूल्यों, विशेषकर कृषि-मूल्यो, का तौत़ पमिराव 
या, जिससे भारत के कच्चे माल के निर्यात को बहुत हानि पहुँची । 

इन परिस्थितियों मे सरकार १ शि० ६ पै० की विनिमय दर बनाये रखने 
आर विशेष आर्थिक उपायो को अपनाने के लिए विवदा हो गई | विनिमय की हृढता 
के लिए साख नियन्त्रण हेतु अपनाये गए इन उपायो मे विनिमय बैको तथा झन्य 
क्रेताओ को ट्रेज़री बिलो के निर्मम वथा इम्पीरियल बैक झॉफ इण्डिया की बैक दर 


की बद्धि को गिताया जा सकता है । 
विदृद ग्राथिक भ्रवसाद कै बीच मन्दी की व्याख्या के लिए एकमात्र नये अनुपात 





३- देललिण, सर जे० सी० कोयाती) इण्डिया करेंसी, पेकसचेंज एसड वेकिग प्ाब्तेम्स, पृष्ठ १०) 
२. देखिए, नीचे सेक्शन १६५ सा्च, १६२७ के इण्डियन करेन्सी ऐव्ट द्वारा १ शि० घ्‌ ऐ० वी ज्नई 


दर वैध घोषित की गई । 
३. देखिए, सेबशन २०, २३ घौर २५ | 
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को मुत्य कारण के रूप मे चुनता असम्मव है। हम यह झा कर सत्ते हैं कि अनुपात 
के कारण उत्पन्त आर्थिक अब्यवस्था अनुपात स्थापित करने की निकक्‍्ठतम अवधि में 
उग्रम होगी और घीरे-घीरे समय दीवने के साथ यह कम होती जाएगो ) 
परिम्थितियों में मौलिक परिवर्तन होने अर अनुपात किसी मो समय बदला 
जा सकता है, नज़े हो किमी समय उसका क्तिता ही सामजस्प क्यो न हो गया हो । 
मितस्वर, १६३१ में इगलेप्ड द्वारा स्वर्ण प्रसाप त्यासने के वाद कुछ ऐसी परिस्यितियाँ 
उत्पस्न हो गई थी जिनके कारण यह कहा जा रुकता है कि इस विपय पर पुनः 
विचार वरवा आवश्यक हो गया था।' एक्मात्र आयिक्र दृष्टिकोण से भो प्रसन 
१ श्ि० ६ पै० और १ शिं० ४ पै० के वौच चुनाव करन का ही नहीं हैं। नये अनुपात 
के परित्याग पी सम्भावना का अर्य १ शि० ४ देस के पुराने अनुठात की स्थापना 
नही है। हम इसके लिए तत्यर रहना चाहिए कि यदि स्थिति का सम्पूर्ण और निष्पक्ष 
पुर्नावश्लोकन वर्तमान अनुपात का परिवर्तन झावस्यक्र ममसता है (१ शि० ६ पैं० 
स्टलिग) वो यह भी सम्मव हो सकता है क्लि इत परिवतित परिस्थितियों से उपयुक्त- 
तम झनुपात १ शि० ४ पैंस न होकर कोई अन्य झनुपात ही हो १ 
१८४ सरकार द्वारा हिल्दन यय आयोग की रिपोर्ट को स्वीकरण---१६ जनदरी 
१६९२७ को सरकार ने ठीन बिल भ्रक्षाशित करिए जिनसे आयोग की सिफारिश निहित 
थी--(१) पहला बिल ब्रिटिय भारत के लिए स्वर्ण प्रमाप करेन्सी स्थापित करने 
ओर रिजर्द वेंक झरंफ इण्डिया का विर्माश करत के लिए था ! (२) दूसरा बिल 
१६२० के इस्पीरियल बैंक कानून को सुवारने के लिए था। (३) तींसरा वित कुदध 
उद्देस्यो के लिए १६२३ के पत्र-मुद्रा कानून और १६०६ के टकन कानून को सुघारते 
ओऔर स्वर्ण विनिमय (वाद में ददलकर स्टलिय हो गया) के खरीदने झौौर बेचन के 
सम्बन्ध मे सरकार पर कुछ दायित्व रखने के लिए था। वैंकिग के अध्याय मे हम 
पहले और दुसरे विल की चर्चा करेंगे । यहां हम तृतीय दिल से सम्बन्बित हैं जो विधान- 
समा में ७ भाई, १६२७ को सर वेप्विल ब्लेक्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया। दित्त- 
मन्‍्त्री ने करेन्सी बिल के पिद्धान्तों को स्पप्द किया, जिसमे कहा गया कि रुपये को 
स्थिर करने का समय झा यया था और भारत के दित्तोय इतिहास में पहली बार 
इस प्रकार निस्चित दर अनुपात को बनाए रखने के लिए करेन्‍्सी अधिकारियों को 
कादूनन उत्तरदायी ठहराया । 
१६. मार्च १९२७ का करेन्सो एश्ड--बम्बई की टक्‍्साल मे २१ रु० ३ झ्ना० १० पा० 
प्रति तोला जुद्ध स्वर्ण की दर से क्म-से-क्म ४० तोला (१५ झौंस) वाले स्वणों-दष्ड 
के रूप में अमीमित स्वर्णा क्रय सम्बन्धी क्ानूव बनाक्षर तरक्षार ने १ शि० ६ पैंस 
के नये झनुपात को स्थादित किया ॥ चाँदी के स्पयो और कागज़ी नोटों के सुदामी 
कलकत्ता क करेन्सो-नियन्त्रक (करेन्सी कष्ट्रोलर ) अ्यदा बम्दई के करेन्सी 
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उपनियन्त्रक (डिप्टी करेन्सी कष्ट्रोलर) को प्रा्थना-पत्र देकर वम्बई की टकसाल हे 
सोना ग्रथवा सरकार की इच्छानुसार लन्दन मे तुरन्त अपित करने के लिए स्टिंग 
प्राप्त कर सकते थे, परन्तु शर्ते यह थी कि २१ रुपया ३ ग्राना १० पाई प्रत्ति तोता 
शुद्ध स्वर्ण की दर पर कम-से-कम १०६५ तोला (४०० झस) शुद्ध सोना अथवा 
स्ठलिंग की माँग करे और उसका दाम चुकाएं ।' बम्बई से लन्‍्दत तक के यातायात 
व्यय की छूट देकर स्टलिंग का विक्रय भी उसी कीमत पर होता था । इन दायित्वो 
को पूरा करने के लिए स्टलिग को सरकारी विक्रय दर १ शि० ४हैं$ पै० नियत की 
गई ।' १ अप्रैल, १६२७ को, जब इण्डियन करेन्सी एक्ट लागू किया गया, बस्बई 
टकसाल मे स्वर्ण स्वीकार करने की शर्ते प्रकाशित की गईं । 

इस कानून के अनुसार सावरेन झौर अर्घनसावरेन भारत मे कानूनी मुद्रा न 
रही', परन्तु सरकार पर थह दायित्व रखा गया कि वह इन सिक्‍को को सभी करेन्‍्सी 
कार्यालयों और खजातो मे २१ रु० ३ आ० १० पा० प्रति तोला शुद्ध स्वर्ण के मूल्य 
पर श्रर्थात्‌ १३ रुपया ५ झ्राना ४ पाई प्रति सावरेन की दर पर स्वीकार करे । इन 
सिक्‍को के कानूनी मुद्रा न रहने पर भी भारत में सावरेन का अ्शसवीय ग्रायात हुमा । 
१६२७ के करेन्‍्सी एक्ट ने देश मे स्वण्‌-प्ण्ड एवं स्टलिय विनिमय प्रमाप की स्थापना 
की । स्टलिंग देना सरकार की इच्छा पर निर्भर होने के कारश सकुचित प्र्थ मे इस 
प्रकार स्थापित प्रमाप स्टलिंग विनिमय प्रमाप था, यद्यपि व्यवहार मे २० सितम्बर, 
१६३१ तक इसने स्वर्ण विनिमय प्रमाप के रूप में काम किया, क्योकि तब तक 
स्टलिंग झौर सोने का मूल्य समान था । यदि सरकार रुपयो के बदले मे स्वर्ण देने के 
विकल्‍प का प्रस्मोग करती तो ब्यवह्यरत भारत मे स्व॒णं प्रमाप ही होथा । १६२७ के 
सस्‍्टलिंग विनिमय प्रमाप में स्वर्ण प्रमाप बनने की क्षमता थी । इससे यह प्रकट होता 
था कि स्वर प्रमाप निश्चय ही सरकार का उद्देश्य था।* 
२०. स्टलिंग और स्वर्ण का सम्बन्ध तथा भारत में इसकी प्रतिक्रियाएँ--प्रेटब्रिटेन 
तथा झन्य कई देशो भे रुवर्ख प्रमाप की समाप्ति के फलस्वरूप विश्व-करेन्सी तथां 
विनिमय स्थिति में हुए नाटकीय परिवतेनों के कारण १६२७ के कानून द्वारा स्थापित 
द्रान्यिक प्रमाप को मौलिक स्वर्ण (पिण्ड) प्रमाप मे परिवर्तित होने का उचित प्रवसर 
नही मिला । २१ सितम्बर, १६३९१ से ग्रेटब्रिटेन ने स्वरं प्रमाप को त्याग दिया । उसी 
तिथि को सोता अथवा स्टर्लिंग बेचने के दायित्व को स्क्णित करते हुए गवरंर जनरल 
से एक झ्राडिनेन्स जारी किया शौर राज-सचिव ने १ शि० ६ पै० स्टलिंग की दर पर 
रुपये को बनाये रखने के निर्णय की घोषणा की । २४ सितम्बर को गववेर जनरद 


मिल जरएमल- मी अमन ३ की 
२. देखिये एल० सी० जैन, मॉजिटरी प्रावलेम श्रॉफ इस्टिया, पृष्ठ ३३ | 
७, रिपोर ऑफ दि कण्ट्रोलर ऑफ करेग्सी (१६२६-२७), एष्ड ३। 
हैः कद 
३५ यद्वां यह जानना आवश्यक है कि मिदिश मोल्ड स्टेंडडे पए्वट १६२४ द्वारा स्वर्ण मुद्रा का विमुद्दी- 


करण नहीं किया गया, हालाकि स्वतन्‍्त्र मुद्रय बन्द कर दिया यया | 
४- मैन, पूर्वोभृत, ए० ३५ | 


चलाथ्थ और विनिमय, २ र६१ 


ने गोल्ड एण्ड स्टलिग सेल्स रेग्ुुलेशन अर्डनेत्स को जारी किया, जिसने पुराने आर्डि- 
नेन्स की रद कर दिया और पारिभाषिक रूप मे १६२७ के करेन्सी कानून के विधानों 
को पुन लागू किया, परन्तु इस झाडिनेन्स के अन्तएंत व्यवहार मे स्टलिग की बिज्नी पर 
प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखा गया झौर इस प्रकार नियन्त्रित स्दछिग विनिमय प्रमाप 
ब्रारस्भ किया गया । नये झ्ाडिनेन्स के अन्तगेंत, स्टलिय कुछ मान्यता प्राप्त वै्ञो को 
ही बेखा जा सकता था जो इस सम्बन्ध मे अपना उत्तरदायित्व समझते थे | व्यापार 
को सामान्य आवश्यकताओं और २१ छितम्दर तक किये गए ठेको के अर्थ-अवन्धन तथा 
उचित व्यक्तियत एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए यह पहली दर अर्थात्‌ १ शि० ४ पैस 
की पुरानी दर पर बेचा जाता था । यह पिण्ड (बुलियन) के झायात् अथवा परि- 
कल्पनात्मक विनिमय क॑ अर्थ प्रवन्चन के लिए नही बेचा जाता था| भारत से घत के 
प्रवाह को रोकने और सरकार के स्वर्ण एवं स्टलिंग साधनों पर अनुचित भार न पड़ने 
देने वे लिए इस प्रकार की सावधानियाँ बरती जाती थी । इन नियन्त्रणों! के लिए 
इम्पीरियल बैक की एजेन्सी से काम लिया जाता था। स्टलिंग से सम्बन्ध होने के 
कारणा सोने तथा उस पर आष्यरित ग्रन्य करेन्सियो, जेसे डालर भौर कक, के सम्बन्ध 
में रुपया स्टलिय के झवमूल्यन एबं उतदार-चढाव में स्वाभाविक रूप से भागी होता 
था | स्टवलिय डालर-क्रास रेट म द्र॒प्टव्य स्वर्ण के मूल्य की स्टलिग मे वृद्धि का 
अर्थ रुपयो में भी स्वर्णा के मूल्य की बृद्धि होता था | साने का मूल्य अगस्त, १६३१ के 
अन्त तकी २१ रुपया १३ भावी ३ पाई प्रति तोला था, परन्तु दिसम्बर, १६३१ में यह 
बढ़कर २६ रुपया २ आता प्रति सोला हो गया । ऊँचे मूल्यों की प्रेरणा और ग्रशत 
ग्रामीण क्षेत्री पे ग्चलित झ्राथिक कठिनाई ने जनता को सोना बेचने के लिए प्रस्तुत 
कर दिया । 
सरकार की करेन्‍्सी और विनिमय सम्बन्धी चीति के इस पहलू ने तीक्षण विवाद 

को जन्म दिया । भारतीय विधानमण्डल की राय लिये बिना ही राज-सचिव से एक 
नई करेन्‍्सी नीति की घोषणा कर दी, जिससे लोग प्रश्नसन्‍्न हो गए । इसके प्रविरिक्त 
सरकार के विपरीत को गई झालाचनाएं दो भागों मे विभाजित हो गईं--(१) 
१ शि० ६ पैस पर रुपये का स्टलिग स सम्बन्ध, (२) भारत से सोने का अ्रियमित 
निर्यात 4 

२१ रुपये को १ ज्ञि० ६ पेस से सम्बन्धित करमा--सरकार द्वारा अपनाई गई नीति 
चे॑ शयधन से पदिव घए शुत्य तक निम्दरलिलित हैं--4१) सरकार के पास दो विकल्प 
थे | पथ वो स्टिंग से सम्बद्ध कर अ्रपेक्षाइत स्थापित्त्व प्राप्त करता तथा रुपये के 
विनिमय मुल्य को नियप्तित करमे के किसी प्रयास के अभाव में पूर्ण अ्स्थायित्व का 
जोडिम उठावा । इन विक्ल्यो म से पहला विकल्प निश्चय ही अधिक पसन्द करने 


१ वाद के वर्षों में खोने का मूल्य और अधिक हो गया! ७ माचे, १३३१५ को ३६ स्पया १३ धयाना 
5 रे 3 

३ पा प्रति तोला हा गया । जिव्न द्वादा रण प्रमाष छोरने के वाद बह स्वसे ऊंचा मूल्य या! 

शनुअल मावें८ रिव्यू (प्रेम्चन्द रादचन्द एएड सर) १६२४, पृष्ठ ८०] 
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योग्य था । (२) यद्यपि हिल्टव यग आयोग का मत रुपये को स्टलिग से सम्बद्ध करने 
के विपरीत था, परन्तु इस विचार का, जो साधारण समय में बहुत ठोक या, कठिन 
परिस्थितियों मे प्रभुसरण नही किया जा सकता था। भारत का वाधिक दायित्व ३२० 
लाख पौण्ड स्टलिंग का था और १५० लाख पौण्ड का स्टलिंग ऋण १६३२ वे 
प्रारम्भ में परिपक्व होते बाला था। रुपये को स्टलिंग से सम्बद्ध किये प्रिना इन 
उद्देश्यों के लिए आवश्यक कोष एकत्र करने मे अनेक कठिनाइरयाँ थी | स्टलिग रुपये 
की स्थिरता के भरभाव में भारतीय आाय-व्ययक (बजट) वितिमय की दयूत क्रीडा 
(जुआ ) हो जाएगा। (३) जब तक भारत ऋणी देश था, तव तक स्पये को ग्रकेला 
छीडकर एक अज्ञात दिशा मे अचानक कूद पडने का जोखिम इंगलैण्ड-जैसे साहुकार 
देशो की तुलना में बहुत अ्रधिक था । (४) स्टलिंग पर झाधारित देश तथा लन्दन से 
होने वाला भारत का व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का बहुत वडा भाग था, 
अतएव इस व्यापार के लिए स्थायी आधार प्राप्त करता उचित ही था। (५) सोने 
में रुपये के अ्रवमूल्यत बे कारण स्वरा प्रमाप वाले देशी के साथ भारत के निर्यात 
च्यापार को प्रोत्ताहन--चाहे वह अल्पकालीन क्यो ने हो -मिलेणा । (६) सरबपर 
के जो आलोचक रुपये को १ शि० ६ पै० से कम पर स्थिर करना चाहते ये, उनसे 
तब यह शिकायत करते नही बनी जब प्रचलित क्रास रैट पर रुपये का मूल्य १ शि० 
४ पैस से कही कम था। 

दूसरे पक्ष के प्रधान तर्क इस अकार थे--(१) रुपये को स्टरलिंग से सम्बद्ध 
करने से भारत स्टरलिंग के उतार-चढाव का भागी हो गया, जिससे भारत की ही नहीं 
वरन्‌ इगलैड की आर्थिक दशा प्र्दोशत होती थी । इसके विपरीत रुपये को श्रकेला 
छोड देने से निस्सन्देह ग्रस्थायित्व पैदा हो जाता, परन्तु वह स्वय भारत वी दश्ाग्रो 
को प्रदशित करता । इस प्रकार विदेशी ध्यापार और ग्रान्तरिक मुल्य-स्तर के सम्बन्ध 
में ग्रपनी आवश्यकताओं के अनुकूल विनिमय-दर अपनाने की स्वतन्त्रता भाख स' 
छीन ली गई । (२) उत्तरी अमरीका जैसे स्वर्ण प्रमाप वाले देशो को निर्मात के लाभ 
के विपरीत इन देशो से ग्रायात की हानियो को भी ध्यान मे रखता चाहिये। साथ 
ही इस बात वो भी ध्यान मे रसना चाहिये कि रुपये कौ स्टिंग से सम्बन्धित करना 
इग्लैण्ड को दिये गए साम्राज्य अधिमान का एक रूप ही था। ( ) यह भय भी 
धाकि १ शि० ६ पँस की दर पर रुपया स्थिर करने के श्रयास से देश के शेष 
सुरक्षित स्वर्ण-कोप समाप्त हो जाते । उसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा 
किये गए प्रवन्यो, यथा जनता की स्टर्लिंग बेचने के प्रतिबन्ध, के कारण यह भय 
अ्रविक गम्भीर नहीं था । (४) अन्त मे यह तर्क भी उपस्थित किया गया कि बद्यपि 
सोने में रुपये का झवमूल्यन हो गया था, फिर भी १ झिं० ६ पैस की दर॑ पर सपया 
प्रधिमूल्यित था, जबकि येन और भझन्य करेन्सियो का स्टलिय मे झवमूल्यन हो चुवा 
था । इस प्रकार भारत को काफी हानि उठानी पडी ।* 


१. भारद में रुदर्ण-नियात-विवाद के दोनों पच्छों की विवेचना के ल्विए। बी? आर० रिनाय और बी० 
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२३. भारत से स्वर्ण-निर्यात--सितम्बर, १६३१ मे ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सुवर्णे प्रमाष 
त्यायने के बाद से जनवरी, १६४० के झन्तर तक भारत से ३४१*४० करोड रुपये के 
स्वरा का निर्यात किया यथा इस विर्यात की व्याख्या भारत के स्वर्ण साधनों को 
बरबादी, देशी वैक्िंग प्रणाली की छिनन भिन्‍नता तथा पीडियो की वचत की समाप्ति 
के हूप मे की गई | यह तक उपस्थित किया गया कि स्वर्ण निर्यात के श्राकस्मिक सह* 
गोोग्र ने १ शि० ६ पैस की दर पर रुपये के अधिसृत्यत को छिग्रा दिया और सोने के 
अनियन्त्रित निर्यात ने देश का स्वरु-प्रमाप के उद्देश्य तक पहुँचना असम्भव बता 
दिया। ऐसे अ्धू्व॑ पैमाने पर निर्यात किये गए सोने का पुन खरीदना भारत के लिए 
आसान नही था । भारत के विपरीत विश्व के ग्रन्य देश अपने स्वरों-भण्डारों को 
सुरक्षित रखे हुए थे और सम्मव होने पर उनमे वृद्धि करते जाते थे ॥ 

सरकारी नीति के समर्यंत्र मे यह तक प्रस्तुत क्रिया ग्रया कि विक्रीत सोना 
करेन्‍्सी-स्वर्ण नहीं था वरन्‌ व्यापारिक स्वर्णो था और मूल्य के भण्डार के रूप में काम 
करने वाली वस्तु थी । यह इसलिए बेचा गया क्योकि इसके स्वामियों को इससे लाभ 
प्राप्त हो रहा था । इसे देचने का एक अन्य काररण यह भी था कि अपने दापित्वों को 
पूरा करने के लिए ग्रनेक व्यक्ति अपनी सम्पतियों को नकद रुपये मे बदलने के लिए 
विवश थे । प्रचलित आधिक कठिनाई ग्रत्यग्त घोचवीय थी, परत्तु स्पप्टतया परेशान 
व्यक्तियों का हित सबसे महँगे बाज़ार मे सोता बेचने के लिए दी गई असीमित 
स्वतस्तता मे था। पुन यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि व्यक्तिगत ग्रधिकार से 
सरकार सोन को उस समय तक प्राप्त नही कर सकती जत्र तक कि सोन का मूल्य 
उसके अधिकारियों के लिए पर्याप्त रूप से आकृप॑क न हो । निर्यात किया हुआ सोना 
भारत के कुल सोने का एक अद्यपान था ) कुल स्वर्ण भण्डार ७५०० लाख पौम्ड 
अनुमातित किया गया था। इस देश में जनता को प्रसिद्ध स्वर्णे-भूख का प्रकस्मात्‌ 
लोप नही हो सकता था, श्रतएवं कालान्तर मे मूल्यों के सामान्य हो जाने पर वह पुत 
खरीदकर वापस भा जाएगा । इस बीच में स्वर्ण-विंक्रय॑ व्यॉपारिक चक्र को स्निम्ध 
तथा उत्पादन की सहायता कर रहा था । व्यापारिक सम्तुलन पर इसका प्रभाव 
अनुशुल पडा और इसने गतिहीन घातु की सड्ीव मुद्रा का रूप प्रदान किया ॥ राज 
सचिव के लिए स्टिंग विप्रेपण और स्टलिंग छुरक्षित कोष को हढतर करन की हृष्दि 
से सरकार की आर्थिक स्थिधि पर इसका अच्छा श्रमाव पडा । इसने रुपया स्टलिय 
विशविमय को हे शि० ६ पैस को दर पर स्थायित्व प्रदान करने मे भी सहायता पहुँचाई 
और लन्दन तथा विश्व मे भारत की साख को सुधार दिया। स्वर्ण निर्यात ने नोठ 
प्रचलन, पोस्टल केश स्टिफ्किट, पोस्टल सेविग्स डिपाजिट, बैक की जमा आदि में 
वृद्धि की सामान्यत सस्ते द्रव्य की स्थिति उत्पन्त कर देश के व्यापारिक पुनरुत्यान 
में सहायता पहुंचाई । 


पी० अदारकर के लेख़ “इण्डियन जनरल ऑफ इकनामिद्रसःर जुलाई १६३५ और जनवरी १६३६ में 
देखिए । 


रद्द भारतीय ग्र्थशास्त्र 


२३. श्रत्ुपात का प्रदत झौर रिज्षदं बेक बिल--हम देख चुके है कि किस प्रकार 
सितम्बर, १६३१ मे रुपये को स्टलियग से सम्बद्ध किया गया और मा, १६२७ के 
करेन्सी एक्ट लागू रहने पर भी किस प्रकार भारतीय द्वब्य प्रमाप स्टलिग विनिमय प्रमाप 
के रूप मे काम करने लगा ) प्रस्तावित रिज़र्व बैक ऑफ इण्डिया पर लगाए जाने वाले 
विनिमय-सम्बन्धी दायित्वों भौर बन्धनों की प्रकृति के सम्बन्ध से उचित द्रव्यात्मक 
प्रमाप और भ्रनुपात् का भम्पूर्ण प्रश्न पुन विवाद का विषय बन गया । रिजर्व वेक विधान 
को लम्दन कमेटी ने भ्रपनी रिपोर्ट (अगस्त, १६३३) मे कहा कि बैक पर लगाए जाने 
बाले घिनिम्यन्दापित्व वे सम्बन्ध मे उठने वाले प्रइन दतेमान परिस्थितियों मे 
कठिनाई उपस्थित करते है! विश्व की वर्तमान द्वव्यात्मक ग्रस्तब्यस्तता के समय 
में (रिज्वं बैंक) बिल में उन प्रस्तावों को रखना असम्भव है जो दव्यात्मक पद्धति 
के पुन स्थिर होने पर उचित होगे । इन परिस्थितियों में भारत के लिए 
सबसे सुन्दर मार्ग स्टलिय प्रभाष पर रहना ही है । इस झ्राघार पर बिल से निहित 
बिनिमय-दापित्व बिल पेश करते समय विद्यमान रुपया और स्टर्लिग के प्रनुपात के 
अनुसार होना चाहिए । यह कथन व्तंमान भ्रनुपत के भुणा और अ्रवगुण पर कमेटी 
का कोई मत प्रकट नहीं करता है। बिल में अनुपात-सम्बन्धी प्रस्तावों से यह स्पष्ट 
है कि रिज्ञत्॑ बैंक एक्ट के कार्यान्त्रित होने से ही वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं 
होगा । हम सब्र लोग इसमे सहमत है कि किसी भी दशा म इसको प्रस्तावना में 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत के लिए उचित द्वव्यात्मक प्रमाप पर उस समय 
पुन बिंधार किया जाए जब प्रस्तर्राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट रूप से समक्ष ग्रा जाए ग्यौर 
स्थायी विधात के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाए। (पैरा १६) जैसा कि कमेटी 
ने स्पय स्वीकार किया है, भारतीय प्रतिनिधियों के बहुमत वे अपने इस विचार को 
अऋफित करना प्रपना कर्तव्य समझा कि रिजञव बैक के कार्यो की सफलता के लिए 
उचित विनिमय-अनुपात का होना आवश्यक था। पिछले कुछ वर्षों मे विश्व के 
लगभग सारे देशो मे करेन्सी के आधारो श्रौर करेन्सी नीति में पर्याप्त परिवतंत हो 
चुके थे । उनके श्रभुसार भारत को करेन्‍्सी पद्धति पर निम्नतम भार रखने के विचार 
से भारत सश्कार श्रौर विधानमण्डल की इन बातो की परीक्षा करनी चाहिए।॥ 
एक पृृथक्‌ नोट मे सर परुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने रिजव॑ बैंक ग्रॉफ इप्डिया के 
उद्घाटन से पूर्व अनुपात के पुतविलोकन का क्ोरदार समर्थन किया और ग्रास्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैण्ड और सयुक्तराज्य के उदाहरण प्रस्तुत किये, जिच्होने व्यापारिक सन्तुलत के 
सुधार और मूल्य-वृद्धि के लिए अपनी करेन्सियो का अवमूल्यन किया था। उन्होने 
भारत के इस हढमत को उद्घृत किया कि १ शि० ६ पै० के वर्तमान अनुपात की कमी 
से किसानो को बहुत सहायता मिलेगी ३ रिज़र्व बैक बिल सितम्बर, १६३३ मे सदुक्त 
प्रवर समित्ति (ज्वायण्ट सलेक्ट कमेटी) को सौपा गया । 

२४ नये करेस्सी श्रधिकारी के रूप मे रिज़र्व बेक श्रॉफ इण्डिया का विनिमय- 
दापित्व--१६३४ के कालूत मे निहिंत अनुपात-सम्बन्धी घाराशो (४० और ४ ने 
रिजय बैंक दिधान के लिए नियुक्त लन्दत सम्तिति की सिफ़ादिशों को कार्याम्वित 
ऊँ 
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पकया । रिजर्व बैक से वर्तमान झनुपात (१ झ्ि० ६ पे० स्टलिंग) को उच्चतर और 
पनिम्मतर विन्दु के बीच व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, मानो रुपया स्वृरी-प्रमाप 
पर था ! चालीसची धारा के अनुसार रिजर्व बैक अपने कार्यालयो--वम्बई, कलकत्ता, 
अद्वास, दिल्‍ली झौर रगूत--मे कानूनी मुद्रा मे श्ग॒तान करने पर कसी भी व्यक्ति को 
सन्दम मे देते के लिए १ शि० ५हैं$ पैस की दर पर स्टर्लिंग बेचते के लिए बाध्य था । 
इस विधात का प्रर्य रुपये वो ! शि० ५६६ पैंस से नीचे गिरने से बचाना है, जो 
रुपये के निम्मतर बिन्दु के अनुरूप था। (१ शि० ६ पैम--स्टलिग की इस मात्रा को 
'लन्दन में रखने का व्यय) इसके विपरीत घारा ४१ के अनुसार तत्काल ही लन्दन मे देने 
के लिए १शि० ६क पैस की दर पर किसी भी व्यक्ति से स्टलिग खरीदना बैक के 
लिए आवश्यक था ) यह दर रुपये के उच्चतर बिन्दु के अनुरूप थी (१ शि० ६ पैस-- 
इस सात्रा की स्टलिंग को लन्दन से बम्बई श्रायात करने का व्यय) । यह भी निर्धारित 
क्या गया कि कोई भी व्यक्ति १० हजार पौण्ड से कम मात्रा में स्टलिंग की माँग 
बेचने प्रौर खरीदने के लिए नही कर सकता ।* 


करेन्सी के सम्बन्ध में आधुनिक व्यवस्था 


मूल अधिनियम के झत्तर्गंत बह प्रस्तावित झा कि जारी किये गए मोटो के 
थीछे एक निश्चित प्रनुपात मे सोदा और विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाएँ । कुल सम्पत्ति 
(एमेट) का ४० प्रतिद्यत सोबा, सोने का सिक्‍्क्रा और विददेशी प्रतिभूतियों के खूप में 
होता चाहिए, किन्तु किसी भी समय सोने और सोन के सिक्‍को का मूल्य ४० करोड 
झुपये से कमर नहीं होना चाहिए । यह व्यवस्था लगभग २० वर्ष तक चलती रही । 
नोट निर्भमन को विदेशी प्रतिभूत्तियों से सम्वन्धिव करना ग्रव भूतकाल की 
बात हो गई है । युद्ध एव मृद्धो्तकालीत वंपों भे केन्द्रीय वे क-सम्बन्धी प्रधिनियमों 
की सामास्य प्रवृत्ति नोट निर्मेमन से विदेशी सुरक्षित कोप को ग्रतम्थद्ध करने की रही 
है। ग्रव लगभग सभी यह मानते हैं कि विदेशी विनिमय के सुरक्षित कोप का सामान्य 
अद्देशय यही है कि देश भुगतान सन्तुलत क प्रतिकूल परिवर्ततों का सफ़ल्नतापूर्वक 
सामना कर सके । भारतीय अर्थ व्यवस्था मे द्रव्य क प्रसार तथा विकज्ञास-योजवापं के 
अन्तर्गत ब्राथिक क्रियाओं की तीब्र प्रगति के फलस्वरूप चलार्थ (करेन्स्री) में पर्याप्त 
विस्तार भ्रपेक्षित होगा । इन सम्मावनाश्नो को इृष्टिगट रखकर ही रिजर्व बैक श्रॉफ 
इम्डिणा (छशोयन) अधितिषन १६५४६, जो ५ अक्तुबर ३६५६ से सागर हुआ, के 
अन्तर्गत भ्रानुपातिक व्यवस्था के स्थान पर विदेशी सुरक्षित कोप की एक निम्ततम 
राशि भ्र्थात्‌ ४०० करोड रु० की विदेश्ञो प्रतिभूतियाँ लथा ११५ करोड २० का सोना 
या सोन के सिवके रखन का विघान है। इस अधिनियम ने प्रन्‍्तर्राष्ट्रीय द्रब्यात्मक 
कोप ( अ्ाई० एम० एफ० ) द्वारा मान्य सोन का मूल्य रू० ६२ ५० प्रति तोला 


१- अप्रेल, २६४७ के रिज्वे के आफ इण्डिया प्मेंडमेंट पव्ट ने धारा ४०-४३ को रद्द कर दिया 
और इसलिए श्रव रटर्लिंग को देचने और खरीदने का कोई परिनियत दायित्व रिउर्ट बैंक पर नहीं दै। 


२६६ भारतीय अर्थशास्त्र 


निश्चित किया जबकि पहले यह मूल्य रु० २१२४ प्रति तोला था । 

यह परिवतंन नितान्त ग्रनौषचारिक था और इसका ग्रभ्रिप्राय बैक के स्वर्ण 
कोष के अथे को नये मूल्य के अनुसार श्रदर्शित करना था । इसके परिणामस्वरूप ही 
सुरक्षित स्वणं-कोप की मात्रा ११४ करोड र० निश्चित की गई थी जबकि पहले 
(पर्थान्‌ जब सोने का मूल्य रु २१ २४ प्रति तोला था) यह ४० करोड रु० था। 
१६५७ में ग्रधिनियम मे पुन परिवर्तत क्रिया गया। रिजवं बैक श्रॉफ इण्डिया 
(द्वितीय संशोधन) अधिनियम १६५७ ने यह निर्धारित किया कि सोना, सोने के सिक्के 
तथा पिद्देशी प्रतिभृत्तियों का कुल मूल्य किसी भी समय २०० करोड़ रु० से कम नहीं 
होना चाहिए । पहले की तरह इममे से ११५ करोड 5० के मूल्य का सोना अथवा 
सोने का सिक्का होना चाहिए | इस अधिनियम के अन्तर्गत रिज़वबे बक को यहू झधि- 
कार भी दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बाद वह विदेशी प्रति 
भूतियों के रूप में कुछ भी न रखे, किन्तु ११५ करोड़ २० के मुल्य का सोना उसे 
स्व रखना चाहिए ।॥ 
२४, भ्रवमूल्यन का पक्ष शौर विवक्ष---उपर्युक्त प्रवन्ध सरकार की करेग्ती नीति के 
आलोचको झौर भारतीय व्यापारिक समाज मे अवमूल्यत के समर्थकों को सन्तुप्ट न 
कर सका (सेक्शन २३ भी देखिए) । इसके अतिरिक्त वित्त सदस्य के विचार मे प्रनुपात 
कम करने से भारत की आय-व्ययक-सम्बन्धी समस्याएँ, जो अ्रभी बहुत कठिन हैं, 
हल न हो सकेगी ! (१६३६-४४ के युद्ध के कुछ पूवे क आय व्ययक की बचत इस 
सतर्क के विदद थी । ) सरते द्रव्य की विद्यमान प्रचुरता से, जो मूल्य-वृद्धि का मात्यता- 
आप्त सामान्य साधन है, भारत मे ग्रस्वास्थ्यकर परिकल्पना की परिस्थितियों की 
जन्म दिया, जिससे प्रतीत होता था कि कृषि-प्रधान देझ मे मूल्य की वृद्धि के लिए 
सस्ता द्रव्य-मात्र ही पर्याप्त नही है। वित्तमन्ती के विचार भे सस्ते द्वष्य के अतिरिक्त 
यह भी झावद्यक था क्रि विश्व के देशों मे अ्रपनी-अपनी करेन्सियो को स्थिर करने 
श्रौर झत्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिबन्‍्ध कम करने की सहमति हो अक्तूबर, १६३६ 
मे रुपये के भ्रवमूल्यन के सम्बन्ध में वित्राद उठ खडा हुआ, जो सितस्वर में फ्राक 
तथा स्वस्प-समूह देशों की करेन्सियो के श्रवमूह्यन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत 
में उत्पन्त हुझ्ला था । अवमूल्यन के समर्थकों ने विधानसभा में काम स्थपित केरते का 
प्रस्ताव पेश क्या जो केवल सभापति के वोट से ही हराया गया । 

इसके विपरीत अवमूल्यत के विरोधियों ते यह तक प्रस्तुत किया कि उस समय 
आरत द्वारा करेस्सी का अवमूल्यम (१६३६) इगलिस्तान (युनाइटेड किगड़म) 
सयुक्तराज्य और फ़ास द्वारा किये गए त्रिपक्षी द्वाव्यिक समभौते को भग कर देगा 
और इससे विश्द की करेन्सियो के स्थिरीकरण पर भतिकूल प्रभाव पडेंगा । भारत 
हारा रुपये का अवमूल्यन भ्रन्यत्र प्रतिकारों को उत्तेजित करेगा ग्लौर करेल्सी-युद्ध कौ 


अवमल्यन-सम्वन्धी विवाद के विस्तृत आलोचबात्मक विवरण के लिए देखिए, वी० ए्न० अदारकर 
या ऑफ दी रूपी? (१६३७) ! 


चलाथथ और विनिमय, २ र्द्छ 


पुरर्नीवित कर देगा । स्टलिय से सम्बद्ध होकर सोने की तुलना में रुपये का ४० श्रति- 
शांत अवमृल्यन हो चुका था | प्रतएवं रुपये के झोर भ्रधिक अ्वमृल्यन की ग्रावश्यकता 
नही थी, क्योकि उपर्युक्त अवमूल्यत के फतरस्वरूप मारत स्टलिग क्षेत्र के झ्राधिक 
पुनश्त्यान में भाग लेने योग्य हो गया था । रुपये को प्रधिमूल्यित नही कहा जा सकता' 
था, क्योकि करेल्सी के अधिमूल्यय का कोई चिक्त ही न था। उदाहरण के लिए, 
बज का घाटा, द्रव्य की ऊंची दर, करेन्सी सुरक्षित कोप में सोने की कमी, ह्वास मात 
व्यापारिक सन्तुलव और मुद्रा-सक्ुचन-जेसे कोई चिह्ध विद्यमान नही थे | यूरोपीय 
करेन्सियों के अवमूल्यन ने भारत को झ्रधिक प्रभावित नहीं किया और विदेशी 
करेन्सियों के प्रदमूल्पन के फलस्वरूप हुए राशिपतन से अपने उद्योगों की सुरक्षा के 
लिए १८६४ के प्रशुल्क प्रधिनियम (देरिफ एक्ट) से भारत सुसज्जित था । जहाँ तक 
हमारे अति अभिमपित निर्यात व्यापार के पुतरुत्यात का सम्बन्ध है, अवमूल्यन प्रति- 
कार की भावता को उत्तेजित कर स्थिति को और विग्रड देगा। वास्तविक कठिनाई 
विदेशो की आर्थिक राष्ट्रीयता और व्यापारिक प्रतिबन्ध थे, अतएव इसका उचित हल 
अन्तर्राष्ट्रीय सदृभावना और शान्ति की वृद्धि तथा करेम्सियों का स्थिरीकरण था । 
अन्त में यह भी कहा गया कि अवमूल्यन करना भारत के लिए वुद्धिमानी न होगी, 
क्योकि इससे नए विधान के अनंत प्रान्तीय स्वतस्तता प्राप्त होन के समय श्रोटो- 
निमेषर (झाभिक) निर्णय गडवड हो जाएगा । 

१६३७-३८ की आधथिक भसन्‍्दी के परिणामस्वरूप सोन और व्यापारिक माल 
के मिर्यात में गवनति से रपये के विनिमय गर्घ में हुई कमी ने भ्रवमूल्यन प्रान्दोलन 
को पुत्र जाएंत करने के लिए समर्थ न प्रदात क्या / इण्डियन नेशनल कापग्रेस की कार्य- 
कारिएी समिति न रुपये के अनुपात को सशोधिव कराने का काम्र अपने हाथ में ले 
लिया । भारत सरकार परिनियत अनुपात मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन क विरुद्ध 
थी और उसने घोषणा की कि रुपये का वर्तेमान मूल्य बनाए रखना भारत के हित मे 
आवश्यक था तथा इस कार्य के लिए रिजव बैंक और भारत सरकार के पास स्वर्ण 
एवं स्टलिय सम्पत्ति प्रचुर मात्रा मे थी । फिर भी आन्दोलन छोर पक्‍डता गया और 
सितम्वर, १६३८ में भारतीय द्रव्यात्मक पद्धति के स्थायी आधार को निश्चित्त करने 
तथा रुपये के पनुषात के सम्पूर्ण प्रइन पर रिय्रोर्ट देने के लिए एक कमेटी की नियुक्षित 
का असफल प्रयल वेन्द्रीय विधान सभा के कुछ गर सरकारी सदस्पो द्वारा किया यया। 

रुपया, जो १६३८ में अधिमूल्यित समझा जाता यथा, मित्र राष्ट्रो द्वारा जमेनी 
के साथ सुद्ध की घोषणा करने के वाद झवमूल्यितर समझा जाने लगा ।' 

२६- प्रस्तर्राष्ट्रीय द्रब्यात्मक कोष और रुपये का सम-मृल्य--३१ दिसम्बर, १६४४ 
से पहले दोनों समझोतो पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने ब्रेटम वुड्स समझौते 
पर डटे रहने दया अस्तर्राष्ट्रीय द्व्यात्मक कोप एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुन्निर्माण और 
विकास बैंक की प्राशस्मिक सदस्यता के लाभ भारत के लिए प्राप्त करते का निर्शय 


२- देखिए, एलुअल मार्केट रिव्यू (१६३६), पृष्ठ १८ और सेवशन २८ भी देखिए! 


६८ भारतीय अर्थशास्त्र 


किया ।' 

देश के जानकार भोग केवल भौतिक लाभ के लिए ही नही वरन्‌ देश की 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता और प्रतिष्ठा के कारण भी इन महत्त्वपूर्ण सगठनों मे भारत के 
भाग लेने के पक्ष मे थे । इसलिए सरकार ने विधानसभा की स्वीकृति से पहले हो 
कदम उठाना उचित समझा, ताकि प्रारम्भिक सदस्यता का लाभ समाप्त न हो जाए। 
बाद में विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त कर लीं गई । प्रारम्भिक सदस्यता के निम्न- 
लिखित लाभ थे--(१) भारत को सदस्थता की शर्ते और अपना कोटा ज्ञात था, जबकि 
३१ दिसम्बर, १६४५ के बाद सदस्यता की ज्वर्ते कोप और बैक द्वारा निश्चित की 
जाती । (२) प्रारम्भिक सदस्य को हैसियत से भारत प्रारम्भ से ही प्रशासन सचालको 
में स्थान अभ्रहणा करने का अधिकारी होता, जबकि बाद में इस अधिकार के लिए भारत 
को कम से-कम दो वर्ष तक प्रतीक्षा करती पडती । 

अन्तर्राष्ट्रीय द्रब्यात्मक कोप के समझोते की धाराश्रों मे घारा २० सेक्शन ४ 
(क) के अन्तगंत १२ सितम्बर, १६४६ को भारत सरकार से निवेदन किया गया कि 
बह २८ अक्तूबर, १६४४ ग्रर्थात्‌ समभौते प्रारम्भ होने से साठ दिन पूर्व प्रचलित दरो 
के अनुसार रुपये का सम-मूल्य अमरीकी डालर अथवा सोने के रूप मे स्पष्ट कर १२ 
झ्क्तूवर, १९४५६ तक कोष को सूचित कर दे । उस दिन प्रचलित वितिमय दरो, जैसे 
१ रु०--१ शि० ६ पे, १ पौण्ड--४ ०३ डालर और १ आस शुद्ध सोतान्‍--३५ 
डालर, के आधार पर सोने के रूप मे रुपये का सम-मूल्य ० ००१६३५७ झौस शुद्ध 
सोना हुग्ना ग्रौर यही कोप को सूचित कर दिया गया। ** 

सोने को भाजक सख्या के रूप मे प्रयोग करते हुए सिद्धान्तव एक रुपये में 
४ १४५१४२८५७ ग्रेन शुद्ध सोने के तत्व समझे जाने चाहिए | सोने के इस वजन से 
रुपये और डालर की दर हे ३०८५१६४ रुपया (अमरोकी) हुई और स्वर्ण का सम- 
मूल्य २९११५ रु० १२--६ २५०५६ प्रति झौस शुद्ध सोना हुआ ।* 

सम-पमूल्य को परिवर्तित ल करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे-- 

(१) प्रचलित आर्थिक दशाग्रो की प्रनिश्चितता और सकमणकालीन रूप को 
देखते हुए विश्वास के साथ यह कहना सम्भव नही था कि उपयुवततम अनुपात कौनसा 
होगा । अतएंव परिस्थितियों के श्रौर श्रधिक स्थायी होने तक अनुपात्त परिवर्तन वे प्रश्त 
को स्थगित करना वाञड्छनीय था । 


२- भारत वी ओर से वाशिगठन में भारत के एजेए्ट जनरल ने जिस दिन दश्वखत क्ये वह दिन २७ 
दिसम्बर १६४५ था। ५ 
२० यह १६१४ के पूर्व के अन्तरष््रीय रबर प्रमाष का सुधार-मात्र ही नहा था | अद खर्ण और पूँजी 
के प्रवाह का १६१४ वी पद्धत्न्जेसा मदत्त्त नही रहेगा | इसका एक कारण यह है कि शव केन्द्रीय 
इक ने ऐसे प्रवादों को प्रभावहीन बनाने दी विधि पूर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त सदरव देशों की 
स्थिति को डीक करके विनिमय स्थायिव वनाए रखने की विम्मेदारी अ तराष्ट्रीय द्रव्यात्मक वोष की 
'द्वोगी | इस रूप में स्वर्ण का पइले जैसा निर्ययात्मक भाग नहीं रहेगा । 


चलाथे और विनिमय, २ २६६ 


(२) यद्यपि ब्रिटेन और समुक्तराज्य की तुलवा में भारत के ऊँचे मूल्य स्तर 
हपये के ग्रवमूत्यन की झ्रावश्यकता का सकेत करते प्रतीत हो रहे थे, परन्तु इस बात 
की भी सम्भावना थी कि निकट भविष्य में मूल्य के दोनो स्तर भारत मे मूल्यो के 
पमिराव भरौर इगलिस्तान (युनाइटेड किंगडम) तथा सपुक्तराज्य मे मूल्यों की वृद्धि के 
फलस्वरूप एकन्दूसरे के अत्यन्त निकटतर झा जाएँगे । 

(३) अबमृल्यत भारतीय सृल्यो के अत्यन्त ऊँचे स्तर को और ऊँचा कर देगा 
और अत्यधिक ऊँचे मृल्पो को कम करन के लिए झ्नत्यधिक सम्य॑न-प्राप्त घोर उत्पादन 
तथा स्वतम्त्र आयात की नीति मे बाघक सिद्ध होगा । 

अवमृल्यन से मशीनों आदि के मूल्ण में वृद्धि हो जाएगी । औद्योगीक्रण के 
लिए भारत विदेशों से इनका श्रायात करने के बारे मे सोच रहा था । प्रतएवं इनका 
रुपया-मूल्य बढकर प्रवमूल्यन भ्रौद्योगीकरण मे भी बाघक सिद्ध होगा । 

(४) कोप की योजता वे' अन्तर्गत भविष्य में यदि झनुपात मे उचित परिवर्तन 

करना आवश्यक हो, तो यह सर्देव सम्भव होगा ॥ सदस्य देश स्त्रय सम-पूल्य के १० 
प्रतिशत तक परिवर्तेन कर सकता था और मौलिक अरसम्तुलन को ठीक करने के लिए 
और प्रधित्र परिवर्तेन बाद मे कोप की ग्राज्ञा से किया जा सकता था। 
२७ रुपये का अवसूल्यत (सितम्बर १६४६)---१६ सितम्बर, १६४९ को ब्रिटिश 
सरवार न पौड स्टलिंग के झवसूल्यत की घोषणा की। पोंड डालर विनिमय की सर- 
कारी दर १ पौड--४ ०३ डालर थी। नया अनुयात १ पौण्ड--२ ६० डालर निश्चित 
किया गया । भारतीय रुपये ने इसका झतुसरण किया । परिणामत रुपया १ शिक 
६ पै० के बराबर रहा, परन्तु डालर मे ३० २२५ भ्रमरीकी सेण्ट के स्थान पर वह २१ 
सेण्ट के बराबर ही रह गया ॥ 

आवश्यक झायात की कमी होने पर झाथिक विकास और औद्योगिक प्रसार 

की हमारी योजनाओ को पूरा करना कठिन हो जाएगा। अन्य देशो में सामान्यत्त 
आया यह थी कि इगलिस्तान द्वारा अवमूल्यन किये जाने पर भारत भी अवमूल्यन 
से बच नही सकेगा, अतएव पुरानी विनियम-दरो पर किसी भी प्रकार का व्यापार 
करने मे यह भावना मनोवैज्ञानिक बन्धचन का काम करती और व्यापार ठप हो गया 
होता। इसलिए भारत ने भी अन्य स्टलिग वाले देशो की तरह एक रक्षात्मक उपाय 
के रूप में रुपये का अवमृल्यत करने के लिए अपने को विवदा पाया। सरकार को 
गयादए के कक्ि आहएलएल का .एशान एस्शक् देख हे पमाजत अत्जुजओ एश हट पजपए 
जो प्रधानत हमारे रहन-सहन के व्यय से सम्बन्धित हैं। चालू वर्ष से डालर वाले 
देशो से खाद्यानो का कोई ग्र।यात होने वाला नहीं था इसलिए यह ग्राद्या की गई 
कि खाद्यासतों के मूल्य पर कोई प्रभाव नही पडेंगा तथा व्याप्रार के लिए डालर क्षेत्र 





२« यदि १ पौझद्ध २८० सेरर के बरावर ह्वो तो ? शि० & पैंस, जय रपये का समन्मूत्य 5, २१ सेँट के 
बराबर हुआ ग्राम में शुद्ध खर्ण का सम-मूह्य प्रति रपया ० १८६६२१ हुआ, जिसके अनुसार प्रति 
औस शुद्ध सोने का मूल्य १६६ ६६६६ रुपया हुआ । 


२७० भारतीय ग्रथंशास्त्र 


की भ्रपेक्षा स्टलिय क्षेत्र पर हमारी निर्भरता अधिक होने के कारण सामान्य मूल्य-स्तर 
अथवा उत्पादन लागत मे वृद्धि नही होगी और वस्तुओं का आन्‍्तरिक मूल्य भी प्रभा- 
वित नही होगा । इसके अतिरिक्त मूल्यों वी वृद्धि की किसी भी भ्रवृत्ति का सामना 
'नियमन अ्रधिकार थरुकीक रण झोर उत्वादन की वृद्धि से किया जा सकता है । 

स्टलिय क्षेत्र के देशो मे केवल पाकिस्तान ने अपनी करेन्‍्सी के भ्रवमूल्यन के 
विरुद्ध निर्णय किया, क्योकि देश के व्यापारिक भुगतानो मे मौलिक असन्तुरून नही था, 
सथा पाकिस्तान के निर्यात का कोई विशेष प्रसार, जो प्राय कच्चे माल का ही था, 
अवमूल्यन से सम्भव नही था ॥ मुद्रा प्रवमूल्यन न करने से देश की आधिक व्यवस्था 
को हानि तो होगी ही नही वरन्‌ू इसके विपरीत देश को अनेक महत्वपूर्ण लाभ भी 
होगे । इससे आयात सस्ते हो जाएँगे, जिसका देश मे रहन-सहन के व्यय पर स्वागत- 
योग्य प्रभाव पडेगा--विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में, जहाँ कुछ समय से मुद्रा स्फ़ीति 
स्पष्ट रूप से हष्टिगोचर हो रही है। मशौनें और आवश्यक कच्चे माल को मुद्रा-प्रव- 
मूल्यत वाले देशों से कही अधिक अनुकूल मूल्यो पर प्राप्त किया जा सकेगा और इस 
प्रकार श्रोद्योगिक विकास में सुविधा होगी ॥ 
२८, द्वितीय विश्वपुद्ध का भारतोष चला (करेन्सी) भ्रोर विनियम पर प्रभाव'-- 
भारत को श्राथिक व्यवस्था पर युद्ध के प्रारम्भिक प्रभाव झनेक क्षेत्रों में मुद्जनित 
अवदयम्भावी प्रस्तव्यस्तता के बावजुद भी देश के लिए लाभदायक थे, उत्पादन-मूल्य 
झौर विदेशी व्यापार को काफो प्रोत्साहन मिला और कृषक की स्थिति में भी सुधार 
हुआ । १६१४-१८ के युद्ध के प्रारम्भ होने पर रुपया-स्टलिंग विनिमय की निबंलता 
के बिलकुल विपरीत है॥ उस समय (१६१४-१८) तो रुपया अनुपात की सहायता के 
लिए सरकार द्वारा स्टर्लिंग की बिक्री की गई थी । 

यद्यपि स्टलिय के सम्बन्ध मे उपया स्थिर रहा, परन्तु डालर, येत भौर महा- 
ह्ीपीय करेन्सियों के सम्बन्ध मे पौण्ड की मन्‍्दी के दाद इसका (रुपये) मूल्य कम हो 
गया । (जर्मनी द्वारा घिरे होने अथवा झधिकृत होते के काररा प्रमुख महाद्वीपीय 
करेन्सियो की विनिमय-दरो की सूचनाएँ समाप्त हो गईं) १ पौड--४ ०२ डाखर की 
दर पर स्टरलिंग को डालर दे साथ स्थिर करने के कारए रुपया श्रौर डालर की विनि- 
मय दर १००० डालर--३३२ रुपये के श्रासपास स्थिर रही | युद्ध प्रारम्भ होने के 
बाद बढती हुई व्यापारिक करियाशीलता श्ौर वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि के प्रत्युत्तर मे 
जब बैक ग्रॉफ इण्डिया ने १६३६ मे सितम्बर और दिसम्बर के बीच बैक नोट और 
वसक्की के रूप मे ४८ करोड रुपये से करेन्सी का (विस्तार किया तो सर्क्रिय प्रचलन मे 
भोटो की औसत सख्या सितम्बर, १६३६ में १5६ ०६ करोड रुपये थी। ज्ुन, १६४० 
में यह २३७*२६ करोड स्पये हो गई | करेन्सी का यह विस्तार रिजर्व बैंक द्वारा 


3-53 3-3 
२५ देखिए, 'एनुअल रिपोर्ट ऑफ दि रिजवे बेक ऑफ इंडिया? (क्ऱरी १६४०, पृ० २४५ ३०२४१ 
अगस्त १६४०, पृ० ११-१९ १८), और “रिपोर्ट ऑन करेन्सी ऐण्ड फ्राइनेन्सर (१६३६-४०) पेरा 
२३०४४ | 


चलाये और विनिमय, २ र्७१ 


ट्रेजरी बिल और स्टलिस की पर्याप्त खरीद के फलस्वरूप हुआ । अभ्रत कोई झ्राइचर्य 
नहीं कि इस वीच रुपया-स्टलिंग विनिमय बहुत स्थिर रहा ) 
२६ रुपये के घछ्िक्‍्के को प्रचलत से वापस लेना आर एक रुपये के नोट का 
प्रचलन--यद्यपि, जैसा कि उपर कहा जा चुका है, भारतीय करेन्‍्सी पद्धति ने युद्ध की 
कठिनाइयो का सामना भली प्रकार किया और सामान्यत॒ कागज़ी करेन्सी में विश्वास 
बना रहा, परन्तु यूरोप मे युद्ध-स्थिति खराब हो जाने से १६४० की मई-जून में 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। रुपये के सिक्के मे नोटों का मुगतान करने के लिए 
रिज़र्व वेक से माँग की गई । बैंकों से मिकाला जाने वाला रुपया, जो पहले प्रौसतन 
एक करोड रुपया प्रति सप्ताह निकाला जाता था, अ्रकस्मात ४५ करोड ० प्रति 
संप्ताह हो गया। युद्ध होने के वाद रिज़वे बैक ने ४३ करोड से अधिक रपये के 
सिवको को पूर्ति की, जितका आसचयन कर लिया गया जो निर्गम विभाग (इश्यू- 
डिपार्टमेण्ट) मे रुपये के सिक्‍क्रे के भण्डार की कमी से भी स्पष्ट है। युद्ध के ध्रारम्भ 
में निर्गेभ विभाग मे ७५४७ करोड रुपये के सिक्के ये भ्ौर ५ जुलाई, १६४० को 
केबल ३२ करोड हुपय के सिक्के थे। इन परिस्थितियों मे सरकार ने रुपये की 
स्वेतन्त्र वापसी की प्रारम्भिक नीति में परिवर्तत करने का निश्चय किया। यद्यपि 
भारत सश्कार का रजत-भण्डार पर्याप्त था, तथापि भारत की टकसालों में उस दर 
पर रपया बनाता ग्रसम्भद मालूस पडता था, जिस दर पर रुपया जनता द्वारा 
आसरचित किया जा रहा था। इसलिए २५ जून, १६४० को भारत' सरकार ते व्यक्ति- 
गत बअ्रथवा व्यापारिक आवश्यकता स श्रधिक रुपय के सिक्के की प्राप्ति के लिए दण्ड 
की व्यवस्था करने वालो एक अधिसूचना प्रकाशित को । कुछ समय तव' रुपये के सिक्‍को 
को नोटों से अधिक मूल्य पर माँगा गया और रुपये के सिक्कों तथा छोटे-छोटे तिवको 
(रेडगारी) का अ्रभाव हो गया । इन कठिनाइयो को शीझ्ता से हल किया गया श्रौर 
रिजये बैक ने छोटे सिक्‍को के विस्तृत प्रचलन तथा रुपये की उचित माँग को पूरा क ने 
के लिए प्रवन्ध किया ) 
३०. चांदी फे सिक्कों फे रजत-तत्त्व से कमौ--देश के रजत साधनों को सुरक्षित 
रखने का दूसरा उपाय कुछ सिककी के रजत-तत्त्व की शुद्धता के स्तर को कम करना 
था । पप्रेल, १६४० भे केन्द्रीय विधानमण्डल ने सरकार को चवन्ती के ३४ रजत-तत्त्व 
ह रजत-तस्व तक कम करने का अधिकार दिया । इसका उद्देश्य साधारण तौर 
पर धातुओं के सरकारी भण्डार को ग्रौर प्रधिक सेवा योग्य बनाता है । इस जह्ेश के 
लिए १६०६ के इण्डियत ववॉयनेज एक्ट को सुधारने के लिए २६ जुलाई, १६४० को 
भारत सरकार द्वारा प्रवाशित एक झादेश के भन्तगंत अठन्नी के रजत-त्त्व मे भी 
इसी प्रकार वी कमी की गई ४ रुपय के आसचयन के बाद चवन्नी और अठन्नी की 
बढती हुई माँग के फ्लस्वरूप यहू कदम उठाया गया / २२ दिसम्बर, १६४० को रुपये 
मे भी झ्राधी चाँदी ओर मिलावट की व्यवस्था की गई । अप्रैल, १६४७ से इण्डियन 
क्वॉयवेज एक्ट को सुधारते के लिए एक बिल पाम हुआ, जिसके फलस्वरूप गिलट के 
रुपये ने आंदी के रुपये का स्थान ग्रहण कर दिया। इस प्रकार सयुक्त राज्य को 
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चुकाने के लिए २२६० लास औस चाँदी की बचत हुई, जिसे भारत ने उधारणट्ठ 
के अन्तर्गत उधार लिया था 

दशभलव प्रणांली--दशमंलव प्रणाली लागू करने के लिए १६०६ के भारतौय 
टंकन भ्रधिनियम (इण्डियन क्वायनेज एक्ट) को सशोधित करने के लिए ७ मई, १६५४ 
को लोक रुभा में एक बिल पेश किया गया। यह बिल २७ जुलाई, १६५५ को पास 
हो गया तथा १ श्रप्रैल, १६५७ से लाग्रू हुआ । इस तिथि से रुपयो को १०० नये पैसे 
के छोद़े सिक्कों में विभाजित किया गया । एक न० पै०, दो न? पै० , पाँच न० पै०, 
दस न परैं&, पचास न७ प० के सिक्कों के जारी करने को व्यवस्था की गई । 
१ अप्रैल, १६५७ से सारे सरकारी विभाग, मिश्नित पूँजी वाली तथा सहकारी बैंकें-- 
सभी नई प्रणाली के प्रनुरुप हिसाब रखने लगे। पुराने सिक्कों के ३ वर्ष तक चलते 
रहने की व्यवस्था की गई थी । 

१६६० में जनता के हाथ मे द्रव्य की मात्रा २७४० करोड रु० (जिसमे हाली 
पक्का भी शामिल था) थी जो १६५६ की तुलना में २१८४८ करोड़ रु० ग्रधिक 
थी। इस मात्रा मे १२४६"८७ लाख २० के मृल्य के दशप्रलवी पघ्विकके भी सम्मित्तिते 
थे । दशमलब सिक्कों का यह मूल्य ३१ अक्तूबर, १६६० तक प्रचलन में आये हुए 
सिक्‍क़ो के लिए है । 

३१. विनिमय-निमन्‍्तण--्रुद्ध प्रारम्भ होते पर केस्द्रीय सरकार ने भारत सुरक्षा 
कानून के अन्तर्गत रिज़वं बैक को सिक्‍क्रो, धातु-पिण्डो, प्रतिश्षतियों भौर विदेशी 
विनिमय के लेन-देव सम्बन्धी नियमो को कार्यान्वित करने का भ्रधिकार दिया। 
विदेशी विनिमय का लेन-देन अधिकृत व्यापारी विनिमय बेक तथा अलुज्ञान 
प्राप्त सम्मिलित पूँजी वाली बैक ही कर सकती थी। कुछ भ्रपवादों को छोडकर 
साम्राज्य की करेन्सी के कय-विकय पर सामान्‍्यत कोई प्रतिबन्ध नही लगाया गया, 
परन्तु साम्राज्य के बाहर की करेन्सियो फा क्रय विक्रय व्यापारिक उद्देश्यो, यात्रा* 
व्यय और व्यक्तिगत विप्रेपण त्क सीमित कर दिया ग्रया । विनिमय नियम्त्रण की 
नीति इस बात को निश्चित करने के लिए थी कि भारत मे विदेशी विनिमय का 
सारा लेन-देन लन्दत विनिमय वियन्त्ररा ढ्वारा उद्धृत दरो तथा स्टर्लिंग के लिए 
रुपये की चालू दरो के भ्राधार पर किया जाएं। विदेशियों से प्रतिभूतियों की खरीद 
पर भी नियस्त्रण लगाया गया और रिजर्व बैक की आज्ञा लिये बिना प्रतिभूतियों का 
निर्यात नही हो सकता था | इन उपायो का अभिप्राय भारत से पूँजी के तिर्यात तथा 
युद्ध-जतित परिस्थितियों से प्रोत्साहित विनिमय सम्बन्धी परिकलए्शा को रोकता था। 
मई, १६४० में सरकार ने विदेशी विनिमय को सुरक्षित रसने तथा रोक 
लगी वस्तुओं का बिना आज्ञा शुगतात रोकने के लिए झ्रायाठ को अनुज्ञा भदाव करने 
की पद्धति का प्रारम्भ किया । ये प्रतिवन्ध, जो प्रारस्स में वस्तुओं की छोटी सूची 
पर ही लागू थे, दूसरे वर्ष कवाडा की कुछ वस्तुओ को छोडकर सभी देशो की वस्तुओं 
पर लगा दिये गए । ये उपाय केबल विदेशी विनिमय के व्यय में सितव्ययता प्राप्त 
करने के लिए ही ग्रावश्यक नहीं थे, वरन्‌ सयुक्तराज्य में जहाजो में स्थान तथा 
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उत्यादन-क्षमता सुरक्षित रखने के लिए भी ग्रावश्यक थे, वयोकि यूरोव्र से पूति बन्द 
हो जाने के कारण इस देश से झायात वढ रहे ये । जापान के युद्ध में ज़्तर ग्रावे के 
बाद जहाज़रानी की स्थिति और भी खराब हो गई । झ्तएव झनुज्ञा (लाइसेस) देते मे 
घहाज़ो मे स्थान की सुलभता पर अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। १६४२-४३ में 
आयात की अदायगी से प्राप्त डालरो में काफी कमी हुई । यह कमी प्रघानत मशीन 
और स्टील झादि के आयात के कारण हुई, जिसके लिए पहले बहुत अधिक मात्रा मे 
डालर की आवश्यकता होती थी तथा जो उधारपट्ट के अन्तर्गत थे । इस प्रकार के 
माल का भ्रायात करने वाले भारत सरकार को रुपये में ही मुगतान कर देते थे और 
विदेशी विनिमय का कोई लेन-देत नहीं होता था। १६४४-४५ में तक्तालीन विनि- 
मय-निमन्नण पद्धति मे कोई परिवर्तत नहीं हुआ । स्टलिग क्षेत्र के बाहर वाली 
करेग्सियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा रहा और इन देशो को नियति की श्राज्ञा इस 
शर्ते पर दी जाती थी कि प्राप्त राशि विदेशी विनिमय के अधिकृत व्यापारियों के 
हाथ बेची जाए। इस प्रकार देश के विदेशी विनिमय के साधनों कौ पूर्ण सुरक्षा 
और उतका उपयोग किया गया । यंत्रपि पद्धति में कोई परिवर्तव नही हुआ, तथापि 
विदेशी विनिमय की माँग के लिए ग्रपनाई गई नीति मे परिवर्तत किया गया और देश 
के लिए महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले कामों के लिए विदेशी विनिमय को उदारता- 
पूर्वक सुलभ किया जाने लगा । 

आयात की धनोभुव माँग को पूरा करन और मुद्रास्फीति को समाप्त करने के 
साधन के रूप में १६४५-४६ मे भारत सरकार मे आयात अनुज्ञा पद्धति (इम्पेट 
लाइसेन्स सिस्टम) के प्रन्त्गंत, उपभोग की वस्तुओं का आयात का कोटा काफी बढा 
दिया । इससे विशेषकर समुक्तराज्य के साथ भारत व॑ (अन्नर्राष्ट्रीय ध्यापार के) लेन- 
देन के सन्तुलन की अनुकूलता मे तेज़ी से क्री थ्रा गई । 

१६४४५ मे युद्ध के समाप्त होने पर विनिमय-नियन्त्रण-नीति में कोई परिवतंत 

नही हुआ । जहाजरानी की दशा स सुवार होने के कारण वितिमय-विचारों से श्रप्र- 
भावित स्टलिग क्षेत्र के देयो के झ्रायात पर लगे प्रतिबनन्‍्ध ढौले कर दिय गए, परन्तु 
सयुक्तराज्य के डालर के व्यय के सम्बन्ध मे कठोर मितव्ययना चलती रही । 
३२ रवर्ण के ग्रायात-निर्यात पर प्रतिबस्‍्ध--ब्रिटिश भारत के अन्दर सोने के 
स्थातान्तरण पर कोई ग्रतिवन्ध नही या, परन्तु स्वश का ग्रायात-निर्यात रिजर्व बैक 
दा दी गई पनुशा के ऋवार चर ही हे सकता का ॥सावारणतया आयात के लिए 
अनुज्ञा दे दी जाती थी, परन्तु निर्यात की अनुज्ञा तभी मिलती थी जबकि सोना बैक 
आफ इगलेण्ड को भेजा जाता हो । अमरीजर भेजने के लिए अनुज्ञा उस समय दी 
जाती थी जब प्राप्त डालर बैक ऑफ इगलैंड को ओर से फेंडरल रिजवें बैक को वेच 
दिये जाएं । 

यहापि रिजर्व बैंक झ्रॉफ इण्डिया के निर्शंम विभाग (इच्यू डिप्रार्टंमट) मे 
स्टलिण प्रतिभूत्तियाँ १ सितम्बर, १६३६ को ५६ ४०७ करोड रुपया थी और १ मितम्बर, 
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१६४० को ये बढ़कर १३१४० करोड रुपये हो गईं, परतु रिज॒व॑ बैक' के स्वर 
अण्डार मे कोई वृद्धि नही हुई तथा वह ४४ ४२ करोड रुपया ही रहा ।* 
३३. साम्राज्म का डालर सचय तथा युद्धोत्तर डालर कोष (श्रम्पाघर डालर पूल 
एण्ड पोस्ट-चार डालर फणष्ड)--युद्ध से पूर्व बहुत-से देश, जो सामान्यतया स्टलिग 
समूह के देश कहे जाते ये, अपने सम्पूर्ण विदेशी वितियम या उसका अधिकाश भाग 
स्टलिंग के रूप में लन्दन मे रखा करते थे। उस समय स्टलिंग ग्रन्य करेन्सियों मे 
स्वतन्त्रतापूर्वंक परिवर्ततीय था, इसीलिए अपतेन्अपने विदेशी विनियम का स्टलिंग 
के रूप मे रखने वाले देझः प्रपने ग्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अ्पती 
इच्छा श्लोर आवश्यकतानुसार उन्हें किसी भी करेन्सी में बदल सकते थे। युद्ध के 
प्रारम्भ होने और स्टलिंग की परिवर्तनीयता की कठिनाई के साथ इस पद्धति मे 
क्ठोरता आ गई, जिसका पहले अनुमान ही नहीं किया गया था। स्टलिंग समूह के 
उन सदस्यों ने, जो स्टलिय क्षेत्र के सदस्य बने रहे, विदेशी विनिमय को ग्पने सरक्षण 
में रखते का श्रविकार छोड दिया तथा विदेशी विनिमय के व्यय पर प्रतिबन्ध लगाता 
तय किया ताकि स्टलिय क्षेत्र के विदेशी विनिमय वे सीमित साधनों का युद्ध चाश्ू 
रखने के लिए भली भ्रकार उपयोग किया ज्ञा सके । सम्पूर्ण स्टर्लिग क्षेत्र के विदेशी 
विनिमय की राशि एक ही स्थान पर बैक ऑफ इगलैड तथा ब्रिटिश ट्रेज़री के सरक्षण 
मे रखी हुई थी । इस सचय म॑ डालर सबसे महत्त्वपूर्णा ऋरेन्सी थी, ग्तएव इसका नाम 
स्टलिग एरिया पूल ग्रॉफ फारिन एक्सचेंज न होकर अ्रम्पायर डालर पूल पड गया। 
साम्राज्य डालर सचय मे स्टलिग क्षेत्र के देशों द्वारा व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से 
विभिन्‍न विदेशी करेन्सियों का भाग निर्दिष्ट नही किया गया था। 

भारत सरकार दुल्लभ करेन्‍्सी के ग्रजंन श्रौर व्यय का हिसाव रखती थी । युद्ध 
के प्रारम्भ से ३१ मार्च, १६४६ तक भारत ने ४०५ करोड रु० के अमरीकी डालर 
का अ्र्जेन किया और २४० करोड रुपये का डालर व्यय किया। इस प्रकार उसके 
पास १६५ करोड रुपये के डालर की बचत हुई, परल्तु प्रन्य ढुलभ करेन्सियो (जसे 
कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड और पुतंगाल) के सम्बन्ध मे भारत ने झणित राशि से 
४१ करोड रुपये श्रधिक व्यय किये, इसलिए १६४५-४६ के अन्त तक सचय मे भारत 
का वास्तविक अशदान लगभग श्र करोड रुपया था। 

१६४६ मे जून तक खाद्यान्न के आयात तथा अन्य सरकारी मदो के भुगतान 
की अदायगी के लिए सतचय से भारत ने काफी रुपया लिया । 


३» रडलजिंग ऋण के भुगतान के लिए कुछ र्टलिंग अतिमूतियों के विवरण के लिए अध्याय ११ और 


१२ देखिए | हि 
२. ख्वण का मूल्याकन २१ रुपया ३ आना १० पाड्ड प्रति तोला की दर पर ही किया गया, जवर्कि 


बाचार में ११ भाव, १६४७ को सोने का भाव १०३ रुपया ८५ आता था | १5 4६ 
३५ यह सेक्शन अधिकारात' ७ अक्तूबर, १६४६ को भारत सरकार द्वारा अकाशित प्रेस नोट से उद्धृत 


किया गया दै.। 


चलाथे और विनिमय, २ रछ्श्‌ 


पोस्ट-वार डालर फ़ण्ड नाम का एक और कोप था जिसते १६४४ के लिए 
मंचय ने २०० लाख डालर दिए) १६४३-४४ में साम्राज्य डालर सचय के प्रति 
पर्वाप्त ग्रश्मदान देने और सयुक्त राज्य को पारस्परिक सहायता देने की हमारी इच्छा 
के कारण राजाघिरान सरवार ने जापाद ने साथ युद्ध समाप्त होने पर सयुक्त राज्य 
म पूंजी व्यय के लिए २०० लाख डालर का एक पृथक कोप भारत को दिया। इस 
उद्दे स्यो के सारे व्यण को इसी कोप मे पूरा क्रिया जाता था और इसके समाप्त होने 
तक इस प्रकार के ब्ययो के लिए सचय से डालर नही लिये जा सकते ये | यहू २०० 
लाव डालर हमारे १६४४ के व्यापारिक खाते का प्रतिशत अश था तथा राजाबिराज 
सरकार इम बात पर राडी हो गई कि १६४५ में हमारी अजिन आय (१६४४ के 
बराबर होने पर वह इस कोप मे हमें प्रधिक-मे-प्रधिक २०० लाख डासर १६४५ के 
वर्ष के लिए भी देगी । १६४५ के लिए राजाधिराज सरकार ने २०० लांख डालर 
देन की सूचना दी ) 
सरक्षार वी आयात-नियन्त्रण नीति की आलोचना दो बातों पर आधारित 
घी--(१) आयात अनुज्ञा प्रदान करने वाला झासन-यन्त्र ज्षिथिल और झबुद्दल था । 
(३) विनिमय नियन्त्रण को सस्ती के कारण आयातकर्ताओ के लिए मशीस और अन्य 
बस्‍्तुएँ स्टलिंग क्षेत्र के बाहर से मेंगाना बहुत कठिन हो गया । युद्ध की समाप्ति के 
कारण परिवर्तित परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत सरवार ने इस आज्चा के साथ 
आयात-नियत्त रा के नासन से परिवर्तेत क्षिया कि आयात के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने 
की वि सक्षिप्त और क्तरल हो जाए। उन्होन नियन्त्रिक्र वस्तुओं की सूची से यथा- 
सम्भव वसरूबग्रो को हटाने और उन्हें स्टलिग क्षेत्र के लिए अनुज्ञायुक्त (प्रोपन जनरल 
लादसेल्स) करत की नोति प्रपनाई । कुछ अन्य वस्लुएँ यूर्णंतया अनुज्ञायुक्त सूची 
(यूनिवर्सेत प्रोपन जनरल लाइसेन्स) के अन्तर्गत रखो गईं, जिसका प्र्थ यह था कि 
वस्लुप्रो का आबात स्वतन्त्रतापुवंक स्टलिय क्षेत्र के अन्दर या बाहर कही से भी क्थि 
जा सकता था । 
स्टलिग क्षेत्री भे तुलवात्मक वस्लुप्रो के गुण, मुल्य और उन्हे प्राप्त करने 
की अवधि क्षा ध्यान मे रखते हुए अलम्यता को निश्चित किया जाता था| ग्लम्यता 
रनिद्ध करत को भार प्रायातकर्चाशों से हटाकर सरक्षर को दे दिया गया, ताकि सरकार 
अपनी जाँचो से सनन्‍्ठृष्ट हो सके कि बाहर से आयात की जाने वाली दस्तुएं स्टलिंग 
क्षेत्र के अन्दर सुलभ थी अ्थदा नहीं | एक दूमरा परिदर्नत करेन्सियो को प्राप्त करमे 
वी कठिनाई के अनुसार उनको ऋम॒वद्ध करता तथा उन्हें प्राप्त करत की सरलता 
के अनुयार आयातो के लिए ग्रनिवायंता और ग्रत्स्थता क्री कसौटियों को हासमान 
कछोरता के साथ अपनाना था । 
जुलाई १६४७ से स्टलिय क्षेत्र के देयो को भी सम्मिलित करने की दृष्टि से 
विनिमय-निमन्तरणा का क्षेत्र वटा दिया झया । भौन्‍ोलिक विकटता तथा व्यापार के 
अनौयचारिक रूप के क्षारशु अफयानिस्तान और पाकिस्तान के लिए यह नियन्त्रगा 
फरररी, “६२१ ये सायू दफा । 
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१६४७ के बाद विनिमय-नियन्त्रण मे कोई तरचनात्मक [स्ट्रक्चरल) परिवतंन 

नही हुए हैं, किन्तु पदवर्षीप योजनाग्रों के सदर्भ मे उसका प्र्थ और झाशय बदल 
गया है। प्रारम्भ में विनिमय-नियस्त्रण युद्धजनित झ्रावइ्यकताओो को पूरा करने या 
युद्ध के समय लागू रोक (रेस्ट्रिक्शन) से उत्तन्‍त परिस्थितियों के लिए झ्पनाया गया 
था । यह स्थिति १६९५० तक समाप्त हो गई । इसके पश्चात्‌ विकास गोजनाओ को 
पूरा करने के लिए, जो स्वमावतः कई वर्षो तक चलेंगी, विनिम॒य-नियन्त्रण झावश्यक 
हो गया । १६५७ तक झायात की चालू आवश्यकता को निम्नतम कर द्विया गया 
था । विकरास-सम्बस्धो ञ्रायात त्तथा विदेशी ऋण की ग्रदायगी को दृष्टिगत रखते हुए 
यह कहा जा सकता है कि भविष्य मे भी विनिमय-नियन्त्रण का महत्त्व वन रहेगा । 
विदेशी विनिमय तियमत अधिनिकम, १६४७ के २५ मार्च १६४७ से लागू होते पर 
विनिमय-नियन्तण की व्यवस्था को स्थायी रूप मिल गया । इस अधिनियम के प्रस्तर्गत 
सरकार और रिज़र्व बैक को भारत मे विदेशी विनिमय झौर विदेशी प्रतिभूतियों के 
नियन्त्रण और तियमत आ्रादि का अधिकार मिला । 
३४ साख संभरण तथा सुद्रा--१६६४ मे साख का सभरणा जनता के पास ३६१ हे 
करोड़ रुपया (१०"२९%) बढ गया । मुद्रा का परिभ्रमण (रुपया तथा छोटे सित्रके) 
रघ०२ १ करोड तकजा पहुंचा और इस प्रकार १६५२-६४ मे मुद्रा-परिभ्रमण 
१५२६ ६ करोड बढे गया (१२० ३%) | यह बढोतरी ग्रधिकतर वैक साख सरकार 
के प्रति है (फरवरी १६६६ मे परिसख्या बैंको का रिज्वर्व बैको के पास जमा घन 
२६२२ करोड़ रुपया था) । दूसरे कारण मुद्रा बढने के ये थे-- 

(१) इल (८) बैक साख निजी क्षेत्र में । 

(२) कुल विदेशी पूंजी की परिसम्पत्ति रिजव॑ बैक के पास बढना 3 

(३) सरकारी मुद्रा देयता जनता के लिए । 

यह बात घ्यान देने योग्य है कि इस भुद्रा समरण में मोटो तथा छोटे 
सिकको का थोडा हाथ है और रुपयो का अधिक । पहली जून १६६४ को नये पैसे के 
स्थान पर पैसा शब्द निर्वारित क्रिया और प्रैसे के सिक्के १ जुलाई १६६४ से चाबू 
किये गए ! अक्तूबर १६६४ से तोन पैसे वाले सिक्‍्क्रे भी पहली बार चालू किये गए । 
१४ नवम्बर १६६४ में जवाहरलाल नेहरू की स्मृति मे ५० पैसे तथा एक रपये के 
पस्षिक्‍्के जारी किये गए जो कि देश के वेधानिक रूप से चालू मुद्रा के अन्य सिक्‍्को मे 
सम्मिलित कर लिये गए १ 


अध्याय २३ 


मारतवर्ष में मूल्य 


जाओिल आता 


१. १६६१ से हुए सूल्य-परिवततों पर एक विहंगम हृष्टि--१८७३ को आधार वर्ष 
मानकर नीचे दी हुईं तालिका १८६१ से मूल्य-परिवर्ततो की साधारण गति दिखा 
रही है ।' सामान्य देदनाक ( इष्डेव्स नम्बर ) ३६ दस्तुओं के थोक-मूल्यों पर 
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१. १८७३ को झाघार वर्ष इसलिए चुना गया दे, क्योंकि उस वर्ष ऋतु सामान्य थी तथा उसी दर्ष से 
चादी और उसके परिणामस्वरूप रुपये का अवमूल्यन प्रारन्भ छुआ । 
२, देखिए, इण्डेडस नम्बर आऊ इस्डियत प्रोइ्येज्, #८८६१-१२३१ तथा वार्षिक परिशिष्ट | उपयुक्त 
नालिक के तीसरे स्था छठे खाने में दिये हुए देशनाक इग्टियन फाइनेन्स डिपार्ेमेण्ट के एफ० जी० 
एटकिन्दन द्वारा सकलित क्यि गए ये | १६०६ क बाद के देशनाक उनके आधार पर व्पिध्मेण्ट ऑफ 


रेंटिस्खिस ने उकलित किये। 


३५ सम्‌ :६३७ से एक वस्तु आयात की हुईं दस्तुओं का खची से निकाल दी गई है | 
४. सन्‌ १६४२-४३ से (१६ अगस्त, १६३६ सप्ताह की सम्राप्ति पर: १००) थोक-मूल्य के देशनाक 


कि] 


न 
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भ्राधारित है (जिनमे से र८ निर्यात की तथा ११ आयात की वस्तुएँ है) । खाद्याव्न 
ग्र्थात्‌ ज्वार, बाजरा, जो, राई और चना को छोडकर उपयु वत वस्तुओं के १८६७ से 
पहले के थोक-मुल्य प्राप्त नही है । 

चुकि १८७३ को आधारवर्ष मानकर बताया गया श्रखिल् भारतीय देशनाक 
पुराना पड़ गया है, झत वम्बई और कलकत्ता की थोक कीमतो के झ्रको की श्रोर 
निर्देश किया जाता है। ग्रव १६७३ का आधार वर्ष तुलना के लिए उचित नहीं कहा 
जा सकता । इसी प्रकार वस्तुओं का सापेक्षिक महत्त्व भी घट-पढ गया है। 
२ १८६१ से १८६९३ तक--इस काल मे कीमतो का सामान्य चढाव-उत्तार निम्न- 
प्रकार है--(१) घढती हुई कीमतें १८६१-६--अमरीकी गृह-युद्ध के कारण कपास 
की कमी हो गई । इस प्रकार चढी कीमतो के कारण भारत मे बहुत स्वर आया भौर 
चाँदी के सिक्‍को का टकन खूब हुआ जिससे कीमते वढ गईं । इस प्रवार भारत के 
मूल्य-स्तर पर प्रथम बार बाह्य कारणो का प्रभाव स्पष्ट हुछ्ा ५ (२) गिरते हुए मूल्य 
१६६६-८२--१८७६ से १८७६ तक दुर्भिक्ष के कारण खाद्यान्नो के मूल्य में हुई प्राक- 
स्मिक वृद्धि के ग्रतिरिकाता इस काल की कीमतें गिरती रही । मूल्यों का यह गिराव 
१८७४ मे पाइचात्य देशों की कीमतो की निम्नगामी प्रवृत्ति का प्रतिरूप मात्र था। 
स्वर्ण के उत्पादन में शिथिलता, रजत प्रमाप के देशो द्वारा स्वर्ण प्रमाप ग्रपनाना, चाँदी 
क। स्वतन्ध् टकन बन्द होने से रजत करेन्सी वे प्रसार मे रक्रावट, बे किंग का शिथिल 
विकास, भाडे में कमी हो जाने से व्यापार का प्रतार, और उत्पादन-विधि मे सुधार 
आदि इसके कारण थे ।' (३) बढती हुई कीमतें १८६८३-६३--पश्चिम वे स्वर्ण 
प्रमाप देशो की अपेक्षा भारत मे गिरती हुई कीमते झीक्रता से रुक गईं । इसका कारण 
रुपये का अवमूल्यन था। यह स्वीकार करना होगा कि हालाँकि स्व॒णं की तुलना में 
चाँदी का मूल्य १८७४ से ही घटने लगा था, किन्तु उत्पादन मे सामान्य वृद्धि के कारण 
१८८३ तक कीमते गिरती ही रही । १८८५ के बाद जब रजत का उत्पादन वस्तुओं के 
उत्पादव से निश्चित रूप से बढ गया त्तो कीमतें बढन लगी। १५६३ से १८९६ के 
भ्रल्प मध्यान्तर को छोडकर १६२० तक ऐसा ही रहा । 
३ सूल्य जाँच-सभ्िति [पूल्य १८६० से १६१२)--१६१० मे भारत सरकार न 
दत्ता समिति नियुक्त की । इसका काम मूल्यों की लगातार वृद्धि के कारणों का पता 
लगाता था । इसने छानवीन के लिए १८६० से १६१२ ठक का समय चुना । इस 


इस ग्कार थे 
४२०४३ श्र १६४७ (मा) शहर ७ 
हह४३-४४ रह ५ २६४८ (अप्रैल) इशारा 
शहडडन्डप रडड २ २६४६ (मार्च) ३७० २ 
१६४४-४६ श्ड्ड € १६५० (आजतूबर) डश्श्डे 
ईह४६-४७ रण डे 


३० देफिए्; इरविग फ़िरिर, परचेजिंग पॉवर ऑक सनी”; ए० १४२ । 
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कालावधि मे समस्त भारत में सामान्य रूप से मूल्य बढ रहे ये । १६०४ से यह 
वृद्धि स्पध्टतत सक्षित हुई, विशेषकर चसडा, खाद्यात्त, निर्माण सामग्री, तिलहन इत्यादि 
में, जिनग्रे ४०%, से भी अधिक वृद्धि हुई । कपास और जुढठ मे कमश ३३% भौर 
३१५ वृद्धि हुई, जबकि अन्य सामग्रियो--खाद्यान्न, घालुए तथा भ्रन्य कच्चे और 
लिभित माल के मूल्य २५%, तक बढ़ गए । देझ्ली चीनी से थोडी-सी वृद्धि हुई, लेकिन 
इसके विपरीत चाय, कहवा, आयात की हुई चीनी, सोने और सिकाने के सामान, 
विशेष रूप से नील, कोयला, लाख आदि की कौमतो मे काफी कमी हुईं | क्पडो की 
कीमतें थोड़ी सी मिरी । मूल्यों की वृद्धि भारत में सबसे भ्रिक थी | यदि १६०७-११ 
के पचवर्षीय काल के मूल्य-स्तर की तुलना १८६४-८ के पंचवर्षीय मूल्य स्तर से की 
जाए, तो भारत की कीमतो में ४०% वृद्धि हुईं, जबक्ति इसो समय में इगलिस्ताव में 
२१%, प्रमरीका में ३८%, और आस्ट्रेलिया में २०% वृद्धि हुई । 

४ १६१४-१८ के युद्ध से पूर्व मूल्यों को वृद्धि के कारण--मूल्य जाँच समिति ने 
कारणो को दो वर्गों मे विभाजित किया--(१) विशेष रूप से भारतीय कारण और 
(२) ऐसे कारए, जो भारत तक ही सीमित न थे अर्थात्‌ विश्वयापी कारण, हालाँकि 
उस्होंने स्वीकार जिया कि थे दोनों कारए एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं । 

(१) विशेष रूप से भारतीय कारण--(क) कृषि उन्पादनो, विशेषकर 
खाद्यास्त एवं कच्चे माल की कमी,' (ख) इन वस्तुओं की माँस में वृद्धि, (7) भारत 
में रेलवे तया अन्य सचार-साधनों मे विकास और प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष लप से मारत तथा 
उसके बन्दरगाहो ग्लौर विदेशो के बीच परिद हत लागत में कमी, सामान्य हूप से दैकिंग 
सुविधाश्रो, द्रव्य और साख इत्यादि में सुधार, (घ) क रेन्सी वे आकार मे वृद्धि । 

(३) विश्व-दयापी कारण--इनसे (क) दुनिया के बाजारों मे प्रधात वस्तुपो 
की पू्ि मे कमी और माँग मे वृद्धि, (ख) दुनिया की खातों से सोने की अधिक पूर्वि, 
(ग) सब का विकास, (घ) विनाशकारी युद्ध तथा थल और जल-सेना भ वृद्धि, 
जिससे पाश्चात्य देशो और सय्रु ऊ राज्य मे श्रम और पूजी अनुत्याइक सारयों मे लगाई 
जान लगी । इससे कितनी ही प्रकार की सामग्रियो क्री माय मी बढ गई। १८६३ भे 
रजत प्रभाव का परित्याग करने के कारण भारत भी शेप दुनिया क साथ मुद्रा-मान 
(करेन्सी गेज) के प्रयाह म आ गया और असदिग्ध रूप से दुनिया मे होने वाली 
बीम॑नो के परिवर्तत का भागी बना 

१६०७८ में विशेषज्ञ श्री हैरिसन ने इम्पीरियत लेजिस्लेटिय कौसिल में इस मत 
को प्रकट क्या कि प्रधिक टकन के कारण ही कीमतें ऊँची उठी हैं। १८६८ में गोखले 
ने भारत में रुपये का भश्डार १३० करोड़ रु० झनुमानित किया था | विगत दस बर्षो 
में सरवार मे लगभग १०० करोड़ रपयो का और टकन किया । इस प्रबार की ग्राक- 


१० मम सतत में इस कसी के करण (क) जनसख्या के साथ कसी थी उत्पादन का न बढ़ना, 
(ख) अनिश्चिव बुर, (ग) खाद फसलों के स्थान पर अखाद्य फसलों का अतिस्थापन और (ब) जुताई 
के लिए ली गई जमीन की दीनता ये ] 
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स्मिक स्फीति का स्वामाविक परिणाम यह होगा कि कौमतें बढ जाएँगी। सरकार 
द्वारा निर्गेमित रुपये देश के झगन्‍्तरिक भाग से वास्तविक क्रेत्राप्रों के हाथो मे पहुंच 
जाते हैं, लेकिन वे चीघता से व्यापार केन्द्रों था बेको की ओर नहीं वहते । इस प्रकार 
सौदो के लिए नये रुपयो की भ्रावश्यकता पडती है, जिसके लिए पुराने रुपये ही पर्याप्त 
होते | इसी बीच रुपयो का गलाना बन्द हो गया, क्योंकि रुपया प्रब चाँदी का नहीं 
रहा और उसका कृत्रिम विनिमय-मूल्य वास्तविक मुल्य से कही शभ्रधिक हो गया, अरत- 
एव प्रत्येक निर्गंम करेन्सी के आकार को प्रसारित करता है ।' १६०३-७ के प्रत्येक 
वर्ष में मुद्रा की अनुमानित वृद्धि और मूल्य-स्तर भें बडी ही समानता थी । 

2५. पूर्व श्रवसाद-काल तथा युद्धकाल (१६१४-१८) में मूल्य--पूर्व युद्ध-काल मे-- 
१६१४ से १६२०--विशेषकर इस अवधि के उत्तरार्ध मे युद्ध-जनित परिस्थितियों के 
काररा मूल्यो मे अभूतपूर्व वृद्धि हुईं। किन्तु भारत में अन्य देशो, विशेषकर युद्ध मे 
सल्नग्न देशो, की श्रपेक्षा कीमतें कम बढी॥ विदेशी मूल्यों की वृद्धि साघारणत* आ्रायात 
की कमी ग्रोर निर्यात के प्रसार से ठीक की जा सकती थी। तज्जनित स्वर के भ्रायात 
से भारत की आलरिक कीमतें इतनी प्रवश्य बढती कि वे बाह्य कौमतो के बराबर 
हो जाती। किन्तु सरकार द्वारा सोने के आयात झ्ौर बस्तुओं के तिर्यात पर लगाये 
गए प्रतिवन्धों तथा युद्धछआलीन कीमतो के नियन्त्रण के कारण यह व्यवस्थापन सम्मव 
ने हो सका । यही कारण था कि भारत श्रधिक सुरक्षित कोप का निर्माण न कर 
सका और युद्धकालीन समृद्धि के अनन्तर मन्दी ग्राने पर प्रतिस्पर्धी सामग्रियों का 
आयात करने वालो की तुलना मे घाटे मे रहा । फिर सरकारी हस्तक्षेप के प्रभाव में 
विनिमय पहले ही और अप्िक श्ीघ्रता से ऊपर उठ गया होता । इसमे भ्रायात को 
प्रेरणा मिलती सथा भ्रायात की कीमतो मे वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम होती। भारत को 
अपने निर्यात का प्रश्तिक मूल्य मिलता झौर वह युद्धोत्रकालीन पुननिर्माण का खर्च 
आसाती से प्राप्त कर सकता, किन्तु विनिमय की स्वतन्त्रता के कारण युद्ध की नाजुक 
स्थिति के समय व्यापारिक विस्थापन के भय से भारत सरकार ने हस्तक्षेप करना 
उचित समझा । 

१६१४-१८ में भारत मे प्राय सभी कीमसें बहुत ऊँची हो गई । युद्ध भारम्म 
होने के बाद १६१६ में खाद्यान्न के मूल्य ६३% बढ गए । आयात किये हुए कपडो 
तथा भारत मे बने कपड़े के मूल्यो मे क्रमश १६०% तथा ६०% दृद्धि हुई। हम पहले 
ही कह ग्राए है कि ग्रायात की गई वस्तुओ--कपडा, लोहा, इल्पात, चीनी, रंग 
झादि--का मुल्य निर्यात सामग्रियों से कही भ्रधिक ऊँचा उठा । जहाज़ो में स्थान की 
कमी और निर्यात पर लगे सरकारी नियन्त्रण के कारण पूल्यो की वृद्धि भी कुछ हद 
तक रुक गईं । 

६. सुद्रा-हफीति--हम पहले ही देख चुके है कि १६१४-१८ का युद्ध आरम्भ होने के कुछ 
समय बाद तक व्यापारिक सन्तुलन भारत के पक्ष मे था। इसी समय खजाने के आयात 





१६ देखिए, श्री गोखले के भाषण, ६० २५० | 
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में भी काफी कमी हो गई । इस प्रकार निर्यात व्यापार की सारी जिम्मेदारी सरवार 
पर पडी। इस आरथिक कमी को सरकार ने अधिक नोट छापकर पूरा किया। 
व्यापार की मात्रा मे वृद्धि की अपेक्षा सब प्रकार की मुद्रा मे बहुत अधिक वृद्धि हुई । 
सरकार द्वारा श्रपनाई गई युद्ध के अ्र्य-प्रदन्च की पद्धति से मुद्रा-स्फीति को झ्ौर भी 
बच्चन मिल्ला ) युद्ध के विशाल खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने अदश्वत कर झौर 
कर्ज से रुपया प्राप्त क्या तथा अद्मत नोठ छापे ) सरकार द्वारा लिये गए युद्ध-ऋणो 
से भी मुद्रा-स्पीति बढी । ऋण का ग्रल्पाय ही जनता की वास्तविक बचत से प्राप्त 
हुआ $ शेष मे बैंक साख और निक्षेप का रूप घारण किया । वैको ने सरकार की शोर 
से भी भ्पने उन ग्राहक्ो की ओर से, जो युद्ध ऋण देना चाहने थे, चेक दिय ।' भारत 
सरकार द्वारा जारी किये ग्रए प्तल्यकालीन ट्रेडरी बिल भी, जो आय-व्ययक के घाटे 
को पूरा करन के लिए प्रचलित किये गए थे, तथा युद्ध वन्य-पत्र (वार फ़ण्ड) भी 
मुद्दा-स्फीति के कारण स्विद्ध हुए, क्योकि बैक उसकी सुरक्षा पर निर्मथ ऋण दिया 
करते थे । इस प्रकार बेको के निक्षेप मे भारी वृद्धि हो गई | उनके प्रचलन की गयि। 
भी तीब्र हो गई ) इससे क्रय ज्ञक्ति की वृद्धि हुई और कीमतें ऊँची उठी ।' अन्य कारए 
भी थे जिनसे कीमतें बढी--उदाहरणाय य्रुद्न-बर्षों मे रोलिय स्टॉक की कभी १६९१४- 
१६ तथा बाद में १६२० में भी मानयूत की झ्रसफ़लता । १६२० में कीमतें चरम 
शिखर पर जा पहुँची । 

७. ऊँचो कौमतो का प्रभाव--मूल्य जाँच समिति के मत मे युद्ध (१६ १४-१०) के पूर्व 
मूल्यों में हुई वृद्धि से देश को लाभ ही हुमा । सरकार ने भी इससे सहमति प्रकट की, 
जबकि १६१४ से उन्होंने समिति को रिपोर्ट पर अस्ताव पास क्रिया । समिति के अनु- 
सार भारत एक ऋसो देश था, अत उन वस्पुओ्रो वे मूल्य वढ़ जाने से उसे लाभ ही 
हुआ जिनका निर्यात वह अपने दायित्वों की धरूर्ति के लिए क्या करता था । अ्रव वह 
बस्तुझो की थोड़ी मात्रा नियत करके अपने विदेणी दायित्वो की पूत्ति कर सकता था, 
किन्तु इत बढ़ती हुई कीमतो वे विरुद्ध हमे आयात के बटते हुए खर्च गौर बढती हुई 
उत्ादव लागत का भी ध्यान रखता होगा । खरक्िन यहे विश्वास नहीं किया जा 
सकता कि मद्रा-प्रसार से उत्पत्त हुई ऊेचो कीमतों को परिधि अपने-आपमें कोई 
ऐसे स्थायी लाभ प्रदान कर सकती है, जो उसकी सवंविदित हानियो को दूर कर 
सके । जीशी का मत इस सम्बन्ध में अत्यन्त पुष्ट है कि “धन तथा समृद्धि की व॒रद्ध 
राष्ट्र और व्यक्तियों भे ए+ ही प्रकार से आती है । यह दृद्धि न त्तो रुपयों के ढेर से 
और ऋ_ कीपतो को बृद्धि से ही आती है, जो (कीमतों की वृद्धि) भारत में फसला की 
कमी, मानसूच की असफलता तथा दुमिक्ष क कारण होती है। देश की वास्तबिक 
समृद्धि झौद्योगिव क्ियाशीनता, कुछलता और काये क्षमता तथा पूँजो के उत्पादक 


2 प्रनन्द्रिरर, दि इकनानिक कान्सिब्देलिउ आह दि बारः, पृ० 29१७-१८ | 
२ देखिए, अध्याय ६१! 
3. देखिए, फ्रिनले शिराद, फब्चिक फासनेन्स, घु० २३२ और ४श्न्‍्नहक | 


रघर भारतीय अर्थशास्त्र 


प्रयोग से होती है ।! १६१४-१८ के पू्बंकाल के लिए कीमतों तथा पारिश्रमिक की 
गतिविधि से श्रीमती वेरा एन्स्टे' ने राष्ट्रीय समृद्धि के सम्बन्ध मे कुछ निष्कर्ष निकाले 
हैं ) उनका कहना है कि इस प्रकार से निकाले गए निष्कर्प विभिन्‍त तिथिथों पर 
तथा अनुमानित राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी आँकडो के निष्कर्षों से अधिक विव्वसनीय हैं 
जिनकी चर्चा अध्याय ४ से की जा चुकी है । यह ध्याव मे रखना चाहिए कि मूह्य- 
परिवतेनों की छानवीन स्वत घन-उत्पादन की प्रगति या गतिरौघ या प्रगतिगामिता का 
कोई अ्रनुमाव नही दे सकती । इससे केवल इस बात का पता लग्रता है कि विभिन्‍न 
बर्गों भें वितरित घन कीमतों के स्तर के परिवततंन से किस प्रकार प्रमादित होता है । 
इसके गअनिरिक्त राष्ट्र के होने वाले लाभ या हानि के निष्कर्ष विभिन्‍न वर्गों के 
कल्याण की सावेक्षिक महत्ता-सम्बन्धी संदिग्ध मान्यताग्रो पर आधारित है ॥ यह कहा 
जाता है कि भारत के अधिकाझ व्यक्तित उस वर्ग के हैं जो कीमतो के बढ जाने से 
लाभान्वित होते है। ऋणी वे इस लाभ के योग्य है । यद्यपि उनका लाभ कर्ण 
देने वाले वर्म की हानि होती है, परन्तु यह धोचनीय नही है क्योकि ऋण देने वाले 
खून पीने वाली जोक के समान होते है | किन्तु इस प्रकार का 'योग्य'-भ्रयोग्य वर्ग 
सम्बन्धी विभाजन भ्रनुचित्त है। सथ वर्गों की समृद्धि ही वास्तविक राष्ट्रीय सपृद्धि 
है । साथ ही कठिनाई यह है क़रि क्तिवे ही व्यक्ति ऋणी और साहुकार दोनो ही हैं 
ब्रथा सम्पूर्ण ऋणदाता-वर्गे की भत्मेंता भी अ्रतुचित है। श्रीमतो एन्सटे के मतानुत्तार 
प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व के मूल्य-परिवतंनों से देश के श्रधिक्राश किसान अवश्य ही 
लाभान्वित हुए होगे, क्योकि तिर्यात की सामग्री, जिन्हे किसान वेचवा है, उदाहरणार्ष 
जूट (४३%), चमडा और खाल (५६%,), तिलहन (४५%,), ग्रौर खाद्याव्त 
(४२९८) के मूल्यों मे अधिक वृद्धि हुई । इसके विपरीत झ्ायात सामग्री मे झपेक्षाकृत 
कम वृद्धि हुई। उदाहरणाथे कपड़े की सामग्री (२५%), घातु (२०%), चीनी 
(४६%), मिट्टी का तेल्न (कोई परिवर्तेन मही), और नमक में ३०%, कमी हुई । इस 
प्रकार की वस्तुग्रो के मूल्यों के सापेक्षिक परिवतंन से निश्चय ही किसानो को लाभ 
पहुँचता है । 

युद्ध-काल में झ्रायात-मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक बढ । परिणामस्वरूप 
किसानो का व्यय श्राय से अधिक होने लगा। इसे सभी स्वीकार करते हैं कि इससे 
क्रूपक-बगे को हानि हुई । यहाँ इस साधारण मत का खण्डन होता हैं कि कीमतो की 
बृद्धि से भारतीय जनता के अधिकाश को ग्रवश्य लाभ होता है । 
४. किसानो पर प्रभाव--ऐसा कहा जाता है कि गाँव मे जमीन वाले और सामान्यत 
ग्रामीण वर्ग कृपि-उत्पादनों के मूल्यों की वृद्धि से ग्रवस्यमेव लाभाग्वित होते हैं। लेकित 
यह स्पष्ट है कि जिनके पास बेचने के लिए सामग्री बचती होगी कैवल उन्ही को लाभ 
होगा और यह लाभ तभी होगा, जबकि उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं वा 


१3. जोशी, स्पीचेज़ एण्ड राइटिग्ज, ए० ६१० | 
२. दि इकनामिक डिबेलपमेंट ऑफ इण्डिया, ए० डेडश | 
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मूल्य उतके द्वारा बेची जाने वाली वललुओं के अनुपात मे नहीं बदता । भारत में 
कृपको को होने वाला लाभ सध्यस्यों हारा हडप लिया जाता है । फ्लत ऊँची कीमतो 
में किसानो की आशिक दया में कोई उन्नति नही होती । हमे बढ़ भी ध्याव में रखता 
चाहिए कि अपनी भूमि या लम्बे पट्टे की जमीन के किसान, जो अपने श्रम पर निर्भर 
रहते हैं तथा, जिनके पास बेचद के लिए बुछ बचना है, ऊँचे मूल्यों से लाभान्वित होते 
हैं, परन्तु यह बात दूसरो से लगान पर भूमि लेने वाले कृपको या श्रमिकों से मजदूरी 
पर काम कराने दालो पर लागू नहीं होती ॥ 

श्री दत्ता के अनुसार ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी १६१४-१८ के युद्ध मे 
फुटकर कीमतो से प्रधिक वी । ग्रामीण क्षेत्रों मे यह वृद्धि ३६९६ थी। इस प्रकार 
युद्ध भर युद्धो तर-वाल में ग्रामीण सजद॒री और कीमतों में व्यवस्थापन होता रहा । 
१६२१ के बाद कीमतों के घटन पर ग्रामीण मज़इरो की काल्तविक सझदूरी से वृद्धि 


हुए । 


१६०६ के वाद ग्रामीण क्षेत्रों मे मज्द्री घटने लगी ) १६२६-३३ की झ्राथिक 
मद्दी में इसकी गति और तीढर हो गई । मजदूरी वटी तेडी से घटी, हालाकि खाद्यान्नो 
एवं जीवन की भ्रन्य आवश्यक सामग्रियों का मूल्य भी कम हो गया । 

लगानत पर कीमतो की वृद्धि के प्रभाव के सम्बत्य में सुरक्षित या सुविधा-प्राष्त 
तथा पअरक्षित वर्य के किसानों से भेद करना आवश्यक होगा । दखीलकार (मौरूसी) 
किसोना (जो पहले बर्य के किसानों का उदाहरण है) वा लगान घोरे-घीरे बढ़ेगा, 
जवकि प्ररक्षित किसान के तगान में अधिक वृद्धि होगी । 

& उद्योगों पर प्रभाय--(१) दस्तकारी--हम देक्नी दस्तकारी मे लग ब्यवितयो वे 
आधिक गवतिराघ की चर्चा कर चुके हैं॥ इसका कारण मशीनों से बनी वस्तुओं को 
होड थी। कीमदों के बढ जान से यह होड भी बढ गई । इससे दस्टकारो की दना 
और खराब होती गई । (२) पूंजीपति-निर्माता--१६ १४-१८ के युद्ध के पहले और 
बाद में तिमताओं को असदिग्थ रूप से ताम हुआ / लेकिन य लाभ उच्च लागमाश 
के वितरण में समाप्त हो गए और इनसे सुरक्षित कोप नहीं बताया जा स्क्रा + 
परिणामा पर ध्यान न देकर झ्याग बटते रहने का दण्ड उन्हे भुगतता पटा ॥ 

१०. ग्रामोण क्षेत्रों तया नगरों के श्रपिक---१६ १४ के पहले वास्तविक्त और नकद 
भजेदरी बटी । गाँवों म वृद्धि ३६% और नगरो में २८७६ रहो ॥ १६१७-२० दे बीच 
बीमतो से जीक्षता स होन वाली वृद्धि के कारण हदतालो की महाम्रारी फल भई। 
क्तिनी ही दछ्षाग्रा में दम हुए और बायार तक घूट यए । किन्तु १६२१ के वाद 
पौद्योगिक श्रमिको की दक्षा निस्चित रूप स सुघरत लगी, मजदूरी भो बडे झौर 
रहन सहन का खर्च नी कम हुआ । किन्तु मन्दी के दिनो मे फिर उद्योग की हालत 
खराब हो गईं। मजदूरी घढ गईं, ध्यापक रुप से बेकारो फलों और श्रमिक 
बर्य को बडा वष्ट हुआ । १६३८ में श्राशिक सुधार हुआ । दम्दई में झजदूरो की 
कटौती बन्द कर दी गई तथा कुछ झन्य प्राल्ी मे भी ऐसा हो किया गया (दखिए 
अध्याय ३) । 


र्प४ भारतीय अथंशास्त्र 


११. स्थिर श्रामदनी वाले व्यक्तियों पर प्रभाव--कीमतो के ऊँची होने से सबसे 
अधिक कष्ट स्थिर ग्रामदनी के व्यक्तियो--वलकों, पेन्शन वालो, निम्न श्रेणी के 
सरकारी और व्यावसायिक कर्मचारियो, प्रतिभूतियो तथा लाभाशो की आय पर निर्भर 
करने बालो तथा पेशेवर लोग, जिनकी फीस निश्चित धी--को हुमा । थे वर्ग--जिन्‍्हे 
सामूहिक रूप से मध्य वर्ग कहा जाता है--कीमतो के ऊँची होने पर कष्ट उठाते हैं । 
कारण यह है कि इनकी झ्ामदनी तो स्थिर होती है, किन्तु झन्त, वस्त्र, प्रकाश, 
किराया-मकान तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले मद्भदूरों की मजदूरियाँ आ्रादि सभी 
बढ जाती हैं। 
१२ अ्रवसाद झोर उसके बाद के समय में मूल्य--१६२० मे चरम शिखर पर पहुँच 
चर कीमते १६२१ मे धटनी शुरू हुईं | कुछ समय तक इगलिस्तान मे श्रत्रिया भारत 
से तीब्रतर थी । इससे सरकार की रुपये के मूल्य को दो शिलिग पर स्थिर करने की 
नीति खतरे मे पडी । १६२७० मे रिवर्स-कौसिल के विक्रय तथा तज्ञस्य मुद्रा-सकुचन 
के कारण कीमतें घटी । १६२०-२१, १६२१-२२ के प्रतिकूल व्यापारिक सम्तुलन के 
परिणामस्वरूप भारत से स्वरणों का निर्यात हुआ्ना । 
विद्व प्राथिक-मन्दी के काल में कीमतो की अधोमुखी गति झौर तीत्र हो गई। 
विश्व-मन्दी अ्रक्तूबर, १६२६ मे अमेरिका में वॉलस्ट्रीट पतम के साथ प्रारम्भ हुई ।' 
इससे सम्य जगत्‌ का कोई कोना ने बच सका, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है| 
प्राथमिक (कृषि) बस्तुग्रो की कीमतें निर्मित वस्तुओं की श्रपेक्षा अधिक गिरी ग्रौर 
भारत जैसे औद्योगिक देश ब्रिटेन प्रौर अमरीका-जेंसे औद्योगिक देशो की प्रपेक्षा प्रभिक 
बुरी तरह प्रभावित हुएं। कश्षकत्ता का धोक भूह्य देशनाक (जुलाई १६१४--१००) 
सितम्बर, १६२६ में १४३ था । सितम्बर, १६३१ में जब ब्रिटेन ने स्वणं-प्रमाप का 
परित्याग किया तो देशताक €१ हो गया, श्रर्थात्‌ युद्ध-पूर्व काल के श्रक से भी वीचे 
चला गया। रुपया उस समय पौण्ड से सम्बद्ध था। उसकी प्रतिक्रियास्वरूप मूल्य-स्तर 
दिसम्बर, १६११ मे €० हो गया। १६३२ मे यह ल्लाभदायक स्थिति न रही । 
कीमतें नीचे गिरी । देशनाक दिसम्बर, १६३२ में द८ और मार्च में ८१ हो गया। 
लेकिन इसके पदचात्‌ मूल्य-स्तर स्थिर हो गया । क्रमिक आर्थिक पुनरुत्थान भारत में 
भी होने लगा। परप्नेल, १६३३ से १६३७ तक भूल्यों का आशिक पुनरुष्याव हुआा। 
अगस्त, १९३७ तक जब कलकत्ता देशनाक १०४ हो गया, कीमतें ११ दरजा ऊँची उठ 
गईं । यह वृद्धि विश्वजनीन शस्त्रीकरण का परिणाम थी। इसमे समृद्धि-दशा श्रौर 
सट्टेबाजी ने भी योग दिया । इस आशिक पुनरुत्यान को अमरीका तथा अन्य देशो से 
होने वाली व्यापारिक विश्वान्ति (प्रत्यावतेन) से घवका पहुँचा (१६३७ के मध्य मे) । 
इसका भारत के मूल्यों पर बुरा प्रभाव पडा । विश्व के बाजारों के साथ कलकत्ता के 
बाजार का मय देशनाक भी गिरने लगा भर १६३८ के अप्रैल से निम्नतम स्तर पर 
पहुँच गया हे १६३८ तक इसमें कोई परिदर्तन भही हुआ । जुलाई, १६३८ से 


१- देखिए अध्याय, ६, ७ 
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जनवरी, १६३६ तक देशनाक ६५ रहा । धीरे-घीरे मई, १६३६ तक बढकर यह १०१ 
हो गया। इसका कारण चीनी, चाय, कच्चे छूट और विभित जूट की ल्विरता 
थी। जुलाई मे देशवाकरु बढ़कर १०० हो गया जबकि युद्ध वी छाया तथा राजवबीधिक 
अस्थिरता के बादल यूरोप में छा गए थे । अग्रस्त तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 
यद्यपि युद्ध के चिह्न क्षित्तिज पर हृष्टियोचर होते लगे थे ॥ इस प्रकार कलकत्ता का 
देशनांक १०० पर स्थिर रहा, जैसा कि प्रथम युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व १६१४ 

मेंथा।) 

उदाहरण के लिए १६२६ के शिखर से मन्दी के निम्नतम गरत॑ तक प्रतिद्मत 
कमी भारत मे ४४ ३, ब्रिटेन मे ३० ४, अमेरिका मे ३८, अस्ट्रेलिया मे २८५ झौर 
जापान में ३५९५ थी। अमेरिका मे मार्च, १६३३ मे भयकर पतन के दाद परिस्थिति 
धौरे-घीरे सुधरने लगी । देश के थोक मूल्य-स्तर मे १६३५ में ८ दरजे को वृद्धि हुई । 
इसक कारण डॉलर का प्रवमूल्यन, राष्ट्रीय पुनरुत्यान प्रशासन (नेशनल रिक्वरी 
एडमिनिस्ट्रेशन) और हृषि व्यवस्थापन श्रशासन (एग्रीकल्चरल एडजस्टमेप्ट एड- 
मिनिस्ट्रेंडन) थे ॥ १६३६ मे स्वर्ण प्रभाष त्यागने वाले जापान में, विशेषकर १६३४ 
से उ्षे गामी प्रवृत्ति लक्षित होने लगी । स्वर्ण प्रमाप दल के सबसे महत्त्वपूर्ण देश फ्ास' 
में मूल्यों की गति ग्रधोगामी रही, यहाँ तक कि प्रौक के अवमूल्यम के वाद सितम्बर, 
१६३६ के भप्रन्त में उसे मी स्वर्ण प्रमाप त्यागना पडा ! इसके बाद फ्रास की कीमवें भी 
झोधता से बडी । पुतरत्यान-काल में भारत की कीमरें अन्य देशों के बरावर नहीं 
ब्रढी । देशनाक का उच्चतम बिन्दु १६३२७ में ७५ था (१६२६-०१००) जबकि 
इंगलिल्लान का ६७१५ और सयुक्तराज्य का ६१८ था। 

भारत म मूल्यों के गिराव का एक गम्भीर पहलू निमित और कच्चे माल की 
क्लीमतों की विपभता थी । यह निर्यात और आयात की वस्तुओं के देशनाको से स्पष्ट 
है, जिनम क्रमश प्रधानतया कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुएँ होती थी। १६३२ के 
मा्चे मे सितम्बर, १६२६ की अ्पक्षा कलकत्ता देखनाक के अनुसार नियतति-वस्तुओं' 
वा मूल्य ५१% गिय, जबकि ग्रायात-वस्तुओ का मूल्य २७% ही गिरा। इस 
विपमता से कृषि प्रधान वस्तुझ्नो कर विनिमय करने वाले भारत को भ्धिक हानि 
हुई। १६३६ के बाद मूल्यों के आशिक पुतरुत्थान-क्ाल में निर्मित वस्तुए धीरे-घीरे 
निर्यात वस्तुओं के साथ सन्तुचन स्थापित करने लगी । यह इससे स्पध्ट है कि नियरि- 
मुल्य मा १६१७ मे २६०६ कम हुए. ज्द्ृक्रि ग्रायात-सामड्रियों क्या मूल्य २४% डी 
घटा [प्राघार-वर्ष १९२६) | इस प्रकार दोनों के वोच का ग्रस्तर ४०%, ही रह 
गया । मारत की भ्राथिक व्यवस्था पर इसका लाभकारी प्रभाव पडा, किन्तु इस कृषि 
और उद्योग-वस्तुओरी के मूल्यों का सच्तुलय फिर आधिक विश्वान्ति-वाल म नष्ठ हो 


१. १६३०-३३ में ऋषि के प्रधान डपादन चादल, गेहु, जी, लूट, त्लिइिन और कपास के मूत्या में 
भयकर कनी हुई । 
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गया । इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि प्राथमिक (कृषि) बस्तुएँ पूल्य-पस्ितेत- 
चक्रसे गीघ्र प्रभावित होती हैं । 
१३. मूल्यों के घटने के कारण श्रौर प्रभाव--मूल्यो के विश्वव्यापी गिराव के कारण 
द्राव्यिक और भअ्रद्राव्यिक दोनों थे । चीन, भारत और दक्षिणी अमेरिका मे राजनीतिक 
अश्चान्ति होने के कारण मन्दी की दक्षा और भयकर हो गई । हम पहले ही कह आए 
हैं कि रपये का मूल्य १ शि० ६ पैस कर देने से भारत की कीमतें ग्रिर गई। यह 
असन्नु लम की प्राथमिक अवस्था की वाद है । इससे स्पप्ट है कि आरान्तरिक कारणों 
की तुलता में विश्वजनीत कारण अंधिक दोपी थे । १६३७ (प्रप्रेल) मे प्ररम्भ हुई 
अमरीको भ्राधिक विश्वान्ति--जो भारत मे मूह्यों के परिवतन के लिए भी उत्तरदायी 
थी--सट्ट बाजी के पतन का परिस्थाम थी। इसमे स्वर्णो-भब--प्रेस्तिडेण्ट रूज़वेल्ट वो 
चेतावनी की कीमतें श्रधिक ऊँची उठ रही हैं--तथा वैको द्वारा साख-युविधाग्रो 
पर लगाये गए प्रतिन्‍न्धों का भी बहुत-कुछ हाथ था 7 भारतीय कीमतों की ग्रधो- 
गामी प्रवृत्ति चीन-जापान के ग्रुद्ध के कारण अधिक तीत्र हो गई । इससे भारत के 
प्रधान कपास-केता के घट जाने से भारत की व्यापार-श्रक्ति कम हो गई। भारत के 
विदेशी ध्यापार और व्यापारिक संतुलन पर पड़े प्रभाव का (सर्दी और विश्रान्ति- 
काल मे) विवरए क्रिया जा चुका है। (देखिए, अध्याय ६, सेक्शत & और २२) 
किसानों का बडी कठिनाई हुई, क्योंकि उनकी आमदनी श्ीज्नता से घटने लगो और 
इसके विपरीत मालगुज्ञारी, खगाव, ब्याज इत्यादि के रूप में लिये जाने वालें भुगतान 
यद्यपि नाम में दैसे ही रहे, किन्तु दास्तविक रूप मे बढ गए | इससे किस्तानो की अय- 
झक्ति घट जाने से आधथिक मन्‍्दी और भी बदतर हो गई | यह ध्यात मे रखना होगा 
कि कीमतो के घट जाने से हमारा क्षि-उत्पादन नहीं गिरा । कुछ क्षेत्रों में उ्तादव 
बढने की प्रधृत्ति हष्टियोचर हुई । भारतीय दक्षाप्रों मे कृषक को जो कीमत भिलें 
यही लेनी पडती है। इस प्रकार एक विपाक्त घक प्रारम्भ हो जाता है, भिससे 
कीमतें घट जाने से उत्पादन प्रधिक हो जाता है ओर प्रधिक उत्पादन होने से कीमतें 
ग्रौर घट जाती है। रबर और जूट-जैसी श्रौद्योगिक सामग्रियी के उत्पादन में कुछ कमी 
हुई । इस झाथिक अघड से राजस्व भी बुरी तरह प्रभावित हुआ । कर बढ गए, 
छंटनी प्रारम्भ हो गई, मुद्रा-सकुचन होते लगा, सोना बाहर जाने लगा तथा बजट मे 
घाटा होने लगा । 
मार्च, १६३३ से अगस्त, १६३७ के पुनरुत्थान-काल में भारत की ग्राथिक 

शा में थोडा सुवार ही हुआ ) शे्८ठ दुनिया को तरह 'गारत भे गो चस्तुफो के सूर्य, 
प्रतिभूतियों के लाभ तथा औद्योगिक लाभ कम हो गए। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के 
प्रारम्भ होने के पहले ही विश्वान्ति धटने लगी थी और इसके वाद कीमते झीघ्रता से 
बने लगी । 

१४, सितम्बर १६३६ के बाद कीमतें “-युद्ध प्रारम्म होने के वाद सितम्बर, १६३६ 


5 पटक आर 
१- एुव० वी० हृटसन, सलम्प एण्ड रिक्‍्वरी, पृ० डड०-४२ ) 
३, देखिए, रिपोर्ट ऑफ़ करेन्सी एण्ड फाइनेन्स, 2६३६-४० से १६४४-४७ । 
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में औद्योगिक उत्ताइव और सामग्रियों की कीमतें बढ़ने लगी, क्योकि यह झाशा की 
जाने लगी थी कि युद्ध के कारण भारतीय क्ंपि और उद्योग का भविष्य उज्ज्वल 
होगा । 

जापान के युद्ध में प्रदश् तथा अफ्रीका मे युद्ध तीव होने स सयुकत राष्ट्रों के 
पूर्वी और मष्य-पूर्वी मोर्चे का ग्राधार भारत ही बना । पूलि-विभाग हारा दिय गए 
युद्ध के ठेक्ो की मात्रा बदती गई ॥ ब्रिटेन की सरकार द्वारा घुद्ध की सामग्री और 
सेवांगप्रो के लिए क्रिय गए भ्रुततान से ब्रिटेव में पौण्ड पावना (8 8390025) 
जमा होने सगे और देश में म्रुग्ताव करने के लिए बहुत माता में करेन्सी निभित की 
जाने लगी | देश का सुरक्षा-ब्यय भी काफी वढ गया। इसी प्रकार ऋण भी वढ गया । 
इस वर्ष में नोटो का प्रचलत, अनुसूचित वेको की माँग ओर देनदारो भी बढी । इसी 
प्रकार. रिज़व बेक द्वारा निरीक्षित विकास एहो में चेक्रो को सख्या भो बढ गई। श्रांगे 
दी गई तालिका से स्पष्ट है कि १६३६ से १६४४ के बीच कीमतें काफी ऊँची उठ 
गईं | तालिका की सहायता से विश्शों से तुलगा भी की जा सकती है । थोक कीमनें 
(ध्राथिक पराभज्नंदाता देशनाक ) ५%, बढ यईं | बलकत्ता का देदनाक और भी ऊँचा 
उठा (७६%) | जीवन यापन या व्यय भी थोक कीमतो का अनुसरण करने लगा । 
बम्बई का देशनाक ५२% बढ गया । 

युद्ध आरम्भ हाव के वाद तुरन्त ही भारत मे वस्तुओं की कीमने झीघ्रता से 
बढने लगी, क्योकि लोगो का यह विश्वास था कि आशिक युद्ध के घनीभूत हाने से 
भारतीय उद्योग और कृषि का संद्रिष्य उज्ज्वल होगा । भारतीय वस्तुओ्रो की बढती 
भाँग के कारण नियात-गति तीज थी । जहाजो की क्ठिनाइयाँ, वीमा के खर्च क कारण 
आयात में कमी, मुनाफे और भविष्य की व्यवस्था क लिए खरीद, सट्ठ बाजी तथा 
वस्तुओं के मूल्यों की भावी गतिविधि क सम्बन्ध म आश्यापूर्ण वातावरण का प्रमार, 
इन सबके सम्मिलित प्रभाव स युद्ध प्रारम्भ होने के प्रथम चार महीनों (सितम्बर, 
१६३६--दिस्म्बरं, १६३६) मे कीमतें ऊपर उठ गई। 

जनवरी, १६९४० स जून, १६४० तक कौमतो की ऊरध्वंयति में होने वाला 
आकस्मिक परिवर्तत, सं्ट् वाज्ी की वजह से बढी कीमतो के विरुद्ध प्रतिक्तियां का 
परिणाम था, जो क्ति प्रथम चार महीतो भे क्रियाशील रहो थी | मृल्य-नियन्‍्गण के 
शीक्षता से क्षयाएं जान, गमूल्यो पर सरकारो नियन्त्रण के वन का भय, झधिक लास- 
कर (एक्सेस प्रॉफिट टक्स) की घोपणा तथा महाद्वीप के वाजारों के समाप्त होने 
से कीमतें कुछ घटने लगी । अ्त्य सहायक कारणों मे निर्यात-प्रतिवन्ध, विनिमय- 
नियन्त्रण तथा ४० करीड से अधिक मुल्य के साख को जो वकार धातु के रूप मे बन्द 
थी, वापस लेने का नाम लिया जा सकता है ।* 


१६४२ से कीमतो को गति ऊव्वेमुखी रही है (दखिए प्र० २६६ पाद- 


२१५ देखिए, रिउठ बैंक ऑफ़ इडिया, सदस्यों की ६की वार्षिक रियो और रितवे बैंक ६६४० को 
वार्षिक रिपोर । 


र्ष८ भारतीय ग्र्थशास्त्र 


टिप्पणी) | द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न मुद्रास्फीति प्रथम युद्ध से अधिक दिनों तक 
रही | प्रथम युद्ध समाप्त होने के तोत वर्ष बाद (१६२१) से ही कीमतें नीचे गिरे 
लगी, लेखिन द्वितीय महायुद्ध के पाँच वर्ष बाद तक भी मुद्रास्फीति वी प्रक्रिया वंसी ही 
बनी रही, क्योकि प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा द्वितीय महायुद्ध से अधिक घन तथा उत्ता 
दनमक्षमता का विनाश हुग्ना । इस महायुद्ध मे व्यय भी अधिक हुप्ना तथा कही अधिक 
क्रय-शक्ति की भी वृद्धि हुई | परन्तु ऊय-शक्ति की यह वृद्धि बचाने वालो की भ्रपेक्षा 
उन लोगो के हाथ में गई जिन्हे उसे खच॑ करने की आवश्यकता थी। प्नन्त मे, प्रथम 
महायुद्ध के बाद का तो बहुत-सा समय शान्तिमय कार्य-सम्पादन मे ही बीता था, पर 
१६४५ मे समाप्त हुए युद्ध वे बाद के समथ की विशेषता ज्ोर-शोर से शस्त्रीकरण 
तथा सामरिक श्रौर बुनियादी सामग्रियों की माँग ही रही । २४ वर्ष पूर्व की प्रपेक्षा 
आज भारतवपं बाह्य जगत्‌ के अधिक सम्पर्क में है, ग्रत. उस पर इन सभी विश्वव्यापी 
कारणों का प्रभाव भी अधिक पडा । 
१५. द्वितीय महायुद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में मूल्य-परिवर्तनों का प्रभाव--हितीय 
महायुद्ध के कारण कीमतो मे हुई वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय कृपको की उल्नति की 
श्राशा की जाती थी । लोगो की धारणा थी कि मदी की लम्बी झ्रवधि के बाद कृपक- 
बर्ग अपने ऋण को चुकाकर काफो मुनाफा प्राप्त करेगा | यह भी प्राशा की जाती 
थी कि कालातीत ऋणो के भार से दवा हुप्रा सहकारी प्रान्दोलन उससे छुटकारा 
प्राप्त कर सके और इस प्रकार उसे विकास की प्रेरणा मिले । पर यथ।!र्थतः लड़ाई के 
उन आ्रारम्मिक चार महीनों से भी, झबकि मूल्य काफी प्रधिक था, किसानो को कोई 
विशेष लाभ न मिला, क्योकि वे अपनी फसल को पहले ही बेच चुके थे । 

कीमतो में १६४० से हुई अत्यधिक बृद्धि का काफी प्रभाव भारत के घन- 
वितरण पर पडा । व्यापार तथा उद्योग मे लग हुए न्यक्ति श्रत्यधिक समृद्धिशाली हो 
गए । यह लाभ बुछ अशो म कृषि-वस्तुओं के उत्पादको तक भी पहुँचा, जिससे कपीय 
ऋण तथा सरकारी देनदारी का भार भी हलका हो गया, परन्तु निश्चित ग्राय वाले 
व्यक्तियों की हालत बहुत बुरी हो गई, जिसका स्पष्ट हृष्टान्त बगाल के भ्रकाल मे 
कालन्य्वलित लगभग दस लाख ब्यक्ति हैं । इगलिस्तान तथा खयुक्‍तराज्य ने इस 
विपत्ति का सामना राशनिंग, मूल्य-नियन्नण तथा भुद्रास्फीति विरोधी उपाय अपनाकर 
बडी सफ्लता से किया । 


स्वतन्त्रता के उपरान्त मूल्य 


१४ अगस्त, १६४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ | काग्रेत न स्वतन्त्रता-सग्राम के 
दिनो मे पँजीवाद के विझुद्ध णो आवाज्ञ उठाई थी ञ्ब उसके कार्यान्वयन की श्राशका 
से उद्योगपति भी दुविधा मे पड गए । इसका प्रभाव उत्पादन पर पच्छा नही पडा। 
ऐसी स्थिति मे मूल्यों के बिरते की कोई सम्भावता नहीं थी। कुछ वस्तुओं पर गुद्ध- 
कालीन मूल्य-नियन्त्रण बने रहे । धीरे-धीरे मुल्य-नियस्त्रण हटाने की नीति अपनायी 


भारतवर्ष मे मूल्य श्पह 


गई । १६५९१ से पचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ हुईं । प्रतएंव खाद्यान्‍्त और कृपि-बस्तुओो 
के मूल्यो के परिवर्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गए । 

प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि और खाद्यान्त के मूल्यों ने कोई समस्या 
उपस्यित नही वो । वस्तुत कृपि-उत्तादन-सम्बन्धी लक्ष्य पूरे हो जाने के कारए कृषि- 
मूल्यों पर इसका प्रभाव स्वास्थ्यप्रद ही पडा । दूसरी योजना में भारी उद्योगों को 
महत्व देने के कारण क्य-यवित तो जनता के हाथ में झआ गई किल्तु उत्तादन में उतनी 
यूद्धि नही हुई । परिणामत मूल्य बढने लगे | द्वितीय योजना के प्रत्येक वर्ष में मूल्य 
बढ़ते रहे । 

१६५६-६० क वर्ष में सामान्य मूल्य-स्तर में हुई वृद्धि औद्योगिक कच्चे माल! 
सथा “निमित” वस्वुष्ो के समूह म शूल्यो की वृद्धि के फलस्वरूप हुई । खाद्य-पदायों के 
भूल्यों में प्रपेक्षाइत कम वृद्धि हुईं। १६५६-६० में मूल्य वृद्धि अधिकाशत ऊँची 
दर पर विनियोग करन तथा पर्याप्त मात्रा मे द्रव्य की पूर्ति और बैक की साख के 
विस्तार क फलस्वरूप हुई। कुछ विज्ञेष वल्तुप्री की मूल्य॑नवृद्धि उत्तादत को कमी के 
फलस्वरूप हुई। उदाहरण के लिए रेशे दाले पदायों की मृह्यन्वूद्धि का यही 
कारण था । 

द्वितीय योजना-क्ाल म हुई मूल्यों को वृद्धि के कारणो को इस प्रकार गिताया 
जा सकता है. (१) विकास«काय्येक्रमो के फतस्दहूप वितियोग को ऊँची दर, (२) 
द्रय की पूति और वैंक साल का विस्तार, (३) कुल माँग (एग्रीमेट ढिमाण्ड) मे वृद्धि 
तथा कतिपय विशेष वस्तुआ को माँग मे वृद्धि, जैठ औद्योगिक कच्चा माल, (४) उत्पा- 
दन की सापेक्षिक वृद्धि की ब्यूनता, (५) उत्माइन के उचित वितरण का अभाव 
आदि । 

मूल्य नीति--मूल्यो की वृद्धि को रोकने के लिए उठाये गए उपायो को दो 
चर्गों मे बाँगा जा सकता है, या यो कहिए कि मूल्य-नीति के दो पहलु हैं (क) 
द्रब्यात्मक तया साख-सम्बन्धी उपाय तथा (ख) ग्रेर-द्रब्यात्मक उपाय ४ 

(क) के अस्त्गत निम्न उपाय अपनाय गए (१) चयनित साख नियन्त्रण 
(सलेक्टिक क्रेडिट कण्ट्रोल), जिसका १६५६-६० में और अधिक विस्तार किया गया, 
(२) मैतिक गात्रह तथा (३) प्रथम बार सुरक्षित कोष के अनुपात में परिकतंव, जो 
१६५६-६० के ग्रन्द्र मे अपनाया गया ! 

[ख़) के अन्तगंत अ्रपदाये गए उपायों में मुख्य [!) ग्रायात तथा वद्ूली 
द्वारा खाद्याल्तों वी पूर्ति मे वृद्धि, (२) उचित मूल्य की दुकानों द्वारा नियन्बित 
वितरण की प्रया का विल्वार, (३) (क) खाद्यान्न के अग्रिम व्यापार (फारवड ट्रेंडिग) 
पर रोक जारी रखना, (खो) आवश्यक परिवर्तेतो सहित खाद्ान्नो के अन्तर्राज्यीय 
आवागमन पर रोक तथा क्षेत्रीय व्यवस्था (जोनल एरेज्जमेप्ट) को जारी रखना, 
(ग) झट की चक्ष्त्त्यों द्वारा गेहूं को खुली खरोद पर रोक, (४) झावस्यक पदाये 
अधिनियम १६५४५ (एसेन्लियल कमोडिटी एक्ट) की घारा ३ की उपघारा (प्र) को 
व्ययस्वा व विम्पार, वियो अनगेंद साकार किछी -ी व्यक्ति क दाद्यान्‍्न के नप्चर 
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को पिछले तीन महीनो के बाज़ार-मूल्य के ग्रौसत मूल्य पर बेचने को बाध्य कर सकती 
है तथा सरकार स्वय उनके स्टॉक ले सकती है । (५) सम्पूर्य खाद्यात्त व्यापार तक 
श्नुज्ञा-पद्धति का विस्तार । 

इस प्रकार हम देखते है कि १६४६ को आधार वर्ष मानते हुए उपभोक्ता 
मूल्याक १६५५-५६ मे ६६ से बढकर मार्च १६६१ मे १२४ हो गया। तीसरी पच- 
वर्षीय योजना मे यह भौर भी बढ गया और १६६४ मे १५६ तक पहुँच गया । १६६४- 
६६ में विशेष तौर से पाकिस्तान से लडाई तथा १६६६ क' बजट के बाद कौमते बढती 
ही चली गई है, यहाँतक कि देश मे योजना तथा प्रजातन्त्र एक सकद में पड गया है। 
दु ख की बात तो यह है कि छ्वितीय योजना मे की मतो के बढने पर भी प्तीसरी योजना मे 
कोई विशेष रूप से मृल्य-नीति निर्धारित नही की गई । तीसरी योजना मे मूल्य नीति 
का अध्याय उपोद्धपंणा तथा असामरथ्य है । इस बात पर कोई विश्ेष ध्यान नहीं दिया 
गया कि एक ब्धेन अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य-बीति का कितना महत्त्व है । इस समय 
देश मे कुल माग कुल पूर्ति से कही प्रधिक है । और इस प्रकार हर उद्योग तथा खेती 
का क्षेत्र एक प्रकार से विक्रेता बाज़ार में बट मया । इस बात को हमे याद रखना 
होगा कि जिस प्रकार मुद्रास्फाति मे से हम गुजर रहे है, इससे छुटकारा नहीं मित्र 
सकता जब तक कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन न बढाया जाए, बढती जनसस्या की 
रोकथाम हो, कीमतो को स्थिर रखा जाएं, चोरबाजारी को खत्म किया जाए और 
अ्रस्पष्टीकरण धन पर कब्जा किया जाए । अ्रगर चौथी योजता में इन बात्तो पर 
विशेष रूप से ध्यान रखा गया तो लोकतन्त्र को राष्ट्र मे किसी प्रकार का खतरा 
नही होगा । 
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ऋधिकोषण (बेकिंग) ऋर साख' 


भारतीय भ्धिकोषण का इतिहास 


१ देशी ग्रधिकोष--भारतीय अधिकोप प्रणाली इतनी ही पुरानी है जितनी कि यहाँ 
का ब्यापार । सम्मवत्त मारतवर्ष में ससार के अन्य देझो से मी पहले तथा उनसे भी 
ग्रधिक, भ्रविकोप प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ ॥ चाझवय के ग्र्थशास्त्र (३०० ई० पु०) 
में ऐसे व्यापारी महाजनो के शक्तिशाली सघो का वर्णात है जो स्पया जमा लेते, उधार 
देते तथा अनेक ऐसे कार्यों का सम्पादन करते ये, जो आधुनिक झ्रधिकोप करते हैं । 

भारतवर्ष पर मुसलमानों के झ्रात्रमण के साथ ही यहाँ उयल-पुथल तथा 
श्र-रक्षा काल का प्रारम्भ होता है, जो अधिकोप व्यवस्था के लिए प्रति हानिकारक 
है । प्रपते सचित घन को किसी को सौंपना खतरे से खाली न था, अत इसे अ्रव 
कछिराकर सचित किया जाने लगा। तो भी व्यक्तिगत साहुकार समृद्धिश्ाली होते ही 
गए । साघारणतया वे व्यापार तथा महाजनी दोनो कार्य साथ-साथ ही करते थे । 
बे राज्य को कर्ज देते थे तथा अनेक प्रभावशाली महाजन परिवारों का सम्बन्ध 
किसी-न-रझिसी देशी राजदरबार से होता था। 'विना दरवारी महाजन के झ्ाही 
दरबार भ्रपूर्ण समभा जाता था। ऐसे महाजन को प्राय एक मन्‍्त्री बी शक्ति प्रदान 
की जाती थी ।' वगाल के नवाबों के खानदानी महाजन जग्रतसेठ परिवार का इतिहास 
इस तथ्य का साक्षी है कि इन महाजनो का देश की राजनीति में कितना हाथ था।* 

अब भी देशी अधिकोप प्रणाली इस देश की द्र॒ब्य व्यवस्था का प्रधात झ्रग है। 
प्रत्येक गाँव, कस्बे तथा नगर पे देशी महाजन मौजूद हैं । एक ओर गाँव में ये छोटे 


पं न नमन" 

१- भारतीय अधिकोष तथा साख विषयक प्रामाझिक खूचता १६२६-३० में नियुक्त विभिन्‍न आठीय 
अधिकोष खोज-समितियों तथा केन्द्रीय अधिवोष खोल समिति के साझ्ष्य के विवरण ठथा पुस्तकों में 
दिस्टारपूर्वक दी गई है । अपनी सपोर्ट पेश करने के पूर्व बेन्द्रीय अधिकोष खोज सामति वी प्रादीय 
समितियों दी रिपोद तथा छ्‌ विदेशी विशेषडदों के रप्टिकोय से भी विचार करना या । विदेशी विशेषज्ञों 
ने अलग से अपनी एक रिपो८ वैयार दी थी, जिसे केन्द्रीय समिति ने अपनो रिपो< में ही शामिल वर 
लिया। इस परिच्छेद में केस्द्रीय अविकोप खोज समिति तथा उसके अलुन्धेदा का निर्देश कमश 
“क्ल० श्र० रि०१ ठपा अकों द्वारा किया गया द्दै] 

२, देखिए, पच० सिन्दा द्वारा लिखित “अली यूरोपियन वैंकिग इन इस्डिया?, पृष्ठ १-३। 

३- केन्द्रीय अधिकोष खोज समिति ने लिम्नलिखित परिभाषा दी दै-/ दिशी मद्दा्॑नों से हमारा अभि- 


हु 


आर इन्पीरियल बैंक ऑफ इस्टिया, विनिमय बेंक, मिश्रित पूँजी के बैंक तथा सहकारी समितियों वो 


र्ध्र्‌ भारतीय अथज्ञास्त्र 


पूजीपतियों के रूप में हैं, दूसरी ओर देश-विदेश में एजेन्सियाँ रखने वाले व्यापारिक 
महाजनो ते सम्पन्न और व्यक्तियत सामेदा रियाँ-- विशेषत कौटुम्विक साक्रेदारियां-- 
बना रज्ली हैं, जो सम्पन्न तथा सुसगठित हैं । इन देशी महाजनो वी एक विशेष श्रेणी 
भद्रास के चेट्टी हैं, जिनके व्यापार में सारी जाति की करीब-करोब सम्मिलित 
जिम्मेदारी होती है ।' मद्रास के मदुरा जिले के नाद्ुकोटटई चेट्टो व्यापारी महाजन रूप 
में विशेष प्रसिद्ध है और प्राय उनका कार्यक्षेत्र ससारब्यापी है। भारतीय सर्राफों 
तथा साहुकारो हारा सम्पादित कुल महाजनी व्यापार अ्रवश्य भत्यधिक होगा तथा इन 
महाजनों की कारबार-सम्बन्धी दे तिक्ता श्रति उच्चकोटि की मानी गई है ३ भारतीय 
देक्षी अधिकोप प्रणाली का सगठन मिश्रित पूंजी के ग्राधार पर नही है | निक्षेप रूप 
मे तो प्राय थोडी-सी ही पूजी झाती है, पर इसकी वापसी चेक द्वारा नही, वरन्‌ 
नकद में होती है । यहाँ हिस्सा-पूंजी की प्रथा नहीं है ग्रोर उत्तरदायित्व वेयक्तिक 
अथवा साभेदारी मे सम्मिलित और असीमित होता है । 

ग्राघुतिक अधिकोप तथा देशी अधिकोय प्रणाली के बीच दो महात्‌ प्रन्तर 
हैं--(१) ग्राघुनिक युग भे मिश्रित पूंजी वाले अधिकोपों का विकास और (२) 
निकासी गृह के माध्यम द्वारा रुपया भेजने के लिए चेक वा साव॑ भौमिक प्रयोग । प्रतीत 
काल्ल में सर्राफ लोगो का प्रधान काम मुद्रा भुनाई था। 
२ देशी श्रधिकोष की वर्तमान स्थिति--सर्राफ वर्ग अब भी भारतीय द्वव्य बाजार 
तथा व्यापारी समुदाय के बीच की अनिवाये कडी के रूप में देश की आर्थिक व्यवस्था 
में महत्त्वपूर्ण भाग ले रहा है। वह कृपको, साधारण टदिल्पियों गौर ध्यापारियों को 
रुपया उधार देता, उपभोग के स्थानों भौर बन्दरगाहों तक फसलो के पहुँचाने मे 
सहायक होता तथा देश के भीतरी भाग मे सव प्रकार की चीज़ो का वितरण करवा 
है। फसल कटने के मौसम मे श्रावश्यकतानुसार अपने एजेंट को रेल द्वारा मकद स्पये 
के साथ भेजता है झ्रथवा सरकारी खज्चाने पर हुप्डी खरीदता तथा रुपय्रे की आवश्य- 
कता पड़ने पर उस हुण्डी को इस्पीरियल बैंक या व्यावसायिक शहरो के प्रन्‍्य बेको मे 
बट्टा कय लेता है )' कुछ अश्ो मे ये देशी साहुकार झ्राधुनिक प्रण्याली के आधार पर 
संगठित भिश्चित पू'जी वाले बैंको के घोर प्रतियोगी भी हैं । केची दर की छूद लेकर 
कभी-कभी ये बडे-बडें वैको से भी अधिक निक्षेप (डिपाशिट्स) इकट्ठा कर केते हैं 
दिजी विश्वास पर भी वे करे देते हैं तथा आधुनिक बैको की अपेक्षा इन महाजनों 
द्वारा भाँगी गई जमानत की पूर्ति भ्रधिक झासानी से होती है। उन्हे एक और भी लाभ 
हैं। भ्राज की स्थिति में हमारे देश के श्राघुनिक बैंक मुद्ठीं-भर बडे व्यापारियों की 
सहायता भले ही कर सकें, पर वे समूचे देश के व्यापारी-वर्ग से निकद सम्पर्त 


चोडकर अत्य सभी मह्दाजनों से हे ! निल्षेप लेने, हुण्डियों का कारवार करने तथा रुपया उधार देने वाले 
व्यक्तिगत तथा निजी फर्म भी इसी कोटि में झादे हैं |? (अनुच्छेद १०७) | जो निच्षेष नहीं लेते उतकी 
गणना देशी साख एजेन्सी की अन्य कोटि में होती दे । 

१० एम० एस० एम० गुब्ते द्वारा लिखित 'इण्डीजेनस वैक्यि इन इग्डिया?, पृ०-१ १-३२ । 

३, देखिए, झ्िरात् कृत 'इण्डियन फ़ाइनेन्स एण्ड वैंक्गि?, पृ० र४१ । 


अधिकोषण वेकिय) और साख २६३ 


स्वादित कर उन्हें सुविधा प्रदान नही कर सकते ! इस स्थिति में मारतीय साहुकार 
अनिवार्य मध्यस्थ है वैंविंगटन स्मिथ समिति के निम्नलिश्वित शब्दों से यह स्पष्ट 
है कि देशी महाजनो तथा आधुनिक द्रव्य-व्यवस्था के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध 
है--जिन लोगो का वैको से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है वे प्राय प्रसिद्ध झहरो के प्रच्छी 
स्थिति वाले सर्राफ ही होते हैं। वे श्रपनी निजी पूजी से कारबार करते है और 
साधारणतया छोटे छोटे सर्सफो तथा दूसरे लोगों की हुण्डियाँ' खरीद लेने के पश्चात्‌ ही 
दे बैको का प्राश्रय लेते हैं। जिन सर्राफो की हुण्डियाँ बडे सर्राफ खरीदते हैं थे भ्रपने 
से भी छोटे सर्राफ़ो को रुपया देते हैं । इस प्रकार यह क्रम गाँव के बेनियो, प्रनाज 
बेचने वालों तथा सुनारो तक चलता है । 

३, पुरानों तथा नई अ्रधिकोष प्रणाली के एकीकरण को श्रावश्यकता--साधारखतया 
यह अनुभव किया जा रहा है कि देश के पूंजी के साधनो का उपयोग करने तथा इसके 
साख के संगठन के नियन्त्रण में एकता स्थापित करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि 
देशी प्रविकोष-पद्धति भ्ौर झाधघुनिक मिश्चित-पूंजी-प्रणाली के बीच निकटतम घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित किया जाए। १६३३ मे सर जॉर्ज शुश्टर ने अस्लेम्बली मे रिज़र्व बैक 
विधेषक पर बोलते हुए कहा था कि “भारत के सम्पूर्ण वेक्रिय तथा साख के सम्बन्ध 
में देशी महाजनों द्वरा किये गए कार्यों को बंढा-चढाकर वरांन करना ग्रति दुष्कर है । 
यह कथन भ्रत्युक्ति नही कि इनका सगठत सम्पूर्ण साख-सगठन के ६० प्रतिशत से भी 
अधिक है । दुर्भाग्यवश्ञ यह भी सत्य है कि सहकारी समितियों के विकसित होने तथा 
इस्पीरियल बेक की सौ नई शाखाओं के खुल जाने के वाचजूद भी देशी प्रधिकोष तथा 
आधुनिक प्रधिकोष-अर्याली का सम्बन्ध अभी भी मामूली और अपरिपक्व दशा से ही 
है । देशी महाजनों के रूप मे प्रकट (रिश्रेजेंटिड) भारत के इस बृहत्‌ प्रधिकोष तथा 
साख-सग्ठन का सहयोग जब्र तक आधुनिक द्रव्य बाजार के साथ, जिसका नियन्त्रण 
रिजव बैक करता है, नही होता, तब तक रिजर्व बेक के लिए साख तथा सिक्के पर 
पूर्ण वियन्त्र रण करना असम्भव है, यद्यपि पाश्चात्य देशों के केन्द्रीय बैंको का यह 

क॒तंव्य समझा जाता है। भारत के गाँवो मे निवास करने वाली जनता के लिए भी 

यह संध्मवे नहीं होगा कि वह उचित डार्त १२ साख तथा अधिक्रोप-सम्बन्धी वह लाभ 

प्राप्त कर सके, जिसे श्रदान करता एक सुसगठित अधिकोपष-अ्रणाली का कतंब्य है ।” 

४. देशी साहुकारो से सम्बन्ध स्थापित करने की रिज्॒व बेक को योजना--रिजर्व बेक 

आ्रॉफ इण्डिया एक्ट १९३४ की घारा ५५ (१) (प्न) के पनुसार रिजर्व बैंक को तीन 
वर्ष वे अस्तर्गत ही शीघ्रातिशीक्र गवनर जनरल की परिषद (गवर्नर जनरल इन 





२* डु डियां तीन उद्देश्यों से लिखी जाती दँ--(क) कर प्राप्त करने के लिए (इस डालत में हु डी न्याव- 
साथिक हु डी तथा इस्नपत्रक (हेंड दिल) के समान दोती दे ।) (ख) व्यापार को «तिक थोग देने के 
लिए जवकि यदद व्िनिनव-पत्र के समान होती दै, परन्तु विनिमय-पत्र वी भांति छु डियों के साथ बिक्री 
के सौदे, वीजक, गोदाम की रसीद आदि रवत्व-अधिकार-यत्न रूदेव नत्यौ नहीं क्ये जाते | साधारणन- 
तथा केवल हु डी ही दो जाती दे | (ग) रुपये को व्यापार या किसी अन्य अभिप्नाय से एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर मेजने के लिए । 


२६४ भारतीय अथंशास्त्र 


कौसिल) के सामने ऐसे प्रस्तावों के साथ विवरण प्रस्तुत करना था जिसके झनुबार 
रिजवं बैक एक्ट मे अनुसूचित अ्रधिकोपो को प्रदत्त सुविधाएँ और ब्रिटिश भारत में 
बैंकिंग व्यापार ऐसे व्यक्तियों और फर्मों को प्रदान किया जाए जो अनुसूचित नही हैं ।' 

१६३७ ई० मे रिज़ञवे बैक के तत्कालीत गवर्तर ने केन्द्रीय अधिकोप खोज 
समिति की तिफारिश तथा १६३६ ई० में सच्योधित इण्डियन कम्पनी एक्ट में बैविग 
कम्पनी के नियमों के अनुसार ही निजी साहुकारो को संयुक्त करने की योजना का 
प्रारूप प्रस्तुत किया । रिजर्व बैंक ने यह सुझाव रखा कि अगर देशी साहुकारो को 
रिजये बैक से सम्बन्धित होना है त्तो उन्हे अपनती महाजनी व्यवस्था को मिश्चित पूँजी 
वाले बै को के अ्रनुरूप वत्ताना होगा तथा महाजनी के निक्षेप (डिपाजिट) पक्ष को प्रधिक 
विकसित करना होगा । जिन साहुकारों के पास कम-से-कम दो लाख की स्वीकत पूंजी 
हो तथा जिसे वे ५ वर्ष मे £ लाख तक कर लेंगे वे वैयक्तिक बैक बनने के लिए रिजर्व 
बक को आवेदन-पत्र भेज सऊते है। उन्हे एक निरिचित समय के भीतर गेर-महाजनी 
कारबार बन्द करना होग्रा। उनकी झ्रभियाचना का उत्तरदायित्व (डिमाड लाइ- 
बिलिटी) जब तक उनकी निक्षेप देनी उनके कारवबार मे लगी पूँजी पाँच गुना या उससे 
अधिक न हो जाएगी तब तक उन्हे रिजके बैक मे झनिवाये निक्षेप (डिपाजिट) नहीं 
रखना पडेगा। वे हिसाब के उचित खाते रखे तथा हिसाब का सप्रेक्षण किसी निब- 
पित्त संर्याता से कराएँ। वे अपने हिसाव-किताब का सच्रिक (पीरियोडिकल) ववतव्य 
रिजर्व बैक को भेजें तथा अ्रधिकोषो की भाँति उनके लिए बने भ्रधिनियम मे निर्धारित 
आ्रकेडो को अपने निक्षेपकों की जातकारी के लिए प्रकाशित करे । इन शर्तों को पूरा 
करने बावे देशी भहाजन मान्य पत्रो के आधार पर अपने विनिमय-पत्रो का रिंजे बैक 
से सीधे बट्टा करा सकेंगे । झ्रत रिजवं बैक से भारत सरकार को सूचित किया कि 
बह रिजर्व बैंक भ्रधिनियम वे सशोधनाथे ऐसी कोई तात्कालिक सिफारिश नहीं कर 
सकता जिसके अनुसार अनुसूचित बैक सम्बन्धी धाराप्रो को देशी साहुकारों के 
सम्बन्ध में लागू क्रिया जा सके । 

प्रक्युबर, १६५३ मे केल्ीय सरकार की स्वीकृति से रिज़वे बंक ने एक समिति 
(जिसे श्राफ समिति कहते हैं) यह विचार करने के लिए नियुक्त की कि वेयवितक 
साहस-क्षेत्र मे वित्त-व्यवस्था की, विशेषत अधिकोषो द्वारा, सुविधा कँसे उपलब्ध की 
जाए। समित्ति की रिपोर्ट से खाहकारो और सर्राफो के सम्बन्ध मे भी कुछ सिफारिशें 
की गई है जितमे से निम्तलिखित मुख्य है-- 

(क) सर्रफों और साहुकारो का रिजवं बैक से सम्बन्धीकरण करने की चेप्टा 
झ्धिक लगन के साथ की जाए । 

(ख) सर्राफ उपयुक्त खाते हिन्दी था अग्रेजी मे रखें श्रौर रिजवें बैंक की 
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स्वीकृत्ति से अपना अखिल भारतीय सगठन बना लें । 

(ग) सर्राफ उद्योग तथा व्यापार को वित्तोय थोग देते हैं। ग्रतः उन पर 
ऋण-मस्दन्धी पधिनिव्रम न लागु हो । 

(घ) सर्राफ दर्शनी हुण्डियो के स्थान पर ६० दिन की हुण्डियो का प्रयोग 
करें और प्रोत्साहनस्वरूप उनकी ऐसी हुण्डियो की आयी स्टास्पय ड्यूटी सरकार कम 
कर दे । 

(च) रिजत्रे बैक, आवश्यक्रता हो तो, रिजर्व बैक प्रधितियम में सप्चोयन 
क्राके, अनुसूचित वैकी के माध्यम से सर्राफो, विशेषत शझ्िकारपुरी सर्राफौ की मुहृती 
हुण्डियो का पुनर्वद्वा करे, जब तक सर्राफों का रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध नहीं 
स्थावित हो जाता । 

(छ) व्यापारिक वैको को चाहिए कि छोटे व्यापारियों तथा उद्योग-घन्धियो 
द्वारा लिखी तथा सर्राफो द्वारा पृष्ठाकित हुण्डियो का वट्टा करे, वश हुण्डी-सम्दन्धी 
पक्षों का बैंक को विश्वास हो । 

५ आझ्राधुनिक अधिकोपष का उदय--कलकत्तां के एजेन्सी हाउसो ने सर्वप्रथम इस देश 
में यूरोपीय अ्धिकोप प्रणाली का आरम्भ किया ॥) उन लोगो के कारोबार के रुहययक 
अग के रूप में ही इसका उदय हुथा । साहुकआरो की हैसियत से ये एजेन्सी हाउस यहाँ 
के घनी सौदागरों तथा उद्योगपतियों के साथ कारोबार करते थे तथा उनके जहाज 
तथा नील की फंविंटूयो को बवक रखकर उन्हे कर्ज देते थे। भारत में निवास करने 
वाली यूरोपीय जाति तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भ्रचिकारी गण अपनी बचत सर- 
काटी सिक्यूरिती की अपेक्षा ब्याज की ऊँची दर के लोगवश्य एजेन्सी हाउसो के हवाले 
करते थे । स्ठ दाडी के कारण एजेन्सी हाउत्तो को मुसीवत का स्ामता करता पडा 
और १८३६-३२ के व्याउस्ामिक सक्ट न तो उनका गला ही धोट दिया । अस्‍्तु 
यूरोपीय प्रणाली के आधार पर सगठित बैक न तो उस समय ही मिश्नित पूँजी वाले 
थे, न श्राज ही वे पूर्णंतया वंसे है। प्रिंडलेज-जँंसी यूरोपीय फ़्मों में निजी अधिकोप 
विभाग होता है । सर्वत्षयम झलेग्जेंडर एण्ड कम्पनी न कलकत्ता मे बैक झॉफ हिन्दुस्तान 
की स्थारना की, जो पूर्णतया यूरोपीय प्रस्याली पर झावारित प्रथम झधिकोय था । 
१६२६-३२ के व्यावसायिक सक्तट के समय अलेग्जेंडर कम्पनी और साथ में उस बैक 
का भी दिवाला निकल गया । उसी ध्वसावश्चेप पर तत्यस्चात्‌ कलकत्ता के प्राय 
साभी अनुसा एजेल्जी हाउत्तो के सहवारेए तो बुनिधानावका नानकानिश्रिता दूजी वाली 
बैक को स्थापना की गई, पर १८४८ में वह भी वन्‍्द हो गया । 

६. प्रेस्नौ्े्सी वेक--प्रेसीडेन्सी बैंको में सबसे पुराने तथा दाक्तियाली बैंद माफ़ 
बयाले की कलकत्ता म १८०६ में १० लाख की पूँजी के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को एक सनद द्वारा स्थापना हुई ! इस पूंजी में १० लाख रुपया ईस्ट इष्डिया क्म्पनो 
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ने ही दिया था | १८४० में पहली बैक ऑफ बम्बई' की स्थापना ५२ लाख झुपये की 
पूँजी के साथ हुई। इसमें सरकार ने तीन लाख रुपये के हिस्से लिये थे । अ्रमरी का के गृह- 
युद्ध तथा कपास के अकाल से उत्पन्न तीत्र सट्टे बाजी में इस बैक ने भी हिस्सा बेंटाया 
और उसी के कारण १८६८ मे इसका दिवाला भी निकल गया । द्वितीय बैक ग्रॉफ 
बम्बई की स्थापना उसी साल एक करोड रुपये की पूंजी के साथ हुई । १८४३ में 
बैक श्रॉफ मद्रास को स्थापना ३० लाख हुपये की पूँजी के साथ हुईं, जिसमे ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने तीन लाख शपयें के हिस्से लिये थे । कुछ दिनों से यह कल्पना की 
जा रही थी कि बैक ऑफ बंगाल अखिल भारतोय बैक का स्थान ग्रहण कर लेगा, 
पर इन तीनो बैंको की स्थापना ने इस सम्भावना वी समाप्ति कर दी। प्रारम्भ से ही 
प्रेसीडेन्सी दैक का निकट सम्पर्क सरकार के स्तथ था, जिसने केवल उनवी हिस्सा" 
पूँनी मे ही योग नहीं दिया वरन्‌ कुछ डाइरेक्टरो की नामदझंगी का भी उसे अ्रषि- 
कार था। १८५७ तक सिविल सर्विस दरजे के अश्रफ्सर ही बैक का मन्त्री, सेक्रेटरी 
तथा कोपाध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बदले बैंको को कुछ रिप्रायतें मिलती थी, 
जिसमे सरकारी अधिकोषीय व्यापार का एकाधिकार सर्वप्रमुख था। उस समय बैक 
के पास नोट छापने का अधिकार तो था, पर इस पर भी कुछ नियन्त्रण थे, जेंसे 
दर्कती उत्तरदायित्व नकद कोप का तीन ग्रुना--और वाद में चौगुना से श्रधिव नहीं 
होना चाहिए | इन गतिबन्धो की वजह से व्यवहार में इस अधिकार का मूल्य नहीं के 
बराबर था। १८३६ के बाद तो नोट छापे जा सकने की बुल्ल मात्रा तक निश्चित 
कर दी गई ! जैसा हम देख ही चुके हैं, १८६२ भे सरकार ने नोट छापने का प्रधि- 
कार भी छीत लिया और स्वय अपनी पत्र-मुद्रा का निर्यमन किया । बैक की क्षति- 
पूर्ति स्वछूप सरकारी नकद प्रेसीडेत्सी नग्ररों के प्रेसीडेन्सी बँक्रो मे रखे गए । 

भारत सरकार ने १५७६ के प्रेसीडेन्सी एक्ट के अनुसार अपने हिस्से को 
पूँजी वापस ले ली तथा डाइरेक्टर, मन्‍्त्री और कोपाध्यक्ष नियुक्त करते का अधि- 
कार भी त्याग दिया । इसके बाद प्रेसीडेन्सी बैको का सरकारी स्वरूप न रहने पर 
भी झन्य बैको से उनकी भिन्‍नता इस अर्थ मे थी कि वे १८७६ के विशेष अधिकोप- 
अधिनियम द्वारा शासित्त थे तथा जनता और सरकार दोनो ही उन्हे इस देश की 
पद्धति का प्रधाव अग तथा सरकारी खजानो का अनिवाय अ्ग मानती थी । 
७ सुरक्षित कोष पद्धति---१८६३ से सन्‌ १८७६ ई० तक मुख्यात्रासों (हैड बवार्टर्स) 
की सारी सरकारी रकम प्रेसीडेन्सी बैंको मे ही रखी जाती थी, लेक्नि बगाल तथा 
बस्बई के बैक से इने क्‍नीविधे की वापसी मे कीठनाई अनुभव होने के कारण "मार 
सरकार ने १६७६ मे बम्बई, कलकत्ता वथा मद्रास में निजी सुरक्षार्थ खज़ानो की 
स्थापना की । तदनन्तर सरकारी रकम विशेषतया इन्ही तौन सुरक्षित सजानों मे 
रखे रे थी ॥ जिला और ताल्लुका के खजाने में तो थोडी रकम सुरक्षा तथा 
दैनिके आवश्यकता के लिए रहती थी। १५७६ मे प्रारम्भ होने वाली नई व्यवस्था 
के अनुभर सरकार इस बात से सहमत हो गई कि अगर वसस्त॒विक निक्षेप निश्चित 
निम्नवमौ(निक्षेप से कम पडे तो वहू अन्तर-निधि पर बैंको को सुद देगी । वास्तविकता 
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तो यह थो कि बैंको मे निम्नतम से भी अधिक रकम रहती थी, लेकिन वे तो इतने 
से ही सन्तुष्ट नही थे । राजस्व का एक बडा भाग सरकारी खाते में ऐसे समय मे 
पडा रहता था, जवक्रि द्रव्य-आजार मे उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी । हमारे देश मे 
साधारणतया नवम्बर से जून तक कारोबार का मौसम तथा जुलाई से अवतुबर तक 
जझिधिल मौसम होता है। केवल कलकत्ता से कारोबार का मौसम जुलाई से प्रक्तूबर 
तक का होता है। जनदरी से प्प्रैल तक के ही चार महीनों मे लगान की वयूली 
होने के कारण लगात का मौसम तथा व्यस्त कारोबारी मौसम एक ही साथ पढते 
हैं। सरकार को बहुत वडी मात्रा म कार्यक्षील रकम रखनी होती थी, क्योकि 
मालयुद्वारी की प्राप्ति वारहों मास तो एक समान होती नहीं, पर उसे लगान वयूल 
करने का ध्यय तो सालभर समान रूप से करना पढ़ता है। इन सब परिस्थितियों 
से इस बात की सम्भावना संमभी गई कि कारोदार वे मौसम मे सरकार अपनी 
बंतिक स्थिति को क्षति पहुँचाए त्िला ही द्रव्य वाज़ार की अधिकाधिक सहायता 
कर सकती है । 
के प्रेंपिडेन्सी बेक के कारोबार तया विकास--प्रे सिडेन्सी वेको को (१) विदेशी विनि- 
मय-सम्बन्धी कार्य करने श्र (२) दूसरे पद्मों से द्रव्य उधार लेने से मना कर दिया 
गया तया (३) ऋण देने के लिए ऋण की मात्रा, ऋणा-क्ाल, ऋण के बन्धक-पत्रो 
सम्बन्धी कुछ अतिवन्ध लगा दिए यए। 

इस सब प्रतिबन्धों तथा विध्तों के होते हुए भी प्रेम्चिडेन्सी बैंको की अ्रनवरत 
समृद्धि की नहीं। जिस तेजी के साथ उतका विकास हो रहा था उसमे इन प्रति- 
बन्धो ने प्रभाव तो स्वश्य ही डासा, पर दूसरी ओर इन्ही सबके कारण उन बैको की 
स्थिरता तया शक्ति मे दृद्धि भी हुई--विशेषत १६१४-१७ के पुद्ध के पूर्वकाल मे इस 
बैंकों भे निजी निश्षेप्रों की मात्रा में सतत वृद्धि हुई । भारतवर्ष के मिश्रित-पूँजी वाले 
बैको से भिन्‍न प्रेसोडेन्सी बैक अपने उत्तरदायित्व के ३० प्रतिशत से भी भ्रधिक रक्षित 
त्कद रक्ककर प्रपती श्थिति सुहद बनाये हुए थे। इन बंको मे सरकार हर समय 
कुछ-न-कुछ रकम रखती थी, जो प्राय निरिचत निम्नतम सीमा से अधिक ही हुमा 
करती थी तथा जहाँ-जहाँ भी इन वैकों की इाखाएँ होती वहाँ वे कुछ सामास्य 
सरकारी कारोबार कर दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें विश्क्‍ित पारिश्रमिक 
की प्राप्ति हो जाती थी ।॥ इसके ग्रतिरिक्त करेस्सो नोटो को प्रचलित करत के 
उद्देश्य से य बैंक अपनी झाखाग्रो में तोदों को भुनाने में भुगतान का सुमौता भी 
प्रदान करते थे । सरकारी सहयोग प्राप्त बैंकों के असोसियेशन ने लाभदायक शर्तों 
पर निजी निक्षेत्र दया बैंकिंग कारबार को आकपित कर वैको की प्रतिष्ठा मे 
चार चाँद लगा दिए ओर देश की अधिकोष-पद्धति मे इन बैक्ो को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान किया । 
€ विनिमय बेक (विदेशों बेऊ)--ऊपर हम उल्नेख कर ही जुक़े हैं कि प्रेमिडेस्सी बैको 
को विदेशी विनिमय-सम्दन्धी कार्य करने तथा विद्देश मे पूंजी इकट्ठा करने की 
मनाही थी, लेकिन इस देझ्ष के विदेशों व्यापार की वृद्धि के साथ इन दोनो कार्यो का 
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महंत्त्त बढता ही गया। अतः झब एक ऐसी श्रेणी के बैक के लिए काफी क्षेत्र उपलब्ध 
हो गयग्मा जो विशेषतया विदेशी वितिमय-्सम्बन्धी कार्य करें। 

१६ १४ के पूर्व केवल इण्डियन स्पीशी बैक ही प्रमुख भारतीय मिश्रित पूंजी वाला 
जैक था, जिसकी विनिमय बैंको की भाँति लन्दन मे एक झाखा थी जिसको खोलने का 

देशय विदेशों में बैक के चाँदी तथा मोती के कारोबार में सहायता प्रदान करना 

था । अपने जीवद के कुछ प्रारम्भिक वर्षो म्रे भारत के किसो भी विनिमय देक ने 
विनिमय का जितना कारोबार किया' उससे कम एलायेन्स वैक श्रॉफ शिमला 
(१६२३ में जिसका दिवाला निकल गया), टाटा इण्डस्ट्रियल बे क (सेण्ट्रल बेंक आफ 
इण्डिया के साथ इसका एकीकरण १६२३ में हुआ) ने नही किया । ग्राज भी बुद्च 
पमिश्चित पूँजी वाले बैंक इस कारोबार में हाथ बंटाते तो हैं, पर अभी दे इस क्षेर में 
विशेष विकास नहीं कर पाए हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के विदेशी विनिमय के व्यवसाय पर 
विदेशी बैंकी का ही एकाधिकार रहा है | विदेशी केन्द्रो में शाखाग्रो को स्थापित करने 
के सम्बन्ध मे निम्नलिखित प्रमुख कठिनाइयो का सामना बरना पडता है--(१) 
इतनी अधिक पूजी नही है कि इच केद्द्रो के द्रव्य-वाज़ार मे साख बनी रहे, (२) जब 
तक विदेश स्थित ये धाखाएँ झ्रात्मतिर्मेर नहीं हो जातीं, तव तक इनके सचालत में 
घाटा उठाना पडता है, (३) ग्र्तर्राष्ट्रीय विनिमय कार्य की शिक्षा पाये हुए ऐसे 
कर्मचारियों की कमी, जिन पर निर्भर रहा जा सके, (४) विदेशी बैंको का वे -भाव, 
तथा (५) भारतीय बैको के प्रधान कार्यालयों के भारतवर्ष में ही रहने की वजह से वे 
प्त्तराष्ट्रीय द्रव्य की स्थिति के निकट सम्पर्क मे नहीं रहते तथा आयात निर्यात की 
हुण्डी (इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट बिल) एवं वसूली के लिए विनिमय-पत्रों का व्यापार 
प्राप्त करने मे कठिनाई का सामता करना पडता है। १६३६ मे बार्कलेज़ बैंक, लदन 
के साथ इसका एकीकरण हो गया । 

लेकिन बाद मे इस देश का सम्पकक भ्रन्य राष्ट्री के साथ बढ, शिसके परिणाम- 
स्वरूप प्रध्य देशो के प्रमुख बैंको की शाखाएँ भी यहाँ खुलने लगी। भारतवर्ष के 
व्य पार में होने वाले विध्न तथा कुछ विदेशों के, जिनका पहले भारत के अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में श्रति छोटा स्थान था, महत्त्वपूर्ण आधिपत्य के कारण विदेशी बैंको को 
'इस देश में अपनी शाखाएँ खोलने का प्रोत्साहन मिला | भ्रत भारत स्थित वितिमय 
बैक अधिव्राश लन्‍्दन-ह्थित बैको की शाखाएँ हैं। अब यूरोपीय देशो, सुद्रपूर्व तथा 
अमरीका की बैंको की शाखाओो की सख्या भी बढ रही है । विभिभय बैंको का बवर्गी 
करण हम यो कर सकते हैं-“-[१) जो भारत मे अत्यधिक कारोबार करते है, भौर 
(२) जो सारे एशिया में कारोबार करने वाक्ते बैको की एजेन्सी मात्र है । 

१०. विनिमय बैकों के कारोबार तथा उनकी चर्तेमान स्थिति--प्रारम्भ में विनिमय 





$ सिन्हा पूर्वोददत, इक २९० । 
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थैको का कार्य केदल देश के वाह्म व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने तक ही सीमित 
था, पर इधर हाल में उनमें से अविवाश ने देश में, जहाँ-जहाँ इनकी शाखाएं हैं, वहां 
के झान्तरिक व्यापार का वित्तीय योग देवा काफी प्ररम्भ कर दिया है ) विनिमय- 
बैंकों की प्रधिकाश हुण्हियाँ भारतीय नियनिको वी निर्यात-हुण्डियां हैं, जो लब्दन ते उस 
बैंको या साख शो के नाम होती हैं शिवसे निर्यात को साख-सुविधा प्राप्त होती है । ये 
निर्यात हुण्डियाँ अधिकतर त्रैमासिक तथा स्वीकार करने पर दी जाने वाली डी० ए० 
होती हैं, यद्यपि कुछ मूह्य-प्राष्ति पर दी जाने वाली (डी० पो०) भी होती हैं। लद॒त 
में विनिमय बैक डी० पी० हुण्डियों को अपने पास तव तक रखते हैं जब तक ये लोटा 
नहीं ली जाती या इसकी ग्रवधि पूरी होने पर ये चुशता नही हो जानी ॥ डी० ए० 
ब्रिन्न का बट्ठा (या पुनवेष्ठा) प्राय स्वीकृति के तुरन्त ही बाद में हो जाना है। इगलैप्ड 
मे इनका पुनर्वट्ट इसलैण्ड तथा स्क्राटलैण्ड को सिश्चित पूँजी वाले बैको या बैंक प्रॉफ 
इंगलैण्ड द्वारा होता है। इस प्रकार विनिमय बैंकों ढारा भारतवर्प में दिये स्पये के 
बराबर इगरह्नैण्ड मे पड मिल ऊाते हैं। व्यापार मनन्‍्दा हौने या भारतवर्ष मे कोप की 
तात्कालिक माँग न होने को हालत में कमी कभी वे हुण्डी को प्रवधि पूरी होने तक 
रोक भी लेते हैं।' इस प्रकार भारतव के निर्यात व्यापार की विचौय व्यवस्था मुख्यत 
ब्विडिश बैंशों की पूंजी से ही होती है । लब्दन के द्रव्य बाजार मे हुण्डियो का पुन्वेट्र 
करान की सुविघा--भारत की अपक्षा वहाँ दद्टा दर भी कम होती है--विशेष लाम- 
दायक है, वयोकि विनिमय वैक जितनी निधि की हुण्डियों को अवधि पूरी होने तक 
अपने पास रख सज्ते हैं उससे अधिक निधि की हृण्डियाँ खरीद लेते हैं। 
विनिमय वैंकी द्वारा भारत की निर्यात-टुण्डी खरीदने का अर्थ है अपन काप 
को लत्दन भेजना । जद त्तक कौंसिल बिल तथा टलीग्राफ्कि द्रान्लसफर खरीदते की 
पद्धति थी, तब तक विनिमय बैक आन कापो की भारत वापसी के लिए खुलकर इन 
दोनों का तय लन्दत से करते रहे । बच दे भ्पनी निधि को लन्दन भेजन के लिए 
अपनी स्टलिग की बिक्री रिजर्व बैंक झ्लॉफ इण्डिया के हाथ करते हैं ) भारत म॑ अपने 
कोप की वृद्धि करन के उनके कुछ अन्य तरीके भी हैं, जँमे आयात की हुण्डी के पक 
जाने यर उसे ग्रुना लेना विदेश स्वित भारतीय छात्रों, मुसाफिरों तथा अन्य भारत 
से रकम भेजन वाले व्यक्तियों को ड्रापट वेचकर तथा द्ेेलोग्राफिक ट्रान्सफ़र करके 
तथा लन्दव मे खरीदे गए भारतीय ऋणपत्रो को भारत में बेचकर, इत्यादि । अप्रैल 
१६३५ में रिजरे बैक ऑफ़ इण्डिया को स्थापया के पदचान्‌ इस दैक से व लन्दन में 
भरुततान के लिए स्टलिग ड्राफ्ट खरीद सक्ते हैं * 
भारतीय ग्रायात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था या हो भारतीय आयावक्तो 
पर किय गए साठ दिनो की दश्चेती हुश"्डी द्वारा या सब्दत बैक की स्वीहृुत 'हाउस 


2 भारतवर्ष ल्था यूरोप, रुुज्नराज्य अनरीका त्था उयनिवेशों के दीच रू ले में हो हुऐ्ल्यों की जयंती 
हैं। भारत और ज'प'न क दीच येन में स्था झारत और चीन के दीच हुसित्या श्पये में की उ'दी है । 
२ हाज में वी गद विभनिषय निवन्दय की युक्तेयाँ, €वें परिदेद के २६वें दैस में देखिए । 
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वेपर' हुप्डी द्वाशा की जाती है। भारतीयों द्वारा किये गए ग्रायात के लिए प्राय 
पहले तरोकै का उपयोग होता है । स्टलिंग मे लिखे ऐसे ड्राफ्ट को लन्‍्दन-स्थित 
विनिमय बैंक मुम्तान करते हैं और फिर अपनी भारत-स्थित झ्ाखाशो के पास वसूली 
के लिए भेज देते है जो इन्हे स्वीकृति तथा भुगतान के लिए ग्रायातवों के सामने पेश 
करते हैं॥ आयात करने वाले बिवा पूरा भुगतान करिए ही वस्तुओं को दो तरीकों से 
प्राप्त कर लेते हैं--(१) विनिमय बैंक की श्रोर से ट्रस्ट रसीद पेश करके ग्रायातक 
वस्तुओ्रो को प्राप्त करना तथा चीजो की अन्तिम चुकती होने के पूर्व उन्हें अपने पास 
घरोहर स्वरूप रखकर । दूसरा उपाय यूरोप के उत आयातकर्ताओ को प्राप्य है, जिनके 
लन्दन में पुराने बेक़ है। ये अपनी लम्दन-स्थित बैंकों के नाम हुण्डियाँ लिखते 
हैं जो उन देको द्वारा स्वीकृत होने पर लन्दन में ही बह्टं पर भ्रुनाई जा सकती हैं । 
उनका बद्टा करने वाले बैंक सम्बन्धित पत्रों को भ्रपनी भारत-स्थित श्ाखाश्रोको 
भेज देते हैं । शाखाएँ हुण्डियो की श्रवधि पूरी होने के पहले रकम वसूल करने लन्दत 
भेज देती है। विनिमय बैक के विदेश-स्थित कार्यलिय तथा शाखाएँ भारतवर्ष के 
प्रायात व्यापार की वित्तीय व्यवस्था करने मे प्रमुख भांग लेती हैं । भारतीय शाखाग्रो 
का सो साधारणत्तया यही कार्य होता है कि दे आयात की हुण्डी वी अवधि पूरी हो 
जाने पर उसकी वसूली करें तथा हुण्डी भुगतान करने वालो की झक्ति तथा स्थिति" 
सम्बन्धी सूचना प्रपनी शाखाओं को दे । तिर्यात की हृण्डियो के विपरीत प्रायात की 
हुण्डियो का भारतवपं मे पुन॒वेद्मा न होने के कारण विनिमय बैक निर्यात-व्यापार की 
अपेक्षा आयात व्यापार को ही अधिक वित्तीय सहायता देते हैं । श्रगर ग्रायात की 
हुण्डी के बट्टा बाजार को हम विकत्तित करना चाहते है तो यह आवश्यक है कि 
इन्हे रुपये मे ही किया जाए तथा ये स्वीकृति पर देय हो | इन सुधारों द्वारा भारत 
के झायातकर्ताओ की यथार्थ शिकायतों को दूर करने मे भी सहायता मिलेगी । 

सन्‌ १६५७ मे भारत मे वितिमस बैको--विदेशी बैंकों की सस्या १७ थी । 
इस वर्ष निक्षेप की राशि २०४ १४ करोड २० थी जबकि १६५६ में यह १८७ ५४ 
करोड रु० थी । फरवरी, १६६६ मे भारत मे विनिमय बैको की सख्या १५ थी और 
इनका कुल तिक्षेप ३५२ ८६ करोड रुपया था । 
११. विदेशी बेको पर प्रतिबस्ध--अब हम विनिमय बैंको के दोष और उन्हे दूर 
करने के लिए अस्तावित प्रतिबन्धों की चर्चा करेगे | भ्नुमान है कि इस देश के विदेशी 
व्यापार में भारतीयों का हिस्सा केवल १५ से २० प्रतिशत है ।' ग्रत कमीश्वत, 
दलाली तथा बीमा के रूप मे गैर भारतीयों को बहुत-सी रकम देकर हमे काफी 
घाटा उठाना पडता है। लोगों की यह घारणा है कि भारत के विदेशी व्यापार मे 
विदेशी मस्थाग्रो की अधिकता इसलिए है किय विदेशी विनिमय वैक भारत के साथ 
व्यापार करने वाले श्रपने देशवासियों को बहुत सुविधा प्रदान करते हैं । इसके झति- 
रिक्त, जेसा हप ऊपर देख चुके हैं, इन बैंको को विदेशी ब्यापार की वित्तीय व्यवस्था 


३. विमल स|० शोष द्वारा लिखित “४ रूडी ऑफ़ दि इडियन मची मार्केट', १० ८७] 
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करने का एकाथिकार है और यह कहा जाता है कि आरतीय व्यापारियों की हानि 
करने के लिए वे इस अधिकार वा दृस्पयोग॑ करते हैं ।' 

केस्द्रीय अधिकोप समिति स कुल गवाहो ने विनिमय वैको के वार्यों के सम्बन्ध 
मे काबून बनाने वी प्रार्थना की, क्योदि उन पर किसी प्रकार का भारतीय कानूनी 
प्रतिवन्ध नहीं था, सदा तक कि वे भारत में रजिस्टर्ड मिश्रित पूँजी वाले बैंको 
पर लगाये गए झल्पसस्यक कादूनी प्रतिबन्धों से भी मुक्त थे । यह भी कहा गया है 
कि यद्यपि दे भारत में ही निश्षेप इकट्ठा करते हैं, फिर भी भारतीय निक्षेपकों को 
किसी प्रकार का सरक्षण प्रदान नही किया गया है। झन्ततोगत्वा राष्ट्रीय दृष्टिक्नोणो 
से भी जापान तथा भअन्य देशों के ही समान विनिमय बैंको की भारत विरोधी 
नौति के शोघकस्वरूप तथा आरतीय व्यापारियों को कठिनाइयो को दूर करने के 
लिए भी उनके नियन्त्रश का समर्थन क्रिया गया (के० झ० (०, ४७७) । 

प्रगर कोई विदेशी बैंक भारत में महाजनी का कारोबार करना चाहता हो 
तो उस्ते लाइसेंस की निम्दलिखित झर्तों को पूरा करना चाहिएं-- 

(१) रिजर्व बेक के आदेशानुसार वे अपन भारतीय कारोबार-सम्बन्धी 
आदेय तथा दायित्व का बाधिक विवरण रिजवे बेंक को दें। 

(२) कम से-कम कुछ दर्ष तक वे अपन भारतीय तथा प्रभारतीय कारोबार 
का विवरण समय-समय पर रिज़र्व बैंक को दें । 

(३) पारस्परिकता के आधार पर अन्य शर्ते नी रखी जा सकती हैं । प्रनक 
देशो ने भपने यहाँ कार्यशील भन्य राष्ट्रीय बैंको पर काबूनी प्रतिदन्‍्य लगा दिया 
है । भारत सरकार भी भारतवर्ष मे अधिकार-पत्र-प्राप्त विदेशी बैंको पर इन्ही शर्तों 
को लगाने वी अपनी शक्ति का उपयोग करे । इस प्रकार भारत सरकार विदेशी 
बैकों के साथ परस्परानुवर्ती व्यवहार वर सकती है (वि० झ० रि०, ४५१ )। 

१२ भारतोय विनिमय बंक का श्रीयणेश--विदेशी वैक्को पर लगाय गए इक तरह 
के प्रतिवन्ध हमारी वर्तमाव स्थिति मे ्तिना ही सुधार ला दें, पर वे हमारी कम- 
जोरी के मूल कारएण को दूर नहीं कर सकते, क्योकि भारतवासी ग्रायात झौर निर्यात 
ब्यापार तथा ऐसे व्यापार की बैंद-सम्बन्धी सुविधा के निर्देश में बहुत ही कम हिस्सा 


३- वेन्द्रीय अषिकोष खोज सनिति के सम अनेक व्यावसायिक उस्याओं ने कहां था कि विनिमय 

कफ नियोटकों ्यि को के 4 वो क्के असतोप”नक 

बैक विदेशी कं को मारतीय व्यावसायिक के 5व के सन्वन्ध में 'नक्‌ सुक्तत दते ह+ 

मारहीय आयात्वों को खीइत होने पर देय ड्राप्ट की सुविधा प्राप्त नहीं दाता स्वीइत राख 
उल्लेख-पत्र वी प्राजि क लिए भारत के आयतकतोओं को वस्तुओं की कीमत वी २० से १४ प्रति 
शत तक विदेशी हैक में उन करना पड़ता है (उवकि विदेशी आयात पर यह श्र लागू नहीं दै)+ 
आया“हुण्डी स्टिंग मुद्रा में की जाती त्था इस पर ब्यातन्‍्दर ऊँची (६%,) हाती है भारत 
के उहाजो तदा दीरा क्पब्यों के साथ विनिमय नेंकों का व्यवहार पतिवूल होता द। उनमें भारतीयों 
की नियुक्षित जिन्मेदार पद पर नहीं वी वावी, इत्यादि | देसिए के० ० रि० ४३६-४५ रिपोर्ट में 
भरत सरकार को यह सुम'व दिया गया सके बह इन शिकायतों को दूर दरने के लिए बिन्लिय बैंकों 
के साथ उपयुत परिपादी वा सृडन करे | 


३०२ भारतीय अधथंश्ञास्त्र 


लेते है। केन्द्रीय म्रधिकोप खोज समिति न निम्नलिखित युक्तियाँ बताईं जिनके द्वार 
भारतवव॑ वैकिंग तथा व्यापार मे उचित स्थान प्राप्त कर सकता है [ि० भआ्र० रि०, 
४८१)--(१) सुस्थापित मिश्चित पूंजी वाले बैंको को इस प्रकार का विदेशी सम्पई 
करना चाहिए जो उनके ग्राहको के लिए लाभदायक हो। (२) रिजयवे बैंक को 
स्थापना के साथ-ही-साथ इम्पीरियल बैद पर विदेशी विनिमय कार्य-सम्बन्धो 
प्रतिबन्धो को हटाने के पश्चात्‌ इम्पीरियल बैक झ्रॉफ इण्डिया को भारत के विदेशी 
व्यापार में सहयोग देने के लिए प्रोत्माहित करना चाहिए। (६ अप्रैल १६३५ को 
रिज़र्व बंक की स्थापना के बाद इम्पोरियल बेक ऑफ इण्डिया के विदेशी विनिमय 
कार्य सम्बन्धी पुराने प्रतिबन्धो को हटा दिया गया है तथा इम्पीरियल बैक की 
नियुक्ति रिजवे बैक के एकाकी एजेंट-हूप में भी हुई है ।) (३२) तमिति ते यह भी 
सिफारिश की कि अगर इम्पीरियल बैंक भारत के विदेशी व्याप।र की वित्तीय 
व्यवस्था ठीक तरह से नही कर पाता तो एक भारतीय विनिमय बैक की स्थापना की 
जाएं (के० श्र० रि० ४८५) । इस बैक की ३ करोड रुपय की ऐसी पूंथी होनी 
चाहिए जिसे भारत से रजिस्टर्ड सिश्चित पूंजी वाले बैंक पहली किश्त से ही खरीद 
लें। प्गर सम्पूर्ण हिस्सा-पूँजी की जिक्री निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं हो जाती ता 
सरकार बाकी रकम की धरूति करके उसे जनसांघारण के हाथ बेच दे । जब तक ४० 
प्रतिशत स अधिक पूंजी सरकार की हो, तब तक सचालकों की नियुक्ति मे उसका 
विशेष हाथ होता चाहिए। सरकार के प्रेपणा-सम्बन्धी कार्यों को रिजव॑ बैंक हारा 
नियन्त्रित किसी नए बैक को सॉंतने के प्रइग वर इस शर्ते पर रिजवं बैक के साथ 
विचार करता चाहिए कि उस नये बैंक को यह स्प्रीकृति न दी जाएगी कि वह 
एज्रेण्ड की हैसियत से खुले बाजार मे इस प्रेरणा का उपयोग मुनाफा कमाने के लिए 
करे ।' (४) ऐसे दैको की स्थापना की जानी चाहिए जिन पर भारतीय तथा विदेशी 
सम्मिलित नियन्त्रण बराबरी के हिस्सेदार की हेसियत से हो । 

इस समय विदेक्षी बैंको का नियन्त्रण करने की दृष्टि से बैंकिंग कम्पनी 
झधितियम १६४६ में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है-- 

(क) प्रत्येक विदेशी बैक के पास त्रेमासिक के अन्त पर उसके भारतीय 
दायित्व (मांग और सावधि) के ७५% के आदेय भारत में होने चाहिए। 

(ख) बम्बई और कलकत्ता में स्थित विदेशी बैंको की पूंजी तथा रिजवं 
कम से-क्म २० लाख रुपये तथा अन्य स्थानों मे स्थित होने पर १५ लाख रु० होना 
चाहिए । ये विधियाँ भारतीय बैको के लिए निर्धरित सीफाओ से अणिक है | 

(ग) विदेशी बैक का दिवाला निकलने पर भारतीय निक्षेपकों श्ौर ऋण*« 
दाताओ्रों का उनके भारत-स्थित आदेय पर प्राथमिक अधिकार होगा । 


१. समिति के ६ सदस्यों की (जिनमें सर पुरुषोत्तददास ठाकुरदास भा थे) विभति स्षिणी में इस 
ाति बीए जोरदार सिफारिश की गई थी कि राज्य द्वारा अपनी दी ३ करोड रुपये की पेंजी केसाथ 


द् 
शीघ्र विनिमय बैंक की स्थापना की जाए | 
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[घ) प्रत्येक दर्ष विदेशी बैंक अपने भारतीय कारोबार का हाति-लाम 
विवरण तथा स्थिति-विवरण तैयार करके प्रकाशित करेंगे ) 
१३ मिश्चित पूंजी के बेकी का इतिहास--भारतदर्ष के बढते हुए व्यापार वे कारण 
आधुनिक और सुव्यवस्थित श्षेणी के बैकी की अ्वश्यकता थी। पर इस ग्रावश्यक्ता की 
पूर्ति न तो प्रेसीडे्सी वेक ही कर सकते थे जो अनेक प्रतिचस्धो से मुक्त श्र्ध-सावं- 
जबिक सस्था थे तथा कुछ ही बडे झहरो मे जिनकी शाखाएँ थी ग्रौर त विनिमय 
बेक ही, जिन पर विदेशी व्यापार की पूंजी ने पहले से ही अपना प्रधिकार जमा 
इखा था । व्यवस्थित बेकिए की प्रगति १८७६० तक, जवकि इस देश मे पहले-पहल 
सीमित दायित्व का सिद्धान्त ग्रपनाया गया, बहुत ही घीमी रही | इस यथेष्ट प्रगति 
के रुके रहव के कारण थे, रुई की तेजी द्वारा लाया हुआ १८६४५ का वित्तीय सकट 
तथा रुपये के विनिमय मूल्य का गिर जाना । इस श्रेणी का सर्वप्रथम बैव था बैंक 
ऑफ श्रपर इण्डिया (१६६३), जिसका अनुसरण इलाहाबाद बैंक (१८६५) तथा 
कुछ भ्रन्य बैको ने भी किया, जिनमे एलाएस बैक झॉफ शिमला भी (१८७४), जिसका 
दिवाला १६२३ में निकल ग्रया, एक था | १८७० में इस प्रकार के सात बैक ये । 
१८६४ में यह सख्या १४ हो गई । उस समय उनमे से अधिकाश यूरोपीय प्रवन्ध मे 
थे तथा अव भी उनकी वही दशा है। ग्रव्ध क्मशियल बैक पहला बैक था भिसकोी 
स्थापना १८८१ में केवल भारतीय साहसियो द्वारा की गई। १८९१४ मे लाला 
हरक्षिशन लाल के प्रयत्नो से पजाब नेशनल बेक की स्थापना हुई | १६०१ में पीपुल्स 
बैक की स्थापना का श्रेय भी इन्ही को था । पीपुल्स बैक की प्रगति बहुत ही भर्छी 
रही । १६१३ से इसका दिवाला निकलने के समय इसके पास १०० शाखाएँ तथा १३ 
करोड रपये से अधिक चिक्षेप्र थे । 
१४ बेकों का दिवाला--झारम्म के कुछ दिनों ठक तो इन बैंको ने ब्वरय ही बडी 
प्रगति दिखाई, पर असल में बहुतो का काटोबार संद्टेवाजी से पूर्स थोर अरक्षित' 
था, तथा उतत्य नकद रिज॒व दायित्व की अपेक्षा इतता क्षीण था कि केन्स-जैसे विद्यन्‌ 
के लिए उनके झीम पतव की भविष्यवाणी करना कठिन बात नही थी। केन्स ने दुख 
के साथ अपनी इस भविष्यवाणी को सच होते भी देव लिया / १६१३-१४ के बीच 
लगभग ५५ बैंको की प्रतिक्रिया हुई । १६१४-१८ के युद्ध के समय तथा बाद की 


१- देखिए ची।० ई:० झादुर दाह लिल्लित अध्ययाइदरेणल आफ इस्टियल देविक, एु७ ३१-३२ १ 

२. देखिए, ओ एस० के० मुरब्जन द्वारा लिखित 'मॉडर्स वेक्गि इन इण्डिया? का ४र्वा परिच्चेद, 
लिनमें कुब इकों के विशेष उल्लेख के साथ मारतदर्ष के बैंकों के रिह्ले का अति पठनौय और स्पब्ट 
विश्लेषण दिया यया है ! 

३ केन्स ने भारतीय वेंकों के दिवाला निकलने के पूर्व २६१३ में लिखा था कि “दोदे-थयोटे बेकों का 
कारोबार झेसे देश में है जहों अब भी सचय की ही अपानता है तय! पेसे लोगों के साथ दे, जिनके 
किए बेकिंग एक नइ चौज दे एदन्‌ इन बैंकों की नकद रकम भी अति अपयाप्त दिखाई पद्ती दे । 
अत' इसमें उन्देद् करने की कोइ भी गुत्ाइश नहीं कि आगामी मन्दी के रूमय ये ल्डस-नइस दो 
जाएँगे ४ 


ड्रण्ड भारतीय अर्थशास्त्र 


नेज़ी ने नये बैंको को खडा होने की और भी प्रेरणा प्रदान की, पर बाद की मन्दी ने 
अनेकों का दिवाला निकाल दिया । भारत के मिथ्िते पूँजी वाले वैक्े के लिए 
१६१३-२४ के वीच के वर्य अति भयावह थे । इस अवधि में लगभग ६३ करोड़ 
रुपये के प्राप्त हिस्सा-पूँजी वाले करीव १६१ बैंको का दिवाला मिकला । युद्धोत्तर- 
कालीन दिवालो में १६२३ मे हुए वेक ग्रॉफ शिमला का दिवाला प्रमुख है। इसक्त 
प्रभाव सुद्र व्यापी तथा अति दु खदायी था ॥ 

१४. बेक्षो का दिवाला निकलने के कारण--वंको के दिवाले के, विशेषत १६१३-०४ 
में होने वालें दिवालो के, कारण निम्न श्रकार ये--(१) निश्षेषन्दाधित्वो के अनुपात 
में नकद का प्रतिशत कम अर्थात्‌ औसतन १० से ११ धतिशत था, (२) प्राप्त हिस्ला- 
पूंजी की कमी की पूति हतु विक्षेप श्राकपित करने के लिए दी जाने वाली ब्याजनदर 
अधिक थी, (३) स्वीकृत ओर बिकी हुई हिस्सा पूंजी मे तथा विकी हुई हिस्सान-पू्ती 
और प्राप्त हिस्सा-पूँजी के बीच उचित झनुपात का अभाव, (४) बैंकिंग कारोबार 
जानने वाले योग्य प्रवन्यकों तथा निर्देधशकों का भ्रभाव और सचालक-मण्श्ल द्वारा 
उचित निरीक्षण का न होना, (५) दुछ सचालको तथा प्रवन्धको का कपट व्यवहार, 
(६) भोले-भाले विक्षेपततो का आऑँकडो की तडक-भड़क तथा पूंजी मे से भी बांट 
लाभाश के कारण ठगा जाना, (७) ऐसे झमतकारी उपायो का अभाव जिनकी पूर्ति 
केवल सरकारी या अर्द्धं-सरकारी सस्थाग्री द्वारा हो सकती थी, तथा (५) झापस में 
यैको के बीच सहयोग की परम्परा का अभाव । 

जैसा कि श्री डोरास्वामी ने लिखा है भारतोय दैको के दिवालापन के पथ 
पर पूरोपियनों दवारा सचालित सस्थाओं के दिवाले भी पड़े मिलते हैं ।* इसकी पुष्टि 
चहू प्रथम वैक ग्रॉफ वम्बई (१८६८), आर्वेयनाट बैक तथा एलाएस्स बैक आफ शिमला 
की अ्रसफलता प्रो के दृष्टान्त द्वारा करते हैं । यद्यपि कुछ हद तक कपट-प्रबन्ध इन 
बैंकों के दिवालापन का कारण अवश्य ही पाया गया, पर उनका प्रधान वारण तो 
गमुसव तथा ज्ञान की कमी ही थी । वैको की इन असफलताओं ने यह सबक सिखाया 
कि रवैंकिंग न तो सीधा कारोबार है, न केवल क्पटपूर्ों ही तथा सक्राति के खतरों 
को कम करने के लिए वैक की व्यवस्था-प्रणाली के सुधार, कर्मचारियों का सावंधावी 
से चुताद ओर स्वस्थ वैकिंग व्यवस्था का पालन करना अति आवश्यक है । 

१६३ के दक्षिस् भारत के वैकिंग सकट ने अनुसूचित बैंको को रिजवं वैक 
के घतिप्ठ सम्पर्क मे रहने की आवश्यकता का प्रतुभव करा दिया, ताकि इसके समक्ष 
वे अपनी स्थिति तथा व्यापार का स्पष्ट चित्र रख सके, जिससे सकट के समय रिडिवे 
बैंक योग्य सस्थाओरो को साख सहायता दे सकें ॥ इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि 


१० यह वात ठीक देसी ही हे कि विना कसी शिक्षित अफ्सर को साथ लिये तथा अधिकारियों बी 
_ आज्ञा लिये ही सेना लडाई में चच्नी जाए --शिराउ लिखित इंडियन फिनान्स एण्ड वैकिग/ 

पृष्ठ ३३६) हर ड़ ं ् 

| कक श्री एस० वी० डोय्र्वामी द्वारा लिजित इस्विन फ्नान्स, करेन्सी एएड बेंबिंग, ए० ३ । 

शो यह पहला वैकिय सब था जिसका मुआावला रियवै टेक को करना पडा 


झअधिकोपण (वर्किय) और साख ३०५ 


अनुसूचित वैको के पास पुनर्भगतान योग्य पर्याप्त आदेय का न होता उन्हें पेशगी 
प्रदान करने की कठिनाइयों में से एक है ॥ १६१३-१४ तया बाद में होन वाले दिवालो 
ने भी अधिकोपण सिद्धास्त तथा व्यवहार-सम्बन्धी उचित शिक्षण की व्यवस्था वी 
आवदश्यकता को स्पष्ट कर दिया । विस्तीण प्रचार का महत्त्व भी सुशिक्षित वैक कर्म- 
चारियों तथा बैक-सम्बन्धी कानूनों से कम नहीं है। जनता इसके सहारे क्रिसी भी 
समय बैंको की स्थिति का असुमान आसानी से लगा लेती है। इसके ग्लावा यह भी 
आवदयक है कि बैंक अपनी गौरवश्ालो परम्परा तथा जनता के प्रति अपनी जिम्में- 
बारी को बनाए रखे । 
१६. पर्याप्त नकद कोष का सहत्त्व--वैंको के प्राप पर्याप्त नकद वा रहना स्वस्थ 
महाजनी को प्रारम्मिक आवश्यकता है, पर भरनेक देज्षो में प्राय देखा गया है वि 
इसके प्रति अ्सावंधांनी के कारए काफों वरबादों उठान॑ के बाद हो वे इस कल्याण 
कारी सबक को सीखते हैं । ऐसा लगता है कि भारत क मिश्चितर पूंजी वाले बैंकों ते 
दिवाले के रूप में काफो शुल्क चुकाकर कम-से कम इस सवक को सीख ही लिया 
है । इमका प्रमाण है हाल मे उनके द्वारा की गई काफी सुरक्ष्ति धन रखन की स्तुत्य 
आकाक्षा । इस विपय की महत्ता वभ्वई अधिकोप खोज सम्रिति वे! उस सुझाव से 
स्पष्ट हा जाती है जिसमे इसने कहा था कि सयुवतराज्य अमरीका के समान हमारे 
देश के बैक की एजेल्सियाँ पर्याप्त नकद कोप रखन के लिए वातून द्वारा वाध्य वी 
जाती चाहिएँ । पर केन्द्रीय अधिक्रोप खोज समिति ने इस प्रस्ताव का समथंत नहीं 
किया । उन्हें इस बात को भय था कि वातुन द्वारा निश्चित वी गई निम्नतम सो" 
को बैंक के प्रबनन्‍्वकत्ता अधिकतम सीमा मानने लगेगे तथा कानूनी पाउन्दी से बचने व 
लिए प्रन्य उपायो का भी सहारा लिया जाएगा। सम्रिति न यह चिपय बकैको की हो 
सदबुद्धि तथा विवेक पर छोड देना अ्रच्छा समभा (क्े० झर० रिं०, ७०६) | लेकिन 
१६३६ में सश्ोधित कम्पनी एक्ट द्वारा निम्ततम नकद रखने काया विधान कर दिया 
गया है (आगे देखिए, पैरा १६) तथा १६३६ मे रिजर्व वेक ने एक बैक एक्ट के लिए 
जो प्रस्ताद रखा उसका प्रयोजन वैक्ो के सावनो की पर्याप्त तरलता की प्राप्सि करना 
ही है (आगे देखिए, पैरा २०) । 
१७. वेक सम्बन्धी नियमत--वार-वार होठ वाली देंको की उपयुक्त भयावह प्रस* 
फलताशों तथा स्वस्थ राष्ट्रीय झाधार पर बेकी को विकसित करने के विचार से 
इनका साभिप्राथ नियमन आवश्यक समभा गया ) सरकार द्वारा परम्परायत नि हस्त- 
क्ोेप वी नौति ग्रपनाए जान के कारए इस सम्बन्ध मे हमारे देश की स्थिति १६३६ तक 
असन्‍्तोपजनक हो रहो। ट्सरी सम्मिलित पूँजी बाली रुम्पनियों के ही समान १६३६ 
तक सम्मिबित पूंजी बादे वेक भी इण्डियन अम्पनी एबट १६१३ द्वारा शासित मे । 
इस कानून व वेबल घोडे से परिच्देद हो सम्मिलित पूँजी बाले वैकों से विशेष रूप 
से ब्म्बन्धित थे। इस पुसने कानून से बैको के लिए वायिक वैदेन्स श्लीट को तैयार 
करन तथा साल मे दो दार ब्यवत्था-विवरणु-पत्र को प्रकाशित करने की रीनि के 
सम्बन्प में थोड़े नियमों का पालन करने के अ्रलावा और था ही क्या । 


३०६ भारतोय अथंश्ञास्त्र 


१८. सझोधित इण्डियन कम्पनौज्ञ एक्ट (१६३६) में बेकिंग कम्पनियों से सम्बद 
विशेष विधान--पाँच वर्ष के विलम्ब के पश्चात्‌ भारत सरकार ने अधिकोपों से सम्बद्ध 
विशेष विंधानों को अपने इण्डियन कम्पनीज (एमेण्डेड) बिल भे सम्मिलित करने का 
निरचय किया | नये विधान निम्नलिखित है और इनका प्रारूप तैयार करते समय 
केन्द्रीय अधिकोप खोज समित्ति की सिफारिशो का ध्यान रखा गया ।* 

(१) बैकिंग कम्पनी वह है जो रुपया उधार देने, हुण्डियों का बट्टा करते, 
विदेशी विनिमय की खरीद या बिक्री करने, साख-पत्रो की मजूरी देने, वेशकीमती 
वस्तुग्रों को सरक्षण में रक्षने, पूजी-हिस्से, ऋणा-पत्र आदि का बीमा करने तथा उनका 
लेन-देन करने, भर प्रन्यासो को ग्रहण तथा उनका सम्पादन करने झादि कार्यों में से 
किसी एक या सभी को करने के अतिरिक्त चालू खाते पर या पग्रन्य प्रकार से निक्षेप 
स्वीकार करने का, जिसकी वापसी चेक, हुण्डी या भ्रार्डर द्वारा हो सकती है, श्रपना 
प्रमुख व्यवसाय करती है । (२) अधिकोप कम्पनी की रजिस्ट्री इस शर्ते पर की जाएगी 
कि कम्पनी के विधान-पत्र मे यह उल्निखित हो कि कम्पनी केवल साधारण बैक- 
सम्बन्धी कार्य करेगी। (३) भविष्य में बैंकों के प्रवस्ध-हेतु प्रबन्ध प्रभिकर्त्ताओं को 
नियुक्ति निपिद्ध है। (४) हिस्सा-पूजी के बंटवारे द्वारा ५०,००० रुपये की कार्य 
शील पूंजी एकन हो जाने का प्रमाण-पत्र देते पर ही कम्पनी कार्य आरम्भ कर सकती 
है। इस प्रकार निम्नतम पूंजी का रखना अनिवाये हो गया है । (५) किसी भी 
बैकिंस कम्पनी को यह अनुमति नहीं है कि वह प्रपनी ग्रदन पूंजी पर किसी प्रकार 
का दायित्व लादे । (६) किसी भी प्रकार के वापिक लाभाश्य वितरण की घोपणा 
करने के पूव लाभ का कम-से-कम २० प्रतिशत सुरक्षित कोप में जमा करना ग्रनिवाय 
है, जब तक यह्‌ कोप चुकाई हुई थूजी के बराबर न हो जाए । इस प्रकार एक सुरक्षित 
रकप्त का होना अनिव!यं कर दिया गया है। अ्वधि-दाधित्व (टाइम लाइविलिदीज) का १३ 
प्रतिशत तथा माँग-दायित्व (डिमाण्ड लाइविलिटीज़) का ४ प्रतिशत का एक नकद 
निम्नतम नकद कोप रखना आ्रावश्यक है तथा अनुसूचित बैंकों को छोडकर प्रत्य 
बेकिंग कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की रकम तथा दोनो प्रकार के दायित्वों का विवरण 
रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल करना आवश्यक है। (८) किसी बैंकिंग कम्पतों को वह 
इजाजत नही कि वह एक ऐसी कम्पनी के श्रतिरिक्त, जिसका निर्माण स्वय उसी ने, 
प्रन्यास को अ्रहएा करने एव उनका सम्पादन करने या जायदाद के प्रबन्ध प्रादि 
को लेने आदि उद्देश्यों से, जो निक्षेप को स्वीकार करने से सम्बद्ध नही है, किया 
है, गक्ती अन्य सहायक कर्क फे फििएसा फिंसिय करे एक यपत्एए बरे ५ (0 बेकिंग 
कम्पनियों को अल्पकालीन कठिताइयो के कारण दिवालापन से बचाने के लिए 
आदालत को यह अधिकार दिया गया कि बैंकिंग कम्पनियों के दरखास्त करने 
पर, बच्चें कि दरखास्त के साथ रजिस्ट्रार का विवरण भो हो, वह इन कम्पनियों क्कै 


हि न मन 
१. देखिए १६३६ का एक्ट (जो कुछ विशेष अभिप्राय से भारतीय कम्पनी एढंड १६१३ में सशोधन 
हेतु बन) भाग १० ५, धारा २७७ एफ से २७७ एन तक | 
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खिलाफ की ज्गने वाली कार्यदाही को रोक सके । रजिस्ट्रार को यह अविकार है कि 
इस हेतु वह कम्पनी के ही छर्च पर उसकी वित्तीय व्यवस्था की जाँच कर सके । 
१६ देंकिग ये नियमन-हेतु हाल मे को गई वेघानिक॒ व्यवस्थाएँ--नवम्बर, १६३६ 
मे रिज॒रे बैंक ने सरकार के सामने जिन थोढडे-से प्रस्तावों को रखा वे इस सामान्य 
सिद्धान्त पर आधारित थे कि निक्केयको के हित को रहा करने देश मे जनग के मध्य 
अधिशोप-प्रणाली कय प्रचलन बटाना ही सर्वेप्रदान उद्देच्म होना चाहिए । वे सुसचा« 
'लिद था आविक दृष्टि पे सुदद ग्धिकोपो का जाल फ्रेताना चाहते थे, जिससे रिजर्वे 
बैंक को देश के साख-मगठन का समन्वय करने तथा रिजर्व वेक ऐक्ट द्वारा निदिष्ट 
साख-विस्वार की झक्ति का उचित उपयोग करने में समर्थ बना सक्ते ! 

११ अग्रेल, १६४५ को असलेम्बली ने रिजर्व वैंके के प्रस्ताव के झाधार पर 
नैयार किय गए एक विल (वेक्यि कम्पनी विल १६४५) को अपनी कार्य-सूची मे रख 
लिया, पर अमेम्बली के सूग हो जाने से यह विषेयक् गिर गया। १५ मार्च १६४६ 
को इसे पुनरनिवोदित झ्रसेम्बलों के सामने पुन रखा यया॥ जनयत को हृष्टि में रखते 
हुए इस बिल में कुछ सशोधन इस उद्देज्य से कर दिया यया कि वैकी के ज्पर रिजर्व 
बंक कया अधिक नियन्वण रह सके ॥ 

जिस समय व्यवस्थापिक्ता सभा में इस व्रिल पर विचार हो रहा था, उसी 
समय केन्द्रीय सरकार ने १५ जनवरी, १६४६ को एक भ्रध्यादेश जारी करके [वंर्किंग 
कम्पनीजण (इस्सपद्शन) झॉडिनेन्स १६४६] सरकार को यह अधिकार प्रदान क्या 
कि रिजर्व वैक के निरीक्षण के विवरण के अवलोकन के परचात्‌ अगर सरकार यह 
सममती है क्ति कसी दैंक्षिय कम्पत्ती की कार्यवाहियाँ उसके निक्षेपको के ह्वित के 
विरुद्ध हैं तो वह उसे सुधारने का उपाय कर सकती है। जहाँ भी आवश्यकता पढें 
सरकार सत्मम्वद्ध बैक्षिग दम्पनी को नया भिक्षेप लेने से निषेध वर सकती, उसे 
अनुसूचित बैंको की सूची में लेने से इन्कार कर सकती या अगर वह पहले से ही इस 
सूची में हो त्तो उसे निकाल भी सकती है | बैंकिंग कम्पनी बिल पर विचार-काल में 
शाला के प्रनियोजित विस्तार को नियन्व्रित करन तथा शाखाओं के साधनो की 
अपेक्षा उन पर अधिक खर्च करने एवं प्रप्रशिज्षित (झनट्रेप्ड) करत -वर्ग को रखते 
आदि अवाछित विक्रात को सेवने के उद्देश्य से वैक्गि वम्पनीज एक्ट (शाखाओं 
पर प्रतिदन्‍्ध) १६४२ को पास किया ग्रयमा जो २२ नवस्वर, १६४६ से लायू हो 
गया ॥ 

दि देडिंग रम्पनीश् (क्प्ट्रोल) झ्ा्डिनेग्स, १४४८ स वैदिंग वम्पनीज दिल 
की कुद घाराप्रो को तुरन्त ही इस उद्देस्प से कार्यान्दित किया यया कि वह देंझिग 
पद्धति को दो नियमित रन म॒ स्जि दैंक को सहायता कर सके । इसक्े 


$« रिप८ आन करना एच्ट 








प्राइचछ, शंझृडसन्ड< का अचु झेद ६५ दिए 
२. अजय पित दडों ने हह४६  प्रण्न नील छाइ में ७३, अप्रैल से एल तक ७! 
लिवम्दर, १६४८ 5० नकु १४० शा झोच्च | 
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ग्रन्तगंत रिज़र्व बैक को यह अधिकार मिल्रा कि वह अपनी समझ के अनुसार पर्याप्त 
जमानत पर आवश्यक प्रेशमी दे और बैको की उधार देने की नीति तथा उनके कारो- 
बार कौ ज'्च कर सके । अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक बे 
त्रेमासिक अवधि के ग्रन्त मे इस देद्य के अपने ग्रवधि तथा माँग-दायित्व क कम-सेकम 
७५% श्रादेय को भारत मे रखे । रिजर्व बैक की सहमति से ही वैको के बीच एकी- 
कररा प्रबन्ध की योजना तथा समभौते का होना सम्भव था । 

अधिकोषोध भ्रधिनियम, १६४६--भ्रन्ततोयत्वा भारतीय ससंद ने १७ फरवरो 
१६४६ क अधिकोप अधिनियम को पारित कर दिया तथा १६ मार्च, १६४६ से इस 
सागर कर दिया गया ! १६१३ के कम्पनी-प्रधिनियम के अन्तगंत दी हुई बैक-सम्बन्धी 
चाराझो तथा तब से श्रद ठक के अधिनियमो और अध्यादेशो कौ बातो का नये झ्वि- 
नियम में समावेश था भ्रौर जहाँ तक झ्रधिकोषो का प्रब्त था, बेवल नया प्र धिनियम 
ही उन पर लागू होगा । इसमें कतिपय नई धाराग्रो का समावेश भी है-- 

(१) यह कानून सहकारी बैंको को छोडकर सभी अधिकोपो पर लागू है तथा 
भारतीय ससद को भारतीय सघ मे शामिल हो जाने वाले जिन राज्यो के लिए बैक्गि 
कानून बनाने का अधिकार है वे राज्य तथा इस देझय के सब प्रदेश इस अधिनियम के 
्रधिकार-क्षेत्र के प्रन्तमंत है । इस अधिनियम ने बैक-ब।यं दी परिभाषा यो दी है-- 
कर्ज देन या विनियोग के प्रयोजन से जनता से ऐसे निक्षेप स्वीकार करता, जिन्हें 
मांगते ही या अन्य प्रकार से लौटाना हो तथा जो चैक, हुण्डी, आईर या ग्रन्य उगय 
हारा वापस माँगे जाने के योग्य हो | सुरक्षा तथा तात्कालिक वापसी की दृष्टि स 
जिन सस्थाओ मे कोष जमा किया जाता है उन तक अधिनियम के क्षेत्र को सीमित 
करने तथा १६३० के इन्डियन कम्पतीज्ञ एक्ट की २७७वी धारा मे दी 'प्रमुस व्यापार 
इब्द की परिभाषा के कारण उत्पन्न कठिनाई को द्वूर करने के लिए उपर्युक्त सरल 
परिभाषा झावश्यक थी । 

(५) रिजव बैक इस कानून के अन्तर्गत आ्राने वाले सारे बैको की वित्तीय 
स्थिति की दृढ़ता के प्रति निश्चित हो जाने के बाद उन्हे भ्रधिकार-पत्र प्रदान करेगा, 
पर झगर कोई देश भारत भे निवन्वित बैंको के प्रति भेद-भाव प्रदर्शित करता है तो 
उस देश में रजिस्टर्ड (इसकारपोरेटेड) बैक को अधिकार-पत्र नही दिया जा सकता। 

(३) अधिनियम मे बैक के भौगोलिक कार्य-क्षेत्र को दृष्टि मे रखते हुए उसकी 
प्राप्त हिस्सा-पूंजी तथा सुरक्षित कोप वी निम्ततम सीमा भी निर्धारित कर दी 


गईं है । 

हे (४) अधिनियम के श्रनुसार झौर अनुसूचित बंको के लिए भी यह प्रनिवार्य 
है कि थे भ्रपने पास या रिज़वं बैक से कम-से कम अवधि दायित्व का २०% पेषा 
माँग का का ५% घन सुरक्षित रखे तथा प्रत्येक झुक्रवार के नकद एँवें समय वे 
यत्व के आाँकडे प्रतिमास रिज़र्व बैंक को भ्रस्तुत करे । हि 
५) प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि इस कानून वे लागू होने के दो 
अपने समय और माँग-दायित्व का २०% नकद मे या प्रचलित वज़ार- 
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दर के प्रनुसार मूल्याकित स्वर्ण या ऋयण मुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखें ॥ इसके 
अविरिक्त प्रत्येक त्रैपासिक श्रवधि के पग्रन्त में उनके समय तथा माँग-दायित्व की 
७५%, निधि को अपने क्षेत्र मे हो रखता भी भावश्यक है । 

(६) किसी अधिकोप के सचालकंगण को दूसरी कम्पनी का सचालन करने, 
प्रबन्ध अ्रभिकर्ता (मेनेलिंग एजेण्टों) को मियुक्ति करमे या किसी ऐसी फर्म को, 
जिसमे किसी सचालक का स्वार्य निहित हो या किसी सचालक को असुरक्षित ऋण 
था पेश्नगी देने का निषेघ है । 

(७) रिजववं बेंक के इस समय निम्नलिखित कानूनी श्रधिकार तथा कतंब्य 
हैं--. (क) बैंको को ऋण-सम्बन्धी नीति तथा उसकी सीमा निश्चित करने व सूद लेने 
के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना, (ख) क्सी विशेष कार्य व किसी प्रकार के कार्यो 
के मम्बन्ध में चेतावनी देने या उन्हे करने से निर्षेघ करना, समय-समय पर तथा 
एतदर्थ ब्यौरा माँगना एवं उसे प्रकाशित करना, (घ) क््वय ही या सरकारी श्राज्ञा- 
नुसार बेको का निरीक्षण करना, (च) नये शाखा-कायलियो को जोलने या किन्‍ही 
वर्तमान शाखा-कार्यालयों का अन्वरण (ट्रास्सफर) करने को प्रनुरति देसा था मे देना, 
(छ) क्रिसी वैंकिंग कम्पनी के कारोबार को बन्द करने वाले मुकदमे के सिलसिले मे 
न्यायालय से स्वयं को सरकारी निरतारक की नियुक्ति की माँग करता, (ज) देश मे 
अधिकोपीय उन्नति व प्रवृत्ति के बारे मे केन्द्रीय सरकार को एक बाधिक विवरण 
देना व इसे समृद्धिशाली बनाने के उपायो के बारे मे सुकाव देना । निरीक्षण के फ्ल- 
स्वरूप पता चला है कि बंको के कार्यों भे निम्नलिखित उल्लेखनीय बुराइयाँ हैं-- 
अपर्याप्त रिजर्व, अति कम नकद-आदेय, अवधि पर न चुकाए ऋणा, अचल सम्पत्ति 
के आधार पर दिये अधिक ऋर तथा सन्देहात्मक ऋरों का झ्धिक प्रनुपात । 

अधिकोपीय (सशोघत) अधिनियम १६५२ तथा अधिकोषीय [सशोघत) 
अधिनियम १६५६ के बाद १६५६ में पुत प्रधिकोथीय (सच्योधद) भ्रधिनियम पास 
किया गया जो १ अक्तूबर १६५६ से लागू हुआ्ना ) 

१६५६ के सझझ्योघन अधिनियम की दो विशेषताएं हैं . एक ओर तो वह बैंको 
को कार्यवाही को लचीलापन अ्रदान करता है, दूसरी ओर वह वैकिग व्यवस्था के 
उपर रिज्वं बैक के अधिकारों का शत विस्तार करता है। उदाहरण के लिए इस 
संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत रिझये बैक की लिखित अनुमति आप्त होने पर बैंकिंग 
कम्पनिर्ण विदेशों के सटाणक कण्परनियाँ खोल सकती हैं । दैकों की हर भादेख (एसेट 
की गणना के लिए रिजर्व बैंक, स्टेट वैक श्रॉफ इण्डिया, तथा रिफाइनेन्स कारपोरेशसन 
से लिये गए ऋण देय-राशि मे नही सम्मिलित किये जाएंगे श्रादि रिजर्व बैक को 
यह प्रधिकार श्रदान किया यया है कि वह किसी बैक के अ्रध्यक्ष (देयरमेन), सचालक 
गा प्रबन्धक या मुख्य प्रश्ासकीय अधिकारी को हटा सकता है, बद्म्तें कि उसे किसी 
ट्रिब्यूनल या अधिकारी ने किसी विधान की व्यवस्था भंग करते पाया हो तथा 
रिजव बेके को यह सन्‍्तोष हो कि बैक के साथ ऐसे व्यक्ति का सहयोग अ्रवाज्धनीय 
ही है । किसी सचालक की नियुवित या पुन नियुक्तित तथा प्रतिफल (चाहे सचालक 
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पूरे समय काम करता हो या कुछ समय तक ही) सम्बन्धी व्यवस्था मे कोई परिवतंन 
रिजवं बैंक की अनुमति के बिना नहीं हो सकता | १९४६ के सशोघन पग्रधिनियम के 
श्रग्तगंत रिजवं बैंक की अस्वीकृति केवल प्रवन्धक, सचालक (मैनेजिग डाइरेक्टर) 
प्रबन्धक (मैनेजर) या मुख्य प्रशासकीय झ्रविकारी तक ही सीमित थी । 
२३०. निकासो-भृह--निकासोी-गृह' पद्धति का आरम्भ इयलैण्ड मे १८वी झताब्दी के 
अन्तिम चतुर्थाश में हुआ। अनेक अतिदावों (क्रासक्‍्लेम्स) का सन्धान (एडजट्टम्रेप्ट) 
इसमें नकद या द्रव्य के वास्तविक उपयोग के बिना ही कर दिया। इस पद्धति के 
कारण ही इगलैण्ड तथा अन्य देशो की चेक पद्धति का आशातीत विकास हुमा है। 
इस पद्धति की ग्रत्यधिक सफलता के लिए यह झ्रावश्यक है कि निकासी गृह के सदस्य 
बैंको मे से एक बैक भुगतान बैक या बैको का बैक के रूप में कार्य करे तथा दूसरे बेक 
इसके पास कुछ रकम रखें ताकि प्रतिदावों का भुगतान पूर्णार्पेणा तथा प्रासावी से 
हो जाए। 

केख्दीय अधिकोप खोज समिति के सम्मुख इम्पौरियल बेक के तत्कालीन 
मैनेजिंग गदर्तर श्री मंकंडानल्ड मे निपटारा करने वाले बैशो वी एक परिषद्‌ की 
स्थापना का सुक्ाव रखा था | नित्रासी-गृह के निजी नियम होने चाहिए तथा प्रत्येव 
निकासी-मृह का विस्तारपूर्वक प्रबन्ध करन" चाहिए। प्रत्येक सदस्य वैक के अपने-अपने 
तथा निबासी-गृह के साहुकार बैक होने चाहिएँ ! हमारे देझ मे रिजर्व बेक की स्थापता 
होने के पहले तक इम्पीरियल बैक ही इन कामो को करता था। इस कारण गडबडी 
भी पैदा हो जाती थी तथा अन्य बैक प्राय इम्पीरियल बैक में रखे हुए अपने कोप 
को निकासी-गृह मे रखे हुए एक अभ्रश के समान ही इस निपटारे के अन्तर को बरा- 
बर करने का एक साधत मान लेते थे भौर वे इस बात को भूल जप्ते थे कि रकम की 
आवद्यकता केवल सिपटारे की भिन्‍्तता को ही पूरा करने के लिए ही ने होकर श्रव्य 
बैक-सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए भी है । वेक कया व्यवहार केवल ब्याव- 
साथिक शहरो तक में ही होते के कारण अ्रभी यह अपने शेझव-काल से ही गुजर रहा 
है, पर श्रव धीरे-धीरे यह देहात की ओर भी फैल रहा है ओर इम्पीरियल बैक की 
बहुत-सी शाखाओ्ो के खुलने के बाद सो यह प्रवृत्ति विशेष स्पष्ट दिखाई पड रही है। 
सहकारी बैको द्वारा जारी किये गए चेक भी ग्रातरिक क्षेत्रों की जनता को घेकन्पद्धति 
से परिचित बना रहे हैं । निकासी गृह-पद्धति को लोकप्रिय बनाने तथा उसका विस्तार 
करने के लिए यह झावश्यकर है कि देहात की वैयक्तिक फ््मो के चेको के निपदारे के 
लिए उन्हें भ्रधिक सुविधा दी जाए तथा निकाप्ती-मृहों को सुविधा उचित स्थिति 
वाली रजिस्टर्ड निजी फर्मों को भी दी जाए। चेको का व्यवहार तो तिस्सन्देह ही 
दिन-ब-दिन बढता जा रहा है, तब भी इस देश के बृहत्‌ झ्राकार तथा जनसस्यां वी 
द॒ष्टि से अभी यह नही के हो बरावर है। दूर-दूर तक फंली हुई निरक्षरता भी इस 
पद्धति के विकास के वाधको में है 
२१. पोस्टल सेविंग बेक--१८३३ तथा १८३५ क॑ बीच प्रेत्तिडेसी नमरो में सरकारी 
सेविंग बैकी की स्थापता की गई। १८१७ में कुछ चने हुए जिला खजानों से 
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सम्बन्धित जिला सेवि। बैंको की स्थाउता हुई । १६१४ में किसी व्यक्तिगत निश्नेप की 
सम्माबी वापिक तया कुल निश्षेप की रकम को सीमा बटाकर और तिक्षेप्रों को सर- 
कारी प्रतिभूनियों में विनियोग करने की सहायता देकर सरकार ने निक्षेपकों को 
अधिक युदिषा प्रदान की । फलस्वरूप अत्यधिक सख्या में निक्षेप आने लगे । विश्वेषत 
१६१३-१४ को बैंक असफ्लताम्नो के कारण व्यक्तिगत वेंको पर जनता का विश्वास 
उठ गया था । १६१४-१८ का युद्ध डाक्खाने के निश्षेपों मे कुछ मदी तो अवच्य हो 
लाया, पर युद्धोत्तर-काल मे इस दिशा मे काफी प्रयति भो हुई १६२२-२३ के उप- 
रान्त निश्षेप को रकम (२३ १६ करोड रुपया) १६१४-१८ की लड़ाई के पूरे के 
निक्षेत की अपेक्षा बड़ गई थी, पर यदि हम रुपये को क्य-शक्ति के गिर जाने वाले 
समय का भी खयाल बरें तो यह स्थिति उत्तनो सतोपप्रद नहीं रह जाती। विगत 
वर्षों मे स्वर्ण-विक्रय के कुछ अद्य का विनियोग कर देने के फ्लस्वरूप निक्षेप की रकम 
में अत्यन्त वृद्धि हो गई है । सितम्बर १६३६ में लडाई डिड़ते ही सेविंग वैको से 
वायम होने बाली रकम ७ ६५ करोड तक भी, पर बाद के महीतों में पृद विश्वास 
जमते के साथ-साथ इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई । 

सेविग्ज वैको को अधिक लोकप्रिय बनाने के सुमःों में कुछ निम्नलिखित 
हैं--(१) निक्षेपो पर दिये जाने वाले सूद की दर अधिक हो, (२) आकस्मिक वापसी 
के सम्बन्ध मे प्रतिवेन्‍्त लगाकर हर साल जमा होने वाली रक्ष्म तथा रकम की बाकी 
की सीमा बढा दी जाए,' (३) चेक द्वारा निश्षेप स्वीकार क्यि जाएं तथा चेक द्वारा 
रूया निकालते दिया जाए, और (४) नये सेविग्त बैंक खोलन के लिए प्रचार क्या 
जाए। 

पोस्ट प्रॉफिस में जनता की बचत करेश-सर्टिफ्क्रिद द्वारा सी आती है । य 
सर्थिफ्किंट १० रुपये या उसके अपवर्त्य (मल्टिपल) रकम मे जारी क्ये जाते हैं तथा 
एक व्यक्ति प्रधिक-से-प्रधिक दस हजार स्पये के अक्ति मूल्य तक के सलिफिकेट 
खरीद सकता है । क्रय के दिन से ५ वर्ष के परचात्‌ उतका म्रुगतान होता है तथा 
वे बट्टे पर जारी किये जाते हैं, जिसका अथे है कि ५ वर्ष के वाद ही उतके ग्रक्तित 
मूल्य का म्रुवतान होता है। लडाई प्रारम्म होत समय सितम्बर १६३६ में अत्यधिक 
केश सटिफिकेट झुताये गए तथा नो केश संठिफिकेट की विद्नी काफी गिर गई । इस 
पर जनता का पुनविद्वास हो जाने पर कैश स्ठिफ्रिकेंद की मुनाई कम हो गई । 
तिग्रेम्रिक कैच सर्टिफिकेट का कुल मूल्य १६४६-४७ मे ३६ २२ करोड रु० तथा 
१६४८-४६ में (प्रारम्भ मे) केवल ७ ५० करोड रु० था। 

१६४० में दसवर्षाय डिफेस्स सेविग्ज साटिफ़रिकरेट का प्रचलन हुआ ! इतकी बाकी 


१- साल-मर में निद्देषकत ७६० रुपय ठक ही जना कर सकक्‍ठा ह और उनयें हिसाद वी दुल रकम 
१५००० २० रुक ही था सकती है । ८क बार कमन्छेन्कन चार आना तक जना किया जा सकदा द तथा 
रुपये को दापती ूणाई में केदन एक ही दार हो सकती दे । झद॒ की दर को घटकर सन्‌ १६३३ में 
२% में २१%; १६३६ में २९% तथा १६३८ में १३९० कर दिया यया। 
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रकम १६४६-४७ में ५.४८ करोड रुपया तथा १६४८-४६ मे (प्रारम्भ मे)--७६ लास 
रुपया थी । १ भवहवर, १६४३ से उनके बदले में द्वादशवर्पीय नेशनल सेविंग 
सिकिकृटो को चलाया गया, जिनकी वाकी रकम १६४६-४७ में ७०.६१ करोड़ 
रुपया तथा १६४८-४६ में (प्रारम्भ में) २५०१ करोड रुपया थी । इसमे १ जून, 
१६४८ से प्रचलित किये गए पचवर्पीय सथा सप्तवर्षीय नेशनल सेविग्ज़ सर्टिफिकेट 
की भी बाकी रकम थी। डिफेन्स सेविग्ज़ बैक का कार्यारम्म १ अप्रैल, १६४१ को 
हुआ तथा इनका निल्लेप १६४६-४७ में १०.६३ करोड रुपया एवं १६४८-४६ में 
(प्रारम्भ मे)--४ ०७ करोड रपया था । 
भारत तथा पाकिस्तान सरकार के बीच १४ अगस्त, १६४७ के पूर्व जारी 
फक्रिये गए एवं एक देश के पोस्ट ऑफिस मे दूसरे देज्ञ के पोस्ट प्रॉफिस के ताम पर 
दर्ज पोस्ट ऑफिस कंश एवं डिफेन्स तथा नेशनल सर्टिफ्किटो को ३० घून, १६४६ 
तक हस्तान्तरित करने के लिए सुविधा प्रदान करने का समभौता हुआ । इसमे यह 
भी तय हुप्रा कि १५ ग्रगस्त, १६४७ के पूर्व के बाकी तथा ३१ माई, १६४६ के 
पूर्वे या उस दिन तक निर्ममन वार्यालय द्वारा हस्तान्तरणार्थ प्रमाशित सर्िफिकेट 
साधारण ऋण के समाल भारत का वित्तीय दायित्द होगा तथा उसके साथ इस 
अकार व्यवहार क्या जाएगा मानो विभाजन के पुर वह एक भारतीय पोस्ट ग्रॉफ्सि 
द्वारा जारी किया गया हो । ३१ मार्च, ४८ के बाद हस्तान्तरित सर्टिफ्किद उस देश 
के दायित्व होगे, जिसमे मूल निर्गमन पोस्ट आफिस है तथा जिस देश से वे हस्तान्त- 
रित हुए हैं उसी से उनके बोनस तया विरसन (डिस्चार्ज) की प्राप्ति की जाएगी। 
१ जून १६५७ से बारहवर्षीय राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट जारी किये गए 
जिससे ७१४४५ लाख रु० की प्राप्ति हुई । डाकख्ाते के सेविग्ज़ बक तिक्षेप १६४१- 
४६ में ३७ करोड रु० थे। १६५६-५७ तथा १६५७-५८ भे वे धटकर २६ करोड २० 
तथा १७ करोड २० हो गए । १६५६-४६ मे पुनः कुछ वृद्धि हुई झौर निश्लेष की 
राह्ि २१ करोड रु० हो गई। १६५६-६० के लिए डाकखाने के सैविंग्ज बैक के 
निश्षेप की भ्रनुमानित राशि २७ करोड रु० है। १६६४-६५ मे ढाकखाने के सेविस्त 
बैक का निक्षेप बढकर २६३ ६८ करोड रुपया हो गया ! 
२२. भारतीय द्रव्य बाचार को विद्येषताएँ तया त्रुटियाँ--भारत के द्रव्य-दाजार की 
अ्रतेक विशेषताएं तथा त्रुटियाँ हैं, जिनमे से कुछ का नीचे उल्लेख किया जाता है। 
पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि भारत का द्वब्यन्वाजार झनेक हिस्सो में वंटा 
हुआ है तथा इन हिस्सों का आपसी सम्बन्ध भी बिलवुल ही शियिल-सा है। स्टेट 
बैंक, विनिमय बैंक, मिथ्ित पूँजी वाले बैक, सहकारी बैक, देशी साहुकार प्रादि 
खण्डो सम्बन्धी सस्‍्याएँ अलग झलग विशेष श्रेणी के कारोबार तक झपने को सीमित 
रखती हैं। द्रव्य-बाजार के सदस्यो के बीच का आ्ापसो सम्बन्ध भी उत्तम नहीं है। 
रिजर्व बेंक झॉफ इण्डिया के काम करते हुए बहुत दिन गुजर चुकने की पश्चात्‌ भी 
निकट भविष्य मे उसमे किसी क्रान्तिकारी परिवर्तत को आश्या नही की जा सकती 4 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारण उल्लेखनोय हैं--सर्व्रथम, भ्रभी तक रिजर्व बैक 


अधिकोपषण (बेकिंग) और साख ह१३ 


तथा देशी साहुकारों के बीच का सम्बन्ध स्थापित नही हो पाया है और दूसरी बात 
गह है कि इसके पूर्व किसो सुसम्वद्ध तथा सुव्यवस्थित द्रब्य-वाज़ार का आविश्भाव हो 
सके, कुछ समय का व्यतीत होना भी आवश्यक है जिसके बीच केंद्रीय बैंकिंग ढाँचे 
का प्रभाव देश की साख-ब्यवस्था पर पड सके । रिजर्व बैक की स्थापना हुए २५ वर्ष 
से प्रधिक हो गए हैं किन्तु सुयवस्यित द्रव्य-्चाजार का सगठन ग्रभी नही हो सका 
है । इसका एक कारण भारत मे बेकिंग सेवाओ की सामान्य कमी है । इस दोष को 
डूर करने का श्यत्न किया जा रहा है । स्टेट बैंक स्वयं झाखाएं खोलकर बैंकिंग सेवा 
का श्रसार कर रही हैं । 
२३ द्रव्य की दरो में श्रामकता तथा गोलमाल--द्वव्य-वाजार को प्रन्य विशेषता 
द्रब्य-दर की भिन्‍नता है । इस देश की द्र॒व्य-ध्यवस्था अनेक खण्डो मे विभाजित रहने 
के परिणामस्वरूप द्रब्य-दर में आामकता तथा अ्नेकरूपता का होना झनिवायें है। 
केन्द्रीय अधिकोयण समिति ने यह कहकर अत्युवित नही की कि माँग-दर ३% ', हुडी- 
दर ३९%, बेंक-दर ४९, तथा बम्बई में छोटे छोटे व्यापारियों को हुण्डियो की 
आाडार-दर ६६%, एवं कलकत्ता मे ऐसी हो हण्डियो की वाजार-दर १०% एक ही 
साथ होने का स्पष्ट भ्र्य यह है कि विभिन्‍्त-बाजारो के बीच साख की गति शिथिल 
है। पर इसके ठीक विपरीत लन्‍्दन के द्रव्य-बाजार मे द्रब्य की विभिन्न दरो मे 
बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अ््ततोगत्वा सभी दर बैक दर पर ही निर्भर 
करती हैं तथा उस दर में थोडा भी परिवत्ेत होने पर ठीक उसी के अनुसार अपना 
भी समायोजन कर लेती हैं) भारत की द्रव्य दर की दूसरी विशेपता कलकत्ता तथा 
अम्वई-जैसे दो प्रमुख केन्द्रों की दरो के बीच स्पष्ट अन्तर का होना है । इसी कारण 
प्रतिभुतियों की कीमत में उतार-चढ़ाव तथा व्यापार की गति मे प्रतिक्रिया होती 
“रहती है। १६५६ में बम्बई में अन्तर-प्रधिक्तोपीय द्रव्य दर लथातार हृढ रही । गत वर्षों 
से इसकी तुलना करने में कठिनाई यह है क्रि सितम्बर, १६५८ तक प्रकाशित दब्य- 
दरो में दलालो भी सम्मिलित थी । वम्बई की वडी बैक्ो को मौग-दर मई, १६४६ 
तक ३६-२६ प्रतिशत रही । किन्तु जुलाई, १६५६ तक उत्तरत्र ई-रेटे प्रतिशव तथा 
अबतूदर के वाद ३-२१ प्रतिशत हो गई कलकत्ता के द्रब्य-बाजार से भी लगभग 





>« भांग (या भ्रार-द्वब्य) दर से तात्पर्य उस ब्याज्ञ वी दर से हे जो कम-सेन्कम २४ धण्टे के विनि* 
योग हेतु आप्य अन्य पर ली जाती है । 

(३ इस्पीरियतर देक ज्सि दर पर ्रैमाक्तिक दिख प्रथम ओणी की डुएही का बद्टा करे बढ (इम्पारियल 
अंक की) हु बोर है । 

३ रिज्ववे <क की स्थापना के पूर्व जिस दर पर इस्पीरियन दैक सरकारी प्रतिमूतियों के निमित्त मांग 
ऋण देने को प्यार रहता या उस दर का निर्देश यदां (पुराना) बेकक्‍-दर से क्या गया है? अब 
उसे इम्पीरियल बैंक दी भ्रश्रिम दर कह जाता दे] रिज्द वेक द्वारा निर्षारित बैंक दर के आधार का 
स्पष्लीकरण ऐसा ४६ के मीचे क्या गया है । 

४. कलकत्ता तथा बम्दई में स्शेफ लोग जिस दर पर डु डियों का भुगतान करते ई, उसे बायार-दर 
कद्दा जादा है । 


३१४ भारतोय ग्र्यश्यास्त्र 


इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ लक्षित हुईं, यद्यपि श्रप्तिक्तम दर कु अधिक थी, विशेषत्ञर 
भार्च और प्रप्नैल मे, जब वह ३-४ प्रतिशत और ३३-४३ प्रतिशत थी । 

विभिन्‍न द्रव्य-दरो को समानता का आविर्माव दर्ने -सने॑ विज्नस हारा हो 
सम्भव है $ “हमारा ग्रन्तिम उद्देश्य देश के सारे चल साथनो का एक ऐसे बृहत्‌ कोष 
के रूप में व्यवस्थित करता होना चाहिए जिससे हुण्डियो का भुगतान शीघ्रातिश्ीप्र 
तथा क्म-से-क्म मब्यस्थो के हस्तक्षेप से हो जाए ।' रिज॒दे बैक वी स्थापना के पश्चात्‌ 
ऐसी भ्राय्रा की जाती थी कि द्रव्य-दरो की गोलमाल की समाप्ति तथा द्वव्य-वाजार में 
प्रचलित झनियन्त्रित दर पर नियन्त्रण के पद्चात्‌ हुण्डी वे दाजार की उलति हो 
सबेगी (भ्रगले सेव्शन देखिए) $ 
२४ व्व्य-सम्बन्धी मौसमी तगी (सोद्नल मोनेटरी र्ट्रेजेन्सी)--द्रव्य-सम्बन्धी मौसमी 
तज्भी तथा साल के कुछ महीनो तक द्रव्य की दर का भ्रधिक रहना हमारे देश के द्वव्य- 
बाज़ार की दूसरी विशेषता है ॥ भारत मे साल स्पष्टतया दो पृथक कालों में विमा- 
जित है--(१) नवम्बर से जून तक का समय कारोबारी है । इन दिनो फ्सल के 
देहादी इलाकों से वन्दरगाहो ठथा देदा वे' भोटरी भागों मे उपभोग करने बाले केदो 
तक ले जाने क लिए द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है| (२) जुलाई से श्रकतूवर तक 
मन्दी का मौसम होता है ! इस समय प्राट (बुलियन) तथा अन्य वस्तुझो के मुल्य के 
रूप में द्रव्य वित्तीय केन्द्रो को लौट झाता है ॥ हर साल के दोनी कालो वे बीच द्वव्य- 
दरो में बहुत ही उत्तार-बढाव होते रहते हैं ।' १६९५६ के मन्दी के मौसम से वैक द्वारा 
उदार दी गई राशि म ७६ करोड रु० की कमी हुई ! नवम्बर १६५६ से प्रप्ल 
१६६० तक के कारोबारी मौसम स बैंक द्वारा उघार दी गई राशि में १८६ करोड 
र० का विस्तार हुप्रा जो १६५८-५६ के कारोवारी मौसम क॑ साख विघ्तार (जो 
१८२ करोड रु० था) से झप्रिक था। यह विशेषकर चीनी के अधिक उत्पादनें तंथां 
चीनी उद्योग के मौसमी स्टाक की वृद्धि के कारण ऐसा हुप्रा । 

फुसली के परिवहन हतु द्रव्य माँग के कारण द्रव्य-बाज्ार में मौसमी तड्ढी 
उपस्थित हो जाती है, पर ठीक इसी समय व्यौहारो तथा शादी प्रादि के लिए रपये की 
प्रत्यचिक माँग इस कठिताई को और भी बढ़ा देती है । द्रव्य की ऊँची दर का एक 
मौलिक कारणा पूँजी की कमी है, जो हमारे देशवासियों की गरीवी का साक्षात फल 
है । अधिकाश व्यवितयों की आमदनी इतनी कम है कि वे बुछ भी बचा नहीं पात । 
दूसरा कारण है हमारी सम्भाव्य पूँजी का सचित घन के रूप मे पड़े रहना । लाम- 
दायक विनियोग के लिए झरार्कोपत करने वाली वेंकिग सुविधाश्री वें न हेते के कारएं 
सचित राशि बकार तथा अनुत्यादक ही दनी रहती है। ये त्रुटियां ऐसी वैकिग व्यवस्था 
की आवश्यकता की ग्रोर इमित करती हैं जो आवश्यक साधनो का वितस्सण देश वे 
विभिन्‍न भागो तथा साल के विभिन्‍तर मौसम मे समात रूप से करें । 





६० के० अ० रि०) शुप१ | बंक 
9. मार में द्रव्यन्दर पर द्वितांव विश्वयुद्ध के ममरात॒ की विशेष जानकारी के लिए से 
देखिए | 
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२४ हुण्डी के बाजार का श्माव-- हृण्डियो की कसी, जो हुण्डियो से लगे वैको के झरेय 
वी छोटी मात्रा से हो स्पष्ट है, के निम्नलिखित फारण हो सकते हैं'--(१) चूंकि 
भारतीय वेंक्ो को पाश्वात्य देशो की अपेक्षा म्रधिक तरल (लिक्विड) स्थिति कायम 
रखनी होती है, झत उनके ग्रादेय का अधिकाश भाग सरकारी प्रतिशतियों के रूप मे 
रह दाता हैं। (२) भप्रेंल, १६३५ में रिजवे देंक की स्थापना के पूर्व तक बैक प्रपनी 
हुण्डियो का भुगतान इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया के साथ इसलिए नहीं करना 
चाहते थे कि ऐसा करने से दे बाजार मे क्मज्ञोर समने जाते ये । (३) मिश्चित प्रजी 
वाले चैक पुनवंहा के लिए झपनी हुण्डियो को देने की ग्रपे्ला सरकारी ऋण-पत्र पर 
इस्पीरियल वेंक से उघार लेना इस कारण परन्द करते थे कि इम्पीरियल बैंक तो 
खुद ही प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक बैंक था, झ्त कोई मी प्नन्य प्रतिस्पर्धी बैंक अउनी 
हुप्डी का रहस्य इसके सामने रखता क्‍यों पसन्‍द करता ? इसके अतिरिक्त चूँकि 
इम्पीरियल्न वैत् सबके प्रति एक से मापदण्ड और नीनि के झायार न रखकर अपनी 
मरजी के पझ्रनुसार हुण्डियो का वहा करता था, कोई भी मिश्रित पूजी वाला बैंक 
वित्त-योग प्राप्त करने के लिए भ्पने ग्राहक द्वारा प्राप्त हुण्डी पर निर्मर नही रह 
सकता था। (४) एुक् दूसरी वाधा यह है कि वाज़ार में प्रचलित हुण्डियो की 
विभिन्‍ननाग्ो के कारए बैक उनका दट्टा तद तक नहीं करते जद तक वैको द्वारा मान्य 
सर्राफों में से कोई सर्राफ निजो जमानत न दे। बाजार में प्रचलित हुण्डी से यह 
स्पष्ट नहीं होता कि वह शुद्ध विचीय हष्डी है या किसी व्याप्रारी कार्य हेजु लिखी 
गई है, क्योकि उसके साथ बिक्री के सविदे, बीजक तथा स्वत्वाधिकार पत्र जैसे 
अधिकार-पत्र तो रहते रही जिससे यह समभ्म जा सके कि यह कसी फ्सल या वस्तु 
से सम्बन्धित है। हृण्डियो में लिखी जाने वाली भाषाग्रो मे भी अनेक भेद, रिश्रायती 
दिन झादि की विभिन्‍मता तथा झाम जनता को पशिक्षा ग्रादि कुछ झन्य वठिनाइयाँ 
भी हैं। (५) एक झन्‍्य कारण नकद-साख की पद्धति भी है, जिसका उपयोग भारत 
के देशी व्यापार मे अधिक होता है । 
३६ हुण्डी के ब्राह्यार को वृद्धि करने के उपाय--केन्द्रीय प्रश्िकोप खोज सप्रिति ने 
भारत मे हुण्डी के बाजार की उन्नति करने के लिए अनेक सुमाव दिये हैं (के० झ्० 
रि० १६३)--(१) रिणवे बेक ऑफ़ इण्डिया को ब्यदसायिक कायों से सम्दद्ध प्रथम 
श्रेणी की व्यापारिक हुष्डियो तथा प्रपत्रो के प्रकाशित बैक्ष-इर (जो निम्नतम हो) पर 
खरीदने या बद्टा करने को तेयार रहना चाहिए तथा अधिकृत प्रतिभुतियों के आधार 
पर माँगे गए ऋण पर झपनी इच्छानुसार अधिक्क व्याज-दर लेनी चाहिए। मिश्रित 
पूंजी वाले वैको को रिजव॑ बैंक को अपना प्रतिदन्दे न समझता चाहिए । उससे तो 
यह आज्ञा है कि ये रिजय बैकः हारा दिये गए ध्यापारिक पत्रों के पुनर्वट्वा-मस्वस्थी 





और अधिक वर्येन के लिए के० झ० रिं० का दि वेंडिंस जिस्दम एण्ड मन्ध मा्ेटर नामक 
परच्चेंद देखिर 
देद देखिए 


३१६ भारतीय अर्थशास्त्र 


सुविधाम्री से लाभ उठाएँ। रिजव॑ बैंक को योग्य व्यावसायिक पत्रो का पुनबंट्रा करने 
का ग्धिकार प्राप्त है, पर भ्रभी तक वह भारत मे हुण्डी के बाद्धार को विकसित 
करने के लिए प्रोत्ताहन श्रदान करने मे समय नही हो सका है। (२) बट्टा-व्यथ घटाना 
चाहिए तथा एक ही बार बट्टा देवा पड़े, इस हेतु यह अ्वश्यक है कि प्रत्येक प्रादेशिक 
राजघानी मे हुण्डियो के लिए निकासी-गृहो की स्थापना की जाए। (३) भाख के 
विभिन्‍न भागों में ग्रोदामो की स्थापना की जानी चाहिए, क्योकि इनके कारण 
व्यापारियों तथा सर्राफो द्वारा लिखी गई शुद्ध व्यादतायिक (सा वित्त थोग हेतु लिसी) 
हुण्डियो का स्थान ऐसी बिल्टी-सहित हण्डियाँ ले सकेगी, जिनका बैक खुशी से 
पुनबंट्टा करेगे । (४) हुण्डियो पर आवश्यक टिकट-व्यय सस्टाम्प ड्यूटी) भी कम कर 
देना चाहिए। (५) उचित है कि डाकखानों मे ग्रग्रेती तथा भारतीय भाषाग्रों में 
हुण्डियो के छपे फार्म मिल सके । हुण्डी के मालिक को पसुविधा तथा कप्ट से बचाने 
के लिए बेको, सर्राफो तथा ब्यापारियों कौ अधिकृत सस्थाप्रों द्वारा की गई हुप्डी 
आदि की अस्वीकृति की यूचना (नोडिंग ऑफ डिसश्रॉनर) झौर निकराई-सिक्शाई 
(नोटिग झरॉफ प्रोटेस्ट) को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए । हुण्डियो का चलन बढ़ाते 
के उद्देश्य से उनसे सम्बन्धित रस्मो का प्रमाणीकरण कर देना चाहिए । (६) बैक- 
स्वीकृत-विषत्रो' के निर्माण-कार्य में बैंको को अग्रणी होना चाहिए। ये हुण्डियाँ 
याधारख व्यापारी हुण्डियो की भ्रपेक्षा प्रासानी से विनिमय-साध्य होगी । (७) हुफी 
के दलाली-कार्यं को देशी साहुकारो के व्यापार का एक ग्र० बनाकर तथा रिश्वव बैक 
की सरक्षता मे इन साहुकारो तथा उनके घनी निश्षेपकौ द्वारा एक ब्टा-गृह स्थापित 
करके एक हुण्डी बट्टा बाजार की स्थापना की जानी चाहिए । (५) हुण्डियों के 
उपयोग का विस्तार कृपषको को फसल उपजाने के कार्य के लिए पेशयगी देने, फतल- 
बिक्री हेतु वित्त-प्रबन्ध करने, गाँव के साहुकारो को सर्राफो द्वारा आर्थिक सहायता 
देने, शहरो से वस्तुओं को देश के भीतरी भागों मे ले जाने के कार्य का वित्तीय प्रबन्ध 
करने तथा देश के विदेशी व्याप१र के वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए कर देना चाहिए। 

जनवरी १६५२ मे रिजर्व वैक ने विल बाजार के सगठन को लिए एक योजना 
बनाई । प्रारम्भ मे यह योजना उन प्रनुसूचित बैको तक सीमित रखी गई जिनके पास 
१० करोड रुपये या इससे अधिक के निक्षेप हो, ऋण तथा बिल की विम्नतम सीमा 
क्रमश २५ लाख रु०»और एक लाख रु० निश्चित की गई। रिज़र्व बैक ने बैक-दर से 
एई प्रतिशत कम दर से ब्याज लेने सथा ग्राघी स्टाम्प डूयूटी स्वयं वहन करने की 
सुविधा प्रदान की । ये सुविधाएँ १ मार्च १६५६ से समाप्त हो गईं। जून १६५३ मे 
यह योजना ५ करोड़ रु० या इससे ग्रधिक निश्षेप वाले बैको तथा जुलाई १६४५४ मे 
उन सभी बैंको पर लागू हो गई जिन्हे १६४६ के बैकिंग कम्पनी झ्धिनियम के अस्तर्गल 


२- बेंक-स्वीकृत-विपत्र वद हुएडी है जिसे वस्तु-विक्रेता लिखता दे और बसुुनजता के स्थान पर उसका 
बैंक उसकी स्वीक्षति देता है । उधार क्रय फरने की दृष्टि से वस्तु-क्रेता पदले से ही अपने बैंक से इस 
सम्बन्ध में बातचीत किये रदता दै | 


झधिकोपण (वेकिंग) और साख इ्श्छ 


खाइमेन्त प्राप्स थे; चार वर्ष की अवधि में बेंको द्वारा प्राप्त अग्रिम की मात्रा 
१६५२ के ८१ करोड रू० से बढकर १६५५ मे २२५ करोड ₹० हो गई। १६५६-५६ 
में निर्यात-विलो को एक वर्ष के लिए प्रयोगात्मक रूप से बिलबाजार योजना में 
सम्मिलित करने का दिखेय क्रिया गया । 
२७ केंद्रीय ब्रेक की उपयोगिता--१६२० में ऋइसेल्स में हुए अन्तराप्ट्रीय वित्तीय 
सम्मेलन मे यह प्रस्ताव पास हुआ कि “जिन देशो मे कैन्द्रीय वैक नहीं है, वहाँ 
उमकी स्थापना की जानी चाहिए ।/ इस प्रस्ताव के मूल मे यह विचार है कि वित्तीय 
स्थिरता तया केन्द्रीय “दिय व्यवस्था के बीच बहुत घना सम्बन्ध है । इस प्रस्ताव में 
निहित राय का अनुसरण यूरोपीय देशों तथा अभी हास तक के 'विकेस््रीय वैतिग 
के देश” स्रयुक्तराज्य अमेरिका मे हुआ ॥' हमारे देश मे परिस्थितियों के बच्च में 
होकर स्वय सरकार ही नोट जारी करने, नकद रकम का प्रवन्व करन, विदेशी विभिमय 
की व्यवस्था करने झादि प्रमुख कार्यों को करने लगी थी, पर ऐसा झनुमव क्या 
जाने तग्ा कि गे काम केत्रीय बैक द्वारा अच्छी तरह से सम्पादित हो सकते हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त इन कार्यो को वैकिंग कारोबार से अलग रखना भी बहुत बडी चुटि 
थी। इस सम्बन्ध-विच्छेद न ही चदत को सरकारी बचत तथा साहुकारों की बचत 
नामक दो भागो में विभक्त कर दिया । इन दोनों का सम्बन्ध भी अस्पष्ट था तथा 
इसके कारण ही दब्य पद्धति अत्यधिक लोचहीन हो गई । केस्द्रीय वैक्गि अण्किारी वे 
अभाव के ही कारण देश की वेक-सम्वन्धो नीति अनियन्त्रित-सी थी । सिद्धान्तत तो 
हमारे यहाँ वहुसुरक्षित कोप प्रणाली थी, जिसका अर्थ वह था कि विभिन्‍न वैद्ा झपना- 
अना सुरक्षित कोप रखते थे, पर व्यवहार मे ये घन कदापि ही पर्याप्त हा पाते थे तथा 
इस वात का खतरा बनो रहता था कि सक्टकाल मे ये दैक एक-दूसरे से सहायता 
की हो आशा करेंग । १६१३-१४ की वैक-असफलता न इस तक को और भी दुष्टि 
थी । एक कैन्द्रोय बैक से जिन अन्य लाभो की आशा की जाती थी वे ये थे---बैक-्दर 
के झत्यधिक उतार-चटाव में कमी करना तथा वेंकिंग साधनो की वृद्धि एव आपसी 
सहयोग द्वारा सामान्यतया ऊँचे रहन वाले द्रव्य-दर क स्तर को कम करना | वेन्द्रीय 
बैक पर्याप्त पुवर्बेद्ा की सुविधा भी प्रदात कर सकता था, जिससे दूसरे बैंक अपने 
आदेय को तरल बनाने में असमर्थ हो सकते थे । इस सुविधा से उनकी साख में भी 
वृद्धि हो जाती । यह केन्द्रीय बैंक सरकारी कर्मचारियों से उन वित्तीय तथा भ्रद्ध- 
वित्तीय कर्तव्यों की जिम्मेवारी भ्रउने ऊपर ले लेता, जिन्हे वे ठीक तरह से नहीं कर 
पा रहे थे । हमारे देक्ष भे निषुस्य परामर्श तथा अनुभव के ही अभाव के कारण वित्तीय 
मामलो को दाक्ति का केन्द्र इस देश से हटकर “इण्डिया ग्रॉफ्सि! तथा “इण्डिया कॉसिल' 
के हाथ में घल्मा गया, जो पर्याप्त रूप से भारतीय परिस्थिति के सम्पर्क में नही ये । 
बन्द्रीम बेक प्रशिक्षित अनुभव तया परामझं दे सक्गा तथा भारत-प्चिव झौर जन- 
धालोचना के बोच मध्यस्थ का भी काम करेगा | मुद्रा मे स्थिरता रखन की ही ह्टि 


| 55 
१. वीरा एण्ड पलवक्नि, 'सेस्ट्रल वेंकत?, पष्ध २ ॥ 


३१८ भारतोय भअ्र्थशास्त्र 


से बट की दर पर नियन्त्रण रअने का काये वे स्द्रीय बैक के ही क्षेत्र के अ्रन्वर्गत पडना 
है । इसी बैंक से यह भी आशा की जाती है कि वह सरकारी विधि का व्यापारिक तथा 
औद्योगिक कार्य-हेतु उचित उपयोग करेगा। 
२८ इम्पीरियल बेक की रचता--इम्पीरियल बैक की केन्द्रीय परिषद्‌ के लिए साल मे 
कमन्से-क्म एक बार ध्रत्येक स्थानीय श्रधात कार्यालय में एकत्रित होना आ्रावश्यक 
था। पहले तीनो प्रेस्रीडेन्सी बैंको की पूँजी का योग ७ करोड रुपये ही था, पर प्रव 
पूंजी तथा सुरक्षित घन को १४ करोड रुपये करके बैक के पूँजी के आधार को विस्तृत 
कर दिया गया । 
अत: इम्पीरियल बैक एक निजी निगम ही है, पर १६३५ मे रिजव बैक 

ऑफ इण्डिया की स्थापना तक यह राज्य बैक भी इस सीमित भर्थ मे था कि भारतीय 
व्यवस्थापिका के एक विश्विप्ट कानून द्वारा इसका निर्माण हुआ था तथा कुछ अद्यो 
भे इसका नियन्‍्तण, सहायता तथा निरीक्षण सरकार ही करती थी । इम्पीरियल बेक 
और इगलेंण्ड तथा फ्रान्‍्स के वेन्द्रीय बैंको के बीच मुख्य भेद यह था कि यह बैक 
राज्य-बैक के बहुत बडे कार्यो को कर पाता था । 

२६, इम्पीरियल बेक का विधान--इम्पीरियल बैंक का नियन्त्रण गवनंरों को एक 
केन्द्रीय परिषद्‌ के सुपुर्दे कर दिया गया। गवर्नेर जनरल को वित्तीय नीति या सरकारी 
रकम की सुरक्षा से सम्बन्धित किसी विपय पर बैंक को झादेय देने का अधिकार था ! 
केन्द्रीय परिषद्‌ के करतंव्य थे थे--सामान्य नीति से सम्बन्धित मामलो को तय करना, 
स्थानीय परिपदो को नियन्त्र ण-सम्बन्धी साधारण शक्ति का उपयोग करना, बैक की 
निधि के बंटवारे तथा बैंक दर का निशंय करना (जिसे अ्रव अग्रिम दर कहा जाता 
है) तथा बैक के हिसाब के साप्ताहिक प्रकाशन की जिम्मेदारी लेना । स्थानीय परि- 
पद प्रपने-अपने क्षेत्र के दैनिक कारोबार से भ्पना सम्बन्ध रखते थे | दैनिक साधारण 
(केर्द्रीय) प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय परिषद्‌ के तीन सदस्यों की एक समिति होती थी 
जिनमे से एक मुद्राघ्यक्ष होता था । इस सम्बन्ध मे एक नई बात यह थी कि बैंक को 
लमन्दन में शाखा स्थापित करने की कानूनत इजाज़त थी । यह बैंक लन्दन में भारत- 
सचिव, साव॑ जनिक सस्थाओ्रो, दूसरे बेको तथा प्रेसीडेन्सी बेंक के पुराने ग्राहको के साथ- 
साथ भारत सरकार की ओर से व्यापार का कारोबार तो कर सकता था, पर विदेशी 
विनिमय के सिलसिले भे जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने की इजाजत इसे नही थी। 
३०, इम्पीरियल बैक के कार्य--१८७६ के पुराने प्रेसीडेन्सी बैक एक्ट के बाद 
१६२० में एक एक्ट यह स्पष्ट करने के लिए बवबाया गया कि यह बैक किस 
प्रकार का कारोबार करे । इम्पीरियल बेके को निम्नलिखित कार्थों को करने की प्गु- 
मति दी गई--(१) भारत तथा इगलैष्ड की सरकारो के कुछ विश्विप्ट ऋण-पत्रो 
तथा बन्दरगाह-समितियों, कुछ नगर-निगमो, सरकारी सहायता-प्राप्त रेलवे एवं बुच 
जिला परियदों के ऋणु-पत्नों मे पूँजी लगावा । (२) उपर्युक्‍त्र किसी भी नहंण-पत्र के 
आधार पर रुपया पेशगी देता । (३) स्वीकृत हुष्डी, प्रपत्र तथा बैंको के सुपुर्द की 

गई वस्तुओं या स्वत्वाधिकार-पत्रों व आधार पर रुपया पेश्नगी देना ॥ (४) भारत 


अधिकोषण (बैंकिंग) और साख शक 


तथा लका में भुगतान होने योग्य हुण्डियो तया दूसरे विनिमय साध्य ण-तत्रो को 
(लिखना, स्वीकार, बट्ठा तथा विक्रय करना तथा गवनेर जनरल इन-कौसिल की झाजा- 
नुसार विदेशों म॑ चुकता होन योग्य हुण्डियो का वद्ठा, खरीद तथा विक्रय करना । 
जिन व्यक्तियों की जाय॑ंदाद का प्रवन्ध बैक करता हो उनके लिए तथा अन्य ब्यवित- 
गत सस्यात्रो एवं ग्राहकों की सजी गप्रावश्यकता के लिए हुप्डी-लेखन तथा साख पत्नो 
की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार बैक को दिया गया। (५) भारत मे ऋण 
लेना, निश्षेपर लेना, सुरक्षित घरोहरूस्वटप ऋूछा पत्र रखना एवं उसका सूद वसूल 
करना तथा सोना-चांदी खरीदना तथा बेचना। (६) वैक की लन्दन-शाखा बैक के 
व्यापार के लिए बैक के भादेय की सुरक्षा पर इगलेण्ड मे रुपया उधार तो ले सकती 
थी, पर उस रोक ऋणग्य (केद्य-क्रेंडिट) खाते खोलने, दूसरो के नकद हिसाब रखने या 
प्रेसीडेन्सी बैंक के पहले के ग्राहकों वे अतिरिक्त किसी श्रन्य से निक्षेप लेने की ग्राज्ञा 
नहीं थी । 

३१. सार्वजनिक ससस्‍्था के रूप मे कार्य--सरकारी बैंक के रूप में इम्पीरियल बैक 
के निम्नलिखित कार्य थे-- 

(१) इस बैक ने भारत सरकार के वैक-सम्बन्धी सभी साधारण कार्यों 
का जिम्मा लें लिया । वह सरकार की ओर से रुपये-पैंस स्वीकार करता तथा सर- 
कार के लिए खर्च भी । जहाँ-जहां इसके प्रधान कार्यालय तथा शाखाएँ थी, सरकारी 
खजाने की सारी निधि इन्ही म रखो जाती थी । इस प्रकार सुरक्षित खज़ाव की 
पद्धति समाप्त हो गई । (२) एक पविशेष पारिश्रमिक पाने के बदले यह बैक सावें- 
जनिंक ऋण का प्रवन्ध करने लगा। (३) बैक से कहा गया कि वह १०० नई शाखाएँ 
खोले, जिनके चतुर्थाश् के स्थान का निर्णंय सरकार करेगी | (४) बैंक से ऐसी 
आशा की गई कि वह जनता को अपनी झाखाओ के वीच द्रव्य हस्तान्तरण की सुविधा 
मुद्राष्यक्ष द्वारा स्वीकृत उचित दर पर प्रदान करेगा । जिन॑ दो स्थानों मे इम्पीरियप्त 
बैक का कारोबार हो वहाँ सरकार ने उतके बीच जनता को रकम भेजने की सुविधा 
देता बन्द कर दिया | (५) जनवरी, १६२१ म स्थापित वैक की लन्दन शाखा न्ते 
भारत सरकार के कारोबार के कुछ एसे भाग को अपने जिम्मे ले लिया जो पहले बैक 
ऑफ इगलैण्ड के हाथ में थे (जैसे भारत के हाई कमिइनर वा चालू हिसाब) । 

३२. इम्पीरियल वेक की झालोचना के विषय--१६२१ मे मिमित इम्पीरियल बैक 
की बहुत ही ग्रालोचना की जा चुकी है। इम्पीरियल बैक पर मारतीय फर्मो तथा 
सस्थाप्रो से विभेद रखने तथा यूरोपीय फर्मो तथा सस्याओ के प्रति अनुचित पक्षपात 


दिखाने का आरोप भी लगाया मया। बैंक हारा घोषित अत्यधिक लाभाश का मेल 


राष्ट्रीय वल्याण की वृद्धि क उद्देश्य के साथ नहीं बैठता था, जिसक लिए इस बेक की 
सृष्टि हुई थी । बैक तथा राज्य के बीच मुनाफे क बेंटवारे के लिए कोई भी प्रबन्ध 
नहीं था । १६२० के एक्ट के भ्त्तगत बैक के ऊपर राज्य का उतना प्रभावश्चाली 
॑निपस्तरण नहीं था जिंतदा होवा चाहिए, क्योकि मुद्राध्यक्ष द्वारा हस्तक्षेप की सम्भावना 
तभी की जाती थी जबकि राज्य का हित खतरे हें पड गया हो । बैक की झावा 


३२० भारतीय अर्थशास्त्र 


खोनन की नीति बहुत सफ्ल नही रही । कभी-कभी तो य झाखराएं ऐसी जगहों म॑ 
खोली गई जहाँ पहले से ही ग्रन्य वैको को पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्य थी और इस प्रकार 
चत्कालीन अन्य भारतीय बैक के साथ उस इस्पीरियल बैक की अनुचित स्पर्धा हुई 
भिसे रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व विशेष अधिकार प्राप्त थे और जिसका सरकारी 
कोप के ऊपर अधिकार था | इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि बैक कौ बहुत 
ही थोडे कार्यो का दायित्व सुपुई किये जाने के कारण इसकी कुछ भी उपयोगिता 
नही रह पाती । सरकार द्वारा किये जाने योग्य बेकिय तथा मुद्रा-सम्बन्धी कार्य करने 
के सम्बन्ध में यूरोप के बैंको के साय इस बैक को बहुत ही कमर समानता थी। इसको 
केवल सरकारी भकद रकम रखने तथा वैकिंग के साधारण कारोबार की जिम्मेदारी 
सौंधी गई थी । काभज्जी मुद्रा, स्व॒णं-मानकोप तथा भारत सरकार के इग्लैण्ड मे खर्च 
के भुगतान के लिए भेजे जाने वाली रकम का प्रबन्ध स्वय सरकार ही करती थी । 
नोट छापने का भ्रधिकार अपने हाथ में न होने के कारण इम्पीरियल बैक बेक-दर 
की सहायता से उतनी भ्नच्छी तरह से द्वव्ण-बाज्ञार पर नियन्त्रण नहीं कर सकता था 
जैसा ग्रन्य बडे-बडे केद्रीय बैक किया करते है । 

३३ इम्पीरियल बैक श्रॉफ इण्डिया सशोधन एक्ट, १६३४---यह सर्वंसम्मत बात थी 
कि देश के केन्द्रीय बैक के रूप म रिजर्व बैक की स्थापना के पश्चात्‌ इम्पीरियल बैक 
वे मिश्चित रूप के कारण इसके ऊपर रखे गए नियन्त्रण को हटाने तथा इसके कार्य के 
ऊपर सरकारी नियनन्‍नण मे सशोधन की हृष्टि से इम्पीरियल बैक के विधान को बद 
लगना ग्रावश्यक्र होगा । ग्रत १६३४ में रिज़वं बैक बिल के पारित होने के साथ-ही- 
साथ इम्पीरियल बैक झॉफ इण्डिया एक्ट (१६३४ का तीसरा) के रूप में इम्पीरियल 
बैक श्र/फ इण्डिया सशोधन बिल को भी पारित किया गया ।' सशोधत भ्रधितियम 
द्वारा निम्तलिखित प्रमुख परिवर्तंत किये गए--- 

(१) बेक के विधान मे परिवर्ततन--ज्ेन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना निम्नलिखित 
सचालको को मिलाकर की गई---(क) इस कादून द्वारा स्थापित स्थानीय परिषद्यों के 
थ यक्ष तथा उपाध्यक्ष, (ख) इस कानून द्वारा स्थापित हर स्थानीय परिषद्‌ के सदस्यो 
में से ही उन्ही द्वारा चुना गया एक सदस्य, (ग) केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा ५ वर्ष के 
लिए नियुक्त एक प्रबन्ध सचाचक, जिसे वह परिषद्‌ अधिक से-प्रधिक और ४ वर्ष के 
लिए रख सकती है, (घ) गवने र-जनरल-इन-कौस्तिल द्वारा मनोनीत भ्रधिक-से अधिक 
दो सदस्य जो सरकारी झ्फसर न हो, (च) केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा तियुक्त एक उप 
प्रबन्ध-सचालक , (छ) लोकल बोडों के सचिद, (ज) इस कानून द्वारा स्थापित किसी 
नई स्थानीय परिपद्‌ का प्रतिनिधित्व करने वाले वे सदस्य, जिनकी व्यवस्था केस्द्रीय 
प्रिपद्‌ ने की हो । (च) तथा (छ) में निर्दिष्ट सचालको को वेन्द्रीय परिषद्‌ वी 
सभा में मत देने का अधिकार नही था । इस प्रकार बैंक के कारोवार पर से सरकारी 


३. इसपीरियल वेक को केन्द्राय वेक में रूपान्तर न करने के सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में आगे 
सेल्लान १६ देखिए | 


ग्रधिकोषण (वेकिग) और साख ३२१ 


बियन्तरण अब कम हो गया। (२) इघ्पीरियल बैक अब सरकार का महाजन नही रह 
गया (रिजर्व बैक ने झव यह पद ग्रहण कर जिया), पर उसे रिज़र्व बेक के साथ इक- 
रार करने का यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह उसके एकमान एजेंट रूप मे 
सरकारी कारोबार का प्रबन्ध कर सके (झाग्रे सेवशन ४१ में यह्‌ और भी स्पष्ट है ।) 
(३) बैक के लन्दन शाला के कार्यों पर लगाये गए पुराने प्रतिबन्ब हटा लिये गए। 
बैक को भारतवर्ष तथा विदेशों मे झाखाएँ या एजेन्सियाँ स्थापित करने की छूट दी 
गई। (४) केन्द्रीय परिषद्‌ को यह अधिकार प्रदान किया गया कि पहले से गवर्न॑र- 
जनरल-इन-कौंसिल की आज्ञा लिये बिता भी वह स्थानीय परिपदों को स्थापना या 
श्रपत्री पूँजी बढाए। (५) बैंक के कारोबार-सम्यन्बी कुछ प्रतिवन्धों को हटाने के 
सम्बन्ध में निस्तलिखित परिवर्तन किये गए--बैक को विदेशों मे चुकता होने योग्य 
हुण्डियो को खरीदने, भारत से बाहर रुपया उधार लेने तथा विदेशी विनिमय-कार्य 
करने के अधिकार प्रदान किये गए। मौसमी क्ृृपि-कार्यों की वित्तीय व्यवस्था" 
सम्बन्धी पेशगी तथा कर्ज की (भुगतान की हुप्डी की भी) प्रवधि को वढाकर ६ से 
& महीने तक कर दिया गया। बैक को यह प्रधिकार था कि घह किसी ऐसी चल या 
प्रचल सम्पत्ति, जो किसी रूए या पेशगी के लिए जमानत हो या जमानत से सम्बद्द 
हो, सम्बन्धी अधिकार को प्राप्त करे, अपने अधिकार मे रखें तथा अपने काम में लाए। 

रिजर्व बैक के हिस्सों की म्युनिसिपल वोडड के अधिकारान्तगंत गवर्नर-जनरल-इन- 
कौंसिल की झ्राज्ञा से तिेमित ऋण पत्र, देशी राजाग्रो के ग्रधिकारानतर्गेल निर्मेमित 

ऋणा-पत्रों तथा केन्द्रीय बोर्ड की आाज्ञानुसार सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के 

ऋणा-पत्नो पर रुपया पशगी झौर कर्ज देने तथा रोक नऋ्ृणखाता खोलने का भी झधि- 

कार बैक को प्रदान किया ग्रया। वैक को यह भी झधिकार दिया गया कि अगर 

केन्द्रीय परिषद्‌ विशेष श्राज्ञा दे तो जमानत पर रेहन की गई वस्तु के आ्राधघार पर 
वेशगी या रोक-ऋण दिया जा सकता है। कुछ पुराने प्रतिबन्ध (जैसे ज़मीन के रेहन, 

या पेशगी और ऋण की झवधि (पूर्वे-नशित सशोधनो के साथ), व्यक्तियों को दिये 

जाने वाले ऋण की मात्रा-सम्बत्धी तथा बैक के हिस्से पर कर्ज देने के निषेध इत्यादि) 

अब भी चलते रहे । 


स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया 


स्टट बैक प्रॉफ इण्डिया--ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश मान- 
कर भारत सरकार ने ५ जुलाई, १६५४ से इम्पीरियल बैक का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया | उसका नया माम स्टेट बेकर ऑफ इण्डिया है जिसको इम्पीरियल बैक के सभी 
आदेय झौर दायित्व हस्तातरित कर दिय गए। 

स्टट बैंक का सचालन १८-२० सचालको के एक देन्द्रीय सचालक मण्डल 
द्वारा किय जाने की व्यवस्था है जो निम्व प्रकार से निर्वाचित या मनानीत होग-- 

(१) स्टेट वैक के समापतति तथा उपसभापति, जिन्हे रिजर्व बैक के परामर्श 
स भारत सरकार नियुक्त करेगी । 


श्रर भारतीय अथशास्त्र 


(२) रिजर्व बैक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक-एक सचालक। 

(३) क्षेत्रीय ब्रथा प्राथिक हितों के प्रतिनिधित्व हेतु रिजव बेक के परा- 
मशंसहित केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत भ्राठ सचालक 

(४) रिजर्व वेंक को छोडकर भ्रन्य हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित छ* सचालक। 

(५) भारत सरकार की स्वीकृति से स्टेट बैंक के केन्द्रीय सचालक-मडल 
द्वारा मनोनीत सदस्य, जिनकी सत्या दो तक हो सकती है । 

जहाँ रिजव बैंक की शाखा नहीं है तथा जहाँ वह स्टेट बैक से कहे वहाँ 
स्टेंद वेक--यदि उसकी वहाँ शाखा है त्तो--रिजर्वे बैंक के प्रतिनिधि रूप मे काम 
करेगा । भारत सरकार की ग्रनुमति से स्टेट बैक ग्रन्य बैंको के कारोबार, भादेव व 
दायित्व कम कर सकता है। 

स्टेट बैक इम्पीरियल बैक की भाँति उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय की सेवा 
करेगा और वैकिय विकास को तीत्र वनाएगा। गोदाम और बिक्री-विकास हो जाने 
पर यह आजा की जाती है कि स्टेट बैक ग्रामीण साख प्रसार का महत्त्वपुर्"णं साधन 
सिद्ध होगा। पग्रगले पाँच वर्ष मे वह ४०० शाखाएँ खोलेगा, द्रव्य भेजने की श्रधिक 
सुविघाएँ देगा भौर प्रामीणा बचत भ्राप्त करने मे योग भी देगा । 

१६५६ तक स्टेट बैंक ने ३५६ शाखाएँ खोल दी थी ! इसी वर्ष स्टेट बैक 
झरॉफ इण्डिया (सब्जिडियरी वैक्स) सहायक बैक ग्रधिनियम पास हुआ, जिसे १० 
सितम्बर १६५६ को राष्ट्रपति ने स्वीकृति अदान की । इस झधिनियम के अन्तर्गत 
राज्य से सम्बन्धित आठ बैको--बैंक ग्राफ बीकानेर, वैक ग्रॉफ इन्दौर, बैक झ्ॉफ 
जयपुर, वैक प्रॉफ मैसूर, बक प्रॉफ पटियाला, ट्रावनकोर बैंक, स्टेट बैक प्रॉफ 
हैदराबाद तथा स्टेठ बैंक झ्रॉफ सौराप्ट्र---को स्टेट बैंक श्रॉफ इण्डिया के सहायक बैंको 
के रूप मे सगठित क्या गया। इसी वर्ष स्टेट बंक ग्रॉफ इण्डिया (संशोधन) श्रधि- 
मियम भी पास क्रिया गया, जिसे राष्ट्रपति ने २८ अगस्त १६५६ को स्वीकृति अ्रदाव 
की । सद्योधन भ्रधिनियम की घाराएँ स्पष्टीकरण तथा स्टेट बैक एक्ट की घारा ३५ 
के अन्तर्गत स्टेट वैक ऑफ इण्डिया द्वारा किसी बैक के कार्य को ले लेने की पद्धति 
सरल बनाते के लिए हैं । 
३४, रिजर्व बेक झाँफ इण्डिया एक्ट १६३४--१६३३ मे प्रकाशित भारतीय सुधाए- 
सम्बन्धी इवेतपत्र मे यह झत॑ रखी गई कि केर्द्र को वित्तीय ज़िम्मेदारी सौपने के पूर्व यह 
आवश्यक है कि भारतीय व्यवस्थापिका सभा राजनीतिक प्रभावों से रहित एक रिज़र्वे बैक 
की स्थापना करे। जुलाई, १६३३ मे रिजव बंक विधेयक-सम्बन्धी लन्दन सामाति ने इस 
भ्रस्ताव का सपरीक्षण फिर किया । इस समिति ने अगस्त, १६३३ मे अपनी रिपोर्ट दी 
तथा इमी की सिफारिश के आधार पर निर्मित रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया विलकी ८ 
सितम्बर, १६६३ वो व्यवस्थापिका सभा मे भ्रस्तुत क्रिया यया और ६ मार्च, १६३४ 
को इसने अधिनियम का रूप घारण कर लिया । 

(१) यह निर्णय हुमा कि यह बैक हिस्सेदारों का बैक होगा । मूल पूंजी 
५ करोड रुपये की होगी जो प्रूणंतया प्राप्त हिस्सा तथा सौ सौ रुपये के हिंस्सो मे 


अधिकोपण (बेकिय) गौर साख इ्र३ 


बेंटी हुई होगी ( वखई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास तथा रघून में हिस्पेदारो के झलग- 
भ्लग रजिस्टर रखे गए । इन खातों मे पहले से निर्दिष्ट किये यए हिल्‍्सों का नासा- 
कित मूल्य इस प्रवार घा--वम्वई १४० लाख रूपया, क्लकता १४५ लाख, दिल्ली 
११५ लाख, मद्राय ७० लाख तथा रगून ३० लाख | बाद मे होने वाले हस्तातरण 
की वजह स हिस्मों के क्षेत्रीय वितरण में अ्रत्यधिक परिव्तेन आ गए तथा वोटों के 
एक्त्रीकरण और उनको निष्फल करने कौ प्रवृत्ति विशेषत वम्बई क्षेत्र मे अत्यधिक 
यढ गई । अप्रैल १६२५ से ३० जून १६४० तक हिस्सेदारों को सख्या ६२,०४७ से 
घटकर ५६ ०५७ हो जाने से यह स्पष्ट है । भ्रत बेक के हिस्से को थोड़े लोगो के 
हाथो म एकत्रित होने से रोकने के उद्देय से भार, १६४० में रिजवं बैक झॉफ 
इण्डिया एवट मे सशोधन किया गया । इस सश्चोचन द्वारा यह निर्धारित हुआ कि 
अगर विसी व्यक्ति ने मार्च, १६४० के बाद अक्रेलेया सम्मिलित रूप से किसी ऐसे 
प्रतिरिक्त हिस्त को प्राप्त किया है, जिससे उसके नाम के कुल हिस्सो का कुल मूल्य 
२०,००० हरे से अधिक हो जाता है तो बह इस हिस्से के लिए हिस्सेदार निबम्धित 
नही कया जा सकता 
३५. रिज़र्व दंक भ्रॉफ इण्डिया कार्यरूप से--१ अप्रैल, १६३५ को रिजवं बैक झ्रॉफ 
इण्डिया का उद्घाटन हुप्रा और वम्बई, दलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा रगून मे इसके 
कार्यालयों की स्थापना हुई १ बाद में कानून द्वारा विधित लन्दन में भी एक शाखा 
खोलने की व्यवस्था की गई । 
इसने बैक्गि कम्पनी से सम्बन्धित नये विधानो को इण्डियन क्म्पनीज एक्ट 
में समावेश करने के सम्बन्ध म बहुमूल्य राय दी तथा भारतवर्ष स बैंक एक्ट बताने 
का लाभकारी प्रस्ताव १६३६ में रखा। इसन देय के ग्रन्दर्गत स्पया भेजने की सस्ती 
सुविधा दी है नथा ब्याज की दर कम करने में सहायता की हैँ। देश मे बेक की 
सुविधा वे विस्तार के लिए भी इसने अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिमा है । 
इसने केवल झनुसूचित बैंकी, जो विधिवत्‌ सदस्य-चैक हैं, के ही साथ लाभ- 
कर सम्पर्क स्थापित नहीं किया बल्कि प्रगणित छोटे-दोटे गेर-अनुसूचित्त वैको के 
साथ भी द्वरप तथा साख के अधिकारी को हैसियत से छिगत युद्धक्‍श्त मे अमेक 
कठिनाइयों को बडी चतुसतापूर्वक झेलकर द्रव्य-वाजार से स्पिरता लाने मे योगदान 
दिया । “यह स्पप्ट है कि रिज़र्व बैक ब्याज-दर की उन मौसमी विभिन्‍नताग्रो को 
दूर करने मे अत्यधिक हिस्सा लेवा रहा है, जिनका भारतवर्ष के भविष्य की आर्थिक 
स्थिति पर बहुत ही प्रभाव पड़ता ४” इसने कृपि-साख तथा सहकारी आम्दोलम के 
अययन के सम्दन्ध में बहुत काम किया है श्र भ्रामीण साख-संगठन-सम्बन्धी अनेक 
चुदियों को दूर करन के सम्दन्ब मे भी वहुमूल्य सुभाव दिय हैं । 
३६ रिज़ई बेक श्रॉफ इण्डिया (सार्वजनिक स्वामित्व का हत्तान्तरण) एक्ट 


३- रिच्च देक का वर्षिक विवरण (अगर, १६८०), पृ० ६॥ 
के ध्ख 
२ मुरान, नोलने दंकिय इन इस्डिया!, प्रघन उम्ज्रय, पृष्ठ रुपए | 


३२४ भारतीय अथज्ञास्त्र 


१६४८--बैंक को राज्य-अधिकृत सस्या का रूप देने के सरकारी निर्णय को कार्ये- 
रूप में परिणत करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को पारित क्रिया गया, जिमत 
इसके कार्यो का नियन्त्रण साव॑जनिक हित के लिए क्या जा सके तथा द्रव्य सम्बन्धी 
आशिक एवं वित्तीय नीति के वीच समस्वय स्थापित हो सके 4 १ जनवरी, (६४६ 
को यह कानून लागू हो गया तथा बैंक की पूंजी के सारे हिस्सों को केच्धीय बैक 
द्वारा हस्तान्तरित सममा गया ॥ 

शाजाएँ भर कार्पालव--बैक का मुत्य कार्यालय बम्बई में है॥ बैक को जो 
बाय सौपे गए हैं उन्हे सम्पूर्ण देश में सन्‍्तोपप्रद ढंग ते करने के लिए रिज्िवं दैव ने 
स्थानीय कार्यालय-शाखाएँ दगलौर, बम्बई, कलकत्ता, वानपुर, मद्रास, नागपुर और 
नई दिल्‍ली में स्थापित की है। इनसे दोतो ही---जैकिंग श्लौर निर्यंम--विभाग है ! 
अन्यन इसका प्रतिनिधित्व इसके एजेण्ट करते है १ इसके अलावर रिजवं बेक की बेकिंग 
विभाग की एक झांखा लन्दत में भी है। बैजिंग विभाग वे प्रादेशिक कायलिय बग- 
लौर को छोडकर उपर्युक्त स्थानों तथा त्रिवेन्द्रम में है। कृषि-साख विभाग के प्रादे- 
शिक (रीजनक्छ) कार्यालय कलकत्ता, मद्रास श्लौर नई दिल्‍ली मे है तथा विनिषय 
नियत्रण विभाग के कार्यलिय कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्‍ली और कानपुर मे है । 

प्रबन्ध--इस समय बैक के कार्यो की देखभाल १५ सदस्यों से निर्मित केद्रीय 
संचालक परिपद (सेन्ट्रेल बोर्ड ऑफ डाइरेबटसे) के हाथ मे है । 

छः सचालक अधिनियम की धारा ५ (१) (स) के अन्तर्गत तथा एक सर- 
कारी प्रधिकारी धारा ५ (१) (८) + अन्तर्गत नियुक्त होता है। घारा ८ (१) 
(स) के सनोनीत सचालको की कार्यावधि चार साल होती है ओर वें धारी बारी 
(रोटेशन) स अवकाश ग्रहरा करते है । धारा ८ (१) (ब) के अन्तर्गत सचालको की 
कार्यावधि स्थानीय परिपद्‌ की सदस्यता पर निर्भर होती है। केन्द्रीय सचालक' परि> 
घदु की बैठक वर्ष से कम-्पे-कम छ माह तथा तीन माह भे कम-ते-वम एकबार 
झवश्य होनी चाहिए । व्यावहारिक सुविधा के लिए परिषद्‌ ने अपने कुछ कार्य एक 
समिति को सौप दिए है जिसकी बंठके गवर्नर के मुख्य कार्यालय मे प्रति सप्ताह होती 
है 4 

केन्द्रीय सचालक परिषद्‌ का अध्यक्ष तथा बैक का मुख्य प्रशासकीय झविकारी 
गवनेर होता है । उसके सहायक तीचे उपनावनेर होते हैं । 

रिज्षव बंक के कार्ये--रिजर्व बैक श्रॉफ इण्डिया ग्रधितियम १६३४ को पअस्ता- 
बवा में कहा गया है कि बैक का झुण्य कार्य देश मे स्थिरता रखने की हृष्दि से नोड 
निर्मेमन का तियमत तथा सुरक्षित कोप रखना तथा देश के हित में साख व्यवस्था का 
सचालन करना है। (१) बैक को नोट विर्गेमन का एकमात्र अधिकार है ! (२) रिजर्व 
बैक व्यापारिक बैको तथा अन्य वित्तीय सस्थानो, जिनम राज्यीय सहकारी बैक भी 
सम्मिलित है, के बैकर के रूप में कार्य करता है। उनका नकद कोप (कैश रिजवं) 
रिजबे बैक की सरक्षा मे रहता है तथा चह इच्यानुसार उन्हे सहायता (एकमोडेशव) 
अदान करता है। (३) रिजर्व वेक सास-ध्यवस्था का वियमन करता है! इस कार्य 


अधिकोपण (वेकिंग) और साख स्श्श्‌ 


ह लिए बह बैक दर, खुले बाजार कार्यों ओउन मार्केट सॉपरेशन) के साम्रास्य उपायो 
के अतिरिक्त अधिकोपीय अधिनियम १६४६ (वेंकिय क्म्पनीज़ एक्ट १६४६) के 
अन्वर्येस घयदित साख वियंत्रण (सेलेक्टिव क्लेडिद कष्ट्रोले ) तथा प्रत्यक्ष साख निय- 
मन का प्रयोग कर सक्तता है। (४) रिजे बैंक का एक अन्य मुरुष कार्य सरकार 
के वैकिय और वित्तीय कार्यों का सम्रादन करना है। (५) एक अन्य महत्वपूर्ण 
कार्य रुपये के विनिमय शल्य को स्थिर रखना हैं। राषप्ड के ग्राथिक विकास और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यह कार्य वहुत महत्त्वपूर्ण हो 
जाता है। इम कार्य के लिए भअन्तर्राप्ट्रीय सुरक्षित कोप (इण्टरनेशननल रिख़र्व्स) 
रिजर्व बैक वी सरक्षता और प्रवन्ध के अन्तर्गत रहता है। 
देश में आाथिक विकास की बढती हुईं गति के साथ बैक के कार्यो की परि्ति 
में लगातार विस्तार हो रहा है। झत झनेक कार्य, जो पहले केन्द्रीय दैको के क्षेत्र से 
बाहर समझे जाते थ, रिजर्व बैक द्वारा किये जा रहे हैं । 
नोट निर्गेमत--मूंल अ्रधिनिय्रम के अन्तर्गत नोट लिर्गमन के लिए स्वर्ण झौर 
पिदेशी प्रतिभूतियों का ग्रामुपातिक सुरक्षा कीप निर्धारित किया गया था। इसके 
गनुवार छुत्र ग्दिव वा ४० प्रतिशत स्वर्ण और स्वशुपुद्रा तथा विदेशी प्रिभूतियों के 
रूप भें होना चाहिए, किन्तु सोने का मूल्य ४० करोड र७ से कम न होना चाहिए । 
यह व्यवस्था लगभग २० बढ़े तक रही । रिज्वव बैक झॉफ इण्डिया (सशोघन) प्रधि- 
नियम १६५६ ने ग्रानुवातिक सुरक्षा पद्धति के स्थान पर एक विदेशी सुरक्षा कोप की 
निरपेक्ष राति निर्बारित कर दी । १६५६ से ४०० करोड ₹० की विदेशी अतिभूतियाँ 
तथा ११५ करोड रु० का ख्वर्णो या स्वसंमुद्रा सुरक्षित क्ोप के रूप से रखा जाने 
लगा । दितीय संशोधन अधिनियम १६५७ पास किया गया । इसके अनुसार निर्गम 
विभाग के स्वरों मुद्रा, स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य २०० करोड़ रू० 
से कम नही होना चाहिए । इससे स्वर सुद्रा और स्वर्ण का सूल्य ११५ करोड रु० 
से कम नहीं होना चाहिए । 
विदेशी विभिमय--्रेन्द्रीय वेक के रूप मे रिजवं बैंक का एक मुस्य कार्य 
ऊप्रे के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना है। भारत के विदेशी लेन-देन का ७०% 
स्टलिंग में, १०% डालर में तया शेय ठपयो में होता है श्रतएवं पौण्ड स्टलिय और 
मयये का सम्दस्व ग्रत्र भी वना हुप्ठा है। झयये ग्रोर स्टलित को विनिमय दर भ्रव भी 
१ श्िं० ६ पें प्रति स्प्या है । यह दर १६२७ में निरिचित हुई थी और ठव से झब तक 
चली ग्रा रही है। बैंक के विदेशी वितिमय-मम्वन्धी दायित्व रिजर्व बैंक झ्रॉफ इण्डिया 
एक्ड वी घारा ४० के अन्वर्यत विर्ारित है + विदेशी विनिमय के नियन्त्रण द्वरा भी 
रिज़प बैंक झपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है। 
अनुसूचित तथा ग्रेर-भनुत्तूचित क्ेक--रिजर्य बैंक को स्थापना दे बाद 
सम्मिल्ति पूजी बाली बैंक दो वर्गों मे विभाजित हो गई-.. (१) अनुमूचित दया गैर- 
अनुसूचित । ग्रभुमूचित बैक वे हैं जो रिजर्वे बैक ग्रोफ इण्डिया एक्ट की दूसरी अनुयूची 
में सम्मिलित हैं । इदकी तुलना यू० एस० ए० वी सदस्य-दैको से की जा सकती है। 


३२६ भारतीय अर्थशास्त्र 


श्रनुसूचित बैंको को रिजर्व बैक से बुद्ध सुविधाएँ प्राप्त होती है झ्लौर साथ ही कुछ 
दायित्व भी होते हैं ॥ निम्न जतों को पूरा करने पर ही कोई बैक अनुसूचित हो 
सकती है। (१) बैक की परिदतत्त पूंजी तथा कोप (रिजवं) का कुल मूल्य ५ लाख 
रु० से कम नही होना चाहिए। (२) रिज़ब बैंक को इस बात का विश्वास होना 
चाहिए कि उसकी कार्यवाही निक्षेपकों (रुपया जमा करन वालो) के विरुद्ध नही 
है। (३) १६५६ वे वम्पतती अ्रधिनियम के प्रन्तगंत एक कम्पनी होनी चाहिए 
या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ससथा या भारत के बाहर विधान के प्रन्तगत 
(जो लागू हो) कारपोरेशन या कम्पनी होती चाहिए । मार्च, १६५८ मे ४०० बैतिग 
वम्पनियों में से &२ अनुसूचित बैक थी। रिजवं वैक प्रॉफ इण्डिया अधिनियम की 
घाया ४२ (१) के पझ्न्तगंत झनुसूचित बैको को रिजर्व बैक के पास माँग दायित्व 
(डिमाण्ड लाइबिलिटी) तथा सावधि दायित्व (टाइम ला.ब्रिलिटी) का त्सश केम- 
से कम ५%६ ग्रौर २% नकद कोप रिज़र्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ११ मार्च 
१६६० को एक अ्रपिसूचता द्वारा सभी अनुसूचित बैंको के लिए यह ग्रादश्यक हो 
भया कि वे साँग-दाय्रित्त तथा सावधिदायित्य की वृद्धि का २५% अ्रतिरिक्त 
निक्षेप के रूप मे रिजव॑ बैक के पास रखे, किन्तु किसी भी समय यह माँग-दायित्व के 
२०% तथा सावधि-दापित्व के ६५% से अधिक न होना चाहिए क्योकि ये (ग्धि- 
नियम द्वारा निश्चित) प्रधिकतम दरे हैं। ६ मई १६६० को पूर्व अधिसूचना को रह 
कर एक नई अधिसूचना निकाली गई, जिसके अनुसार, (१) ११ मार्च १६६० की 
तुलना में ६ मई, १६६० को कुल दायित्व (सावधि तथा माँग) की वृद्धि का २४ 
प्रतिशत रिजबं बैंक के पास रखा जाए तथा (२) ६ मई १६६० के बाद कुल दावित्वो 
में जो वृद्धि हो उसका ५० प्रतिशत रिजवं बैक के पास रखा आए । रिज़र्व बैंक ने 
इन अतिरिक्त निक्षेप्ो के लिए ब्याज देना स्वीकार किया । यह निरचय क्रिया गया 
कि ब्याज हर छमाही दिया जाए तथा ब्याज की दर उस छमाही के लिए अनुसूचित 
बैक द्वारा दी जाने वाली व्याज दर से | प्रतिशत ज्यादा हो, किन्तु ४९ अतिशत 
से भ्रधिक न हो । 
कृषि साख विभाग--रिज्ञव बैक श्रॉफ इण्डिया ग्रधिनियम की धारा ५४ के 
अन्तर्गत अप्रैल १६३४ में कृषि साख विभाग की स्थापना की गई । प्रारम्भ म॑ उसके 
परिनियत कार्यों मे कृपि-साख से सम्बन्धित प्रश्नों के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ को रखना 
तथा कृषि सूख प्रदान करने वाली सस्थाओ--जैसे राज्यीय सहकारी बैंक ओर रिजर्व 
बैक--के कार्थो के बीच समन्वय स्थापित करना था! आमीख भ्रथ॑-प्रवन्‍्धत के विस्तार 
के साथ-साथ क' हुं साख विभाग के कार्यों का भी विस्तार हो गया है। १६५६ में कृपि- 
उत्पत्ति (विकास, और भण्डार) निगम अधिनियम के पास होने के बाद यह विभाग 
झा यापी सगे 
उन की स्थापना के पर केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों से सहयोग करता है। इसे 
समय इसका कार्ये भागो में विभाजित है--(१) वित्त और निरीक्षण, (२) 


कृषि उत्तत्ति के विक्रय को सुविधाजनक बनादे के लिए भण्डार यृहो के देश 
नियोजन और पुनर्सगठके, (३) सहकारी प्रशिक्षण स्‍प्लोर प्रकाशन त्तया (४) है 


ग्रधिकोपण (बेकिंग) और साख श्र७ 


करपा जित्त। प्रत्येक एक उप-पुल्य-्प्रधिर्ारों (डिप्टो चीफ अफ्सर) के अब्वर्गत है । 
कृषि साख विभाग के प्रादेशिक कार्यालय भी वस्वई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्‍ली 
में स्थापित किये गए हैं। 
३७ १६३६ के बाद भारतीय बे किय--हद्वितीय महायुद्ध के विस्फोट तथा दिसम्बर, 
१६४१ में जाराती युद्ध क प्रारम्भ होने के तुटत्त बाद ही भय के दंगरण जनता वैको 
से अपना रुपया वापस वरने लगी, पर थोडे ही दिनो वाद जनता न इस ब्रास की 
निरथेक्ता को महसूस कर लिया और अपने को युद्ध की परिस्थिति के पनुदूल वनाने 
में समर्य हो गई 4 १६३६ में अनुसूचित बैकी का निश्षेय-दायित्व २४६ ४४५ करोड 
सपये का था, पर जुलाई १६४४ के अन्त तक यह बढ़कर ७४६२६ करोड़ रुपये 
हा गया । इसके दो मुरुप कारण हैं--वैकिंग तथा राजस्व का घनिष्ड सम्बन्ध तथा 
लडाई के कारण मुद्रा-प्रसार, जो साख को शोर भी अधिक बटाने में सहायक होता है। 

अवधि-निक्षेप (टाइम डिपाजिट) को अपक्षा सॉग-निर्केप में अधिक वृद्धि 
हुई, जिसका कारण था जनसाघारण द्वारा तरलता को अधिमान दिया जाना | के 
अपना रुपया पू'जी*रूप मे न लगाकर लाभदायक विनियोग के प्रवन्तर आने की प्रतीक्षा 
बर रहे थ । 

माँगदायित्तव के भ्रपेक्षाहत बढ जान के कारण बैक झपनी स्थिति को 
प्रधिकाधिक तरल रव रह थे। पशगी तया हुण्डियाँ (जो बैंक के आदेय के लाभकारी 
मद हैं) तो वढ रही थी, पर कुल निक्षेप म उनका श्रतियत १६३६ म श्क्यथाजो 
१६४४ में केवक्ष ३० रह यया । इसके दो मुख्य कारण ध--युद्ध के समय मे व्याव- 
सापिक विनतियोग का अवप्तर कम हो गया तथा बेंको ने अपनो रकम को युद्ध ऋण 
(वार-नोत्स) में लग। दिया । उपयु'क्त अधिक तरलता की इच्छा न हो सरकारी प्रति- 
भूतियों म रुपया लगाने की प्रेरणा दी । हिस्सा-पूँजी तथा रक्षित काप की रकम भी 
बढ़ी पर वह निश्लेष जितनी न वड़ सकी । ६६४५ के मध्य स, जबकि युद्ध का ग्रन्त 
समीप ही था, मार्ग तथा प्रदयिन्दायित्व का असम अनुपात स्वयं ही ठोक होने लगा । 
१६४६ ४७ में दि्ले वर्ये के समान माँग-निक्षेप की ग्येक्षा अवधि-निक्षेप अधिक 
तेड़ी स कवल बडे ही नही वल्कि जिस समय माँग-निक्षेप म कम होन को अशृत्ति थी 
उस समय भी ग्रवधि-निक्षेप वर्ड । इससे स्पप्ट था कि जनता क॑ तरलता-प्रधिमान 
(लिविवडिटो प्रेफरेन्स) मे हास होने लगा तथा निक्षेप का टाँचा युद्धनपूर्व को स्थिति 
के समान बदल रहा था) 

१६१४ १८ के युद्ध की तरह १६३६-४५ के द्वितीय विश्व-युद्ध भ द्रव्य- 
सम्बन्ध स्थिति तग तथा बैज्-दर ऊँची नही हुईं । ब्याज बी दर पर कठोर नियन्त्रण 
ग्रुद्ध के खर्च कये पूरा करने को नई झेली रही है तथा इसको सफ्लता इसी से सिद्ध 
हा जाती है कि झत्यप्रिक बढ़े सार्वजनिक व्यय तथा सरकार द्वारा अत्यधिक उधार 
लेन को अपक्षा होते हुए भी ब्रिद्न तथा भारत क द्रब्य-सम्बन्धी भ्रधिक्तारी ब्याज की 
दर को कम बनाये रह हैं। 


प्रथम युद्ध $ सहदझ् विगत थ्रुद्ध ने सारतोय बेको के नकद कोष की स्थिति 


इ्श्८ भारतीय अथ्द्यास्त्र 


को भ्रधिक सक्षम ही बनाया है / निकासी ग्रह के माध्यम से होने वाले भुगतान का 
सन्‌ १६३८-३६ में २० ०३े अरव रुपये से बढ़कर १६४४-४५ में ५६ १७ ग्ररव 
स्पया हो जाना भी प्रगति का ही सूचक है। १६४५-४६ तथा १६४६-४७ के ग्रक 
क्रमश ६४ ४२ अरब रुपये तया ७१ ६८ अरब रुपये हैं ! अतः हम यह कह सकते हैं 
कि भारतीय वैकिंग पद्धति ने अत्यविक जीवन-दाक्ति दिखाई हैतथा पुद्ध ने 
सप्धारणतप इसे फ्रौर भी छछझतक्त दचपण है $ 

स्वतन्त्रता-प्रा त॑ के पश्चात्‌ भारतीय वैकों की प्रगति में दो उल्लेवनीय 
परिवर्तन हुए हैं। देश-विभाजन के बाद बैको तथा उनकी ब्ास्ाग्रों की सस्या तथा 
उनके निक्षेपों में छाम्त ही रहा था, परन्तु १६५३ के परचात्‌ दोनो ही मे पुन वृद्धि 
की प्रवृत्ति स्पष्ट है। १६५४ मे यद्यपि वेको की सख्या मे ६३ की कमी हुई, परम्तु 
झाखाप्रो को लेकर कुल बैंको की सख्या मे २२ की वृद्धि हुईं। वृद्धि ग्रधिकतर अनुमूचित 
बैंको में हुई थी । गैर-अनुसूचित वैको मे तो ह्वाम्त ही हुआ है। १६५४ मे बैंको मे 
कुल निश्षैप १०६३ करोड रपये था, जो दो साल पहले की अपेक्षा लगभग १०० 
करोड रुपये अधिक है । इस वर्ष प्रति साढे दस हज़ार व्यक्तियों के पीछे एक वेक है । 
यह भी उल्नेखनीय है कि ५५० अनुसूचित वैंक तथा ३३% गेर-अनुप्तूचित बैक 
५०,००० से भ्रधिक जनसल्या वाले नगरो में स्थित हैं । मिश्चित पूंजी वाले बैंको की 
विदेशों मे १०७ थाखाएं हैं। 

१६४५५ म स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया को स्थापवा भारतीय बैंकिंग की एक 
महत्त्वपूर्ण घटना है| स्टेट वैंक का परिनियत कार्य शाखाओं के विकास द्वारा वैजिग 
व्यवस्था का विस्तार करना है। कुछ राज्यों की वैकी को स्टेट बैंक की सहायक 
बनाने तथा करेन्सी रिजर्व को घटाकर २०० करोड़ २० निश्चित करने वे प्रपि- 
नियम की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं । १६५४ के सशोघन अ्रधितियम वे प्रत्त- 
गंत रिजर्व बैक ने राष्ट्रीय कृषि साख (दीरघ॑कालीन) कोप की स्थापना की । इस 
कोध के लिए कम-से कस ५ करोड २० प्रतिवर्ष का प्नुदान पाँच बर्ष तक देने वी 
व्यव्स्था है। शेष की स्थापना १० करोड रू० से हुई । इसका उद्देश्य राज्य सरकारी 
को ऋण देना है ताकि वे सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी खरीद सकें। १६५७ मे 
अनुसूचित बैंको की सख्या &१ थी तथा इनके कार्यालयों की सख्या रे२७३ थी। 
१६४५६ मे प्रनुधूचित बैकों की सख्या 5६ थी झौर कार्यालयों की सख्या २६६४ थी। 

तृत्तीय पचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो रही है । वित्तीय व्यवस्था का ग्राधार 
होने के कारण बैको को इस दिश्वा मे महत्त्वपूर्ण कार्य करना है । अतएव उन्हे भावी 
आवश्यकताओं के लिए अपने-प्रापको सक्षम बनाने की चेष्दा करनी चाहिए । नियो- 
जन के फलस्वरूप बैंको को व्यापार की नई दिशाओं मे प्रवेश करना ही होगा । इस 
दृष्टि से मिश्चित समय के लिए रुवया उधार देने का काम अ्रवश्य ही एक नई दिद्या 
है । अतण्व उन्हें इस दिखा मे प्रयत्न करना चाहिए । १६५८ में रिफाइनेन्स का रपो- 
रेशन की स्थापना के बाद इस दिशा मे कार्य करने की सुविधा श्रौर बढ गई है, 
बयोकि रिफाइनेन्स कार्पोरेशन प्रतिशोधन (रिम्बर्समेण्ट) की सुविधा प्रदान करता है 


अधिकोषण (वेकिग) और साख इ्श्६ 


ताकि दे मध्यवालोन अग्रिम सरलता से दे सकें । १६६० के 'ट्रेन्ट्स एण्ड प्रोग्रेस ऑफ 
वैरिग इत इण्डिया! (प्रकाश्चित जुन १६६१) में कहा गया है कि तृतीय योजरा के 
ग्न्त तक वैकिय ब्यवस्था द्वारा सम्पादित कार्य लगभग दूना हो जाएगा। तृतीय 
योजना की चुनौती स्वीकार करने के लिए बेंक्ी को निक्षेप प्राप्त करने वे श्रयप्त 
बढाने चाहिए। उपर्युक्त प्रकायन में इस हेतु सीन सुझगव दिये गए हैं--(१) प्रथ्िक 
शावाएँ खोली जाएँ। (२) नतिक्षेपकों मे विश्वास उत्त्त किया जाए। (३) ब्यावार 
नई दिशाओं में मोशा जाए । 

शव श्रौद्योगिक वित्त-प्रौद्योगिक वित्त की युसयठित प्रद्धति का अभाव भारत के 
झ्राथिक ढाँचे की सबमें वंडी कमी है । जर्मनी के बैंको ने अपने देश के उद्योगो की 
झाधिक ग्रावश्यकता की पृत्ति मे अ्रत्यथिक योग दिया है। वे उद्योगो की प्रारस्मिक पूंजी 
के अधिकाक्ष भाग वा बन्दोवस्त करते हैं, जिसे वालान्तर मे विनियोग करने वालों से 
प्राप्त कर लेते हैं।॥ थोखिम को आपस में बाँदने के उद्देश्य से अनेक बैंक अपने सघ 
(कोन्शोधियम) बना लेते तया विर्ममित हिस्सों के कुछ अछ को लेचे की प्रतिन्रा करते 
हैं) पर ग्रौद्योगिक कम्पनियों के हिस्सों मे बैंको का यह विनियोग ऑद्योगिक बैंको 
दास किए विनियोंग के सहंश दीघंक्रालीन विनियोग नहों है, वल्कि इसे बैंक के 
साधनों की प्रयम श्रेणी की प्रतिशूतियों के विनियोगो की भाँति सुरक्षित विनियोग 
समझा जाता है, जिसे बैंक अल्पकाल के लिए करते हैं ॥ इत कार्यों से बैको को लाभ 
ही होता है, क्योक्ति इस प्रकार उन्ह व्यायत्रायिक सम्बन्ध स्थाप्रित करने तथा अपना 
प्रभाव बढान वा अवसर मिलता है। नई पूजी की प्राप्ति वरने के लिए जमंन 
औद्योगिक क्म्पनियाँ सामान्यतः उन्ही बैंको से पूँजी की माँग करती हैं जिनके 
साथ उनका स्थायी बैंक-य्यवहार है। पर यह वात स्मरणीय है कि वैक अपने 
साधनों का एक सीमित अञझ्य ही औद्योगिक वित्त में लगाते हैं तथा उनका प्रवात 
कार्य बेक का साधारण कारोब्रार करता ही होता है ।' बेन्द्रीय ग्रधिकोप खोज- 
समिति ने जन पद्धलि को यंथोचित सशोधनों के पश्चातु भ्रपना लेने का स्वागत 
किया तथा यह सुकाव रखा कि इस दिय्या मे स्याति प्राप्त व्यापारिक बैक कार्य का 
श्रीगरैश्ष करें । इस कार्य में अत्यधिक अनुभव तथा विवेक के भ्रतिरिक्त अधिक निणी 
पूँजी होनी चाहिए एवं प्रतिभूतियों के निर्ममन तथा विक्रय मे रुष्ट्र बाजी के ध्रतोभन 
का सवरण करना शझ्ावश्यक है। ये गुण झ्राज के थोडें से ही वैको के प्रास हैं। 
ग्रगर देश के प्रमुख बैक्ो को उद्योगो के प्रति' सच्चा तथा सहानुभूतिषर्ण अनुराग हो 
तो इन कठिनाइयों के होते हुए उद्योगों को काफी वित्तीय सहायता दी जा सकती है। 
जर्मद उपूने का अनुकरण कुछ हंद तक हम पारस्परिक विश्वास की सृष्टि करने के 
लिए कर सकते हैं, बच्चर्ते स्वस्थ वैं क्रिय से असगत उलभनो से बचे रहे । बैंको के प्रवन्ध- 


हड “इण्डम्डरिवल ऑगनाइवेंशन इन इस्डिया? के पृष्ठ २४१२-४२ पर डॉ० पी० एस० लोक्नावन 
बूरोपोय कणों मिश्रित देकिंग के अनुकूच् मारतौय व्याक्सायेक बैंकिंग के निरूपण की कठिनाइयों का 
अ्पष्ट करते डे | 


३३० भारतीय अथज्ञास्त्र 


सचालको तथा ग्रबन्धकों की सम्बन्धित उद्योगों के सचालको के रूप में नियुक्ति करके 
बैंको तथा उनसे सहायता पाने वाले उद्योगो के वीच उपयोगी सम्बन्ध स्थादित कर 
सकते है। 

उपर्युक्त व्यावसायिक बैंको के सहयोग द्वारा नि सन्देह ही बहुमूल्य परिणाम 
को आशा को जा सकती है, पर केवल इसी विधि द्वारा पर्याप्त श्रौद्योगिक विकास 
की आवश्यकताओं की पूति सम्भव नहीं है। अपने-अपने क्षेत्र में उद्योगो का विकास 
करना ब्रादेशिक सरकारो का काय है। इन कार्यों को सस्तोपजनक ढग से करने के 
लिए प्रादेशिक सरकार द्वारा प्रारश्मिक भ्रदस्था से या स्थायी रूप से दो गई पूँजी के 
साथ प्राल्लीय औद्योगिक नियमों झौर उनकी शाखाप्रो की स्थापना उरयोगी सिद्ध 
हो सकती है | इन निगमों द्वारा विशेषत उन उद्योगों को सहायता मिलनी घाहिए 
जो जनता के लिए लाभदायक हो, उस प्रदेश की उत्पादन-श्क्ति बढाएँ तथा जिनसे 
लोगों को रोजगार मिलें ।! अखिल भारतीय ग्रौद्योगिक निगम की ग्रावश्यक्ता भी 
स्पष्ट है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ ऐसे उच्योग है जिन्ह विकत्तित करने की जिम्मेवारी 
प्रान्‍्तीय सरकारो की नहीं वरन केन्द्रीय सरकार वी समझी जानी चाहिए । 
३६ श्रौद्योगिक वित्त निगप्त अधिनियम, १६४८--पार्लमेट ने १३ फरवरी, १६४८ 
को झोद्योगिक वित्त निगम अधिनियम को पारित किया। इस कानून के ग्रतुयार 
१ जुलाई १६४८ को झौद्योगिक वित तिगम की स्थापना भारतवर्ष त्था 
विलमिन देशी राज्यो में ऐसी मिश्रित पूँजी वाली रजिहृटर्ड कम्पनियों तथा सहकारी 
समितियों को मध्यम तथा दीघंकालीन ऋणा देने वे लिए हुई जो वस्तुप्रो का 
उत्पादन करने, खान खोदने तथा विद्युत या किसी अन्य प्रकार की श्वक्ति को 
पैदा करनेया बाँटने के कार्य से सम्बद्ध हो। इस ग्रधिनियम का मुख्य उद्देश्य 
औद्योगिक धन्‍्चो को प्राज वी अपेक्षा अधिक आसानी से मध्यप्त तथा दीघेकालोन 
साख को उपलब्ध बनाना है। कॉरपोरेशन की हिस्मा पूंजी १० करोड़ रुपये 
की है, परन्तु ग्रभी ५ करोड रुपया प्राप्त हिस्सा-पूँजी के रूप मे है । इन १० करोड 
रुपयो में से १ करोड केन्द्रीय सरकार, १ करोड रिजर्व बैंक, ३१ करोड अनुसूचित 
बैक, बीमा कम्पनियों, विनियोग द्रस्टो आदि तथा | करोड़ सहकारी बैको द्वारा 
प्रदान किया गया । जरूरत के समय शेष पूँजी को सरकार की प्रतुमति के प्रनुतार 
निर्गेभित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने पूँजी के लौटाने तथा ब्राय-कर से 
मुक्त कम से कप्त २१%, लाभाश देने वी गारन्टी दी है॥ इस तिगम पद सरकीर 
तथा रिजर्व बैक, इम्प्रीस्यिल बैक, श्रनुसुचित बैंक, बीसा कम्पनियों आदि का 
स्व्रामित्व रहेगा । इसके हिस्मे का ४० प्रतिशत सरकार तथा रिजवं बैक के हाथ 


१ छा० लोकतायव ने प्रान्तीय वैज्ञों को सर काटि के उथोगों को आर्थिक सहायता देने की खतत्बता 
से छत्पनन होने वाले सतरों को रपष्ट करते हुए यह सुझाव दिया है. कि वे कत्ल साततनिक सेवा 
उद्योगों को ही भ्रार्थिक सद्दायता दें | देखिए, वही; पृष्ठ २६० | 

२ यह अब स्ट बैंक ऑफ इंडिया दे और सरकारी अधिनियम से वँधा है । 
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में तथा १० प्रतिशत सहकारी बैंको के हाथ में रहेगा। इसमे सरकारें, रिज्ष्ें बैक 
(१ जनवरी, १६४६ को इसका टाप्ट्रीयक्रण हो ग्रया) सथा इम्पीरियल बैक के 
हिस्से का योग कुत हिस्सों का ५२ प्रतिशत होगा जिससे इस पर सरकारी नियस्बरश 
का होना निश्चित-सा हो जाता है । 
निगम का प्रबन्ध १२ सदस्यों की एंकः समिति को सौप दिया गया है, जिसमे 
म्रैनजिंग डाइरेक्टर भी सम्मिलित हैँ । यह १० करोड रुपये तक के निश्षेप स्वीकार 
कर सत्ता है, किन्तु उसको भ्रवधि पाँच वर्ष से कम नही होनी चाहिए | ऋण केवल 
सीमित दायित्व वाली कम्पनियों और सहकारी समितियों को प्रदान किया जाता है, 
पर शर्त यह रहती है कि वे स्वय अपने प्रयत्न द्वारा भी वाछित धन के एक उचित 
अनुपात वी पूर्ति करें। ऋण देने के ढग य हैं--(१) ऋण देकर था २५ वर्ष के 
अन्तर्गत चुक्ता होन वाले औद्योगिक मस्थाओं के ऐसे ऋण पत्रों को खरीदकर, जो 
सुरक्षित हैं या जिनके साथ जायदाद आदि दस्तुएँ भी गिरदी समभी जाती है, (२) 
कम्पनी के हिस्से, स्टाक' सथा जिन्ी हेतु ऋण-पत्रो की रवय गारंण्टी करके ओर (३) 
बाजार में बचे जाने वाले २५-वर्यीय ऋरा। की वापसी की गारण्टी देवर ॥ 
ऋण के प्रार्थना पत्रो पर विचार करते समय इन बातो पर ष्यान रखा जाता 
है--(क) आवदक कस्पनी की झाथिक स्थिति, जो लत देन के चिट्टो का अध्ययन 
करन और खातों की जाँच करने के उपरान्त प्रकट होती है, (ख) योजना को 
यान्निक हृडवा व व्यवस्ता की कार्यकुशझलता, औरैर (गए) देश के आशिक दाँचे में 
उस उद्योग का महत्व। विगम को अधिकार है कि वह पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त 
करने की सुधिघा के लिए कम्पनियों को आवश्यकतानुसार भारतीय या विदेशी मुद्रा 
मे ऋण दे । 
विगम भाग कर के दायित्व से मुक्त नही है । मा १६६० तक कारपोरेशन 
ने ७२ १८ करोड रु० का ऋण मजूर किया था | ४७ ४८ करोड 5० का ऋण वित- 
रित किया जा चुका है। मजूर किये गए ऋणो मे दो-तिहाई ऋण स्वतस्तता के पश्चात्‌ 
स्थापित नए कारखानो का दिये गए । १६५४७ के झौद्योगिक वित्त निगम (सशोधन) 
अधिनियम द्वारा निगम की साधन-सम्बन्धी स्थिति और हल हो गई है तथा उसके 
कार्यों की परिधि भो विस्तुत हो गई है । 
भारतीय राज्यों म प्रादेशिक दित्त निगमो के बन जाने के कारण यह तिणुय 
हंगए है हि (१) १० सस्ख उण्यो और (२) अपने अदेश के कित्त निगया भी आता 
पूँजी के दस प्रतिदतत तक के ऋण के आवदको को औद्योगिक वित्त तिगम ऋण न दे । 
दिसम्बर, १६५६ तक भारत म १४ राज्यीय वित्त मिंगस बनाए जा चुके 
थे। १६५१ के अधिनियम के अनुसार य निगम वाड़ तथा ऋशुपत निर्गेभित कद 
सकत हैं, वम्ावियों को ग्रारण्टी दे सकते हैं तथा उतके ऋण-पत्रें आदि की विक्नी 
की सुविधा भी दे सकते हैं, परन्तु य सभी कार्य कुल विधि रूप मे निगम की प्राप्त 
पूँजी तथा सुरक्षित कोप के पाँच युने से अधिक न हो ) १६५६-६० के झ्रन्त तक विगमो 
के ऋण और प्रग्रिम को माना १४ १७ करोड़ रु० थी । 
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इसके अतिरिक्त तीन भ्रन्य निगम अखिल भारतीय स्वर पर स्थापित किए 
यए हैं--- 

(१) राष्ट्रीय ग्रोधोभिक विकास नियम (१६५४) की स्वीकृत पूँजी १ करोड 
रु० तथा प्राप्त पूँजी १० लाख रु० है। निगम नियोजित विव्ास-हैतु उद्योगों को 
वित्तीय सहायता देगा । वह क्वय भी उद्योग स्थाधित कर सकता है तथा औद्योगिक 
योजना की जाँच सी । इस सम्बन्ध से वह वेयक्तिक औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध 
आऔद्योगिक विशेषज्ञो के ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाएगा । 

(२) झौद्योगरिक साख तथा विनियोग-निगम (१६४५) की स्वीकृत पूंजी २५ 
करोंड ₹० थी तथा निर्मित पूंजी ५ करोड र० है, जिसमे से दो करोड़ रु० के हिस्से 
भारतीय बेंक तथा वीघा-उम्पतियो ने, १ करोड पग्रेती कम्पनियों ने, ०४ करोड़ 
अमरीकी कम्पतियों ने त्था शेप भारतीय जनता ने लिए है ॥ निगम इस बात का 
प्रयत्न 4 रेगा कि इसके सदस्य विस्तुत क्षेत्र के हो । भारत सरकार पन्द्रह वर्ष बाद से 
अगले पन्द्रह वर्षों से चुकाने की क्षर्त पर ७) वरोड रुपये का ऋण दे रही है। भारत 
सरकार की परारण्टी पर पुतनिमणि तथा विकाक्षार्थ अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने भी १ करोड 
डालर का ऋरा निगम को ४६% वापिक सूद की दर पर १४ बर्ष वी अवधि के 
लिए देना स्वीकार क्या है । 

(३) राष्ट्रीय लध्ठ उद्योग तिग्स (१६५५) की १० लाख रुपये की स्वीकृत 
पूँजी १०० रुपये वाले १०,००० हिस्सों में बँदी है, जो पुर्णव भारत सरकार ने प्रदान 
की है । भारत सरकार चालू पूँजी हेतु भी पर्याप्त निधि देगी ॥ तिग्रम पाँच लास से 
कम पूँजी वाले शक्ति-चालित परन्तु ५० से बम श्रमिक वाले तथा बिना शावित- 
चालित और १०० तक श्रमिक वाले उद्योगी को सहायता, वित्त, सरक्षण तथा विकास- 
योग देगा । फरवरी, १९६६ मे इसका उत्तरदायित्व और सम्पत्ति १३२६१ करोड 
रुपये थी । 

रिफाइनेन्स कारपोरेशन - २५ जुन, १६५८ को इसकी रजिस्ट्री हुई ! इसका 
मुख्य उद्देश्य मध्यम झ्राकार (जिनकी परिदत्त पूंजी और कोप २५ करोड रु० से 
अधिक न हो) की झौद्योगिक इकाइयों की सहायता हेतु बैंक्गि व्यवस्था को सांघत 
उपलब्ध कराता है । १६५६ में तीन सदस्य बैको से २२३ करोड र० के लिए प्रार्थंता- 
सत्र प्राप्त हुए। स्थापना से लेकर प्रत्र तक ४.२१ करोड रु० के लिए प्रार्थवा-पत्र 
प्राप्त हुए | दिसम्बर, १६९५६ तक ४ ०३ करोड़ रु० का अर्थ-प्रवन्ध (रिफाइनैस्स) 
अज्जूर क्या गया । जिन उद्योगों ने सदस्य बैंकों के माध्यम से सहायता माँगी थी 
उनमे सूती वस्न उद्योग, सीमेट आदि थे। 

इसकी अधिकृत पूंजी २५ करोड ० है । दिसम्बर, १६६४ के भ्रन्त तक 
इसने ४ कृषि प्रगति प्रोजेक्टो पर २१ ८5३ करोड रुपया व्यय किया । थे 
४०. सचय करने की अवृत्ति --यह कथन सवंविदित है कि भारतवर्ष बहुमूल्य धाठुग्र 
का ग्रतल कूंप है। भारतवाधियों की सोने-चाँदी के प्रति तथाकथित अमिट ६ तृष्णा 
के सम्बन्ध में अत्यन्त चित्रमयता से यह कटा ग्रया है कि एक कृष्छवर्स जाति 
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बहुमूल्य घायुओं का भूमि से उदार करतो है और दुसरी उन्हे पुन भूपि के भीनर 
दफना देती है ।” यह भी कहा जाता है कि जो स्त्र्ण भारत मे सामान्य उपयोग वे 
लिए पहुँच जाता है, वह शेप सस्तार के लिए स्देव के लिए लुप्त हो जाता है । दीघ॑- 
काछ सक युरोपवासी भारत में बहुमूल्य धातुप्रो की निरन्तर सपत पर हप, ग्राइचर्य 
और मसतोप के साथ विचार करते ये ) यदि भारत में खोने-चाँदी की इतनी अधिक 
खपत न हुई होती, तो इधर पिछले वर्षो मे नई खानो के अन्वेषण झौर घातु निकालने 
को प्रणात्री में सुबार हो जाने के फलस्वरूप सोने-चाँदी के उत्पादन मे विपुलता झा 
जाने व मूल्यों मे भारी वृद्धि हो जाने के कारण यूरोपीय देशो के प्राथिक जीबत मे 
एक भीपण असन्तुलन आ जाता । किन्तु जय १६२४-२५ में इमलेण्ड व यूरोप के 
अन्य देश अपनी मुद्राएँ स्थिर करने के लिए सघपंरत थे, भारत यूरोप की प्रावश्यक- 
ताग्रो को तनिक भी ध्यान मे न रखते हुए कम-से-क्रम ५० लाख पौड़ के मूल्य का 
स्वर एकत्र कर चुका था। तब यूरोपीय देशो ने अनुमव किया जि भारत सचय 
करने के अपने ढरें को पूरी सरगर्मी से जारी रखकर उनके मुद्रा स्थिर करने के 
प्रयास में भारी बाघ पहुँचा रहा है । 

भारत मे इम सचित धन के सम्बन्ध में अनेक अनुमान लगाये गए है। कदा- 
चिंतू सबसे पहला अनुमान श्री मेबलायड (एच० डो०) का था । यह पहले ग्र्थशास्त्री 
थे जिनके मस्तिष्क मे इस सचित घन के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई | उनका 
विश्वास था कि यह ३०० लाख पौंड से कम नही होना चाहिए । लार्ड कर्जत का 
अनुमान था कि यह ८२५ करोड रु० के निकट होगा, जबकि आार्नल्‍डराइट ने दिस- 
स्वर १६१६ के फिवान्शियल रिव्यू ऑफ रिव्यूद्ध में लिखते हुए उत्ते ७००० लाख 
पौड ठहराया था। 

भारत के सोने व चाँदी के! उपभोग की शिक्रायव करते हुए गूरोपीय लेखकों 
ने सारा दोप भारतवाप्तियो के ही गले मढ दिया है और स्वर के उपभोग' के सम्बन्ध 
में भारत को द्वेपपूर्णो दायित्व का दोषी करार करने के प्रयास के फ्लस्वरूप उत्तेजना- 
पूर्ण प्रप्युत्तर तक नौयच झा पहुँची और दोपारोपित करने वालो के प्रिर भी दोप मढे 
गए। यह इंगित किया गया कि स्वणं-सचथ करने का दुब्यंसतन केवल भारतीयों के 
साथ ही नही है । सयुक्तराज्य अमरीका मे ही १६१६ से लेकर १९२३" के बीच लग- 
भग ५० करोड पौड का सोना खप गया और न्यूयाक मे द्रव्य के नाम पर स्वर्णों का 


१- ज्व हम सितम्बर, १६३१ (जब १ रुपया १ शि० ६ पें० के वरावर था) से जनवरी, १६४० के 
बीच के ३५१ करोड रु» के सोने का भारत से नियांत का ध्वान करते दे, तो उपयुक्त दलील में बोइ 
जाम नहीं दिखाइ १5ती | पीचे अध्याय ६, सेक्शन २२ देस्थिए । चिस समय भारत से इतनी वड! माना 
में सोने का निर्यात हो रहा था, ठ!क उसी समय स्युतर/ज्य अमरीका तथा अनेक यूरोपीय देशों 
में (विशेषद फ्रास भें) इसका अत्यधिक सचय किया जा रद्दा था । 

२ पर स्टेनली रीड द्वारा दैव्गिटन स्मिथ समिति को दिया गया ह्रतत्य ! 

३ वाया और जोशी, 'दि वेल्थ ऑफ़ इण्डिया?, पु० इृ८ूप-८६ | 


३३४ भारतीय श्र शास्त्र 


हु भाग से भी भ्रधिक स्वर्ण सचय करने के उपरान्त सचय करने की वृत्ति को केवल 
भारतीय एकाधिकार नही कहा जा सकता । इसम्रे कोई सन्देह नही कि इन केस्द्रो मे 
स्वणं का श्रधिकाश भाग केद्धीय बैंक के सुरक्षा-तोप मे एक था । परन्तु यदि भारत 
भे स्वर्ण का ऐसा उपयोग नही किया गया तो क्या इसका कारण यहाँ की दृषित 
मुद्रा-प्रणाली (स्वर्सं-विनिमय-मान), जो यहाँ पर्याप्त समय तक चल्लम में रहो, 
आश्चिक हूप से नहीं है १ जो लोग भारत के सचय पर खेद प्रकट करते है, सामान्‍्यत 
ये यह भूत्र जाते हैं कि यहाँ की खपत में आने वाले स्वर्ण के एक झश का उपयोग 
प्रौद्यीगिक और घरेतू झावव्यकताग्रो के लिए भी होता रहा है 

जब इन सभी तथ्यों को ध्यान मे रसकर एक बार यह स्वीकार कर लिया 
गया कि सोने-्चाँदी के लिए भारत की माँग असामान्य नही है, तो दूसरे देशो की 
भुद्रा की स्थिरता मे उत्पन्न होने वाली वाधाओ्रो के विशिष्ट दायित्व से भारत को 
बरी कर दिया गया । 

जो कुछ भी ऊपर कहा गया है उसका उद्देश्य यही प्रदर्शित करना था कि 
भारत मे सचय की सात्रा के सम्बन्ध मे भत्युक्तिवृर्ण उल्लेख हुए है। हाँ, सचय के 
अस्तित्व से बिलकुल इनकार करना तो सत्य की उपेक्षा करना होगा। इसमे कोई 
सन्देह नही कि मुद्रा के प्रतिरिवत अन्य उपयोगों में स्वर्य की भारी खपत होती है 
और सचय द्वारा जड (अचल) बनी बहुमुल्य घातु की वर्तमात राष्ि पर्याप्त विपुल 


होगी । 

यह कहना कठिन होगा कि यह प्रवृत्ति धव झौर सम्पन्तता की परिचायक है । 
अधिकाशत यहू सचित घन लाखो पृथक्‌-पृथर्‌ ध्यक्तियो के पास छोटी-छोटी राशियों 
में बिखरा पडा है और उत्पादक-कार्यो में इसका उपयोग नही हो रहा है । यह उचित 
ही है कि इन्हें सम्पन्तता का सकेतक न स्वीकार करके निर्धतता का कारण माना 
जाता है ।* 
सोते तथा चाँदी के श्राभूषणों को भी साधारणतया सचित राशि का एक 
हिस्सा माना तो जाता है, पर इसकी स्वीकृति विवादास्पद विषय है। यह समभना 
कठिन है कि अगर हम दांत मे लगाए सोने को सचित घन नही मानते तो ख्गार के 
लिए उपयोग छिये गए सोने को ऐसा वयो मानें ? सच्ची बात यह है कि भारतवासी 
सोने सथा चांदी के गहने दो उद्देश्यों से बनवाते है--- निजी श्रगार के लिए तथा 
स्ज्प््म में सहायता के लिए ।' फिर भी इन दोनो प्रयोजनों मे भेद करना 
१- भारत में सोने का झायात कानून द्वारा बन्द द | त्व सी चोरी-चोरी बिदेशों से काफी सोना बंदर 
गाहों पर आता तथा विकता दे | भारत सरकार ने इस चोरी से किये श्रायात को रोकने के बड़े उपाद 
किये है । इसके तथा अज्छी फसलों के कारण किसान की बहुमूल्य धातुओं को बडी मांग के कारण 
रवर्ण क मूल्य बढ़े ह | 
>« थबिंगटन स्मिथ स है ने भी इस व्यावहारिक सत्य को स्वीकार किया है कि जिस दिसी भी हिन्दू 
या झुस्लिम महिला के पोस सोने एव चांद के आमषण तथा आमृषण के ही रूप में परिवर्तित सिसके 
होते ह, उत्ते चद्ध भ्रपिकारः है कि वह उन्हें अपनी चिज्ी जाबदाद समर | 


अधिकोपण (वेक्गि) और साख झ३५ 


आवश्यक ही है तथा इस बहुमुल्य पदार्थों को हम सचित घन तभी कह सकते हैं जबकि 
प्रयोजन मूल्य के सचित करने से सम्बद्ध हो 

वैविंग सुविधामो का विस्तार जिस प्रकार नशाखोरी की फ़िजूलखर्ची को कम 
करने का साधन नहीं है, उसी प्रद्वार यह आभूषण पर की गई फिज्लखर्ची का भी 

साधन नही हो सकता (जब तक हम गहने को दैक का स्थानापच्त न मानें) । वास्तव 
में भारतीय हुपक झपसे रुपये प्राय मच्छरदानी तथा भोजन-जैसी आवश्यक वस्तुओं 
पर खर्च करने के बजाय अपने तथा अपनी पत्नी के भाभूषण के लिए खर्च करता 
है । कमी-कभी तो रीति-रस्मो के कारण सोते तथा चाँदी का व्यवहार करना पडता 
है, घाभिक तथा परम्परागत उत्सवों मे भी इनका अमुख स्थाव होता है। यह ढुख 
की बात तो प्रवश्य ही है, १र इन्ह दूर करने के लिए हम भूल्य के समुचित ज्ञान 
तथा शिक्षा एवं सामान्य चेतना के भसार द्वारा सामाजिक तथा घाभिक रस्मों को 

दुल बताना पड़ेगा । इसके साथबडीन्साथ यह भी नही भूलना होगा कि इस पहलू 
का सख्बन्ध वास्तविक सञ्चय से न होकर उपमोग तथा व्यय वी अच्छी या बुरी 
रोनि से है । 

बैंकिय के जिस विस्तार को सकझ्ूचय बन्द करने के उपाय के रूप में बताया 
जाता है सझचय के कारस वह खुद ही कठिव हो! जाता है, वयोक्ि जब तक जनता 
बैंको में रपया जमा नहीं करती तब तक वे अपना बायं-सचालन है कैसे कर सकते 
हैं, पर इसके साथ यह कहना भी ठीक है कि जब तक कोई बैंक है हो नहीं तब तक 
उसमे कोई झपना रुपया जमा ही कँसे कर सकते हैं ? आझतएव यह प्रश्न क्रिया-अति- 
किया से ही सम्बन्धित है और हमादे सामने केवल यही रास्ता वच जाता है कि 
हम भ्रधिकाधिक बैको तथा लोगो वी ग्रावरयकता तथा रुचि के झ्नुसार विभिन्‍न 
प्रकार के बैको की स्थापना करें तथा घोर वातो को शिक्षा एक सतत प्रचार पर 
छोड दें । 

संचय की भ्रवृत्ति को दूर करते के उपाय--उपरयूक्त विवेचन से यह स्पप्द हो 
ग्रया होगा कि जो सचय आपत्ति-काल के लिए ज़ेवरात के रूप में क्या जाता है, उसे 
दूर करने का एक उपाय आप्रत्तिताल के सचय के लिए वेक ल्पिक साधनों को उपलब्ध 
कराना है। इस दिखा भे पोस्ट ऑफिस सेविग्स बेंक तथा विभिन्‍त प्रकार के दचत्त 
सर्टाफ्किट उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । इतको चर्चा को जा चुकी है । पोस्ट झॉफ्सि 
सेविग्स वैक चेक जारी करने वो सुविधा प्रदान कर कापी निश्षिप प्राप्त कर सकती 
है । ऐसा करने से सेविग्स बैंक को ध्रधिक निक्षेप मिलेंगे, साथ ही जनता मे चेक का 
प्रयोग बढेंगा और सचय की प्रवृत्ति कम होगी । 

१६५६-६० में ८४ करोड़ रु० अल्पदचत के रूप मे प्राप्त हुआ जो १६५४८ ५६ 
की ८० करोड रु० की राष्षि त्ञ अधिक है । यह राशि स्वत बहुत बडी नही है, ड्न्ति 
इसकी वृद्धि इस वात को सूचक तो है ही कि सचय की प्रवृत्ति के स्थान पर अल्प- 
वचत को भ्रवृत्ति बढ रही है | बडे कारखानो और सस्थाओं म॑ कमंचारियो की झनुमति 
से अल्पवचत के लिए चेतन मिद्दत से पूर्व कटौती कराने की ब्यवस्था है । इस समय 


३३६ भारतीय अअंशज्ञास्त्र 


दो गैर-सरकारी सस्याएँ राष्ट्रीय बचत की वेन्द्रीय परा/मरश समिति लिश्वनल सेविस्त 
सेण्ट्ब एडवाइजरी बोर्ड) तथा राज्यीय परामर्श समिति--अल्प बचत ग्रान्दोतन है 
सम्बन्ध मे सरकार को सलाह देती हैं ॥ 
४१. भारतीय बेकरो को संस्था--छेसा कि हम ऊपर देख चुके है, हमारे देश #े 
आधुतिक वैकिय की अज्ञावता १६१३-१४ के बैंक संकट का एक कारए थी । २० 
अप्रैल, १६२८ को इण्डियन कम्पनीज़ एबट वे अनुसार स्थापित इण्डियन इन्स्टिट्यूट 
पॉफ बैकर्स (भारतोय बैकरो की सस्था) का उद्देदय इस्टी तुटियों को कुछ ह॒द तक 
दूर करने का है । इस सस्था के कुछ मुरय उद्देश्य ये है-- (१) विशेषत: भारतवर्ष में 
बेक्गि कारोबार करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, पद तथा हित की रक्षा तथा 
सहायता करना । (२) बैकिग के सिद्धान्त के अध्ययन को प्रोत्साहन देता तथा इसी 
उद्देश्य से एक व्यवस्या करना तथा इस सम्बन्ध में स्िफिकेट, छात्रवृत्ति तथा इनाम 
देना + (३) भाषणो, वादविवाद, समाधार-पत्रो, पुस्तको, साव॑ंजनिक सस्थाग्रों तथा 
व्यक्तियों से पत्र॑-ब्यवहार द्वारा वेक्गि तथा उससे सम्बद्ध विपयो की सुचना वा 
प्रचार करमा । (४) भारतीय वेकषिग से सम्बद्ध ग्रॉक्डे इकट्ठा करना तथा उनका 
प्रसार करना ।* 
सितम्बर १६५४ में रिजर्व वेंक ने भ्रधिकोपों के निरीक्षक कर्मचारियों को 

ग्रधिकीपीय व्यवहार की शिक्षा देते के लिए वम्बई में एक बेवर्स ट्रेनिंग कॉलिज वी 
स्थापना की है । कॉलिज ने झव तक २६ पाठ्यक्रम (कोसं) सचालित किये हैं, जिनमे 
देश-भर की विभिन्‍्त बैक्रो से ६३६ कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । १६४६-६० 
में पाँच पाठ्यक्रम सचालित किये गए तथा १३६ करमंचा रियो को प्रशिक्षित क्या गया। 
प्रव उप-प्रवन्धकों लाथा खजाचियो आदि तक प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार करने 
की हृष्टि से एक माध्यमिक पाठ्यक्रम (ईण्टरमीजियट कोत॑) बनाकर वैकों को भेज। 
गया है । राज्यीय वित्त नियम तथा रिफाइनेन्स कारपोरेशन के सदस्य बेको के निरी- 
क्षए-वर्मे के कमंचारियों के लिए जुनाई १६६० से प्रारम्भ होने वाले “्रौद्योगिक 
दित्त' के विशेष पाठ्यक्रम (एडवान्स कोर्स) की योजना भी रिजवं बैक ने बताई है। 
बेकर्स ट्रेनिंग कॉलेज ग्रधिक्रोपीय प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत वडी कमी दूर करेगा । 
४२. थेको की चर्तेसान स्थिति--१६६३ के मुकाबले मे १६६४ मे वैको का तिक्षेप 
विशेपतया चालू जमा मे था । बैको के ऋण मे बढोतरी का कारण एक तो यह था कि 
१६६३-६४ के व्यस्त समय से बहुत बढोतरी हुईं। मन्दे समय मे इतनी भ्रधिक संविदा 
साख मे नही हुई | १६६४ भे बेको में जमा पत्र ११.६ प्रतिशत से बढ़े और उसके 
ऋण १४ ६ प्रतिशत वढे झौर इस प्रकार जमा-उधार अनुपात ७१० प्रतिशत हो गया । 
१६६४ में बैंकों ($छा८्टघा८४) की संख्या ८० से गिरकर ७६ हो गई। एक 
विशेष बात यह है कि पहली जुलाई १६६० से लघु उद्योगो की साख गारन्दी स्कीम 
को ग्रौर बढाया गया और इस समय ६४ साख सस्थाएँ कार्य कर रही है । जब से यह 


३५ इस्डियन इन्ल्टिथ्यूट आफ बैंक्से के मेसोरेंडम तथा आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिण्शन देखिए । 


अधिकोषण (बरेक्रिग) और साख ३३७ 


स्क्रीम बनी हैं (जुलाई १६६०), तब से लकर १६६४ क ग्रन्त तक इस स्कीम के 
नीच १२,४७७ ग़ारान्टियाँ, ४६ ५३ करोड स्पय की कीमत की दी गई । 

बढती हुई क्ोमतो तथा ऊँची दर व ऋण * पर बेको की सास को देखते हुए 
रिजब बैक ने मार्च सितम्बर १६६४ मे श्रपनी साख दन को नीति को झौर कडा 
कर दिया । वैक दर का ५४ प्रतिशत वढा दिया और उधार दन की नीति को झौर ऊँचा 
कर दिया जिससे झ्र य वैको को साख की बढोतरी के लिए रिज़व बैक के पास आश्रय 
लेने वा प्रयत्न करें । इस प्रकार १६६४ से रिजवं बैंक न साख पर लगाये गए प्रति 
बन्या को तेलों औौर खाद्य पदार्थों पर प्लौर भी मज़बूब कर दिया । 

१६६५ क रिज्ञव वैक की साख नीति के कारण थोक' वस्तुओ की कीमतो म॑ 
६ प्रतिशत बढोतरी हुई जो कि १६६४ का || हिस्सा है। १६६५ को नीतियाँ इस- 
लिए अ्पनाई गई थी कि ज्हरी कामो क लिए साख मित्र सके ग्लौर बढती कौमतो का 
रोका जाए। लोगो के पास घन को प्रति १० २९%, से वढी । बैक दर को ५ से ६ 
प्रतिशत वढाने और रिजव बैंक की प्रनुकुलता को कम करन क बाद भी व्यस्त समय 
मे बैक साख ४०७ करोड रुपये हो गई। इस प्रकार जब तक अच्छी साख को 
नीतियाँ नहीं भ्रपनाई जाएँगी झौर बढती कीमतो वी रोकथाम नही की जाएगी, तब 
तक राध्ट की ग्राथिक भौर सामाजिक स्थिति सकट से दूर ने हो सकेगी । 
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अध्याय २५ 


वित्त और कर 


१. परिचयात्मक विचार--१६१४-१८ के महायुद्ध के पहले समस्त भारत के लिए 
एक ही ग्राय-व्ययक (बजट) होता था तथा प्रास्तीय सरकारों को स्वतेस्त्र झूपसे 
कर लगाने का भ्रधिकार नहीं था। केवल केन्द्रीय सरकार को ही कर लगाने का 
झधिकार था। इस युद्ध के यरचात्‌ प्रान्तीय भ्र्थ-प्रवन्धन केन्द्रीय अर्थे-प्रबन्धन से 
स्वेथा पृथक्‌ कर दिया गया और भारतीय अर्थ-ब्यवस्था की रूपरेखा सघीय प्रथ॑- 
प्रबन्धन के ढंग पर विकसित हो रही है । अफीम, जो अभी हाल तक झ्ाय का एक 
महत्त्वशाली साधन था और जिसका मालगुज़ारी के बाद दूसरा स्थान था, लगभग 
पूर्ण रूप से भारत की परोपकारी भ्रर्थ-व्यवस्था की नीति पर ज़ोर देते के फलस्वरूप 
लुप्त हो गया झौर जो थोडी-सी आय इस शीघेक में बजट में दिखाई जाती है बह 
१६३४५ के बाद से भारत मे प्रयोग मे आने वाली प्रफीम की बिक्री के उत्पाद-कर से 


प्राप्त होती है । 
आय के केन्द्रीय शीष॑क 


२. निराकाम्य (कस्टम) प्रशुल्क का इतिहास--(क) १६१४-१८ के महासमर के 
पहले आयात प्रशुल्क पद्धति शुद्ध्पेणा स्वतन्व व्यापार-वीति पर आधारित यरी। 
इसके कारण बहुत साधारण प्रायात-कर लगाया जाता था। जो माल इगलैण्ड के 
अतिरिक्त प्रत्य देशो से आता उस पर भग्रेजी माल की तुलना में दुतां कर खगाया 
जाता है । 

मेलचेस्टर को प्रसन्‍त करने के विचार से भारतीय मिलो मे तेयार किये हुए २० 
अथवा २० से अधिक काउण्ट के सूत पर भी ५% कर लगाया गया । सूत पर लगाये 
हुए इस कर से लकाशायर को पूर्णां सन्तुष्टि नही हुई, इसलिए १५६६ में सूती वस्त्रो 
पर आ्रायात-कर की दर घटाकर ३३% कर दी गई झौर उसी दर से भारतीय मिलो 
में बने हुए कपडो पर लगा दिया गया, स्रृत को-चाहे देशी अथवा विदेशी 
हो--इस कर से पूरी छूट दे दी गई । 

आरत में इस कर का घोर विरोध हुम्रा । इस उत्पाद-कर से मेनचेस्टर को 
क्िसौ प्रकार का लाभ पहुँचाए बिता ही भारत को घाटा हो रहा था । सर जेम्स 
बेस्टलेण्ड के क्थनानुसार भारत के ६४%, सूती वस्त्र के निर्माण से मेनचेस्टर की 
ब्रतिदन्द्िता की कोई सम्मावता ही न थी भारतीय माल के मोटे होने के कारण 
मद्दीन बस्त्रो के सम्बन्ध में मेनचेस्टर का एकाधिकार ही था भौर उप्का झधिकाश 


वित्त और कर शे३६ 


व्यापार २० तथा उससे अधिक काउण्ट के महीच कृपडो तक ही सीमित था । भारत 
बड़ी कठिनाई के साथ बहुत थोड़ी मात्रा भे २६ या उससे थोडे प्रघिक काउप्ट के वस्त्र 
तैयार कर सकता था ; अन्त मे मह भी कहा जा सकता है कि भायात-कर ५ से 
३१ प्रतिशत वर देने से विदेशी वस्त्रों के घनी उपभोक्ताग्रो को ही विशेष लाभ होता, 
पर देशी सूती वस्त्रो पर लगाया हुआ ३५% कर गरीबों को विश्वेप हानि पहुँचाता । 
इसलिए देझ्नी सूती वस्त्रो के उत्पादन पर ३३३४ कर कभी भी स्यायसगत मही कहा 
जा सकता । 

(जे) १६१४-१८ के सहुफ्मर के पहले लिर्ात प्रशुल्क--१८६० तक 
निर्यात-कर प्रारम्भिक प्रशुल्क नीति का मुख्य अगर था और प्राय प्रत्येक निर्यात की 
चल्तु पर ३%, कर लगाया जाता था। यद्यपि यह कर बहुत कम था भौर आय 
की दृष्टि से लगाया गया था, पर निर्यात कर के लगाये जाने का सिद्धान्त भ्राधिक 
हृष्टिकोश! से अनुवयुक्त समझा जाता था। इससे विदेशी ग्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन 
पिलने के कारण निर्यात-व्यापार को धवका पहुँचने का भय था। इस विचार से 
१८६० से १८८० तक निरन्तर इस कर को हटा देने की नोति का ही झनुसरण किया 
गया । फलत १८६८० में केवल चावल पर ही बह कर लगा रहने दिया गया । १६०३ 
से भारतीय चाय उद्योग की प्रार्थना पर चाय के निर्यात पर एक साधारण कर लगा 
दिया गया ।' 

३. युद्धकालीन तथा उत्तर-युद्धकाल्रोन निराफाम्य प्रशुल्क पद्धति-पुद्ध-काल में तथा 
उसके पश्चात्‌ निरात्राम्य प्रशुल्कों मे विस्तृत परिवर्तत हुए। उनका साराह्ष तिस्त- 
लिखित है-- 

(क) प्रायात कर--मूल्यानुसार लगाया जाने वाला कर सभी वस्तुओो, जेसे 
सूतों बस्त्र, लोहा झौर इस्पात, रेल से सम्बन्धित वस्तुओं इत्यादि, पर बढा दिया गया। 
उद्दाहरण के लिए चीनी पर लगा मूल्यानुसार कर १६१६-१७ मे ५% से बढाकर 
१० प्रतिशत कर दिया गया और १६२२-२३ में १५ से ३५ प्रतिशत कर दिया गया। 
रूई कातने और वबुनने को मत्चीनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओ पर १६२१-२२ मे 
२५%, कर लगाया गया, पर बाद म यह कर हटा लिया गया। विलासिता की सभी 
वस्तुओं, जैसे मोटरकार, सिनेमा के फिल्म, घड़ियाँ, रेशम के कपडे इत्यादि, पर लगे 
कर १६२१-२२ में ७६ प्रतिशत से दढाकर २० प्रतिशत और १६२२-२३ मे बढाकर 
३७ प्रतिशत कर हिप्रे झए। १६२७-२८ मे टेवतेशल इनक्दायरी कमेटी की सिफारिशों 
के भनुसतार, जिसमे मोटर परिवहन को प्रोत्साहन दने पर जोर दिया था, मोटरकार 
पर कर ३७ से २० प्रतिशत कर दिया गदा और टायरों पर ३० से १४५ प्रतिशत कर 

दिया गया। तीत्र आधिक अवसाद तथा केन्द्रीय बजट के महान्‌ घाटे ने अधिक झाय 
प्राप्त करने के लिए ऋयात-करों मर मारी और विस्तुत वृद्धि करने यर वाष्य कर 
दिया । उदाहरणार्थ, मार्च १६३१ के वित्त अधिनियम न (१) शराब, चीनी, चाँदी 
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३४० भारतीय अधंश्यास्त्र 


और सिनेमा फिल्‍मो पर लगाए कर की दर मे विशेष दृद्धि कर दो। (२) २६ थे 
१४ प्रत्षिशत अतिरिक्त कर अधिभार के रूप मे लगा दिए। १ नवम्बर १६३६१ के 
पूरक वित्त अधिनियम ने रुई, मशीन री, रग, कृत्रिम रेशमी सूत, रेशमी वस्त्र, बिजरी 
के बल्व आदि वस्तुप्रो के आयात-करो मे वृद्धि कर दी, और प्रचलित आयात कर तथा 
ग्रधिकर, जो पिछले प्रधिनियम ने लागू कर रखे थे, की एक-चौयाई मात्रा का पग्रवि- 
भार लगा दिया । 

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय सत्चोचित) अधिनियम (मई, १६३६) ने ऐसे परि- 
वतंनों को कार्यरूप दिया जो भारत ओर इगलैण्ड के बीच हुए नये व्यापारिक समभौते 
के अन्तगंत थे । इस सममौते न पिछले उठावा समझौते का स्थान ले लिया | इस 
नये समभौते के भ्रनुसार भारत के लिए इगलिस्तान को ७३ प्रतिशत प्रशुल्क ग्रधिमाव 
विशेष प्रकार की मोटरगाडियो पर तथा १० प्रतिशत का अधिमान किन्‍्ही विशेष 
वस्तुओं पर देता झावश्यक्र हो गया ।' इस नये समभौते के अन्तगंत इमलैण्ड के सूती 
कंपडो पर आ्रायात-कर में भी कमी की भई । १६४१ के वित्त-अधिनियम ने कृत्रिम 
रेशम के सूत और डोरे पर आयात-कर ३ झाने से ५ झाने कर दिया। १६४२-४३ 
मे बरतंमान ग्रायात प्रशुल्क के ऊपर (कपास, पेट्रोल और नमक को छोडकर) सभी 
बस्तुप्नो पर २० प्रतिशत का निराकाम्य अधिभार लगा दिया गया । पेट्रोल पर भी 
२५% टैक्स बढा दिया गया । १६४४ में तम्बाकू और स्प्रिट पर भी ग्रधिभार बढा 
दिया गया । १६४२ में कॉटन फण्ड आडिनेन्स के अन्तर्गत १ प्राना प्रति पौण्ड के कर 
को मिलाकर २ आता प्रति पौण्ड (बिना अधिभार के) कर दिया गया जो कि पूर्ण- 
हूपेण भारतीय प्रशुल्क प्रधिनियम के प्रन्तगंत लागू किया जा सकता था, और विदेश 
से मँगाये हुए सोने के सिक्के पर २५ रु० प्रति तोला, जिसमे १५० ग्रेन शुद्ध सोना 
हो, का प्रामाणिक कर (बिचा अधिभार के) लगाया गया तथा चाँदी पर हे आता ७ 
थाई के वर्तमान कर (जिसमें अधिभार सम्मिलित है) को ५ पाना प्रति ग्रौस (बिना 
ग्रधिभार के) कर दिया गया । 

१६४८-४६ मे मोटरकार पर झ्रायात-कर ४५% से ५०% कर दिया गया, 
पर इगलिस्तान को ७६% का अधिमान दिया गया ॥ दियासलाई पर बर प्रति ग्रुस 
१ रु० १२ प्राना से २ रु० ८ आना कर दिया गया झौर टायरो पर ५०% कर बटा 
दिया गया (जो अगले वर्ष और अधिक बढाया गया ) । 

१६४६-५० में सोटर की स्पिरिट पर आयात-कर १२ आने से १६४ गाने 
प्रति गैलन (ऐसी ही वृद्धि उत्पादन-कर मे भी की गई) कर दिया गया। मोटरों मे 
प्रयुवत ठायरो के मूल्य पर कर १५% से ३०% कर दिया गया और सुपारी पर 
कर ५ झाता श्रति पौण्ड से ७ पाना प्रति पौण्ड कर दिया यया, परन्तु अग्रेज़् उप- 
निवेशो से मंगाई हुई सुपारी पर ६ पाई प्रति पौण्ड का अधिसान मिलता रहा । 





२-० विशेष वितरण के लिए झचाय ७ देसिए | 


वित्त और कर ३४१ 


१६५१ से नियोजन-युय प्ररम हुआ तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू 
हुईं । अब आयात और निश्रदि कर नीति के पीछे मुख्यत दो बाते हैं--आगाव-कर 
उन वस्तुओं पर लगाया जाए या उन वस्तुओं पर उसी दर बढाई जाए जो देझ्न में 
निमित वस्तुओं से प्रतिस्पर्या करतों हो या उनके विंकास से वाघक हो, नियंति-कर 
इस ढग से लगाया जाए ताकि (अर) सबन्धित उद्योग देश की आन्तरिक उपयोग की 
आवश्यकताओं को ध्यात में रब्क्र नियति करे तथा (व) कर को मात्रा इस प्रवार 
निर्धारित की जाए कि पन॒ तर्राष्ट्रीय वाज़ार मे उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति न घटे। 
तिर्याव-पद्योगों के विकास-मम्बन्धी आयातो को अपेक्षाकृत अधिक सुविधा देन की 
व्यवस्था की जाए।॥ योजना-काल के वजट इन्ही प्रवृत्तियों को लक्षित करते हैँ। 
१६६१-६२ के बजट मे लगभग ४१ वस्तुओं पर कर (ड्यूटी) बढ़ा दिय गए। देश 
में मशीनों क निर्माएं का तेडी से विकास हो रहा है। उनके विकास में सहायता 
करने के लिए मशीनों और उनके पुज्ों पर लगे कर की परिनियत दर मूल्यानुसार 
१० प्रतिशत से बंटाकर सूल्यानुसार १५ प्रतिशत कर दो गई | जी० ए० टी० टी० 
के अस्नर्गत्त आने वाले सामान पर कोई बुद्धि नही हुई । 

(ख) निर्यात-कर-- १६१६-१७ भें दो नय निर्योत-कर चाय और जूट पर लागू 

'क्रिये गए ) चाय पर तो निर्यात-कर १ रु० ८झ्आा० निश्चितत कर दिया भया । १६२७- 
२८ में यह कर हटा दिया ग्रया, परन्तु इसके हटाने का घाटा चाय उद्योग के मुनाफे 
पर लगे आय-कर मे वृद्धि द्वारा पूरा कर दिया गया । जूट की ४०० पोण्ड की प्रत्येक 
याँठ पर २ ₹० ४ आा० विर्यात कर निश्चित कया गया, जो कि लगभग ५ प्रतिशत 
के मूल्यानुसार लगाए कर के वरशबर था । जूठ से बने माल पर १० २० प्रति टव 
बोरों पर और १६ रु० प्रति टव टट पर कर लगाया यया । १६१७-१८ मे जूद पर 
निर्यात-ऋर दुगुना कर दिया गया । अक्तूबर, १६१६ में कच्चे चमड़े पर भारतीय 
चमडा घ्िभान के उद्योग की रक्षा रे लिए १५ प्रनिद्ते मूल्यानुसार करलगाया गया। 
१६३० वे! वित्त अधिनियम ने चावल पर लागू नियति-कर में एकचौथाई की कमी 
कर दी अर्थात्‌ ३ झ्ाने से घटाकर २ आना हे पाई प्रति मन कर दिया, त्ताकि चावल 
के मूल्य मे हुई सप्तार-ध्यापी कमी का मुकावला किया जा सके तथा वर्मा श्रीर स्याम 
की, जोकि इस व्यापार में उसके मुख्य प्रतिदन्द्दी थे, मुकापला वर रूके और बर्मा के 
किसानो की सहायता एवं उनके प्रति न्याय हो सके । 

१६१४-१८ के युद्धकाल में घन की झावद्यक्ता तथा युद्धोत्ततालीन 
आशिक घाईे के कारण निराक्राम्य कर पर अधिकापिक निर्भर रहने वी प्रवृत्ति बढती 
गईं। हविराकाम्य-कर से प्राप्त झाय में द्वितीय विद्धयुदध के वारण झत्रु देशों से 
व्यापार बन्द होने के री कारण नही वरन्‌ आयात मे प्रतिबन्ध लग जान तथा जहाजो 
द्वारा माल के ले आने तथा ले जान की सुविधा भे कमी होने से वहुत कमी हो गई । 
जब से युद्ध समाप्त हुआ है, निराताम्यनतर पर निर्भरता की भ्रवृत्ति पुत बढती जा 
रही है । 

१६०४ सक प्रशुल्क में ये परिदर्तव (कच्चे चमडे पर निर्यात-कर को छोडक र) 


३४२ भारतीय अर्थशास्त्र 


आय के ही हृष्टिकोर्य से नियमित थे। कुछ कर इतनी ऊँची दर के थे कि उनका 
प्रभाव निश्चित रूप से सरक्षणात्मक होता था । इससे बतेमान ग्रव्यवस्थित सरक्षण- 
प्रणाली के स्थान पर, जो श्नायास स्थापित हो गई थी, एक सुन्यवस्थित विचारपुर्णं 
सरक्षण-प्रणात्री की स्थापना की आवश्यकता का लोगो को अनुभव हुआ। १६२४ के 
स्टील प्रोटेक्‍्शन एक्ट के पास होने के बाद से ग्रनेक सरक्षण करो का ग्रारोप किया 
गया । उटावा ट्रेड एग्रिमेण्ट (१६३२) तथा इण्डो-ब्रिटिश ट्रेड एग्रिमेण्ट (१६३६) के 
परिणामस्वरूप भारतीय प्रशुल्क पद्धति सम- यवहार बाली न रह सकी, वयोकि उसमे 
इगलिस्तान, उपनिवेशो और सरक्षक शासनाघीन राज्यो से आने वाली कुछ दल्लुप्रो 
को अधिमान प्राप्त थे | इस प्रकार विभिन्‍न देशो की वस्तुझ्रो के झायात वे सम्बन्ध मे 
विभिन्‍न नीति बरती जाती थी । 

१६३४ के वित्त प्रधिनियम ने कच्चे चमडे पर लगा निर्यात-कर उठा दिया, 
क्योकि चमडे का निर्यात-व्यापार विशेषकर जमनी से घटता जा रहा था। १६३५ के 
अधिनियम ने सामान्य निर्यात-ब्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चे पश्ु-धर्म पर 
लगे नियत-कर को हटा दिया | १६४० के एग्रिकल्चरल प्रोड्यूसर एक्ट के प्रन्तगंत॑ 
कुछ विशेष वस्तुओं पर, जैसे हड्डी, मबखन, गेहे, बीज, चमडा, तम्बाकू, कच्चा उन 
इत्यादि, जिन पर अभी तक कोई निर्यात-कर अथवा किसी प्रकार का उप कर नही 
लगा हुआ था, राजकीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ (इस्पीरियल काउन्सिल ग्रॉफ 
एप्रिकल्चरल रिसर्च) को आथिक स्थिति को ह्तर बनाने के हृष्टिकोश से २% 
का उप-कर लगा दिया गया ॥ १६४६ मे चाय और रूई पर नये निर्यात-कर लगाये 
गए झौर जूट के निर्यात पर कर बढा दिया गया । १६४७ मे चाय पर निर्यात-कर 
२ भ्रा० से ४ आ० प्रति पौण्ड कर दिया गया । १६४८-४६ में (१) कपड़े का वियति- 
कर २५% के मुल्यानुततार कर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। (करघे द्वारा 
निर्मित बस्त्रों को छोड दिया गया), (२) सूत पर लगाया हुआ कर उठा दिया गया, 
झौर (३) ८० रु० प्रति टन का निर्यात-कर तिलहन पर भ्ौर १६० ३० प्रति टन वा 
निर्यात-कर वनस्पति तेल पर लगा दिया गया । (पमले वर्ष दोनो कर उठा लिये 
गए) । १६४६-५० में १४% का एक नया सूल्यानुसार कर स्गार, सिगरेट प्ौर 
चुहट पर लगा दिया गया। 

निराक्राम्य करो (कस्टस्सू) से प्राप्त आय १६६१-६२ मे १९६०-६१ के सशो- 
घित पनुमान की तुलना में १ करोड रु० अधिक होगी । कुल मिलाकर १६६१-६४ 
में ४१ मदी पर निराक्राम्य-कर कौ दर बढा दीं गईं, जैसे झ्नि्भित तम्बाकू, सुपारी 
ग्रादि, जिनकी चर्चा की जा चुकी है। १६६५-६६ के दजट के आगणंन के अगुततार 
यह ५०१ करोड रुपये थी और १६६६-६७ मे ५६१ करोड रुपये की सम्भावना है। 
४ केन्द्रीय उत्पाद-कर--उत्पाद-कर केन्द्रीय सरकार की झाय के प्रमुख साधनों 
मे से है। १६६०-६१ में १४ वस्नुओ पर केन्द्रीय उत्पाद कर लगा था, उदाहरण 
के लिए मोटर, स्पिरिट, मिट्टी वा तेल, चीनी, दियासलाई, लोहा, ठायर, तस्वाएू, 
वनस्पति घी, सुपारी, कहवा, चाय और कोयला झादि । मिट्टी के तेल का उत्पादन 


वित्त और कर झ्४थ्३्‌ 


पर्याप्त न होने वे! कारण बाहर से मेंगाना पडता है ॥ झ्तएवं मिट्टी के तेल के उप« 
योग की दर कम करने की दृष्टि से अच्छे प्रकार के मिट्टी के तेल पर उत्पाद-कर 
४९%, बढ़ा दिया गया और इस प्रकार उत्पाद-कर ६५४५५ २० प्रति किलोमीटर 
हो गया । इस प्रकार ४४५ रु० के वर्तेमान अतिरिक्‍त-कर को सम्मिलित कर लेने 
पर कुल कर की मात्रा १०० २० प्रति किलोमीटर हो गई । निम्द कोदठि का मिट्टी 
का तेल, जिसका उपयोग अधिकतर गाँवों भे होता है, पर यह कर नहीं लगाया 
जाएगा । 
परिव्कृत डीजेल तेल तथा डीजेल तेल के वीच उत्पाद-कर में भारी अन्तर 
होने के कारण डीज़ेल तेल को परिष्कृत डीज़ेल तेल मे मिलाने का चलन हो गया है। 
अतएंद डोजेल तेल पर २८ १५ रु० का कर बढाने का प्रस्ताव किया गया । 
ग्ौद्योगिक विकास के साथ ही झनेक वस्तुप्रो पर उत्पाद-कर लगाना सम्भव 
हो गया | प्रतएव १६६१-६२ के बजट मे निम्न प्रस्ताव किये गए ॥ सोडा एश, 
कास्टिक सोडा और ग्लिसरीन पर मूल्यानुसार १४ प्रतिज्षत् उत्पाद-कर, पेटेण्ट दवाप्नो 
पर (जिनमे एलक्रोहूुल न हो) १० प्रतिशत तथा ख्ूगार-प्रसाधनो पर २५ प्रतिशत 
उत्पाद-कर लगाया गया। इमी प्रकार प्लास्टिक के सामान पर मूल्यानुसार २० प्रति- 
शत्त कर लगाया गया ॥ मिल के बने ऊती और सूती घांगे पर एक विशिष्ट कर लगाने 
का भ्रस्ताव किया गया । इस प्रकार होज़रो तथा कुद्ध अन्य वस्त्र भी उत्पाद-कर की 
परिधि के अन्दर आ गए । शीशे और शीशे के सामान, पोसंलीन तथा चीनी मिट्टी 
के सामान, जिनमे प्याते-प्लेटे भी शामिल हैं, पर मूल्यानुस्तार ५ प्रतिश्ञत से १४ प्रति> 
शत तक का उत्पाद-कर लगाने का प्रस्ताव किया ग्या। शैक्षिक तथा झनुसन्धान- 
शालाप्रो मे प्रयोग होने वाले छोशे के सामान पर कम दर से उत्पाद-कर लगाने 
को व्यवस्था की गई । १६६१-६२ के बजट में ताँबे झौर जस्ते पर भी उत्पाद-कर 
लगा दिया गया । गोलाकार भ्रौर चादरो पर ३०० २० प्रति मीट्रिक टन तथा नली 
और टुयूब (पाइप और ट्यूब) पर मूल्यानुसार १०७ प्रतिशत कर लगा दिया गया । 
वातानुकूल मशीनरी (एग्रर कण्डोशरनिंग मशीनरी), रिफ़िजरेटर, बतार के सेट यानी 
रेडियो (वायरलेस सेट) पर भी उत्पाद-कर लगाने का प्रस्ताव क्या यया । १५० 
रू० के मूल्य के रेडियो उत्पाद-कर से मुक्त थे । १५० २० से ३०० रु० तक के मृल्य 
के रेडियो सेट पर रिश्रायती दर से उत्पाद-कर लगा था ] ३०० रु० से अधिक मूल्य 
के रेडियो पर मूल्यानुसार अविक-से-अधिक २० प्रतिशत कर लगाया जाए सकता था; २ 
मिल के बने सिल्क के कपडे पर अभी तक राज्यो द्वारा विक्री-कर लगाया जाता था । 
उसके स्थान पर एक अतिरिवत उत्पाद-कर लगा दिया गया । 
१६६१-६२ के प्रस्तावों के फलस्वरूप उत्पाद-करों से ३०-६० करोड़ रु० 
अधिक की झ्ाथ होगी । इसमे से २९३ करोड़ रु० राज्यो को मिलेगा । १६६५-६६ 
मे केन्द्रीय उत्पाद-कर ७०४ करोड़ रुपये मिलने की झाशा थी जबकि १६६६-६७ मे 
७६६ करोड रुपया ! 
५. प्राय-कर का इतिहास--१८७७ तक कोई नया कर नहीं सगाया गया, पर 
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लिल्पियों और व्यापारियों पर लाइसेस्स-कर, दुभिक्ष वोमा-अनुदान (फ्मौन इन्इयोरेस्स 
ग्राण्ट) के सचें के एक अशय को पूरा करने के लिए आरोपित कर दिया गया और 
१८७८ मे इसके लिए उत्तर प्रदेश पंजाब, मद्रास, वगाल और बम्बई प्रात्तो मे अधि- 
नियम पास कर दिये गए । ये अधिनियम १८८६ तक लागू रहे । १८७८ का लाइ- 
सेस्स कर १८८६ के ग्राय-कर अऋषिनियम द्वारा साघारण आय-कर के रूप मे परिशत 
कर दिया गया, जो समस्त भारत पर लागू हुआ । इस ग्रधिनियम के ग्रनुसार कृषि 
के अतिरिक्त प्राय के अन्य सभी साधनों पर कर लगा दिया गया | ५०० २७ से 
लगाकर २००० रु० तक की ग्रग्य पर, चाहे वह वेतन से प्राप्त हो या प्रतिभूतियों के 
ब्याज से प्राप्त हो, प्रति रुपया ४ पाई कर लगा दिया गया, और २००० रु७ के 
ऊपर की आय और कम्पत्ियों के लाभ पर ५ पाई प्रति रुपया कर लगाया गया। 
इसके अ्नतिरिक्त कर दा और कोई वर्ग न था । इसी प्रकार के प्रन्य साधनों से भ्राप्त 
आय पर लगभग इसी दर से कर लगाया गया । दान तथा घामिकर संस्थामों की आय 
को छोड दिया गया । १६०३ में श्राथिक स्थिति के अच्छे होने वे कारण ५०० ₹० 
से १००० रु० तक की आय की छूट प्रदात कर दी गई ! 

१६१४ के पहले आय-कर से प्राप्ति वहुत कम थी, प्रर्थात्‌ लगभग ३ करोड 
रुपये के लगभग थी, और घनी वर्ग के लोग वडी ग्रास्तानी से ही मुक्त हो जाते थे। 
| प्रप्नैल, १६३७ से वर्मा वे ग्लग हो जाने से १ ४० करोड़ रुपये का घाटा हुमा । 
१६४२३ ४३ में अभिक-मे-प्रधिक प्रतिशत ग्रनुपात ६४%, १६४३-४४ में ६६५% 
और १६४४ ४५ मे ६० १९% थे। 

ग्राय-कर से प्राप्त घनराशि-सम्बन्धी इधर हाल के आँकडे इस प्रकार हैं--+ 


१६४५६ ५७ २०२६२ करोड ₹० (एकाउन्ट्स) 

१६५७-५८ २१६ ८३ करोड रु० (एकाउन्द्स) 

१६५८-४६ २१८४० करोड रु० (बजट का सश्ोधित अशुमान) 
१६५६-६० २२५ ०० करोड २० (बजट) 


केवल १६५५-४६ के वर्ष को छोडकर प्रतिवर्ष झआाय-फर से भ्राप्ति बढती रही 
है । १६५७ के बप मे यह देखा गया कि यदि अधिकर झ्ौर अधिभार को छोड दिया 
जाए तो सबसे भ्रधिक ग्राय कर १५००१--२०,००० १० के वां से प्राप्त हुमा । 

१६६१ के वित्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक विवाहित हिन्दू और भ्रविभाजित 
हिन्दू परिवार, जिनकी आय २० ००० रु० (वाधिक) से अधिक नहीं है, के लिए 
मिम्न दरे प्रस्तावित की गई हैं ! विवाहित व्यक्ति बे लिए यदि उसके कोई बच्चा 
म हो, कर-मुक्त झ्राय ३००० रु० है ! यदि उस पर एक बच्चा ही पक हो तो 
कर मुक्त झ्राय की सीमा रे३०० रु० होगी तथा दोया दो से ग्रधिक वध्चों के 
प्राश्रित होने पर कर-मुक्त ग्राय की सौमा ३६०० रु० होगी । 

कुल आय मे १ लाख रु० से अधिक अजित झाय होने पर झधिभार की दर 
में परिवर्तन हो जाता है। विशेष अधिभार भी लगता है। १६६१ के वित्त प्रधि- 
वियम में ग्राय-कर अधितियम के सम्बन्ध मे कुछ सश्योधन भी हुए हैं ॥ उदाहरण के 
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लिए घारा १४ सी के अन्तर्गत सस्थाव (अडरदेकिग) में होटल भी झामिल कर लिया 
गया है । घाराएँ २३ ए, ३५ तथा ५६ ए में भी सञ्लोघन क्ये गए हैं। 
प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम [फाइनेन्स एक्ट) पास होता है तो उसके अ्न्तगंत 
आय-बर मे प्रतिवर्ष छुछ-त-कुछ परिवतन प्रस्तावित होते रहवे हैं ॥ १६६० मे निम्न 
परिवतेन हुए--(१) नंगे ग्लौद्योगिक सस्थानों को आय कर से मुक्षित की अवधि 
आय-कर अधिनियम की घारा १५ सी) ५ वर्ष के लिए---१६६५ ततब--वढ़ा दौ 
गई । (२) दान में दी जाने वाली घतराशि की कर-मुविन सीमा १ लाख रु० या कुल 
आय के ५५, से दद्मकर १४ लाख र₹० या कुल झाय के ७६ प्रतिशत सक कर दी 
गईं। (३) १ प्रप्रैल १६५०७ से पहने तिमित सम्पत्ति पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा 
लगाएं गए कर की पूर्णो राशि सम्पत्ति की करारोप्य आय निर्धारित करने में घटा 
दी जाने लगी। अभो तक स्थानीय अधिकारियों हारा लगाये गए करा को केबल 
आधी राधि ही घटाई जात्ती है। (४) कृषि ग्रामीण साख तथा कुटीर उद्योगों से 
सम्बन्धित सहरपरी समितियों को छोडकर शेप सहकारी समितियों को १५,००० रू 
से अधिक आय पर स्‍श्राय-कर लगा दिया 
१६५६-६० के वर्ष की महत्वपूर्ण घटमा प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति 
(डाइरेक्ट टक्सेज़ एडमिनिस्ट्रेशन इस्बवाइरी कमेटी) को रिपोर्ट थी । सरकार ने 
१६६०-६१ मे उसकी सिफारिश्ो की परीक्षा कर ली तथा ग्रनेक सिफारिशों के 
सम्बन्ध में अपने निर्णय की घोषणा की । इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा 
रहा है । विधान झायोग को यह कार्य सौंपा यया था कि वहे झ्ाय कर अधिनियम की 
मूल-सरचवा को प्रभावित किये जिचा ही उसम ऐसा सच्चोधन शस्तुत करे ताकि उसके 
अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाएँ अधिक स्पप्ट हो जाएँ। १६६६-६७ के वजट में १६४ 
करोड र० ग्राय-क्र से मिलने की सम्भावना है जबकि १६६५-६६ के सरोपन 
आगखन के झनुसार १६७ करोड रु० आय-कर रूप मे प्राप्त हुआ । 
६. प्राय कर में सुघर--सर वाल्टर लेटन ने, जो साइमन कमीशन (१६३०) के 
वित्त मदस्य थे, तत्कालीन गझ्राय-कर पद्धति क अनेक दोप बताए तथा उनके सुधार के 
लिए सुझाव प्रस्तुत किये ॥ 
उनके द्वारा सुभाये यए बहुत-से सुथारो (प्राय क्र की अ्रयामिता को अश्रधिक 
चीब बनाने) को १६३१-३२ के बजेट में हो स्थान दे दिया गा ४ अक्तूबर, १६३५ 
में भारत सरकार मे भारतीय आय-कर पद्धति तथा प्रशासन की सम्पूों जाँच एक 
कमेटी द्वारा करवाई, जिसक सदस्थ दो अग्रेज विशेषज्ञ तथा सबसे अधिक पनुभव- 
आप्त शक आय-बर कमिश्तर था। भारतीय झाय-कर का सब्चोचस करन के लिए 
कमेटी की सिफारिशों के भनुसार केन्द्रोय घारासमा द्वारा १६३६ मे एक बिल पास 
क्या गया । इसने पहले प्रचलिन सीटी-प्रशाली, जिस्नके अनुसार समान कर को दर 
यूरी ग्राय पर आरोपित की जाती थी, के स्यान पर वर्ग-प्रणाली (स्लैंद सिस्टम) का 
प्रयोग आरम्म कर दिया, जिसमे बढती हुई दर से आय के विभिन्‍न अश्चों पर कर 
आरोपित किया जाता था) आय-कर देन वालो के वर्गों की इस प्रणाली में कुछ 
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ऐसी व्यवस्था वर दी यई थी कि थोडी सख्या वाले धनी लोगो से वश्तृज्ञी अधिक हो 
और निर्धनो पर भार कम हो तथा कुल वसूली भी पहले की अपेक्षा अधिक मिल 
सके। अ्रधिनियम को बहुत-सी शआ्राज्ञाएँ जाइट स्टॉक कम्पनियों से सम्बन्ध रखती थी, 
विश्येपकर अ्रवक्षयण अधिदेय (डेप्रिसिएशथन एलाउन्स) की परिवर्तित व्यवस्था के 
कारण इस अधितियम में पारिवारिक अ्रविदेय के रूप में आ्राय-कर में छूट देने की 
व्यवस्था नही थी । पारिवारिक अचधिदेय (फेमिली एलाउन्स) देने के विए्द्ध मुख्य 
ब्रापत्ति यह थी कि ऐसी छूट बहुत बडी सख्या से देनी पड़ेगी जो छूट बहुत महंगी 
प्िद्ध होगी । 

७. कृषि झ्राय पर कर--भ्राय-कर के सुधार का दूसरा श्रग कृषि-आय पर कर से 
सम्बन्धित था | सर वाल्टर लेटन ने इस बाव की प्िफारिश की थी कि क्ृपि-प्राय 
की कर-मुचक्तता निश्चित अवधि मे घीरे घीरे हटा देनी चाहिए। यह तक कि अन्य 
देशो में मालगुजारी श्राय-कर के ही स्थान पर वसूल जी जाती हे झौर यदि प्राय-कर 
भी आ्रारोपित कर दिया जाए तो एक प्रकार से दुहरा कर लग जाएगा, युत्तिसगत 
नहीं लगता, क्योकि मालगुजारी उत्पादकता की वृद्धि के अनुपात में भ्रस्थायी बन्दी- 
बस्त मे ही नही बढ़ाई जा सकतो और स्थायी बन्दोअस्त में तो बिलकुल ही नहीं 
बढ़ाई जा सकती है | बार-बार तथा पर्याप्त मात्रा भे मालगुज्ञारी मे हेर-फेर करने 
से बहुत सी राजनीतिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है और बडे-बडे भूस्वामियों के 
साथ-ही साथ छोटो पर भी उसका ग्नुचित भार पडता है। यदि कृषि-प्राय पर कर 
भ्रारोपित कर दिया जाए तब ये भापत्तियाँ उपस्थित नही होती। भरूमि-सम्बन्धी लेखा 
सुरक्षित रखने तथा प्रशासन और मालग्ुजारी वसूल करने से सम्बन्धित वर्तमान 
विद्यद पद्धति का प्रयोग कृषि लाभ का अनुमान करने मे बहुत अच्छे ढग से किया जा 
सकता है । इस कर का एक सत्से बड़ा लाभ यह होगा कि हर प्रकार की प्राय-८ 
कृपीय तथा गेर-कृपीय आय--का हिसाव रखव के कारण उन लोगो की जिनके 
पास भूमि भी है, मैर-कृपीय झ्राय पर ऊँची दर से ग्राय-कर प्ारोपित किया जा 
सकेगा । इसके साथ ही-साथ यह परिवर्तत करके बचाव के लिए उद्योगों मे बचागे 
हुए घन को भूमि में लगाने की प्रवृत्ति की रोह़॒णाम भी करेगा । 

१६३४५ के गवर्नेम्रेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ने प्रत्येक प्रान्त को व्यक्तिगत रुप 
से अनुमति दे रखी थी कि यदि वे चाहे तो झ्पने प्रान्त की कृषि-प्राय पर कर झारो- 
पित कर सकते है। १६३६ म॑ ग्रासाम की घारासभा ने कृषि-प्राय-कर विधेयक, जिसे 
सरकार वी झोर से पेश किया गया था, थोडे से वोटों के झ्ाधिवया से पास कई 
दिया । शगाल, विहार और द्वावनकोर ने भी झसाम का अनुकरण किया और कृषि- 
आय पर कर लगा दिया । 

हैदराबाद मे क्ृपि-प्राय पर १६५०-५१ मकर लगाया गया, परन्तु विधान 
और निम्रमो जे लागू नहो सकेने के कारश उस वर्ष यह कर चपूल न किया जा 
सका । कृपि-झाय पर कर लगाते के सम्बन्ध मैं राजस्थाद के विधानमण्डल मे २६ 
प्रप्नैल, १६५३ को कानून पास किया । १६५४-५५ के बजट में मद्रास सरकार ने 


वित्त और कर बडछ 


चाय, कहवा, रवर झौर काली मिरचे पर कृवि-आय-व र लगाना भ्रस्तावित क्रिया + 
यु० पी० कृपि-श्नायनर विधान को स्योधित करने के लिए ११ मई, श्ध्श्ड 
की घारासभा मे एक बिल पेश किया गया, जिसके झन्तर्गंत अ्धिकर (सुपर टेक्स) 
समाप्त करने आर कर-मुक्ति की सीमा ८,००० र० निश्चित करने की व्यवस्था थी । 
परिल मे कर की नई दरें भो प्रस्तावित को गईं, यथा-- 
कर लगने वाली आय के पहले १५०० रु० पर कोई कर नही लगेगा ॥ 
बाद के ३४५०० रु० पर १ आए प्रति रूु० वा कर लगेगा । 


#. १०,००० ,, » रे आ० प्रति रू० ७ कहे 
रू. हैण्छ००० , # हें | ४ न] 
हू. १०,००० | क#  + ४ क्र का 
| शेप आय पर १० , » 5 


८ उत्तराधिकार-कर--१५ अक्तुबर, १६५३ से हमारे देश में उत्तराधिकार-कर 
(एस्टट ड्यूटी) लागू कर दिया गया है। इस कर को लगाने के सम्बन्ध में बहुचा 
यह त्| उपस्थित किया जाता है कि सम्पत्ति को एकत्र करने में सरकार का बहुत 
योग होता है । अल व्यक्ित की मृत्यु के उपरान्त कर के रूप में इस सम्पत्ति का 
कुछ भाग ले लेना उचित ही है ॥ परन्तु सच तो यह है कि उत्तराधिकार मे प्राप्त 
सम्पत्ति कर देने की क्षमता की सूचक है, अतएव उस पर कर लगाना उचित है $ 
व्यक्तियों के लिए कर की न्यूनतम सीमा १ लाख रु० औौर सदुक्त परिवार के लिए 
५०,००० ४० है। 

मितम्बर, १६५८ में उत्तराघिकार बर (सशोघन) अधिनियम पास हुआ 
इसके ग्रन्तरगेंत (१) मुवित-सीमा एक लाख रू० से घटाकर पचास हज़ार रुपये 
कर दी गई, तया कर की दर निम्न वर्गों के लिए कुछ कम कर दी गई। (२) 
मिताक्षर, महमक््ट्यम मा अलियसथान की विधान प्रस्साली का झनुसरण करने 
दाले प्रविभाजित हिन्दू परिवार के मृत सदस्य की सम्पत्ति पर कर $ लिए 
संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति मे न वेवल सृतक के वरन्‌ पेतृक वशजों के सदायद हितो 
(कोरासंनरो) को ध्यान मे रखने की व्यवस्था की गई है । (३) निर्धारण (एसेस- 
मेष्ट) तथा अपोल-सम्बन्धी व्यवहार अन्य पअत्यक्ष करो के पनुरूष कर दिया गया 
है । कृषि भूमि पर उत्तराधिकार-कर राज्यीय विषय है। सबविधान को धारा २५२ 
के अप्सपेंता उपतारतविफ्ाररुअर एसश्रेवन) आवितियना (९५८ के राज्यो ने स्थित क्रपि- 
भूमि पर लागू होते के जिए राज्यीय विधानमण्डलो की स्वीकृति आवश्यक थी। 
ग्रप्रेल, १६६० में झ्नग्विम स्वीकृति प्राप्त हुईं। सभी 'स्दीकृषृति! को कार्य-रूप देने 
के लिए उत्तराधिकार-कर (सप्ेघन) अधिनियम १६६० पास छुआ । दोनो सशझोयन 
अधितियम (१६४०, १६६०) १ जुलाई, १६६० से ही लागू हुए। १६५८ के सझो- 
घन के अन्तर्गत (१) और (३) व्यवस्था (जिसको ऊपर चर्चा की जा चुकी है) तभी 
सागू होगी जबकि मृत्यु ३ जुलाई १६६० या उसके बाद हुई हो ! 

उत्तराधिवार-कर (सश्लोचन) अ्रधिनियम १६६० यह स्पप्टोक्रण प्रत्चुत 


इ्थ्द भारतीय अर्थशास्त्र 


करता है कि जम्मू और काइसीर, उड़ीसा तथा परिचिमी बगाल को छोडकर शेष सभी 
राज्यों मे स्थित कृपि-भूभि पर यह लागू होगा । १६५६-६० में इस कर से २७६ 
करोड २० प्राप्त हुए। सेण्टूल बोर्ड श्रॉफ रेवेन्यू ने सश्ोधित भ्रधिनियम को लागू 
करने के लिए उत्तराधिकार-कर नियमो में श्रावश्यकः सुधार कर लिया है। १६६६- 
६७ मे भु-सम्पत्ति वर नियम में दुछ परिवर्तन किए जाएँगे, जिससे ७० लाख स्पवा 
सरकार को अश्रधिक भिलेगा। १ लाख रुपये को छोडकर बाकी सारी रकम राज्य 
सरवारो की बाँट दो जाएगी । 
€. सम्पत्ति-कर (वंह्थ टैक्स)--इस कर वे सम्बन्ध में डॉ० वाह्डर ते प्रपती रिपोर्ट 
(रिपोर्ट श्रान इण्डियन टैक्स रिफार्म) से सुाव दिया था । यह कर एक ्यक्ति 
की वास्तविक सम्पत्ति पर लगता है| यह कर वापिक है तथा व्यक्तियों पर दो ज्ञाख 
₹० तक नही लगता । बात्तविक सम्पत्ति कुल सम्पत्ति के मूल्य से देय ऋण घटा देने 
पर सालूम होती है। इस कर के लिए निजी स्वामित्व मे अन्तर्गत चल भौर ग्रवल 
सभी प्रकार की सम्पत्ति है, किन्तु कुछ सम्पत्तियाँ विशेष रूप से मुक्त हैं! उदाहरण 
के लिए-- 

(१) क्पि-भूमि ! 

(२) द्वस्ठ के अन्तर्गत दातव्य सम्पत्ति । 

(३) लकडी का सामान, बरतन श्रादि । 

(४) ज़ेवरात २४००० रु० तक ! 

(५) ड्राइग, चित्रकारी आदि | 

(६) अदायगी के लिए प्रपरिपक्व बीमा पॉलिसी की रकम । 

(७) नये श्रौद्योगिक सस्थानों के हिस्से झादि । 
१० ध्यय-कर (एक्सपेन्डीचर टेबस])--यह पूर्णात वैयक्तिक वर है, जो व्यक्तियों 
तथा ग्रविभाजित हिन्दू परिवारों के वैयक्तिक उपयोग पर किये व्यय धर लगता हे 
यह कर कम्पनियों पर लागू नही होता । निम्न न्यय कर-मुक्त हैं-- 

(१) अचल सम्पत्ति प्राप्त करने पर व्यय ॥ 

(२) बौड, निक्षेप ( डिपाजिट ), टिस्ति और प्रतिभूतियों मे विनिमुक्त 
घन | 

(३) उधार लिये ऋण को ग्रदायगी । 

(४) उपहार । 

(५) जीवन-बीमा तथा आग और चोरी के बीमा का प्रीमियम । 

(६) दिये गए कर। 

(७) किसी दाव (कचहरी के) में किये गए वैवानिव व्यय हे 

(5) निश्चित सीमा के अन्दर अपने आश्चितों के विवाह, इलाज, शिक्षा झादि 
पर व्यय । 

१६६६-६७ के वजट के अनुसार इसको हटा देने का निश्चय किया गया है, 
क्योकि इसमे कर कम इकट्ठा होता है और कर इकट्ठा करने पर बहुत घन व्यय ही 


वित्त और कर ३४डछ 


जाता है । के 
११ उपहार-कर--्यह पहली अप्रैल १६५७ वे बाद दिय गए सभी उपहारो प्र 
लागू है तथा १६५८-५६ के बर्ष स लामू किया गया है। सह वर सभी के द्वारा देव 
है चाह व्यक्ति हो या कम्पनी । यह कर देन योग्य उपहारों के कुल मूल्य पर लगाया 
जाता है। यह वर निम्त दक्माग्नो मे नही लगता-- 
(१) भारत स बाहर स्थित अचल सम्पत्ति वे उपहार पर कोई कर नहीं 
लगता । 
(२) भारत में रहन वाले विदेशियों पर भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति 
वर भी कोई कर नही लगता ॥ 
३) विदशी ऋम्पनी की भारत से बाहर स्थित चल सम्पत्ति पर उसी हालत 
मे दर लगता है. जवक्ति कम्पनी भारत मेंहो। 
इनके प्रलावा कुछ उपहार कर-मुक्‍त हैं 
(१) दातब्य सस्वा या कोष को दिए उपहार । 
(२) पत्नी को किसी एक वर्ष या कई वर्षों में अधिक से ग्रघधिक १ लाख 
रू० का उपहार । 
(३) बच्चो की शिक्षा के लिए उपहार । 
(४) बोनस, ग्रेचुटी, पन्‍्शन । 
(५) करदाता द्वारा किए जान वाले राजगार, या परश् क लिए उपहार 
दि। 
उपहार-कर १६६६-६७ वे वजट के अनुवार इसकी दरो म कुछ परिवर्तन 
किए जाएँगे ताकि उन्हे भू-सम्पत्ति-र के वरावर कर दिया जाए। इस प्रकार 
दरों को कम करव से १७१ करोड रुपया सरवार को पहले से कम मिलेगा । 
१२ अफीम--१६३५ के अन्त तक अफीम स झाय प्राप्त करन के तीन सायत थ-- 
(१) विदसों का भेजन के लए सरकारी कारखानों मे निमित अपीम से प्राप्त एका- 
विक्नर लाभ, (२) भ्फोम वी खरीदारी पर आरोटित नियात कर स प्राज श्राय जो 
कि राजपूताना झौर सष्यभारत थी रियासतो रे नेजी जाती थी, और («) ब्रिटिय 
भरत मे अफीम के उपभाव स प्राप्त एकाधिकार लाभ, जोकि लाइसेस पीस 
अयवा ठेवदारी की फीस क झप मे डिलता था । यह आप उत्पादन्कर के अन्तर्गत 
दिजलाई जाती थी और पहच दो सावनों स प्राप्त आय अ्रफीम के ब्रन्तात दिखलाई 
जाती थी । 
फरवरी, १६२७ म लाड रीडिंग न यह घोषणा की हि भविष्य म सरकार 
क्यो नोनि ग्रफीम रे नियात का लीग झाक नशन्त के आदशानुमार औपपिन्सस्बन्धी 
प्रयोगो का खोजकर और सव प्रक्गार क प्रयोगा क॒ लिए पूएात बन्द कर देन की है 
भारत सरकार इस बात से नी सहमत हा गई कि १६३५ के पहले ही अफोम का 
लियात पूर्सत दर्द कर दिया जाएगा, जिसका फल यह हुआ जि झल्य प्रयागो " लिए 
अफीम क नियात स प्राप्त आय का १६5४ से अन्त हो गया $ अब अफीम स प्राप्त 
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आय भारत में उपयोग के लिए उसकी बिक्री पर सीमित है जो बहुत ही निय- 
मित है । 

आजकल अफीम से प्राप्त आय पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है, 
जबकि १६१३ के पहले के तीन क्‍यों को वाधिक ग्ौसत झ्राय लगभग ८ करोड़ रपये 
थी, १६५६ ४५७ मे केवल २.३० करोड रुपये से भी कम हो गई है। १६४६-६० 
मे अफोम से प्राप्त श्राय ४ १६ करोड रु० थी। १६६०-६१ के बजट (सशोधित) 
अनुमान के अनुसार प्राप्त आय ५ ६६ करोड रु० थी तथा १६६१-६२ के बजट 
अनुमान मे प्रफीम से प्राप्त प्राय ६ २५ करोड रुू० आँकी गई है ।* 


राज्यीय आय के साधन 


६३. मात्गुज्ञारी--खण्ड १ के अध्याय १२ में इस विपय पर हम प्रकाश डाल चुके 
हैं। १६५६-५७ मे उस अमुख राज्यो की मालगुज्ञारी की प्राय इस प्रकार थी-- 
श्रान्भ ७.५१ करोड रु०, श्रासाम २.२४ करोड २०, केरल १.०५ करोड रु०, उड़ीसा 
१४५५८ करोड २०, उत्तर प्रदेश १६.०८ करोड रु० तथा परिचमी बगाल ४.४ करोड 
₹० । १-११-११५६ से ३१-३-१६५७ की अवधि के लिए पंजाब, राजस्थान, मध्य- 
अरदेश, मद्रास तथा बिहार की मालगुज्चारी प्राय कमश १.५६ करोड ३०, २,३१५ 
करोड ६०, ४ २२ करोड रु०, २४२ करोड़ रु० तथा ३.६५ करोड़ र० थी ।' 
१४ अवकारोी (एक्साइज्ञ)--ग्रावकारी की आय नशे की वस्तुओं, जैसे गाँजा, भाँग, 
अफीम इत्यादि, के बनाने तथा पिक्री से प्राप्त होती है। 

मद्यपान के दोप को रोकने के बिपय मे इस बात पर सभी सहमत हैं कि बडे 
साहम्न झौर प्रध्यवचाय के साथ काम करना आवश्यक है, पर यह कैसे क्या जाए 
इस पर एकमत नही हैं। काग्रेस मतिमण्डनो द्वारा प्रान्तीय सरकार का कार्य भार 
अपने हाथो मे लेने के पहले सरकार यथासम्भव मूल्य बढा देने के उपाय पर विशेषतया 
निर्भर थी, परन्तु सल्य इतना भ्रधिक नही बढाया जाता था कि परवेघ रूप से शराब 


तैज़ी में कमी, बिक्री के घण्टो मे कमी आदि थे । बहुत-से श्रान्तो ने मद्य-निषेध का कार्य क्रम 
आरम्भ कर दिया जो कि विभिन्‍न प्राम्तो की स्थानीय स्थिति और इसके फलस्वरूप 
उत्पन्त होने वाली आ्राथिक कठिनाई को सहन करने की शक्ति पर निर्भर था | इस 
मामले मे मद्रास सरकार ने बडे साहस से सलेम जिले मे पूर्ण मच्-निषेष करके नेतृत्व 
किया । बिहार ने इसका अनुकरण किया। जुलाई, १६३६८ में बम्बई ने अहमदाबाद 


नगर में तथा प्रगस्त, १६३६ में बम्वई वगर तथा टापू में पुरा मद्य-निपेघ प्रचलित 





(मे केन्द्रीय सरकार का भ्राय घे सम्बन्धित ओके हैं | 
२- दसिए, इंडिया २६६१, पृ० २१५ । 
२» देखिए, र्टेटिस्टोकल रच्छद्रेठट १६५७-५८, पृ० रर्धस्रह | 
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कर दिया । बम्बई में काग्रेस सरकार को पूर्ण निषेध की नीति प्रचलित करने मे कुछ 
कानूनी और व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण १६४० मे निषेघ-नियमों को कुछ 
ढीला करना पडा। कुछ प्रान्तो ने छोटे-छोटे क्षेत्रों को चुना, अन्य ने दुकानों को 
बन्द करवाकर झराब को बिक्री की रोकथाम की भौर लाइसेन्स पर नियन्त्रण रखा । 
मद्रास ने २ अकनूबर, १६४८ से पूर्ण मद्य-निषेघ प्रचलित कर दिया है, जिससे १७ 
करोड रुपये की आय का घाटा हुआ । वम्बई ते ४ वर्ष से पूर्ण निषेष का इरादा 
किया, जो कि १६४७ से झररम्भ हुआ और ७ अप्रैल, १६९५० मे पूरा हो गया । यदि 
प्रन्य राज्य जरा घीमी गति से चलने के लिए बाघ्य हैं तो ऐसा आधिक विचारो के 
फलस्वरूप प्रनिवाय॑ हो गया है ॥ परन्तु सभी राज्य यथासम्भव तौत्र गति से एक ही 
दिऔल्वा में चल रहे हैं भौर सबने एकमत होकर पूर्ण तिषेघ को ही मद्यपान के दोष दूर 
कर देने का एकमात्र उपाय मान लिया है । 
मद्य-निषेध के विरोधी वराबर यह कहा करते हैं कि यदि इसकी रोक वे 
लिए जल्दी की गई अयवा कठोर नियम अ्रचलित किये गए तो दोहरी कठिताइयो का 
सामना करना पडेया ) सबसे पहले तो तुरन्त झाय में कमी हो जाएगी झौर प्रतिबन्ध 
लगाने वाली सस्याग्रो पर, जो चोयँपणुन तथा पर्देध शराब खीचने की रोकथाम के 
लिए स्थापित की जाएंगी, खर्चे भी बढ जाएगा। करोडो रुपये, जो श्रन्यथा शिक्षा, 
पिचाई की सुविधाग्रो तथा देश की उन्नति के लिए अन्य कामो पर खर्च किए जा 
सकते हैं, वे सब व्यर्थ हो जाएँगे । यदि पूर्ण म्य-निषेेध के लिए एक्बारगी प्रयास 
क्यिर गया तो यथा मे थे कठिनाइयाँ बडे भयकर रूप में उपस्थित होगी ।॥ दूसरा 
भय इस बात का है कि चुराई, जो मय के कारण दबा दी जाती है, वह कोई दूसरा 
उम्रतर रूप धारण करके उपस्थित होती है । इस प्रकार यह शिकायत की जाती है 
कि देशी शराब के प्रयोग पर रोकथाम लगाने के परिणामस्वरूप विदेशी शराब के 
प्रयोग मे वृद्धि हुई है और लोग शराब के स्थान पर मेथिलेटिड स्पिरिट पीते पाये 
गए हैं। 
तीसरी पत्चवर्षीय योजना में वेद्वीय आवकारों से २६९४-८७ करोड र० राज्यों को 
मिला। १६६६-६७ के इस वर्ष १६५६६ करोड रू० मिल्लेया 
१४ प्राय के धन्य साधघन--(१) स्टाम्प--स्टाम्प से झ्राय व्यापार तथा न्‍्यायालय- 
सम्बन्धी स्टाम्पो की वित्नी से प्राप्त होती है। न्‍्यायालय-सम्बन्धी स्टाम्प बे हैं जो 
मुकदमो झौर प्रन्य आवश्यक काग्रज्गो की फीस के रूप ग्रे माल और फौजदारी की 
कचहूरियो मे जमा किये जाते हैं। व्यापारिक स्टाम्प वे हैं जिनका प्रयोग उन व्यावा- 
रिक लेन-देन मे होता है जो लिखा-पढी मे होते हैं, जँसे जायदाद, भूमि झौर हुण्डी 
झादि एक व्यक्ति से दूसरे के पत्स जाने मे । न्यायालय से प्रयोग क्ए जाने वाले स्टाम्प 
की ग्राय कुछ लोगो के मत से वास्तव मे कर से प्राप्त आय नही है, क्योकि व इसे 
न्यायात्य-जैसे सहेगे विधाद को सेवापरो के लिए दी जाने वादी रकम समसते हैं । 
मद्रास राज्य के विभाजित होते से पूर्व स्टाम्पो से सबसे अधिक श्लाय मद्रास में होती 
थी और सबसे कम आसाम में । मद्रास के विभाजित होने पर सबसे अधिक प्राय 
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बम्बई मे है ! 

(९) बन--इस साधन से ग्राय मुख्यतः लक्डी तथा अन्य उत्पत्ति की बिक्री, 
पशु चराने को फीस, पेडो तथा जगल की अन्य उत्पत्ति को काटने के लाइसेन्स दी 
फीस द्वारा प्राप्त होती है। इस प्राप्त आ्राय की वृद्धि की बहुत अ्रच्छी सम्भावग 
दिखाई पडती है। राज्यीय सरकारे, जिनके अधिकार में ये जगल दे दिये गए है, 
प्रतिबपं करीब २२ करोड रुपये का वास्तविक लाभ झाथिक अवसाद-काल वे आरम्भ 
तक उठाती रही है। १६५६-५७ में विभिन्‍न प्रान्तो के वनो से निम्न झाय प्राप्त 
हुई--आश्न १.५८ करोड रु०, भ्रासाम ६६-२६ लाख रु०, बम्बई २६३ करोड़ ₹०, 
विहार १७ १६ लाख रु०, मध्य प्रदेश ३१३५ करोड़ रुण, मद्रास ६७६४ लाख र० 
तथा उत्तर प्रदेश ५०२ करोड ६० ।' जगलो से झधिक और स्थायी आय प्राप्त करमे 
के लिए आरम्भ मे बहुत अधिक खर्चे की आवश्यकता है । 

(३) रजिस्ट्रेशन--रजिस्ट्रेशन से ग्राय न्यायालयों मे प्रथोग क्ये जामे घाले 
स्टाम्पो से प्राप्त आय की ही तरह होती है और विशेषकर रजिस्ट्री किए जाने वाले 
प्रलेलो (डाक्यूमेंट) के मूल्य पर निर्भर होती है ॥ दानपत्रो तथा स्थायी सम्पत्ति के 
क्ष्य-विक्राय के सम्बन्ध में रजिस्ट्री होना श्रनिवायं है और अन्य मामलो मे ऐच्चिक । 
रजिस्ट्रेशन की फीस को एक प्रकार से सेवाओं का मूल्य कह सवते है। इससे लाभ 
तक॑ मे स्थिरता, उभय पक्ष वालो का सारी कायवाही को प्रकाशित कर देने के लिए 
बाध्य होना तथा लिखा-पढी में एक सन्तोषप्रद सबूत का होना, जिससे या तो भविष्य 
में मुकदमेबाज़ी कमर हो जाए झयवा न्यायालयों में उठतका निर्णय जल्दी हो जाए, 
आदि है । 
(४) परिगणित टंक्‍्स--१६२१ के सुधारों के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को 
इन करो के भ्ारोप का अधिकार दे दिया गया था, पर प्रान्तो ने इन करो के विशप 
लाभदायक न होन प्रथवा किसी ग्रन्य कारण से अपने इस अधिकार का समुचित रूप 
से प्रयोग नही किया । जुए और मनोरजन पर कर नेक प्रान्तो द्वारा लगाये गए है, 
जँसे बगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर भ्रदश प्रोर झासाम । उससे प्राप्त भ्राय बढ रही है। 
१६. आन्तोय स्थायत्त-शासन के अन्तर्गत नये कर ; बिक्रोककर--मबन मेण्ट ऑफ इडिया 
एबट १६२५ के अन्तगंत प्रान्तीय स्वायत्त शास्रव के १ अप्रैल १६३७ से आरम्भ होने 
के कारण प्रान्तो में कुछ ऐसे नये कर लगाय गए जिनके झ्रारोपरा का अधिकार उन्ह 
नये विधान मे प्राप्त था। इन नय करो के झारोपित करने का श्राशय झाय और व्यय 
के बीच के व्यववान को पूरा करता था। यह व्यवधान बुछ तो काग्रेस मल्निमण्डल 
की मद्यपतत-निषेध मीति ओर बुछ सामाजिक सेवा-सस्थाग्रो को प्रधित शक्तिशाली 
बतान के लिए किये गए व्यय के कारण उत्पन्त हो गया था । इन नये करो स, जिन्हें 
ग्रान्तो ने >चलित किया, बिक्री-कर (सेल्स टेकस) यहाँ विशेष रूप से उल्नेखनीय है। 

बस्यई के १६३६ के विक्री-कर अधनियिभ (सेल्व टैक्स एक्ट) के अ्रतुमार 
चुनी हुई दो वस्तुओ--मोटर स्पिरिंट तथा मश्ञीनो द्वारा निर्मित वस्त--की कुटकर 


१- बम्बई, विद्या, मत्य प्रदेश तया मद्राक्त की आय १-११-५६ से ३१-३-२७ तक के लिए है । 
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वित्रो पर चिक्री-कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। व्यवस्था की कठिनाइयों के 
कारण कपड़े पर विक्री-कर लागू नही किया गया । १६३६ का मद्रास का सामान्य 
दिक्री कर भ्रधिनियम (जनरल सेल्स टेक्स एक्ट) सर्वांगीण था, जो सभी वस्तुओं पर 
लागू होता था । यह कर मद्रास मे कुल बिक्री से झ्रावक््यक खर्चे मिक्ाल देने पर 
वास्तविक बिक्री पर ल़गाया जाता था । वस्तुओं को विक्री पर इसी प्रकार का सामान्य 
कर बंगाल में बंगाल वित्त अधिनियम हारा १६४१ में आरोडित किया गया 

नये करो ने प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के करारोपणश और वसूली के 
वैधानिक अधिकारों के प्रश्न को जन्म दिया। उदाहरख के लिए पेट्रोल-कर, जिसे 
मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया था, के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने सघानीय न्याया- 
लय मे यह मुकदमा चलाया क्ि ध्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार के कर लगाने 
(उत्पाद-कर) के ग्रधिकारो का, जो उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं, अतिक्रमण कर रही 
है | सघानीय न्यायालय ने इस आधार पर प्रान्तीय सरकारो के हित में न्याय किया 
कि वेन्द्रीय विधानमण्डल को वस्तुप्रो पर उत्पाद-कर लगाने का उसी समय तक एकाकी 
अधिकार है जब तक कि वे किसी प्रान्त-विशेष की सम्पत्ति नही वन जाती [प्र्थात्‌ 
उत्तांदन प्रथवा निर्माण की स्थिति तक ही) श्रोर उसके बाद प्रान्तीय सरकारों को 
उन वस्तुओं की विक्री पर कर लगाते का एकाकी अधिकार है। सघानीय न्यायालय 
के इस हिंतकारी फैसले ने वस्तुओं की विक्रो पर” (देखिए सेक्शन ३७) वाक्याश्य का 
वास्तविक अर्थ स्पष्ट कर दिया और प्रान्तों के लिए कर लगाने का एक विस्तृत क्षेत्र 
खोल दिया। साथ-हो-साथ, जैसा कि प्रधान न्यायाधीश ने भी नोट दिया था, 
पारस्परिक सहनशीलता वी अत्यन्त आवश्यकता है, ताकि करारोपण के प्रधिकार 
वाली दोनो सरकारें कही प्रपने-अपने अ्रधिका रो का एक साथ ही प्रयोग करके म्रान्‍्वरिक 
परोक्ष-कर इतना न बढा दें कि वस्तु का मूल्य इतना अधिक ऊँचा हौ जाए कि उसका 
उपभोग भ्रत्यन्त कम हो जाए। १६६५-६६ के बजठ अनुसार इससे २८७ ३ करोड रू० 
इकट्ठा होगा । 

मोटर वेहोकिल्स अधिनियम के प्न्तर्गत आरोपित कर तथा कुछ ग्रन्य कर भी 
प्रातीय आय के साधन हैं । मोटर वेहीकिल्स अधिनियम के अन्तर्गत १६५६-५७ मे 
पश्चिमी बगाल को १*३६ करोड रु०, उत्तर प्रदेश को १ ४० करोड रु०, उडीसा को 
४७ ८रे लाख र०, केरल को ५१०४८ लाखे रु०, झआसाम को ५४ ५२ लाख रु० तथा 
आन्च्र को २००० करोड रु० को आय हुई, जवकि १-१ १-१६५६ से ३१-३-१६५७ की 
झवधि मे बम्बई को ८६०७३ लाख रु०, विहार को २४८ लाख रु०, दिल्ली को 
१०१४ लाख 5०, मध्य प्रदेश को ७१७ साख ₹०, भद्गास को २५३४ साख रु०, 
पंजाब को २५ ०४ साख रु०, राजस्थान को १६६५ लाख रु० की आय हुई +* 
१. अन्य वस्तुएं, जो सेल्स टेकस के लिए चुनी गई”, विजली, ठम्बाकृ तथा विलासिता का वस्तुएँ, जैसे 
मोब्स्याडी, रेडियो आदि थी | विद्र में २६४८ से कोयला, कोक और “पञ्रक भां विव्री-क्र के अन्त- 
गत झा राश हू । 
>. देसिए, स्टेटिस्टीक्ल एब्सट्रेन्ट, १६५६-०७, पृ० २१७-२२० | 
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[७, भारत मे सार्वजनिक व्यय--सावंजनिक व्यय का निम्न वर्गीकरस किया जा 
शकता है ।! 

(१) राष्ट्रीय सुरक्षा--प्रेदल्ल सेना, समुद्री सेना और हवाई सेना, सरहदी 
तथा सैनिक महत्ता वाली रेलें, बन्दरगाह तथा रक्षा से सम्बन्धित कारखाने झौर युद्ध, 
जैसे सरहदी मोर्चा इत्यादि, पर किया जाने वाला व्यय इसके अन्तगंत भझ्ाता है । 

(२) प्रान्तरिक श्ाति और व्यवस्था कायम रखना--इसके भन्तगंत (क) 
पुलिस, न्यायालय ग्लौर जैल पर किया जाने काला व्यय, (ख) सामान्य प्रशासन का 
व्यय, (ग) कर-वसूली पर किया जाने वाला व्यय, (घ) राजनीतिक व्यय, जिसमे 
विधानमण्डल पर खर्चा, विदेशों के प्रतिनिधियों तथा राजदूतों पर किया जाने वाला 
व्यय और (च) कर्मचारियों को पेन्शन, भत्ते तथा अन्य व्यय आते है । 

(३) राष्ट्रीय उत्तति--इसके अन्तगगंत (क) नतिक तथा (ख) ग्राथिक 
उन्नति के हेतु किये जाने दाला व्यय आता है! पहले श्ीषंक भे वेज्ञानिक तथा प्रस्य 
प्रकार की शिक्षा, उपचार तथा सफाई-सम्बन्धी खर्चे और दूसरे झीप॑क मे रेल, सिंचाई, 
सरकारी सडक्ो तथा इमारतो के बनाते के विभाग पर खर्च, कृषि तथा श्रकाल पर 
व्यय, तार ग्रौर डाक पर सच और सरकारी ऋण पर दिये जाने वाला ब्यान प्रादि 
भाते है। प्रनुत्यादक ऋण का ब्याज पहले झथवा दूसरे शीर्षक के ही प्रन्तगंत रखा 
जानता चाहिए । 

भारत का सावंजनिक व्यय लगातार बढता रहा है । स्वर्गीय गोखले ने बहुत 
दिन हुए कहा था, “राजकीय व्यय की वृद्धि हमेशा चिन्ता और भय का कारण नही 
होनी चाहिए |” इस बारे में बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर रहता है कि ध्यय की 
वृद्धि किसलिए की गई है तथा उसका परिणाम कया हुम्ना है । 

सितम्बर, १६३६ में द्वितीय विश्व-युद्ध छिड जाने और विशिष्ट रूप से 
१६४१-४२ के पश्चात्‌ जापान के युद्ध मे सम्मिलित हो जाने के बाद रक्षा का 
व्यय बहुत अधिक बढ गया | 

युद्ध छिड जाने के ठीक पूर्व. भारतीय सेना को नवीनतर रूप देने के सम्बन्ध 
में चेटफोल्ड कमेटी के सुझावों को इगलैड तथा भारत की सरकार ने स्वीकार कर 
लिया था। भारतीय सना को नवीनतम रूप देने के व्यय का अनुमान लगभग 
४५-७७ करोड रुपये कर दिया गया था, जो इगलेण्ड की सरकार से ५ वर्ष के प्रन्दर 
प्राप्त होने वाला था, जिसका ई भाग तो भेट के रूप मे और बाकी ३ कर के रूप मे 
था, जिसे भारत सुविधा के साथ धीरे-घीरे लौटाता 8 युद्ध छिड जाने के कारण इन 
प्रस्तावों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो गया, क्योकि सेना का पश्रभिनवी- 
करण तत्वतलीन आवश्यक्तता के अनुसार तथा बढे हुए मूल्य के आधार पर होता 
चाहिए था। इसके प्रतिरिक्त भारत मे ही पूरी शक्ति पर उत्तत्ति करने के लिए वहुत 
अधिक खर्चे की आवश्यकता थी, ताकि वारखानों, युद्ध और भावश्यकताओो की 


५ - पप अाकक न कप» +मक 
३- देखिए, शाह 'सिम्सरी ईआअर्स ऑफ डण्डियन किनान्स?, पृष्ठ डड-४६ | 


वित्त और कर शप्श 


यस्तुग्रो के निर्माण की शक्ति बढ जाए श्र बहुत-सा सामान सुरक्षित रखा जा सके । 
भारत को युद्ध वा मोर्चा लेने के लिए तेयार रखने दे उपायो पर खर्च करने से भी 
रक्षा-व्यय पर काफी घंन खर्च किया गया। इन सब बातो को विचाराघीन रखते हुए 
नवम्वर, १६३६ में इगलेण्ड को सरकार और भारत सरकार के वोंच एक झआथिक 
समझौता हुग्रा, जिसके अन्तर्गत भारत को निम्न व्यय अपने ऊपर लेने पडे'--- 

(क) लडाई के पहले के व्यय की निर्वारित ३६ ७७ करोड रू० की रकम, 

(ख) मूल्य की बृद्धि के लिए अतिरिक्त धन (३९५५ करोड र०), 

(ग) युद्ध-सम्बन्बी उन उपायो का खर्च, जिनके लिए पूर्ण रूप से भारत को 
इसलिए उत्तरदायी समझा जा सकता था वयोकि वे व्यय भारत अपने हित के लिए 
कर रहा था (३५४० करोड रुपये), भौर 

(घ) एक करोड रुपये की एकन् रकम जो भारत की रक्षा-सेता को समुद्र- 
पार बनाए रबने के लिए विदेशों मे रखी गई थी (८४१ करोड रु०) । 

पहले छ्ीर्पक से चौथे तक बा योग ८४-१३ करोड रुपये होता है। युद्धकाल 
में भारत का रक्षा पर वापिक व्यय जितनी रकम से पहले से तीसरे शीप॑क तक के 
खर्चों के योग से बढवा था चह रकम इंगलैण्ड की सरकार से मिलनी थी । वेवल 
शर्ते इतनी थी कि युद्ध क पश्चात्‌ जो-कुछ भी समकौता भारत में दोनों देशों के 
हिह के हष्टिकोश से खरीदी हुई युद्ध-सामग्री के बचे हुए कोश के सम्बन्ध में 
होता, उसक श्रनुसार परिवर्तत हो सकता था । अप्रमावशाली खर्चो के विषय भे झलय 
से विचार होना था। भारत को अ्रपनी उत्पत्ति में से ही श्रपने युद्ध-सम्बन्धी 
उपाय पर जोजुछ रच करता था उसके लिए तथा युद्ध-सम्बन्धी सयुक्त उपायो 
पर व्यय हाने वाली रकम में से अपने हिस्से के लिए, जिसमे वस्तुओं को 
सुरक्षित रखन वा सर्च भी सम्मिलित था, मूल्य देना था और इगलेण्ड की 
सरकार को वाकी सभी इक्ट्टी रखी जाने वाली युद्ध-सम्बन्धी वस्तुप्ओो के लिए तथा 
उस सारी पूँजी के लिए, जो उतत्ति तथा एकत्र रखने की सुविधाओं के बढाने के 
लिए लगाई गई थी। 

य्रुद्ध-काल की तरह पूरी सेना को बनाए रखने के स्थान पर शान्ति-काल मे 
ऐच्दिक पद्धति के झनुस्तार योडी-सी सैनिक सेवा बनाए रखने का भी सुझाव दिया 
गया था। युद्ध की समाप्ति के दाद श्राज्षा की जाती थी कि रक्षा-ब्यय में भारी कमी 
होए, एरन्दु गह अप्या सकल नही हो सफरी जे स्ि नीचे को अप्कजरे थे आकर है--- 

भारत वा रक्षा-ब्पय करोड रु० मे (प्रॉन रेवेन्यू अकाउण्ट) 

१६४७-4८ १६४८-४६ १६४६-५० १६५०-५१ 

(७१ माह 
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२« कोण्छक में लिखा छुड सख्याजे १६४६-४० के रक्ाव्वचठ से सम्बन्पित द। १६३६ का शरार्पिक 
सममौत ३१ मारे, १६४७ को रद कर दिया गया र 
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सेना के भारतीयकरण की योजना लगभग पूर्णतया कार्यान्वित हो चुवी है 
और झब लगमग सारी सैन्य-शक्ति भारतीयों से ही निमित है। स्वतन्त्रता के बाद 
रक्षा-व्यय के बढने के प्रधात कारण विभाजन के फलस्वरूप भारत की सीमा का बढ 
जाना, देशी राज्यों की रक्षा का भार भारत के कन्धो पर पडना, रक्षा के सम्बन्ध में 
आत्मनिर्भरता का प्रयत्न करना, आ्रादि है । 
१६५१-५२ के बाद सावंजनिक व्यय मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। १६५१-१९ 
में केद्ध तथा राज्योय सरकारों का कुल व्यय ६६८ करोड ६० था। १६५५-४६ 
में यह राधि १,४७० करोड ० हो गई तथा १६६०-६१ के बजठ-अनुमान के प्रनुसार 
यह २,५८७ करोड म० है। हर्ष की वात यह है कि सावंजनिक व्यय की यह वृद्धि 
चिन्ता का विषय नही है, क्योकि वृद्धि मुल्यत विकास कार्यों पर व्यय बढने के कारण 
हुई है। विकाप्त-कार्यों पर किए जाने वाले ब्यय का कुल व्यय से अनुपात १६४१-४२ 
में ४८ प्रतिशत, १६५५-५६ में ६० प्रतिद्चत तथा १६६०-६१ भें ६६ प्रतिशत था । 
केन्द्रीय सरकार का कुल खर्चा राजस्व-लेखा के लिए १६६६-६७ के लिए २१७० 
करोड रुपया निर्धारित किया गया, जिसमे से रक्षा-ब्यय ७६८ करोड़ रुपया श्रौर 
नामरिक प्रशासन के लिए १३७२ करोड रुपया और पूँजी लेखा २२०७ करोड रुपया 
होगा । कुल व्यय ६२७, विकास के लिए ५२७, प्रविकसित १०० तथा रक्षा कै 
लिए १२१ करोड रुपये होगा। 
१८ नागरिक प्रशासन पर व्यय--वागरिक प्रशासन पर व्यय मे हुई वृद्धि के सम्बन्ध 
भे लोगो का सामान्य विरोध यही था कि भारतीय प्रशासन ससार-मर में सबसे 
भ्रधिक मेंहया था और जो वेतन तथा भूत्ति उच्चाधिकारियों को दिए जाते थे, जिसमे 
कुछ दिन पहले तक श्रथ्िकतर प्रग्नेज ही थे, बहुत पश्रप्रिक थे 
ह्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ हो जाने के बाद से प्रशासन पर न्यय बहुत 
अधिक मात्रा मे बढ गया है । इसमे सन्देह नही कि युद्ध के समय अनेक विभागों ने 
विस्तार की ग्रावश्यकता थी, पर झाश्चयं तो इस बात का है कि युद्ध समाप्त हो जाने 
पर व्यय का स्तर पहले की भ्रपेक्षा भ्रधिक ऊँचा था । युद्ध के पहले शासन-व्यवस्था पर 
घ्यय १ ८७ करोड रुपया धा। १६४४-४५ मे, जबकि युद्ध श्रपणती चरम सीमा पर 
था, यह व्यय ४२४ करोड रु० था, १६४६-४७ मे यह ६ २३ करोड रु० था और 
१६९४७-४% में अनुमान किया गया कि उसमे € लाख रु० की वमी होगी । 
बर्तमान समय मे व्यय-वृद्धि श्रशत्त सरकार द्वारा वेतन आयोग (ये कमीशन) 
की सिफारिशों की स्वीकृति तथा विकास-योजनाभ्ो के परिण्यामस्वरूप विभागीय 
सेवाप्रो की स्थापना तथा प्रसार के कारण है। पर यह भी मानते हैं कि झप॒न्यस दूर 
करने तथा खर्च कम करने का बहुत अवसर है| प्रश्मासत के प्रत्येक विभाग में मित- 
व्ययता के गम्भीर प्रयत्नो वी सबसे बडी आवश्यकता है श्रौर जिन लोगो के अधिकार 
में सरकारी कोष है उन्हें कर देने वाले के दृष्टिकोर से अपनी स्थिति का पूरा चेगत 
होना चाहिए तथा उसके व्यय के ढय में पूरी जागरूकता का परिचय देना चाहिए । 


बित्त और कर रेश७ 


नागरिक अशासन को इपर हाल की वृद्धि इस बात से स्पष्ट है कि १६५२-५३ में यह 
च्यय २-६५ करोड़ रु० था जबकि १६५५-५६ मे यह वढकर ३३३ करोड रु० तथा 
१६५६-५७ में ४ ८५ करोड़ रु० हो गया 

भारत सरकार ने १ अप्रैल, १६४३ को कर-«जाँच आयोग की नियुक्ति को, 
जिमक्रे अध्यक्ष डों० जान याईय थे १६२५ मे पिछले कर-जाँच आयोग द्वाय रिपोर्ट 
प्रस्तुत करने के चाद से लेकर झद तक भारत की आशिक स्थिति मे पर्याप्त परिवर्तन 
हो चुके थे । अतएवं इन नई परिस्थितियों मे इस आयोग को प्रन्य बातो के साथ 
साय केस्द्रीय, राज्यीय तथा स्थादीय करारोपण का विभिन्‍न राज्यों मे विभिन्‍न वर्गों 
पर पड़ने वाले भार क्षी परीक्षा का काये सौंरा यया / आयोग ने ३० नवम्बर, १६५४ 
को झपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 

आयोग के मसतानुसार ग्रामीण क्षेत्र से नगर-क्षेत्र की और बढने पर प्रति 
च्यक्ति कुल ब्यय से रोकड़ व्यय का अनुपात भी बइ़ता जाता है, प्रविक करारोपित 
वस्तुप्रो को अधिक खरीद के कारण रोक्ड-व्यय से कर का अनुपात भी बढ़ता जाता 
है। इतके फलस्वरूप नगए-क्षेत्रो में कर-तत्त्व (टेक्स एलिमेण्ट) श्लौर कर-भार बढता 
जाता है, यद्यपि ग्रामीण जनसस्या के आधिक्य के कारण अप्रत्यक्ष क्रो के प्रति 
ग्रामीण क्षेत्री का कुल अददान कही अधिक है | 

युद्धनयूवें काल की तुलना मे मगरुक्षेत्रों मे कर का कुल भार अपेक्षाकृत बढ 
ग्रया है १ 
१६ कर-भार का वितरण--अर्थ॑श्ास्त्र मे कर-मार की समस्या सबसे अधिक जटिल 
समस्‍्याप्रो मे से एक है और भारत मे तो प्रनि व्यक्ति प्राय तथा राष्ट्रीय प्राय के 
वितरण के सम्बन्ध में ठीक-ठीक ऑँकडे न प्राप्त होने के कारण और भी झधिक जटिल 
हो गई है । १६२४ मे कर-भार के वितरण के विपय में जाँच करने तथा इस वात 
की परोक्षा करने के लिए क्रि केन्द्रीय, प्रात्तीय तथा स्थानीय करारोपण् की प्रणाली 
वैज्ञानिक झौर न्‍्यायोचित है अथवा नही, कर जाँच समिति (टेक्सेशन इन्ववायरी 
कमेटी) नियुक्त की गई। उन्होंने जनसख्या से कुछ विशेष वर्मों को चुनकर कुछ 
सारात्य निकाले । कमेटी को इस बात का पता चला कि कर कय भार किसी भी वर्ग 
कै निए दुवह नही था, पर उम्तका वितरण असमान था। कुछ वें झपने हिस्से के 
उचित कर को भी बचा जाते थे, जैसे बडे-बडे जर्मीदार अरैर गाँव का महाजन ॥' 
१६१४ क् पहले कर-भार समाज के विभिन्‍न वर्गों मे बहुत ही झसमान ढग से बेटा 
हैप्ना था । नियंत लोग मालगुड्ारी, नमक कर, उत्तादन्कर, स्टाम्प आदि के रूप में 
कर का भार पूरा पूरा बहन करते थे और घनी वर्ग के लोग झपना न्‍्यायपूर्ण भाग भी 
बचा जाते ये, जैसा कि प्रोफेसर के० टी० शाह द्वारा १६२३-२४ के लिए दी गई निम्त 


न्ाउज््----.--- 
?« देखिए) स्ट्रेटिस्टीकच पच्सदेक्ट, ६६५७-३८, पृ० रश१५। 


>* देखिए, टेक्मेशन इन्तवायरी कमीशन, १६४३-२४, खण्ड १॥ 
३५ देखिए, ठेक्सेरान इन्न्वायरी कमेंडी रिपो:७ वैरा इछ्८-६२ | 


इ्श्८ भारतीय अशथक्ञास्त्र 


ताजिका से प्रकट है--* 














करोड़ रुपयों से 
आय के शीप॑क कर-भार की मात्रा जो वहन की गई 
घनी वर् द्वारा निर्घत वर्म द्वारा 
निराक्राम्य-कर २० र 
मालग्रुज्ञारी और सिंचाई-क्र . र्ण्ई २१३ 
आय-केर ४४ २० ४३० 
उलाद-कर ड़ र्‌० 
समक न श्ड् ७१ 
जगल और रजिस्ट्रेशन हि र्‌ भू 
स्टाम्प >४+ ६१ ध्ड 
रेलवे ४ ३३ ६० 
डाकखाना कर हि ५४३ 
नगश्पालिका-कर न्न्र ३ १० 
ज़िला परिपेध-कर रे १० 
कुल श्र १६७ 





इस तालिका से प्रो० शाह इस निशंय पर पहुँचे कि 'प्राधिक दृष्टि से जो 
कमज़ोर तथा कम योग्य थे वे ही लोग भार में कर-भार का ग्रविकाश वहत करते 
थे! रेल, डाक ग्रादि कुछ करो को अपवाद मानते हुए भी हम यह कह सकते है कि 
जबकि धनी वर्ग १०० करोड़ रुपया कर के रूप मे देते हैं तो निर्धन वर्ग के लोग १५० 
करोड़ रुपया देते हैं ॥ परिवार की १००० ₹० और इससे अभ्रधिक झौसत वार्षिक भ्राय 
के हृष्दिकोश से कर की कुछ वसूली, ६०० करोड रपये की झामदती मे से, जोकि 
कुल जनसख्या के ;छ भश्य से कम लोगो द्वारा उपयोग की जाती है, लगभग १०० 
करोड़ रुपये के होती है, और बाकी १५० करोड़ रुपया १००० था १२०० करोड 
रुपये की कुल आमदनी मे से, जो बाकी जनसस्या के ६६% लोगों द्वारा उपयोग की 
जाती है, वसूल किया जाता है । यह वितरण सितब्ययी ग्रथवा न्‍्यायोचित वही कहा 
जा सकता ।! 

इण्डियन चेम्वर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार श्री ए० सी० सम्पत ग्रायगर 





१५ दैसिए। शाह और खम्बाट, 'विल्थ एण्ड टेक्सेवल केपेसियो?, पृष्ठ २८६४-६१, और शाइ+ 
“सिदसदी ईअर्स श्रॉफ़ इण्डियन फि्नास?, दूसरा ससकरण, पृष्ठ ३७३२-४४ | 


वित्त और कर स्रश्ह 


मे बुद्ध समय हुआ (१४५ नवम्बर, १९४६) अपनो एक पुस्तक प्रकाशित करवाई, 
बिसमे उत्होंने उच्च अयवा मध्यम और निम्नवर्गे के लोगो के ऊपर केन्द्रीय तथा 
राज्यीोय करो का क्तिता भार पडता हैं, इसका साह्यिक अनुमान लगाने का प्रयास 
किया है । इस प्रध्ययन में उन्होंने २००० मासिक आय को दोनो वर्यों के पार्यवय को 
सीमा माना है। केन्द्रीय और प्रान्तोय करो से प्राप्त आय को १६४६-५० के बजट 
में दो वर्गों मे बाटा गया है ॥ पहला बह वर्ग, जिसमे निम्न वर्गों से कुछ भी प्राप्त 
नही होता भौर दूसरा वह वर्ग, जिसमे उच्च अथवा मध्यम वर्ग वाले खोगो दे साथ- 
साथ निम्न वर्ग के लोग भी कर देते हैं । पहले वर्ग के उदाहरण हैं श्राय-कर, निगम- 
क्र, ध्यवसायों पर कर, कृषि-श्रय कर और ऐसी वस्तुओं पर निराक्ाम्य कर, जैसे 
झराव, स्त्तिरिट, वूट और जूते, बेतार के तार के औद्धार, तम्बाहू, कृत्रिम रेशम के 
यून गौर डोरे, चाय पर निर्यात कर, द्वाराबों के उत्पादन पर तथा व्यापारिक वामो 
में श्राने वाली त्पिरिंट पर उत्पाद-क्र और नगर-स्थित प्रचल सम्पत्ति पर कर 
इत्यादि । दूसरे दर्ग की वस्तुओं पर विभिन्‍न प्रतिशत मे निम्नवर्ग वाले लोगो द्वारा कर 
दिया जाता है। योजनाओं के फलस्वरूप करो की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है, 
किन्तु इसके आधार पर कर-मार के वितरण के सम्दस्य में निश्चयात्मक परिशाम 
नहीं निकाला जा सकता । द्वितीय योजना-काल मे वेन्द्र हरा ७६७ करोड रु० की 
अविरिकत-कर झाय प्राप्त को गई तथा राज्यो द्वारा २४४ करोड रु० नये करो द्वारा 
प्राप्त किया यया ३ इस प्रक्वर द्वितीय योजना-काल में कुल १०४१ करोड रु० प्रतति- 
खित-कर झाय के रुप भे प्राप्त हुआ | किन्तु कर-आय झौर राष्ट्रीय झ्राय (चालू 
मूल्यों पर) के प्नुपात पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि कोई महत्त्वपुर्णं परिवर्तन 
गद्दी हुआ है । १६५५-५६ मे कर-श्राय राष्ट्रीय आय के ८ प्रतिशत के बराबर थी 
प्रौर १६६०-६१ मे ६ प्रतिशत के वरावर है । यह तो निरिचित है कि अ्रतिरिक्त-कर 
प्राय का अधिक्ाश बदी हुई राष्ट्रीय आय से प्राप्त हुआ है । 

२०. भारतीय विक्त का सक्षिप्त इतिहास--ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक झोर 
दासन-प्रवन्ध सम्बन्धी खातों में गडबडी, कम्पनी के प्रशासन में सदा रहने वाला 
घाटा, गदर का आयिक भार, कालास्‍्तर मे पृथक्‌ वित्त सदस्य की नियुक्ति, झाधिक 
विकेन्द्रीजरण वी ओर घोीरे-घीरे विकास, दु्मिक्षो, सरहदी युद्ध भर विदेशी विनिमय 
में कमी के कारर उत्पन्न कठिताइयां, सरकार की आऋषान्नीति, १६१४-१८ के महा- 
युद्ध के पहले बजट में बचत इत्यादि मुख्य समस्याएं हैं ) 

प्रथम विश्व युद्ध के छिड जाते ही युद्ध के पहले की आिक सुगमता तथा 

बजट में बचत का युग अदायास हो समाप्त हो गया । युद्ध-काल मे भारतीय वित्त वी 
विशेषदाएँ बजट में घाटा, व्यय कम करन के कठोर उपायो का अपनाना, रेल झौर 
सिंचाई के सुविधाओं मे भारी कमी, निराक्राम्य-करो मे चूद्धि, आय-कर, नमक-कर, 
उत्पाई-कर और भारत मे ही जदता से बडे-वडे के लेना आदि थी। 

३१. घाटे के दज़ट---१६१४ के पहले के अतिरेक बजटो के विपरीत अब केन्द्रीय तया 
प्रान्तीय प्रयेअवन्धव मे निरन्तर घा़े के बजट दिखाई पड़ते लगे । यूरोपीय युद्ध के 


३६० भारतीय अर्थशास्त्र 


कारण हुए व्यय के अतिरिक्त भारत पर अफगानिस्तान के आक्रमण के कारण भी 
कठिनाइयाँ बढ गईं, जिसके फलस्वरूप कई करोड रु० का खर्च बढ गया । इसके अझति- 
रिक्त सेनिक तथा असनिक प्रच्चासव का खर्च भी उत्तरोत्तर बढता गया। रेल-प्रवन्ध 
का खर्च भी बहुत बढ गया झोर व्यापारिक प्रव्ताद के कारण, जो युद्ध के पश्चात्‌ 
क्षशिक अभिवृद्धि-काल के समाप्त होते ही आरम्भ ही गया था, आमदनी घट गई। 
रैल की भ्राय की कमी के ग्रतिरिक्त आय कर से होने वाली प्राप्ति मे भी कमी झा 
गईं थी । इन सब कारसो का सयुकत प्रभाव १६१४-२२ के बीच के काल में करो की 
वृद्धि के होते हुए भी घाटे के बजटो मे लक्षित हुआ । 

रिट्रेवमेण्ट कमेटी' (१६२२-२३) की सिफारिशो के अनुसार १६२३-२४ मे 
असेनिक व्यय में ६ ६ करोड रुपये की कमी और सैनिक व्यय में ५९४ करोड रु० की 
कमी की गई। परन्तु बजट के ग्रसन्तुलन को सेमालने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त 
नहीं था और वाइसराय को समक-कर दूना भ्रथत्‌ १ रु० ४ झाने से २ रु० ५ ग्राने 
करने के लिए बाध्य होता पडा । १६२३-२४ मे स्थिति ने पलटा खाया झौर भाय के 
अनुमान से ग्रावश्यकता से भ्रधिक सावधानो बरतने, रुपये की विदेशी विनिभय-दर 
१ शि० ६ दैं० पर निश्चित हो जाने, आय-दर पर करो के आरोप को ज्यो-का त्यो 
बनाए रखने और उद्योग और व्यापार में घीरे-घीरे उन्नति होने के कारण भ्रस्थायी 
रूप से चजट में अतिरेक की पुरानी प्रवृत्ति फिर से दिखाई पड़ने लगी। इन झतिरेबो 
का प्रयोग आन्‍्तो के अनुदान को घटाने तथा अनुत्पादक ऋण को कम करने में किया 
गया । १६२७-२८ के पश्चात्‌ बजट के सन्तुलन में फ़िर से गड़बड़ पैदा हुई गौर 
सका अनुदान के पुर्णा रूव से हटा देने के पश्चात्‌ बजट बराबर घाटे प्रदर्षित करते 
रहे । 

१६३६-४० के व्यापार में निरन्तर होती हुई ग्रवनति के कारण प्राय में बहुत 
चांटा हुआ । विशेष रूप से निराक्राम्य-कर मे और नये प्रचलित झाय॑-कर कौ वर्ग- 
प्रणाली (स्लेब सिल्टम) के ग्रन्तर्गंत वृद्धि के होते हुए भी ऋण पर व्याज देने गौर 
रक्षा पर व्यय करने भे कभी करते हुए भी वजट में लगभग ५० लाख का घाटा पूरा 
करने के लिए बाकी रह गया । यह कमी कच्ची रूई पर ग्लायांत-कर को दूना करके 
पूरी की गई।' सितम्बर १६३६ में लडाई छिड जाने से वजट में प्रगले महीने में 
विभिन्‍न परिवर्तन हुए । १६३६-४० के आय-व्यय का ग्रन्तिम परिणाम ७७७ रु० 
के झ्तिरेक मे लक्षित हुम्ना, जिसके कारण रक्षित झाय-कर कोप मे ६८६ लाख सपया 
अधिक जमा किया जा सका | यह आय में ६८१ लाख रु० की बृद्धि और व्यय में 
५ लाख रुपये की कमी के कारण्य सम्भव हो सका। 

१६४०-४१ में रेल की आय मे वृद्धि होते हुए भी पूरे वर्ष के लिए इस प्रथम 
युद्धकालीन वजट ने ७१६ लाख रुपये की सम्भावित कम्रो को नवीन साथनों से ग्राय 


१. देखिए, रिट्रेंचमेएट कमेटी की रिपो८?, पा८ १२५ पेंगा 5! 
२. ६ पाई प्रति पौष्ड से ? आना प्रति पौण्ड कर दी गई । 


वित्त और कर ३६१ 


में दृढ्धि करक पूरा करने की झावइ्यकता की ओर सकेत किया था, जो कि युद्धधनित 
अतिरिक्त भावश्यकताप्रों को पूरा करने के कारण हुई थी । वेवल रक्षा-दजट ही 
५२ ४२ करोड सपये का था । 

१६४१-४२ के बजठ में १६४०-४१ के सम्योषित भनुमानों के मनुसार ८ ४२ 
करोड रु० वी तथा १६४१-“४२ के बजट में २०:४० करोड रु० की कमी दिखाई गई 
थी। १४४१-४२ के बजट में होत वाली २० ४० करोड रुण० की भारी कमी वहूत बडे 
रक्षा-अजट के कारण पैदा हुई, जिसमे पड रह करोड स्पये रक्षा पर तथा गुड क्के 
व्वरण झासन-व्यवस्था पर व्यय विये जाने का झनुमान किया गया था। यह प्रस्ताव 
क्या गया था कि यह केमी ६ ६१ करोड रु० तव नये करो के झारोप द्वारा तथा 
जेष ऋण लेकर पूरो कर ली जाएगी 

१६४२-४३ का वजट पेश करते समय वित्त-मस्त्री ने १७ करोड रुपये वी उसी 
वर्ष और ४७ वरोड की अगले वर्ष कमी दिखाई थी। १६४२-४३ मे रक्षा पर १३३ 
क्रो रु० का व्यय झनुमान किया गया था । यह प्रस्ताव किया गया था कि इस कमी 
को ३५ करोड रुपये के कर्ज द्वारा और १२ करोड र० के नये करो की वृद्धि ढारा 
दूरा किया जाएगा । 

१६४३-४४ के बजट-आगणन में १६६ ईे करोड रपये वी झाय का झनुमान 
किया गया था, जबकि १६४२-४३ को सशोधित आगणन म झाय केवल १७८ ७६ 
सरोष्ट रुपये ही थी झौर २५६ ५६ करोड रुपय के व्यय वी सम्भावना की गई थी ॥ 


६० २६ करोड रुपये वी कमी को २०१ करोड रुपय तक नय करों के आरोप द्वारा 
और बाकी के द्वारा पूरा करन का इरादा था। उस दर्षे सशोधित झागणन में 
५३ ५० करोड रुपय की प्राय मे वृद्धि झौर 5७ रेड करोड रुपये की व्यय म वृद्धि 
दिखाई गई । इस प्रकार वर्ष के अन्त म झ्रायस €रे हे करोड रुपये की कमी रही । 

१६४४-४४ के बजट में वर्तमान समय में झारापित कर के स्तर पर कुल झाय 
का अनुमान २८४ &७ करोड रुपये था और कुल व्यय रेईई १५ करोड रपये था, 
इसलिए होने वाली कमी ७८ २१ करोड रु० की झनरुमा नित की गई थी, डिंसको कुछ 
सीमा तक नये करो के झारोप द्वारा और कुछ सीमा तक अनिवार्य रूप से जमा कराए 
घन द्वारा पूरा करने का इरादा था। ऐसे आय-एर के पदगी जमा कर दिय जान की 
सुदिधा, जिस पर उद्गम के स्थान पर ही कर नही दसूल कर लिया जाता था, एक 
बहुत बडा आय का साधन था । 

१६४४-४५ वी झाय का झनुमान देश छड करोड रुपय किया मझूयां था। 
रक्षा पर लगभा ३६४ २३ करोड रुपय और आय की प्राप्ति क साधनों और पूँजी 
लगान में ४६ ४१ करोड रुपये के व्यय का झनुमान किया गया था। शासन-ब्यवस्था 
पर व्यय १२३-४० करोड रपये के लगभग रखा गया था। रै६३ ८६ करोड रुपये 
बीजों कमी होने वाली थी उसे मुख्यत श्श्श-२६ करोड स्पये तक ऋण लेकर और 
८ ६० करोड स्पये तक करो के द्वारा पूरा करत वा विचार था (जो तम्बाकू पर 
कर बद्मकर, डाक द्वारा भेजे जाने वाली पारसल को दर वटाकर और तार-्टेलीपोन 


३६२ भारतीय अर्थशास्त्र 


के किराये तथा ट्रककाल की फीस पर अधिभार लगाकर पूरी को मई थी।) यह 
पहला अवसर था जब कि वजट मे अजित और अनजित दाय॑ मे अन्तर भाना गया। 

१६४७-४८ के बजट के आगणन के अनुसार व्यय ३२७ ८१ करोड़ रपये 
और झ्ाय २७६ ४२ करोड रुपये वर्तमाव करो के आधार पर की गई। इसके 
परिणामस्वरूप बजट मे ४८४६ करोड रुपये का धाटा था। रक्षा पर १२२७१ 
करोड रुपये के व्यय और श्ञासन-व्यवस्था पर १३६ १७ करोड रुपये के लगभग अनु- 
मान किया गया । 

१६४७-४८ में भारत का अथिक इतिहास दो भागों मे वाँटा जा सकता है-- 
पुर्व-विभाजन काल तथा उत्तर विभाजन काल । प्राय मे ४८४६ करोड रपये की 
कमी, जिसका ऊपर जिक्र श्रा चुका है, पूर्व विभाजन काल के बजट मे तमक कर वे 
हैटा देने से ८ २४ करोड हझपये से और बढ गई और ५६ ७ करोड रपये हो गई। 

ग्रस्तकॉलीन बजट मे, जोकि ७१ भहीते के लिए था, १७१.२ करोड रुपये वी 
झाय और १६७.४ करोड का व्यय तथा आय में २६ २ करोड की कमी थी। इस 
कमी का १६ करोड रुपये का प्रश्न सूती कपडे पर ३९% के मूल्यानुसार बर के स्थान 
पर ४ ग्राना प्रति वर्ग भज्ञ की दर से भ्रौर रई के सूत पर ६ प्राना प्रति पौष्ड की 
दर से परिमाझ कर लगाकर पूरा किया गया । जिस कमी को पूरा नही क्श्ना था 
वह २४ ६ करोड रुपये की थो और वह असामान्य कारणो से थी, जेसे २९ करोड 
रुपया लोगो को पाकिस्तान से रक्षित घ्वस्पा में लिवा लाना भौर शरणाधियो को 
सहायता देवा तथा २९ ५ करोड रुपया विदेश्व से मेंगाये हुए अन्य की सहायता देना 
आदि । देखने मे बहुत श्रधिक लगने वाला रक्षा पर ६.२७ करोड रुपये का खर्च 
बंटवारे के पश्चात्‌ सेना के घीमी गति से स्थानान्तरण तथा सामान्य काल से प्रधिक 
सेना के रखने के कारण था । 

झ्तेनिक ध्यय मे वजट के अनुमान से ४८ १४ करोड रुपये की वृद्धि (१) 
बेंटवारे के पूर्वकाल के ऋगणय को देने के लिए २० ७५ करोड रुपये के प्रलग रख देते 
के कारण, (२) १२ ०५ करोड रुपये के व्यय की विदेशो से मेंगाए जाने वाले अन्न से 
सहायता देने के निमिक्त तथा प्रान्तीय सरकारों को अपने-पपने राज्य की सीमा में 
अन्न एकत्रित कर लेने मे लामाश्य देने के कारण श्र (३) सहायता तथा पुनर्वात पर 
झधिक व्यय कर देने के वगरण हुईं ) 

१६४६-५० के बजट के अनुसार कुल आम बे२३ करोड़ रुपये श्लौर कुल व्यय 
३२२६ करोड रुपये था। सझोघित ग्रागणन में भ्राय ३३२ करोड रुपये से कुर्छ 
अधिक ग्रौर व्यय ३३६ करोड रुपये से कुछ झ्रधिक था, इस प्रकार बजट में केवर्ल 
३७४ करोड की कमी रह गई थी। रक्षा पर व्यय १२) करोड रुपये से बढ़ गया 
था । इसके विरुद्ध मिसात्राम्य-कर मे अनुमादित झ्ाय से & करोड रुपये की वृद्धि 
हो गई थी ॥ इत दोनो के बीच का अन्दर कभी की सादा के लगभग बराबर था। 
रक्षा पर व्यय ऊँचे ही स्तर पर रखना पडा, वेयोति काइमीर वी समस्या का झा्वि 
से सुलभाज, जिसकी आया की जाती थी, नही हो सका। निराक्राम्य-्कर में दूद्धि 


वित्त और कर सदर 


उदार आयात-तीति के कारण तथा निर्याव-कर से रूपे का अवदूल्यन हो जाने के 
कारण झधिक आय को प्राप्ति के कारत हुई । 

वर्तमान कर के स्तर पर १६५०-५१ में कुल आय ४०५ ८६ करोड स्पये 
और दुल व्यय ३४६ ६४ करोड रुपये ५६२२ करोड रुपये के अझविरेक के साथ 
आगणित स्थि गए ये । इसके तीन वारण बे--(१) भारतीय सघ में मिलने वाची 
देशी रियासती मे प्राप्त आय, (+) कर की वेकाया रक््मकी ततलरता के साथ 
क्यूली और (३) आय-कर अधिनियस के १८ [भर भाग के अन्तयव पेशझपी बखूली । 

ग्रद्धक्ञालीव तथा घुद्धो्तकालीन घाट के दजतो व अये-प्रबन्यन की प्राचीन 
म्रान्पवाओं को बदल दिया । 'सनुलित बजट! का सिद्धान्त केवल आादसचेन्‍्मान रह गया। 
१६५१ में अखिल भारतीय स्वर पर नियोजन प्रारस्म होने के कारण विकास की मदो 
पर व्यय वी आाश्चातीत वृद्धि हुईं | परिणाम यह हुप्ना कि घाटे के बज्ठ रुमाप्त दही 
हुए । व्वुव घाटे दे बजट के बारे मे अब यह घारणा हो गई है कि जय तक वे मुल्य- 
वृद्धि को प्रनावस्यक्ष रूप से वयावः न दें, तब तक उन्हे देश के झ्राथिक विकास 
के प्र्थ-प्रबन्धन के साथन के रूप मे प्रयुक्त क्रमा चाहिए । १६५५-५६, १६५६-५७, 
१९५७-४७ में भारत सरक्हार को ग्याय व्यय से क्रमश '४० ४५ क्रोंड रू०, ८६*४० 
कगेड़ रू०, ४२ ०५ करोड रु० अधिक यो, विन्‍तु १६५८ ५६, १६५६-६० में क्रमश 
५ २४ करोड़ रु० तथा १६ ३६ (सयोबित अनुमान] करोट रु० का घाटा हुपा। 
१६६०-६१ के बजट में ६० ३७ क्रोट %० के घाटे छा अनुमान घा। २६ फरवरी, 
१६६१ को १९६१-६२ का बजट ससेर के समक्ष पद्च हुआ ? इस बजट में प्रत्वाधित 
व्यय १,०२३ ५२ करोड रुपय तथा प्रस्तादित आय (कर के बर्तेमान स्तर पर) 
६६२ २६ करोड़ रुपये है । इस प्रकार ६० ६० करोड रु० का घाटा इस दजद में 
निहित है, किन्तु नपे करो से ६० ८७ करोड र० की अनुमानित परय को ध्यान दे रादने 
पर बजद में नाम मात्र के लिए २७ लाग्य र० को बचत होगी, ऐसा अनुमान है । 





> 
१६६५-६६ में श्री० टी० टी० इेस्‍्छमाचारों न जो दजद सूसर के सामने 
रखा था कई दातों से सर्वश्रेष्ठ था । पहली दार ऋई दरों के बाद इस दजरट में 
कुछ लागों को बेर बोम के स्थान पर परिहार प्राप्त हुए ! दूसरे, कई वर्षों के बाद 
पहली बार देशी का देस्ट दिखाया गया जो किन केवल राग्स्व बजठ में बच्चो 
दिखाई गई, घाटे के वित्त को बिल्कुल रह करते हुए देशी दिदाई गई। उस प्रत्रार 
कृष्पमाचारी न करनीति को दस प्रकार बताया जिस्म तिजी कर और कम्पनी-तर 
में परिवर्वेत क्ियि, जिससे कर टाँचे को एक अन्दे और उचित झ्ाधार पर खडा कर 
दिया । 
र८ फरवरी १६६६ मे देश के नये दित्त मन्‍्त्री श्री सचीन चौधरी द्वारा देश 
की आ्थिक दशा और झाथिक उन्‍्लति के नियमित उद्देइयों की पृत्ति के लिए ध्यान 
रखा गया । इस प्रक्ञार नय बजट मे राष्ट्र के समी विद्देप क्षेत्रो मे उत्ाइन-शन्दि 
बटाने का प्रदल क्या हैं। वित्त मन्‍्त्री के आउश््नुसार जमा को बढ़ान के लिए 
इस प्रकार का डाद्ावरश बना देना चाहिप्रे जिससे उचय-्यन्कि बट सके और यह 





इ्६ढ भारतीय अथज्ञास्त्र 


ठोक क्षेत्रों मे इसका निवेश होगा | साथ ही बजट में इस बात पर भी जोर दिया कि 
खर्चे मे कुछ कभी हो और ऐसे प्रोजेक्ट, जिनकी सरकारी उत्पादन शक्ति कौ बनने मे 
समय लगेगा, उन्हे इतना भ्रधिमान न दिया जाए जितने का उन उद्योगों को, गिनकी 
आवश्यकता जल्दी है । 

इस बजट के प्रस्तावों के प्रनुसार नग्रे करो से १०१५ करोड रुपया झौर प्राप्त 
होगा ॥ कर प्रस्तावों का विशेष रूप इस प्रकार हैं--- 

(१) बोनस शेयर कर को हटा दिया जाए । 

(२) लाभाश कर को ठीक रूप दिया जाए । 

(३) कुछ परिहार समवाय पर करो का लगाना । 

(४) १० प्रतिद्यत स्पेशल अधिभार बड़ी झ्ाय वाले लोगो पर । 

(५) कम ग्राय वाले लोगो पर कुछ परिहार भौर भ्रन्त में 

(६) समवाय क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन दिय जाएँगे ताकि घन का निवेश तथा 
पूँजी का सचय बढ सके । 

१६६६-६७ के बजट मे ११७ करोड़ रुपया मौजूदा करो को देखते हुए, घाटे का 
भाग रहेगा। एक बडा अथय इस घाटे का करो से पूरा किया जाएगा, बाकी भाग राज- 
कोष पत्रों को रिज़वें बेंक को जारी कर पूरा किया जाएगा । १६६६-६७ के बजद में 
कुछ मणबुरियों के कारण जनपद प्रशासन ऋण-व्यय, नये वित्त कमीशन के प्रस्तावों 
के अ्रनुसार राज्य सरकारो को भ्रधिक अनुदान देने के कारण, राजस्व व्यय २१७० 
करोड रुपया हो जाने की सम्भावता है। उसके मुकाबले में राजस्व प्राध्ति नये करो 
से घन को मिलाकर २४८१ करोड़ रुपये की सम्भावना है। इस प्रकार राजस्व लेखे 
में ३११ करोड रुपये की बचत होने क्री सम्भावना है । परन्तु विशेष जमा तथा वित्त 
पूँजी-गणना १६६५-६६ मे १८६७३ करोड रुपये हो जाएंगे झ्लौर इस प्रकार पूँञी- 
गणन में ३३४ करीड रुपये का घाटा होगा / इस प्रकार इस ब्य कुल १६५ करोड 
रुपये के घाटे के मुकाबले मे १२५ करोड रुपये का घाटा होगा । 

१६६६-६७ के लिए लोक क्षेत्र खर्च के लिए १२३ करोड रुपया और बढने से 
कुल १३७३ करोड रुपया हो जाएगा । ऋण्प-व्यय इसलिए बढ रहा है क्योकि सरकार 
को स्वदेशी तथा विदेशी ऋण व्यय का कर देना होता है | १६६६ मे रक्षा पर १०० 
करोड झाया खर्चे हुम्ना। केन्द्रीय सरकार का भुगतान दिन श्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा है । केन्द्रीय सरकार राज्म सरकारो को उधार तथा श्रनुदान दे रही है योजनाग्रो 
की पूर्ति बे लिए। चौथे वित्त कपीशन के प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकारों का 
भाग वेन्‍्द्रीय श्राय-कर मे बढ गया है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की सहायता राज्य 
सरकारो को ६७० करोड़ रुपये (१६६२-६२) से बढ़कर १४०६ करोड रुपये 
(१६६६-६७) हो जाने को सम्भावना है। इसी भ्रकार केन्दीय सरकार की 
उधार तथा कैस्वीय सरकार का सार्वजनिक ऋण विशेषकर योजनाझो की पति के 
ईलए दिन-प्रतिदिव बढता चला जा रहा है। मार्च १६६६ मे कुल सशोवित ऋण 

३१,३८३ करोड़ रुपये था (पहली योजना में यह ऋण ६४६ करोड रुपये, दुसटी 


वित्त और कर ३६५ 


योचना मे ३,०३३ करोड रपये और तीसरी योजना में ४,८३६ करोड रुपये) मार्च 
१६६७ क अन्त तक यह बढ़कर १२,३६ - करोड रुपये हो जाएगा । 

१२ भारत से लोक-ऋटण का सर्वेक्षणष--१८६७ के वाद, जब से लोक-नि्माणि-कार्य 
करन को नीति अपनाई गई, जिसे वाद मे उत्पादक-कार्य कहा जाने लगा, जैसे रेल, 
श्िचाई झादि, लोक निर्माण ऋण प्रथवा उत्पादक ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है । 
१८७६ के बाद से अनुत्पाइक ऋण को साधारण ऋणा कहा जाने लगा । जब से सर- 
कार को भी कर्ज लेने की आवश्यक्रना पडी, कुछ रेलो को कम्पनियों से खरोदने वे 
लिए अथवा कर्ज देने के लिए सरकार के उत्पादक ऋण मे वृद्धि हुई॥ १८७८ में 
प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की सिफारिशों के अचुभार किसी एक वर्ष की झतिरेव 
श्राय का प्रयोग ऋण की अ्रदायगी मे नही होना चाहिए, घरन्‌ उसका प्रयोग उत्पादक 
कार्यों में करना चाहिए, जिसके लिए अन्यथा सरकार को ऋण लेना ही पड़ता । 
साधारण ऋण भे कमी का अर्थ दूसरी ओर लोक निर्माण कार्य बे लिए लिये गए 
ऋरा में बुद्धि थी । 

१६१४-१८ के युद्ध के पहले भारत के लौक-ऋणा का अधिकाश इगलंड में 
लिया गया था । सरकार ने नीति का अनुमोदन इस आवार पर किया कि इंग्लैंड 
और भारत मे ब्याज की दर मे इतना ग्रन्तर था कि इगलेड में उघार लेने से यदि 
कोई हानि की सम्भाववा हो तो वह पूरी हो जाए ॥ उन्हे भारत के द्वव्य-वाजार का 
बहुत ही अ्रमपूर्ण ज्ञान था, जिसभी उधार देन की शक्ति वे किसी भी चर्ष ५ करोड 
रूाये से अधिक नहीं सममते थे ) १६१४-१८ के महायुद्ध मे यह प्रिद्ध हो यया कि 
उनका यह झतुमान बहुत कम था । इस काल में साधारण लोक-ऋण बडी तीत्र गति 
से बढा । ३१ मारे, १८१६ मे ३१ करोड रुपये था और मार्च १६२४ मे वह 
२५७७० वरोड रुपये हो गया। यह भारत के युद्धकालीन १००० लाख पौण्ड' का 
अशदान नई दिल्‍ली के ब्यय और वेन्द्रीय सरकार के युद्धोत्तरालीन घाटे के बजटो 
के फलस्वरूप था । इन झावश्यक्षतामों को पूरा करने के लिए भारत में लगातार 
गुद्धकालीन ऋण लिये गए । इगलैंड वे द्रव्य-वाजार पर वही की सरकार द्वारा युद्ध 
के लिए माँये हुए बरसे का भार पहले ही शक्ति-गर पड छुका था और भारत से 
१६१७ में ४३ करोड़ रु० का और १६१८ में ५७ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो 
चुका था । इससे भौर मधिक ऋण पाने की झाशा भी थो | गुद्ध-काल में भारत की 
घन के बाजार की ऋश् देने को शक्ति का जो परिद्य मिला वह युद्धीत्तर-काल में 
भी जारी रहा | युद्ध-सस्बन्धी ऋए की वडी मात्रा क अतिरिक्त इस ऋण की एक 
दूसरी विशेषता ऋण देने वालो की सर्या थी । इसके लिए हमे प्रभावधाली विज्ञान 
पन और लोकऋण प्रशासन द्वारा अधिकाधिक सुविधाओ, जो राज्य के खडानो और 


१ १४४८ में चुद्ध के और अधिक चलने की दशा में युद-ससन्धी ४५० लाख के अतिरिक्त रशदान 
का वचन दिया जा चुका था, परन्तु १६१६-२० में अफ्यगानन्युद्ध के कारण १३० लाख पौरड का 
भारी झजे ढो याने के करण दुद-सम्बन्धी अशदान की मात्रा बहुत धरा दी गई। 


३६६ भारतीय अर्थशास्त्र 


उप-खजातनो मे प्राप्त थी, का झआभारी होना चाहिए। इस सम्बन्व से डाकखाने कौ 
पुद्ध सख्वच्धी ऋण शाखा और कैश सर्टिफिकेट की प्रणाती, जिसे सरकार की ऋण 
नीति मे स्थान मिला था, विश्वेष उल्नेखनीय है! 

ट्रेशरी बिल १६१४-१८ की लडाई की देन थे, जो सर्वश्रथम १६१७ के ब्रिटिश 
युद्ध-कार्यलिय की तरफ से सरकार द्वारा वितरण के लिए जारी किये गए। पुद्धेच्तर- 
काल में झाय का कमी पूरी करत के लिए ये फिर जारी किये गए थे, जबकि पुराने 
ब्रिलो की रकम नये ब्रिल जारी करके अदा की गई थी । भ्रन्त मे ट्रेजरी बिल की बहुत 
बडी बकाया रकम लम्बी अवधि के ऋषणा से प्राप्त घनो द्वारा दी गई, जोकि प्रच्छे 
अर्थ॑-प्रत्नन्ध की हृश्टि से अनुचित थी । १ ६२६-३० से ट्रेंजरी बिल का जारी करना 
केन्द्रीय अर्थ-प्रबन्ध का एक साधारण कार्य हो गया है । 

१ फरवरी, १९४१ से छ “वर्षीय सुरक्षापत्र (डिफेन्स-ब्रॉण्ड) के स्थान पर 
३% का दूसरा सुरक्षा ऋण (डिफेन्स लोन) अधिक लम्बी अदधि के लिए जारी 
किया गया । १६४२-४३ में सुरक्षा ऋण में लोगो ने ११५ करोड़ रुपया लगाया। 
बाद भे तीसरा, चौथा तथा अनेक ऋण जारी किये गए, जिनसे १९४३-४४ में कुल 
२७६ करोड रुपया जमा हुआ और यदि युद्ध-भरम्म-काल से ही हिसाव लगाया 
जाए तो कुल ५४७ करोड रुपया जमा हुआआ। ऊपर वशित ऋणशो में अतिरिक्त 
सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफेन्स सविस प्राविडेण्ट फण्ड आरम्भ किया गया, 
जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से रुपया जमा करने की सुविधा 
हो गई । एक सरल ढग सर्वसाधारण के लिए झपया जमा करने का पोस्ट ऑफिस 
डिफेन्स सेविग्ज़ बैक प्रकाउप्द को नई योजना द्वारा प्रचलित जिया गया, जिसमे 
जमा किया हुप्रा रुपया माँगने पर नही बल्कि युद्धनसमाप्ति के एक वर्ष बाद मिल 
सकता था। इसे भोत्साहित करने के लिए इसमे ब्याज की दर साथारण पोस्ट सेविग्ज 
बैक ग्रकाउण्ट से १९६ अधिव रखी गई । 

१६३७-३८ से भारत के लोक-ऋणा को मिम्न मुख्य विशेषताएँ रही है-- 
(१) ब्याज वहन करने वाले भारत सरकार के ऋण की मात्रा मे निरनर वृद्धि 
(जिसमे भ्रनिश्चित काल के ऋण भोर निश्चित काल के ऋण सम्मिलित थे), (२) 
१६४२-४३ तक सावधि झौर बिना अवधि के ऋण की भात्रा मे, जो किसी सीमा 
तक स्टलिंग ऋण की अदायगो के सम्बन्ध में प्रचलित किये गए थे, निरन्तर वृद्धि, 
(३) १६४२-४३ तक अ्रल्पकालीन ऋण मे वृद्धि, जिसका प्रतिनिधित्व ट्रेजरी ब्िलों 
द्वारा किया जा रहा था, जिसकी मात्रा युद्ध के पहले से ६ गुनी बढ गई थी जो 
स्टलिंग ऋण की ब्रदायगी के लिए प्रचलित किये गए थे, (४) अ्रगले चार वर्ष में 
अल्पकालीन ऋरा मे कमी होना और अ्निश्चित काल के ऋण की माता में वृद्धि, 
(५) १६४२-४३ तक छोटी मात्रा मे वचत से कसी, पर बाद के वर्षो मे फिर से 
मात्रा बढता (विशेषकर नेशनल सेविग्ज सर्टीफिकेट के प्रचलन के कारण), ग्रोर 
(६) स्टलिग ऋणा का अन्त, जो युद्ध के समय में रुपये के ऋणा से बढ गया था, 


आदि । 
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१६४२-४३ से युद्कालीद वित्त सम्बन्धी विकास का नया रूप आरस्भ हुप्रा, 
जिसकी एक विशेषत्रा लोक-ऋण की वृद्धि की गति में तोव्रता तथा युढ़कालीन व्यय 
में निरस्तर वृद्धि के कारण घाटे के वजठ और मुद्रा-प्रसार का बढता हुआ भार था । 

१६५३-५४ में यह २६६५ करोड रुपये था। इसमे से २५५४ करोड रु० 
आन्तरिक ऋण या तया थेप १४१ करोड़ ० बाह्य ऋण या । १६५४-५१ में भारत 
का ऋण वढवर ३०३६ करोड रु० हो गया । इसमे से २६९०७ करोड रु० झान्तारिक 
और ११६ करोड रु० वाह्य ऋण था । आशा की जाती है कि माचं, १६५६ के ग्रन्त 
तक ऋण में ४७० करोड २० की वृद्धि होगी और ऋण बडकर ३५०६ करोड रु० 
हो जाएगा। 

१६६० के सशोधित ऋनुमात के अनुसार भारत के आन्तरिक लोक-ऋण की 
मात्रा ३८३४“८१ करोड़ रु० थी तथा १६६१-६२ के वजट अनुमान में इसकी सात्रा 
४०५६ ६२ करोड़ २० प्रस्तावित है। इन्ही वर्षों के लिए बाह्य ऋण की मात्रा--जिसमे 
इगलैड, यु० एस० ए०, कनाडा, पश्चिमी जर्मतो, जापान, चेकोस्लोवाशिया, पोलैण्ड, 
यूगोस्लाविया, स्विट्जरलेण्ड तथा विश्व बैक क ऋण भी सम्मिलित हैं--६६६०१६० 
करोड रु० तथा ७११० १३ करोड़ रु० है ।! १६६६-६७ में बाह्य ऋण की मात्रा 
३२६३ ४४ करोइ रुपये हो जाएगी । 

यहाँ लोक-ऋण के सम्बन्ध मे एक वात स्पप्ट कर देता अच्छा होगा । जो 
ऋण भारत में लिया जाता है उसे रुपये का ऋण कहा जाता है, क्योकि रुपय म॑ ही 
सह भ्राप्त होता है भौर मुलधन तथा ब्याज प्रादि सब रुपये ही मे ग्रदा किए जाते 
हैं । भारत में रुप्ये का ऋण दो भागों में विभाजित है-प्रघम भारतीय विवियोजक 
और दूसरा यूरोपीय विनियोजक । यह सुभाव दिया ग्रया है कि सभी ऋणा, चाहे रूपये 
के हो भोर चाहे स्टर्तिंग के, चाहे भारत पे प्राप्त हुए हो भौर चाहे इगलैण्ड मे, यद्दि 
गैर-भारतीयो द्वारा दिये गए हैं तो बाह्य ऋण हैं और यदि भारतीयो दारा दिये पए 
हैं दो प्रान्तरिक ऋण हैं । 

२३, पौण्ड-पावता --पत्र-पुद्रा सुरक्षित कोप के माग के रूप में भारत सर्देव से इग- 
लिस्तान में स्टलिंग रखता प्राया है। रिजर्व वेक ऑफ़ इण्डिया एबट के प्रन्तर्गत 
निर्मेम-विभाग (इस्लू डिपार्टमेण्ट) की सम्पत्ति का कम-से-क्म ४० अतिझत स्वर्ण या 
स्वणं-सितके प्रथवा स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप मे होता झ्रावस्येक है । साथ ही शर्त 
यह भी थी फ़ि स््र्णो की मात्रा का मूल्य कम-से-कम ४० करोड रुपये हो । सितम्बर, 
१६३६ में पॉड-पावत्रे १२० लाख पौण्ड थे । १४ अगस्त, १६४७ को यह ११,३७० 
लाख पौण्ड थे । पौण्डयावना एकत्रित होने का मुल्य साधन युद्ध के लिए ब्रिटिश 
सरकार झौर मित्र देशों द्वास भारत से भष्डार और अन्य वस्तुओं का तय था । इस 
क्रय के लिए रुपया रिजर्व बैंक झ्लॉफ इण्डिया एक्ट की उस धारा वे अन्तर्गत प्राप्त 
किया गया, जिसके ब्रन्तगंत वक असीमित माजा में स्टलिंग सयेदने के लिए क्ाध्य 
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श्द्द८ भारतीय अर्थशास्त्र 


था ! पौण्ड-पावना भारतीय जनता का भारी त्थाम प्रदर्शित करते है, जो भारत को 
अपनी सुरक्षा की लागत तथा ब्रिटेन और सित्र देशो की सरकार के युद्ध सम्बन्धी 
प्रयासो के लिए वस्तुएँ और सेवाएँ प्रस्तुत करने के कारण कठोर ग्रप्ाव और मुद्रा- 
स्फीति के रूप भे प्रकट हुश्ना | यह लागत भी भारत को अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 
वाइसराय के श्रप्रजातम्त्रात्मक ग्रादेश से युद्ध मे सम्मिवित होने के कारण उठादी 
पड़ी | ग्रतएवं भारत का पूरा मुगतान घिलने का अधिकार बहुत ही हृढ है श्रौर 
उसके प्रति पहले की अपेक्षा ब्रव बहुत कम विरोची है। 

३१ दिसम्बर, १६४७ तक की ग्रवधि के लिए भारत के पौण्डन्पावनों के 
सम्बन्ध मे एक अन्तर्कालीन समझौते (इण्टरिम एग्रोमेण्ट) पर लन्दन में १४ प्रंगस्‍्त, 
१६४७ को हस्ताक्षर हुए । इस समझौते की मुख्य बातें निम्न थी-- 

(१) रिजर्व बैक को दो खाते रखन के लिए कहा गया । खाता न० ३ खास 
चालू खाता होगा, जिसमे परिवर्ततीय सुद्रा होगी | पौण्ड-पावने से दी जाने वाली 
रकम झौट भविष्य की ग्रजित राशि इसी खाते में जमा की जाएंगी | 

खात्ना न० २ शेष एकत्रित राशि होगी । 

(२) खाता न १ में ३५० लाख पौण्ड जमा करना था। 

(२) ३५० लाख पौण्ड के झलावा ब्रिदेशों को भुगतान करने के साधनों की 
कमी पूरा करने के लिए खाता न० १ में ३०० लाख और जमा किया गया । 

१६४८ के एक तए समभोौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी मुख्य बाते निम्न 

(१) भारत में इगलिस्तान के भण्डार--६ अप्रेल, १६४७ को दिये गए सारे 
भण्डारो प्रादि के पूरे ग्रौर अन्तिम भ्रुततान के लिए १००० हाफ पौण्ड (१३३ करोड 
रुपया) दिया जाएगा । 

(१) स्टलिंग पेदान (निवृत्ति-वेतन)--इगलिस्ताव की सरकार को १४७५ 
लाख पोणप्ड (१६७ करोड रु०) दिया जाएगा और भारत सरकार क्रमश ह्रासमान 
बापिक वृत्ति (एनुइटी) खरीद लेगी, जो १६४४८ मे ६३,००,००० पौण्ड से शुरू 
होगी ! घीरे-घीरे ६० वर्ष से शुन्य हो जाएगी । 

(३) सुरक्षा व्यय घोजना--अविभाजित भारत वे १६४६-४७ के झम्तिम 
लेखों के अवु्तार भारत और इयल॑ण्ड के बीच सुरक्षा-व्यय निधरिण योजना के झस्त- 
गत इंगलिस्तान पर ४६० लाख पौण्ड (६५ करोड रुपया) था। इस योजना मे 
विचारित अवधि की प्रन्य देवताओो को ध्यान भे रखकर अन्तिम रकम ६४० लाख 
पौण्ड (७३ करोड रु०) निश्चित की गई। 

(४) पौण्ड-पावना की भ्रदायगी--१ जुलाई, १६४८ से तीन वर्ष की प्रवधि 
से इगलिस्वान ८०० लाख पौण्ड यौण्ड-पावने में से देगा भीर भारत खाता गें० १ 
में पोण्डनयावने की इससे पहले अदा की ग्रई रकम से ५०० लाख पौण्ड जमा 
रखेगा । 

(५) बहु-परिवर्तनशीलता (मल्टोलेटरल कनवर्टिबिलिटी)--पहले बर्ष यानी 
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णि 


१६४८ में १५० लाख पौण्ड (२० करोड रु०) देने की व्यवस्था थी और ३ वर्ष के 
अन्त में स्थिति के पुनविलोकन की व्यवस्था थी 

जैसा ऊपर (४) कहा जा चुका है, सैनिक भण्डारों, पेन्चतों आदि के मद में 
भुगतान करने के वाद भारत के पौण्ड-पावने ८००० लाख पौण्ड ये । यदि पहले तीन 
वर्षों मे मिलने वाला १६०० लाख पौण्ड इसमे से घटां दिया जाए तो पौण्ड-पावने 
कुल ६४०० लाख पौण्ड क थे । 

किन्तु जुन, १६५१ मे समाप्त होने वाले स्टलिय समभौते को ३० जून,१६५७ 
तक के लिए बढा दिया गया और उसमे निम्न परिवर्तन किये गए-- 

(१) (करेन्सी) मुद्रा-सुरक्षित-कप के रुप मे रिज़वे बैक द्वारा रखे जाने के 
लिए खाता न० २ से ३१०० लाख पोण्ड खाता न० १ में स्थानान्तरित कर दिये गए 

(२) £ जुलाई, १६५१ से १२ महीने की ६ प्रवधियों में प्रत्येक वर्ष खाता 
न० २ से खाता न० १ में अधिक-से-पअधिक ३५० लाख पौण्ड स्थानान्तरित क्या जा 
सकता था, बशर्ते कि (क) खाता न० १ को न्यूनतम राशि ३४०० लाख पौण्ड बनाए 
रखो के लिए स्थानान्तरणा हो, या दोनों सरकारो को मान्य इससे कम रक्रम का 
स्थानान्तरण इसी उद्देश्य से हो, (ल) ३५०० लाख पौण्ड का स्थानान्तरण योग्य 
कोई भी भाग, जो किसी ग्रचधि में स्वानान्तरित न किया जाए, वह बाद के वर्षो मे 
स्थानाननरण-योग्य राध्षि में जोड दिया जाए, (ग) यदि किसी अवधि में भारत 
सरकार खाता न० २ से ३५०० लाख पौण्ड से ग्रधिक लेते की झ्रावश्यक्ता समझे तो 
बाद की अवधि मे स्वानान्तरण-्योग्य राशि ५० लाख पौण्ड कर दी जाएगी । यदि 
भारत सरकार वाद की पझ्रवधि में इससे श्रधिक की आवश्यकता समझे तो दोनों सर- 
कारें इसे झ्ापस मे तय कर लगी, (घ) ३० जुन, १६५७ को खाता न०२ मे जो 
कुछ भी होगा बह खाता न० १ को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। 

फरवरी १६५२ में पौष्ड-पावने के १६५१ के समभोते को ३० जून, १६५७ 
तक के लिए बढा दिया गया। जुलाई, १६५३ में एक झ्लौपचारिक समझौता झौर किया 
गया, परन्तु पौण्ड-पावने की १६५१ की व्यवस्था में कोई परिवर्सेत नहीं किया 
गया । 

प्रान्तीय और केद्,ीय सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 
२१४. १६१६ के सुघारों के पूर्व के वित्तोय सम्बन्ध--१८३३ से १८७१ तक वित्त- 
शक्ति पूर्ण रूप से भारत सरकार के ही हाथो में केन्द्रित थी भोर वही प्रान्तीय सर- 
कार के ब्यय की दोटी-से-छोटी बातो पर नियन्त्रण रखती थी ( 

१८७७ में लॉर्ड लिटन द्वारा विकेन्द्रीकरण को झोर एक कदम और उठाया 
गया, जिसमे वित्त-मन्त्री सर जाँन स्ट्रेची ने सहयोग दिया। प्राय के प्रान्तीय प्रकृति 
के सभी साथन, जैसे मातगुद्धारी, उत्पादन, स्टाम्प, सामान्य प्रशासन, न्याय झ्रादि, 
प्रान्‍्तो को दिये गए। बिभागो से प्राप्त आय और प्राचीन धन के झनुदान के अति- 
रिक्त कुछ झ्राय के सावन, जैसे उत्ताद-कर, स्टाम्प और न्याय प्रान्तीय सरकारो_ 
को दे दिये गए। इस प्रवन्ध के ग्रन्तगंत ग्राय के साधनों को प्रान्तीय भौर केल्ीय दो :७ 


३७० भारतीय अथंज्ञास्त्र 


मागो में बाँद दिया गया । 

श्द्ू८र में लाड़े रिपन ने वित्त-सदस्य मेजर बेरिय की सहायता से प्रान्तीय 
समभौतो में कुछ सुधार किये | अब हर पाँचवें वर्ष इन समभकौतों का पु्नावलोकन 
होना था । उन्होंने विश्चित इकट्ठी रकम के अनुदान को बन्द कर दिया झौर निम्न 
प्रकार से ग्राय के साघनो का फिर से बटवारा किया--- 

(१) फेसद्रीय भद--अफीण, नमक, निराक्रास्प-कर, व्यापारिक कार्म इत्यादि) 

(२) प्रान्‍्तीप मद--नागरिक विभाग, प्रान्दीय निर्माण-कार्य और प्रसस्तीय कर । 

(३) विभाजित समद--उत्पाद-कर, श्रारोपित कर, स्टाम्प, वन, रजिस्ट्रेशन 
इत्यादि । 

अपना घाटा पूरा करने के लिए निश्चित घनराश्मि का पनुदान देने के स्थान 
पर उन्हे मालग्रुजारी का एक विशेष प्रतिशत दे दिया गया झौर उसके साथ-साथ 
निश्चित रोकड उसी मद के भ्रन्तगंत हस्ततकित कर दी गई जोकि व्यवस्थापन का 
एक महत्त्वशाली साधन बन गई। इसी प्रकार के समझौते सिद्धास्तो मे परिवर्तन किये 
बिना १८८७, १८६२ और १८६७ के सिद्धान्तो मे किये गए, यद्यपि प्रान्तो मे कुछ 
असम्तोष और मतभेद रहा । 

वित्तीय नीति की ग्रनिश्चितता और निरन्तरता की कभी दूर करने के लिए 
पचवर्षीय प्रान्तीय समभौतो को लॉर्ड कर्जेन ने १६०४ मे अद्धें-स्थायी बना दिया, 
प्रयात्‌ पृू्रेश्विति में काफी परिवर्तत होने झथवा भकाल़ या युद्ध-जैसे विपत्ति-काल 
के उपस्पित होने पर ही उन्हे बदला जा सकता था । 

१६१२ में लॉर्ड हाडिग द्वारा यह समझौता स्थायी घोषित कर दिया गया 
और निम्न विभाजन किया गया १ जहाँ तक आय से सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने 
वे सारे प्राय के स्रोत अपने पास रखे जो बाँटे नहीं जा सकते थे या किती प्रास्त* 
विशेष के नहीं थे | इनको सा म्राज्य (इम्पीरियल) आय-खलोत कहा गया, जेसे भ्रफीम, 
रैल, निराक्राम्य-कर, नमक, टकसाल, विनिमय, डाक और तार, सेना द्वारा ग्राय 
ओर देशी रियासतो से प्राप्त घन । बदे हुए से से कुछ तो पूर्ण हूपेण प्रान्तीय थे, जैसे 
जगल, उत्पाद-कर, (बंगाल प्रौर बम्बई मे) रजिस्ट्रेशव तथा विभागों से प्राप्त प्राय, 
जैसे शिक्षा, न्याय श्रादि । अन्त में एक बहुत मह्खशाली प्राय का स्रोत विभाजित 
मद थे, जैसे मालगुजारी, आय-कर, उत्पाद-कर (बगाल श्रौर बम्बई को छोडकर): 
सिंचाई श्रौर स्टॉम्प । सुवार के पूर्व की प्रणाली मे अनेक दोष थे--(१) दोनो सर 
कारो के बीच बेंटने वाले भाय के स्रोत निरन्तर केन्द्रीय प्रकार द्वारा हस्तक्षेप के 
साधन बने थे और प्रान्तों के विकास में बाधक थे, (२) समय-सभय पर प्रान्तीय 
सरकारों को वैन्द्रीय सरकार द्वारा श्रपती बचत से दी हुई “समभिक्षा' (डोल्स) का 
प्रभाव प्रान्तीय वित्त पर अस्त व्यस्तकारी था, (३) इसने अन्तप्रन्तीय वित्त-त्म्बन्धी 
गस्मीर असमभानता को जन्म दिया, (४) प्रान्तीय सरकारो को कदा रोपए तथा ऋण 
लेने का स्वतन्त्र भ्रधिकार नहों था, (५) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तों के बजद 
और ब्यय पर बहुत विज्ञद नियन्त्रण लगाया गया था। उदाहरस्य के लिए प्रान्तीय 


वित्त और कर २७१ 


सरकारें घाटे को पूरा करने का न तो कोई प्रबन्ध ही कर सकती थी और न अपने 
झतिरेक को स्वृतत्त्रतापूर्वक खर्च हो कर सकती थी । 

२५. १६१६ के सुआारों के भ्रन्तर्गत पारस्परिक झ्राधिक सम्बन्ध--सुयार के वाद से 
फेन्द्रीय सरकार के साथ झाथिक सम्बन्ध बितकुल बदल गए। आय-ब्यय का नवीन 
बटवारा निस्‍्न प्रकार किया गया--(१) केन्द्रीय आय के साधन--अ्रफीम, नमक, 
नियाक्राम्य-ऋर, आय कर, रेल, डाक भर तार, सेना से झाय, (२) प्रान्तीय झ्राय के 
सायन-- मालगुजारी (सिंचाई को सम्मिलित करते हुए), स्टाम्प (व्यापारिक और 
न्यायिक), रजिस्ट्रेशन, उत्पाद-कर भौर बन । जो माष्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार और 
मेस्टन कमेटी द्वारा आय-कर वेन्द्रीय करार दिया गया था, उसे प्रान्तो से पूर्णरूपेण 
ले लिये जाने के विरुद्ध मुस्थत बम्वई भर बग्राल के झ्ौद्योगिक प्रान्तो द्वारा 
आन्दोलन करने के कारण अम्त में यह निर्णाय किया गया कि प्रान्तो को इस कर से 
प्राप्त आय का एक छोटा-सा ग्रद्च दे दिया जाए, जोकि आपषार-वर्ष १९२०-२१ मे 
आय-कर की निर्घारित आय के उपरान्त जितने रुपये की झाय पर कर-निर्धारण 
किया गया, उससे प्राप्त करके प्रत्येक रुपये के ३े पाई के वरावर होगा । टेक्सेशन 
इन्कवाय री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह नियम अपने उद्देश्य मे प्रसफल 
रहा | वस्तुत किसी एक झाधार-वर्ष के अनुसार वटवारा करना नितान्त अशुद्ध था ।! 
२६ मेल्टन परिनिर्णय--बाँटे जाने वाले आय के खरोतों के भ्रन्त और बुछ ख्रोतो, 
जैसे मालगुशारी और स्टाम्प झ्रादि, को प्रान्तो को दे देने का परिणाम यह हुग्ना कि 
केस॑द्रीय सरकार की आय में £८ ३े खाख रुपये की कमी हो गई, जिसको प्रान्तीय अशदान 
की किसी योजना से पूरा करना था। १६२० में एक कमेटी लार्ड मेस्टन के सभा- 
पतित्व मे इस प्रब्न पर तथा इससे सम्बन्धित प्रश्नो पर विचार करने के लिए नियुक्त 
को गई ग्रौर इसकी सिफारियें मेस्टन परिनिर्सय के नाम से पुकारी जाती हैं। इस 
कमेटी ने इस भार क वटवारे के लिए यह प्रस्ताव क्या कि १६२१-२२ मे प्रान्त एक 
प्रारम्भिक अशदान दें, जिसकी मात्रा प्रान्तो की बढो हुई व्यय-श्कक्ति के ग्राघार पर 
निश्चित की जाए। 

२७. प्रान्तोय झ्ंशदान का भन्त--मेस्टन परिनिणंय से कोई प्रसन्‍त न था, वरन्‌ प्रान्तो 
से इससे बडा झसन्तोष फैल गया । वम्बवई और बंगाल के औद्योगिक प्रान्त झाय-कर 
के घाटे को सहन करने को कभी भी तैयार न थे और कृपि-प्रधान प्रान्त, जैसे मद्रास, 
पझ्जाबव और उत्तर प्रदेश, इस दात से अश्नसन्‍्त थे कि उनका भारम्भिक झनदान बहुत 
अधिक था $ ये अशदान यथायें मे मार लगने लग्रे, जबकि प्रान्तो को भेस्टन कमेटी के 
अनुमानित सुखदायी अतिरेक के स्थान पर लगातार झाय की कमी का सामना करना 
पडा । जो आय के स्रोत उनक्षे दिव गए थे, जैसे मालगुज्ारी, वे सामान्य विकास 
सम्बन्धी व्यय के लिए हो--समय-सझय पर आने वाली विपत्तियो की कौन कहे-- 
अपर्याप्त और लोचटीन थे । इसलिए अझशदान के ग्नन्‍्तर के लिए निरन्तर माँग होनी रही । 


३- देखिए, <च्फेरान इन्स्ावरी क्नेरी रिपोर्ट, पैरा ५२६ ३॥ 


इज भारतीय अर्थशास्त्र 


केल्द्रीय सरकार की आय मे घोरे-घीरे वृद्धि होने के कारए १६२५ २६झऔर १६२६-२७ 
में कुछ सहायता सम्भव हो सकी । १६२७-२८ मे जो-कुछ ग्रशदान का अवशेष था 
उसको कम कर दिया गया श्रौर १६२८-२६ मे उसका झन्त कर दिया गया। 

र८. भारत में संघात्मक वित्त को समस्या--प्रान्तीय भ्रशदान के प्रन्त से प्रान्तीय 
ग्रौर केखीय सरकारों के बीच आय के ख्रोतो के बटवारे के भागे का प्रन्त नहीं 
हुप्ना । प्रान्तो, विशेषकर झौद्योगिक प्रान्तो, जेसे बयाल और बम्बई की मुख्य झापत्ति 
फिर भी बनी रही । आपत्ति यह थी कि यद्यत्रि केन्द्रीय ख़रकार के व्यय स्थायी बने 
रहे, जिनमें केवल सेना के बनाए रखने का व्यय भोर लोक-ऋणा पर ब्याज के व्यय 
ही सम्मिलित थे, केन्द्रीय सरकार ने अपने लिए ग्राय के ऐसे स्रोतों को, जैसे प्राय कर 
और निराक्राम्य-कर ग्रादि, अ्पता लिया था, जिनमे वृद्धि हो रही थी अ्भ्वा जिनमे 
वृद्धि की सम्भावना थी भौर उन्होने प्रास्तो के लिए ग्राय के ऐसे स्रोत छोड रखे थे 
जो लोचदह्ीन श्रौर न बढने वाले थे, जैसे मालग्रुज्ञारी और उत्पाद कर आ्रादि, हालाँकि 
प्रान्‍्तो की झावश्यकताएँ तीज गति से बढ रही थी॥ कुछ स्थानों पर मातलगुज्रारी 
पहले से हो बहुत भ्रधिक थी और सर्वेत्र बहुत लम्बी भ्रबधि के लिए निश्चित की 
जा चुकी थी । इसके भश्रतिरिक्त किसी प्रकार की वृद्धि के लिए दनता सहमत नहेँ 
थी । मद्य-निषेघ की नीति अपनाने के कारण उत्पाद-कर में अववति अवश्यम्भावी 
थी । बत विभाग के विस्तार के लिए बडी भात्रा मे पूंजी के विनियोग को आवश्य- 
कठता थी । केवन्न स्टाम्प ही एक ऐसा स्रोत था जिसमे वृद्धि की कुछ सम्भावना थी। 
श्रान्तो पर ही राष्ट्रीय उन्नति के विभागों, जैसे शिक्षा, औषधि, कृषि आदि, का 
उत्तरदायित्व था, जिन पर बडी मात्रा मे विनियोजन प्रत्यन्त आवदयक था। दु्शिक्ष- 
सम्बन्धी व्यय भी प्रान्तो ही के कन्धो पर डाल दिया गया था। नये सुधारों के अन्त- 
गेंद अतिरेक झ्ाय के बटवारे में जो भाग प्रान्तो को हस्तान्तरित किया जाता था, 
उसकी मात्रा का निरंय ग्रनियमित ढंग से किया जाता था और उसका सम्बन्ध ने 
तो प्रान्‍्तो की भ्रावश्यकताओरो से ही था श्रौर त उनसे वसूल की जाने वाली कुल 
ग्राय से ही । निस्सन्देह १६२० के आय-स्रोतो के बटवारे के परिणामस्वरूप सब 
प्रान्तो को झधिक व्यय-शक्ति मिली । इसका लाभ असमान मात्रा में अनुभव किया 
गया और भशदात के अन्त ने प्रान्तीय आय-ल्ोतो की झसमासता को और भी श्रधिक 
बढ़ा दिया ॥ जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी (१६३०), तो उस समय 
स्थिति यह थी कि प्रान्तो की आय तो स्थिर थी पर उसकी भावी झ्रावश्यक्रताएँ सत्र 
असोमित थी ।* 

२६, १६३४ के विधान के श्ननुसार केत्र और प्रान्तों के बीच प्राय लोतो का 
बठवारा--गवर्नमेन्ट भॉफ इण्डिया एक्ट के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि कर 








२. साइमन कमीशन रिपोर्ट, खण्ड २५ पैरा २६३००६१ और २६३ | 
३२. ग्वर्नभेण्ट ऑफ इस्डिया ए्वट की वित्त-सम्बन्दी व्यवस्था उस एवट के १३७-४४ सेवराा में दी 


हुई है. | 
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मिलाकर १३ करोड रुपये से कम होती, उस समय तक आय कर छोडा जाने वाला 
नही था । 

जिस प्रतिद्यत अनुपात मे प्रान्तो के बीच झाय बटने बाली थी, वे निम्त हैं+- 
मद्रास १५, बम्बई २०, बगाल २०, यू० पी० १५, पजाब ८, विहार १०, मध्य प्ररेश 
५, प्रास्ताम २, उ० ५० सीमाप्रान्त १, उडी्ता २ और पिन्ध २१ 
३१. प्रान्तों को सहायता--प्रान्तोय स्वायत्त शासत के आरम्भ-काल से ही कुछ प्रात्वों 
को तुरन्त सहायता देने के लिए सर ऑटो मिमेयर ने प्रस्ताव किया था। यह सहायता 
कुछ सीमा तक तकद सहायता के रूप में थी, कुछ सीमा तक १६३६ के पहले लिये 
वास्तंविंक ऋण (कुछ चीज़ें घटाकर) के विलोपन के रूप मे थी और कुछ सीमा तंक 
१२६% के जुट-कर के बटवारे के रूप मे थी | बगाल, विहार, झासाम, उत्तर-पश्चिपी 
सोमाप्रान्त ग्रौर उडीसा के सम्बन्ध मे सारा वास्तविक ऋणा विलोपित कर दिया गया 
था ग्रोर मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में १६३६ के पहले के झाय के घाटे के कारण लिये 
गए ऋणा और उसके खाथ १६२१ के पहले का लगभग २ करोड रुपये का ऋण भी 
बिलोपित कर दिया गया था । 

वापिक अर्थ-सहायता निम्न प्रकार थी---उत्तर प्रदेश ३५ लाख पाँच वर्ष तक, 
आसाम ३० लाख, उडीसा ४० लाख, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त १०० लात, (परच 
वर्ष परचात्‌ इस पर पुत्र, विचार करता आवश्यक था ), सिन्ध १०५ लाख, जो दस 
वर्ष बाद धीरे-धीरे कम किया जाना था । 

सर झॉटो निमेयर का कहना था कि पर्याप्त भात्रा में न्याय तभी हो सकेगा 
जत्कि बाँदने की दर कुछ तो निवास-काल और कुछ जनस ल्या के श्राथार पर निश्चित 
की जाएगी । इन दोनो सिद्धास्तों के प्रति कट्टर सतिद्धान्तपवादी ग्रादर दिखाना प्रसगत 
श्रौर ब्रन्यायपूर्ां होगा । 
३२. समझौते के सिद्धान्त -रिपोर्ट के मुख्य श्रश नीचे दिये जाते है--गवर्नमेप्ड 
ऑफ इण्डिया एक्ट तक जितने वादविवाद इस सम्बन्ध में हुए है सबमे यह बात मान 
ली गई थो कि प्रास्तीय स्वायत्त शायन के आरम्भ-काल से ही प्रत्येक प्रान्त को इस 
प्रकार सम्पन्त कर देवा चाहिए कि आधिक सतुलन बनाएं रखने की सम्भावना पर 
उनमे विश्वास रहें भ्लौर विशेष रूप से स्थायी आध्िक हीनता की दशा का, जिसमे 
कुद्ध प्रान्त पड गए थे, पग्रन्त हो जाए। दवलिए मेरा सर्वेप्रथम ध्येय प्रान्‍्ती की वतंमान 
और भावी ग्राथिक स्थिति की परीक्षा करना भर इस दात का पत्ता लगाना रहा है 
कि इस घ्येय को पूरा करने के लिए किस सीमा तक सहायता की आवश्यकता पडेगी 
और दूसरे यह समझ लेना भी आ्रावश्यक रहा है कि किस सीमा तक केन्द्रीय सरकार 
अपनी आर्थिक सहृद्धि को हानि पहुँचाए बिना इस प्रकार की सहायता प्रदान करने 
की स्थिति में है। अन्त में हमे भविश्य कौ झोर भी देखना और सुझाव देना था कि 
कब और विस सीमा तक केरद्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों के समक्षे आय कर की 
प्राप्ति से से खर्च करने के लिए और अधिक छत दे सकेगी । 

प्रास्तीय दृष्टिकौरएए से इस ध्येय की प्राप्ति की बाज्छवीयता अस्वीकार महीं 
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की जा सकती, पर एक ही प्रश्त (यद्यपि वह कठित श्रइन है) उठता है कि पक्षपतत- 
रहित न्यायपूर्ण बढवारे का आघार कैसे निश्चित किया जाए और दूसरी झोर केन्द्रीय 
सरकार के दृष्टिकोश से यह स्पष्ट है कि भारत की आशिक हढता, स्थिरता सौर साख 
का ध्यान सर्वप्रथम होना चाहिए ॥ 
भारत सरकार ने सर ऑँदो निमेयर के सुकावा को पूर्व स्वीकार कर लिया 
और प्रान्तौय स्वायत्त-शासन आरम्म करने के लिए १ अप्रैल, १६३७ की तिथि 
प्रस्तावित की । इसलिए २७ मई, १६३६ को कौन्सिल् से श्राय के बंटवारे तथा 
ब्रास्तीय स्वायत-शासन के आरम्भ की आज्ञा जारी की गई। 
३३ प्रान्तों हारा घ्रापत्ति--जैसी कि ग्राज्ञा थी वहुत-से प्रान्त असतुष्ट थे भौर उन्होने 
अन्याय की शिक्रायत की । उडीसा को यह शिकायत थी कि उसके लिए प्र्थ सहायता 
कंवल ५० लाख रुपये की थी, जबकि मिन्‍्व के लिए १०५ लाख रु० थी । इस वात 
को भी शिकायत की गई कि प्रान्तो को दी गई सहायला का बटवारा वास्तविक 
आवश्यकता के विचार से किया गया था, न कि उनके गुणो के विचार से, इसलिए 
प्रास्तो मं श्राय का बटवारा अन्यायपूरं और निराघार था। वें प्रान्त, जिन्होने 
अपना अर्थ-प्रबन्ध मिवब्ययत्रा और योग्यता से नियमित किया था, व ऐसे प्रान्तो की 
वुलना म, जो फिजूलखर्ची करने वाले और अयोग्य थे, सबसे झ्धिक घाटे में रहे । 
उदाहरण के लिए वम्वई इसलिए दुखी था कि इतने वर्षों की उसकी कष्टकारी 
मितच्यववा, जिसके लिए उम्ने मेस्टव के परिनिर्णय के कारण बाध्य होना पडा था, 
उचित ध्यात नही रखा गया । उसने ग्राय-कर मे से अ्रधिक बडे भाग की इस झतिरित्त 
आधार पर माँग की थी कि २५% से अधिक आय-कर वम्बई मे ही वसूल होता था 
और वम्बई को श्रौद्योगिक जनसख्या के हित क लिए अनेक मेहगी सेवाश्रो की 
व्यवस्था करनी पड़ती थी। वम्बई ले इस बात पर ग्रापत्ति की कि झाय-कर से 
सहायता का बटवारा पूखरूपेरए रेलब विभाग की सफ्लदा पर झ्राधारित था पग्रौर 
इस बात पर ज्जोर दिया कि काल्पनिक ऋण, जिसका सृजन अनुत्पादक मिचाई के 
साथनो के सम्बन्ध मं किया गया था और जिसे आय से पूरा किया जाता था से कि 
ऋणा से, घिलोपित कर दिया जाए । बम्बई सरकार की झोर से यह तर्क भी उपस्थित 
किया गया था कि यदि बगाल को जूठ के निर्यात-कर से लाभ मिलना था तो उसे 
मी रूई के निर्यात-कर से लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार मद्रास की यह भावना 
थी कि उस्ते झधिक मिलना चाहिए था, क्योकि य्रद्धि झतम्षरूप को ही झाफ़ार बढाफा 
जाए तो उसे २० प्रतिशत के स्थान पर झाय-कर के लगमय २४ प्रतिशत मिलना 
चाहिए था । मद्गास सरकार ने अपनी तुलना बयाल-जंसे प्रान्तों से की जिसन अपती 
आय-्यय का संतुलन करने की तनिक भी चिन्ता नहीं की थी और यह शिकायत की 
कि बम्बई को झाय-कर का बहुत बडा भाग दिया गया है। ब्रिहार ने अपने को सबसे 
अधिक निर्घन प्रॉन्त कहकर अधिक सहायता की माँग उपस्थित की और यह इच्छा 
प्रकट की कि बटवारे का झाधार यदि जनसस्या होता तो अधिक अच्छा होता । पजाव 
की यह शिकायत थी कि उसके उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से पृथक किये जाने की बहुत 
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पुरानी बाव को झ्ावश्यक्रता से अधिक महत्व दिया गया है और बेकार ही यह घारणा 
बनता ली गई कि यदि सीमाप्रान्त अ्लय न किया गया होता तो उसके ऊपर वह एक 
बहुत भारी बोफ के रूप मे होता । 
प्रान्तो की कुछ शिकायते भ्रवस्य उचित थी भौर उतका उपचार सम्भव था, 
पर ऐसा भ्रसम्भव था कि उनके कारण पुनविलोकन आवश्यक सिद्ध कर दिया जा 
सकता । एक प्रकार के तर्क के समक्ष दूसरे बराबर के युक्तियूरएं तर्क उपस्थित करना 
तो सरल था। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक दल को प्रधिक दे देने का प्र्थ 
दूसरे को कम देना था, चाहे वह केन्द्र हो या अन्य प्रान्व हो और यह सम्भव था कि 
केन्द्र की आवश्यकता अ्रधिक तौब़ हो झयवा वह राष्ट्र की जनता के साधारण हित के 
लिए हो भौर इसलिए उसका पर्याप्त रूप से पुरा करना आवश्यक हो । 
३४ केन्द्र को झावश्यकताएं--यह अत्यन्त झावश्यक है कि प्रान्तो को यथेष्ट मात्रा में 
शा का विकास करने वाले विभागो पर व्यय करने की पर्याप्त शक्ति प्रदाव की जाए, 
झौर यह भी सत्य है कि वन्द्रीय सरकार वी अ्रावश्यकताएँ तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी 
है, इसलिए उसके श्राय के साघन भी स्थायो होने चाहिएँ। सर प्राँदो मिमेयर का यह 
विचार विलकुल सत्य था कि वेस्द्रीय सरकार का अ्र्थ-प्रवन्ध स्थायी भौर पर्याप्त हीना 
एक पुल आवश्यकता थी। अखिल भारतीय कार्यों पर व्यय करने के लिए केन्द्र के 
पास पर्याप्त धन होना चाहिए जेंसे देश की साख बनाए रखना, वाद्य देशों के ग्राक- 
मण से भ्रपने देश वी रक्षा करना और आन्त रिक श्रशान्ति को शान्त करना, इत्यादि । 
इस बात पर भो ज्षोर दिया गया था कि बिना वेन्द्रीय सरकार की समृद्धि पर हृढ 
विश्वाप हुए भारतीय रियास्र॒तें सघ की सदस्य बनने मे आनाकादो करेंगी, और चूंकि 
नई व्यवस्था में केस्द्रीय सरकार को थोडा-सा अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, जैसे सघीय 
न्यायालम की स्थापना के सम्बन्ध मे, श्रौर चूंकि उसके कुछ ज्लोत प्रब उतते विश्वस- 
नीय नही रहे जितने वे पहले थे ॥* 
सर ऑटो की योजना की सफलता विशेषकर उस भाग की, जिसका सम्बन्ध 
ग्राय-कर के केम्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच बटवारे से था, रेल-विभाग के 
सम्तोपपुर्णा ढण से काम करने पर निर्भर थी । प्रान्तौय सरकारो को अपने ही हित के 
लिए भारत सरकार के साथ रेलवे की समृद्धि को पुन स्थापित करने के लिए तथा 
उनको पुन॑ देश की आय के प्रति पर्याप्त मात्रा मे अशदान देने योग्य बनाने के लिए 
सहयोग करना चाहिए था। इसके लिए प्राल्तीय सडक नीति को वियमित करना 
आवश्यक था, ताकि सडके रेलो के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय रेलो की सहायता 
करें | इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ह्वारा रेल-विभाग के व्यय का भी आद्योपन्त 
सुधार होता पत्यावश्यक था और विभिन्‍न प्रकार के यातायात के साघनो का सामजस्य 
भी जरूरी था । १६३७ ३८ में रेल-विभाग की आराय मे झति रेक होने से, रेल-विभाग 


३. संरक्षण की मीति के कारण निराव्यम्यन्कर से कम्र आय होने की सम्भावना थी और आयात 
व्यापार पर युझयका बहुत बुरा प्रभाव पडा था और रेल की आय की कोई निश्चितता नहीं थी! 


वित्त और कर ३७७ 


की देयता का अन्त होने से और केन्द्राय सरकार की आय मे वृद्धि होने से निमेयर 
परिनिर्णय के प्रत्तगंत यह सम्भव न हो सका कि ध्रान्यों को आयन्चर का निर्णीत 
आग १६३७-३८ के आर्थिक वर्ष स देना आरम्भ किया जा सके । 
३५ प्रान्तों को आय-कर का भाग अ्रभिहस्तांकित करने में निमेयर-सूत्र मे संशोधव-- 
फरवरी, १६४० में आय-कर मे से प्र/न्‍्तो को उनका भाग देने के सम्बन्ध में निमेयर 
के सूत्रों मे ससद ने सशोघन कर दिया ॥ कौन्सिल को सशोधित ग्राज्ञा के अन्तगेत (जो 
१ अप्रैल, १६३६ से लागू हुई है) रेल-विभाग का अशदाव पूर्ण रूप से केद्शीय घन- 
राशि की गणना से, जोकि प्रालो को वाँदने के लिए प्राप्त थी, अलग कर दिया गया 
और केख्ध का भाग बाँटी जाने घालो धनराक्षि मे पिछले तीन वर्ष के औय्त पर 
नियत कर दिया गया, ग्रर्थात्‌ ४४ करोड रुपया १६३६-४०, १६४०-४१, १६४ १- 
४२ के लिए यथा, वाकी हयया प्रान्तो के बीच बाँट दिया गया । बाद के सशोधनों के 
साथ यही व्यवस्था १६४२-४३, १६४३-४४, १६४४-४५ मे लागू रही। प्रान्तो के 
भाग मे से जितना केन्द्र को अपने पास रखना था वह घटाकर १६४५-४६ में ३७५ 
करोड रु० और १६४७-४८ में ३ करोड रू० कर दिया गया | इस परिवर्तन का 
ओऔदचित्य युद्ध के कारण झ्राथिक परिस्थितियों मे हुआ परिवर्तत था, जिसके फलस्वरूप 
केन्द्रीय सरकार को व्यय का बहुत भ्रधिक भार उठाना पडा था और जिसने निरा- 
कऋ्म्प कर को झाय में बहुत कमी कर दो थी ) 
३६ देशमुख परिनिर्णय--भारत के बेंटवा रे के कारएा पहले के बगाल, पजाव श्र 
आसाम प्रान्त के अश पाकिस्तान मे चले गए । इसलिए यह निश्चित करना आवश्यक 
हो गया कि इन प्रान्तों के कुछ ग्रश के पाकिस्तान में चले जाने के कारण उनके लिए 
निश्चित झ्ाय के श्रश् मे से कितना वापस ले लिया जाए भर भारतीय सघ के राज्यो 
में वह पुन किस प्रकार बाँठा जाए। नये विधान की घारा २७ के ग्नन्तर्गंत जूढ 
निर्यात-कर की आय मे भाग पाने काले प्रान्तों के लिए अनुदान निश्चित करने का 
प्रश्त भी हल करना झावश्यक था । ये दोनो जाँच और सिफारिश के लिए नवम्बर, 
१६४६ में श्रो चिन्तामशण्पि देशछुख को सौंप दिये गए ।' श्री देशमुख का परिनिरणेय, 
जो भारत सरकार के पास जनवरी, १६५० तक भेजा गया, १ अ्रप्रेल, १६४० से 
लागू हुप्रा 

निमेयर-परिनिणुंय के अन्तर्गत आय-कर के बाँठे जाने वाले भाग के बंटबारे 
वा प्रतिशत प्रनुपात ऊपर दिया जा चुका है ॥ पाकिस्तान में चले गए प्रान्त के भागो 
के प्रतिशत की गणना करन में श्री देशमुख ने इस समस्या को हल करने मे यह 
जानने का अयतन किया दि पाकिस्ताव मे चले गए भागो को अलग प्रान्त मान लेते 
पर इनके समान छ्लेब्रफत झौर वित्तीय स्थिति वाले प्रान्त्रों की तुलना में निमेयर इनके 
लिए क्तिना भाग निश्चित करते | 

शूट के निर्यात-कर के सम्बन्ध में देशसुख-परिनिर्णाय के प्रन्तर्गंत सहायक 


२३- यहले स्थित मेक श्रॉफ शविड्था के गवनेर थे और १६४० में भारत सरवार के वित्तमत्नी थे । 


शेज८ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


अनुदान (ग्राज्द्स इन-एड) लाख रुपयो मे निम्न प्रकार है--परिचमी बंगाल १०१, 
आसाम ४०, बिहार ३५ और उडीता ५ । यह परिनिर्णाय वित्त आयीग की रिपोर्ट प्राप्त 
होने तक लागू रहने को था जिसे २२ सवम्दर, १६५१ की सविधान की धारा १०० 
(१) के झन्तगंत राष्ट्रपति ने श्री के० सी० नियोगी की म्ध्यक्षता मे नियुक्त किया । 
इस आयोग की नियुक्ति कुछ करो की आय का केन्द्र भ्ौर राज्यो वे. बीच वित्तरश, 
राज्यो को सहायक भनुदान तथा केन्द्र और राज्यो के बीच धारा २७८ (१) के अन्त- 
गत किये गए समकोतो झादि के सम्बन्ध से सिफारिश वरते के लिए की गई थी। 
झ्रायोग ते अपनी अन्तिम रिपोर्ट ३१ दिसमस्वर, १६५२ को प्रस्तुत की । इस आयोग 
ने बतेसान परिस्थितियों मे राज्यो की आय निश्चित करने के लिए जनसख्या कौ 
प्राघार बनाया भौर आय-कर को विभाज्य राश्षि में से २०%, राज्यो की सापेक्षिक 
वसूली के आधार पर प्रौर ८०%, (१६५१ की जनगशाना) सापेक्षिक जनप्स्या वे 
झ्राघार पर बाँटने को सिफारिश को । 

जूट निर्यात-कर--देशमुख-परिनिर्ाय के अनुसार पश्चिमी बंगाल, झासाम, 
बिहार भौर उडीसा को जूट निर्यात-कर वे स्थान पर सहायक ग्रनुदान दिये जाते 
परन्तु ये राज्य इन ग्रनुदानों से सन्तुष्ट नहीं थे भौर श्रधिक की माँग करते थे इस 
सम्बन्ध में बित्त-ध्रायोग ने निम्त अनुदानों की सिफारिश की--- 





(लाख २० मे) 
राज्य देशमुख-परिनिशंय के अन्तर्गत वित्त-आयोग हारा 
दी जाने वाली रकम प्रस्तावित रकम 
पश्चिमी बगाल १०५ १४५० 
ब्रासाम भ्रूण ७४ 
बिहार ३५ ७५ 
उड़ीसा भू (४ 





सघीम उत्पाद-कर--इन करो की बढती हुईं श्राय के कारण शज्य की सर- 
कारो ने इनमें भाग माँगना शुरू कर दिया ! राज्यो ने वित्त आयीग से इस भाव में 
से भाग देने की माँग की । आयोग ने कुछ वस्तुओं के उत्पाद-कर को वितरित करने 
का निरचय किया । 
सरकार ने इन पिफारिशो को स्वीकार कर लिया गौर मार्च, १६१३ में 
यूनियत दूयूटीज ग्रॉफ एक्साइज (डिस्ट्रीव्यूक्न) एक्ट पास किया। हा 
जून १६५६ में दूसरा वित्त आयोग नियुक्त किया गया। वित्त आयोग व 
निम्न बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी-- 
(१) के झोर राज्यों के बीच करो का विभाजन, 
(२) राज्यो को सहायक अनुदान (ग्राष्ट इन एड) देने के नियम, तथा 
(३) भारत सरकार छाश राज्यों को दिये गए ऋण की व्याज-दर और 


वित्त और कर इ्छ६ 


अद्ययरी में यदि अपेक्षित हो तो, परिवर्त न $ 
वित्त आयोय का सत यह था कि आय-कर में राज्यों को दे दिया जाने बाला 
भाग जनसस्या के ग्राधार पर होना चाहिएं, न कि कर की चसूली के भ्राधार पर । 
वितरण के सिद्धान्त के रूप में कर की वसूली को उन्होने घीरे-घीरे दूर करने की 
सिफारिश की और यह प्रस्ताव किया कि राज्यो के भाग का वितरण १७ प्रतिशत 
कर की दसूछी प्रौर ६० प्रतिध्यत जनमस्या के आघार पर क्रिया जाए । 
प्रथम वित्त आयोग ने तम्बाकू (निर्मित तस्वाकू सम्मिलित है), दियासलाई, 
वनस्पति पदार्थ (वेजीटेबििल प्रोडक्ट्स) पर लगे उत्पाद-कर की ४० प्रतिशत झाय 
की वितरित वरने की मिफारिश की थी। द्वितीय वित्त आयोग ने इस सूची मे चीनी, 
चाय, कहवा, कागज तथा वेजीटेविल तेल के उत्पाद-करो को जोड दिया, किन्तु 
वितरित करने के लिए प्रतिशत घटाकर २५ कर दिया | 
बितीय वित्त आयोग को अन्य महत्त्वपूर्ण सिफारिश उत्तराधिकार कर 
(एस्टेट ड्यूटी) के सम्बन्ध पे है । इससे पूर्व इस मद से प्राप्त आय राज्यो के बीच 
आय कर के झनुपात मे हो वाँदी जाती थी ॥ द्वितीय आयोग की सिफारिश थी कि 
इस झ्ाय का एक प्रतिशत सघोय क्षेत्रों के लिए अलग कर देने के बाद शेप राशि 
प्रचल त्तथा अन्य सम्पत्ति के कुल मूल्य (प्रॉस वेल्यू) के अनुपात में बाँट दी जाए। 
तदनन्तर अचल सम्पत्ति की राशि प्रान्तों मे स्थित अवल सम्पत्ति के अनुपात में 
बाद दी जाए तथा झम्य सम्पत्ति की आय जनसख्या के ग्राघार पर बाँद दी जाए । 
सहायक अनुदानो के सम्बन्ध मे आयोग ने सिफारिश की कि अनुदान के 
लिए राज्य की उपयुक्तता का तिर्णय विस्तृत अ्रय॑ में वित्तीय आवश्यकता के आधार 
पर क्ष्या जाना चाहिए जो योजना की प्राथमिकताप्रो भर व्यवस्था के अनुरूप हो । 
दुसरे राज्य की आय और व्यय के प्रन्तर के करो में भाग प्राप्त करके ही पूरा करना 
चाहिए तथा सहायक अनुदान को अवशिष्ट (रेजीडुमरी) सद्मायता के रूप मे 
सामान्य और बिना शर्त के अनुदान वे रूप मे होना चाहिए। बृहद्‌ उद्देश्यों के लिए 
भी सहायक अनुदान दिये जाएँ, किन्तु उनका व्यय उन्ही उद्देश्यो की पूर्ति के लिए 
होना चाहिए । 
सरवार ने राज्यो को दिये गए ऋण के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को 
छोडकर शेष सभी प्विफारिज्ञो को स्वीकार कर लिया 
इस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रोय करो मर प्राल्तीय भाग 
दूत से भी अधिक हो गया । १६५६-५७ मे केन्द्रीय कर ग्राय से राज्यो को प्राप्त हुई 
आय कुल ७६ ४ करोड ₹० थी ॥ १६५५ ५६ १६५६-६०, १६६०-६१ (सज्ोधित 
अनुमान) मे यह कमश १६२१ करोड रु०, १६६ ६ करोड रु० ठथा १७छप८ 
करोड रु० थी । १६६१-६२ (वजट झनुमान) में यह १६० ०० करोड रु० होगी । 
इस समय तीसरा वित्त आयोग, जिसे राष्ट्रपति मे २ दिसम्बर,१६६० को 
निवुक्त क्या था, कार्यश्नीब्र है तथा निकट भविष्य मे अपने रिपोर्ट श्रस्तुत करेगा + 
आयोग को विम्न विषयो के सम्बन्ध मे सिफारिशों अस्लुत करनी हैं-- 


क्घ० भारतीय ग्रथशास्त्र 


(क) सघ और राज्यों के बीच प्रे केद्रीय बरो की वास्तविक आय का 
बितरण 

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अबुदात (्राण्ट इन 
एड) की निश्चित करने के नियम | 

इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने निम्न विषयो पर भी आयोग से सुझाव देने के 
लिए कहा है-- 

(१) तुतीय योजना क। आवश्यकताम्रो के लिए राज्यो को घारा [प्रादि- 
किल) २७४ के अन्तगंत दिये जाने वाले सहायक प्रदुदान तथा राज्यो द्वारा उपलब्ध 
साधनों से अतिरिक्त आय की प्राप्ति | 

(२) घाय २६६ के प्न्तगंत कृषि-भुमि के अलावा ग्त्य सम्पत्ति पर उत्तरा 
घिकार-कर (एस्टेट ड्यूटी) की वास्तविक झ्राय को किसी वित्तीय वर्ष में राज्यों के 
बीच वितरित करने से सम्बन्धित नियमों मे परिव्तंत ! 

(३) धारा २६६ के ग्रन्तयंत रेल के किराये पर लगे करो से प्राप्त प्राय के 
वितरणा-सम्बन्धी नियमों मे परिवर्तन । 

(४) निम्त वस्तुग्रो पर लगे प्रतिरिक्त उत्पाद-कर से प्राप्त श्राय के वित्त 
रण-सम्बन्धी नियमो में परिवर्तत--(१) सूती वस्त्र, (२) रेयन था कृत्रिम रेशम 
के वस्त्र, (३) ऊनी वस्त्र, (४) चीनी भौर (५) तम्बाकू, जिसमे विभित तम्ब्राकु भी 
सम्मिलित है। 

भई १६१४ में डॉक्टर पी० वी० राजामनार मद्रास के हाईकोर्ट के मुस्य 
सैवा से मुक्त न्यायाधीश की अध्यक्षता मे एक चौथा वित्त कमीशन नियुक्त किया गया। 
इसकी त्षिफारिशें १६६६-६७ से लेकर १६७०-७१ तक लागू रहेगी और केन्द्रीम 
सथा राज्यो मै वित्त वितरण पर प्रभाव डालेंगी । 

२७ वर्तमान प्रास्तीय श्रयें-प्रबन्ध-प्राल्तोय स्वायच-शासन के आरम्भ होने के बाद 
से प्रान्तीय सरकारों की आय और उनके व्यय दोनो में ही बहुत काफी ध्ृद्धि हुई है-- 
विशेषकर द्वितीय युद्ध के बाद। आय में वृद्धि कृषि की उत्तत्ति के मूल्य में वृद्धि 
प्रास्तीय प्राय के साधनो, जैसे जंगल के उत्तरोत्तर प्रयोग, अनेक प्रान्तो मे अतिरिक्त 
अथवा वये करो के श्रारोपरा, जो मुद्रा-प्रसार के प्रभाव को रोकने के लिए थे, भोर 
केन्द्र के पास एकत्रित भाय-कर से प्रान्दो के भाग में प्रतिवर्ष वृद्धि के कारण हुई थी । 
ध्पप के अन्तर्6 डृद्धि चुलित और नागरिक रक्षा के उपायों के च/एएछ अहि> 
रिक्त ध्राथिक भार, मेहगाई तथा भन्य झचिदेयो, खाद्य सामग्री पर विनियोग पूर्ति 
त्तया वितरण सम्बन्धी योजनाओं, बुछ प्रास्तो द्वारा अपने ऋण के भार को कम 
करने के लिए वेन्द्र को धम देन, राष्ट्र विकास की योशनाम्ो पर ग्रथिक व्यय करने 
और झधिकतर प्रान्तो दारा युद्ध के पश्चात्‌ पुन्निर्माण कार्यों पर व्यय करने के लिए 
घन पृथक्‌ करने आदि कारणों से हुई थी। दर 
ड्म्री विशेषता युद्ध-कांस के प्रत्येक वे मे आय का ग्रतिरेक होना था, जोकि 


वित्त और कर इ्प१ 


केन्द्र के बडे घाटो के बजट में नितान्त विपरीत रक्षा पर अधिक व्यय के कारण था।* 

प्रान्तीय कर व्यवस्था स कृवि-आय पर कर उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। 
ब्रनेक प्रालो, जैसे पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदर्श, जिहार, आसाम, उड़ीसा आदि, ने 
पहले छे ही यह कर लगा रखा है और दूमरे प्रान्त लगाने वी बात साच रह है । 

१६५१-५२ में नियोजन-युग के सूत्रपात के पश्चात्‌ प्रान्तीय भ्राय-यय म वहुत 
वृद्धि हुई है । इसका का रण, जैसा पहले भी कहा जा चुवा है, विकास-कार्यो के लिए 
सेवाओं की स्थापना और भ्रसार है । इसके झतिरिक्त झाविक प्रगति के लिए ग्रपेक्षित्त 
विनियोग के फलस्‍्वृरूय पूँजी व्यय भी बहुत बढ गया है । १६५८-५६ (एकाउप्ट्स) 
में भारत के सभी राज्यो के पूँजी-बजट सम्मिलित करने पर १२,६९६ लाख रु० का 
घादय था ) १६५६-६० (सशोषित अनुमान) मे यह ३६,३२८ लाख रु० था तथा १६५०- 
५४१ के वजट में १२,७७ लाख रु७ था | आय के मद मे इन्हीं वर्षों मे ४५,३१ लाख 
रु०, २३,४७ लाख रु० तया ५६८ लाख रु० की बचत थी । 


रेल-वित्त 


इ८ सेपेरेशन काज्वेंशन के श्रन्तर्गंत रेल विभाग के प्राधिक परिणाम--१९२४ के 
सेपरेशम कान्वेश्न के अन्तर्गत रेल-विभाग के कार्यों के झआथिक परिणामों का साराश् 
निम्न प्रवार दिया जा सकता है--१६२४-२४५ से १६३५-३६ तक के काल पर विचार 
करने से यह पता लगता है कि प्रथम ६ वर्ष उत्कर्प के व्ध थे और अन्तिम ६ दबर्षे 
अपकर्ष के । यदि पूरे काल को लिया जाए तो पहले ६ दर्षो में कुल अतिरेक प्राय जो 
अजित की गई बह ५२,६४ लाख रूयय थी शौर पिछले ६ वर्षों की कमी ११६३ 
लाख रुपयो की थी । इस बदलते हुए माग्य की लबो झवधि मे ११०१ लाख रुपये का 
वास्तविक प्रतिरेक हुआ, श्रथति्‌ नित्य-प्रति के कार्यों का व्यय काटकर, झवक्षयणश की 
व्यवस्था करके और ऋण ली हुई पूंजी पर पूरा-यूरा ब्याज देकर प्रतिवर्ष १ करोड़ 
रुपये से कुछ कम का अतिरेक हुप्रा । 

१६३० ३९ के वर्ष से घाटे का युग आरभ हझ्ना, जो कि मुख्यतः विश्वव्यापी 
आधिक अवसाद, वस्तुओं के मूल्य मे कमो, मेहे के निर्यात मे कमी राजनोततिक स्थिति 
में अशान्ति, बाढ़ और भूकपो से पहुँचाई हुई हानि, सडको की तीम्र प्रतिस्पर्धा, नदी 
और समुद्र को बढ़ी हुई प्रतियोगिता, मजदूरी मे वृद्धि के कारण नित्य-प्रति के कार्यों 
के खद मे वृद्धि श्रादि के कारण था । ससार के समस्त देशो की, जिनमे से अधिकादश 


झान्तिकान्न से हमारे सर्वोत्तम ग्राहक थे, प्रशुल्क-पद्धति मे रेल की आय की शक्ति पर 
बुरा प्रभाव डाला । 


र्‌ बंगाल, जिसके बन में इृश्ध३-४४८ व १६४४-४५ में बहुत बड़ी कमी हो गई थी, एके अपवाद 
था। 


२- वेजबुद सववायरी कमेटी (१६६७) के अनुमान से सडक यातायात द्वारा रेलवे को ४| करोड़ प्रति- 
बर्ष वा घाटा रदा-रिपोर्, पेंरा २६६ 


केदर भारतीय अथंज्यास्त्र 


इत लगातार होने वाले धाटो के कारण १६३१-३२ के बाद देश की सामान्‍य 
आप के प्रति रेलवे कोई भी ग्रशदान न कर से ही । सेपेरेशन कार्ल्वेशत के ग्रन्तर्गत 
एकव्रित किया हुआ अझदान का बकाया १६३१-३२ से लगाकर १६३६-३७ तक 
३० ७४ करोड रुपये हो गया था । १६३६- ० के अन्त त्तव यह सच्या बढकर ३६४ 
करोड़ रुपये हो गई थी । इस काल में रेल-विभाग ने यही नही कि प्रपता सामान्य- 
कीप कम कर दिया हो, वरन्‌ अ्रवक्षयण कोप से भी उन्होने ३१३१४ करोड रुपया ऋण 
पर ब्याज भ्रदा करने के लिए उघार ले लिया | यह तितात झसभव था कि लगभग 
६१ करोड रुपये की इतनी बडी देगता भविध्य में होने वाले भ्रतिरेक से थोडेन्से नये 
हुए समय के अन्दर भ्रदा की जा सके । इसी बीच नये विधान के भ्रन्तगंत प्रान्तीय 
स्वायत्त शासन के प्रचलित हो जाने के साय-ही-साथ और अधिवः झाय के साधतों की 
प्राप्ति के लिए जौर लगाया जा रहा था। चूंकि वर्तमान सेपेरेशन कार्स्वेशन के अत्त* 
गेंत अ्रवक्षयण कोध से लिंये हुए करा भविष्य के अतिरेक पर सबसे प्रथम अधिकार 
समझे जाते थे गौर उसके पश्चात्‌ सामान्य आय की देयता भी पुरो करती थी। इस- 
लिए सामान्य प्राय को रेल से झशदात पाने के लिए वहुत काफी प्रतीक्षा करती 
आवश्यक थी । इससे बचने का उपाय देयता पूरी करने के लिए १६३७ से तीन वर्ष 
के विज्लम्बन्काल मे निहित था ।' इस विलम्ब-्काल के कारण यह सम्भव हो सका 
कि ब्याज देने के बाद रेल-विभाग की वास्तविक आय के झ्तिरेक की, जो १६३६-३७ 
से दिखाई पड़ने लगा था, व्यवस्था की जा सके, ताकि ६२ करोड रुपये का भारी 
ऋष पूरा किसे बिता ही सामान्य झराय भे अशदान देना तुरन्त आरम्म किया जा 
सके । इससे केन्द्रीय सरकार को सी १६३७-३5, १६३५-३६ झौर १६३६-४० में 
'निमेयर परिनिरंय के भ्रन्तगंत ग्राय-कर की प्राप्ति को सीमित मात्रा मे प्रान्तो को 
हस्ताकित करने का अवसर प्राप्त हुआ । 

१६३५-३६ मे प्राप्त अतिरेक १ ३७ करोड रुपये का था, परन्तु १६३६-४० 
में वह बडकर ४०३३ करोड रु० हो गया । वर्ष के प्रारम्भ मे प्रनिश्चित ग्रन्तर्राप्ट्रीय 
राजनीतिक स्थिति के कारण कुछ वस्तुओं की लोगों ने राशि एकत्रित कर ली श्र 
आत्रियो कौ सझ्या तथा भेजे जाने दाले माल से प्राप्त भ्राय मे कभी आ गई। युद्ध 
की घोषणा के पश्चात्‌ परिवतंत हुआ, विशेषकर भेजे जावे वाले माल से प्राप्त आय 
में और वाद मे यात्रियों से भी, क्योकि लोगो की झ्रारम्भ में ही ग्राथिक स्थिति कुछ 
सुधर गई थौ। समुद्र-मार्ग से हटकर रेल मार्य से याज्मा बढ जाने के कारण भी रेल 
की झाथिक स्थिति में उन्नति हुई, जैसा कि १ मां, १६४० से किराया और शुल्क 
बढ़ने से हुमा था । 

१६४५-४६ के हिसाव मे ३८ २० करोड रुपये का लाभ दिखाई पडा। १६४३ 
के विखेतर के भनुत्तार, जिसमे सामान्य आय मे ३३ करोड रुपग्रे का अशदान दोनो वर्षो 
के लिए (१६४४-४५ झोौर १६४५-४६) निरिचत किया गया था, ३२ करोड हपया 


८ 
2. बाद में यह काल ३१ मा १६४२ क्ञक बढा दिया गया | 


वित्त और कर दर 


सामान्य आय से जमा केर दिया गया और ६१२० करोड की वेची हुई रकम 
रेबवे रक्षित कोष मे जमा कर दी गई, जिससे उस कोप में ग्रब कुल इ८ १३ करोड 
रुपया इकट्ठा हो गया। १६४६-४७ के पुनरीक्षित आगरान के झनुसार अतिरेक 
प'६४ करोड रुपये का आता गया था । पिछले वर्ष के समभौते के झनुसार, जिसमे 
१६४६-४७ में रेल-विभाग के सामान्य आय के अशदान को उतनी रकम पर निश्चित 
कर दिया था जितनी कि बराबर होती है, व्यापारिक ढंग पर पूजी के ऊपर लगाई 
हुई १ प्रतिशत रकम के, जिसमे से सेनिक् महत्त्व रखने वालो रेलो पर घाटा निकाल 
दिया जाए और जिसमे ३ करोड़ रुपया सुघार-कोप (जो १६४६ में कायम हुम्रा, 
जिसमे प्रारम्भ में ही १९ करोड रुपया रेलवे रक्षित कोप से यात्रियों भौर कर्म- 
चारियो को सुविधा देने के लिए निकाल लिया मया था) में जमा कर देने के बाद 
जितना बचे उसका झाघा जोड दिया जाए, बाद को सामान्य झाय मे ५ ६१ करोड रुपये 
के दिये जाने की सम्भावना थी। बटवारे के फलस्वरूप भारतीय सघ को बुल 
३३,८६४ मील रेल की लाइन ६७८ करोड रुपये की पूंजी के साथ तथा अ्वक्षयण- 
कोप ६३ २२ करोड रुपया, रेलवे-रक्षित कोप ७ &८ करोड़ रुपया और सुधा र-कोप 
११७१ करोड रुपया प्राप्त हुआ।..* 

बहुत बडी मात्रा मे प्रतिस्थापन के बकाया झौर मूल्यों के बढ जाने से प्रनि- 
स्थापन के व्यय में वृद्धि होने के कारण भारतीय रेलवे जाँच कमेटी (कुजरू कमटी) 
ने पाँच वर्ष तक २२ करोड रुपये के वापिक अददान का प्रस्ताव किया है । १६४६ ४५० 
के परवरीक्षित आयरन के अनुक्ार ११ ०२ करोड रुपये का म्रतिरेक था, जिसमे से ७ 
करोड २० सामान्य झाय से जमा किया गया ओर ४ ०२ करोड रु० प्रवक्षयण कोप मे । 

१६२४ का कान्वेन्शन १ प्रप्नेल, १६४३ से रह हो गया--मा्च, १६४३ मे 
विधानसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावानुतार अवक्षयण-कोप का बकाया ऋशा देत के 
पश्चात्‌ १६४३-४४ में व्यापारिक रेलो से लाभ सामान्य झ्ाय के साथ ३ १ के 
अनुपात में वादा जाने वाला था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रेलो पर अतिरेक 
सामान्य आय और रेलवे-रक्षित कोप के बोच दोनो की आवश्यकतानुसार बाँट जाने 
वाले ये । 

१६४६ में बिठाई गई कास्देन्शन फमेटो ने १६२४ के जटिल सूत्र को भ्रस्वी- 
कुछ कर दिया झौर दूसरी सरल तथा काम मे लाई जाने योग्य व्यवस्था को अपनाया, 
जिसके प्रन्तर्गेत सामान्य श्ाय में ४९८, का लाभाझय प्रयुक्त पूंजी पर (केपिटल एड 
चाज) दिया जाता । १६५०-५१ भे ३१ 5८५ करोड' रुपये की बजट मे व्यवस्था की 
गई। १६५०-५१ में झाय के अतिरेक की गणना १४ ०१ करोड रपये की की गई 
(आय २३३ ५४० करोड ₹०, व्यय २१८ ४६ करोड ०) । 


१* इसमें २ ५७ करोड रुपय। सम्मिलित है, जो लगभग ६५०० मील दूर तक पैली हुई १० रिया- 
सततों की रेलों क लिए था और जो ! अप्रैल, १६५० से वेन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत आ गई थी | 


इपघड आरतीय अर्थशास्त्र 


नवम्बर, १६५४ में रेलवे कान्वेन्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 
सह कमेटी दिसम््रर, १६४६ के काल्वेन्शन प्रस्ताव के अनुसार, मई १६५४ में ब्रिठाई 
गई थी। अन्य बातो के साथ इस कमेटी के परीक्षा के विषय निम्न थे-- 

(१) रेलवे द्वारा सामान्य प्राय को दिया जाने वाला लाभाश, 

(२) पूँजी और आय के खाते मे रेलवे व्यय का वितरण, और 

(३) तीनों रेलवे कोप---अ्रव क्षयण सुरक्षित कोष, विकास-क्ोप तथा सुरक्षित 

आय-कोपष-- को दी जाने वाली रकम । 

कमेटी ने भी १६५५-४६ से ५ वर्ष तक ४९८ के त्राभाश्य की सिफारिश की । 
अवक्षयरा सुरक्षित कोष को दी जाने वाली रकम ३० करोड से बढाक़र ३४ करोड़ 
रुपये करने की सिफारिश भी की गई । 

रेलवे व्यय तथा भ्रशदान 


(करोडो मे) 
प्रथम योजना दूसरी योजना | तौसरी योजना 
3 सर डयय, हे अर३ २३. १,०४३ ६६ १,८६१ ०० 
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योजना प्रो में भाग 


स्थानीय वित्त 


३६ स्थानीय (गाँव-सम्बन्धी) बो्ड--चूँकि भारत के अधिकाश लोग गाँवों मे निवास 
करते हैं, इसलिए नगर-पालिकाग्रो की तुलना मे, जो सरूया मे बहुत कम जनसब्या 
की सेवा करती हैं, जला और उपजिला-बो्डों की महत्ता बहुत प्रधिक है । किसी 
समय में भूमि पर प्रान्तीय शुल्क ग्रथवा अधिकर केन्द्रीय सरकार के बजट के मुख्य 
अग हुमा करते थे । आज वे स्थानीय और जिला बोर्डों की आ्ाय के मुख्य अंग हो 
गए हैं। ये आरम्म-काल में बम्बई और मद्रास मे १६६५ श्लौर १६६६ के बीच 
झुझू किये गए थे शौर सडको के निर्माण तथा मरम्मत के लिए, स्कूलो और भ्रस्पतालो 
को चलाने के लिए, गाँव की सफाई के लिए तथा अन्य स्थातीय खर्चो के लिए भूमि 
पर लगाये गए थे । इस सिद्धान्त का लाई मेयो की विकेद्धीकरण-योजना के अनुसार 
प्रसार किया गया था । इसी प्रकार के उपकर बगाल, उत्तर प्रदेश और पजाब मे 
लगाए जाने के लिए श्नेक विधेयक आस किये गए। प्रजाव और अवध में सडको, 
स्कुलो श्रौर जिलो के डाकखानों के लिए मालगुज़्ारी का बन्दोव॒स्त होते समय 
निर्यारित उपकर, नये सामान्य उपकर वे साथ-साथ जारी रहे।॥ ऐसे ही वन्दो- 
बस्तीय उपकर मध्य प्ररेश, बर्मा और आ्रास्ताम में लगाये गए, पर बाद में उनका स्थान 


वित्त और कर इपश 


सामान्य उपकर न ले लिया। १८७१ और १६०५ के वीच कुछ उपकर केन्द्रीय 
आवश्यकताप्रों के लिए लगाय गए। ग्रकाल-बीमा-कोष १८७८ में आरम्म हुमा, 
जिसमे कुछ प्रान्तो मे भ्न्य गाँवों के कर्मचारियों को दने के लिए प्रान्तीय उपकर 
भी जोड दिये गए। भारत सरकार की प्रा्िक स्थिति की उन्नति के कारण 
१६०४-६ मे उन उपकरो को छोडकर, जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए लगाये 
गए थे, और सब उपकर हटा दिये गए। इस सुधार का प्रभाव क्सी-किसी स्थान 
पर ग्रारोगशित उपकरो की मात्रा में कमी करने का नहीं था, वरन्‌ धन-राशि का 
प्रान्तो से स्थावीय झावश्यकताग्रो के लिए स्थानान्तरित करना था । प्रान्तीय सरकारो 
का यह घाटा केसद्रीय सरकार न पूरा किया । हाल मे कुछ प्रान्तो में उपकरो की दर 
में वृद्धि करते अथवा जैसा मद्रास ने किया है विशेष कार्यो, जैस प्रारम्मिक शिक्षा 
ग्रादि, के लिए नये ग्रतिरिक्त उपकर लगान की प्रवृत्ति दिखाई पड रही है । भूमि पर 
लगाये हुए इन स्थानीय उपकरो का आधार मालगुजारी को प्रथा के अनुसार बदलता 
रहता है। भूमि पर उपकर यद्यपि कर देने की शक्ति के प्रनुपात मे नही लगाया गया 
है, क्योकि इसका झ्रारोप समान रूप से एक ही दर पर होता है, फिर भी प्रत्येक 
स्थान पर इसे उचित कर मानते है, क्योकि इसका प्रयोग सम्पत्ति के लाभ के लिए 
किया जाता है, जिन्‍्ट स्थानीय बोर्डो के कार्यों से लाभ पहुँवता है । 
४०, मयरपालिका-वित्त---मगरपालिकामो की आय के मुख्य खतोत बार और शुल्क 
हैं, जिनसे लगमग + आय प्राप्त होती है । बची हुई ३ आब नगरपालिका की सम्पत्ति 
और प्रास्तीय सरकारों की आय के अशदान तथा अन्य साधनों से श्राप्त होती है । 
स्थानीय अधिकारियों द्वारा झ्ारोफिति कर चार वर्गों म वाद जा सकृत है--- 
(१) व्यापार पर कर, जैसे चुगी, सीमा-मार्ग शुल्क, (२) सम्पत्ति पर कर, ज॑से घरो 
ठथा उनकी स्थिति पर कर, (गाँवों मे भूमि पर उपकर), (३) व्यक्तियों पर कर, 
जैसे ७ रिस्थिति, व्यवसाय, व्यापार, पेशा, धामिक यात्री, घरेलू भौकर-चाकर आदि, 
(४) फीस और लाइसेन्स । फीम म्युनिश्तिपलिदी द्वारा की गई किसी विशेष सेवा, 
जैसे सफाई, के लिए वसूल की जाती है अ्रथवा विलासिता पर कर के रूप मे वसूल 
की जाती है, या कभी-कभी तियमित करने के लिए भी लगाई जाती है, जैसे याने पर 
लाइसेन्स, ग्राडियो पर, कुत्तो गौर झन्य प्रशुप्तो पर ) अग्रिय और खतरनाक व्यापरो 
पर भो लाइसेन्स फीस लगाई जाती है । टेक्सेशन इन्बवायरी कमेटी ने इस बात का 
सकेत किया था कि परोक्षल्करो वे सम्बन्ध मे विशेष रुप से जागरूक रहेने की 
आवश्यकता है, जैसे व्यापार पर कर, जो चुगी का रूप घारण करता है और सी मा- 
मार्ग शुल्क जिससे भअन्तर्भान्तीय झ्ावागमन में अनादश्यक् बाघा पडती_है ॥ चुगी और 
मार्ग शुल्ब॒ पर, जो कि क्रारोप के सभी सिद्धान्तो के विरुद्ध है, विशेष प्रापत्ति 
को यई थी ओर उनके स्थान पर फुटकर विक्री अथवा पद्मो पर कर लगाए जाने की 
राग्र दी गई थी । कमेटी ने दूसरा महत्त्वपूर्ण सुझाव नगर की सम्पत्ति पर ऊँची दर 
स॒ कर लगाने का दिया, क्योकि उन्हें नगरप्रालिका क कार्यों से विशेष लाभ पहुँचता 
है । जो-कुछ भी हो, कर निर्धोरित करने श्ञोर वसूल करत के यर्ञ्र को ग्लाज को 


इ८६ भारतीय अथंज्ञास्त्र 


अपेक्षा श्रौर अधिक कुशल होने की झावर्यक्ता है। सबसे अधिक व्यय लोक स्वास्थ्य 
सुविधा तथा लोक-निर्माण और दिक्षा पर है॥ नगरपालिकाएँ फ्रायः झपनी साधारण 
आय से अपता व्यय पूरा नहीं कर पाती और उल्हें प्राय सरकार ग्रथवा जनता से 
अपया उधार लेना ५डता है, विशेषकर ग्रपती ऐसी बडी-वडी योजनाओं को पूरा 
करने के लिए, जैसे पानी का प्रवन्ध और गन्‍्दे पानी के बहने का प्रवन्ध 
भ्रादि ॥ 

४१ स्थानीय संस्थाझो के श्वर्थाप्त साधन--अ्रधिकारों के घोरे-घीरे स्थानोय 
सस्थाम्नो के प्रति हुए ग्रवक्रमण और विस्दृत कार्य, जो ला भेषे के समय से और 
विशेषकर स्थानीय स्वरशासन के चुने हुए मन्त्रियो के हाथ में आते के बाद से नगर- 
पालिकाग्रो, ग्राम-बोडों ग्यौर पचायतो को दिये गए हैं, जैसे लोक-स्वास्थ्य और शिक्षा 
आदि को विचाराघीन रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन सस्याओ के प्राय के 
स्रोत नितान्त अपर्याप्त है । उनके लिए आधुनिक प्रश्यसत प्रणाली का प्रचलन उस 
समय तक असम्भव है जब तक कि उनकी भ्राय को वृद्धि का उपाय न किया जाए। 
१६१६ और १६३५ के विघान के भ्रन्तंगंत स्थानीय सस्थाओ्रो से यह झाशा की जाती 
है कि वे उत सेवाग्रो का खर्च उठायेंगी जो पहले विभिन्‍न विभागों के सरकारी 
कर्मचारियों द्वारा नि शुल्क प्राप्त होती थी । आरम्भ के उत्साह मे स्थावीय सश्याएँ 
यह भूल गईं कि “सारे कार्य घन के ऊपर निर्भर हैं” श्रोर उन्होंने बडी महँगी शिक्षा, 
उपचार प्रादि की योजनाएँ प्रारम्भ कर दी जो उनकी शक्ति के बाहर थी। इस 
प्रकार उत्पन्न झ्माथिक कठिनाई बाद में व्यय में कमी करके, भ्रतिरिकत कर का प्रारोप 
करके और झ्रधिक विचारपूर्ण ढंग से साधनो का वटवारा करके दूर की गई । फ़िर 
भी यह कहा जा सकता है कि मूलत. स्थानीय सस्थाप्रो की प्राथिक स्थिति बहुत ही 
अधिक ग्रसत्तोषजनक है। उनकी कठिताइयाँ हाल में व्यय मे वृद्धि के कारण और 
भी भ्रधिक बढ गई हैं, जोकि श्रम और पूँजी के मुल्य के बढ जाने, वेतन के पुनरीक्षण 
और मेंहगाई भत्ता देने के कारश हुई है, जबकि उनके प्राय वे साधत कम दौर कोच» 
हीन ही बने रहे हैं ।' 

४२ साधनों के श्रपर्याप्त होने का कारण--वम्वई की स्थानीय स्वशासन कमैटी 
(१६४०) ने कहा था कि “प्रान्तीय सरकारों और स्थानीय बोर्डों के बीच आय के 
साधनों का बटवारा स्पष्ट रूप से नही हुप्ना है और प्रान्तीय सरकार अच्छे आय के 
साधनो से लाभ उठाती रही है,” जो कि औचित्य के हृष्टिकोण से स्थानीय वोर्डों 
को मिलने चाहिए थे। स्थानोय और प्रान्तीय आरय-प्राप्ति के क्षेत्रों का ह॒पप्ट 
बटवारा अत्यन्त आवश्यक है। भारत में स्थानोय सस्थाग्रो की निर्धनता का एक 
कॉरण यह भी रहा है कि उनका विकास धनी, भ्रद्धं-स्वतन्त्र और छोटी-छोटी 

इकाइयो में बड़े राजनीतिक संघ के रूप से व्यवस्थित होने के बजाय अ्रधिकारों के 

अवत्मण से हुआ है । दूसरा कारण यह भी है कि स्थानीय बोर्डो का अधिकार- 


१५ देखिए, रिपोर्ट श्रॉफ दि एलमिविस्ट्रेटिव इन्कवायरी कमेटी, दम्बई १६४८, पृष्ठ १६६ | 
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क्षेत्र प्राय इतना विस्तृत होता है कि उनका करदाताप्रों से कोई प्रभावशाली सम्बन्ध 
ही नहीं रह पाता। यदि ऐसा न हुआ होता तो गाँवो, घरो और व्यक्तियों पर 
स्थानोय बोर्डो द्वारा कर आरोप बडा सरल होता ॥ इस हृप्टिकोण से गाँव-पचायतो 
के प्रभाव को फिर से स्थापित करना तथा वर्देमान स्थानीय वार्डों के कर्तव्यों को 
सीमित कर देना वाछनीय होगा ॥ 
४३ साधनों की उन्तति--यद्यपि विवेन्द्रीकरण ग्रायोग के प्रस्तावों तथा १६१६ के 
सुधारो के प्रचलित होने से स्थानोय अधिकारियों कोब हुत भ्रघिक आर्थिक स्वतन्त्रता 
प्राप्प हो गई है, फिर भी जहाँ तक ग्रारोपित करो को प्रकृति से सम्बन्ध है, इसके 
सिवाय और कुछ नहीं हुभ्ा है कि वे कर, जो बिना भारत सरकार की आज्ञा लिये 
हुए आरोपित किये जा सकते हैं, उतका स्पप्दीकरण परिगरिणत कर नियमो में कर 
दिया गया है। टेव्सेशन इन्कवायरो कमेटी ने निम्न प्रस्ताव स्थानीय सस्थाग्रो के 
आय-साधनो की वृद्धि के हष्टिकोण से किये हैं--(१) सालगुआरी का नौची दर पर 
प्रामाणिक कर देना, ताकि स्थानीय कर प्रारोप का अधिक अवसर प्राप्त हो सके, 
(२) प्रान्तीय सरकारो द्वारा नगरो से भूमि के वसूल किये हुए किराये और कृषि के 
अतिरिक्त भय काम मे आने वाली भूमि पर वसूल किये हुए शुल्क का एवं झश 
स्थानीय सस्थाप्रो को देरा, (३) नगरपालिकाओ को विज्ञापत पर कर लगाने छा 
अधिकार देना, (४) मनोरजन तथा जुए पर कर-आरोप के क्षेत्र को बढाना और 
स्थानीय सस्थाओो को इस प्रकार प्राप्त हुई प्राय का पर्याप्त अ्रश देना, (५) परि- 
स्थिति और सम्पत्ति तथा पेझो पर कर लगाने की व्यवस्था को अधिक उन्‍नत तथा 
बिस्तृत करना, (६) मोटरगाडियो पर झायात-कर घटाना और प्रान्तीय सरकारो को 
इस योग्य बनाना कि वे एक प्रान्तीय कर मार्गे-शुल्क के स्थान पर लगा सके जो कि 
स्थानीय सस्थाओं को दिया जा सके, (७) चुने हुए क्षेत्रो मे स्थानीय सस्थाओो को 
विवाहो के रजिस्ट्रेशन पर फीस लगान का झधिकार देना, झौर (५) स्थानीय सस्याझो 
के साधनों को आधिक सहायता द्वारा बढाना, जो कि साधारणतया राष्ट्रीय महत्ता 
को सेवाग्रो तक सीमित होनी चाहिए झौर इस प्रकार दी जानी चाहिए कि प्रान्तीय 
सरकार कुशलता पर जोर दे सके ।' बम्वई को स्थानीय स्वशासन कमेटी ने इनमें 
से अधिकाश सिफारिशो को स्वीकार क्या झौर स्थानीय संस्थाओं के साधनों को 
बढाने के लिए विम्त सुझाव दिए । नगरपालिकाग्रो के श्राय के साधन निम्न प्रकार 
बढाएं जा सकते हैं--(१) स्थायी सम्पत्ति के स्थानान्तरण पर कर लगाकर, (२) 
नगरपालिकाओ के अन्दर भवनो क निर्माण किये जाने वाले भूमि के टुकडो पर लगाये 
हुए कर का एक अन्न देकर, (३) विवाह, गोद लेव तथा दावतो पर कर लगाकर और 
(४) मनोरत्रन कर के एक ग्रद्य को दकर तथा विजलो बे अधिकार से प्राप्त आय का 
४०% देहर। गाँव को स्थातीय सस्याझ्ों के जिए कमेटी ते निम्न सिफ्तरिशें की 
वी--( १) स्थादीय घनराशि पर उपकर १ थाने र स्थान पर १ ५ भैथवा २१ गाने 
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करना, (२) जगल की प्रमुख उत्तत्ति से प्राप्त आय पर १९ आने का उपकर लगाना 
और (३) मालगुज्ञारी के १०% का हस्ताकन करना 4 कमेटी ने ठोक ही कहा था 
कि स्थानीय सस्थाग्रो वे लिए सबसे उपयुक्त ढंग करो भौर उपकरो को व्यक्तियों के 
प्रति की गई निश्वित सेवाओं पर लगाना होना चाहिए, जैसे अनिवार्य शिक्षा पर 
उपकर । 

१६४६ मे नियुक्त स्थानीय वित्त जाँच समिति ने सिफारिश की थी कि सधीय 
सूची के ८श्वें मद में दर्ज रेल, हवाई या पानी से जाने वाले सामान और सवारी पर 
लगा टमिनल टैवस तथा रेल के किराये भौर भाडे पर लगे कर को स्थानीय सस्याग्रो 
के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए । इसके अलावा राज्यीय सूची की सातवी प्रनुसूची 
में दर्ज टाल टैक्स तथा अन्य कर, जेसे ग्रखबारी विज्ञापन के अलावा प्रन्य विज्ञापन 
पर कर, विद्धुत्‌ के उपयोग और विक्रय पर कर झादि, को स्थानीय सस्थाों के उप- * 
योग के लिए सुरक्षित कर देने की सिफारिश की। १६५३ में नियुक्त कर जाँच झ्ायोग 
ने यह मत व्यक्त किया कि स्थानीय वित्त का ठोस आधार स्थानीय प्रत्यक्ष करारोपण 
ही हो सकता है! झ्रायोग ने स्थानीय सस्थाग्रो को कर लगाने के सम्बन्ध में अधिकार 
प्रदान करने वे लिए दो कसौटियाँ रखी . (१) कर का स्थायित्व तथा (२) करा- 
रोपण पौर प्रश्यसन की क्षमता । आयोग ने राज्य सरकारो द्वारा ऋण प्रौर श्राथिक 
सहायता देने की भी सिफारिश की । 

पश्चिमी देशों मे नगरपालिकाशओ्रों के क्षेत्र के विस्तार--भूमि की स्थायी 
सम्पत्ति तथा औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र--में वृद्धि हो रही है ग्रोर स्युनिर्सि 
पैलिटियाँ ट्राम्बे, पानी के कारखाने, गैस और बिजली वे वारखाने, कब्रिस्तान, स्ताना- 
गार, मछली मारने के स्थान, जहाज़ो के ठहरने के स्थान, रोटी बनाते के स्थान, रग- 
मच, सराय, जलपान-गृह, का रखाने, चक्की झौर दुग्धशालाएँ इत्यादि चला रही हैं । 
ये सब आर्थिक कार्य॑ प्रभावशाली रूप से केवल सेवा ही नही हैं वरन्‌ ्राय के श्रच्छे 
साधन भी है | भारत मे स्थानीय वित्त के इस अग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया 
है और यदि स्थानीय सस्थाएं इस सापनो छे प्रयोग की सम्मावनाभो पर ब्रयनी छोटी 
आय को बढाने सथा नागरिक जीवन की खुविधाप्ो को बढाने के लिए घ्यान दें तो 
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अध्याय २६ 
बेरोज़गारी 


१. पश्रध्यपत का क्षेत्र--पराइचात्य देशों में होने वाली औद्योग्रिक क्रान्ति के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्त आथिक योजना मे यथप्किवित्‌ बेरोजगारी (वृत्तिहीनता) अनिवार्य है। 
१६१४-१८ के युद्ध के उपरान्त वाली मन्दी से वृत्तिहीनता की एक अभूतपूर्व परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई । तत्कालीन परिस्थिति की मेयकरता और प्रभूतपूर्वता के बावजूद 
यह स्वीकार करना पडेगा कि पाइ्चात्य देशो में इस प्रक्नार की परिस्थिति (प्रौद्योगिक 
चृत्तिहीनता) बिलकुल नई नहों थी । 

भारतवर्ष में बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याप्रो के कुछ ऐसे पहलू हैं जो 
पाश्चात्य देशो के लिए बिलकुल नये प्रतोत होंगे। प्रथमतः देश की जनता का अधि- 
काश प्रपनी रोज्ी के लिए कृषि पर निर्भर है । हम पहले ही देख छुके हैं कि शिथिल 
मौसमो में ५ से लेकर £ महीने तक बेकेारी रहती है। इस प्रकार की अनिवार्य 
बेकारी के लिए पूरक उद्योगो को चर्चा हो चुकी है| डिन्‍्तु वेकारी का एक और 
भग्रकर पक्ष भी है। यह परिस्थिति पूर्णत या आशिक रूप से मानसून की विफलता 
का परिणाम होती है, जियसे दुभिक्ष उत्पन्त हो जाता है । एक विस्तृत क्षेत्र मे इृषि- 
कार्य बन्द हो जाने से कृषि तथा उससे सम्बद्ध पूरक उद्योगों मे लगे हुए श्रमिक बेकार 
हो जाते हैं। यह भारत मे होने वाली वेकारी वा सबसे मयकर पक्ष है । 

उद्योगों तथा अन्य पेशो की ओर हृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि श्रमिक 
दो वर्गों मे विभाजित हँ--एक तो हाथ से काम करने वाले श्रमिक, दूसरे मस्तिष्क से 
काम करने वाले बाबू लोग, प्र्थात्‌ तथाकथित पढे-लिखे मध्यवर्गाय लोग । जहाँ तक 
प्रधम वर्ग का प्रश्न है हमारी समस्या उतनी ही जटिल नही है । कारखानो के बन्द होने 
या उनके मज़दूरो की छटनी (रिट्रंचमेष्ट) के कारण कितने ही साधारण और कुशल 
श्रमिक बेकार हो गए । किन्तु साधारण परिस्थितियों मे यहां कुशल श्रमिकी की झधि- 
कता श्र तज्जन्य बेकारी न होकर 'ग्रौद्योगिक श्रम! की कमी का ही अनुभव किया 
जाता है। इसके ग्नतिरिक्त यदि यहाँ चृत्तिहीनता आती भी है तो उसका रूप उतना 
मयकर नहीं होता जितना की पाश्चात्य देशो मे । कारण यह है कि बहुत-से ओद्योगिक 
श्रमिक छेती से भी सम्बद्ध होते हैं। प्राय कारखानो का कास केवल सहायक स्थान का 
अधिकारी माना जाता है, जो धनुष को दूसरी प्रत्यचा को तरह कृषि के बेकार और 
सिविल मौसम में काम देता है । झतएवं मारत की वृक्तिहीनता पाइचात्य वृत्तिहीनता 
से न केवल ग्राकार मे मिन्‍न होती है वरन्‌ सरकार के लिए तज्जन्य समस्याग्रो का 
रूप भी भिन्‍न होता है । क 
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रा 


सगठित उद्योगो की वृत्तिहीनता से भिन्‍न यरत्किचित्‌ बेकारी वुदीर-अ्मिवो 
में भी पाई जाती है । भारत में 'प्राथिक-सक्रमण" वाले अध्याय तथा कुटीर-उच्योगो 
की स्थिति' के विवरण भे हम देख चुके हैं कि क्रिस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग 
प्राथिक सक्रमण से भ्रभावित हुए। इस विवरण में हो हमें अपनी रोज्ी खो देने भौर 
कोई उपयुक्त रोजी न मिलने के कारण उत्पन्त कठिनाइयो श्रौर दुखो का भी कुछ 
अनुमान मिल गया था । 

एक और प्रकार को वृत्तिहीनता अभी हाल में ही विकसित होमे लगी है। 
यह है मध्यवर्गॉयों की वृत्तिहीनता । इससे वे लोग प्रभावित होते हैं जो कि एक स्तर 
तक शिक्षा पा चुके हैं और अपनी जीविका के लिए बाबूगीरी या क्लर्की पर निर्भर 
रहते हैं। हाल मे यह समस्या प्रधान स्थान ग्रहण करने लगी थी । 


& 
ग्रामीण वृत्तिहीनता : दु्िक्ष का वततमान रूप और उसका उपचार 


२. दुभिक्ष का उत्तरदायित्व--देश की राजनीतिक जाशति के साथ-साथ बार-बार 
दुर्भिक्षों के पडने के कारण इन दैवी ध्र/पत्तियो को एक प्रकार की अमुखता मिल गई 
जो कि अन्यपा अप्राप्य होती । 

१५८६७ के विश्येप ग्रायोग ने दुभिक्ष की परिभाषा करते हुए बतलाया कि 
जनता के बडे समूह का भूख की यातना सहना दुर्भिक्ष है । लेकिन भारत के इतिहास 
का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रधान कारणों से शब्द के इस श्रर्थ 
में परिवर्तन हो गया है । एक सो यातायात एवं परिवहन के साधमों में सुधार होने के 
कारण एक भाग के दु्भिक्ष को दूसरे भाग की बहुलता से सहायता पहुँचाई जा सकती 
है । दूसरे, प्रशासन मे भी दु्मिक्षो का सामता करने की पद्धति में प्रगति हुई है । झत- 
एवं वर्तमान दु्भिक्ष खाद्य दुर्भिक्ष न होकर द्रव्य-दुभिक्ष है। सरकार के सामने समस्या 
है कि समुचित रूप में मज़दूरी और काम की व्यवस्था करे। 

द्रब्य दु्िक्ष या वृत्ति-विस्थापन के मुस्य कारण जब तक दूर नहीं क्ये 
जाएँगे, ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या हल नही हो सकेगी | ये कारण हैं--(१) 
जनता का कृषि पर अत्यधिक ग्रवलम्बन-- कृषि एक ऐसा पेशा है जो अनिश्चित 
वृष्टि पर निर्भर है, (२) पुराने उद्योगो का विनाश तथा कितने ही उद्योगों वी अनु 
पस्यिति; (३) जनता का ऋण में हवा होना झादि। भारतीय जनता किसी प्रकार 
अपनी झ्ाजीविका प्राप्त करती है और उसके पास कोई सुरक्षित घनराशि नही रहती 
जिस पर बह कमी और झकाल के समय झाश्रित रह सके ! जनता वी झाथिक शक्ति 
को सुदृद करने के तरीको में अनेक बातें झामिल हैं, जंसे जनता के जीवन स्तर को 
बढाना और उसकी शाख को कायम रखता, सुरक्षा-कार्य- सिचाई की नहरें, सड़को 
का निर्माण, कुप्रो की मरम्मत इत्यादि; साधारण प्रद्यासन में सुधार, विज्येष रूप से 
माल-प्रशासन के स्थगन और छूट कौ व्यवस्था; सुविचारित और उदार वन-नीति; 


३. देंखिए, खएड २, अध्याय ५! 
२, देखिए, अध्याय २, सेवशन ३हन्थ६ ! 


बेरोजगारी झ्ह्श्‌ 


क्रषि-महाविद्यालय, भनुसन्वान तया प्रयोग-केन्द्रो द्वारा सूघार; सरकारी झान्दोलन का 
पूरा-पूरा उपयोग, बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास और छोटे पैमाने के उद्योगों को 
प्रोत्ताहन, सक्षेप से, सब पहलुओं में झाथिक झायोजन ॥ 

हप॑ का विषय है कि देश मे आविक प्रायोजन १६५१-५२ से चल रहा है 
झौर उसके द्वारा वृत्तिहीनता की समस्या को हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। 
द्वितीय कृपि श्रम जाँच (१६५६-५७) के अनुसार १६५०-५१ मे ग्रामीण बेकारो की 
सल्या २८ लाख थी । योजना आयोग के अनुसार १६४६ में ५३ लाख ग्रामीण बेकार 
थे। कार्याद्धुन सगठन (प्रोग्राम एवेल्यूएशन झार्मनाइजेशेन) की प्राधुनिकतम रिपोर्ट 
के झजुसार ग्रामीण ३० श्रतिद्बत मानद दिन (मेन डे) बेकार रहते हैं । प्रतएव तृतीय 
योजना में इस प्रमस्पा को हल करने के सिए वाँच प्रकार क कार्यक्रम प्रस्तावित किये 
गए हैं: 

(१) अकुशल तथा अर्घेकुशच श्रम को अपेक्षा! रखने वाली राज्यीय तथा 
स्थानीय झत्थामो को योजराएँ 

(२) विधान द्वारा निर्धारित ढग से जाति या समूह द्वारा लिये गए काये , 

(३) वे विकास-काय जिवमे स्थानीय जनता श्रम देती है तथा सरकार कुछ 
सहायता देती है, 

(४) वे योजनाएँ जो माँवो की प्रतिफलाध्मक सम्पत्ति के निर्माण में सहायक 
हो, तथा 

(५) जिन क्षत्रों मे बेकारी अत्यधिक हो वहाँ पुरक योजनाएँ चालू की जाएँ। 

इन योजनाम्रो म से ऐसा अनुमान है, योजना के प्रथम दर्ष मे १ लाख बव्यक्तियो 
को, द्वितीय वर्ष म ४-५ लाख व्यक्तियों को, तृतीय वर्ष मे १० लाख व्यक्तियों को 
तथा झन्विम बप मे २५ लाख व्यक्तियो को रोड़ी मिलेगी। उपर्युक्त आधार पर ग्रामीण 
जन शक्ति के उपयोग के लिए ३१ अग्नगामी योजनाएं प्रारम्भ को गई हैं । माचे १६६२ 
तक प्रत्येक योजना के लिए २ लाख रु० निर्धारित किया गया है। प्रारम्भ की गई 
अग्रगामी योजनागो म भिचाई, वनरोपण, सचार-प्रुघार आदि हैं । 


मध्यवर्गीय बेरोजगारी 

हे समस्या का बिस्तार क्षत्र--यद्यपि सभी साघारण तौश्स 'शिक्षित' और मध्यवर्गीय 
झब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु शिक्षिठ और ग्रश्चिक्षित के बीच काई निरिचित रेखा 
नहीं खींची जा सकती, न तो मध्यवर्ग के उच्चतर श्र निम्नतर स्तरो को ही ग्रलग 
किया जा सकता हैं। साधारणतया 'शिक्षित मध्यवर्ग' मे ऐसे लोग आते हैं जो इतनी 
अच्छी भाधथिक स्थिति में तही हैं कि अपनी आय मे अच्छी तरह ग्रपना जीवन बिता 
सकें, जो कि झारीरिक श्रम नहीं करते ठया जिन्‍्ह किस्शी-न कसी रूप मे माध्यमिक 
या उच्चतर शिक्षा भिली होती है | कमी-कभ्ी वनजियुलर और एग्लो वर्नाक्युलर को से 
पूरा करने वाले लोगो को भी इसमे शामिल किया जाठ़ा है । 


सह भारतीय अ्॑श्ास्त्र 


४ मध्यवर्गोय बेरोजगारी कौ समस्या की गस्भीरता और प्रसार--मध्यवर्गीय वृत्ति- 
होनता ने इधर हाल मे भयकर झाकार ग्रहण कर लिया है।' बुद्ध समय से जनता का 
ध्यान इस ओर गया हैं । सरकारी तथा गेर-सरकारी थोर अं्दे-सरकारी सस्थाघो, जेसे 
विश्वविद्यालयों, ने इसमे रुचि प्रदर्शित की है । १६२४ भौर २८ के बीच विशिष्ट 
रूप से आयुक्त समितियों हारा कितनी हो गवेषणाएँ की गई हैं। ये गवेषणाएँ एव 
प्रयोग बगाल, मद्रास, पजाव झौर बम्बई-जैसे प्रान्‍्तो एवं ट्राववकोर-जैसी रियासतो मे 
किये गए हैं। सबसे हाल मे नियुक्त होने वाली समितियों मे युक्त प्रान्त (सर तेजबहादुर 
सप्रू को द्ध्यक्षता मे) वी और बिहार की समितियों का नाम लियां जा सकता है ।* 

इन समितियों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि मध्यवर्गीय दृत्तिहीनतां 
अखिल“भारतीय प्रकार की है। भद्रास प्रमिति ने बताया कि रोजी खोजमे वाले 
शिक्षित व्यक्तियों भौर रोज़गार का अनुपात २ १ है। स्कूल और कॉलेजो की वापिक 
उत्पत्ति और वर्ष में होन बाली स्थान रिवतता की गणना के ग्रनुतार बे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि वृत्तिहोनता की सख्या वस्तुत दुखद थी। १६२७ की पजाव समिति भी 
इसी प्रकार की गणना के उपरान्त इस नतीजे पर पहुँची । जवकि अग्रेज़ी वनरवियुलर 
स्कूलो की उत्पत्ति या उत्पादन ५ वर्ष में (१६२२-२७) बढ़कर दूमा ही गया है, 
इसके विपरीत रोडगार म ऐसी कोई वृद्धि नही हुई है--न तो सरकारी नौकरी मे और 
न व्यावस्तायिक क्षत्र मे ही 

इस प्रकार को वृत्तिहीनता की भयकरता को हम पूर्णतया समभ नहीं पात । 
इससे वृत्तिहीन व्यक्ति का कष्ट तो पहुँचता ही है, साथ ही एक श्रकार का नैतिक पतन 
होता है जो साधारण रूप से समाज को ग्रस्त कर लेता है भोर पीढी दर-पीढी बढ़ता 
ही जाता है | इस प्रकार के असन्तुष्ट नवयुवको का अधिक सख्या में बेकार होना दंश 
बी राजनीतिक स्थिरता दे! लिए भी हानिकारक और भयकर है। क्रान्तिकारी समाज- 
वाद या साम्यवाद उन युवकों मे बडी ही ज्ञीघ्रता से जड जमा लेता है, जिनके दिल 
हे बस्तुस्थिति के खिलाफ एक प्रकार का विरोधी भाव पहले से ही धर कर चुका 

तह । 

५ विशेष रूप से प्रभावित वर्ग--शिक्षा के क्षेत्र मे प्रशिक्षितो मे श्रप्रश्चिक्षितों की 
अपेक्षा कम बेकारी थी । कानूनी पेशे मे वहुमत इस पक्ष मे था कि यह जरूरत से ज्यादा 
१ द्वितीय मद्दायुद्ध ने वृत्ति के भ्रनेक द्वार खोल दिए और बुछ समय के लिए श छत वृत्तिदीनता 
समाप्तप्राय हों गई ! सारत सरकौर छे »म मम्त्रांचय के वृत्ति विनिमय, जो कि पहले पुराने नौकरी वालो 
ओर छूंटे लेगा के श्रम रैदेल्॑ने के )ल्ए काम करते थे, अव सबके लिए खोल ऐदिये गए हैं । 
२. १६३० में हुए विश्वविध्यलय र्म्महनन ने इस प्रश्न पर विचार किया, लेक्न वे इसके भागे कोड़ 
सुराव नहीं रख सके कि विश्वविद्यवय अपने स्नातक को इत्तिडीनता का पता लगाएँ | 
3. अम्बई के श्रयालय ने १६३८ में विश्वविद्यालय के रुलातवों को इत्तिदीनता की जाँच फिर से प्राजम 
५ ३७ की नवें उद्योग सम्मेलन की बुलेटिनों में मारत के विम-न प्रान्तों और रियासतों को मध्य- 
बर्गोय वृत्तिदौनता वो परिस्थिति की समीक्षा ओर उसे टूर करने के लिए काम में लाये गए या विचा रत 
चारों का विवरण म्ाप्त दोगा | 'इलै टिन्ध ऑफ इग्ड्यन इंडस्ट्रीज एएड लेबर, न० ६५। 


बेरोजगारी 


्छ 


धरे 


भर चुका है इसी प्रकार औपधि पेशे के लोग बाज़ारो, विशज्वेषकर बडे शहरो, मे तो 
भरे पड़े हैं, जबकि छोटे-छोटे गाँवो मे इनकी ससया अत्यन्त कम है, क्योकि यहाँ पर 
जीवन को सुविधाएँ भ्रपेक्षाकुत बहुत कम हैं और लोग भोपधियों के लिए नियमित 
रूप से नकद फीस देने के झ्ादी नहीं हैं ॥ इल्जीनियरो की दशा कुछ ही अच्छी थी । 
रेलवे मे रोजी खोजने वाले काफी बडी सख्या में थे, लेकिन प्रशिक्षित न होने के 
कारण नौकरी न पा सक्के । जहाँ तक बेकिंग का भ्रश्त है, जो लोग इस विषय मे 
शिक्षा ध्राप्त वर चुके ये वे बेवार न रहे, लेकिन जिन्हें प्रशिक्षा न प्राप्त थी वे नोकरी 
नपा सके । 
वृत्ति विनिमयालय के सचालकालय के जन झक्ति विभाग ने १५ मई १६४७ 
को स्तातऔय बेकारों के सम्बन्ध में यह पाया कि इस प्रकार की बेकारी अन्य राज्यो 
वी प्रपक्षा पश्चिमी बगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा दिल्‍ली प्रे ग्रधिक है । स्त्री-स्नावकों 
में सबसे प्रधिक बेक्वरी केरल में थी । काम ढूंढने वाले वेब[र स्नातकों में ६३% 
पुरुष तथा ७% स्त्रियाँ थी । कला और विज्ञान की तुलना में बाशिज्य के स्नातको से 
बेकारी क्‍ग्रघिक थी। 
$६ वृत्तिहीनत्ता के कारएश*--(१) युद्धोत्तर श्राथिक मच्दी और छटनी--प्रन्य देझ्ो 
की भाँति भारत में भी युद्धोत्तर आथिक मन्दी का प्रभाव पडा । बाबूगीरी और युद्ध 
के अग्य विभागों मे वृत्ति प्राप्त लोग बडी सख्या मे बाहर निकाल दिये गए | छटनी 
की कुल्हगडी के प्रहार सब दिद्याओ्रो में हुए और पुराने सस्थापन की यथास्थिति न 
रही । मच्यवर्ग बडो ही कठोर भ्रम्निपरीक्षा से होकर निकला | 
(६२) शिक्षा-पद्धति के दोष--द्ृत्तिहीनता का दूसरा तथाकथित कारण देश 

की श्रौद्योगिक प्रगति झोर देश में प्रचलित श्विक्षा मे सन्तुलन का झमाव है। ऐसा 

कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल कलर्की करने योग्य नवसुवक तैयार 
कर रही है और यह सरकारी नौकरी पाने का केवल एक द्वार मात्र है। पजाब समित्ति 
के लिए प्रस्तुत वी गई अपनी सूची मे सर एण्डरसन ने यह स्वीकार किया कि प्रारम्भ 
से हो (वर्तमान झिक्ष)-पद्धत्ति) लडकों को विदेशी परीक्षाप्रो के लिए तैयार करने के 
लिए बनाई गई थी, जिनका पास करना बहुवो के लिए एक श्रकार का भ्रमणाल था। 
इसका उद्देश्य लड़को को बावूगीरी की शिक्षा देना था । अब बाबुगीरी का पेशा जन- 
सकुल हो उठा है। इसमे झब नौकरी खोजने वालो को भीड के लिए बहुत ही कम 
स्थान रह गया है। उन्होने मेंट्रिकुलिट की परिभाषा, जिसे वह वृत्ति समस्या का मूल 
मानते थे, इस प्रकार को--“एक अ्रमणार्थो, जो विश्व मे टहलता है, जिसे नौकरी 
नहीं मिलती, क्योंकि वह नौकरी देने योग्य नही है ।” भारत का साधारण शिक्षित 
व्यक्ति सर्वप्रथम जीविका के लिए सरकारी नोकरी की और भुकता है। उसके न 
4 » बंगाल समिति ने इक्चिदीनठा का छक प्रकार का वर्गीकरण बरने का सुकाव रणा-पऐसे छोग, जो 
अपने किसी अपराध या दोष के ना द्वी चौकी न पाने वाले हो, ऐसे व्यक्ति जोकि ऐसी रोच्ी चाह रहे 


दे श्सिके लिए अलुष्युक्त हैं, उसका कारण बा उसके कस के दाद वो दाल भले हो हो | दिए 
+बगाल इत्तिदीनता समित्ति की रिपोर्टर, ऐरा २ । 


३६४ भारतीय अथशास्त्र 


मिलने पर ग्रद्धं-सरकारी प्रकार की वलर्की, जेसे रेलदे, स्थुनिसिपल दोर्ड और पझन्य 
स्थानीय सस्थाएं, जैसे पोर्ट-ट्रस्ट इत्यादि, की क्लर्को हूढ़ता है । शिक्षा-पद्धति के विरद्ध 
यह भी आरोप है कि यह लडकों को पपने पैतृक पेशों के लिए भी बेकार बना देती 
है, क्योकि वे एक क्षण के लिए हाथ से काम करके अपनी जीौविका कमाने कौ बात 
नही सोच सकते | वे पचम श्रेणी का वलके होता पसन्द करेंगे, चाहे उन्हें उससे हाथ 
का काम करने से कमर को ही आमदनी क्यो न हो । वे ढृषि को भी हेय दृष्टि से 
देखने लगते हैं । इस प्रकार हाथ से काम न करने वालो की सस्या बढती जाती है 
इसका कारण वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का दूपित होना ही है जोकि प्नुत्पादक होने के 
अतिरिक्त देश की मानसिक शक्ति को नष्ट कर देनी है। किसान, हस्तका्य करने वाले 
तथा अन्य पिछडे वर्ग के लोग भी अपने दच्चो को सरकारी नौकरी के लालच में पड- 
करें, स्कूलों झ्रोर कॉलेजों मे भेजने लगे हैं ॥ इस प्रकार वे सामाजिक सीढी के ऊँचे 
वाले डडो पर चढ रहे हैं। साहित्यिक एव प्द्धं साहित्यिक पेशों का यह श्रावण, 
जोकि अपनी परिधि से उन वर्गों को भी सम्निविष्ट कर रहा है जिनके पास कोई भी 
विद्या की प्रृष्ठभूमि नही है, तथा इससे प्रचलित वृत्तिहीनता और भी बढ रही है । 

(१) साम्राज़िक कारएण--कुछ सामाजिक कारणा, जेसे जाति-प्रथा, शीघ्र 
विवाह, सयुक्त परिवार और सामुदायिक असमानताएँ, सब शान्त किन्तु सशक्त रूप से 
नवथुवक्रो की आधिक महत्त्वाकाक्षाओं और भाग्य को निर्धारित करने मे क्लियाशील 
हैं । उदाहरण के लिए जाति-प्रथा युवको को कितने ही ऐसे धन्धे करने से रोक देती 
है, जोकि लाभदायक हैँ किस्तु जो सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर के माने जाते हैं । 
शीज्र विवाह के परिणामस्वरूप नवयुवको पर शीघ्र ही जिम्मेदारी पड जाती है भौर 
प्रशिक्षा भी ग्रवरुद्ध हो जाती है | सयुक्त परिवार प्रथा इस्त प्रज्षार के उत्तरदायित्व वी 
भार हलका कर देती है और कमज़ोर तथा झ्सहाय को सहायता और सुरक्षा देकर 
आधदधिक पराश्रयता को जन्म देती है भोर वैयक्तिक महत्त्वाकाक्षा तथा प्रतिभा को समाप्त 
कर देती है। शिक्षित बर्ग मे वृत्तिहीनता का एक कारण नवयुवको में श्रपने धरवार से 
दूर जाकर अपने भाग्य-निर्माण की अनिच्छा भी है, जोकि सयुक्त परिवार-प्रया वी देन 
है । इसके विपरीत मद्भास समिति के मत में इस प्रकार की गतिहीनता अब घीरे-घीरे 
घट रही है और इसका वृत्तिहीनता पर कुछ भी प्रभाव नही पडता। थृत्तिहीनता मूलत 
माँग से पूछ्ति का अधिक होना ही है ।* 

(४) ग्राथिक पिछडापन--देश के झआाथिक अविकास का करण झ्ौद्योगिक 
हृष्टि से देश का पिछडा होना है, जिसके परिणामस्वरूप श्चिक्षित नवयुवको को वृत्ति 
के मार्ग नही मिलते । विलायत मे सेना, नोप्तेना भ्रौर सिविल सविसतेज को छोडकर इस 
समय देश में कुल १६,००० पेझे हैं ॥ भारत में कुल मिलाकर ४० से मी कम्र हैं।* 
यह बाद रखता चाहिए कि केवल व्यावहारिक शिक्षा देने शऔौर उसकी सुविधाएँ करने 
९. देडिए, स्ट्रास वी रिपोर्ट, पृ० १८, खयड १५ अध्याय ४ मी देखिए | 


३, मद्राप्त रिपोट, ९० २८ और २७। 
३- देखिए, चावनओोर रिपोर्ट पैरा ४८। 


बेरोजगारी ३६५ 


से ही परिस्थिति पर पूरी तरह से काबू नही पाया जा सकता | यह असदिग्ध है कि 
इससे देश की औद्योगिक प्रगति तीद्रतर हो जाएगी, लेकिन इससे प्लौद्योगिक प्रगति का 
जन्म नहीं होगा, जब तक क्रि शिक्षित्त और प्रशिक्षित लोगो को खपा लेने घाले उद्योगो 
का विकास झौर ओत्साहन नही किया जाता । जैसा कि बगाल-समिति का मत है--- 
“एक आदर्श सुस्रतुलित विकास मे आथिक प्रगति और टेकनिकल प्रशिक्षा का साथ- 
साथ विकास होगा, और एक-दूसरे को प्रोत्साहन देंगी । जब एक पीछे रहेगी तो दुसरी 
को भी रोकेगी झौर जब एक बढ़ेगी तो दूसरी को भी बढाएगी 7 
७ वृत्तिहीनता को दूर करने के उपचार : वृत्ति-ब्यूरो--वृत्तिहीनता के अनेक कारण 
हैं इसलिए इसकी कोई एक रामबाण-झऔपधि नहीं हो सकती । पहले तो जो उपचार 
सामने रखे गए हैं उनके ऊपर दृष्टिपात कर लेना चाहिए | सरकार, यूनिवर्सिटो और 
बैयक्तिस सस्थाओं द्वारा चलाये यए वृत्ति ब्यूरो का सुझाव सामने रखा गया है । उत्तर 
प्रदेश और पजाब में नौकरी चाहने वालो प्रौर नौकरी देने वालो को एक दूसरे के 
सम्पर्क मे लाने के लिए बृत्ति बोर्ड स्थापित किये गए । इनसे अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण 
झौर लाभदायक काम होगा ॥ यदि कुशलता से इनका प्रबन्ध किया गया तो जनता में 
एक प्रकार के विश्वास का सचार होगा । 
जन-प्रवास (माइग्रेशन) भी वृत्तिहीनता को दूर वरने का एक साधन मानता 

गया है, किन्तु मध्यवर्गीय वृत्तिहीनता एक अखिल भारतीय प्रकार की है । इससे देश 
के प्रन्दर स्थानान्तरण सम्भव न होगा, इससे समस्या की सघनता का देघ के सद 
भागों मे समान रूप से वितरण हो जाएया, जैसा कि हम पहले कह छुके हैं। एक देश 
से दूसरे देश म जाने से भी समस्या का स्थायी निराकरण मे हो सकेगा।' 
क. वृत्ति विनिमयालय (एम्प्लायमेंट एक्मचेंज)--ट्वितीय विश्वयुद्ध म॑ युद्ध की आव- 
इयकताओो हेतु श्रधिकारियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्र सेवा श्रमिक न्यायालय [नेशवन्न 
सर्विस लेबर ट्रिब्यूनल) स्थापित किये यए । तब से ये सघ सबठन झान्तिकाल में भी 

कुशल और भअरदद्धं -कुशल व्यक्तियो की रजिस्ट्री और स्वेच्छा-स्थानान्तरणक्नाल के लिए 
असारित ओर अनुकूल बनाये गए । १६४४५ मे युद्ध से निकाले गए श्रमिकों और सिपा- 

हैंगो तथा विस्थापित और छुडाये ग्रए पृर्व-सेवको (ऐक्म-सरविसमैत) के पुनर्स्थापन 
और वृत्ति-दान के लिए वृत्ति युनस्थपिन के सामान्य सचालकालय (डायरेक्ट्रेट जनरल 
ऑफ रिसेटलम्रेण्ट एण्ड एम्प्लायमेण्ट) की स्थापना की गई | इधर हाल मे वृत्ति विनि- 
नपएजयोए कर जा्थोमेज सपणएपियरे बपेट साथाएएगा रूपा तो ओेवेणिफका आपिफो! ते! स्थान 
न्धित वृत्ति और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त विकसित कर दिया गया है। सम्पूर्य 
संगठन सचालक (डायरेक्ट्रेंट-जनरल) की अधीनता में है, जिसमे तीन सचालनालय 
(डायरेक्ट्रेंट) हैं-“/-(१) वुत्ति-विनिमयालयों का सचालकालय, (२) भ्रश्चिक्षण सचालका- 
लय झौर (३) प्रमार सचालकालय ॥ देश का विभाजन आठ भागो में क्या गया हैं 
और जिममे से प्रत्येक विभाग एक सचालक के अधोन है। देश मे ५४ वृत्ति वितिमयालय 


१ देखिए, खण्ड * अध्याय ३, सैकान २७ और ३३! 


्द्द्द भारतीय अभज्ञास्त्र 


और २३ ज़िला वृत्ति कार्यालय हैं। केन्द्रीय वत्ति विनिसयालय का काम एक अन्तप्रन्दीय 
'निकास गृह (क्लियरिंग हाउस) का है । यह विभिन्‍न भागों के श्रम की माँग भौर पति 
को व्यवस्थित करता है। 
६ प्रन्य उपचार--जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि हर प्रकार झौर श्रेणी की वृत्ति- 
हीनता भ्रन्तिम व्यास्पा मे देश के प्राधिक झ्विकास और पिछडेपन का प्रततिविध्व-साश्र 
है | झतणव जिस किसी भी साधन से देश का झथिक विकास होगा उससे देश की 
चुत्तिहीनता की समस्या का समाधान होगा। भौतिक समृद्धि से न केवल वृत्ति के 
नवीन पथों का उद्घाटन होगा, वरन्‌ देश की समृद्धि के स्तर के उठ जाने से वकीलो, 
डॉक्टरो, अध्यापको इत्यादि की भी श्रावश्मकता बढ जाएगी । इसी प्रकार समृद्धि-तल 
के उठ जाने से प्रशासक्षीय सेवाप्रों में भी प्रसार होगा भ्रोर भ्रन्त मे, सरकार हारा 
देश के श्राथिक पुनरुद्धार के किसी भी कार्म मे शिक्षित वर्ग मे से व्यक्ति अवश्य लिये 
जाएँगे । 

मद्रास समिति का (क्षेत्र-उपनिवेश” (फार्म कॉलोनीज्ञ) स्थापित करने का 
अ्रस्ताव काफी ग्राकर्पक था, किन्तु न्यावहारिक हृष्टि से उसकी उपयोगिता सीमित 
थी। पहले तो पजाब श्रौर झासाम-अजंप्ते प्रान्तो को छोडकर शिक्षित वृत्तिहीनों को देने 
के लिए काफी भूमि नहीं पाई जा सकती, चाहे इसके लिए ग्रामीण समाज और 
दसित-वर्ग के दावे को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए। दूसरे, यदि यह पता 
_ घल गया कि सरकार शिक्षित वृत्तिहीनों के लिए भूमि देगी तो मध्य वर्ग के लोगो का 
प्रपने पुत्री को स्कूल और कॉलिजो मे भेजने का प्राकपंण ग्रधिक बढ जाएगा। 

प्रचाद वृत्तिहीतता जाँच समिति बे बहुमत ने यह सुझाव रखा कि वृत्तिहीवता 
को कम करने का एक तरीका यह होगा कि उच्चतर शिक्षा के लिए वेवल पर्याप्त 
योग्यता और तीक्षण बुद्धि वाले छात्रो को ही भेजा जाए। वे यदि गरीब हैं तो उन्हें 
सरकारी सहायता भी दी जाए या उन लोगी को भेजा जाए जो इसकी प्रूरी कीमत दे 
सके (पैरा १६)। हम यह ठीक नही समभते कि उच्चशिक्षा को खरचीली बनाने के 
लिए कुछ भी किया जाए या इसका क्षेत्र सकुचित किया जाए, हालाँकि हम यह 
स्वीकार करते हैं कि छात्रों के अभिभावकों को इस बात का पता लग जाए कि बरते- 
मान काल में सरकारी नौकरियों के लिए व्यक्तियो की माँग की अपेक्षा पूर्ति बहुत ही 
अधिक है, श्रोर यह कि उन्हें प्रपने बच्चों के लिए अन्य प्रकार के पेशे की बात सोचनी 
चाहिए । सप्रू समिति भी किसी भी कृत्रिम नियम द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश को 
आधित करने के खिलाफ थी । ट्रावनकोर समिति के इस कथन मे अधिक सार हैँ कि हर 
प्रकार कौ सरकारी नौकरी को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होना चाहिए । 
परीक्षात्रो को कठोर कर देने श्रौर मानदण्ड को ऊँचा उठा देमे से कितने ही उम्मीद- 
चर, जो अयोग्य होगे, घेंट जाएँगे ओर इस प्रकार की शिक्षा में होने वाली शक्ति 
उद्या घन का अपव्यय भी न होगा। जो प्रतियोगिता-परीक्षा मे फेल होगे वे जान जाएंगे 
(के उनके लिए सरकारी नौकरी मिलना सम्भव नही और वे अनिश्चित काल तक इस 
झाशा में तो नही रहेगे कि शायद कभी उन्हे सरकारी नौकरी मिल ही जाए। इससे 


बेरोजगारी इ्६्७ 
ईझक्षा छा स्तर भी ऊँचा उठेगा और सेवा के लिए अधिक उपयुक्त ब्यक्ति मिलेंगे 4 
१०. सप्रू (वृत्तिहोनता) छमिति-यहाँ हम सप्रूसमिति के कुछ महत्त्वपूर्ण सुझावों 
की ओर सकेत करना चाहेंगे । यह समिति युक्तप्रान्त की वृत्तिहीनता को जाँच के 
लिए नियुक्त की गई थी, किन्तु इसके सुकावो को समस्त भारत पर लागू किया जा 
सकता है। इन्हें हम इस प्रकार विमाजित करते हैं--(क) वे, जो कि शिक्षित 
व्यक्तियों की माँग बढाने से सम्बन्ध रखते हैं, (ख) वे, जो पूत्ति की अधिकता को 
कम करने से सम्बन्ध रखते हैं; (ग) वे, जिनका उद्देइय वास्तविक माँग और पूर्ति वा 
समुचित सन्तुलन स्थापित करना है । 

(१) जिला झौर नगरपालिकाम्रों को बाध्य करना चाहिए कि वे सडको श्र 
इमारतों को अपनी स्थिति मे रखते के लिए कुशल और योग्य इजीनियर तथा निरी- 
क्षकों को नियुक्त करें। यदि सरकार चाहे तो जन-आपधि-सहायता के प्रसार द्वारा 
सुयोग्य व्यक्तियो को रोजी दे सकती है। जनता के अस्पतालों में अधिक डॉव्टरों वी 
नियुक्ति--देशी दवाप्रो और जडी-बूटियो की प्रभविष्णुता की छानबीन के तिए भी 
डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकती है। नगरपालिकाओो तथा जिला-बोडों को चाहिए 
कि वे जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता की देख-रेख के लिए योग्य ब्यक्तियो को 
नियुक्त करें। कानून के वेशे मे होने वाली भीड का निराकरण करने के लिए यह 
आवश्यक होगा कि लोग क़ानून की विद्येप शाखाओरो मे विशिष्टता प्राप्त करे । 
उदाहरण के छिए, कुछ लोग केवल दस्तावेज की रूपरेखा तैयार बरने में विशेष 
योग्यता प्राप्त करें और कुछ मुकदमों वी बहस मे, इत्यादि "। ५५ साल पर सेवा 
से विरत करने के नियम का क्ठोरता से पालन किया जाना चाहिए, ताकि नवयुवकों 
को तुरन्त अवसर प्राप्त हो सके । बडे झौर छोटे दैमाने के उद्योगो को साथ-ही-साथ 
प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वे बड़ी सत्या में नवयुवकों को खपा सकें । झनिवायें- 
प्रारम्भिक-शिक्षा प्रचलित करने का जोर-शोर से प्रयास किया जाना चाहिए। 

(२) हाई स्कूल-परीक्षा मे दो प्रकार के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने चाहिएँ। एक 
तो शिक्षा की समाप्ति का होना चाहिए औौर उन छात्रो को सहायक सरकारी नोझ रियो 
में स्थान मिलने की योग्यता के प्रमाण-पत्रस्वरूप होना चाहिए, जिससे झवसर पढने 
पर औद्योगिक, कृषि झोर झन्य व्यादसाथिक स्‍्कूलो में भी प्रवेश पा सकें। दूसरा 
प्रमाण-पत्र कला और विज्ञान के महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए होता चाहिए । 

(३) ब्यावहारिक शिक्षा के लिए मिलने वाली सुविधाएँ भी बढानी चाहिएँ। 
समग्र रूप से और विद्येप रूप से प्रारम्मिक कक्षाओं मे--शिक्षा की प्रवृत्ति ब्याव- 
हारिक और ग्रामीण होती चाहिए । दवा-दारू की शिक्षा प्राप्त करने और डॉक्टरी 

वेशा अछ्तियार करने वालो को चाहिए कि सरकार उन्हे ग्रामीण क्षेत्र में दसने वी 
सुविधा और सहायता दे। इस प्रकार बडे नगरो से डॉक्टरों की भीड भी कम हो 
जाएगी। फार्मेसी, डेन्टिस्ट्री (दाँत की विद्या), हिसाव-किताव, निर्माण और वास्तु- 
कला, पुस्तकाध्यक्ष की शिक्षा, बीमा-कार्ये ओर अखबारनवीसी-जँसे पेशो का विकास 
करना चाहिए ऐसा प्रयत्त करना चाहिए कि डिप्लोमा-प्राप्व व्यक्ति वथा कृषि-स्नातव 


श्ह्प भारतीय अरशज्यास्त्र 


चैज्ञानिक कृषि की जीविका के साधन के रूप में अपनाएँ। उनके लिए वैज्ञानिक पशु- 
पालन में भी खपत होगी । यह भी कोशिश करनी चाहिए कि योग्य शिक्षित व्यक्ति 
नौकरी के लिए व्यवसाय गृहो के सम्पर्क मे झा सकें । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
विभिन्‍न खण्डो मे पेशो की रहनुप्ाई के लिए प्राघिकारियो की नियुक्ति करम्ी चाहिए। 
सरकार को चाहिए कि सर्मान्वत जीवन-पथो की सूचना दिया करें और इस प्रकार 
की व्यवस्था सगठित करे कि अ्भिभावको को उनके लडको की मानसिक और शारीरिक 
चुशलता की परीक्षा करके उनके ग्रागे को गति के विषय में सलाह दें। माध्यमिक 
पाठशालाओं को चाहिए कि वे भ्रध्ययन के और भी भ्रधिक विविध पाठ्य क्रम निर्धारित 
करें | विश्वविद्यालयों मे वैज्ञानिक और पेशे को शिक्षा पर अधिक ज़ोर दें। कौमब्रिज 
यूनिवर्सिटी के नियुक्ति सघ (अपॉइण्टमेट्स बोडस) वे ढंग का नियुक्ति सघ यहाँ भी बनाया 
जाना चाहिए, जिसमे यूनिवर्सिटियो के उप-कुलपति, कुछ विभागाष्यक्ष (उदाहरण के 
लिए शिक्षा, उद्योग और कृषि) तथा कुछ जनता के व्यक्ति भर वुछ यूरोपीय तथा 
आरतीय व्यापारी हो। इसी प्रकार माध्यमिक पाठशालाओ के उत्पादनो वी समस्या 
को सुलभाने के लिए भी सघो की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन बोर्डों को चाहिए 
कि वे विश्वाधद्यालयों के स्नातक तथा स्वूल और कॉलेजों के छात्रों की वृत्ति की 
समस्या सुलभाएँ । 
तृतीय योजना मे मध्यवर्गीय बेकारी दुर करने के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि उद्योगीकरण, विकास की योजनांग्रो तथा ग्रामीण जन-शक्ति के उपयोग के लिए 
प्रारम्भिक कार्यक्रम स्वतः शिक्षितो को रोजगार देंगे। वृत्ति विनिमया लय मे दर्ज व्यक्तियो 
के सम्बन्ध में यह प्रदुमान कर लेने पर कि इनका प्रतिशत निश्चित रहा है, यह कहा 
जा सकता है कि १० लाख शिक्षित बेकार योजना के प्रारम्भ मे होगे भौर ३५ लाख 
नए शिक्षित बेकार योजना प्रवधि मे काम इंढेंगे। प्रतएव यह सुझाव रखा गया है 
कि शिक्षा में इस प्रकार के परिवर्नन किए जाएँ ताकि भविष्य के उपलब्ध कामों के 
लिए व्यक्ति मिल सकें । प्राविधिक शिक्षा का प्रसार क्या जा रहा है तथा नई शिक्षा- 
सस्याएँ खोली जा रही है। पेशो के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन (वोकेशनल गाइड्स) 
करने की योजनाएँ भी पिछले पाँच वर्ष मे विकसित की गई हैं। निक्षट भविष्य में 
ग्रामीण क्षेत्रो और प्रामीण कार्यक्रमो मे ही शिक्षितों को रोडमार मिलने की सम्भावना 
है। भतएवं यह सुभाव रखा गया है कि शिक्षितों को विज्येष कार्यों के लिए प्रशिक्षित 
कया नाए ! इस दिशा में शिक्षा-पद्धति का पुनर्गठन तथा पेशेवर और प्राविधिक शिक्षा 
की सुविधाओं का विक्नास सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है । 
बेरोजगारी की समस्या पर उचित ढंग से विचार करने के लिए सभी प्रकार 
की बेरोजगारी पर दीघेंकालिक हष्टि से विचार करना श्रावश्यक है। झ्रागामी १५ वर्षों 
मे श्रम शक्ति की वृद्धि ७०० लाख के लगभग होगी- ठृतीय योजना मे १७० लाख, 
चतुर्थ योजना मे २३० लाख तथा पाँचवी योजना में ३०० लाख ! पिछली दो योज- 
लाझों का प्नुभव मह है कि रोज्ञगार के अवसर श्रधिकाशतः गैर कृपीय क्षेत्रो में बढे हैं। 
इस अनुमान पर कि यह प्रवृत्ति भिष्य मे बनी रहेगी तथा ग्यागामी १४ वर्षों मे # 


बेरोजगारी ३६६ 


श्रम दक्ति कृषि के बाहर काम पाएगी, यह सम्भव हो सकेगा कि १६७६ तक क्ृपि पर 
निर्भर श्रम-श्कक्ति का अनुगत घटकर ६० प्रतिशत हो जाए। 

११३ बेरोजगारी तथा योजनाएँ-- (क) पहलो पचदर्षाय योजना--मह योजना एसे 
समय म बनी थी जइकि विभाजन तथा युद्ध के पश्चात्‌ स्थिति के कारण बरोजगारी के 
बारे में ठीक प्रकार से कुछ नहीं कहा जा संक्रता था। इसलिए पहली योजना में 
रोजगारी का अध्याय एक प्रकार से व्यर्थ-सा था | यह ठीक है कि बाद मे १६५३ के 
अस्त तक योजना ग्रायोग ने रोजगारी झबसर की उन्नति के लिए ११ श्ाखाग्रो बाला 
प्रोग्राम बनाया । इथके बाद भी पहली योजना में कुछ अ्रधिक सफलता प्राप्त नहीं 
हुई गौर प्रत्यक्ष रोडगारी कुल ४ ५ मिलियन तक ही रह गई । 

(ख) दूसरी योजना--इस योजना के आरम्म में अपूर्णो बेरोह़गारी ५३ 
मिलियन लोगो में थी झौर यह आश्चा प्रकट की गई कि योजना के दोरान मे १० 
मिलियन प्ोर लोगो की सामथ्य॑-शक्ति और बढ जाएगी । दूसरी योजना मे रोजगारी 
का लक्ष्य १० मिलियन रखा यया और यह सोचा थया कि ५ ३ मिलियन लोगो की 
सामध्यं प्रगली योजनाओ्रों मे ढीक की जाएगी । परन्तु दुर्भाग्य से दूसरी योजना में 
रोद्गारी (खेती को छोडकर) कुल ६४ मिलियन लोगो मे बडी । इस प्रकार बेरोजगारी 
की सामर्थ्य तीसरो योजना के झआरम्म होने के समय & मिलियन के लगभग थी। 
इससे यह प्रतीत होता है कि देश में रोज़यार लोगो के बढ़ने के साथ-साथ बेरोजगार 
तथा रोजगारी ढूंढने वाले लोगो को सख्या भो बढती रही है। 

(ग) तीसरी योजना--योजना झायोग के हिसाव के भनुसार तीसरी योजना 
में कभये रोजगार ढुंढने दालो की सखू्या १७ मिलियन भोर हो जाएगी झोौर पिछले 
६ मिल्विपत बेरोजपारों को मिलाकर कुल बेरोडगारो की सस्या इस प्रकार बढ़कर 
२६ मिलियन हो जाएगी।॥ परन्तु तीसरी योजना मे निवेश तथा इसके स्तर को देखते 
हुए १४ मिलियत लोगो को नोकरियाँ मिलने की सम्भावना थी (३ ५ मिलियन खेती 
में, १० ५ मिलियन वाती क्षेत्रो मे) । दुर्भाग्य से तीसरी योजना के मध्य मुल्याकन 
अनुसार खेती के बाहर ५ मिलियन ४७ प्रतिशत लोगो को नोकरियाँ मिलो । 

(घ) चोथोी योहना-वर्तमान स्थिति को देखते हुए चौथी परववर्षोष 
गोबना मे नौकरियाँ दूँढने वालो की सख्या ३५ मिलियन तक बढ़ जाएगी, जिसमे 
२३ मिलियन नई नोकरियाँ ढूंढने वाले होंगे श्रोर १२ मिलियन पुराने हो जो तीसरी 
योजना मे प्राप्त न कर पाए। परन्तु चौथी योजना में २१,५००--२२,५०० करोड 
रुपया खर्चे करके अधिक से अधिक १५-१६ मिलियन लोगो को झौर नौकरियां (खेती 
से बाहर) मिल सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अगर चौथी योजना मे कम से-क्म 
२५ मिलियन लोगो को नोकरियाँ न मिली तो पाँचदी तथा अन्य योजना ्ो मे रोजयारी 
की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी । ऐसे सक्टटकाल को दूर रखने क॑ लिए सरकार 
को धपनी रोजगारी, उत्पादन तथा राजकोषीय नौतियो मे परिवर्तेन लान होगे । 


अध्याय २७ 


मारतीय पंचवर्षीय योजनाए 


१. भूमिका-हम झ्ाज उस युग मे से गुजर रहे हैं जबकि उत्त र, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 
सभी दिशा्रों से राष्ट्र की श्राथिक उन्वति के लिए योजनांग्रों का वतन ही रहा है। 
विज्वेप रूप से जब से रूस ने योजना के पथ पर प्रग्रतर होकर अपमे-झापको विश्व के 
बड़े देशो मे ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया है, तब से योजना बे मार्ग को ग्रौर भी उन्नत 
स्थान मिला है । वैसे तो भारत मे काफी समय से योजना की आ्रावश्यकता को महसूस 
किया गया था । १६३१ में सर आर्थंर साल्टर भौर बाद मे १६३५ में डा० बाऊले 
तथा प्रोफ़ेसर डी० एच० रॉब्रटेंसन ने योजना ग्रारम्भ करने का विचार रक्षा | देश के 
एक सर्वश्रेष्ठ इड्जीनियर सर विश्वेश्वरेया ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 
“पल ड इकॉनमी प्रॉफ इण्डिया” (एक्षण्राव्त 8०00079 ० ]7079) । उसके पश्चात्‌ 
१६३८ मे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने, जोकि उस समय काग्रेस के अ्रध्यक्ष थे, जवाहरलाल 
नेहरू की भ्रध्यक्षता मे 'राष्ट्र योजना समिति' देश की ग्राथिक उन्‍नति के लिए बनाई । 
परन्तु दूसरे महायुद्ध के छिड जाने तथा कांग्रेसी नेताग्रो के जेलो मे भेज देने के कारण 
इस कमेटी के कार्य मे विध्म पड गया । हि 
बेसे तो कई कागज़ी योजनाएँ बनी, उदाहरणतया “बॉम्बे प्लॉन” (80089 
7]8॥), 'पीपल्स प्लॉन' (7९०9|९5 ए]90), गाधियन प्लॉन (0आ0शा 0]4), 
तथा पोस्ट वार रिकस्सट्रक्यत एण्ड प्लॉनिय (908-एखा एे००7/४0प७०ा॥ शाएं 
एशाए!?) । परच्तु स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सुचारु रूप से योजना के महत्त्व को सम- 
भते हुए भारत सरकार ने मार्च १६५० मे (राष्ट्र के सभी ख्रोतो के ठीक उपयोग श्ौर 
उसके उत्पादन के सन्तुलित वितरण के लिए) योजता फ्रायोग बनाया | बाफी सोच- 
विचार के बाद पहली पचवर्षीय योजना ससद के सम्पुख दिसम्बर, १६४२ मे रखी गई। 
वैसे तो पहली योजना को १६५१ से ही चालू समझा गया । 
२. पोजनाप्रों के लक्ष्य--भारतीय योजन्राग्नो के कई लट्ष्य है। पहली योजना मे विशेष 
लक्ष्य को सामने रखते हुए, इसके ग्रन्तर्गंत वह एक नया उन्नति का मार्ग बनायेगी, जिससे 
जनता का रहन सहन ऊँचा हो सकेगा और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए 
अच्छे प्रवसर मिलेंगे । योजना वा मतलब न केवल साधनो को उन्नत करना होगा, 
बल्कि मातक्‍ता वी कार्ये-शक्ति और सस्था के ढांचे मे परिवर्तन लाया जाएगा। दूसरा, 
लम्बे समय के लक्ष्य थे कि राष्ट्रीय झ्राय तथा प्रति व्यक्ति प्राय को छुगुना किया जाए। 
यह आशा प्रकट वी गई कि १६७४-७६ तक ६ प्रतिशत के लगभग वृद्धि बी दर हो 
ताकि राष्ट्रीय आय (१६६०-६१ की कीमतो को सामने रखते हुए) १६६०-६१ मे 
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१६,५०० करोड से बढकर राष्ट्रीय झ्राय १६७५-७६ मे ३४,००० करोड़ स्पये हो 
जाएं घोर प्रति व्यक्ति ग्राय इस समय मे ३१ प्रतिशत बढकर ३३० रुपये ये ५३० 
रुपये हो जाएं। तीसरा, ४ ६ करोड सोगो के लिए रोजगार (खेती को छोडकर) पैदा 
किये जाएँ, जिससे जनसख्या का दबाव खेती पर ७० प्रतिभ्नन से घटकर ६० प्रतिशत 
हो जाए $ चोथा, चोदह वर्ष तक के बालको को विधान के अनुसार व्यापक शिक्षा दी 
जाए । पौचवाँ, कुल निवेश दर दूसरी योजना के अ्रन्त तक ११ से १४ प्रतिशत तीसरी 
में और १८ प्रतिशत चौथी योजना के सम्पूर्णा होने तक ॥ कूल निवेश का बडा भाग 
घरेवू जमा से वित्त का रूप ले और इस प्रकार झुद्ध जमा--प्राय अनुपात १६६०- 
६१ में 5.५ प्रतिशत से बढकर ११४ प्रतिशत १६६६ म और १६ प्रतिशत १६७१ 
के झनन्‍त तक हो जाएं। छठा लक्ष्य यह है कि १० वर्षों मे हम विदेशी सहायता को 
काफी हद तक कम कर लें और यह कार्य निर्यात की भ्रच्छी नीतियो द्वारा ही हो 
सफता है । 

३. पहली दो योजवाएं--पहली योजता (१६५१-५६) द खेती, तिचाई, दाक्ति झोर 
यातायात के साधनों पर जोर देते हुए भविष्य में प्राथिक एवं औद्योगिक उन्नति का 
झाधार बनाने की चेष्टा की और कुछ दुनियादी नीतियो मे परिवरतेन किये। दूसरी 
योजना (१६५६-६१) मे इन नीतियो को और अच्छा रूप दिया गया झौर राष्ट्र को 
समाजबादी आधार पर रखने की चेष्टा की गई । इस योजना में मौलिक तथा बढ़े 
उद्योगों पर ज़ोर दिया गया झौर यह भ्राक्षा की गई कि राष्ट्र की प्राधिक उन्नति के 
बिए सरकारी क्षेत्र का बहुत महत्त्व होगा ॥ 

पहली दो योजनाग्रों मे कुल निवेश १०,११० करोड रुपया--- ५११० करोड रुपया 

सरकारी क्षेत्र म और ४६ करोड रुपया निजी क्षेत्र मे या। इस प्रकार वाधिक निवेश 
दर ४०७ करोड स्पये १६५४१ से बढ़कर १६०० करोड़ रुपये १६६१ तक हो गई। 
पहली दो योजनाओं में खेती तथा सिंचाई पर ३१ तथा २० प्रतिशत खर्च किया 
गया | दूसरी योजना में औद्योगिक उन्नति पर जोर देने के कारण उद्योग तथा 
खनिज पर ४ प्रतिशत प्रथम योजना से बढाकर दूसरी योजना म २० श्रतिशत 
कर दिया। पहली तथा दूसरी योजना में शक्ति की उन्‍्तति पर १३ तथा १० 
प्रतिशत दूसरों योजना में खर्चना निर्धारित हुम्रा। दोनो योजमाओं मे द्रासपोर्ड 
और सचार पर एक ही जैसा जोर देत हुए लगमग २८ प्रतिशत घन न्यय हुआ। सेवा 
समितियों इत्यादि पर पहली पंचवर्षीय योजना म २३ प्रतिशत तथा दूसरी में १८ शति- 
शत धत व्यय हुआ । प्रथम योजना में कुत सरकारी व्यय (?ए0७9॥0 5९९०7) का ६० 
अतिशत भाग घरेलू साधनों से प्राप्त हुआ और दूसरी योजना में ४,६०० करोड का 
७६ प्रतिशत घरेलू साधनों से तथा दोष विदेशा से प्राप्त हुआ । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में विद्येप तौर पर टैंकेसो पर जोर दिया यया और कई नये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
कर लगाये गए झोर जा रिक्त साधना में मित्ता उत्ते या ता घाटे के बजट [0लीश+ 
पप्रशाण्या8) स या विदेशी सहायता स दुर्ण किया गया। दूसरी बोनना मे घाट कय 
दजद ४८ कराड रुस्ये था । 
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पहली दो योजनाशञ्रों में राष्ट्रीय प्राय ४२ प्रतिशत बढीं, परन्तु प्रति व्यक्ति भाय 
तेजी से जनसल्या के बढ़ने के कारण केवल १६ प्रतिशत ही बढ़ सकी । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि इस समय में श्रद्योगिक उत्पादन ६२ प्रतिशत बढ गया श्रौर विशेषतया 
दूसरी योजना में कई क्षेत्रों में उनतति हुई और एक श्रकार का देश में प्रौद्योगिक 
श्रान्दोल्नन चालू हो गया । औद्योगिक उस्नति और राष्ट्रीय भाय के प्रधिक न बढने के 
ये निम्नलिखित कारण हैं-- 

(१) खेती-उत्पादन दर न केवल ग्रस्थायी रही बल्कि इसके साथ-साथ झोद्यो- 
गिक भ्रौर निर्यात को बढ़ाने मे असफल थी । 

(२) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कई शक्ति-साधनों को बढाने 
वाले प्रोजक्टो भ्रौर रासायनिक प्रोजेक्टो को चलाने में बढ़ी देर लगी ॥ 

(३) इन दस्त वर्षों में निर्षात स्थिर रहा झ्लौर उतना त बढ पाया छित्तनी 
भाशा थी । 

(४) श्रौद्योगिक तथा खेती के क्षेत्रो में प्रशासन के ठोक न होने और योजना 
के कार्यों को ठीक प्रकार से कार्यानिवित न होने के कारण बहुत बाधाएँ पडी ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरी योजना का समय बहुत सकटपूर्ण था। इन 
रुफाबटो को दूर करने के लिए भौर योजनाप्रो को कार्यान्बित करने के लिए तीसरी 
योजता से विशेष रूप से ज्ञोर दिया । 

४. तीसरी पचवर्धोष योजना--(क) लक्ष्य--तीसरो पंचरवर्धीय योजना (१६६१-६६) 
में लम्बे समय के उद्देश्यों को सामने रखते हुए ये ल़दय रखे गएं--- 

(१) राष्ट्रीय भाय में लगभग ५ प्रतिशत की बढोतरी हो भौर इस प्रकार 
का निवेश का भाधार बने जिससे कि आत्म-निर्मरता की स्थिति बन सके । 

(२) खेती की उन्नति इस प्रकार से हो कि खाद्य-पदा्थों में स्‍्रात्म-विर्भरता 
हो, उद्योग तथा निर्यात की भावरयकठाएं पूरी हो सके। 

(३) बुनियादी उद्योग-घन्धे, इस्पात, रासायनिक, इंचन-शक्ति ग्रादि, मझीन 
स्॒था यन्त्र इस प्रकार से बढ़ें कि १० वर्ष के समय में झौर प्रौद्योगिक उम्वति स्वदेशी 
साधनों से पूरी हो सके । 

(४) बहुबल साधनों का अधिक-सप्रे-भधिक उपयोग हो झ्ौर राष्ट्र में रोजगारी 
के प्रवसर बढ सके । 

(५) प्रायों में अन्तर तथा प्राथिक साधनो के भकेन्द्रीकरण का कार्य पूरा 
करना । 

(ख) व्यय तयां घन-विभाजन--तीसरी योजना में भोतिक उत्पादन के लिए 
#,००० करोड रुपया सरकारी क्षेत्र मे, ४,१०० करोड रुपया निजी क्षेत्र मे निर्धारित 
हुमा । परन्तु सरकारी क्षेत्र मे वित्त साधन ७,१०० करोड रुपया ही मिलने की झाशा 
कौ गई। 

है निम्नलिदित तालिका मे दूसरी योजना के झसली छ्चे के साथ तीसरी योजना 
के उम्भावित खर्चे विभिन्‍न क्षेत्रो मे दिखाये गए हैं-- 


भारतीय पचरवर्षीय योजनाएँ ४०३ 





हि योजना तौसरी योजना 





कुल खर्च तिशत डे शत 
(छोड मे) प्रतिशत | "पारित प्रतिश 





कृषि तथा बहुमुखी योजनाएँ #३० 343 १,०६८ श्र 
बडी तथा छोटी सिंचाई के साधन ४२० ६ ६५० हृ 
शक्ति डडश १० १,०१२ १३ 
ग्राम तथा लघु उद्योग श्ज्र ड २६४ डे 
सगठित उद्योग तथा खनिज ६०० २० १,५२० २० 
यातायात तथा सचार १,२०० र्८ १,४८६ २० 
श्रम दान तथा अन्य विशेष फरे० श्८ १,३०० १७ 
पदार्थ ([896707765) 5 -- २०० ३३ 


सरकारी क्षेत्र में ७,५०० करोड स्पये मे से मसल निदेश ६,३०० करोड रुपया 
होगा और बाकी का १२०० करोड रुपया चालू खाते पर ब्यय हो गा। इस योजना में निजी 
क्ेत्र में ४,१०० करोड रुपये का निवेश होगा । इस प्रकार कुल निवेश (शुद्ध निवेश ) 
३०,४०० करोड होगा । जबकि दूसरी योजना से ६,६५० करोड रुपया ओर पहली 
योजना में ३,३६० करोड रुपया हुआ था। 

यौजना की एवि के लिए धन इन साधतो से प्राप्त होते की सम्भावना थी जो 
कि निम्नलिखित तालिका पे प्रता लगता है--+ 





तालिका 
(करोड रुपयो मे ) 

दूसरी योजना | तीसरी योजना 
३. शेष चालू वित्त (वर्तमान दर झनुसार ) च्र्ढ भ५० 
२. रेलवे का अनुदान १५० १०० 
३. सरकारी उद्यम का अनुदान पे है. 2 म 
४. लोक उधार छषघ० ०० 
५. छोटी वधत ४०० द्०० 
६ कोष इत्यादि र३० थर्ड 
७ नये कर इत्यादि श््ग्श्र ₹,७६० 
रे विदेशी सहायता (बजट-प्राष्ति-पत्र) १,०६६ २,२०० 
६ चाटे का बजद (0चीणा पगथाणणड) ६४र भर 
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अंडे क के 2००२०००२०+ न है. 


घ्टन्ड आरतीय अथंज्ञास्त्र 


५४- तोसरी योजना प्रोर रोहगारी--दूसरी योजना मे वेरोज़गारी ठोक प्रकार से दूर 
न हो सकी ग्जौर इसके साथ-साथ वटती हुई जनसल्या के कारण बेरोजगारी जितनी 
सोची थी उससे ग्रधिक वढ गई, जिससे तौसरी योजना में लगभग २६ मिलियन 
लोगो के लिए रोजयार इंढने की समस्या दनी। इसका किसी ह॒द तक हल टूँढने के लिए 
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक समभा गया-- 
(५) बेरोजगारी का पहले के ग्रन्तर में तेज़ी भौर अच्छी तरह से हल दूँढना होगा। 
(२) ग्रामीण उद्योगों को उनन्‍्तत किया जाए तथा मानव-श्नक्ति श्रौर विजली 
का झज्ञ बढाया जाए। 
(३) ग्रामीण कार्यों को इस प्रकार से चालू किया जाए कि कम से-क्म २५ 
झाख मनुष्यो के लिए बपे में १०० दिन का काम निकल आए। 
परन्तु मध्यक्नालीन मूल्याक्र अनुसार “इृपि योजना के पहले दो वर्षों में रोज- 
गारी केवल गेर-कृषि क्षेत्र में ३२ लाख झधिक बोगो को मिल सकी ॥ जैसा कि पहले 
बताया गया है कि तीसरी योजना के बेरोजगारी के लक्ष्य को पूरा नही किया गया । 
६ सौसरी यौजना का मूल्याक--वीसरी योजवा के मध्य मूल्याक अनुसार यह पता 
चलता है कि झ्राथिक उन्‍्तति की दर तथा रोडगारी के अवसर पूर्ण रूप से प्राप्त 
भहीं किये गए । यह ठोक है कि कुछ क्षेत्रों में, जेसे कि यातायात, शक्ति वी प्रगति 
निर्धारित रूप से हो पाई है । परन्तु वहुत-से क्षेत्रों में--मश्नीन, यन्त्र, अलमूनियम, 
कपडा, इस्पात तथा कच्चा लोहा, सीमेन्ट, रासायनिक खाद, सिंचाई, कपास, तेल तिकालने 
के बीज झोर खाद्य पदार्थों मे उत्पादन के लक्ष्य बिल्कुल पूरे न हो सके । इसलिए 
शनल प्रगति कौंहिल' (ए8घ०छा। 06एश0फम्माव्णा 00णाणा) ने इस बात का निर्णय 
किया कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उद्र सभी कप्रियों को दूर करके योजता के 
लक्ष्यों को पूरा करें । इस विषय में यह कहना उचित होगा कि योजता के पहले तीन 
वर्षों में राष्ट्रीय आय केवल € प्रतिशत वढी, जबकि बढ़ने का लक्ष्य ५ प्रतिशत प्रति- 
वर्ष था भौर प्रति व्यक्ति आय २€३ २ रुपये से (१९६१) बढकर केवल २६६० 
तक (१६६४) वड सकी | इसी प्रकार खेती का उत्पादन भी लगभग स्थिर रहा और 
राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सकट में रहो । 
इस दक्षा के उपचार के लिए खेती के कार्यक्रम को श्रेष्ठ स्थान दिया गया 
खेती पर पेंसे का खर्चा १६६१-६२ में ७२ ६ करोड से बढाकर १६६४-६५ में १४६७ 
करोड कर दिया । इश्नके अतिरिक्त २१-५ करोड़ रुपया छोटी सिंचाई के साधनों तथा 
जुषशऊपम के संरक्षण के लिए और ७ करोड रुपया डेरी, मछदी उद्योग, उद्यात- 
विदा इत्यादि के लिए, जो खेती तथा इन उद्योग्रो के उत्पादन को जल्दी बढा सर्वे । 
हस प्रकार बडी सिचाई की योजनाओ पर भी अधिक घन व्यय क्या गया जित॒स 
कार्य जल्दी सम्पन्त क्षिया जा सके । इस प्रकार १६६४-६४ में सेती पर व्यय ६५४ व रोड 
रुपये हुआ जबकि पहले ५५ करोड़ रुपया होन की सम्भावना थी । हे 
औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति इतनी खराब न थी जितनी फ़ि हृषि क्षेत्र में । 
३६६१-६२ में प्रौदोगित्त उत्तादव ६६ प्रतिशत से बढा। अगल्ले दो वर्षों में यह 


भारतीय पचवर्षीय योजनाएँ हि 


€ प्रतिशत तक पहुँचा और योजना के अन्तिम व में ११ प्रतिशत पहुँचने की सम्भावना 
है। इस मच्यम प्रगति की दर के कारण विशेषतया कुल उत्पादन का गिर जाना श्र 
इस्पात, प्रलमूनियम, सीमेन्ट, जूट, पटसन उद्योग में उत्पादन की दर का इतनी तेजी 
से न बढना था। इस शअ्रकार विदेशी मुद्रा की कठिनाइयो के कारण शक्ति स्कीम बहुत 
कम क्‍लत हो याई और देश के विभितल गायो में शक्ति के साघनों की कगी को 
महसूस किया यया । इसकी रोकथाम के लिए तीसरी योजना में कई कदम उठाये 
गए और प्रयत्व किया गया कि राष्ट्र में शक्ति के साघनो की स्थापना ५६ लाख 
बविलोवाट (६एा। ) (१६६०-६१) से बढ़कर ८८ लाख एजा (१६६४-६४) में 
हो गई । इसी प्रकार तीसरी योजना में रेलो तथा सडक़ो इत्यादि तथा सामान लादने 
की शक्ति को बढाने की कोशिश की गई और यह ग्राश्ञा प्रकट वी जाती है कि तीसरी 
योजना के २४ ५ करोड टन के लक्ष्य से भी अधिक १५ करोड़ टन लादने वी शक्ति 
बढ सक्रेमी | परन्तु चोनी झआक़सण (अक्तूबर १६६२) श्रोर हाल ही में पाकिस्तान 
के झ्राक़मण के कारण बहुत-से समाज-कल्याण के कार्यों को बहुत घकका पहुँचा, क्यो कि 
चहुत-सा पैसा सुरक्षा फे कार्यों के लिए लगाता पड रहा है। यह ठीक है कि सरकार 
सुरक्षा तथा विकास दोनो पर ज़ोर दे रही है, परन्तु ऐसा देखा गया है कि जब देश को 
सुरक्षा, लडाई इत्यादि पर अधिक घन व्यय करना पड़ता है तो भ्राथि+' विक्रास में 
विघ्न पड़ जाता है । 

१६६१ से ६४-६४ तक तीसरी योजना में विभिन्‍न क्षेत्रो मे प्रतिदिन व्यय 
बंता ही चना गया, जेसा कि निम्नलिखित त्तालिका से प्रतीत होता *-- 

तालिका 
तीसरी योजना से व्यय तथा खर्चे की रूपरेखा 





न्जा। कार्य वेन्द्रीय तथा राज्य सम्मिलित 





१६६१-६२ १६६१-६५ 


वित्तस्नग्रह कुल व्यप 

कृषि तथा बहुमुखो उद्योग १,०६८ १५ 
प्िचाई के बडे तथा छोटे साधन तथा बाढ़ से 

बचाव ६५० हरे 
शक्ति श१,ण०्शर प्र 
उद्योग त॑था पनिज १४५२० १२३४ 
ग्राम तथा लघु उद्योग र्द्४ड श्छरे 
सचार तथा यातायात १,४८६ १,५६३ 
साम्राजिक सेवा कार्ये १,३०० १,०४० 
पदार्थ २०० नल 


कुल ७,१०० झ्र४६ 


४०६ भारतीय अथज्ञास्त्र 


यातायात पर दूसरे क्षेत्रो के प्न्तर मे न केवल भ्रधिक घन खच हुमा बल्कि 
१०७ करोड रुपया योजना के निर्धारित घन से किया गया । इसी प्रकार खेती, उद्योग, 
शक्ति, साधन इत्यादि पर भी घन वर्ष-प्रतिवर्ष बढता ही चला गया। सीसरी योजना के 
पहले चार वर्षों में करो से प्राप्ति काफी रही 4 केन्द्रीय सरकार ने और भ्रधिक करो 
से १६६१ ६२ में १५ करोड से १६६५-६६ में २१३ करोड रुपया इकट्ठा किया। इसी 
प्रकार सरकारी उद्यम से भी धन की वेशी १६६१-६२ में २६ करोड से बढ़कर 
१६६४-६५ मे १३० करोड हो गई। इसी प्रकार सार्वजनिक कर्ज़ा और छोटी जमा 
१६६१-६२ में १४८ करोड तथा €२ करोड से बढकर २१४करोड तथा २०१ करोड़ 
हो गई | विदेशी सहायता योजना के प्रथम चार वर्षो में १७२३ करोड रुपये रही, 
जबकि योजनः में २,२०० करोड रुपया इसके अस्तर्गत्त मिलने की सम्भावदा थी। 
घाटे का बजट इन वर्षों में ६८६ करोड़ रुपये रहा, जबकि योजता में ५ वर्षों के लिए 
केवल ५४० करोड रुपया होना निश्चित था । 

इस प्रकार यह्‌ देखा जाता है कि इन पहली तीन योजनाझ्ी के कारण राष्ट्र 
की प्राथिक प्रवस्था में काफी उत्नति हुई॥ १६५१-६१ मे राष्ट्रीय प्राय ४४ प्रतिशत 
प्रौर प्रति व्यक्ति ग्राय १८४५ प्रतिशत बढी । परन्तु तीसरी योजना मे राष्ट्रीय श्राय- 
दर तथा प्रति व्यक्ति आय-दर इतनी नही बढी जितनी कि योजना के झ्न्व्गंत निर्षा- 
रित थी। इससे भ्रधिक दुख वी बात तो कीमतो का दिन-प्रतिदित बढ़ना झौर 
मे शेष विदेशी सहायता के मिलमे के पश्चात्‌ भी खराब होते चले जाना 

है 

तीसरी पचवर्षीय योजना के भ्रन्तिम वष मे यो प्रतीत होता है कि योजना से 
कोई सुहृद सफलता प्राप्त नही हुई । 
७ चोथो पचवर्षीय योजना--प्रक्तृवर १६ «४ मे स्मृतिपत्र मे चौथी पचवर्षोय योजना 
का १६६३-६४ की कीमतो को देखते हुए ढाँचा तैयार क्या गया। चौथी योजना की 
विशेष समस्था यह है कि राष्ट्रीय उत्पादन-शक्ति को इस प्रकार बढाया जाए कि सामामिक 
स्थिति को कोई हानि न पहुँचे । विशेषतया मौलिक वस्तुएँ प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग के 
लिए ग्रावश्यक हैं, इनका उत्पादन बढ़े । मानव-जाति तथा श्राथिक साधनों पर निवेश 
बढे ओर राष्ट्र शीज्रातिशीक्ष विदेशी सहायता से मुक्त हो सके। तीसरी पचवर्षीय 
योजना में जो लक्ष्य श्रपूर्णा रहे उनके कारणो तथा कीमतों के बढने से जो स्थिति बनी 
है, इसे देखते हुए चौथी योजना के लक्ष्य तथा रचना इस प्रकार से हो कि मुद्रास्पीति 
को दूर रखा जा सके, जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊचा किया जा सके श्रौर घन 
का वितरण ठीक प्रकार से हो सके, मातव-साधनो वा तेडी स विकास और उपयोग 
हो सके और राष्ट्र आत्म-निर्भर हो सके । इस प्रवार स्पृति-पश्र से पारिभाषिक लक्ष्य 
निम्नलिखित रखे गए हैं-- 

(१) कृषिजज्षेत्र मे कम से-कम £ प्रतिशत, अगर हो सके तो इससे झधिक 
बाविक दर ऊँची हो । 
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(२) इसकी पूि के लिए रासायनिक खाद, कृषि-यन्त्रो तथा कीडो के 
विनाश की दवाइयों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाए। 

(३) आवश्यक उपभोग को वस्तुएँ, जेसे कि कपड़ा, चीनी, दवाइयाँ, मिट्टी 
का तेल, कागज़ इत्यादि के उत्पादन को तेज़ी से बढाया जाए । 

(४) सीमेट तथा भवन बनाने की सामग्री की वृद्धि की जाए। 

(५) खनिज पदार्थों, यसायनिक पदार्थों, भवत-निर्माण की मशीदें, खानों, 
विद्युत शक्ति त्तया यातायात के उद्योगो की चालू स्कीमो को पूर्ण किया जाए और 
नई स्कोमो को जल्दी चालू किया जाए । 

(६) अ्रधिक-से प्रधिक सामाजिक उन्नति के लिए सहायता के साधनों की 
पूर्ति हो, जिससे दे उत्पादन की दाक्ति को बढाने मे सहायक हो सकें ॥ 

(७) इन सभी झ्ञाखाग्ो मे विकास के लिए ग्रधिक रोजगारी के अवसर 

बढ़ाए जाएँ झ्रौर सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए। 
८ इस योजता से स्पप--मौलिक प्रागणन के प्रनुत्तार २१,५०० करोड रुपये के 
लगभग चौथी योजना की पूर्ति के लिए घन प्राप्त होगा, जिसमे से ७,००० करोड 
रुपया निजी क्षेत्र म से प्राप्त होगा । सरकारी क्षत्र मे धत इकट्ठा करने के लिए 
इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि भनियोजित खर्चा कम-से-कम हो भौर वर्तमान 
करो के अनुसार अधिक-से अधिक घन इकट्ठा हो। यह प्राशा की जाती है कि 
२५०० करोड़ रुपया बजट के प्राप्ति पत्तों से मिलेगा और २५०० से होकर 
३,००० करोड रुपये तक करो को बढाने तथा करो के उपवचन को कम करके 
पग्रौर सरक्षारी क्षेत्र के उधम की कौमतो मे कमीबेशी करके इकट्ठा क्या 
जाएगा ! चौथी योजना मे ३,२०० करोड रुपया विदेशी सहायता के रूप में लिया 
जाएगा । 

इस प्रकार चौथी योजना में विशेष क्षेत्रो के घत का विवरण निम्नलिखित 
तालिका से प्रतोत होता है । साथ ही मे तीसरी योजना का खर्चा मो दिया गया है, 
ताकि इमसे वितरण का ठीक अनु माद लगाया जा सके-- 
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तालिका 
(करोड़ो मे ) 
प्रनुमानित | चौथी योजना 
बड़े उद्योग व्यय में वित्तरण 
५७ तोसरी योजना ठ्या 
मे उतके स्थान 
कृषि १,०६० २,४०० 
सिंचाई ६४६ १,००० 
१,७३६ ३,४०० 
शक्ति १,१८७ १,६५० 
छोटे उद्योग २३३ ४५० 
सगठित उद्योग १,६६२ है,२०० 
यातायात तथा ध्चचार १,६४० ३,००० 
शिक्षा ५५७ (३४०० 
वैज्ञानिक अनुसन्धान छ्र १७५ 
स्वास्थ्य ३४५ १,०६० 
भवन तथा निर्माण ११२ डैल्० 
पिल्लडी जातियो की सहायता १०४ २०५ 
शिल्पका री ट्रेनिंग तथा मजदूरों की सहायता ६५ 
लोक कल्याण । २४० दर 
ग्रामीण कार्य |. ११ 
फिर से बसाना । सर 
श्रापपयक ॥ ४० 
पदार्थ रा 8 
कुल ब,२०० १५,६२० 





६, बिशेष उद्देश्य--योजना के उद्देश्यों का निर्धारण इस विचार को देखते हुए रखा गया 
कि २२,५०० करोड रुपये का व्यय होगा और राष्ट्र की तकनीकी तथा प्रशासन-छक्ति 
इस प्रकार से होगी कि यह निम्न लक्ष्यों की पूर्ति हो सके | 

खाद्य-पदार्थों का उत्पादन &'२ करोड़ टन १६६५-६६ से बढ़कर 
१२ करोड टन १६७०-७१ में हो जाए। कपास की गांठें ६३ लाख से 
८५ लाख तक बढ जाएंगी। गन्ने का उत्पादन १११० करोड से बढकर १३४ 
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करोड़ हो जाएं। सिचाई छोटो तथा मध्यम साधनों से १४० करोड एकड़ और 
भूमि को लाभ हो। स्थिर शक्ति उत्पादन ११७ लाख क्िलोबाट से बढ़कर 
२२० लाख किलोदाट हो जाए। औद्योगिक उन्नति, विशेष रूप से खनिज पदार्थ, 
रासामनिक, कृषि-यन्त्रो, उपभोग-सामग्री तथा पेट्रोल साफ करने की झाक्ति बहुत 
बढ़ा दी जाए । यह झ्ाशा प्रकट की जाती है कि कच्चा इस्पात का उत्पादन १६५६- 
६७ मे ८६ लाख टन से बढ़कर १६५ लाख टन १६७० ७१ तक हो जाए। कच्चे 
लोहे का उत्पादन १९ लाख टन से बढठकर ४० लाख टन तथा झलमूनियम का ६८,००० 
से २०४ लाख टन हो जाए। इस प्रकार रासायनिक खाद का उत्पादन चार गुना 
तथा ग्रखवारी कागज ५ गुना, सीमेन्ट दुशुना ) १६७०-७१ तक १६६५-६६ कै प्न्तर 
में ४० प्रतिशत और वजन उठाने योग्य हो जाएगी । वाणिज्य-सम्बन्धी ग्राडियों की 
सख्या दुगुती हो जाएगी । सचार के क्षेत्र मे ७ लाख झौर टेलीफोन के सम्बन्ध मिलेंगे, 
शिक्षा के कार्यों को बढाया जाएगा ओर प्रवेश की मात्रा इज्जीनिर्यारग तथा तकनीकी 
घाराओ में डिग्री स्तर तक वढाई जाएगी । १६७०-७१ तक ६६,६०० विद्याथियों को 
शिक्षा दी जा सक्केगी । इस प्रकार परिवार-नियोजन तथा डॉक्टरी आदि की शिक्षा का 
विकास भी होया 4 
१० भारतीय योजनाप्रो से कमो--कुछ एसे ग्रालोचक हैं जिन्हे भारतीय योजनाश्रो 
की आलोचना किये बिना चेन ही नही । ऐसे झआलोचको की हम श्रपेक्षा कर सकते हैं। 
परन्तु कुछ ऐसी प्रादर्श विभूतियाँ हैं जिनकी योजनाम्रो की विवेचना को हम रह नहीं 
कर सकते । १२ ग्रगस्त १६६५ के “इण्डियन एक्सप्रेस” समाचार-पत्र के सम्पादकीय 
में योजनापी के बारे मे यह कहां गया कि “पहली तीन पंचवर्षोय योजनाओो की 
प्रगंति से यह स्पप्ट है दि कहपना तथा अनुभव मे बहुत अन्तर है । योजनाओं मे 
पभ्रधिक जोर कार्यान्दित करने पर दिया जाना चाहिये था और प्रगर देश की ग्राधिक 
दक्षा को ठोक प्रवार से सुधारना है त्तो इस बात की खोज करनी थी कि क्निको 
प्रधानता देनी है ।/” क्योकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए चारो तरफ से योजनाम्रों के 
लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही । जो योजना की असफ्लता पर निराश हैं उनका कहना 
है कि योजना से कुछ समय के लिए प्रवकाश मिलना चाहिए) योजना शायोग की 
नीति ऐसी ही है जैसे उल्ठे बाँस बरेली भेजना । इस योजना ने वे लक्ष्य रखे हैं जो 
किसी प्रकार से थोड़े समय मे पूर्णा नही हो सकते $ आज योजना की दशा ऐसी है कि 
चैमा तर व्यय किया जा रहा ही परन्तु उत्तरी अपणध्ता नहीं हो रहे ओऔरा इस अकार 
घन व्यर्थ जा रहा है ) विल्कुल् ऐसे ही विचारों को 'हिन्दुस्तान टाइम्स! के श्री चचल 
सरकार ने प्म्पादकोय मे व्यक्त क्या था । 


परिशिष्ट 
रुपये का अबमूल्यन 


मुमिका--भारत सरकार ने हाल ही मे कुछ महत्त्वपूर्ण प्राथिक निर्णय किये 
है। झाश्या की जाती है कि उनका हमारी क्‍ग्लाधिक स्थिति पर भ्रच्छा प्रभाव पडेगा । 
सबसे भहत्त्वपूर्ण निशेय, जो भारत सरकार ने किया, वह ४ जुन १६६६ को रुपये 
का विनिमय मूल्य १०० रुपये के लिए १८ ६६ ग्राम सोने से गिराकर ११ ८४ ग्राम 
कर देता है। इस प्रकार रुपये का बाहरी मूल्य ३६४ प्रतिशत घटा दिया गया, 
जिसका ग्रथ॑ यह हुआ कि भ्रमरीका को एक डालर के बदले ४ ७६ रुपये के स्थान पर 
७ ४ रुपये मिलेंगे | इसी प्रकार पौड स्टलिंग के बदले १३ ३३ रुपये की जमह पर २१ 
रुपये मिलेगे। 

प्रवधुल्यन का श्रथें---रुपये के विनिमय मूल्य का झर्थ है कि विदेशी विनिमय 
मूल्य के दगम मे कमी । इसका मतलब यह हुप्रा कि रिज़र्व मे जो विदेशी मुद्रा दो 
जाए उसके बदले मे किस हिसाब से रुपया मिले भ्रौर उससे जो विदेशी मुद्रा ली जाये 
उसके बदले मे किस हिसाब से रुपया लें इस प्रकार हम देखते हैं कि भौर चीजों के 
दाम की तरह स्वदेशी मुद्रा का दाम भी होता है । यह कोई ऐसी घटना या मसला 
नहीं जिसके कारण देश के सम्मान को कोई ठेस पहुँचे । अन्य प्रकार के माल की तरह 
विदेशी मुद्रा के दाम तय करने के लिए केवल आर्थिक बातो का ध्यान रखा जाये भोर 
सब चीजें प्राथिक वास्तविकता के झनुसार हो ६ 

ऐतिहासिक [ष्ठमुसि--इसमे कोई शक नही कि जो पिछले दस वर्षों मे रुपये का 
मूल्य था वह आज नहीं। श्रांज दाम ८० प्रतिशत पहले से अधिक है। परन्तु १६४६ के बाद 
रुपये के सरकारी विनिमय मूल्य मे कोई तबदीली नही हुईं | ससार के झौर बडे राष्ट्रो 
में, जिनके साथ हमारा झ्ाथिक व्यापार है, वहाँ की चीज़ो के दाम प्रधिक नही बढे । 
इसका नतोंजा यह हुग्ना कि ओर देशो के मुकाबले में वहाँ की मण्डियों में हमारा माल 
महूँगा मिलता है । इसके साथ साथ हमे झपने निर्यात बढाने तथा विदेशी मुद्रा को 
ग्रौर कमाते की ग्रावश्यकता तेज़ी से बढ़ती रही है | निर्यात को बढाने के लिए पिछले 
वर्षों मे थौरो के मुकाबले मे अपने माल को सस्ता करने के सिए हमने कई तरीके 
अपनाये है । उदाहरणतया विर्यात को सहारा देना तथा ऋणपत्नों की सुविधा, परन्तु 
इन उपायो का कोई खास झसर न हुआ । हो सकता है कि झ्गर हमारी कठिनाइयाँ 
प्रस्थायी होती तो शायद इनसे लाभ होता | परन्तु हमारी कठिनाइयाँ बहुत गहरी हैं 
जिनको दूर करने के लिए उपाय भी गहरे होने झवश्यक ये 

प्रवपूल्यन के प्रभाव--अवमूल्यत का दरपसल मतलब ही यह था कि देश के 
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निर्यात को बढाने के लिए अच्छे तथा मज़बूत उपाय किये जाएँ । अ्रगर एक निर्यात 
करने वाला १०० डालर वा माल निर्यात करता है तो ४७२ रुपये के स्थान पर ७५० 
रुपये कमायेगा । इससे निर्यात को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, न केवल हमारा माल सस्ता 
होगा बल्कि निर्यात के उद्योग धन्धो का निवेश और बढायेंगे । इसमे कोई सन्देह नही 
कि हमारी कुछ पुरानी निर्यात को चीज़ो को इस प्रचार की सहायता की जरूरत नही । 
इसी प्रकार भवमूल्यद्र से आयात की बहुत-सी चोजो को देश मे ही बनाने को वृद्धि 
होगी । झ्रायात की चौज्ो का मूल्य बढ जाएगा जिससे इनको देश में दनाने की को शिश 
की जाएगी ) यह बात खेती पर भी उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार उद्योग के 
लिए । कृषि-उन्ति से ग्रात्मनिर्म रता को बढावा मिलेगा । 
इस विनिमय-दर का न केवल विर्यात और धागात पर ही प्रभाव पड़ेगा बल्कि 
देश स बाहर णाने वाले तथा बाहर से झाने वाले भुगतान (720799/८3) पर भी 
गहरा असर पड़ेगा जिससे देश से भेजने मे प्रोत्साहव मिलेगा, परन्तु देश मे आने पर 
कुछ रोक-टोक हो जाएगी । इस प्रकार विदेशी मुद्रा का बोक पूंजी, मुनाफा, घन ब्रादि 
को बाहर भेजने से होता है, उसकी छीजन भव कम हो जाएगी । इसके अ्रतिरिक्त जो 
नये लोग विदेशी पूँजी भ्रव हमारे देश म लगायेंगे उन्हे और घ्िक रुपया मिलेगा भर 
इत्त प्रकार नये क्षत्रो मे तथा विदेशी यात्रियों (70४75७) को प्रोत्साहन मिलेगा॥ 
इसके साथ-साथ रुपय की ऋण शक्ति मे कमी झाने वे कारण जो बहुव-सी बुराइयाँ 
पंदा हो गई हैं, जैसे कि नियातकर्ता माल के बिल को कम बनाना, सीना, विदेशी मुद्रा, 
घडियाँ, कंमरे तथा ट्राजिस्टरो की चोरबाज़ारी से कमी होगी । यह कहना गलत होगा कि 
अवधृुल्मत के कारण, विकांस-कार्यों के लिए ऋण लेने का बोक बढ जाएग्रा विदेशी 
मुद्र! के झयथ मे वे तो रुपये की कुल रकम तथा इसकी वापिष पग्रदायगी की राशि मे 
कोई विश्लेप वृद्धि होगी यद्यपि रुपये के रूप में ऋण की अदायग्री का बोक झरूर बढ़ेगा | 
सरकारी आयात तथा दूसरे विदेशी खर्चों का परिणाम मी रुपये के रूप भे बढ जाएगा ।+ 
परन्तु जेस कि वितमस्त्री सचीत चोघरी ने अवमून्यन की घोषणा करते हुए बताया है 
कि सरकार के बज्ठ में कई प्रकार से लाभ होगा, अगर आयात के बारे मे उदार 
लीति को हम ठीढ तरह से चला सके ६१ 
कोमतें तया उत्पादत--इसमे कोई सन्देह मही कि अवमूल्यन से झ्रायात की 
बस्तुओं को लागत में वृद्धि होमी ॥ इस प्रकार भायात की चीज़ो को ददा मे बनाने की 
अवृत्ति को बढावा मिलेगा । ग्राजकल इन चीज़ो का मुल्य उनके वास्तविक मुल्य से 
कही अधिक है, इसलिए ग्रव उपभोक्ता को आयात वो हुई चीज़ों की कीमत जो देनी 
पड़ेगी वह वर्तमाद दामा से ज्ष्यादा भधिक नही होगी । इसके साथ-साथ अवमूल्यन करते 
हुए सरकार ने इस बात व प्रबन्ध क्या है कि उर्वरक, मिट्टी तथा डीजल तेल 
की कीमत बडने नही दी जाएगी और विदेशों में पढने वाले भारतीय विद्याथियों के 
हितों का घ्यान रखा जाएगा । 
असली बात तो यह है कि उत्पादन के बढने से दामो में स्थिरता आ सकती 
है । सरकार कृषि-उत्पादद तथा उद्योग को बढाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारी 
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त्तीनो योजनाग्रो के अन्तर्गत जो कारखाने खुले वे श्रधिकतर बाहर से कच्चे माल तथा 
कलपुर्जों के भ्राप्त न होने से पूरी क्षमता से उत्पादन नही कर सके । इससे न केवल 
उत्पादन-शक्ति को धक्‍का पहुँचा है वल्कि साथ साथ चौज़ो की लागत को वम॒ करने 
में भी कठिनाई पँदा हो गई है | इस प्रकार उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रवमूल्यन के 
साथ-साथ कई झ्ौर तरीके अ्पमाने होगे जिनसे निर्यात बढ़े और ग्रायात के तरीके 
सरल हो जाये । 
अ्रवमुल्यन से देश क विदेश्षी व्यापार, भायात-निर्यात और विदेशी मुद्रा मूह्य 
पर क्या ग्रसर पढेगा ? आयात का विदेशी मुद्रा मूल्य बढने का कोई बारण नहीं है । 
इसी प्रकार निर्यात मे भी हमारी इन चीज़ो का, जो कि कुल विश्व-व्यापार का बहुत 
छोटा हिस्सा है, विदेशी मुद्रा मूल्य मे बढावा नहीं होगा, लेकिन चाय, पटसन, जैसी 
कुछ चीज़ें हैं जिनका विश्व-व्यापार मे काफी बडा हिस्सा है और जिनकी माँग भी 
घटती बढती रहती है, इनके दामो मे क्री को रोकते वे लिए सरकार को अवमृत्यनन 
के बाद कुछ न-कुछ करना पडैगा। 
अधधुल्यन तथा भ्रथिक विकास--रक्षामन्त्री श्री चह्माण ने अपने ८ जून 

१६६६ के रेडियो भाषण मे इस बात पर ज़ोर दिया कि “अ्रवमुल्यन विकास वे लिए 
जरूरी है। मुझ रूप से विकास का भथ्थे है कि राष्ट्र शपनी प्रावश्यकता का सामात 
तथा मश्ीने भ्रादि स्वय बनाये । अपने देश की जनता के सुख सुविधा श्रौर भलाई के 
साधनों को बढा सके । इस अकार ग्रात्म-निर्भरता देश के विकास-कार्यों का सबसे मुख्य 
लक्ष्य है । विकास-कार्यों मे देश का रुपया तथा विदेशी मुद्रा लगाई जाती है। विदेशी 
मुद्रा विदेशों से ऋण तथा निर्यात करने से प्राप्त होती है । इनमे से निर्यात से मुद्रा 
कमाना कही भ्रच्छा है। इससे वर्तमान तथा भविष्य दोनो को लाभ पहुँचता है ओर 
यह विदेशी ऋणों के मुकाबले मे अधिक स्थिर होती है । इसलिए जितना निर्यात 
बढ़ता है उतना ही हमारी ग्रात्म-निर्भरता भी । इस प्रकार निर्यात को बढाना बहुत 
आवश्यक है। निर्यात को बढाने के लिए भ्रवमूल्यन करना बहुत आवश्यक तथा 
लाभप्रद दिखाई पडता था। अवमूल्यन से ्रधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने मे भी 
मदद मिलती है, जोंकि खेती तथा उद्योग दीनो बढायेगी। श्राश्ा की जाती है वह 
दिन दुर नहीं जब विदेशी सहायता लेने की अरूरत ही न होगी । यदि देश का उत्पादन 
तथा करण चुकाने की क्षमता बढाने के लिए विदेशी सहायता लेनी पडे तो इसमे कोई 
हें नही । स्मरण रहे कि देश मे €पये के मूल्य मे कोई खास परिवर्तेन नहीं होना 
चाहिए । हाँ, बाहर से आने वाली चीज्ो के दाम बढ जाएँगे, लेकिन अ्रगर विदेशी 

सामान से देश में जो माल बने उसम उत्पादन हो तो जरूरी ही ग्रायातित भोग की 

चस्तुएँ दार्न -शर्ने कम हो जाएँगी । प्रवमुल्यन के बाद जो चीज़ें साधारण जनता वे 

अतिदिन व्यवहार मे आती हैं उनके दाम को न बढने दिया जाए । जो चीज़ें ग्रायातित 

मशीनों के प्रयोग से बनती हैं श्रौर जिनका उपयोग घनी लोग करते हैं, उद्ाहरणतया 

विलासिता उपभोग की वस्तुएँ, उनकी बात अलग है । अवमूल्यन के बाद व्यापारियों वे 

जो ऊँचे लाभ हैं उतमे अत्यधिक कभी होगी । इसके साथ-साथ बाहर से झाने वाली 
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चीज़ो के दाम बढने के कारण उन उद्योगों को संरक्षण लेगा जो भारत में पहली 
बार व्यापार करने तथा उसादन करने वी कोशिश मे जुटे है 7 

अवपुत्यन क्यो 7--देश में भवमूल्यन करने का यह पहला मौका नहीं है, 
इससे पहले भी कई बार अवमूल्यत की समस्‍या देश के सामते आई जैसे कि १६२६ क्के 
आर्थिक संकट के समय, रै ६३६ मे जब यूरोप के कुछ देशो ने अ्रवमूल्यन किया, १६२७ 
में, उसके पश्चात्‌ ३५ पसतम्बर ६६४६ को जब ब्विटेत की सरकार ने अपनी मुद्रा के 
अवमूल्युत की घोषणा दी । भारत सरकार ने भी अपनी मुद्रा को उसी प्रकार ३९ # 
प्रतिशत गिरा दिया। इस वार भी सरकार ने बहुत महत्त्वपूर्ण निर्णय किया जब 
अवमूह्यत की घोषणा की गई ६ कुछ लोगो का कहता है कि सरकार मे एक बहुत बडा 
प्रपराघ किया है जिससे राष्ट्र के सम्मान को बहुत बड़ा घवका पहुँचा है । यह भी 
कहा जाता है कि अवमूल्यत करने से पूर्व लोगो को इसकी खबर ने दी गई । लोगो को 
पहले से बता देता बहुत खतरमाक होता जिससे करोडो रुपये का सट्ठी तथा हानि हो 
सकती थी । बाकी रही देश की सम्मान की बात, यह तो वही वात हुई कि ऑपरेशन 
करने से एक रोगी की प्रतिष्ठा को घक्का पहुँचना मूल्यों में लगातार दृद्धि होने के 
साथ, विदेशों में भारतीय रुपये का मूल्य बहुत अधिक गिर गया था। एंक अमरीकी 
डालर का काला बाजार में मूल्य १००१२ रुपये के बीच था, जबकि विनिमय की 
सरकारी दर इसी प्राघार पर ४-७५ पैसे थी, जिएसे अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव 
पड रहा था। इससे निर्यात करना हानिकारक और ग्रायात करना लाभप्रद सिद्ध हो रहा 
था। सरकार ने आयात शुल्क लगाया तथा निर्यात मूल्य में सहायता देने का प्रयल 
(किया, परन्तु यह जल्दी सिद्ध हुआ कि ये उपाय एक तरफ पेचौदा ये बल्कि भपूर्ण तथा 
एकतरफा थे । इनसे न तो निर्यात मे वृद्धि हुई और ने हो झायात के ढाँचे में बोई 
बरिवर्तेन हुमा । इसके अतिरिक्त कई और प्रतिकूल परिणाम देखने में श्रामे | भुगतान 
सतुलन की स्थिति दिन-प्रतिदित खराब होने के वारण देश के उद्योगो के लिए न तो 
कुछचा माल और न ही कलपुर्ज ही मिल रहे थे जिससे कई कारखाने बन्द हो गए 
और कुछ में काम केस हो गया, जिससे देझ मे बेरोजगारी, छटनी, उत्पादन की कप्ी, 
वस्तुओं का झमाव और ऊँची वीमतो का सामना करना पडा । 

च्यापारिक तथा ऑद्योगिक उन्‍नति--अवमूल्यन कर देना पर्याप्त नहीं, जैसा 
कि श्रीएस० के ० पाटिल रेलवे मन्त्री ने & जून १६६६ को अपने रेडियो भाषण मे कहा 
छ “अवमूल्यन के साथन्साथ उत्पादन, निर्यात, झायातित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी 
वस्तुओं को बढावा दिया जाए और सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को ठीक रूप से रखा जाए 
(छससे भारतीयों की आवश्यकता पूरी होगी, मूह्यो को ठीक स्तर पर रखा जा सके गा 
और राष्ट्र आ्रत्मनिर्भरता बी ओर वंढ सकेगा। यह झाशा प्रतरंट की गई है कि 
दम वर्षों मे हम अपने जियति म॑ तिगुनी वृद्धि करके ८०० करोड से बढाकर २४०० 
करोड तक पहुँदा देंगे। अवमूल्यत से निर्यात उद्योगो में विनियोग को प्राथमिकता 
लिलेगी । नई वस्तुओं का व्यावाई स्थापित हो सत्रेगा । परन्तु इस बात का घ्यान 
रखना होगा दि अवमूल्यत क्षेवल हमारे ही देश वी स्थिति को मज़बूत बनाने मं सफल 


डश्ड भारतीय अर्थशास्त्र 


नही होगा जब तक्र हम अन्य उपायो पर ध्यान नही देगे, जैसे कि कठिन परिध्रम, सामा- 
जिक तथा ब्राथिक सयम, उत्तम प्रबन्ध-््यवस्था, लागत में कमो करते की प्रबल 
इच्छा, अधिक उत्पादन, वस्तुओ को बर्बाद न होने देदा ओर सचिवालय तथा साबे- 
जनिक क्षेत्र, दोनों की देख-रेख मे कुशलता प्रादि | इस प्रकार प्रधिक-से-प्रधिक निर्यात 
त्तथा झात्म-निर्भरता तथा कम-से-कम लायत्त मे दस्तुएँ बनाना हफारा उद्देश्य होना 
चाहिए।” 

अंवमुल्यम पर वाद-विधाद--अ्रवमूल्यन की घोषणा के पश्चात्‌ देश मे इसके 
बारे मे प्रत्येक नागरिक ने अपना ही नवीन मत दिया। ज॑से कि स्री० जी० के० रेट्ठी 
तथा श्रीमती के अनुसार अवमूल्यन के पश्चात्‌ समाचार-पत्रों को बहुत भारी प्राधिक 
सकट देखना होगा । इसी प्रकार उत्तर श्रदेश के उप-कुलपत्तियों की नैनीताल की गोप्ठी 
में कहा गया कि विश्वविद्यालयों के बजट को बहुत भारी घत्रका पहुँचा है। दिल्‍ली के 
एक रिपोर्टर ने समाचार-पत्र मे यह लिखा कि भवमूल्यन से पुस्तक पढ़ने की प्रादत 

हुत महँँगी पडेगी क्योकि बाहरी देशो से श्राने वाली पुस्तकों की कीमतो मे बहुत वृद्धि 

हो जाएगी । इसी प्रकार श्री एस० एम० जोशी, प्रध्यक्ष सयुकत सोशसिस्ट पार्टी, ने 
कहा कि अममूल्यन श्राम जनता के लिए एक बहुत बडी घटना है। 

निष्कषं--भारत की प्रधान-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाघी ने प्पने १३ णझून 
१६६६ के रेडियो भाषण मे कहा कि प्रवमूल्यन कोई जादू नही है, किन्तु यह देश की 
अर्थव्यवस्था मे भाई हुई मोजूदा ग्रिरावटों में कुछ श्लीघ्रता से सुधार कर सकता 
है । सरकार को भारतीय और झन्तर्राष्ट्रीय कीमतों मे बढते हुए श्रम्तर के कारण यह 
कदम उठाना पडा। इसका महत्व प्लोर उद्देश्य यह है कि देश के निर्यात लाभप्रद हो, 
और जिन बस्छुप्रो का प्रायात होता है उनका स्थान स्वदेशी माल ले सके, जिससे 
सरकारी तथा निजी क्षेत्रो मे पूंजी लगाने के लिए अनुकूल चातावरण बन सके । 

परन्तु प्रवमुल्मत का उद्देश्य पूरा होगा कि नही, इस बात पर निर्भर करता है 
कि अथमूल्यन के बाद सरकार बाकी कदम क्‍या उठाती है ॥ अ्रवमुल्यय कोई एंक 
अपने-प्रापमे ही भनन्‍्त नहीं है, बल्कि एक भ्राथिक स्थिति को उन्‍तत बनाने का 
रास्ता है। सरकार को उत तमाम प्रतिबन्धों से मुक्त कर देना चाहिए जो उत्पादन 
के भार्म मे विष्न डालते हैं। बैंको को श्रौद्योगिक उन्नति के लिए ओरोत्साहित किया 
जाएं। सरकार की नये क्षेत्र न खोलकर कृषि, श्ौद्योगिक तथा श्रन्य सामाजिक 
क्षेत्रों मे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे निर्धारित लक्ष्य पूर्णं हो पके 
ऐसा करने से देश के कर के बोक में काफी कमी हो सकेगी, जिससे निजी क्षत्र में 
उपनिवेश होगा और उत्पादन अच्छी मात्रा मे बढेगा, इससे मुद्रास्फीति पर काबू 


पा लिया जा सकेगा । 


